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मुझे हे है कि श्री रमेशचन्द्र भ्रग्रवाल, एम० ए०, एम० का म०, श्री जैन पोस्ट प्रेजुएट 
कॉलिज, बीकानेर के वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष ने यह उपयोगी पुस्तक बी० कॉम० परीक्षा के 
विद्याथियों के लिए लिखी है । पुस्तक में श्री प्रग्रवालन्री के परिश्रम प्रौर अ्रष्यपन की छाप स्पष्ट 
है। उन्होंने “प्रौद्योगिक संगठन एवं प्रबन्ध! के प्रधिकारी ग्रांग्लमाषीय ग्रन्थों का इस पुस्तक के लिखने 
की हृष्टि से विशेष भ्रष्यपन किया है और हिन्दी माध्यम लेते वाले विद्याथिप्रों को इस पुस्तक के 
अध्ययन द्वारा भ्रग्रेजी साहित्य का लाभ मिल सकेगा, जो बहुत भ्रावश्यक है। हिन्दी साहित्य 
के' बहुमुखी विकास का दायित्त्वः समस्त ज्ञान-सेवियों के ऊपर है प्रौर ज्ञात की विविव शाखाप्रों 
के विद्वानों, आाचार्यों एवं शिक्षकों को, जिन्हें विदेशी साहित्य से परिचय है श्र उनका ज्ञान है, 
हिन्दी साहित्य के भ्रमाव को पूरा करते की चेष्टा करनी चाहिये । 

श्री रमेशचन्द्र भ्रग्रवाल ने इस पुस्तक को लिखकर न केबल विद्यार्थी जगत का उपकार 
किया है भ्रपितु उन्होंने हिन्दी-जगत की भी सेवा की है और इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं--* 
मैंने पुरी पुस्तक का भ्रध्ययन तो नहीं किया है पर मैंने जो कुछ देख पाया है उससे पता चलता 
है कि यह एक गम्भीर, विस्तृत भौर सुव्यवस्थित कृति है। 

मुझे आशा है कि अगले संस्करणों में लेखक महोदय पुस्तक को और भी उपयोगी 
एवं परिष्कृत करने की चेष्टा करते रहेंगे । 
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छात्रों के लिये श्रावश्यक निर्देश! 


हम इस पुस्तक के कौन-कौन से भ्रध्याय पढ़ें ? 
छात्रों से निवेदन है कि वे इस पुस्तक के केवल उन्हीं भ्रध्यायों का अध्ययन करें जोकि 
जी विश्वविद्यालय के नाम के आगे दिये गये हैं । इस पुस्तक के शेष अध्याय उनके नवीनतम 
रत पाठ्यक्रम (,9005: ?76507060 5948909) में नहीं हैं, भ्रतएव वे उन्हें छोड़ सकते हैं । 


'. विश्यविद्यालय के नाम 
१, आगरा विश्वविद्यालय 


२. मेरठ विश्वविद्यालय 
३. कानपुर विश्वविद्यालय 
४. इत्दौर विश्वविद्यालय 
पः सागर विश्वविद्यालय 


६. विक्रम विश्वविद्यालय 


७. जीवाजी विश्वविद्यालय : 
'&. रविशंकर विश्वविद्यालय : 


पाठ्यक्रम सें सस्मिलित प्रध्यायों की क्रम-संख्या 
१, २, ७, 5, ११, १३/१२, १३, १४, १७, १८, १९, २१, 
२२, २५, २९ । 
१, २, ७, १०, ११, १२/१०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, 
१७, १८, १९, २१, २२, २३, २४ । 
१, २, ३, ५, ९, १२/४, ५, ६, ७, 5८, १२, १३, १४, २१, 
२२, २५, २६। 
१, २, 5/१, २, हे, ४, ५, ६, ७, १२, १३, १४, १५, १६, 
२१, २२, २९ । 
१, २, ९, ७/१, २, ३े, ४, ५, ६, ७, ५, ९, १०, ११, १२, 
१२, १४, २१, २२, २७, २८, २९। 
१, २, 5, ६५ ११/ १, २, ३, ४, ५, ६, ७, १२, १३, १४, 
१५, १६, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २८, २९ । 
१, २, ७, ष्, ९/४, * ६, 3, १०, १ १, २१, २२, २३, श्ढं | 
१, २, ७, 5/१०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, २१, २२, 
२ । 
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ठित हैं। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट छूप से समफक् लेता चाहिये कि बिता विवेश्ीकरण' तथा वैज्ञा- 
लिक प्रबन्ध के हम विदेशी बाजारों में प्रतियोगिता नहीं कर ख्कते । 

( ६ ) पूजीगत उद्योगों का भ्रभाव--देश में जितने भी उद्योगों का विकास हुप्रा है वे 
प्राय: सभी उपभोग की वस्तुओं का निर्माण करते हैं और इस प्रकार पुजीगत वस्तुओं के निर्माण 
करने वाले उद्योगों का यहाँ प्रभाव है। यह अम्नाव स्वतन्त्र भारत के लिए अहितकर है। पंच- 
वर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत भारत सरकार इस दिशा में सक्रिय कदम उठा रही है। आशा है 
कि द्वितीय योजना की भाँति पंचम योजना में भी पर्याप्त संख्या में पुजीगत उद्योगों की स्थापना 
की जायगी । 

( £ ) विभाजन का प्रभाव--१४ ग्रगस्त, सब्‌ १६४७ की अद्ध रात्रि के पश्चात, हमको 
स्वतन्त्रता मिली, किन्तु वह स्वतन्त्रता अपने साथ आशिक परतन्त्रता की श्रनेक समस्‍यायें भी लाईं। 
कच्चा माल उत्पादन करने वाले क्षेत्र जैसे रई व जूट पाकिस्तान में पहुंच गये, जबकि मिलें भारत 
में रह गई । इसके अतिरिक्त कृपि को भारी धक्का पहुँचा । भारी संख्या में शरणार्थियों के प्रवेश 
के कारण समस्‍यायें सुलकने के बजाय ओर उलक गई । जनता व सरकार के सक्तिय सहयोग से 
कई समस्याझ्रों पर काबू पा लिया गया है तथा शेष क्षेत्रों में प्रयनत जारी हैं। अनाज उत्पादक के 
क्षत्र में सन्‌ १९७०-७१ के वर्ष में प्राश्वयंजनक सफलता मिली है। इसके परिणामस्वरूप सरकार 
ने जनवरी, १९७२ से पी० एल० ४८० के शभ्रन्तगंत अनाज का आयात करना बन्द कर दिया । 
किन्तु दुर्भाग्यवश सत्‌ १९७२-७३ में देश को मयंकर सूखे का सामना करना पड़ा। इसके परि- 
णामस्वरूप सरकार ने न केवल त्रिदेशों से अनाज का पुनः प्रायात करना प्रारम्भ किया, अपितु 
१ भ्रप्रैल, १६९७३ से सरकार ने भ्रनाज का थोक व्यापार भी अपने हाथ में ले लिया । 

(१०) भाभिक नियोजन की दुर्वेलतायें--देश की आाथिक अ्रवस्था का पुननिर्माण 
करने हेतु ही हमारी जनप्रिय सरकार ने पंचवर्षीय योजवा का निर्माण किया है। स्वर्गीय 
श्री नेहरुजी के शब्दों में, “हमको एक ऐसे समाजवादी समाज का निर्माण करना है, जिसमें सब 
सुखी एवं सम्पन्न हीं ।” सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों में हर सम्भव तरीके से उद्योगों की स्थापना व 
वर्तमान उद्योगों का विस्तार करने का प्रयत्न किया जा रहा है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे 
हैं कि द्वितीय योजना में बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना पर भ्रनावश्यक रूप से जोर दिया 
गया था। 

(११) कुशल प्रबन्धकों का भ्रभाव--भारतीय उद्योगों में कुशल प्रबन्धकों का सदा से 
ही प्रभाव रहा है। देश की स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ इस समस्‍या ने ग्रम्भीर रूप धारण कर 
लिया, क्योंकि यूरोपीय प्रबन्धकों ने धीरे-धीरे यहाँ से जाना शुरू कर दिया | उनका स्थान भार- 
तीय प्रबन्धकों ने' लिया, किन्तु वे अपना कार्य उतनी सफलता से सम्पन्न करने में श्रसफल रहे हैं । 
इस कमी को दूर करने के लिये देश के विभिन्न भागों में प्रबन्धक्षीय संस्थाश्रों की स्थाषना की गई 
है। ब्रिदेशों में भी (विशेषतः अमरीका, जापान, ब्रिटेन रूस तथा जमंनी) प्रति वर्ष सेकड़ों 
व्यक्तियों, को प्रबन्ध की शिक्षा प्राप्त करने के लिये भेजा जाता है। किन्तु दुर्भाग्यव& विशेषत 
विदेशों में शिक्षा प्राप्त किये गये व्यक्ति भारत की श्रपेक्षा विदेशों में ही अपनी सेवायें अ्रद्धति 
करना अधिक श्रेष्ठककर समभते हैं । भ्रतएव हमें इस समस्या का उचित हल तलाश करता होगा । 

(१२) बिजली का हझ्भाव--देश के श्रौद्योगीकरण की गति को तीक्र करने के लिये 
पर्याप्त मात्रा में बिजली का होना एक अनिवायंता है। अभाग्यवश गत वर्ष से हमारे देश में 
बिजली का अ्रकाल पड़ रहा है। इसके परिणामस्वरूप सरकार ने उद्योगों को दी जाने वाली 
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बिजली की सप्लाई में महत्त्वपुर्ण कटौती की है। बिजली की कमी का देश के श्रौद्योगिक विकास 
पर बड़ा धातक प्रभाव पड़ा है । 
भारत में श्रौद्योगीकरण के साधन॑--- 

भाग्यवश हमारे देश में सभी साधन उपलब्ध हैं, जो कि औद्योगीकरण के लिये श्राव- 
श्यक होते हैं । प्रकृति की देश प्र अत्यन्त श्रनुकम्पा है, इसी कारण यह कहा जाता है कि “भारत 
एक धती राष्ट्र है, जिसमें निर्धन व्यक्ति निवास करते हैं ।” सफल भ्रौद्योगीकरण के लिये कच्चा 
माल, जन-शक्ति, विद्य त-शक्ति, खनिज-सम्पत्ति, धन-संचय, विस्तृत-बाजार, क्रय-विक्रय की सुवि- 
धायें, प्रबन्ध व साहस श्रादि साधनों की आवश्यकता पड़ती है और ये. सभी प्रचुर मात्रा में हमारे 
देश में उपलब्ध हैं, किन्तु योजनाहीन उपयोग तथा राजने तिक परतन्त्रता के कारण उनका उप- 
योग नहीं हो सका । यद्यपि भारत की गणना विश्व के श्राठ बड़े-बड़े औद्योगिक देशों में की भाती 
है । किन्तु फिर भी श्रौद्योगिक दृष्टिकोण से यह प्रगतिशील राष्ट्र नहीं कहा जा सकता | परल्तु 
इस सम्बन्ध में निराशा का कोई कारण नजर नहीं श्राता। हमें यह भ्राशा करनी चाहिये कि 
हमारी पंचवर्षीय योजनाग्रों के अ्रन्तगंत देश का भविष्य श्रति उज्ज्वल है। 


श्रौद्योगिक सदड्भठन को सफलता के तत्त्व श्रथवा घटक 
“ >> (जिशाहा& 07 ए९०७ [0 0७ 9800९९४७ ० [॥7008078॥ (00094॥83॥0॥) 


किसी भी श्रोद्यागिक श्रातिष्डान को सफलता बहुत कुछ सीमा तक' प्रमावी एवं कुशल 
श्रीद्योगिक सज़जुठन पर निर्भर करती है। श्रौद्योगिक सज्भुठन की प्रभावशीलता एवं कुशलता भी 
कुछ निश्चित तत्त्वों श्रथवा घटकों पर निर्भर करती है, जा कि इस प्रकार हैं:--- 

( १ ) भनुसन्धान एवं लियोजन--वतंमान श्रौद्योगिक युग को भ्रतुसन्धान एवं नियो« 
जन का युग कहा जाता है। इसका कारण यह है कि जैसे-जैसे भ्रौद्योगिक विकास होता चला जा 
रहा है वैसे-वैसे औद्योगिक क्षेत्र में नये-तये परिवतंन होते चले जा रहे हैं। पुरानी प्रक्रिया के स्थान 
पर सयी प्रक्रिया का विकास हो रहा है। इसके भाधारभूत स्तम्भ अनुसन्धान एवं नियोजन हैं । 
यही कारण है कि भ्रनुसन्धान एवं नियोजन को श्रौद्योगिक सजजूठझन का एक भ्रनिवार्य तत्त्व माना 
जाता है। श्रनुसन्धान एवं नियोजन का यह कार्य विपणन, उत्पादन तथा कर्मचारी क्षेत्र में किया 
जाता है। 

( २ ) योग्य एवं कुशल प्रबन्ध व्यवस्था--प्रभाथी श्रौद्योगिक सजजुठन के लिए योग्य 
एवं कुशल प्रबन्ध व्यवस्था की आवश्यकता होती है । इसके अभाव में निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों 
के प्राप्त किये जाने का प्रश्न है नही उठता । 

( ३ ) उह श्यों एबं लक्ष्यों की स्पष्ट व्यास्या--एक श्रौद्योगिक प्रतिष्ठान की सफलता 
उसके द्वारा निश्चित किये गय उद्देश्यों एवं लक्ष्यों पर निर्भर करती है। इन उद्देश्य एवं लक्ष्यों की 
जितनों प्रधिक स्पष्ट व्याख्या होगी उन्हें प्रपप्त करने में भी उतनी ही सरलता होगी । 

“* ४ ) पू जी की पर्माप्तता--किसी भी उद्योग की स्थापना एवं उसके सज्भुठन हेतु 

पर्याप्त- पृ जी का होना नितान्त आवश्यक होता है, अन्यथा उसका भविष्य सद्भुट म॑ पड़ सकता है । 

जी जद्योगु को आवश्यकता के अनुरूप ही होनी चाहिये, क्योंकि श्रति-पूजीकरण तथा अ्रर्प-पृ'जी - 
कुठ्ण दोनों ही उसकी प्रगति में बाधक सिद्ध होते हैं । ह 

( ५ ) कुशल सद्भ ठव संरचना--कुशल सज्भुठन संरचना का निर्माण होता भी पौधों 
गिक सजजूठत की सफलता का एक प्र।वश्यक्र घटक साता जाता है। इसके बिना उसका भविष्य 
सद्भूद में पड़ जाता है तथा विकास रुक जाता है | 

( ६ ) उचित झाकार एवं स्थानीयकररत--एक श्रौद्योगिक इकाई की सफलता उसके 
उचित आकार एवं स्थानीयकरण पर निर्भर करती है । प्रतएव उसके झ्राकार एवं स्थानीयकरण 
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के सम्बन्ध में आवश्यक निर्णय पर्याप्त सोच-विचार के उपरान्त ठोस छिद्धान्तों के श्राधार पर 
ही लिया जाना चाहिये । 

( ७ ) योजनाबद्ध पिफास--इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि किसी भी उद्योग की 
सफलता उसके योजनाबद्ध विक्रास पर निर्भर करती है। उत्पादन क्रियाञ्रों का क्रम क्या हो, 
पहले क्या कार्य किया जाय तथा बाद में क्या कार्य किया जाय तथा किस कार्य को प्राथमिकता 
दी जाय अ्रादि के सम्बन्ध में निर्णय करना ही योजनाबद्ध विकास है। योजनाबद्ध विकास द्वारा 
निश्चित उद्देश्यों को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है । 

( ८५ ) उत्पादन के विभिन्न स्ताधनों के मध्य समन्वय--ओौद्योगिक सद्भउन की सफलता 
का श्रन्तिम एवं महत्त्वपूर्ण घटक उत्पादन के विभिन्न साधनों श्रर्थात्‌ श्रम, पूंजी, भूमि, साहस 
तथा सज्भठन के मध्य समन्वय स्थापित करना है । 


फ्शफफा़डाए 0एघ६57705ष5 : 

१. “औद्योगिक सद्भठन! का क्या श्रर्थ है ? श्राधुनिक भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में 
रखते हुये ओ्रौद्योगिक सद्भुठन एवं प्रबन्ध! की विवेचता कीजिये । (प्रागरा, १९७२) 

२. श्रौद्योगिक सज़्ठन से श्राप क्या समझते हो ? उसके श्षिद्धान्त एवं महत्त्व को स्पष्ट 
कीजिये । (विक्रम, १९६७) 

रे. श्रौद्योगिक सड्भुठन का क्या श्रर्थ है ? भारत में इप्त विषयके श्रध्ययन का क्‍या महत्त्व है ? 
(आ्रागरा, १६६६; विक्रम, १९६१) 

४. श्रौद्योगिक सद्भठन किसे कहते हैं ? इसका क्‍या महत्त्व है? भारत को इसके श्रष्ययन 


से होने ,वाले लाभों का वर्णन कीजिये । 

५४. संगठन की परिभाषा कीजिए तथा इसके उद्देश्य भी बतलाइये ।,सद्भुठन के प्रमुख सिद्धान्तों 
की विवेचना कीजिये । 

६. भारत में श्ौद्योगिक विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये । (विक्रम, १६६८) 

७. औद्योगिक सज्भूठन का भप्र्थ तथा महत्त्व समफाइये । क्या श्रौद्योगिक संगठन तयी विचार- 
धारा है ? 


८. “झ्ोद्योगिक संगठन उद्योग के विभिन्न साधनों श्रर्थात्‌ श्रम, पूजी, भूमि तथा साहस 
के बीच प्रभावशाली सहकारिता स्थापित करने का साधन है।” इस कथन पर विचार 
कीजिये । भारत की वर्तमान आथिक स्थिति में श्रौद्योगिक सद्भुठन के महत्त्व की विवेचना 
की जिये । 

९. “औद्योगिक सद्भुठन का तके महान व्यापारिक इकाइयाँ है ।” क्या आप इस कथन से सह- 


मतं हैं ? क्‍ ग् 
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ओऔद्योगिक प्रबन्ध, उसका उद्गम ओर विकांस 


(परगाशपंत्रो शिशाइटुआशां, 5 एऐशणेएराणा आ0व 007007एशा() 
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प्रारस्भिक---औद्योगिक प्रबन्ध का महत्व 

प्रबन्ध वास्तव में उद्योग रूपी शरीर का मस्तिष्क शभ्रथवा उसकी जीवनदायिनी शक्ति 
है । जिस प्रकार बिना मस्तिष्क एवं प्राण के मानव शरीर श्रस्थियों एवं माँस का लोंदा है, उसी 
प्रकार बिता प्रबन्ध एवं सद्भठन के एक औद्योगिक संस्था भी भूमि, श्रम एवं;पू जी का एक निष्क्रिय 
समूह मात्र है। जिस प्रकार जितना ही विवेकशील मस्तिष्क होगा उतने ही चमत्कारिक कार्य वह 
मानव करेगा, ठीक उसी प्रकार जितना चतुर, क्रियाशील एवं योग्य प्रबन्ध होगा, उस उद्योग का 
उत्पादन भी उतना ही श्रेष्ठ होगा । इस प्रकार प्रबन्ध उद्योग की वह जीवनदायिनी शक्ति है जो 
सज्भ्ठन को शक्ति देता है, संचालित करता है भौर नियन्त्रण में रखता है। झ्ौद्योगिक क्षेत्र में भाये 
दिन पूजी-अ्रम के संघर्ष, निजी एवं सावंजनिक क्षेत्र में हड़तालें और तालाबन्दी के समाचार 
सामान्य घटनाएं हैं। इनके कारण पारस्परिक सम्बन्ध तो कटु हो ही जाते हैं, साथ-साथ प्रनेतिक 
पारस्परिक गलाकाट प्रतियोगिता, निरन्तर बढ़ते हुये उत्पादन व्यय, घटता उत्पादन, प्राहुकों द्वारा 
श्रधिक मूल्य दिया जाना, भ्रष्टाचार झ्रादि का सामना समाज को करना पड़ता है। श्रोद्योगिक 
प्रबत्ध के सिद्धान्तों के उदार प्रयोगों के द्वारा ही यह भशान्ति दुर की जा सकती है। विशिष्टी- 
करण के इस युग ने प्रबन्ध का महत्त्व और भी बढ़ा दिया है । संक्षेप में समस्त ग्राथिक क्रिया 
में प्रबन्ध का भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। झ्राज प्रबन्ध एक स्वतन्त्र विषय माना जाने लगा है | 

प्रबन्ध का दर्शन शास्त्र' नामक पुस्तक में भोलिवर शेल्डन (0॥४७ $00॥00॥) ने 
एक स्थान पर लिखा है कि प्रबन्ध सुख्यत: “मनुष्यों का प्रबन्ध श्रौर यदि वहु भ्रपन मनुष्य को 
वैज्ञानिक दशा को नहीं समझता तो वहू कर्दाप सफल नहीं हो सकता है । इस मनोवेज्ञातिक 
स्थिति की व्याख्या करना ही प्रबन्ध का प्रारम्भिक काये है और मानवीय समस्याक्रों पर सामाजिक 
दृष्टि से विचार करते हुये वह उद्योग रूपी जहाज को सफलतापुर्वेक खे कर ले जा सकता है । 

श्रौद्योगिक प्रवन्ध की भ्रावश्यकता क्यों ! 
(७९९०९४४४ ० ॥70080क्‍8|॥ +४००8९४7700/ -* ४४0५ 7) ह 

समस्त झारथिक क्रियाओं मे सद्भुठन अ्रथवा अबन्ध अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । 
कुशल सज्भुठनकर्त्ता प्थवा प्रबन्धक के भ्रभाव में श्राथिक साधन निष्क्रिय हो जाते हैँ । प्राचीन काल 
में आाथिक प्रणाली अ्रत्यन्त सरल थी, क्योंकि उत्पादन छोट पेमाने पर होता था। कारीगर स्वयं 
ही भ्रपना प्रबन्धक भी होता था.। विशिष्टीकरण का भ्रभाव था। समस्त झ्ौजार साधारण थे । 
प्रौद्योगिक प्रणाली भ्रपरिवतंतशील तथा स्थिर थी । धीर-घीरे फंक्टरी प्रणाली का जन्म हुआ । 
दौटे उत्पादन के स्थान पर भीमकाय उत्पादन होने लगा । श्रम का विभाजन हुझा । हजारो कर्म- 
चारियों से एक साथ काम लेना तथा उनके कास का समन्वय करना एक समस्‍या बन गई । भ्रौद्यो- 
गिक क्षेत्र में भ्राये दिन पूजी-अम के संघर्ष, लोक तथा अलोक क्षेत्र म॑ हड़तालें भौर तासाबन्दी 
के समाचार सामान्य घटनायें प्रतीत होने लगीं। प्रतियोगिता के बढ़ने से तथा उत्पादन-क्रियाओ्रों 
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के विशिष्टी करण से प्रबन्ध समस्याश्रों का महत्त्व बढ़ने लगा। पुराने श्रौजारों की भाँति प्रबन्ध 
के पुराने ढज्भ भी वैज्ञानिक प्रगति ने बेकार कर-शियि । श्रतएवं प्रौद्योगिक प्रबन्ध के लिए विशे- 
षन्ञों की आवश्यकता पड़ने लगी। इस प्रकार औद्योगिक प्रबन्ध एक निश्चित विज्ञान बन गया । 
जिस प्रकार एक भ्रर्थशास्त्री के लिए अर्थशास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है वैसे ही एक उद्योग- 
पत्ति के लिए औद्योगिक प्रबन्ध का ज्ञान होना आवश्यक हो गया 
गद्योगिक प्रबन्ध का अर्थ एवं परिभाषायें 
(९४7४ क्ात एऐशीपा।ता ० पावप्रशांक ७082९7९7) 

श्रौद्योगिक प्रबन्ध का श्र्थ--- 

श्रौद्योगिक प्रबन्ध से तात्पयं श्रौद्योगिक इकाई के प्रबन्ध से' है। प्रबन्ध! ((७7926- 
7767) शब्द का प्रयोग कई श्रर्थों में होता है। 'प्रबन्ध' नीति विशेष को कार्यान्वित करता है । 
नीति निर्धारण प्रशासन” द्वारा होता है। संगठन की सहायता से उसे कार्यान्वित किया 
जाता है। 'प्रशासन' द्वारा संगठन का निर्माण होता है। तथा प्रबन्ध! उसका उपयोग करता है ।! 
व्यक्ति अथवा समूहों द्वारा किये जाने वाले कार्य का भली प्रकार समन्वय करना संगठन” कह- 
लाता है। इसके श्रन्तर्गत श्रावश्यक साधन तथा मामग्री भी उपलब्ध कराई जाती है। 'संगठन' 
वह यन्त्र है जिपके द्वारा 'प्रबन्ध' प्रशासन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति करता है । संगठन! 
उद्योग के सम्पूर्ण कलेवर को कहते हैं। सामान्य रूप से 'अबन्ध' शब्द में संगठत तथा 'प्रशासन' 
कार्य भो सम्मिलित करने की १रिशाटी व्यवहार में प्रचलित है। साहस का प्रारम्भ, वित्तीयकरण, 
नीति निर्धारण, यनन्‍्त्रों तथा सगठन की रूपरेखा तथा मुख्य श्रधिकारियों का चुनाव प्रबन्ध कार्य 
के ही भ्रन्तगंत आते हैं । 
ग्रोद्योगिक प्रबन्ध की कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषायें-- 

ई० एल० एफ० ब्रीच के प्रनुभार, “प्रबन्ध नियोजन की विधि है भौर यह साहसी की 
क्रियाप्रों पर नियन्त्रण कायम रखता है ।!”* 

मेरी कशिंग नाइल्‍स के अनु वार, “अच्छा प्रबन्ध मानवीय, भौतिक शक्ति एवं समय के 
सद॒पयोग से तथा उसमे सम्मिलित हाने वाली एवं जनश्ताधारण की सस्तुष्टि हेतु सामाजिक 
उद्दश्यों की प्राप्ति करता है । 

स्टेनले बेस के श्रनुसार, “अबन्ध कंवल निर्णय लेने तथा मानवीय क्रियाड्रों पर नियन्त्रण 
रखने की विधि है, जिससे पूर्व निश्चित लक्ष्यों को प्राप्ति की जा सके ।4 

एफ० सी० हुपर के प्रनुतार, “प्रबन्ध एक चलाने वाली शक्ति है, जो श्रौद्योगिक इकाई 
को प्रेरणा देती है, उत्तो एक-इकाई के रूप में संगठित करती है तथा सम्पूर्ण शक्तियों एवं साधनों 
के सर्वोत्तम उपयोग क लिये दशायें एवं सम्बन्ध निर्धारित करती है ।* 


3 हाणाबी & हवा) ; 2/गाटक्रॉ2४ ० साबंधआएपंवों 078247847707 

4 “/[438जगधा। 8 [6 9700855 ० एग्या।ड़ 06 762प9078 0.6 800एआ668 0 क्या 
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उपरोक्त सभी परिभाषायें पुरानी एवं घिसी-पिटी होने के साथ-साथ श्रालोचनाओं से 
परिपूर्ण हैं । . ु । 
“सामान्य रूप से तीति निर्धारण, उसका कार्यान्वित करता एवं सज्भुठन निर्माण तथा 
उसका उपयोग 'प्रबन्ध' के अन्तगंत भरा जाते हैं ।”? 

प्रो० फिम्बाल के अनुप्तार, “विस्तृत रूप से प्रबन्ध उस कला को कहते हैं, जिसके द्वारा 
किसी उद्योग में मनुष्यों और माल को तियन्त्रित करने के लिये जो भ्राथिक सिद्धान्त लागु होते 
हैं उन्हें प्रयोग में लाया जाता है ।”? 

विलिकन्सन तथा फोस्टर के अनुसार, “प्रबन्ध एक ऐसा शब्द है जिसका सामान्य 
उपयोग उस विधि का वर्णन करने के लिये किया जाता है जिप्के द्वारा एक व्यक्ति, उस पर 
सीमायें लगाने के बाद भी, उचित उहं श्य प्राप्त करने का प्रयत्न करता है ।”8 

जॉर्ज भ्रार० टेरो के शब्दों में, “भ्रौद्योगिक प्रबन्ध उपलब्ध साधतों के उपयोग द्वारा 
एलेथ्यों की प्राप्ति से सम्बन्धित है ।/4 

लॉरेन्स ए० एप्ले के अनुसार, “प्रबन्ध वस्तुओं का निर्देशन न होकर व्यक्तियों का 
विकास है ॥/” 

जे० बेटी के शब्दों में, “प्रबन्धक एक व्यक्ति है, जो वस्तुश्रों एवं सेवाओं के उत्पादन में 
मानवीय क्रियाश्रों को निर्देशित करके कथित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है ।”'९ 

ह्मरोफो प्रवर्ध समिति ने (प्रबन्ध शब्द की निम्न परिभाषा प्रभावशाली शब्दों में 
दी है :---“ प्रबन्ध मानवीय तथा भौतिक साधनों फो फ्रियाशील संगठन की इकाइयों में लगाता 
है, जिनका उहू श्य व्यक्तियों को सम्तोष प्रदान करता तथा सेवकों में उच्च नेतिच्क स्तर तथा कार्य 
पुरा कराने का उत्तरदाधित्व उत्पस्त करना है (? 
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निष्कर्ष ((.०४९एडॉणा) -+- 

भौद्योगिक प्रबन्ध सम्बन्धी उपयुक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात्‌ हम इस 
निथ्कर्ष पर पहुँचने हैं कि औद्योगिक प्रबन्ध से श्राशय उस कला से है, जिसके द्वारा सुव्यवस्थित 
ढड़ से किसी श्रौद्योगिक उपक्रम की निर्धारित नीतियों को क्रिगान्वित किया जाता है। इसके 
श्रतिरिक्त प्रबन्ध का सम्बन्ध मानवीय क्रियाश्रों से होता है, जिनका निर्देशन एवं नियन्च्रण करके 
उपक्रम के सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। इस प्रकार श्रौद्योगिक प्रबन्ध उपक्रम द्वारा 
निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रन्य लोगों के कार्यों का मार्गदर्शन, नेतृत्त्व एवं नियन्त्रण 
करता है । 

ग्रौद्योगिक प्रवन्ध के कार्य 
(7प्राजा०05$ णएण 77608779! (७7०32९27707) 

व्यवस्था द्वारा निर्धारित उ हश्यों की पूर्ति के लिये 'प्रबन्ध! का सम्बन्ध प्राय: उपक्रम 
या संस्था के निम्त छः एम” (७7) से होता है-- १४७॥, (७005, ४७०८०७४, १(४०४॥८४, 
(०76५ 870 (६7765 । इन सबके एकत्रीकरण एवं समन्वय हेतु प्रबन्धक को निम्नलिखित 
कार्य करने पड़ते हैं :--- 


 कडडट, / 









 डरजनकरण | ध्यंदात्यन 
(9८4/४/४४/४७ (0/९5८ 7/0/2) 


| जञल्ध के कार्य री 
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5 97, 59 72» भा 

4 गा पे ++ 
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( १) योजनाकररण (?]97778)--प्रबन्ध का सबप्ते प्रमुख कार्य निश्चित उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिये एक सफन योजना तंयार करना होता है। राष्ट्रीय योजना कमेटी के अनुप्तार, 
“एक जनतन्त्री व्यवस्था के श्रन्तर्गत योजना से अभिप्राय राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते वाली 
संस्थाओं द्वारा निश्चित किये हुए विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उपभोग, उत्पादन, निरीक्षण 
व्यापार एवं झाय के वितरण के निष्पक्ष विशेषज्ञों द्वारा स्थापित प्राविधिक (7०००४) सह- 
योगों एवं समन्वय से होता है । ऐसी योजना न केवल भ्रर्थ शास्त्र और जीवन-स्तर दोनों को ऊँचा ६ 
उठाने के हष्टिकोश से बनाई जाती है, वरव्‌ इसमें मानवीय जीवन के प्षांस्कृतिक एवं श्राध्यात्मिक 
गुणों (2प"प्रक् &॥0 $|ए!प्& ४०।००४) का विकास करता भी सम्मिलित होता है ।' प्रबन्धकों 
को यह सोचना पड़ता है कि वर्तमान उपलब्ध साधनों के द्वारा किस प्रंकार शभ्रधिकतमु उत्पादन 
प्राप्त क्रिया जा सकता है, कार्य करने के श्रादर्श एवं लक्ष्य क्या होते चाहिये भौर सम्भावित कठि- 
नाइयों पर विजय पाने के लिये कौन-क्रौन से साधन अ्रपनाये जा सकेंगे प्रादि। श्री शील्ड्स 
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(50005) के शब्दों में, “योजना विभाग प्रबन्ध का केन्र है, जिसका मुख्य काये उन समस्त 
कर्मचा रियों की श्रावश्यकता पूरी करना है जो उत्पादन की विभिन्न विधियों में लगे हैं ।” 

(२ ) संगठन (0727॥84007)--उत्पादन के विभिन्न साधनों में समन्वय स्थापित 
करने के लिये “प्रबन्ध संगठनों का सहारा लेता है। कमंचारियों का किस प्रकार चुनाव हो ? 
कौनसा कम॑चारी शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से किस कार्य के लिये उपयुक्त है, यह निर्णय 
करता प्रबन्धक का कार्य है। सद्भुठन द्वारा प्रबन्ध का कार्य सम्पन्न होता है। 

( ३ ) संचालन (»7००४०४) - सज्भठन को क्रियाशील करने एवं निरन्तर जागरूक 
रखने के लिये कुशल संचालन की श्रावश्यकता होती है । यह कार्य भी प्रबन्ध द्वारा सम्पन्न किया 


जाता है। 
( ४ ) समन्वय ((०-०००॥॥७४०॥)---किंसी व्यवसाय के विभिन्न विभागों व विभिन्न 


व्यक्तियों तथा उनके वर्ग की क्रियाओं के मध्य समायोजन करने का कार्य 'पमन्वय कहलाता है । 
प्रबन्ध समन्वय के माध्यम से विभिन्न विभागों तथा विभिन्न श्रमिकों एवं कर्मचारियों के हितों में 
साम्य स्थापित करने का प्रयास करता है, ताकि उन सबका लक्ष्य एक ही हो जाय । 

( ५ ) प्ररणा ()00५80७07)--प्रबन्ध, श्रमिकों एवं कर्मचारियों में स्वेच्छा से कार्य 
करने की भावना को जाग्रत करता है, ताकि वे स्वामिभक्त, संस्थाभक्त एवं कार्यमक्त हो कर ईमान- 
दारी तथा लगन के सथा अपने कत्त॑व्यों का निष्पादन कर सकें | इससे श्रम एवं पु जी के सम्बन्ध 
कंठु होने की बजाय मधुर बनते हैं। प्रबन्ध यह कार्य-बड़े ही. मनोवैज्ञानिक ढ़ जू से सम्पन्न 
करता है । 
(६ ) निमत्रण. ((0770)--प्रबन्धक को यह देखना पड़ता है कि समस्त कार्य 
निश्चित योजना के श्रनुसार पूर्ण कार्यक्षमता से हो रहा है श्रथवा नहीं। उत्पादन की मात्रा में 
वृद्धि, किस्म में सुधार तथा व्यय में कमी लाने के लिये वह उस संस्था पर पूर्ण नियन्त्रण स्थावित 
करता है | 


प्रबन्ध के भ्रन्य कार्य 
( १ ) कर्मचारियों की नियुक्ति (80008) -- भ्ौद्योगिक प्रबन्ध श्रौद्योगिक संस्था के 


अ्रन्दर विभिन्न उत्तरदायी पदों को सम्भालने के लिये योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति करता है तथ। 
उन्हें ग्रावश्यक प्रशिक्षण श्रादि प्रदान करता है। 

(२ ) बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय (५४॥४७ 06९४० )शशतं08)---एक कुशल प्रबन्ध का 
कार्य प्रत्येक समस्‍या पर भली प्रकार से विचार करना तथा उस पर बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेना 
भी है। किसी बात पर निर्णय लेते समय उसके सभी पहलुओं पर पहले से विचार करना प्राव- 
श्यक है ।” 
( ३ ) शोष (१6८४०) - बाई तथा हिवेट (896 870 पस९्न७/) के प्रनुसार 

प्रबन्धक का यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य है कि वह उत्पादन विधि, मानवीय सम्बन्ध, प्रबन्धकीय 
“कला, बाजार श्रादि के क्षेत्र में निरन्तर शोध कार्य जारी रखे । ऐसा करने पर ही उद्योग समय 
की गति के साथ रह सकता है भ्रौर सफलता प्राप्त कर सकता है। 
विभिन्न विद्वानों के सतानुसार प्रबन्ध के कार्य--- 
६० एफ० एल० ब्रीच्र (2. 5. 7.. 876०४) के शब्दों में भ्रौद्योगिक प्रबन्ध के निमत कार्य 
हैं :---(१) नियोजन (?]87778), (२) समन्वय ((१0-०/०॥॥8000), (३) नियन्त्रण (00770), 
(४) प्रोत्साहन ((/णएएथआांणा) । क्म्हज तथा प्रो० डोनेल (00002 270 /00772) 
के झनुसार औद्योगिक प्रबन्ध के कार्य निम्न हैं ;:-- (१) नियोजन (?[क77एं08)। (२) संग्रठन 
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ओवद्योगिक संगठन का अर्थ एवम महत्त्व 


(ै९चाांगए् धा0त हाफ्ए-त्रा22 ण वातराइाजानों 0:एशआंइब्रागणा) 
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प्रारस्भिक---भौद्यो गिक संगठन की भ्रावश्यकता 

वर्तमान युग को यदि ग्रौद्योगिक युग कहें तो अनुचित न होगा । प्रत्येक देश को समय 
की गति के साथ चलना पड़ता है। जो देश इस दौड़ में पीछे रह जाता है, उसकी श्राथिक स्थिति 
शोचनीय एवं उसके निवासियों का जीवन-स्तर दयनीय हो जाता है। आज तो उसी राष्ट्र का 
बोलबाला है, जो औद्योगिक क्षेत्र में भ्रग्रगण्य है । रूस, भ्रमेरिका, इज्धलैन्ड, फ्रांस, जमंनी व जापान 
इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं । इसके विपरीत पाकिस्तान, बर्मा, लंका तथा अ्रफ्रीका के देश आदि 
श्रौद्योगिक क्षेत्र में पीछे रहने के कारण पिछड़े राष्ट्रों में गिने जाते हैं । संक्षेप में, औद्योगिक 
सज्ुठन' झ्राधुनिक सभ्यता तथा विकास का प्रतीक है। यह एक दर्पण के समान है, जिसमें किसी 
राष्ट्र की सामाजिक, श्राथिक तथा राजनैतिक स्थिति प्रतिविम्बित होती है । 

ओऔद्योगिक संगठन का अर्थ एवं परिभाषा 
(४६०४7॥॥02 870 ॥20/ण ए ॥00४74) (0/९४789007) 
ग्रोौद्योगिक संगठन का श्रर्थ ((४०॥४ाग४ए ण [तब 078१एॉ5१णा)--- 

'श्रौद्योगिक संगठन” शब्द का पृथक्करण करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह दो 
शब्दों के योग से बना है--(!) “श्रौद्योगिकः एवं (]) 'संगठन' | झ्रतएव इन दोनों शब्दों का 
विश्लेषण करने से “शभ्रौद्योगिक संगठन” का श्रर्थ भली प्रकार समझ में आ जायेगा । 

(१) 'झौद्योगिक' से ग्राशय-- 

ओझद्योगिक' शब्द का श्रर्थ है “उद्योगों से सम्बन्धित, अर्थात्‌ उद्योगों से सम्बन्धित 
संगठन को “श्रौद्योगिक संगठन” कहते हैं । श्रब प्रश्न यह उठता है कि 'उद्योग” है क्या ? उद्योग 
को व्यापक श्र्थों में “श्रम” या “मक्रिय प्रयत्न” कहते हैं। जो विद्यार्थी श्वतत्‌ प्रयत्नशील होता है, 
श्रष्यापक उसे परिश्रमी कहते हैं । किन्तु हमारे विवेचन में उद्योग” शब्द का प्रयोग इस विस्तृत 
अ्रथवा व्यापक अर्थ में न होते हुए संकुचित श्रथ में होगा | यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग हम 
केवल अर्थशास्त्र की परिभाषा के पअ्ननुसार ही करेंगे। अर्थशास्त्र में 'उद्योगः से आशय ऐसी 
क्रियाओं से है जो श्रतिभित पदार्थों को विक्रय योग्य दशा में परिवर्तित करने से सम्बन्धित हों । 
दूसरे शब्दों में, प्राकृतिक प्रसाधनों (२९७४०५७:०७७) में उपयोगिता बढ़ाने वाली समस्त क्रियाओं 
को “उद्योग” कह सकते हैं । जसे रुई से कपड़ा, गन्ने से शक्कर, लोहे से इस्पात तर्थां इस्पात से 
मशीनें झादि बनाना । हु 
उद्योग की परिभाषा (0०ग्था6०ा7 ० ॥7ता5इ।'ए )--- 

एफ विद्वान के शब्दों में, “उद्योग उन्त श्राथिक प्रयत्नों को कहते हैं, जिनमें कच्चे माल 
को प्राकृतिक तथा मानवीय प्रसाधनों की सहायता से विक्रय तथा उपभोग योग्य बताया जाता है ।” 
साज्ेंप्ट पलो रेंस ($थ8५7 7]0978706) के श्रनुसार, “साधारण श्रर्थ में उद्योग शब्द से आशय 
निर्माण क्षेत्र से है तथा कृषि, खनन एवं भ्रधिकांश सेवायें इसके श्रन्तगंत आती हैं ।” 


२ । 


उद्योगों का वर्गोकरण ((4४शंशटबवंणा ० ताता४0९७)--- 

प्रकृति के अनुसार उद्योगों को निम्नलिश्षित पाँच भागों में विभाजित किया जा 
सकता है :-- 

(१) उत्पत्ति ग्रथवा खाद्य उद्योग (00॥2070० 700509)--इस वर्ग में वे उद्योग 
सम्मिलित होते हैं जो भूमि से कृपि सम्बन्धी क्रियायं करके खाद्य वस्तुयें पैदा करते हैं, जैतत कांप 
उद्योग, वन उद्योग तथा मत्स्य उद्योग, श्रादि । यह उद्योग हमारे लिये खाद्य पदार्थ तथा अन्य 
'उद्योगो के लिए आवश्यक कच्चे माल का उत्पादन करता है । इसी विचार से कुछ विद्वानों ने 
इस 'प्रारम्मिक' (९7779) उद्योग के नाम स भा सम्बोधधत किया है । 

( २) निष्कषषण उद्योग (>5080०7४७ ह00७४५)--जैसा कि इसके नाम से ही 
विदित है, इसके शअ्रन्त्गंत भूमि से खनिज पदाथों का निकालना होता है । दूसरे शब्दों में, प्रकृति 
की गोद से मानवीय प्रयत्नों द्वारा प्राप्त की गई वस्तुयें ग्रथवा पदार्थ, जो प्रत्यक्ष श्रथवा प्रप्रत्यक्ष 
रूप से प्रयोग में लाये जायें, इस वर्ग के अन्तर्गत श्रातते हैं, जैते---खनव कम, मछली पक्ड़ना, 
शिकार खेलना तथा जंगल साफ करना, श्रादि । 

( ३ ) निर्माणी उद्योग (४४०प/म्रिटपांतड 00879)--निर्माणी उद्योगों से तात्पय 
ऐसे उद्योगों से है जो वस्तुप्रों का €प परिवर्तित कर दत हैं। दुसरे शब्बों में, जब कच्च माल 
्रथवा श्रद्ध -पवके माल को पूर्णतया पक़के माल में परिवातत कर दिया जाय, तो उसे “निर्माणी 
उद्योग' कहेंगे, जैसे---लौह एवं इस्पात उद्योग, शक्कर उद्योग, वस्त्र उद्योग आदि । निर्माणी उद्योग 
को पुनः निम्न चार भागों में विभक्त किया जा सकता है--[श्र) संयुक्त उद्योग (5/॥0॥0 
[7008779)--इस के भ्रन्तगंत विभिन्न कच्चे पदार्थों का सम्मिश्रण करके नये पदार्थ का निर्माण 
किया जाता है, जैसे---सीमेण्ट, प्लास्टिक, साबुन आरा|द का निर्माण । (ब) प्रक्रिया उद्योग 
(?ए70068४॥8 700807५)---इसके शभ्रस्तर्गत कछ्चे पदार्थ को विभिन्न उत्पादत प्रक्रियाओं में से 
मिकाल कर निर्मित पदार्थ अथवा माल का निर्माण किया जाता है, जैस--चीनी उद्योग, ऊने 
उद्योग, इस्पात उद्योग, शादि। (स) विश्लेषणात्मक् उद्योग (88/904 |7008॥५) “- इसके 
प्रन्तगंत एक ही कच्चे पदार्थ से विश्लेषणात्मक क्रियाओं द्वाश अमसेक उप-परदार्थो'का सिमाण किया 
जाता है, जैसे--पैद्रोलियम शुद्ध करके पेट्रोल, गैसोलिन, डीजल तेल, मिद्ठी का तेल आदि तेयार 
करना । (द) एकीकरण उद्योग ([700ह/70000 [70083 )-“एसर्क अस्तगगंत प्रक्रिया तथा एकीकरण 
दोनों ही क्रियाओं का समन्वय स्थापित करके विर्माण काय सम्पन्न किया जाता है, जेंस रबड़े एव 
टायर । 

(४ ) संग्रहु उद्योग (5४8७॥0॥॥8 ]700५/9,-- इसके अन्तर्गत उन उद्योर्थों को 
सम्मिलित किया जाता है जिनमें किसी वस्तु का निर्माण उसके विभिन्न भागों को प्राप्त करके 
एवं उन्हें जोड़कर किया जाता है, ज॑ प-- साइकिल उद्योग, स्कूटर उद्योग, ठाइपराइटर उद्योग, 
विशाल यन्त्र उद्योग भ्रादि । भारत मे विदेशी सहयोग से विभिन्न संग्रह उद्योग कार्य कर रहे हैं । 

है (५ ) रचनात्मक उद्योग ((0087700/४० 0707879)--रचनात्मक उद्योग से तात्पय॑ 
ऐसे उद्योगों से है जो वस्तुप्रों का छप परिवर्तित करफे उन्हें श्रधिक उपयोगी तथा सुन्दर बना देते 
है, जेसे--भवन-निर्माण, सड़क निमाण, नहर तथा बाँध -निमाण आदि। 
( 0) संगठन का श्रर्थ (०४70४ ० 0एशथा5बरा०)--- 

किसी भी कार्य को प्रारम्भ करने से धूर्व उसका उचित संगठन” कर लेना परम आाव- 
श्यक होता है । उबाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक हॉकी का मैच हो रहा है । उसमें एक 
टीम के खिलाड़ी तो सुव्यवस्थित रूप से अ्रपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर स्लेल रहे,हैं भौर दूसरी 
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टीम के खिलाड़ी असंगठित तथा अव्यवस्थित हैं। वे मनचाहे स्थान पर जाकर खेलने लगते 
ऐसी दशा में यह निश्चित है कि विजय उसी'टीम की होगी जो सुव्यवस्थित रूप में खेल रही है। 
ठीक यही बात व्यापार में भी होती है। यदि कोई व्यापारी अपने व्यापार को सव्यवस्थित रूप 
से' चलाता है तो उसे लाभ व सफलता दोनों अवश्य ही प्राप्त होंगे। इस प्रकार संगठन के अन्त- 
गत हम उत्पादनों के सम्पूर्ण साधनों का व्यवस्थीकरण” करते हैं। प्रत्येक व्यवसायी का मुख्य 
इृष्टिकोण यह रहता है कि वह अपने व्यवसाय को इस प्रकार आयोजित करे कि उससे उसकी 
कार्यक्षमता, उत्पादन-शक्ति और लाभ में अधिक से अ्रधिक वृद्धि हो । 

संगठन की परिभाषायें (0९फ्रांतंणा ण॑ 0एइ४फ४5श्राफा)--- 

कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई सगठन की परिभाषायें निम्नलिखित हैं :--- 

( १) भ्री उधिक (797८८) के भ्रनुसार, “(किसी कार्य को पुरा करने के लिए किन- 
किन क्रियाओं को किया जाय, इसका निर्धारण करना एवं उन क्ियाओ्रों को व्यक्तियों के बीच में 
वितरण की व्यवस्था करना ही 'संगठन” है ।” 

(२ ) श्री मृने एवं रेले (/0070८9 & २०८४) के अनुसार “संग्रठन सामान्य हितों 
की पूति के लिए बनाया गया मनुष्यों का समुदाय है ।* 

(३ ) थी जोी० ई० मिलवर्ड (0. 5. १(॥५७०7०) के अनुसार, “संगठन से तात्पयें 
उस साधन से है जोकि सम्पुर्णां कार्य को समुचित भागों में बाँटता है। विभिन्न भागों को एक पद 
के भश्रन्तग्गंत समूहबद्ध करता है और प्रत्येक वयं समूह के लिए उपयुक्त व्यक्ति भी नियुक्त करता है 
तथा योजवानुसार कार्य किया जा रहा है या नहीं, इसवी देख-झाल करने के लिए योग्य व्यक्तियों 
की नियुक्ति करता है ।? 

( ४ ) श्री मेकफरलेण्ड (४० एथा)५॥70) के अनुसार, “पहचानने योग्य मनुष्यों का एक 
समूह जो लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये अपने प्रयत्नों का योगदान करते हैं, सगठन कहलाता है ।” 

(५ ) श्रार० सी० डेविस (४. 0. 04४५) के शब्दों, “संगठन मूलतः व्यक्तियों का 
एक समृह है जो कि नेता के निर्देशन में सामान्य उद्दश्य की पुतति हेतु सहयोग प्रदान करते हैं।” 

( ६ ) किम्बाल एवं किस्बाल ((४009)] & ॥८॥70४)) के अ्रनुसार---/विभिन्न 
विभागों एवं उनके कमंचारियों के कार्यो को व्यवस्था करने एवं विभिन्न व्यक्तियो के मध्य सम्बन्धों 
को निश्चित करने की क्रिया को 'संगठन' कहते हैं । 

(७) लैंसबर्ग तथा स्प्रीगल (7२. प्र. [.99 078 & ५५. 7२. $97080०) के अनुसार 
“संगठन एक उपक्रम में विभिन्न तथ्यों के मध्य सरचना सम्बन्धी सम्बन्ध है । 

( ८ ) हैमे के अनुसार, “किसी सामान्य उद्देश्य अथवा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 
विशिष्ट अ्रंगों का मंत्रीपर्ण सयोजन ही संगठन कहलाता है । 
शौद्योगिक संगठन की परिभाषा (0०707 छा ॥80ए७४४०) 0:४क्मा।$थ्वीणा)७-- 

उपयु क्त कथन से स्पष्ट हो जाता है कि उत्पादन के विभिन्न साधनों को एकत्रित करने 
तथा उनमें समन्वय स्थापित करके काम लेने की कला को ओऔद्योगिक विकास कहूते हैं। सरल 
शब्दों में, “उद्योग के विभिन्न साधनों श्रर्थात्‌ भुसि, श्रम, पूंजी श्रोर साहस को प्रभावपूर्ण.सह- 
कारिता का नाम श्रोद्योगिक संगठन है ।” दूसरे शब्दों में, “उद्योग के विभिन्न साधनों--मनुष्य, 
मुद्रा एवं कच्चा साल--का प्रभावी सहकार्य स्थापित करने की क्रिया को श्रौद्योगिक संगठन कहते 
हैं।” श्ली द्योगिक संगठन में क्रान्ति का आमास होता है, परन्तु वह वास्तव में क्रान्ति न होते हुये 
केवल उद्योग के लिए श्रावश्यक साधनों का समुचित योजना के श्रनुसार युक्तिपृर्ण नियोजन है । 


के '॥ 


भ्रौद्योगिक संगठन की संक्षिप्त ऐतिहासिक मकलक 
(6 8प््त लांई0ए णी ए04058079। 0784॥॥59॥07) 

श्रौद्योगिक संगठन के बढ़ते हुए महत्त्व को देखकर सम्मवतः हमारी ऐसी धारणा हो 
सकती है कि यह एक नवीन वस्तु है, परन्तु वास्तव में इसमें नवीनता कुछ नहीं है । प्राचीन काल 
में भी उद्योग थे | उनमें भी भ्राज की भाँति भूमि, श्रम तथा पूँजी एवं उनके समुचित सहकाये को 
आवश्यकता थी । परन्तु श्र्तर कबल इतना हूं है कि प्राचीन काल में छोट पैमाने पर एवं पारि- 
वाश्कि अथवा घरेलू प्रणाली (2076७४0० $9श0७॥) पर माँग के अनुस्तार काम होता था। उदा- 
हरणाथं, शिकारी युग में शिकारी को शिकार करने से पहले एक योजना बचानी पड़ती थी। 
पशुपालन-अवस्था में चरवाहे को इस बात का ध्यान रखना पड़ता था कि वह अपने जानवरों को 
किस स्थान पर ले जावे, जहाँ उनको घास मिल सक। क्ृषि युग में किसान को इन बातों पर ध्यान 
देना पड़ता है कि वह किस समय बीज डाले, क्रिस समय पानी दे, क्रिस समय फत्नल काटे आदि । 
हस्तकला युग में प्रत्येक कारीगर श्रपती योग्यता के भ्रनुसार कार्य करने लगा। कोई बढ़ई का काम 
करने लगा, कोई कुम्हार बन बेँठा, तो कोई कपड़ा बुनने लगा। (१५वीं शताब्दी में व्यापारी 
कारीगरों से कच्चे माल को तेयार करवाने लगे श्रादि-शआदि । इसके विपरीत आजकल' कारखाना 
पर्डात (४००५४ $8ए8४0॥) से बड़ पैमाने पर उत्पादन होता है। उत्पादन की प्रणालजियाँ में 
विशिष्टीकरण, प्रमापीकरण, वैज्ञानिक-प्रबन्ध तथा विवेकीोकरण के सिद्धान्त श्रपनागे जाते हैं । 
यातायात एवं सन्देशवाहन के उन्नत क्षाध्ों ने तो औद्योगिक कलेबर को ही बदल दिया। 
गाँवों का स्थान नगरों ने ले लिया। व्यापार का क्षेत्र केवल राष्ट्रीय न रहकर भ्रन्तरप्ट्रीय हो 
गया। “विज्ञापन कला, विक्रय कला” तथा “मनोविज्ञान! जैसे विषयों का श्रौद्योगिक जगत मं 
बोलबाला होने लगा । 


झ्रौद्योगिक संगठन का महत्व 
(॥7790708700 07 470008॥08॥ (0/297/88(007) 


वतंमान युग श्रौद्योगिक युग है। श्राज प्रत्येक राष्ट्र श्रपनी श्राय तथा समृद्धिशीलता 
बढ़ाने के लिए तेजी से भौद्योगीकरण की ओर बढ़ रहा है एवं श्राथिक नियोजन में व्यस्त है । 
प्रबल श्रौद्योगीकरण के कारण भ्रनेक ऐसी समस्‍यायें उत्पन्न हो जाती हैं, जिनको ने सुलभाने से 
समाज में प्रशान्ति फैल जाती है। भरी काल भाक्‍स (९७० (४7१) क॑ अ्रनुसार, “झाज का उद्योग- 
पति समाज की झ्रावश्यकताओं को सनन्‍्तुष्ट करने का अ्रयत्त नहीं करता, वरव उसका ध्यान सर्देव 
अधिकतम लाभ की शोर लगा रहता है और इसी उद्दृश्य को पूति हेतु बहु उत्पादन भो करता 
है ।” भविष्य में ऊंचे मूल्य पाने की अ्रभलापा में कभा-कभी तो वे माल को दबाकर रख लते 
। कुछ प्रगतिशील राष्ट्रों ने तो मूल्य ऊंचे रखने के लिए गेहूँ के बोरे समुद्र तक में डुबाये । भले 
ही लोग त्राहि-त्राहि करे, किन्तु जनता का तड़पाने में हा उन्हे श्रानतद आता है। श्री बनांड शॉ 
(8७77स्‍00 58049) के शब्दों में, “पुृजीवाद में आत्मा नहीं होती । उनकी भ्रभिलाषा 'लाभ' तथा 
उनका ईश्वर 'स्वर्ण” है ।!* बेकारी तथा शोषण वर्तमान पूजोबाद के ही अंकुर हैं। श्रमिक को 
अपने श्रम का उचित पुरस्कार नहीं मिलता । उद्योगों का सचालन जनतन्वात्मकम रीतिसे न 
होक़र एकतन्त्रात्मक रीति से होता है । 
उपरोक्त दोषों को दूर बरने के लिए 'भ्रौद्योगक संगठन! का महत्व आज पहले से भी 
कहीं अधिक है । किस प्रकार समाज और श्रम के हित में श्लौद्योगिक सगठत हो, श्रम और पूजी 


३.3 उन्च! फ़र-० -पदनस्‍काथ फराज ॥ +कक८+++याआा(पवव*कममककुइका  #कमतकटॉम >ल, 
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में किस प्रकार समन्वय स्थापित हो, एक उद्योगपति की राष्ट्र के प्रति क्या-क्या जिम्मेदारियाँ हैं 
भादि महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन '्रौद्योगिक संगठन के अ्रन्तगंत होता है। अतः यह नितरिरोध 
कहा जा सकता है कि “औद्योगिक संगठन! का श्रध्ययन प्रत्येक उद्योगपति एवं व्यवसायी के लिए 
आवश्यक ही नहीं, भ्रनिवाय है। श्रौद्योगिक संगठन की महत्ता के पक्ष में श्रग्रांकित तर्क प्रस्तुत 
किये जा सकते हैं :--- ४ 

( १ ) विशिष्टो करण को प्रोत्साहन --सझ्भुठत से विशिष्टीकरण को प्रोत्माहन मिलता 
है, क्योंकि संगठन के श्रन्तगंत ही विभिन्न विभागों की स्थापना की जाती है तथा उनके अनुरूप 
ही कर्मचारियों का चयन किया जाता है । इससे विशेषज्ञों की नियुक्ति करना सम्भव होता है । 

( २ ) उत्पादन को प्रोंत्साहन--प्रभावी श्रौद्योगिक सद्भठन द्वारा बड़े पैमाने पर 
उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है । बढ़े पैमाने पर उत्तादन के होने से अनेक लाभ होते हैं, जिनसे 
कि सभी वारिज्य एवं श्रथ॑शास्‍्त्र के छात्र परिचित होगे। भ्रतएवं उन्हें यहाँ पर पुनः दृहराये 
जाने की प्रावश्यकता नहीं है । जेसे जैसे उत्पादन का आकार बढ़ता जाता है वेसे-वैसे प्रति इकाई 
उत्पादन व्यय कम होता जाता है । 

( ३ ) समन्वय की स्थापना--प्रौद्योगिक सद्भुठन द्वारा उपक्रम के विभिन्न विभागों के 
मध्य समन्वय स्थापित करना सम्भव होता है। इससे प्रत्येक विभाग अपनी पुर्ण क्षमता से “कार्य 
करने में समर्थ होता है। 

(४ ) प्रशिक्षण सुचविधाश्रों के विकास सें सहायक---श्रोद्योगिक सद्भठन के ग्रन्तगंत 
विभिन्न विभागों की स्थापना की जाती है। इन विभागों के कुशल सचालन हेतु प्रशिक्षित व्यक्तियों 
की आवश्यकता पड़ती है, श्रतएवं इसके लिये प्रशिश्षण सुविधाओं का विकास क्रिया जाना नितान्‍्त 
ग्रावश्यक होता है। यही कारण है कि जो देश श्रौद्योगीकरण के क्षेत्र में जितना अ्रधिक्र प्रगतिशील 
है वहाँ पर प्रशिक्षण की सुविधाप्नों का उतना ही श्रधिक विकास हो गया है । 

( ५ ) रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन--प्र मावी श्रौद्योगक सज्भुठन के अन्तर्गत कार्यों 
को प्राथमिकता के झ्ाधार पर व्यवस्थित क्रिया जाता है। इससे रचनात्मक कार्यों को करने की 
शक्ति प्रोत्साहित होती है । 

( ६ ) प्रशासत एवं प्रबन्धकीय क्षमता में वृद्धि--सामान्यतः प्रशासत का कार्य नीति 
निर्धारित करता तथा प्रक्‍न्ध का क.य॑ प्रशासन द्वारा निर्धारित नीतियों को कार्यान्वित करता 
होता है । कुशल संगठन द्वारा इन दोनों के कार्य में समन्वय स्थापित करके इनकी क्षमता में वृद्धि 
करने का प्रयास किया जाता है। भ्रच्छा सगठत ही विभिन्न व्यक्तिपों के मध्य उनकी योग्यतानुप्तार 
समस्त कार्य का विभाजन करता है । 

( ७ ) भवोबल में वृद्धि --अ्च्छे संगठन कर्मचारियों के मध्य उनकी योग्यता एवं कुश- 
लता के अनुसार कार्य का विभाजन करके एवं विभिन्न प्रकार की प्रेरणायें (मोद्रिक तथा अमोद्विक 
दोनों ही) प्रदान करके उनके मनोबल को ऊंचा उठाता है। इससे कर्मचारियों में सन्तुष्टता की 
भावना जाग्रत होती है तथा भ्रध्टाचार का उन्मूलन होता है । 

(८ ) पध्रन्य लाभ--ऊुशल एवं श्रभावी झ्ौद्योगिक संगठन द्वारा समय, श्रम-शक्ति, 
सामग्री तथा साधनों का श्रधिकतम एवं मितव्ययितापूर्ण उपयोग किया जाना सम्भव होता है । 


भारत और औद्योगिक सगठन 
भारत में श्रौद्योगिक संगठन का महत्त्व--- 
भारत की वर्तमान औद्योगिक श्रथ॑-व्यवस्था को देखते हुए श्रौद्योगिक संगठन के सिद्धान्तों 
और समस्याप्रों का अध्ययन करना श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 4 जवाहरलाल नेहरू के शब्दों 
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में “हमारा देश विकास में पिछड़ा हुआ है, किन्तु उद्योग-पन्धे चलाने के लिये बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ा 
है । अभी तक इस क्षेत्र में किसी का विशेषाधिकार नहीं है। आश्रो, भ्रागे बढ़ें एवं सुनियन्त्रित 
योजना द्वारा देश को आगे बढ़ायें'********* यदि हम॑ चाहते हैं कि देश से भुखमरी, गरीबी, 
दरिद्रता, भ्रज्ञानता तथा शोषण का श्रन्‍्त हो, श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी मिले, श्रम-पूजी में 
समन्वय हो, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, जन-साधारणं का जीबन-स्तर उच्चतम हो, उपभोक्ताभों 
को सस्ती, सुन्दर तथा टिकाऊ वस्तुयें उपलब्ध हों तथा राष्ट्र सुख, शान्ति तथा समृद्धि के पथ पर 
अग्रसर हो, तो हमें “झौद्योगिक संगठन” की शरण लेनी ही होगी ।” वर्तमान विदेशी विनिमय 
संकट का एकमात्र समाधान श्रौद्योगिक संगठन में ही निहित है । 

आ्ोौद्योगीकरण से भारत को लाभ-- 

भारतीय जनता का जीवन-स्तर श्रत्यन्त तिम्न श्रेणी का है, जिसे ऊचा उठाने के लिए 
देश की राष्ट्रीय सम्पत्ति में वेगपूर्ण ढड़ से वृद्धि करनी होगी । हमारी प्रति व्यक्ति श्राय भी अन्य 
देशों की तुलना में बहुत कम है। दरिद्रता भ्रपना आसन जमाये हुए है। एक विद्वान के शब्दों में, 
“धिसी भी देश की वरिद्रता से सभी देशों की सम्पन्नता फो खतरा होता है /?! अतएव बेकारी, 
दरिद्रता, भुखमरी, निर्धंनता, भ्रज्ञानता जैसे दानवों का विनाश करने के लिये देश का श्रौद्योगी- 
करण होना अनिवायय है। 

प्रशुल्क झायोग? के अनुसार श्रौद्योगीकरण से भारत को निम्न लाभ होंगे :--- 

( १ ) देश की सम्पत्ति में वृद्धि--औद्योगीकरण से देश की उत्पादन-सम्पत्ति बढ़ेगी, 
जिससे देश की सम्पत्ति भी बढ़ेगी । 

(२) कृषि पर प्रभार सें कमो--क्ृषि के ऊपर जो वर्तमान जनसंख्या का प्रभार है 
वह कम हो जायगा ॥ 

( ३ ) बेकारी की समस्या का ससाधान--बेकारी की समस्या का समाधान होगा । 
उद्योग-धन्धों का विकास होने से नये-नये रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे । 

(४ ) दिनियोग शक्षित में वद्धि--कषि उद्योग के वितरित (808/०760) लाभ की 
अ्रपेक्षा उद्योगों के बढ़ते हुये लाभ से देश में पू जी का निर्माण भ्रधिक हो सकेगा, जिससे विनियोग 
शक्ति (77०8४7९॥६ (४7०४०(५) बढ़े गी । 

(५ ) मजदूरी में वद्धि-- श्रमिकों की मजदूरी (४४४४८७) में वृद्धि होगी । 

(६ ) सरकार की आय में वृद्धि--श्रौद्योगिक विकास के साथ जनता की ग्रल्‍च 
बढ़ेगी । उद्योग व व्यापार का विस्तार होने से अधिक लाभ होगा, जिससे देश की कर-देय-क्षमता 
(7४5४०/९ 0४४४७४५) बढ़ कर सरकार की आय बढ़ेंगी। 

( ७ ) चरित्न-निर्माण--इन लाभों का हितकर प्रभाव देश के चरित्र-निर्माण पर ही 
होगा, क्योंकि सुदृढ़ एवं भ्रच्छे चरित्र-निर्माण के लिये देश का श्रोद्योगिक जीवन एवं प्रत्येक व्यक्ति 
के लिये झ्वसर प्राप्त होना; ये दो बातें श्रावश्यक होती हैं । 

उपरोक्त लाभों के श्रतिरिक्त भारत को औद्योगीकरण से निम्न लाभ भी होंगे :--- 

* (८ ) जीवन-स्तर ऊंचा उठना--ओ्रौद्योगीकरण से देश के सभी वर्गों की आय में 
वृद्धि होगी । राष्ट्रीय श्राय में भी वृद्धि होगी । इसके परिणामस्वरूप जनसाधारण को जीवन-स्तर 
भी ऊचा उठेगा। 

( ६ ) मिर्यात में वृद्ध--श्रौद्योगीकरण पर जोर देने से भारत में नि्तित माल भनन्‍्य 
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देशों की तुलना में सस्ता पड़ेगा तथा उप्रकी किरंप में मी सुधार होगा। इन दोनों के होने से 
निर्यात में वृद्धि होगी तथा श्रायात कम होंगे । - ह 

(१०) मितव्यथिता--देश में श्रौद्योगीकरण की गति तीज होने से पूंजी की माँग में 
वृद्धि होना स्वाभाविक है । ऐसी स्थिति में ब्याज-दर में भी वृद्धि हीगी। इसके परिणामस्वरूप 
लोग बचत करके ब्याज कमाने हेतु धन बेंक भ्रादि में जमा करेंगे। इस प्रकार फिजूलखर्ची के 
स्थान पर मितव्ययिता होगी । 

(११) सन्तुलित श्रौद्योगिक विकास--प्राज देश में इस बात की श्रावश्यकता है कि 
उपभोक्ता उद्योग तथा पूंजीगत उद्योग दोनों के ही विक्राप पर समान महत्त्व दिया जाय, श्र्थात्‌ 
सन्तुलित औद्योगिक विकास पर बल दिया जाय । यह कायें प्रभावी श्रौद्योगिक सज्भुत ढवारा ही | 
सम्भव प्रतीत होता है । 

(१२) विशिष्दीकरण को प्रोत्याहन --कुशल ग्रौद्योगिक सद्भुठत द्वारा विशिष्टीकऋरण 
को प्रोत्साहन मिलता है, प्रशिक्षण की सुविधाश्रों का प्रतार होता है तथा प्रबन्ध-विज्ञान का विकास 
सम्भव हो जाता है। इन सभी की भारत में भारी क्रमी है । 

(१३) पंचवर्षीय नियोजन की सफलता--मारत ने भ्रपने श्राथिक विकास के लिए 
पंचवर्षीय नियोजन का सहारा लिया है। नियोजन की सफलता का एक आ्राधारभूत स्तम्भ देश में 
नियोजित ढड् से श्रौद्योगिक विकास का होना है। इसक्रे द्वारा देश से गरीबी, बेकारी, अकुशलता 
तथा दरिद्रता जैसे भीषण दानवों का उन्‍्पूलन किया जाना सम्मव हो सकता है। भ्रौद्योगीकरण 
की सफलता बहुत कुछ सीमा तक प्रभावी औद्योगिक सद्भुठत पर निर्भर करती है। 
भारत में श्रोद्योगिक संगठन को' समस्यायें -- 

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि भारत को प्रभावी श्रौद्योगिक सज्भृठत से भ्रतेक 
लाभ होंगे । भ्रतएव हमें भ्रौद्योगिक सज्धठन के विकास पर जोर देना चाहिये, क्योंकि बिना 
औद्योगिक संगठन के औरौद्योगीकरण सम्भव नहीं है। किन्तु देश में पूर्ण श्रौद्योगिक संगठत करने 
से पूर्व हमें उसकी समस्याप्रों तथा उनको हल करने के उपायों का गम्भी रतापूर्वक अध्ययन,करना 
चाहिए, क्योंकि प्रगति के पथ पर श्रागे बढ़ाये हुये कदम को बाद में पीछे हटाने से लाभ की 
अपेक्षा हाति कहीं अधिक होती है । 

भारत में औद्योगिक पड्भडन की निम्न लिखित समस्‍यायें हैं :-- 

( १ ) सद्भाठ॒व की श्रवुर्णता--भारत के औद्योगिक सद्भुठन में प्नेक दोष हैं, जिससे 
व्यय श्रधिक होता है तथा माल की किस्म घटिया होती है। कुटीर तथा सद्भठित उद्योगों के 
मध्य प्राय: सद्भूप रहता है। उत्पादन के विद्यमान ,सभी साधनों को एकत्रित करता तथा उनसे 
काम लेना सबसे अधिक कठिन कार्य है । भ्रत: श्रावश्यकता इस बात की है कि कुटीर तथा संगर- 
ठित उद्योगों में समन्वय स्थापित हो । वे प्रतियोगी न होकर एक दूसरे के पूरक हों। व्यय को 
कम करने तथा माल की किस्म में सुधार करने के लिए वैज्ञानीकरण, विवेकीकरण, संयोजुन तथा 
प्रशिक्षण की व्यवस्था हो । मु 

( २) पूंजी फी समस्या--मारत भ्राज प्रौद्योगीकरण के दरवाजे पर खड़ा है, जिसके 
लिये उसे पर्याप्त पूजी की आवश्यकता है। श्रब यह पू'जी कहाँ से लाई जाय ? क्या देश में 
पर्याप्त पूँजी उपलब्ध है ? इस सम्बन्ध में लोगों के विभिन्न मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि देश 
में पू'जी का भ्रभाव है। कुछ विशेषज्ञों का मत इसके विपरीत है | वे कहते हैं कि यहाँ पूजी तो 
पर्याप्त है, केवल उसके एकत्रीकरण तथा उपयोग को प्रोत्साहन मिलना चाहिये । भ्रतएव देश में 
छिपी हुईं स्वर्ण एवं सम्पत्ति को विनियोग के लिए निकालना होगा तथा आवश्यकता पड़ते पर 
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८] 
देश के हित में यदि विदेशी पूंजी का झ्रायात भी करना पड़े तो हमें उससे पीछे नहीं हटना 
चाहिये । यह खुशी की वात है कि भारत सरकार इसी नीति का अनुकरण कर रही है। 

( ३ ) प्रशिक्षण की समस्या--देश में श्रौद्योगिक तथा तान्त्रिक प्रशिक्षण की सबसे 
अधिक कमी है, जिसके कारण” उद्योगों का सर्वाज्भजीग विकास नहीं हो सका है, पर्याप्त पू जी 
तथा मशीनें आदि उपलब्ध होने पर भी देश का श्रौद्योगीकरण नहीं हो सकता, यदि कर्मचारी 
प्रशिक्षित न हों । कहावत है “नाच न जाने आंगन टेढ़ा” (8 980 फज्ण[पाक्षा &98५8 (५४- 
ए७५ शा ॥5 ॥008.) | श्रतः देश में औद्योगिक तथा तान्त्रिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करने हेतु 
उपयुक्त शिक्षण संस्थाएँ खोलने की श्राज देश में सबसे अधिक आवश्यकता है, क्योंकि यह भार- 
तीय श्रम की अकुशलता का प्रधान कारण है। इस सम्बन्ध में भारत के कुछ प्रमुख उद्योगपतियों 
(जैसे बाटा, टाटा, बिड़ला, डी० सी० एम०) ने कुछ कदम उठाये हैं। आशा है कि श्रन्य उद्योग 
पति भी इनका अनुकरण करेंगे । । 

( ४ ) शअम एवं पूंजी में वेमनस्य--भारतीय उद्योगों में जहाँ एक तरफ तो श्रमिक 
हड़ताल व अन्य दुघंटनायें करके उत्पादन को क्षति पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं तो दूसरी भ्रोर 
निर्माता भी कोई न कोई बहाना तलाश करके कारखानों को बन्द कर देने की धमकी दे देते हैं । 
अतएव श्रम एवं पूजी के बीच का यह सद्छूषं कम होने के स्थान पर बढ़ता ही चला जाता है । 
परिणामस्वरूप भारतीय उद्योगों के उत्पादन में शिथिलता श्रा जाती है, श्रतः जब तक उद्योग 
रूपी गाड़ी के दोनों पहिये श्र्थात्‌ श्रमिक एवं निर्माता सहकारिता से कार्य नहीं करेंगे, तब तक 
हमारे उद्योगों का कल्याण नहीं हो सकता । यह उत्पादनशी लता बढ़ाने के लिए झनिवाये विषय है । 

( ५ ) औद्योगिक सत्ता का केन्द्रीयकरण---श्री श्रशोक मेहता के शब्दों में, “श्राज देश 
के समस्त उद्योग केवल २० पूजीपतियों के हाथों में केन्द्रित हैं ।” इस प्रकार ये मद्दी भर पजी- 
पति लगभग हे शभ्रौद्योगिक भ्राय के स्वामी हैं। इनके केन्द्रीयकरण को हटाने के लिये भारत सर- 
कार ने प्रबन्ध-श्रमिकर्ता प्रणाली पर सब्‌ १६५६ एवं १९६० में कड़े नियन्त्रण लगाये | जब इन 
प्रतिबन्धों से भी स्थिति में कोई विशेष प्रभाव होता दिखलाई नहीं द्विया, तो सरकार को बाध्य 
होकर ३ अप्रैल, १६९७० से प्रबन्ध-अभिकर्त्ता प्रणाली का उन्मूलन करने के लिए प्रधितियम' 
बनाना पड़ा । 

( ६ ) पोजनारहित स्थानीयकरण---हमारे देश में उद्योगों का स्थानीयकरण निश्चित 
योजना के ग्रनुसार नहीं हुआ है । परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्रों में भ्रति भौद्योगीकरण हो गया तथा 
अन्य क्षेत्र उससे वंचित रह गये । उदाहरण के लिये, जहाँ बंगाल, महाराष्ट्र एवं मद्रास श्रादि में 
अनेक उद्योगों की स्थापना की गई वहाँ दूसरे राज्यों, जैसे--उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं मध्य 
प्रदेश की घोर उपेक्षा की गई है। इस बात को हमारे वर्तेमान विधायक एवं मन्त्री भी स्वीकार 
करते हैं। आजकल उद्योगों के स्थानीयकरण में भी सामाजिक तथा रफ्षात्मक परिस्थितियों पर 
विशेष ध्यान दिया जाता है। वास्तव में झ्रावश्यकता ऐसे संगठन की है, जिसके भ्रन्तगंत देश की' 
सवेतोन्मुखी प्रगति सम्भव हो तथा उद्योगों का उचित प्रादेशिक वितरण होकर राष्ट्रीय सम्पत्ति . 
का समानता से वितरण हो । 

.._ (७ ) विवेकीकरण एवं वैज्ञानिक प्रबन्ध की श्रावश्यक्ता--प्राधुनिक उद्योगों में 
विवेकीकरण एवं वैज्ञानिक प्रबन्ध का विशेष महत्त्व है, परन्तु भारत में इस कार्य के लिये श्रमेक 
भ्रसुविधायें हैं । कुछ उद्योगपति तो इस विषय से ही श्रनभिज्ञ हैं तथा प्रन्य उद्योगपतियों के पास 
उसके लिए पर्याप्त साथत नहीं । इसके प्रतिरिक्त भ्रधिकांश उद्योग व्यक्तिगत आधारों पर सज्ज- 
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(07847758007) । (३) निर्देशन ()76०007) । (४) नियन्त्र०ण (00700) । (५) कर्मचारियों 
की भर्ती (8/8778) । उपयुक्त सभी कार्यों का विस्तृत वर्णन किया जा चुका है, श्रतएवं अब्रब 
प्रत्रग से वर्णन किये जाने की श्रावश्यकता नहीं है । 
श्रौद्योगिक प्रबन्ध के सिद्धान्त 
(एणए70७65 ० ॥70प577 (६॥820707 0) 

| प्रबन्ध श्रोद्योगिक सफलता की कुजी है। श्राज के विशिष्टीकरण तथा बड़े पैमाने 
पर उत्पादन के युग में कुशल भ्रब-"धक की सबसे अधिक आवश्यकता है । नित्य होने वाले नये-तये 
आविष्कारों ने प्रबन्ध समस्या को और भी जटिल बना दिया है। श्रौद्योगिक प्रबन्ध के प्रमुख 
सिद्धान्त निम्नलिखित हैं :--- 

( १ ) प्रयोग--प्रयोग एवं श्रनुसंधान वैज्ञानिक प्रबन्ध के प्रमुख श्रंग हैं। काम का 
ठीक-ठीक श्रनुमान करने के लिये विभिन्न प्रकार के प्रयोग (#7०7ए्रथा$) किये जाते हैं। श्री 
टेलर (78४०0 के श्रनुसार, ये प्रयोजन निम्न तीन प्रकार के होते हैं:--(४) समय भ्रध्ययन (]५7० 
5009); (0) गति ग्रध्ययन (१०४०7 87007); तथा (॥7) थकान अध्ययन (790876 57009) । 

( २ ) योजना--जैसा कि पहले कहा जा चुका है, प्रबन्ध के अन्तर्गत प्रत्येक कांये एक 
पुवे-निर्धारित योज ना के अनुसार सम्पन्न होता है। इसके लिये प्रत्येक श्रौद्योगिक इकाई में एक 
विभाग होता है। भ्रगले दिन क्‍या कार्य होगा, इसकी योजना पहले ही तैयार कर ली जाती है। 

( ३ ) कर्मचारियों का चुनाव तथा उनकी शिक्षा--प्रबन्ध में कमंचारियों के चुनाव 
तथा उनकी शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाता है । प्रत्येक व्यक्ति [प्रत्येक कार्य नहीं कर सकता, 
अ्रतएव अधिक कार्यक्षमता प्राप्त करने के लिये श्रमिकों का चुनाव वैज्ञानिक आधार पर किया 
जाने के साथ-साथ उनकी शिक्षा के लिये भी उचित व्यवस्था की जाती है। कर्मचारियों का चुनाव 
करते समय उनकी व्यक्तिगत योग्यता तथा काम की इच्छा दोनों पर ही ध्यात दिया जाता है। 


( ४ ) प्रमापीक्ष रण--अ्रमिकों की कुशलता एवं कार्यक्षमता तभी भ्रधिक हो सकती है 
जब उत्तको कार्य करने के लिये अच्छे से भ्रच्छे औजार दिये जायें। अतएवं इसमें न केवल श्रमिकों 
को अ्मापित (88987004707560) किस्म के श्रौजार दिये जाते हैं बल्कि काम करने की प्रामाणिक 
विधियों का भी प्रयोग किया ज़ाता है । । 

( ५ ) वस्तुओं का समुचित चुनाव एवं उपयोग--निर्माण के उपयोग में आने वाले 
कच्चे माल का चुनाव भी श्रन्य वस्तुओं की भाँति वेज्ञानिक रीति से. किया. जाता है। यही नहीं 
बस्तुप्रों के उपयोग करने की नीति भी निश्चित होती है, जिससे श्रपव्यय न हो । 

( ६ ) कारखाने का स्वास्थ्यप्रद एवं प्राननदकर वातावरण--क्षमिक को थकान दूर करने 
के लिए तथा काम करने में उनकी रुचि ज़ाग्रत करने के लिये कारखाने का वातावरण स्वास्थ्यप्रद 
एवं प्रसन्नतापूर्ण होना परम' आवश्यक है। इस हेतु श्रमिकों को आवश्यक सुविधाएं देने का भी 
भ्रायोजन होता है; जैसे--स्नानगहू, जलपानगृह, वाचनालय, शिशु-गृह, भरोखे' एवं भ्र[ुवश्यकता- 
नुसार तापक्रम श्रादि । न 

.. (७ ) श्रम एवं प्रबन्ध में सहकार्ये--अ्रम एवं पू जी का आपसी तंनाव सफल प्रबन्ध 
के लिये हानिकारक है, इसलिए प्रबन्ध का मूल उद्देश्य यह भी है कि श्रम और पु.ी में स्वस्थ 
सम्बन्ध स्थापित हो । 

( ८५ ) मजदूरी का लालच एवं पारितोषण व्यवस्था--उचित मजदूरी देने का प्रलोभन 
मजदूरों, की उत्पादनशीलता बढ़ाने का सर्वोत्तम साधन है, जिसका समुचित झायोजन प्रबन्ध में 
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होना चाहिये । भ्रविक कार्यक्षमता, तथा अधिक उत्तादन की दशा में-पारितोषण-वितरण की भी 
व्यवस्था होनी चाहिये । 

( ६ ) सद्भठन पद्धति--वैज्ञानिक प्रबन्ध का मुख्य उद्देश्य न्यूततम्‌ व्यय पर अधिकतम 
लाभ प्राप्त करता होता है। मितव्ययिता उस्ती समय मिल सकती है जबकि कारखाने में उचित 
संगठन तथा विभिन्न कार्यों का निरीक्षण सुचाए रूप से होता रहे । 

(१०) मानसिक कऋरान्ति--वैज्ञानिक प्रबन्ध का भ्रन्तिम सिद्धा श्रमिकों तथा नियो- 
क्ताग्नों के मानसिक हृष्टिकोरा में परिवर्तन करना है। इसके अनुसार नियोक्ता श्रम को उत्पादन का 
सबसे महत्त्वपूर्ण श्रंग मानकर श्रमिकों को उचित स्थान देता है तथा श्रमिक उद्योग को निजी 
इकाई मातकर पूर्ण परिश्रम से काय करते हैं । 

फ्रान्सीसी विद्वान श्री हैनरी प्योल (त्॒०एए 7४9०) ने भ्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक (0006- 
78 800 [70 '४॥४०४श॥०7१ (९३8० १६-४२) में प्रबन्ध के निम्न १४ सिद्धान्तों का 
प्रतिपादत किया है :-- 

( १ ) श्ननुशासन (/)52.॥॥0--अत्येक क्षेत्र में अनुशासन की श्रावश्यकता होती है। 
इससे नियमों का पालन होता है तथा लोग पूरे परिश्रम से कार्य करते हैं। यह ,बहुत कुछ भ्रच्छे 
नेतृत्व पर निर्भर करता है । यदि नेतृत्व अच्छा होगा तो श्रनुशासन भी कायम रहेगा। एक स्थान 
पर श्री फ्योल ने यहाँ तक कहा है कि “बुरा प्रनुशासत एक बुराई (8४) है जोकि प्राय: बुरे 
नेतृत्व से आती है ।' 

( २ ) श्रम-विभाजन ()एं80॥ ०0 7,80077)--सफलता प्राप्त करने के लिये श्रम- 
विभाजन की आ्रावश्यकता होती है। इससे श्रमिक्रों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है तथा उद्योग 
को विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं । 


( ३ ) श्रादेश को एकता (0/009 ० (0079॥7870)--प्रादेश में एकता होनी चाहिये। 
इसके लिये यह आवश्यक है कि सम्बन्धित कर्मचारी को किसी विशेष कार्य के करने के लिये एक 
ही व्यक्ति से आदेश मिले । 

( ४ ) पदाधिकारियों में सम्पर्क (308४ (४४॥)--सभी पदाधिकारियों के मध्य 
सीधा सम्पर्क होना चाहिये । भाज्ञा देने व लेने के मार्ग बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिये ॥ इस सम्बन्ध 
में सद्भधठन चार्टों को बना लेना हिंतकर रहता है । 


(५ ) कर्मचारियों में स्थायित््व का होना (889॥॥9 ० (७77०० ए92४807060)-- 
प्रशासन की दृष्टि से कर्मचारियों का नित्य-प्रति बदला जाना स्वथा श्रहितकर रहता है। ऐसा 
करने से झ्सफलता का सामना करना पड़ता है। झतएवं कमंचारियों में स्थायित््व का होना 
नितान्त आवश्यक है । 

( ६ ) कर्मचारियों को प्रेरणा (070807ए०)--ऋरमम चारियों को उचित प्रेरणा देने की 
व्यवस्था होनी चाहिये, ताकि वे नयी-तयी योजनायें प्रस्तुत कर सकें तथा उन्हें सफल: बनाने में 
अपना स्वेस्व न्योछ्ावर कर सकें । 

( ७ ) कर्मचारियों को पुरस्कार (र२ेशापा।० 8007 0 ?९७80770)--किये गये कार्य 
के लिये कमूंचारियों को पुरस्कार इस प्र कार से दिया जाना चाहिए, जिससे कि नियोक्ता तथा कर्म- 
चारी दोनों को ही सन्‍्तोष का अनुभव हो । भ्राधुनिक व्यावसायिक जगत में कर्मचारियों को पर- 
स्कार देने की प्नेक पद्धतियाँ प्रचलित हैं । व्यवसाय की प्रक्ृति, कर्मचारियों के गुण तथा विद्य- 
माने परिस्थितियों के अनुसार कर्मचारियों को पुरस्कार देने की किसी भी ऐसी विधि को झपनाना 
चाहिए, जिससे दोनों को लाभ हो 


न्‍ससक 
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( ८ ) प्रबन्ध की एकता (ए7॥9 ० (४:४४भग०70)--प्रबन्ध में एकता होनी 
चाहिए। इसके लिए यह झावश्यक है कि एक ही उद्योग की समान लक्ष्य वाली विभिन्न क्रियाप्रों 
को, जहाँ तक सम्मव हो, एक ही प्रबन्धक के अ्रन्त्गंत रखा जाना चाहिए, ताकि उनके कार्यों का 
समन्वय क्रिया जा सके । 

( € ) श्रधिकार तथा दायित्व (8०००० 200 ॥२०४७००7४०४५०)--श्रधिकार के 
साथ-साथ दायित्व भी रहता है। एक अधिकारी अपने दायित्त्व को भली प्रकार निभा सके, इसी- 
लिए उसे श्रधिकार प्रदान किये जाते हैं । 

(१०) व्यक्तिगत हितों की श्रपेक्षा सामान्य हित की श्रधीनता (5५७0००|ग्रद्वांणा 
रण 00एं9प्० 707658 00 ह७॥०:७] 47/068)--इस सिद्धान्त के अनुस्तार व्यक्तिगत हितों की 
अपेक्षा सामान्य हितों को प्राथमिकता मिलती है। 

(११) केस्द्रीयकरण ((०॥0७॥89807)--इसके अ्रन्दर यह व्यवस्था रहती है कि 
श्रमिकों की योग्यताश्रों का अधिक्रतम लाभ उठाने के लिए केन्द्रीयकरण किस अनुकुलतम्‌ स्तर 
तक रखा जाय । 

(१२) निर्देश की समानता (079 ० ॥)76०/07)--कार्य को सुचारु रूप में चलाने 
के लिये यह झ्रावश्यक है कि निर्देश की समानता हो 

(१३) न्याय (£4प०ं(४)--कर्म चारियों में भेद-भाव करने के स्थान पर न्याय के प्राथ- 
मिक सिद्धान्तों का पालन किया जाना चाहिये । 

(१४) सहयोग (25७77: ४७ ००७७)--सफलता प्राप्त करने हेतु सहयोग की भावना से 
काम लिया जाना चाहिये | 'फूट डालो और राज्य करो' के स्थान पर एकता की भावना पर 
बल दिया जाना चाहिये । 

फर्नल सी० एल० उबिक ((0], ,900व एाश्ाण0 ने प्रबन्ध के निम्व सिद्धान्तों 
का प्रतिपादन किया है 

( १ ) उदं श्य का सिद्धान्त (श/िताल्ए/० ०! 00००४ए४०)--समी क्रियाप्रों के उद्देश्यों 
का पूर्ण एवं स्पष्ट रूप में वर्ण किया जाता चार 

(२ ) नियन्त्रण का तिद्धान्त (शांग्रश08 ० (007।0))--उपक्रम की विभिन्न 
क्रियात्रों पर निश्चित उद्देश्यों के आधार पर नियन्त्रण स्थापित क्रिया जाना चाउिये। 

( ३ ) निदेशन का सिद्धान्त (?770०9॥8 ० 7078००॥)--संगठन को क्रियाशील 
बनाने के लिये सभी व्यक्तियों की क्रियाग्रों को सही ढंग से निर्देशित क्रिया जाना चाहिये । 

(४ ) सद्भठन का सिद्धान्त (छाणंएा० 0" 072व47958/07)--विभिन्न व्यक्तियों का 
सहयोग प्राप्त करने फे लिये रांगठन सम्बन्धी निश्चित सिद्धान्तों का पालन किया जाता चाहिए । 

( * ) अनुसन्धान का सिद्धान्त (0770०0|8 ० ॥१९४४४४००) --इस सिद्धान्त के अनुसार 
इसमें पूर्वानुमान से लेकर योजना निर्माण तक की सभी क्रियाओ्रों को सम्मिलित किया जाना 
चाहिये । 

( ६ ) प्रयोग का सिद्धान्त (शगा0०9७ ० एएथांग्रशा)--इस सिद्धान्त के भ्रनुसार 
संगठन में सुध[र करने एवं उप्तमें गतिशीलता लाने के लिये समय-समय पर विभिन्न प्रयोग किये*« 
जाने चाहिए 


ग्रौद्योगिक प्रवन्ध सम्बन्धी विचारधारा का उदगम तथा विकास 
(2ए0प07 870 08ए७0090०0 0० १(७॥92077070) 


औद्योगिक प्रबन्ध सम्बन्धी विचारधारा का उद्गम तथा विकास मानव के विकास के 
साथ-साथ हुआ है। जैसे-जैसे' मानव सभ्यता की ओर श्रग्नतर होता गया वैसे-वैसे औद्योगिक प्रबन्ध 
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सम्बन्धी विचारधारा का विकास होता गया । भ्रध्ययन में सुविधा की दृष्टि से श्रौद्योगिक प्रबन्ध 
के उद्गम तथा विकास के इतिहास को क्रमानुसार निम्न पाँच भागों में विभाजित किया जा 
सकता है :--(१) प्रबन्ध मनोवैज्ञानिक विधि के रूप में ((8॥88थ0शा 38 8 289०7०0ं८थों 
97008); (२) प्रबन्ध कला के रूप में (१/80886067/ 88 &॥ 2४४7); (३) प्रबन्ध विधिवत 
व्यवहार के रूप में (१॥808807000 88 & 5५8/०7080926 ?78०॥००); (४) प्रबन्ध विज्ञान के 
रूप में (१(६82000॥7/ 85 & 50०॥००); तथा (५) प्रबन्ध कला तथा विज्ञान दोनों के रूप में 
(७॥82९706060 388 5207 &॥ &7॥ 870 & $200706) । 

, ( १ ) ओंद्योगिक प्रबन्ध मनोवैज्ञानिक विधि के रूप में--यदि हम इतिहास के पृष्ठ 
पलटें तो विदित होगा कि प्राचीन काल में यूरोप, श्रमेरिका तथा अ्रन्य सभी देशों में शिल्पकारों 
व कारीगरों का बोलबाला था । वे बाजार से कच्चा माल नगद श्रथवा उधार क्रय करके भ्रपने 
घर पर या तो स्वयं ही श्रथवा अ्रपने परिवार के सदस्यों की सहायता से सीमित मात्रा में माल 
निर्मित करते थे और उसे बाजार में बेचकर लाभ कमा लिया करते थे। लाभ का सभी अथवा 
प्रधिकांश भाग केवल मजदूरी के रूप में ही होता था। निर्मित माल का विक्रय प्रायः उन्हीं लोगों 
को करते थे, जिनसे कि वे कच्चा माल खरीदते थे | कारोबार का क्षेत्र उनकी स्वयं की कुशलता 
पर निर्भर रहने के कारण सीमित था। प्रो० अनविन (070. एज) के शब्दों में ५ उस 
समय का कारीगर, मजदूर, निरीक्षक, प्‌ जीपति, व्यवत्तायी तथा दुकानदार सब कुछ थ"।” इस 
प्रकार इस युग में लोगों को प्रबन्ध की न तो कोई जानकारी ही थी और न उसकी कोई भाव- 
श्यकता ही अ्रनुभव की गईं थी । 

श्रौद्योगिक ऋत्ति और प्रबन्ध (7[7080 ० [70084] १९४०७४४०७ 0०॥ /५७॥802८- 
77077)--चयूरोप में औद्योगिक क्रान्ति के होते से मशीनों का प्रचलन हुआ । सहस्नों व्यक्तियों ने 
अ्पने-प्रपने यहाँ मशीनें लगाकर कारखातों की स्थापना की और प्रथम बार स्वयं ही उनका 
प्रबन्ध किया | इस समय तक कारखातों का प्रबन्ध करने के सम्बन्ध में न तो उन्हें निजी ज्ञान 
ही हो पाया था और न उन्हें परामर्श देने के लिये कोई दूसरा व्यक्ति ही था। भ्रतएवं उन्हें बाध्य 
होकर केवल अपनी पेदायशी योग्यता (7007 ४90॥॥9) तथा कुशलता पर ही निर्भर रहना 
पड़ा । इससे लोगों के हृदय में यह्‌ विचारधारा भ्रपता घर कर गई कि प्रबन्ध प्राथमिक रूप में 
और कुछ न होकर केवल मनोवैज्ञानिक विधि ही है । मानव अपनी निजी योग्यता तथा कुशलता 
के भ्राधार पर ही प्रबन्ध का कार्य करता है। इस विचारधारा से प्रभावित होकर लोग यहाँ तक 
कहने लगे क्रि प्रबन्धक, कवियों व कलाकारों के समान पैदा होता है, बनाया नहीं जा सकता । 
प्रबन्ध सम्बन्धी इस विचारधारा ने मानव के मस्तिष्क पर एक ऐसी श्रमिट छाप लगा दी, जिसके 
कारण इतने वर्षों के व्यतीत हो जाने पर कुछ लोग आज भी यही कहते हैं कि प्रबन्धक का उसके 
पूर्व जन्म के संस्कारों से गहरा सम्बन्ध होता है । भारत में वर्षों से चली आ रही प्रबन्ध श्रभि- 
कर्ता प्रणाली इस विचारधारा का जीता-जागता चित्रण है। 

( २ ) श्रौद्योगिक प्रबन्ध कला के रूप में---उपरोक्त विचारधारा के साथ-साथ एक दूसरी 
विचारधारा के भी लोग थे, जिन्होंने इस बात को स्वीकार करने से स्पष्ट शब्दों में इन्कार कर दिया 
“कि औद्योगिक प्रबन्ध केवल मनोवेज्ञानिक विधि ही है । उन्होंने यह तक प्रस्तुत किया कि यदि उप- 
रोक्त कथन को सत्य मात भी लिया जाय तो उच्चकोटि के प्रबन्धक केवल जन्म के संस्कारों के 
आधार पर ही हो सकते हैं। किन्तु व्यवहार में यह देखा गया है कि यह झ्रावश्यक नहीं कि उच्च- 
कोटि के प्रबन्धकों की संन्तान अपने पिता के समान ही योग्य एवं कुशलहो ।श्रनुभव तो कुछ औौर 
ही कहता है । कभी-कंभी तो ऐसे व्यक्तियों की सन्‍्तान पूर्णतया श्रयोग्य एवं भ्रकुशल होती है। इससे 
यह स्वयं सिद्ध हो जाता है कि प्रबन्ध करने की योग्यता का सम्बन्ध जन्म के संस्कारों से होना 
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झ्रावश्यक नहीं होता । इसके विपरीत प्रबन्ध करने की योग्यता को,प्राप्त करना पड़ता है तथा बाद 
में धीरे-धीरे उसका विकास करना पड़ता है । इससे यह स्वाभाविक ही है कि विभिन्न व्यक्तियों में 
प्रबन्ध करने की योग्यता एक समान न होकर झलग-अलग होगी । इसका अर्थ यह हुप्ना कि समान 
प्रबन्ध सम्बन्धी समस्याग्रों को हल करने के तरीके एक ही समान न होकर विभिन्न व्यक्तियों में 
विभिन्न प्रकार के तरीके होंगे । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि विभिन्न प्रबन्धक समान प्रत्रर 
सम्बन्धी समस्याझ्रों का समाधाव एक ही प्रकार से न करके विभिन्न प्रकार से करेंगे। इस निष्कर्ष 
को स्वीकार करने का अर्थ यह हुप्ना कि प्रबन्ध मनोवैज्ञानिक विधि न होकर केवल कला है | इ 
कला के द्वारा प्रबन्धक को मनुष्यों का प्रबन्ध करना पड़ता है । 

( ३ ) औद्योगिक प्रबन्ध विधिवत व्यवहार के रूप में---जब तक प्रबन्धक भ्रपती सम- 
स्याप्नों का समाधान अपने निजी गुणों के श्राधार पर करता रहा तब तक प्रबन्ध कला के रूप में 
माना जाता रहा । किन्तु जैसे-जैसे समय व्यतीत होने के साथ-साथ उत्पादन की प्रणाली जटिल 
होती गई वैसे-वैसे उनके सामने प्रबन्ध की भी नयी-तयी समस्‍यायें झ्राती गयीं। इनका समाधान 
करना उनके लिये मुश्किल हो गया । श्रतएवं उन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ समान समस्याश्रों 
का परामर्श करता प्रारम्भ किया। इस प्रकार प्रबन्धकों ने प्रबन्ध सम्बन्धी पुरानी विधियों को 
त्याग कर केवल उन्हीं विधियों को श्रपनाना शुरू किया, जिनमें व्यवहार के द्वारा सफलता प्राप्त 
हो चुकी थी शभ्रथवा जो व्यवहार में सफल रही थीं । इस प्रकार भारी संख्या में प्रबन्ध सम्बन्धी 
लाभदायक व्यवहार प्रचलन में श्राये । परिणामस्वरूप प्रबन्ध विधिवत व्यवहार कहलाने लगा । 


( ४ ) ओद्योगिक प्रबन्ध व्यवहार के रूप में--धीरे-धीरे विज्ञान के अद्भुत चमत्कार 
ने प्रबन्धकों को भी श्रपनी ओर शभ्राकर्षित क्रिया । इसके निम्नलिखित कारण थे--() व्यावहा रिक 
प्रबन्धकों का यह कहना था कि प्रभात्रित व्यवहार का क्रम प्रबन्ध में भी लागू किया जाय | (7) 
वेज्ञानिक्रों की यह कोशिश थी कि प्रबन्ध के क्षेत्र में भी वैज्ञानिक तरीकों को लागू किया जाय । 


। प्रबन्ध के क्षेत्र में विज्ञान लागू करने की दिशा में सबसे पहला कदम श्री चाल्से बेबेज 
((0४876४ छ8900980०) ने उठाया । ये इज्भुलेंड के प्रसिद्ध गणितशास्त्री थे । बाहर से उद्योगों का 
भ्रध्ययन करने के पश्चात्‌ उन्होंने यह निष्कर्ष निंकाला कि वैज्ञानिक तरीकों को कारखाने की 
क्रियाश्रों में ग्रासाती से लागू किया जा सकता है। श्रतएव' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 
अनुमानित आधारों के स्थान पर वेज्ञानिक तरीकों को लागू किया जाय। इनको लागू करने का 
भार सर्वेश्री एफ० डब्ल्यू० टेलर (7. ७. 7४५४०) पर छोड़ा गया । इन्होंने अपना जीवन सब 
१८७८ में भ्रमेरिकन मिडबैल कम्पनी में एक सामान्य श्रमजीवी के रूप में श्रारम्भ किया, किन्तु 
क्रमश: उन्नति करते-करते छः वर्ष के उपरान्त, अर्थात्‌ सत्र॒ १८८४ में उसी कम्पनी के प्रमुख 
इन्जी नियर बन गये । अपने भ्रनुभव से वे इस निर्णय पर पहुँचे कि श्रसिक की उत्पादन क्षमता 
बहुत कम है, जिसको बढ़ाने के लिये वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग अ्रनिवायं है। इस प्रकार वे 
पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रबन्ध एक विज्ञान हैं। एक विद्वान के शब्दों 
में--.“बिना विज्ञान के डॉक्टर केवल एक जादूगर डॉक्टर ही बनकर रह जाता है, बिना धिद्धान्तों 
के कार्य करने वाला तान्त्रिक विशेषज्ञ एक श्रनिश्चित कर्मचारी बन जाता है और अ्रधिशार्री 
व्यवसायी श्रधिकारी को, जो बिता सिद्धान्तों के प्रबन्ध करता है, अपने भाग्य पर निर्भर रहना 
पड़ता है ।” हमारे इस कथन रे. विज्ञान का प्रबन्ध में महत्त्व और अधिक स्पष्ट हो जाता है। 


( ५ ) श्रौद्योगिक प्रबन्ध कला व विज्ञान दोनों के रूप में--प्रबन्ध एक विज्ञान है, 
यह पक्ष प्रबल होते हुये भी बहुत से प्रबन्धकों का यही कहना है कि प्रबन्ध में कला का एक 
प्रभावशाली तत्त्व मौघूद है। प्रबन्ध के विकास की भ्राधुनिक प्रवृत्तियों को देखते हुये यह कथन 
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सही भी प्रतीत होता है। इसका कारण यह है कि कला की माँति प्रबन्ध में भी सफलता का ग्रन्तिम 
मापदण्ड लक्ष्य की प्राप्ति है। एक प्रबन्धक कितना भी ज्ञानी क्‍यों न हो, किन्तु यदि वह अपने 
लक्ष्यों की प्राप्ति में असफल रहता है तो वह कुशल प्रबन्ध क कदापि नहीं हो सक्रता। जब तक 
इस प्रकार की विचारधारा कायम रहेगी तब तक प्रबन्ध पूर्ण रूप में न तो विज्ञान ही कहलायेगा 
शौर न कला ही । शभ्रतएवं यह कहा जाता है कि प्रबन्ध कला भी है और विज्ञान भी । 
मध्य युग में श्रौद्योगिक प्रवन्ध 

मध्य-युग श्रौद्योगिक प्रबन्ध का श्रादिकाल मात्रा जाता है। बैसे तो औद्योगिक पर- 
म्परा उतनी ही पुरानी है जितनी कि सभ्यता । प्राचीन काल में इसका कोई पृथक्‌ अस्तित्त्व नहीं 
था । अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करते थे । प्रत्येक गाँव प्राय: आ्रात्म-निर्भर होता 
था। समस्त आवश्यकताओं की पूति गाँव में ही हो जाया करती थी । व्यापार अत्यन्त सीमित 
था। पुराने उद्योग स्थानीय उत्पादन तथा वितरण करते थे। कारखाने नहीं के बराबर थे। 
उत्पादन विधियाँ तथा श्रौजार अत्यन्त सरल थे । इनको काम में लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण 
की आवश्यकता नहीं होती थी । प्रो० श्रतविन के प्रनुसार, “मध्यकालीन कारीगर, सज दूर, निरी- 
क्षक, पु जीपति, व्यापारी तथा दूकानदार सब ही कुछ था ।”! कारीगर के घर की कुटिया अ्रथवा 
उसका घर ही कारखाना था तथा काम करने वाले व्यक्ति किराये के नहीं, वरन्‌ परिवार के 
सदस्य ही हुआ करते थे । जो कुछ उत्पादन होता था उसका वे स्वयं उपभोग कर लिया करते 
थे श्रौर यदि कुछ शेष बचता था तो उसका निकटवर्ती लोगों के हाथ तुरन्त विक्रय हो जाया 
करता था। उत्पादन क्रिया तथा माल की किस्म प्रायः एक ही रहती थी और उसमें परिवर्तन 
नहीं होता था, संक्षेप में, उत्पादन के सभी साधनों का प्रतीक वह स्वयं ही होता था, श्र्थात्‌ 
इकाइयाँ छोटी होने से 'साहसी' व्यक्ति ही प्रशासन, सद्भठन तथा प्रबन्ध कर लेता था। पुत्र 
अपने पिता से व्यावसायिक ज्ञान प्राप्त करता था और अपनी मृत्यु के पूर्व उसे अपने पुत्र को सॉंप 
जाता था। 
गिल्ड प्रणाली (5ण0 8ए8शा)--- 

मध्यकालीन श्रौद्योगिक प्रबन्ध के इतिहास में 'गिल्ड प्रणाली' का नाम सदैव श्रमर 
रहेगा। सर्वश्री हैमण्ड (स५॥॥70070) के शब्दों में, इद्ध लैंड, फ्रान्स व इटली में मध्य युग के शौद्यो- 
गिक प्रबन्ध का इतिहास वास्तव में इन्हीं गिल्डों का इतिहास है ।2 १२वीं तथा १३वीं शतासदी 
में प्रायः सभी नगरों का जीवन “व्यापारिक गिल्डों' द्वारा ही संचालित होता था। “व्यापारिक 
गिल्ड' से हमारा अभिप्राय विभिन्न व्यवसतायों में लगे हुए लोगों तथा कारीगरों की संस्थाओं से 
है। व्यापारिक गिल्ड तगर निवासी व्यक्तिगत व्यापारियों की संस्थायें थीं, जो स्वयं निर्मित माज 
अथवा दूसरे निर्माताओं से क्रय किये गये माल की बिक्री किया करते थे । इत संस्थाओं का प्रमुख 
उह्द श्य अपने जिले में व्यापार के क्षेत्र में सदस्यों का एकाघिकार कायम रखना तथा अपने सदस्यों 
एवं उनके परिवार के लोगों की जान-माल की रक्षा करना था। व्यापारिक क्षेत्र में गिल्डों को 
बड़े विशेषाधिकार प्राप्त थे। इनके आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना किया जाता था 
तथा निरन्तर भ्राज्ञोल्लंघन पर सदस्यता तक से अलग किया जा सकता था । इन गिल्डों के सदस्यों 
वी साख विदेशों में बहुत श्रच्छी होती थी, क्योंकि सदस्यों के ऋणों के भुगतान का उत्तरदायित्त्व 
इन्हीं पर होता था। परम्परागत प्रणाली का बोलबाला था। पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ सबसे बड़ा 
लड़का गिल्ड का सदस्य बनता था । 


4 एार्ण, एकांत : मंद 024725407 37070०॥/7 बाय ७2००९ (०४६7, 
4 मश्ञाश्त्राते भाव स्शाताएणाह : उश० ० /०व2४7॥ (#4॥8850:7. 
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कारोगरों की गिल्ड ((४४६ 6ए65)--- 

१३वीं शताब्दी में व्यापारिक गिल्डों का पतन होना प्रारम्भ हो गया । श्रतएव उनके 
स्थान पर 'कारीगरों को गिल्ड़ बनाना शुरू हुआ्रा श्र्थात्‌ व्यापारिक गिल्डों का स्थान 'कारीगरों 
की गिल्डों' ने ग्रहण करना शुरू कर दिया । भ्ौद्योगिक प्रबन्ध की दिशा में यह सबसे प्रथम एवं 
महत्त्वपूर्ण कदम था । कारीगरों की गिल्डों में केवल एक ही पेशे वाले कारीगर सदस्य हो सकते 
थे। व्यापारियों को इसमें कोई भी स्थान प्राप्त न था। इस प्रकार यहाँ से विशिष्टोकरण का 
भी उद्गम हुआ । बिना गिल्ड का सदस्य बने, कोई भी व्यक्ति स्वतन्त्र रूप से उस धन्धे व नहीं 
कर सकता था। 
कर्मचारियों का बिभाजन--- 

इस युग के औद्योगिक कर्मचारियों को निम्न तीन भागों में बाँठा जा सकता है :--- 

( १ ) सीखने वाले (4[(07८॥४००४)--वे लोग जो किसी कारीगर के नियन्त्रण में शिप्य 
के; रूप में काम सीखते थे 'सीखने वाले कहलाते थे । काम सीखने की श्रवधि ७ वर्ष होती थी । 
इस अवधि के उपरान्त वे उस काम करने के योग्य श्रर्थात्‌ अधिकारी माने जाते थे। .नियोक्ता 
(छपए्ञ०एआ) सीखने वाले के लिये भोजन तथा बस्त्र की व्यवस्था करता था, उसके बदले में 
उसको काम करना पढ़ता था | 

(२ ) श्रमिक (॥0072ए १८०)--सीखने वाले (&977०7॥06) सीखने की अ्रव्धि 
(अर्थात्‌ ७ वर्ष) के पूरा हो जाने पर श्रमिक या मजदूर बन जाते थे । चुकि उनके पास धन 
की कमी होती थी, झ्त: वे स्वतन्त्र रूप से काम करने में ग्रसमर्थ थे । अ्रतएवं अपना पालन-पोषण 
करने हेतु उन्हें किसी कारीगर के यहाँ वाम करना पड़ता था । 

( ३ ) फारीगर ((४५॥5 )/७॥)--जिन लोगों के श्राथिक साधन ठीक थे, वे काम 
सीखने के पश्चात्‌ अपनी स्वतन्त्र दुकान खोल लिया करते थे । ऐसे व्यक्ति 'कारीगर' कहलाते थे । 
इन्हें शिष्य रखने का अधिकार था तथा वे गिल्ड के सदस्य बन सकते थे । 
गिल्डों के श्रधिकार एवं करत्त व्य (रांट्री/5 भाव 0पच०४ ण॑ 6ए05)-- 

इनके भ्रधिकार तथा करत्तंव्य निम्न थे :--(१) माल की किस्म, मूल्य, बिक्री का 
स्थान, श्रमिकों के काम के घण्टे तथा काम की भप्रन्य शर्तें सभी कुछ निर्धारित करना। (२) एक ही 
पेशे के लोगों में सहयोग एवं मंत्री की भावना उत्पन्न करता । (३) वस्तुओं की किस्म तथा काम 
का ऊँचा स्तर कायम करके साख में वृद्धि करना । (४) बाहरी लोगों से अपने पेशे के लोगों की 
रक्षा करता । (५) सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना श्रर्थात्‌ बीमारी, बेरोजगारी अथवा 
अन्य किसी घटना के घट जाने पर झ्रवश्यक सहायता पहुँचावा | उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो 
जाता है कि गिल्डों को अपने धन्धे में एकाधिकार प्राप्त था तथा उनकी श्राज्ञा कानून के तुल्य 
समभी जाती थी । 


गिल्डों का पतन-- हे 
१५वीं शताब्दी तक गिल्डों का पतन बड़ी तेजी से आरम्भ हो गया। उनका स्थान 


धीरे-घीरे राज्य ने ले लिया। कारीगर गिल्ड की पाबन्दियों से मुक्त होना चाहते थे । गिल्डों के 
पतन के मुख्यतया निम्न कारण थे :--(१) व्यापार का विस्तार--विज्ञान एवं ज्ञान की प्रगति के 
साथ-साथ जैसे-जेसे श्रौद्योगिक एवं व्यावसायिक उन्नति हुई वैसे-वैसे' गिल्डों की उपयोगिता कम 
होती गईं । बढ़ते हुये बाजारों की श्रावश्यकताओं को पूरा करने के लिये विभिन्न किस्मों के माल 
की जरूरत थी । उत्पादन विधियों में भी परिवर्तत जरूरी था । इसके विपरीत गिल्ड परम्परावादी 
थे । (२) भ्रापसो मतभेद एवं पार्टोबन्दी--गिल्डों के भन्दर भ्रापसी मतभेद तथा पार्टीबन्दी पनपने 
लगी । हेसण्ड के शब्दों में, “यह कलह गरीब तथा श्रमीर कारीगरों, मालिक तथा मातहत 
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कारीगरों, व्यापारिक तथा भ्रौद्योगिक पक्षों एवं एक तथा दूसरे घन्धे के बीच में थी ।* ( ३ ) 
झसहयोग झान्दोलन---सी खने वालों (497०770०४४) तथा मजदूरों (00776ए प्राश) के विरुद्ध 
नियम कड़े कर दिए गए। प्रतएवं उन्होंने गिल्डों को सहयोग देना बन्द कर दिया । (४) धीरे-धीरे 
सरकार ने गिल्डों के जो राजनेतिक अधिकार थे , (जैसे नगरों का प्रबन्ध) श्रपते भ्रधिकार में ले 
लिये । इस प्रकार १५वीं शताब्दी के अ्रन्त तक गिल्डों का पुर्णंत: पतन हो गया । 
भारतीय गिल्डें--जाति पंचायतें--- 

जो स्थान यूरोप के श्रौद्योगिक क्षेत्र में गिल्डों को प्राप्त था भारत में बही स्थान 
जाति पंचायतों को प्राप्त था। हमारे देश का विभाजन जाति के आधार पर था। विभिन्न पेशे 
के लोगों की विभिन्न जातियाँ बद गईं । उदाहरणा्थे नाई, चमार, भज्ी, बढ़ई श्रादि। एक 
पेशे का (आदमी दूसरे पेशे में मुश्किल से प्रवेश कर सकता था। यहाँ तक कि उनके विवाह 
शादी भी उन्हीं के पेशे वाले व्यक्तियों में होने लगे । एक नाई की लड़की का सम्बन्ध भज्ी के 
लड़के के साथ होना कठिन ही नहीं वरन्‌ भ्रसम्भव प्रतीत होता था। गिल्डों की ही माँति जाति 
पंचायतें काम की दशायें, मजदूरी श्रादि निर्धारित करती थीं। जाति पंचायतों के नियमों की 
अवहेलनां करने पर सदस्य को जाति तक से निकाला जा सकृता था। संक्षेप में, जाति पंचा- 
यत का अपनी जाति के लोगों पर पूर्णतः नियन्त्रण था। सामाजिक क्षेत्र में उन्हें बहुत बड़े अधि- 
कार प्राप्त थे, परन्तु गिल्डों की भाँति इन्हें राजनेतिक क्षेत्र में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था । 
जाति पंचायतों का सद्भठन श्रधिक लोकतन्त्रीय था। इसलिए यद्यपि गिल्डें समाप्त हो गई, 
परन्तु पंचायतें आज भी कायम हैं । 

श्रौद्योगिक क्रान्ति 


(7स्‍607४778]। 8९४०४४०४) 

ग्रोद्ोगिक ऋान्ति का श्र (०४एंगाष ण॑ परातषएंशं ९१०00४0॥)--- 

साधारणत: जब किसी देश की सामाजिक एवं श्राथिक स्थिति में इस प्रकार के शी घ्र- 
गामी परिवतंन होते हैं जिससे उस देश का सामाजिक एवं आर्थिक कलेवर बदल जाता है, तब 
उन परिवतेनों को हम “'ऋान्ति' कहते हैं। इस प्रकार के परिवर्तेन जब किसी देश के औद्योगिक 
जीवन में होते हैं तब उन परिव्तेनों को 'श्रौद्योगिक ऋन्‍न्ति' (7008778। ।२७४०७६०४) कहते हैं। 
श्रोद्योगिक ऋन्ति का श्रोगणेश इज्भलेण्ड में हो क्‍यों ? 

इज्जलेण्ड की साम्राज्य-तृष्णा ने उसे एक ऐसे विश्व का स्वामी बना दिया था जहाँ पर 
कभी सूर्यास्त ही न होता था भश्र्थात्‌ इज्धलैण्ड का राजनीतिक अधिकाए दूर-दूर तक फैला हुभ्रा 
था। इस कारण इज्जुलेण्ड के पास असीमित नाविक शक्ति एवं जलयान ($7798) थे, जिनसे वह 
विदेशों से तथा अपने उपनिवेशों से व्यापार करता था। निम्त कथन से इजड्भलेंड के विदेशी 
व्यापार की' कल्पना की जा सकती है--“मुलतः हमारे उपनिवेशों ने हमको विस्तृत बाजार दिये, 
हमारे व्यापार पर यूरोपीय देश श्रथवा उनके उपनिवेश प्रतिबन्ध (२०४४०४०॥) लगा सकते थे, 
परन्तु हम अपने उपनिवेशों के साथ जैसा चाहें वेसा व्यवहार कर सकते थे और यदि हम श्रन्य 
देशों के साथ व्यापार न करते हुये केवल अपने उपनिवेशों के साथ ही य्यापार करते तब भी 
इज्धलेंड विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक देश होता ।”4 

'इज्लेंड में सर्वप्रथम ओद्योगिक क्रान्ति होने के मूल कारण निम्नलिखित थे :-- 

(१) विश्व में श्रोद्योगिक प्रभुत्व--इड्भलेंड ने अपने विशाल साञ्राज्य के कारण 
झपना विदेशी व्यापार दूर-दूर तक फैला रखा था। इस ओऔद्योगिक प्रभुत्त्व के कारण विश्व के 


॥.प्श्ञाव्राण्णाते भात घश्ञात्रणप्रात 4 स्‍चि6 ता 2/0बंश/मआ 47457. 
43 ७. 7'.. श्न्काल' : 7.द्ाकादाएंह कं आवएड/ंदा 509, 0. 222. 
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अन्य राष्ट्र इंगलैण्ड से टक्कर लेने में श्रसमर्थ थे + श्रतएव. श्रौद्योगिक विकास के लिये नयी-नयी 
बातों की श्रावश्यकता इज्भलैड में प्रतीत हुई, जिससे यान्त्रिक आविष्कारों को जन्म मिला । 

(२) विस्तृत बाजार--विशाल साम्राज्य के चारों ओर फैले हुये उसके उपनिवेशों 
ने इज़लैण्ड को विस्तृत बाजार उपलब्ध किये, जहाँ पर इसका माल़ सरलता से बेचा जा सकता 
था। भझ्रतएव बिक्री के लिये बाजारों की चिन्ता न थी। इन उपनिवेशों में भारत का बाजार 
सबसे बड़ा महत्त्वपूर्ण था। 

( ३ ) विशाल धन संग्रह--जैसे-जैसे सफल विदेशी व्यापार एवं वाणिज्य प्रगति की 
चोटी पर पहुँच जाने से व्यापारियों के पास भ्रसीमित मात्रा में घत का संचय हो रहा था, वैसे- 
वेसे उस पुल धन-राशि के वितियोग की समस्या अपना उग्र रूप धारण करती चली जा 
रही झी | 

( ४ ) राजनीतिक शान्ति--१८वीं शताब्दी के प्रारम्भ में जबकि श्रन्य यूरोपीय देश 
गृह-युद्धों भ्रथवा परस्पर युद्धों में फंसे हुये थे, इज्भूलैण्ड में पूर्ण राजनीतिक शान्ति थी। अतएव 
युद्ध-ग्रस्त देशों के श्रनेक शिल्पी एवं व्यवसायी इज्भलेंड में श्राकर बसे । इस प्रकार औद्योगिक 
उन्नति के कार्यक्रम एवं बुद्धिमान प्रणेता इजड्भलैंड को भ्रनायास ही मिल गये । 

( ५ ) अ्रस-सचयी साधनों की झ्ावश्यकता--तेजी से बढ़ते हुये विदेशी व्यापार ने 
सीमित जन-शक्ति वाले देश ग्रर्थात्‌ इगलैण्ड के कुशल शिल्पियों एवं श्रमजीवी वर्ग को श्रम बचाने 
वाले साधनों के सम्बन्ध में सोचने के लिये बाध्य किया । भ्रतएवं श्रम बचाने वाले साधनों एवं 
यन्त्रों के भ्राविष्कारों को प्रोत्ताहन मिला । 

( ६ ) अ्रधिकोषों का विकास--इजुल॑ड में १७वीं शताब्दी में ही भ्रधिकोषों का 
विकास हो चुका था। अ्रधिकोषों (887:5) के विकास के कारण वहां पर झौद्योगिक विकास 
के लिये उन्नत एवं विकसित मुद्रा-मण्डी भी उपलब्ध थी । 

( ७ ) कोयला एवं लोहे के भ्रपार भण्डार---इज्ध लेंड में कोयला एवं लोहे की खातनें 
एक दूसरे के निकट हैं, जिनमें लोहा एवं कोयले के श्रपार भण्डार विद्यमान हैं । घूंकि यन्त्रों के 
निर्माण एवं चांलन के लिये इन दोनों की झ्रावश्यकता होती है, भ्रतएव इनका होना भी झौद्योगिक 
ऋान्ति का एक महत्त्वपूर्ण कारण था । 

( ८ ) व्यापारिक एवं श्राथिक नीति--इज़ूलेंड के वाणिज्य उद्योग एवं व्यवसाय के 
विकास में उसकी व्यापारिक एवं श्राथिक तीति का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। इंज्भुलेंड ने संर- 
क्षण करों द्वारा अपने माल की माँग बढ़ाकर वर्षों तक अपना व्यापार-सन्तुलन अपने पक्ष में रखा, 
जिसके फलस्वरूप व्यापार दिन-दूनी रात-चौगुनी प्रगति करने लगा । इस त्ीति के कारण श्रौद्यो- 
गिक क्रान्ति को प्रोत्साहन मिला । 

( ६ ) भौगोलिक स्थिति--उत्तम भौगोलिक स्थिति के कारण इज्धलेंड को विश्व के 
सभी देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध रखने में सुगमता होती है। यह भी औद्योगिक क्रान्ति का 
एक महत्त्वपूर्ण कारण है। 

(१०) मत-परिवर्तंन--बाजार क्षेत्रों में विकास के साथ इज्धूलेंड के पूजीपतियों भौर 
विचारशील जनता की यह विचारधारा हो गयी थी कि इतने विस्तृत व्यापारुक्षेत्रों से लाभ 
उठाने के लिये उत्पादन प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिये । इस विचारधारा ने इद्भलेंड की 
झौद्योगिक क्रान्ति का मार्ग खोल दिया । 

(११) यातायात एवं संदेशवाहन के साधनों का विकास--दूरी कम करने वाले 


औ० स॒०, 
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आविष्कार भ्र्थात्‌ यातायात एवं संदेशवाहन के साधनों के विकास ने भी झ्ौद्योगिक ऋ्ति को 
प्रोत्साहन दिया । 
झोद्योगिक क्रान्ति का श्रोगणेश-- 

उपरोक्त परिस्थितियों के कारण इद्ध चेंड में जो पहले क्ृषि-प्रधान राष्ट्र था, १८वीं 
शताब्दी के उत्तराद्ध में एक महाब्‌ श्राथिक परिवर्तन हुप्रा, जो ओ्रोद्योगिक क्रान्ति! के नाम से 
प्रसिद्ध है। इसने इज्धलेंड का श्रौद्योगिक, आथिक एवं सामाजिक कलेवर पूर्ण रूप से बदल दिया, 
गह-उद्योग के स्थान पर विशाल कारखाने स्थापित होने लगे, जिनमें हजारों मजदुर एक साथ 
काम करते थे । मानवीय श्रम का स्थान मशीनों ने लेना प्रारम्भ कर दिया। मुख्य-मुख्य श्रावि 
प्कार निम्न थे :--- 

( १) सब १९३८ में श्री जॉन के (॥007 789) बुनकर के फ्लाइग शठिल' ([ज़ग8 
80प776) नामक आविष्कार ने बुनने की कला में खलबली पैदा कर दी । इस श्राविष्कार से एक 
झोर तो चौड़ा कपड़ा बुनना सम्भव हुग्ना दूसरी श्योर कपड़े का उत्पादन दुगना हो गया । 

(२) सब १७४८ में मेसर्स पॉल और वाट (९8० 8700 9४७४) ने रोलर स्पिनिंग 
यन्त्र (रणाकाः $एाॉंए7॥१8 ४००॥॥४) का श्राविष्कार किया, जिसके परिणामस्वरूप सूत की 
किस्म में सुधार हो गया । 


(३) सच १७४३ में श्री जेम्स हारग्रीवज (38776 ७ 8/०8५८७) ने श्रपने स्पिनिंग 
ब्हील ($ज़ाधांगढ़ श्श००) में सुधार कर स्पिनिंग जेनी (59078 ०7०7५) का आविष्कार 
किया । इस यन्त्र से एक साथ सूत के ५४ धागे निकाले जा सकते थे । 
झौद्योगिक क्रान्ति के भ्राथिक एवं सामाजिक प्रभाव (एटणाणारांट ॥6 50लं॥ ०८७ 
ण प्राताइणंशे ए९७णेए०7) 

श्रौद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप इज्भुलेंड का श्रौद्योगिक, श्राथिक एवं सामाजिक 
कलेवर ही पूर्ण रूप से बदल गया । श्रौद्योगिक क्रान्ति के मुख्य प्रभाव निम्नलिखित हैं :--- 

( १ ) फारखाना युग का उद्गम--श्रौद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप गृहोद्योग युग 
(0096४7० $प्रशंथा)) का अन्त होकर कारखाना युग का प्रारम्भ हुआ । धीरे-घीरे मानवीय 
श्रम का स्थान मशीनों ने लेना प्रारम्भ कर दिया । जहाँ पर मशीनों की स्थापना हुई वे कारखाने 
कहलाये । 

(२ ) श्रौद्योगिक नगरों का विकास--भ्रौद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप नये-नये नगर 
स्थापित किये गये तथा पुराने नगरों का महत्त्व जाता रहा | कमंचारी शअ्रपने घरों व गाँवों को 
छोड़कर श्रौद्योगिक केन्द्रों की ओर बढ़ने लगे । 

( ३ ) बड़े पेसाने पर उत्पादन--कारखाना युग श्राने व श्रौद्योगिक नगरों की स्थापना 
से बड़े-बड़े कारखानों की स्थापना की जाने लगी, जहाँ पर मशीनों की सहायता से बड़े पैमाने 
पर उत्पादन का कार्य होने लगा। इसका देश के आथिक जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा । 

" (४ ) संयुक्त स्कन्ध प्रसण्डल के सिद्धान्त का विकास--बड़े पेमाने पर उत्पादन करने 
के लिये भ्रधिक मात्रा में पूजी की भ्रावश्यकता हुईं । इससे संयुक्त स्कन्ध प्रमण्डल के सिद्धान्त का 
प्रादुर्माव हुआ । 

(५) जीवन-त्तर में सुधार--बड़ी मात्रा में उत्पादन होने से जन-साधारण के 
जीवन-स्तर में सुधार होने लगा। लोगों को नयौ-तयी वस्तुओं के उपभोग का,अवसर प्राप्तहुआ । 


(६ ) समाज का वर्गों में बेंट जाना--ओद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप समाज 
निम्त दो भागों में बेंट गया---() पूजीपति तथा (8) श्रमिक । 
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( ७ ) श्रौद्योगिक संघ्ं--श्रोद्योगिक 'संघर्ष श्रौद्योगिक क्रान्ति की देन है| पजीपतियों 
ने श्रधिक लाम कमाने के लिये श्रमिकों का शोषण करना प्रारम्भ किया, जिससे श्रम पूजी के 
बीच संघर्षों का शुभारम्भ हुआ । 


( ८ ) अमिकों का सहत्त्व कम होना--मानवीय श्रम का स्थान मशीनों के द्वारा लिये 
जाने के कारण श्रमिक्रों का महत्त्व कम हो गया । 


( ६ ) गन्दी बस्तियों का निर्माण--उद्योगों के निकट श्रमिकों के रहने के लिये नयी- 
नयी बस्तियाँ बसाई गयीं। चूंकि ये बस्तियाँ बिना सोचे-समके बसाई गयीं थीं, अतः घर एक ऐसे 
तंग व भयानक कमरे के रूप में थे जहाँ पर वायु या प्रकाश का कोई प्रबन्ध नहीं था। इनका 
श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रमाव पड़ा । 


(१०) बच्चों ब स्त्रियों को नोकरी-- औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप छोटे-छोटे बच्चे 
व स्त्रियाँ मी कारखाने में काम करने लगीं। इससे इनका शारीरिक व सानसिक पतन होने 
लगा । फलस्वरूप समाज में कई दोषों ने जन्म लिया । 


(११) व्यापार का विकास--उद्योगों के बहतु रूप के साथ-साथ व्यापार का भी 
श्राकार बढ़ने लगा। बेकिंग प्रणाली का भी विकास हुझ्ा । 


(१२) सम्पत्ति में वद्धि--उद्योग व व्यापार की उन्नति के फलस्वरूप सम्पति में भी 
वृद्धि हुई | १९वीं शताब्दी में जहाँ इज्भल॑ैण्ड में २ भ्ररब पौण्ड की सम्पत्ति थी वह बढ़कर शताब्दी 
के अन्त में १५ ग्ररब पौण्ड हो गई । 

निष्कर्ष---उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि झौद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप जहाँ 
सामाजिक बुराइयाँ उत्पन्न हुई हैं वहाँ ग्राथिक लाभ मी हुये हैं । 

श्रौद्योगिक प्रबन्ध के प्रकार 
(6॥08 0 व॥60प्रशा।ं8) )७7920767) 

इज़्लैण्ड के शिक्षा मन्त्रालय ने अपनी रिपोर्ट प्रबन्ध के लिये शिक्षा” में प्रबन्ध के 
निम्नलिखित प्रकार बतलाये हैं :--- 

( १ ) वित्तीय प्रबन्ध (#॥970०9)] (६78 28०7०77)--शिक्षा मन्त्रालय ने अपनी 
रिपोर्ट में वित्तीय प्रबन्ध का वर्णन क्रिया है। इसके श्रन्त्गंत झ्राथिक पूर्वानुमान, बही-खाता, 
लागत लेखा, सांख्यिकीय नियन्‍्वण, बजट श्रादि को सम्मिलित किया गया है। 


( २ ) उत्पादन प्रबन्ध (2007८707 १/७॥92०7707/)--रिपोर्ट के श्रनुसार उत्पादन 
प्रबन्ध के अन्तर्गत कार्य-विश्लेषण, मार्ग-निर्धारण (र०ए४ंण४), अनुसूचियन (8.60 778), 
नियोजन, ग्रुण नियन्त्रण (0७७॥॥7 (0700]), समय, गति व थकान श्रध्ययन श्रादि को सम्सि- 
लित किया गया है | 

( ३ ) वितरण प्रबन्ध (7087797॥07 १/७982०7०7॥)--रिपोर्टे के श्नुसार वितरण 
प्रबन्ध के भ्रन्त्गंत विषणन, उपभोक्ता शोध ((०7४एणथ 68०४०), विज्ञापन, विक्रय कला 
झादि को सम्मिलित किया गया है। 


( ४ ) कय-प्रबन्ध (?प्रएा३8७ )/६7828070070)---क्रय प्रबन्ध भी प्रबन्ध का एक 
भाग है। इसके श्रन्तर्गंत टेण्डर माँगना, क्रय के लिये अनुबन्ध करना, स्टोर कायम करना व स्टॉक 
नियन्त्रण श्रादि को सम्मिलित किया गया है। 


३. ह्ाल्वा7ं0४ 0 2/40द20श९टाए. 


श्ष | 


( ५ ) सेविवर्गीय प्रबन्ध (?2९४०॥7७ ४७9 482070॥7--से विवर्गीय प्रबन्ध, प्रबन्ध 
का एक महत्त्वपूर्ण श्रंग है । इसके भ्रन्तगंत कर्मचारियों का चुनाव, नियुक्ति, प्रशिक्षण, स्थानान्तर, 
पदोन्नति, अवकाश ग्रहण, श्रम-कल्याण की योजनायें ग्रादि को सम्मिलित किया गया है । 

( ६ ) फार्यालय प्रबन्ध (070० )४(७००४०॥/०॥)--इसके अन्तर्गत पत्र-व्यवहार, 
रिकार्ड (१८०००), कार्यालप प्रबन्ध व नियन्त्रण को सम्मिलित किया गया है। 

( ७ ) रख-रखाब प्रबन्ध (ल870॥78 'शै॥28०707)--इसके अन्तगंत, थन्त्रों उप- 
करणों आदि की देखभाल एवं मरम्मत व्यथों को मम्मिलित किया जाता है। हमारे केन्द्रीय उद्योग- 
मन्‍्त्री ने मई १६७१ को दिये गये अपने भाषण के मध्य इस बात का उल्लेख किया कि सरकारी 
उपक्रमों में हो रहे विशाल घाटे का प्रमुख कारण सरकारी औद्योगिक इकाइयों में रख-रखाव 
एवं प्रबन्ध सम्बन्धी सुविधाओ्रों का अभाव होना है । इसमें इस प्रकार के महत्त्व का स्वतः दिग्दशंन 
हो जाता है । 

( ८ ) यातायात का प्रबन्ध (एए४॥5907 )(६88०7/07/)---इसके भ्रन्तगंत सड़क 
यातायात, रेल यातायात, जल व वायु यातायात श्रादि को सम्मिलित किया गया है । 

( ६ ) विकास प्रबन्ध (0०ए०७००४७॥६ ॥(७७2०77००:)---विकाप्त प्रबन्ध के भ्रन्तगंत 
कच्चां माल, मशीनें व उत्पादन विधियों के सम्बन्ध में भ्रनुसन्धान करने को सम्मिलित किया 
गया है। 


श्रौद्योगिक प्रबन्ध में वेज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास 
(96ए००काशा रण $0ंध्ातव60 3799709808 ॥ पातपरशां॥व। ३7॥92०॥7०7) 


गत कुछ वर्षों से श्रौद्योगिक कुशलता को बढ़ाने के लिये “वैज्ञानिक प्रबन्ध! (80600 ॥0 
(४४ ९००७॥।) श्रत्यधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। जब. चारों ओर विज्ञान भ्रपता चमत्कार 
दिखा रहा है तो “श्रौद्योगिक प्रबन्ध ही इससे क्योंकर दूर रहे। प्रायः सभी विवेकशील 
उद्योगपति इस सम्बन्ध में एक मत हैं कि औद्योगिक प्रबन्ध! के क्षत्र में श्राज 'विज्ञान' की सबसे 
अधिक पभ्रावश्यकता है। भारत के उद्योगों का पिछड़ा होता हमारी इस विचारधारा को और भी 
हृढ़ कर देता है । 
वैज्ञानिक विचारधारा का विकास सर्वप्रथम १९वीं शताब्दी के अन्तिम काल में हुम्रा । 
इस विचारधारा के प्रवतेक थे भ्रमरीका के सुप्रसिद्ध इन्जी नियर स्वर्गीय श्री 'एफ० डब्ल्यू० ठेलर' 
(&, ५४. 7४५०) | ठेलर महोदय ने भ्रपना जीवन सन्‌ १८७८ में श्रमेरिकत मिट्वेल स्टील 
कम्पनी में एक सामान्य श्रमजीवी के रूप में श्रारम्म किया, किन्तु क्रमशः प्रगति करतेकरतें ६ 
बषं के उपरान्त, अर्थात्‌ सब्॒ १८८४ में उसी कम्पनी में मुख्य इन्जीनियर ((फ्रां४-शाह7००) 
बन गये । श्रपने अ्रनुभव से वे इप् निर्णय पर पहुंचे कि श्रमिकों की उत्पादन-क्षमता बहुत कम है, 
जिसको बढ़ाने के लिये वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग अ्रनिवार्य है। सब्‌ १६१५ में टेलर की मृत्यु 
के साथ वैज्ञानिक प्रबन्ध आन्दोलन कुछ धीमा पड़ गया है। टेलर की मृत्यु के कुछ वर्ष बाद रूस 
के अध्यक्ष श्री लेनिन ने इस विज्ञान का विस्तृत श्रश्ययन करने के पश्चात्‌ सब १६१८ में निम्न 
आदेश प्रसारित किया :--/हमको श्रपने उद्योगों में टेलर के अध्ययन तथा शिक्षा को प्रचारित 
करना चाहिए तथा उसकी विधिवत्‌ क्रियाओ्रों को पूर्णरूप से श्रपनाना चाहिये ।”! 
बाद में गैण्ठ (0276), गिलब्रथ (आए्ा«ा), इमसेन (0. हपर०807), पर्सन 
(प॒. 8. ९८४००), मोरिस कुक (४०7४७ (८००:०), कैन्डाल (प्र. ?. 7०70%॥) तथा फेयोल 
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(7990) प्रादि प्रत्तिद्ध इन्जी नियरों तथा विद्वानों ने इसमें अ्रपना अ्रपुल्य योगदाव दिया । इस नयी 
प्रणाली के अनुसार ओऔद्योगिक प्रबन्ध पुरानी परिपाटी के स्थात पर नयी वेज्ञानिक विधियों से होने 
लगा । अन्य बिज्ञानों की भाँति औद्योगिक प्रबन्ध को भी विज्ञान माना गया तथा उसकी विधियों 
को उचित प्रयोग द्वारा निर्धारित किया जाने लगा। 

वेज्ञानिक-प्रबन्ध श्रान्दोलन क्‍यों ? 

वैज्ञानिक प्रबन्ध आन्दोलन के निम्नलिखित कारण थे :-- 

( १ ) अम समस्याओ्रों में वृद्धि--जैसे-जैसे कारखाना प्रणाली का विकास होता गया 
वैसे-वैसे उद्योगों के श्राकार में भी परिवर्तन होता गया श्रर्थाव्‌ गृह-उद्योग का स्थान बड़े पैमाने के 
उद्योगों ने ले लिया । परिणामस्वरूप हजारों की संख्या में श्रमिक कारखानों में काम करने लगे, 
जिसके कारण स्वामी व सेवक के बीच में जो प्रत्यक्ष सम्बन्ध था वह धीरे-धीरे समाप्त होने 
लगा । अतएवं नित्य नयी-तयी श्रम-समस्याए उत्पन्न होने लगीं। आखिर इतने श्रमिक्रों पर निय- 
न्त्रण रखना कोई आसान काये नहीं था। 

( २ ) तक शक्ति में वद्धि--कषि, इन्जीनियरिंग तथा उत्पादन के भ्रन्य क्षेत्रों में वेज्ञा- 
निक प्रबन्ध के लागू होने से लोगों की तक-शक्ति बढ़ गई । श्रब वे प्रत्येक बात को वैज्ञानिक हृष्ठि- 
कोण से सोचने लगे । " 


( ३ ) प्रतिस्पर्धा में वद्धि--यातायात, सन्देशवाहन, उत्पादन के आकार तथा बाजारों 
के क्षेत्रों का विस्तार हो जाने से प्रतिस्पर्धा दिन-दूनी सत-चौगुनी बढ़ने लगी। अतएवं अपने 
अत्तित्व को कायम रखने के लिये उत्पादन-ध्ययों में कमी करना अ्रतिवायं हो गया । इस प्रकार 
झ्रौद्योगिक इकाइयों के लिये सिवाय 'बेन्नानिक प्रबन्ध की शरण लेने के भ्रन्य कोई रास्ता न रहा । 

( ४ ) इन्जीनियरों की संख्या में वृद्धि--ओद्योगिक क्रान्ति,के बाद “कारखाना प्रणाली 
का बोलबाला हो गया । विभिन्न कारखानों में सुयोग्य इंजीनियरों की नियुक्ति की गई। अपने 
प्नुभव के आधार पर वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि श्रमिकों को वास्तव में जितना कार्य करना 
घाहिये उससे वे कहीं कम करते हैं। अतः उन्होंने विज्ञान का सहारा लेकर इन कारणों की 
खोज की । बहुत कुछ छानबीन के पश्चात्‌ वे इस निशय पर पहुँचे कि इसके निम्त दो कारक 
हो प्कते हैं :--प्रथम, वे स्वयं काम करना नहीं चाहते । द्वितीय, उतके काम करने की विधि« 
गलत है । | 

निष्कर्ष--बैज्ञानिक प्रबन्ध के उक्त प्रवर्तकों ने इस सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार के प्रयोग 
किये । अपने प्रयोगों के द्वारा उन्होंने उत्पादन तिगुना तक कर दिया । श्रमिकों की मजदूरी में 
बुद्धि हुई तथा श्रम और पूंजी के झगड़े कम हो गए । 'टेलरवार्द' का देश व विदेश दोनों में तेजी 
से प्रचार हुआ प्राय: सभी प्रगतिशील राष्ट्रों ने इसे मान्यता प्रदान की । कुछ लोगों ते इसका 
प्रयोग उद्योगों के अतिरिक्त भ्रन्‍्य क्षेत्रों में भी किया, यहाँ तक कि राजकीय प्रशासन में भी 
वैज्ञानिक प्रबन्ध के सिद्धान्तों का प्रयोग किया जाने लगा | 

टेलरवाद का अचार 
(९?प0॥0॥४ ० 7 ४५४०7877) डे 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है, टेलरवाद' का नारा देश एवं विदेश सभी स्थानों पर 
गूजने लगा । भ्रमरीका का कहना ही क्या, रूस, जर्मनी, फ्रांस एवं इ गलेण्ड ससी प्रगतिशील राष्ट्रों 
ने 'टेलरवाद' को मान्यता प्रदान की । इसकी लोकप्रियता का मुख्य कारण प्रत्येक राष्ट्र की अपने 
उत्पादन को चरम सीमा पर पहुँचाने की लालसा थी। यूरोप में 'टेलरवाद” के प्रचार को हम 
प्रग्न तीन श्रेणियों में बाँट सकते हैं । 
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( १ ) प्राथमिक युगं--इस युग में कई « यूरोपीय देशों में वैज्ञानिक प्रबन्ध के श्रसफल 
प्रारम्भिक प्रयोग किये गये । कारखाने के मालिकों ने श्रमिकों से कम से कम समय में अधिक से 
श्रधिक काम लेने पर ही जोर दिया, जिसका श्रमिकों ने घोर विरोध किया, क्योंकि श्रमिकों के 
स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रमाव पड़ा । उन्तका स्वास्थ्य गिरने लगा। इस तेजी से गिरते हुये स्वास्थ्य 
ने उन्हें श्रान्दोलन करने के लिये विवश किया, अतएव इन्हीं दिनों एक नया श्रान्दोलन जोर पकड़ने 
लगा---यह प्रयत्त किया जाय कि श्रमिक इतना श्रधिक काम न करे कि उसका स्वास्थ्य बिगड़ 
जाय ।' इस श्रान्दोलन का इजड्भुलेंड, फ्रांस, जमंती तथा इटली में काफी प्रचार हुप्रा । पहले तो 
'टेलरवाद” को इसका विरोधी समझा गया, किन्तु बाद में यह भ्रम दूर हो गया और 'टेलरवाद'” 
का प्रचार और जोरों से होने लगा । 


( २ ) सध्य युग--इस युग में प्रत्येक देश ने वैज्ञानिक प्रबन्ध को अपने-अपने देश की 
परिस्थितियों के अनुसार श्रावश्यक सुधार करके अपनाने का प्रयत्न किया, क्योंकि अ्रमेरिका के 
सिद्धान्तों को हर जगह पूर्ण रूप से लागू करना /£अ्रसम्भव था | इसका मुख्य कारण यह था कि 
प्रत्येक राष्ट्र की भौगोलिक तथा आर्थिक परिस्थितियाँ समान नहीं होतीं । पहले तो उसका प्रचार 
इस्पात के कारखाने में हुआ, जिसमें टेलर ने स्वयं, प्रयोग किये थे । बाद में इसका प्रयोग क़मश: 
उत्पादन के अन्य क्षत्रों, व्यापार, वितरण, इमारत बनाने, खान खोदने तथा अन्य उद्योगों में भी 
होने लगा । 

( हे ) तृतीय युग--इस युग में वैज्ञानिक प्रबन्ध के बिखरे हुये प्रयोगों का समन्वय 
करने की चेष्टा की गई । इसके प्रतिरिक्त तान्त्रिक शिक्षा प्राप्त लोगों व साधारण जनता में वैज्ञा- 
निक प्रबन्ध के सिद्धान्तों का भ्रधिक से भ्रधिक प्रचार किया गया, ताकि जनमत इसके पक्ष में हो । 
यही नहीं, वैज्ञानिक प्रबन्ध के उद्देश्य व क्षेत्र की श्रधिक शुद्ध परिभाषाएँ दी गई । 

झ्ौद्योगिक प्रबन्ध की दिशा में आधुनिक प्रवृत्तियाँ 
(0०007 7९४08 श ॥॥तप्रशंप॥ '४७7३2०॥7०7) 

यद्यपि वैज्ञानिक प्रबन्ध से सम्बन्धित टेलर के सिद्धान्त न्राज भी लोकप्रिय हैं, किन्तु 
फिर भी लोग यह अनुभव करने लगे हैं कि केवल वेज्ञानिक प्रबन्ध ही समस्त झौद्योगिक बुराइयों 
की संजीवनी नहीं हो सकता । टेलर का मत था कि काये करने की प्रमाप विधि श्रमिक स्वयं नहीं 
निकाल सकता है, अतएवं पग-पग ५२ श्रमिकों को आदेश दिये जाने चाहिये । किन्तु श्रब ऐसा 
अनुमव किया जा रहा है कि श्रमिक भी अपने सुझाव दे सकते हैं, भ्रतएवं श्रमिक्रों से सम्बन्धित 
सभी मामलों पर उनकी राय लेना आवश्यक है। जॉर्ज फिली पेट्टी (0०0४० ४ ए०४) के 
अनुसार, “आवश्यकता इस बात को है कि विशेष कारखानों, समस्त उद्योग तथा समस्त राष्ट्र के 
सभी स्तरों पर सामूहिक प्रतिनिधित्त्व हो ।” दूसरे शब्दों में श्रव उद्योगों को चलाने में नियोक्ता, 
अमिक तथा, उपभोक्ता सभी की राय ली जानी चाहिये। 

श्री जॉर्ज फिलो पेट्टी (9००7४6 पं! ?ए८४) के अनुसार आधुनिक श्रौद्योगिक प्रबन्ध 
की महत्त्वपृण्णे प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं :--- ु 

( १ ) सातसिक कान्ति--मानसिक कान्ति जो वैज्ञानिक प्रबन्ध का मुख्य लक्षण है, 
औद्योगिक प्रबन्ध में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त करती जा रही है। प्रगति की कोई भी योजना 
तब तक सफलतापूर्वक कार्यान्वित नहीं हो सकती जब तक कि श्रम तथा पूजी की मानसिक प्रव॒- 
त्तियों में क्रान्तिकारी परिवर्तन न हो । श्रमिकों को यह समझना चाहिये कि उनका उज्ज्वल भविष्य 
वैज्ञानिक प्रबन्ध की योजना में ही निहित है। उन्हें कारखाने को भ्रपना समभकर न लगा कर 
कार्य करना चाहिये । उधर मालिकों को भी श्रमिक को उद्योग का श्रनिवार्य भंग समभना चाहिये 
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तथा उतकी सुख-सुविधाशों का ख्याल रखना उनका पुनीत कत्तंव्य है। यही कारण है कि झ्ाज- 
कल श्रमिकों को उतकी मजदूरी के प्रतिरिक्त लाभ तथा प्रबन्ध'में भी हिस्सा दिया जाने लगा है। 

( २ ) प्रबन्ध में विशिष्टीकरण---अ्रत प्रबन्ध में भी विशिष्टीकरण आरम्भ होगया 
है तथा समन्वय एवं नियन्त्रण की, जो कि प्रबन्ध के मुख्य कार्य .हैं, श्रब विशेष शिक्षा दी ज ने 
लगी है । 

( ३ ) श्रौद्योगिक प्रबन्ध एक सामाजिक समस्या है--श्रा जकल शझ्ौद्योगिक इकाइयों के 
प्रबन्ध की समस्या व्यक्तिगत समस्या न होकर सामाजिक समस्या है। श्रब प्रबन्ध का कार्य पर- 
म्परागत न होकर योग्यतानुसार दिया जाने लगा है उदाहरणार्थ, यदि पिता किसी कम्पनी का 
प्रबन्ध- प्रभिकर्ता था तो आवश्यक नहीं कि बेटा भी उस कम्पनी का प्रबन्ध-श्रभिकर्त्ता हो । 


( ४ ) सामाजिक समस्याझ्रों के भ्रध्ययत पर बल--श्रमिकों का नेतृत्व करने के लिए 
यह भ्रावश्यक समभा जाने लगा है कि प्रबन्धकों को श्रमिकों की समस्याम्रों श्रर्थात्‌ सामयिक सम- 
स्याओं का पूर्ण ज्ञान हो। भ्रत: उनको सामाजिक समस्याश्रों का अध्ययत करना चाहिए, ताकि 
पूजी और श्रम में पुता-पित्र के सम्बन्ध स्थापित हों । 

( ५ ) उद्योगों का समाजीफकरण--उद्योग किसी विशेष व्यक्ति की सम्पत्ति नः होकर 
समाज की सम्पत्ति है, भ्रत: इस पर समाज का नियन्त्रण होना चाहिये । उदाहरणार्थ कम्युनिस्ट 
देशों में उद्योगों पर राज्य का पूर्ण अभ्रधिकार होता है । भारत सरकार भी धीरे-धीरे बड़े-बड़े 
उद्योगों पर भ्रधिकार करती जा रही है। सार्वजनिक क्षेत्र में तीत इस्पात के कारखानों का खोला 
जाना तथा इम्पीरियल बेंक का राष्ट्रीयकरण इसका ज्वलन्त उदाहरण है। 


( ६ ) श्रौद्योगिक लोकतन्त्रवाद की श्रावश्यकता--उद्योगों के प्रबन्ध को लोकतन्‍्त्रीय 
ग्राधार पर चलाने के लिये यह भ्रावश्यक है कि लोगों में सेवा की भावना विद्यमान हो । 

( ७ ) श्रन्य क्षेत्रों में महत््त्-प्रा नकल वैज्ञानिक प्रबन्ध का सिद्धान्त केवल उद्योगों 
तक सीमित न रहकर अन्य क्षेत्रों में मी लागू किया जा रहा है। 

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित को भी सम्मिलित किया जानता चाहिये :--- 

( ८ ) स्वचालन (8000778007)-- यहू औद्योगिक प्रबन्ध का नवीनतम रूप है। 
इसके अन्दर मानव द्वारा किये जाने वाले कार्यों को स्वचालित मशीनों द्वारा किया जाता है। 
प्रबन्धक तो केवल उन मशीनों की देखभाल ही करता है। 


( ६ ) प्रशिक्षण (प7«ंए्रंग8)--श्रबन्धकों को कुशल बनाने के लिये प्रशिक्षण की 
झ्रावश्यकता होती है। प्रशिक्षण दो प्रकार का होता :--() सँद्धान्तिक प्रशिक्षण तथा (॥) 
व्यावहारिक प्रशिक्षण । इसके श्रन्तगंत प्रबन्धकों को दोनों अकार का प्रशिक्षण प्रदान किया 
जाता है । 


है 


भारत में श्रौद्योगिक प्रबन्ध के स्वरूप 
(70078 0 ॥7008778 (३॥8207606 | 7709) 


' भारत में श्रोद्योगिक प्रबन्ध के लिये निम्न स्वरूप पाये जाते हैं :--. 

( १ ) प्रबन्ध अभिकर्ता (१(६॥9878 /.2०70)---“ प्रबन्ध अभिकर्तता से तात्पयं उस 
व्यक्ति, फर्म श्रथवा कम्पनी से है जो कम्पनी भ्रधिनियम की विभिन्न धाराओं के अनुसार कम्पनी 
के सम्पूर्ण श्रथवा भ्रधिकांश कार्यों को संचालकों के नियन्त्रण एवं निर्देशन में करने के भ्रधिकारी 
हों “।” भारत में भ्रधिकांश उद्योगों की स्थापना तथा उनके संचालन करने का श्रेय भारतीय 
प्रबन्ध अभिकर्त्ाग्रों को ही प्राप्त है। किन्तु इसकी बुराइयों के कारण ही ३ अ्रप्रैल, १९६७० से 
प्रधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया है । 
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( २ ) सचिव एवं फोषाध्यक्ष ($८छ७८थ्लाए 0 7:८४४एएध)--कम्पनी अधिनियम 
के अ्रनुतार--“सचिव एवं कोषाध्यक्ष से आशय किसी फर्म या स्मामेलित संस्था से है (जो प्रबन्ध- 
श्रभिकर्ता न हो), जो कि संचालक मण्डल के नियन्त्रण एवं निर्देशन में कम्पनी के समस्त भश्रथवा 
अधिकांश मामलों का प्रबन्ध करती है'“।” झ्रौद्योगिक प्रबन्ध का यह द्वितीय स्वरूप प्रबन्ध अभि- 
कर्ता पद्धति का विकल्‍प है। शभ्रमी तक यह अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाया है। किन्तु ३ श्रप्रैल, 
१९७० से प्रबन्ध अ्रभिकर्त्ता प्रणाली का उन्मूलन हो जाने के कारण यह प्रणाली लोकप्रिय हो 
गई है । 

(३ ) प्रबन्ध संचालक (/४78878 /077०0:07)--प्रबन्ध संचालक से आशय ऐसे 
संचालक से' है जिसे प्रबन्ध सम्बन्धी कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त होते हैं जो साधारणतया किसी भ्रन्य 
संचालक को प्राप्त नहीं रहते ॥ प्रबन्ध सम्बन्धी ये अधिकार उसे पाषंद-सीमानियम, पार्षद्‌ भ्रन्ततियम 
प्रथवा संचालक मण्डल के प्रस्ताव भ्रथवा एक पृथक अनुबन्ध के द्वारा सौंपे जाते हैं। यह ओऔद्यो- 
गिक-प्रबन्ध का तीसरा महत्त्वपूर्ण स्वरूप है, जोकि पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त कर घचुका है । 


( ४ ) प्रबन्धक ((०7822)--प्रबन्धक से श्राशय उस व्यक्ति (जो प्रबन्ध प्रभिकर्ता न 
हो) से है जो संचालक मण्डल के निरीक्षण, नियन्त्रण तथा निर्देशानुसार कम्पनी के पूर्ण भ्रथवा 
प्रधिकांश कार्यों का प्रयोग करता है । यह भारतीय झ्ौद्योगिक प्रबन्ध का चौथा स्वरूप है । इसे 
भी भारत के श्रौद्योगिक प्रबन्ध के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है । 

भारत में श्रौद्योगिक प्रबन्ध की आवश्यकता 
(९८९९ ० ॥0परश08] शै8207070 | ॥709) 

वर्तमान युग में भारत में प्रबन्ध की सबसे भ्धिक झ्रावश्यकता है, क्योंक्ति हमारा सामा- 
जिक, भाथिक वातावरण बड़ी श्रस्त-व्यस्त दशा में है और श्रमिकों की दशायें दित-प्रतिदिन बिग- 
डती ही जा रही हैं । द्वितीय महायुद्ध ने तो हमारी झद्योगिक व्यवस्था को भिभोड़-सा दिया 
था | श्रम व पूजी संघर्ष आये दिन होते रहते हैं । कारखानों में हड़ताल एवं तालाबन्दी का होना 
तो साधारण बात हो गयी है। कुछ उद्योगों को छोड़कर श्रन्य उत्पादन के विवेकीकरणा के लिए 
व्यवस्थित प्रयत्न नहीं किये गये हैं । उत्पादन की लागत में भारी अ्पव्यय होता है, गलाकाट प्रति- 
स्पर्धा चल रही है, विभिन्न उत्पादकों में श्रसहयोग है तथा व्यापार का सद्भुठन बड़ा दूषित है। 
श्रपर्याप्त और असनन्‍्तोषजनक उत्पादन सामग्री, श्रप्रचलित विपणन विधियों तथा श्रौद्योगिक श्रनु- 
सन्धान का भ्रभाव है। श्रमिक अकुशल व श्रशिक्षित है। श्रनाथिक श्रौद्योगिक इकाइयों के कारण 
हम श्राज विदेशी व्यापार में टिक नहीं पा रहे हैं। पजीपतियों द्वारा श्रमिकों का शोषण होता 
है। बेकारी की समस्या दिन-प्रतिदिन भ्रपना भयंकर रूप घारण करती चली जा रही है। 

- उपरोक्त दशाओं को सुधारने के लिये “प्रबन्ध' को भ्रागे कदम बढ़ाना चाहिये। 'प्रतीक्षा 
करो और देखो' की नीति झब त्याग देनी चाहिये । अब झ्रावश्यकता है ठोस कार्य करने की | वास्तव 
में प्रबन्ध का विकास आज प्रमुख सामाजिक उत्तरदायित्त्व है और राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने 
के लिये यह परम आवश्यक श्रंग है। यह खुशी का विषय है कि हमारी राष्ट्रीय सरकार अब इस 
ओर भी कदम उठा रही है। भारत में 'अखिल भारतीय तान्बिक शिक्षा परिषद (४]] ॥7048 
(ए०फाणं ० ]००एां०्व 28070४000), जिसके सचिव (8607९८४ 79) श्री एल० एस० चन्द्रकान्त 
हैं, के अन्तगंत अनेक प्रबन्ध सम्रितियाँ कार्य कर रही हैं। इन समितियों के सदस्य देश के प्रमुख 
उद्योगपति जैसे जी० डी० बिड़ला, जे० आर० डी० टाटा, लाला श्रीराम तथा साहू जैन इण्डस्ट्रीज 
के मालिक आदि हैं। प्रो० एम० एस० ठकक्‍्कर की श्रध्यक्षता में बंगलौर में इन्स्टीट्यूट श्रॉफ 
मेनेजमेण्ट स्थापित किया गया है, जो कि प्रबन्ध की शिक्षा के प्रसार के लिये सराहनीय प्रयास कर 
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रहा है। इसी प्रकार दिल्‍ली, बम्बई, हैदराबाद वं, कलकत्ता में भी प्रबन्ध शिक्षण की व्यवस्था 
की गई है | कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोण डी० के० सानन्‍्याल की भश्रध्यक्ष ता में व्यवसाय प्रबन्ध 
स्नातक कोसे के लिये स्कूल श्रॉफ सोशल वर्क एण्ड बिजनेस मैनेजमेंट (80000 ० $0लंश 
फ़णार & 808॥7655 श७792०7670) की स्थापना की गई है। 

भारत सरकार भी विदेशी प्रबन्धकीय शिक्षालयों, जैसे प्र87)८ए ०॥ "7९76४ तथा 
पतिद्नाए876 (॥80046 80000  ०0*' छ8प॥7658 3077 758798007 के समान भारत में भी 
शिक्षालयों की स्थापना कर रही है। प्रशाक्षनीय स्टाफ कॉलेज तथा इण्डियन मैनेजमेंट एसो- 
सिएशन, जिसकी शाखाएं देश के विभिन्न भागों में होंगी, के स्थापन की योजनायें बनाई जा चुकी 
हैं। कुछ मारतीय विश्वविद्यालयों ने एम० बी० ए० (१३867 ० 88688 4.9॥77879007) 
कोस प्रारम्भ कर दिया है। आशा है कि शेष सभी भारतीय विश्वविद्यालय भी इस कोर्स को 
शीघ्र शुरू कर देगे। 

भ्रब जबकि ३ अप्रैल, सद्‌ १९७० से भारत में प्रबन्ध अभिकर्ता प्रणाली का प्ुरातया 
उन्मूलन कर दिया गया है, झद्योगिक प्रबन्ध के विकास की आवश्यकता और अ्रधिक गम्भीर हो 
गई है। ; 

ग्राज आवश्यकता इस बात की है कि निजी (९778९) तथा सार्वजनिक (?7०॥0) 
क्षेत्र दोनों मिल कर इस दिशा में सक्रिय कदम उठावें, ताकि हमारा राष्ट्र प्रगति के पथ पर श्रग्र- 
सर हो । श्रमिकों को भी औद्योगिक प्रबन्ध में उचित हिस्सा देना होगा । इस प्रकार की व्यवस्था 
कुछ प्रमुख कारखातों में कार्यान्वित की भी जा चुकी है, किन्तु जो कुछ भी झ्रभी तक हुआ है वह 


देश की आवश्यकता के देखते हुए बहुत कम है। हमारी कामना है कि भारत में श्रौद्योगिक प्रबन्ध 
का भविष्य उज्ज्बल हो । 


शाप एरआएर एएएऋछात0भघ७ : 
१. भ्रद्ध-विकसित देश के श्रौद्योगिक विकास में “प्रबन्ध! का महत्त्व स्पष्टतया समफ्ाइये । 


भ्रौद्योगिक प्रबन्ध के प्रमुख सिद्धान्तों का भी वर्णान कीजिये । (आगरा, १६९७२) 
२. श्रौद्योगिक क़ान्ति से श्राप क्‍या स्मभते हैं। इसके श्राथिक तथा. सामाजिक परिणामों की' 
विवेचना कीजिये । (आगरा, १६९७२) 
३. मध्य युग में औद्योगिक प्रबन्ध का विवरण दीजिये श्रोर यह भी बताइये कि गिल्ड 
प्रणाली ने औद्योगिक विकास में क्‍या कार्य किया है ? (आगरा, १६९७१) 
४. झ्ौद्योगिक प्रबन्ध की दशा में आधुनिक प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिये । णद्योगों के 
समाजीकरण के पक्ष में आप कहाँ तक सहमत हैं ? (मेरठ, १९७२) 


५. “प्रबन्ध केवल निर्णय लेने तथा मानवीय क्रियाओं पर नियन्त्रण रखने की-विधि है, 
जिससे पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके ।” इस कथन की व्याख्या कीजिये" 
तथा श्रौद्योगिक प्रभन्ध के सिद्धान्तों को समफ्वाइये । (मेरठ, १६६६ एवं १६७१) 
[संकेत-- प्रबन्ध की यह परिभाषा स्टेतले वेन्स की है। “]४४४79६६॥ ०॥ 78 भाए9 
6 7970068 रण त6€लंधंणा 4४708 8700 00770 ०६९४ (6 बढांणा ०ए॑ गणा्ा 
एशथह285 00 706 छप/908९ रण बाभंगाए 9०0९९८ाय765 8048." (0०ग्रापशा 7 
(5 ४क्वाा67 370 ०फरोश) ॥6 फएपरालं068 ० प्राटप्रशाएंश १४७788९707. | 
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विस्तृत रूप में प्रबन्ध उस कला को कहते हैं जिसके द्वारा किसी उद्योग में भनुष्यों और 
माल को नियन्त्रित करने के लिये जो आ्राथिक सिद्धान्त लागू होते हैं उन्हें प्रयोग में लाया 
जाता है ।” इस कथत की विवेचना कीजिये और प्रबन्ध का महत्त्व तथा सिद्धान्त सम- 


भाइये | (मेरठ, १९६९) 
श्रौद्योगिक प्रबन्ध के श्रथं को स्पष्ट कीजिये और वर्तमान युग में इसके महत्व को बत- 
लाइये । (विक्रम, १६७०) 
प्रबन्ध की परिभाषा दीजिये । प्रबन्धन के प्रमुख कार्य बताइये तथा उनके महत्त्व का 
संक्षेप में विवेचन कीजिये । (कानपुर, १९७०) 
झ्रौद्योगिक क्रान्ति एवं औद्योगिक विकास में क्‍या अन्तर है ? श्रौद्योगिक क्रान्ति के क्या 
प्रभाव पड़े हैं ? (कानपुर, १६६६) 
झ्ौद्योगिक प्रबन्ध का श्र स्पष्ट कीजिये । इसके कौन-कौन से स्वरूप भारत में पाये जाते 
हैँ ? (मेरठ, १६९७०; विक्रम, १६६६) 


श्रौद्योगिक प्रबन्ध से श्राप क्या समभते हैं ? इसके कार्यों को स्पष्ट कीजिये । 
(मेरठ, १६७२ ; प्रागरा, १६७१ ; विक्रम, १६६८) 
भारत में औद्योगिक प्रबन्ध के विकास” पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये । 
(विक्रम, १९६५, ६६, ६८ एवं ७०) 
श्रौद्योगिक प्रबन्ध की दिशा में प्राधुनिक प्रवृत्तियों का संक्षेप में वर्णन कीजिये । 

(झागरा, १६७०) 
प्रबन्ध के सम्बन्ध में वैज्ञानिक हष्टिकोण के विकास को स्पष्टत: बतलाइये । उसका कया 
प्रभाव हुआ ? 
झ्ौद्योगिक प्रबन्ध के विकास पर एक उद्बोधक टिप्पणी लिखिये । 

(जीवाजी, १६६६; विक्रम, १६४१ एवं १६६४) 
“प्रबन्ध का प्रधान उद्देश्य स्वामियों के लिये अधिकतम समृद्धि और साथ ही प्रत्येक सेवक 
के लिये श्रधिकतम समृद्धि प्राप्त करना होना चाहिये ।” उक्त वक्तव्य की विवेचना 
की जिये । 
“्रौद्योगिक क्रान्ति शब्द का प्रयोग इसलिये उपयोग में नहीं प्राता कि परिवर्तन की 
क्रिया शीघ्रगामी थी, परन्तु इसलिये कि पूर्णतः वह परिवर्तत मुलगामी था ।/” इस कथन 
को समभझाकर विवचना कीजिये । 


मध्ययुग की गिल्ड प्रणाली पर एक टिप्पणी लिखिये। (आगरा, १६७०) 
भारत में प्रबन्ध-विज्ञान की शिक्षा पर एक टिप्पणी लिखिये । (आगरा, १९७०) 
निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये:-.- 

औद्योगिक क्रान्ति । (आगरा, १६७१) 
झोद्योगिक संस्था का झान्तरिक सज्भठन । (आगरा, १६७१) 
“झोद्योगिक प्रबन्ध का प्रमुख ध्येय समाज की सेवा करता है (” (मेरठ, १६७०) 


। 


विशिष्टीकरण 


(#छ€्एंश्याइन्‍ञणा) 





प्रारश्भिक--विशिष्टीकरण का श्रथे 

वर्तेमान युग विशिष्टीकरण का युग है| श्राज छोटे से छोटे काये के लिए भी विशेषज्ञ 
की आवश्यकता पड़ती है । श्रौद्योगिक संगठन में विशिष्टीकरण का विशेष महत्त्व है। प्रो० 
किम्बाल के शब्दों में, “विशिष्टीकरण प्रयास के सीमित क्षेत्र में प्रयत्न के केख्लीयकरण को कहते 
हैं ।!!! इसका अ्रथं यह है कि विशिष्टीकरण के द्वारा व्यक्ति सभी दिशा्रों में प्रयत्न न करके 
सीमित क्षेत्र में विशेष योग्यता प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार उसके समस्त साधन एवं शक्तियाँ 
एक विशेष दिशा की ओर केन्द्रित हो जाती हैं भोर उसकी काये क्षमता अपनी चरम सीमा तक 
पहुँच जाती है । कारये में मितव्यथिता तथा सुविधा रहती है। संक्षेप में, किसी कार्ये में निपुणता 
प्राप्त करना ही विशिष्टीकरण कहलाता है । 

ग्रौद्योगिक इकाइयों का विशिष्टीकरण 

पहले' एक ही कारखाना श्रनेक प्रकार की वस्तुएं तैयार करता था। उदाहरण के 
लिए, इजीनियरिंग का कारखाना श्रनेक प्रकार की मशीनरी तैयार करता था। किन्तु धीरे-धीरे 
विशिष्टीकरण का युग आया। यहाँ तक कि अरब एक कारखाना पूरी मशीत न बनाकर केवल एक 
प्रकार के या कुछ पुर्जे तैयार करता है। मोटर बनाने के कारखाने श्रव अन्य यन्त्र नहीं बनाते । 
स्प्रिग, गद्ियाँ, हॉने आदि के लिए उन्हें अ्रन्य उत्पादकों पर अ्राश्चित रहना पड़ता है। इसी 
प्रकार साइकिल बनाने वाले टायर, ट्यूब और सीढों के लिए दूसरे उत्पादकों पर निमभभर हैं। 
परिणाम स्पष्ट है कि भ्रब उद्योग विशेष भी पूर्ण नहीं ; वह भी विशिष्टीकरण के कारण भन्य 
उत्पादकों पर निभेर है । ' 
विशिष्टीकरण क्‍यों ? 

प्रश्न यह उठता है कि विशिष्टीकरण की इस प्रवृत्ति का क्या कारण है ? प्रो० किस्बाल 
के अनुसार, “विशिष्ट मशीनरी लागत को कम करती है, सस्ती लागत बाजार का विस्तार करती 
है, विस्तृत बाजार से और अधिक विशिष्ट (59००8॥560) मशीनरी लगाई जा सकती है तथा इस 
चक्र का भ्रन्त राष्ट्र की सर्वाज्भीण समृद्धि में ही होता है ।” यदि वास्तव में देखा जाय तो श्रम- 
विभाजन के लाभ प्राप्त करने के लिए ही विशिष्टीकरण हुआ है। श्राधुनिक उद्योग बहुत ही 
गतिशील है। उसमें मिरन्तर सुधार होते रहते हैं, अतएवं विशिष्टीकरण का सद्दारा लेना 
ग्रावश्यक ही नहीं श्निचाय॑ हो जाता है 4 झ्राज एक कम्पनी में इ जीनियर, एकाउण्टेण्ट, टाइपिस्ट, 
विज्ञापन-विशे षज्ञ, विक्रय-विशेषज्ञ श्रादि का होना एक सामान्य बात समझी जाती है । 
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३५ 


३६ ] 
विशिष्टीोकरण के स्वरूप 


(00778 0० 996० १5४४0०7) 

विशिष्टीकरण के प्रमुख स्वरूप निम्नलिखित हैं :-- 

(१ ) पेशों (धन्धों) का विशिष्टीकरण ($59८०ंबांडथ7०) ण ९० ०४ं०7)--सम्यता 
के विकास के साथ-साथ मनुष्य विभिन्न पेशों को चुनने लगे। पेशेवर श्रम-विभाजन इस प्रकार 
के विशिष्टीकरण का ही रूप है। वतंमान काल में यह विशिष्टीकरण श्ौर भी बढ़ गया है । 
अब सिर्फ डॉक्टर या इन्जीनियर ही नहीं मिलते बल्कि ताक, कान, गले, दाँत, श्राँख श्रथवा 
गुप्त रोग झादि सभी के विशेषज्ञ मिलते हैं । इसी प्रकार इन्जीनियर भी सिविल, इलेक्ट्रीकल, 
मेकेनिकल के हो सकते हैं। दर्जी की दृकान को ही लीजिये, वहाँ पर अलग-भ्रलग मर्दाने, जनाने 
श्रथवा बच्चों के कपड़ों के विशेषज्ञ मिलेंगे । यहाँ तक कि पतलून तथा बुशशर्ट के भी पृथक-पृथक 
विशेषज्ञ मिलेंगे । 

(२ ) भौगोलिक विशिष्ठीकरण (06087407708 $96००॥४४४०॥)--उद्योग के 
विकास पर भोगोलिक परिस्थितियों का बहुत प्रभाव पड़ता है। जलवायु तथा प्राकृतिक प्रसाधन 
विशिष्टटीकरण पर पर्याप्त प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, पटसन' उद्योग कलकत्त में, वसुन्न 
उद्योग बम्बई व अभ्रहमदाबाद में, खेल-क्‌द उद्योग स्यालकोट (पाकिस्तान) में, लोहा तथा इस्पात 
उद्योग टाटा नगर में, फर्नीचर उद्योग बरेली में तथा चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद में जलवायु तथा 
प्राकृतिक साधनों के कारण ही स्थापित हो सके । _ 

( ३ ) झ्ोद्योगिक विशिष्ठीकरण (707#79 $96०॑४ं5४४070)--एक समय था 
जबकि एक ही कारखाने में विभिन्न वस्तुओ्ों का उत्पादन होता था, किन्‍्तु धीरे-धीरे उत्पादित माल 
की विविधता होने लगी। श्राज एक कारखाना वस्तु के केवल एक भाग ही निर्माण करता है 
तथा उस वस्तु से सम्बन्धित श्रन्य भागों को दूसरे निर्माताओं से कय कर लेता है। उदाहरण के 
लिए, साइकिल बनाने के प्रायः सभी कारस़ने टायर-ट्यूब श्रादि दूसरों से ही खरीदते हैं । 

( ४ ) तकनीकी विशिष्ठीकरण ($96०ंथाउका07 ण 7००एा५१००)--आज उत्पादत 
की विभिन्न क्रियाओं में यन्‍्त्रों का अधिकतम्‌ उपयोग होने के कारण विशिष्टीकरण भ्रपनी चरम 
सीमा पर पहुँच चुका है। झाज वस्तु की एक उत्पादन क्रिया को कई उप-क्रियाओं में विभाजित 
कर दिया जाता है तथा प्रत्येक उप-क्रिया पर भ्र॒लग-अलग तकनीकी विशेषज्ञ कार्य करते हैं । 
उदाहरण के लिये भारत के घूता उद्योग में जूता बनाने की क्रिया को लगभग २०० उपक्रियाओं 
में विभक्त कर दिया गया है । 

( ५ ) भ्रम का विशिष्दीकरण (59209॥8800॥ ० [.,800प7)--विशिष्टीकरण श्रम- 
विभाजन की आधारशिला है । इसके लिए व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक योग्यताओं को 
ध्यान में रखा जाता है । जो व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से हृष्ठ-पुष्ट होते हैं उन्हें शारीरिक श्रम का 
कार्य सॉपा जाता है। इसके विपरीत, जो लोग मानसिक हृष्टि से कुशल होते हैं उन्हें मानसिक 
श्रम का कार्य सौंपा जाता है । ु 

(६ ) इन्‍्य क्षत्रों में विशिष्ठीकरण (906€९ंधरा580070 ॥ ०० 77905)--उद्चोगों 
के प्रन्‍्य क्षेत्रों में सी झब विशिष्टीकरण' जोरों पर है। उदाहरणार्थ, बैंकों का स्पष्टीकरण ही 
लीजिए । पहले बंकों ने केवल साख की कला में ही विशिष्टता प्राप्त की थी परन्तु अब उसमें भी 
विशिष्टीकरण हो गया है, जैस्ते--सहकारी बेंक, श्रौद्योगिक बेंक, भूमिबन्धक बैंक तथा व्यापारिक 
बेंक आदि । कम्पनियों की स्थापना भी भ्रब विशिष्ट संस्थाओं द्वारा की जाने लगी है। कम्पनियों 
के प्रबन्ध, विज्ञापन, बिक्री, माल लद॒वाने और छुड़ाने भ्रादि के लिये भी विशिष्ट संस्थायें देखने 
में झाती हैं । 


विशिष्टोकरण के लाम-दोष 


(&१९ए६॥8285 800 705890797428$ ० '89609989/0॥) 
विशिष्टोक्रण के लाभ (80:487/8205 5ए९्टांग्राइशाणा)-- 

आधुनिक युग में विशिष्टीकरण से निम्नलिखित लाभ .होते हैं :--- 

( १ ) कुशलता सें वृद्धि--एक सीमित क्षेत्र में कार्य करने से विशेष योग्यता आप्त 
होती है तथा श्रम की कार्यक्षमता लगातार बढ़ती रहती है। एक निश्चित समय में श्रमिक पहले 
की अपेक्षा अधिक काये कर सकता है । 

(२ ) जीवन-ह्तर ऊंचा उठता--इससे सामान्य जीवन-स्तर ऊँचा उठता है। जीवन 
श्राराम से कठता है। लाखों मजदूर, जो कि शअपर्याप्त.काम-काज में लगे रहते थे, श्र पर्याप्त वेतन 
पाते हैं। कारखाने उनको श्रपने खर्चे पर प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हैं। श्रमिकों के हितों की 
रक्षा के लिए श्रप्तिक संघों का निर्माण होता है । 

( ३ ) भीमकाय उत्पादत के लाभ--सीमित वस्तुओं का उत्पादन करने से भीमकाय 
उत्पादन सम्भव हो जाता है। इससे उत्पादन में मितब्यथिता रहने के साथ-साथ लम्बे पैमाने के 
उत्पादन के समस्त लाभ प्राप्त होते हैं । 

(४ ) अ्रनुसन्धान में सुविध:--विशिष्टीकरण से अ्रनुमन्धान में सुविधा रहती है । 
चूंकि उत्पादक एवं श्रमिकों का ध्यान एक सीमित क्षेत्र में ही केन्द्रित हो जाता है, श्रतएवं ग्रनु 
सन्धान आसानी से किया जा सकता है। इससे वस्तु की किस्म में सुधार होने के साथ-साथ उत्पा- 
दन व्यय कम हो जाता है । 

( ५ ) अ्रम-विभाजन के लाभ--विशिष्टीकरण श्रम-विभाजन की देन है। भ्रर्थंशास््र 

के विद्यार्यी जानते हैं कि भम-विभाजन से कई लाभ होते हैं। ये समस्त लाभ (विशिष्टीकरण में 
प्राप्त हो जाते हैं । । 

( ६ ) उद्योगों का एक दूसरे पर आश्चित होना--विशिष्टीकरण के द्वारा उद्योग एक 
दूसरे पर प्राश्रित हो जाते हैं, जैसे जापान का साइकिल उद्योग | साइकिल के विभिन्न भाग 
(?४75) भ्रलग-श्रलग कारखानों में तैयार होते हैं। इससे एक्रता तथा मेल की भावना बढ़ती है । 

(७ ) थन्त्रीकरण में सुविधा--समी जानते हैं कि बिता यन्त्रीकरण के विशिष्टीकरण 
सम्भव नहीं है, म्तएव विशिष्टीकरण में थन्त्रीकरण को प्रोत्साहन मिलता है । उत्पादन की छोटी 
से छोटी उपक्रिया में यनन्‍्त्रों का प्रयोग होने लगता है । 

( 5 ) समय की बचत--विशिष्टीकरण के हीने से यन्त्रीकरण तथा भीमकाय उत्पा- 
दन होने लगता है। श्रमिकों की कार्यक्षमता बढ़ जाती है, जिसके कारण उत्पादन तेजी से होने 
लगता है । परिणामस्वरूप समय में पर्याप्त बचत होती है । 

( ६ ) साख में बद्धि--विशिष्टीकरण के होने से व्यक्ति, उद्योग व स्थात को साख में 
वृद्धि होने लगती है । इसका कारण यह है कि समान कायें करते-करते व्यक्ति, उद्योग व स्थान 
उस कान में दक्षता प्राप्त कर लेता है, जिश्नसे उसकी साख द्र-दूर तक फैलने लगती है। उदाहरण 
के लिये, झ्ागरे के घूते, श्रलीगढ़ के ताले, भ्राई० सी० श्राई० (. ८. 7.) का टेरीन, इन्दोरं के 
सेव, कलकत्ते के रसगुल्ले दूर-दूर तक विख्यात हैं। इसी प्रकार रसगुल्ले बनाने के लिए कलकत्त 
के कारीगर, पेठा व उसकी अन्य मिठाइयाँ बनाने के लिये भ्रागरे के कारीगर प्रसिद्ध हैं । 

(१०) प्रमाषित वस्तुओं फा उत्पादन---विशिष्टीकरण की क्रिया के श्रन्तर्गत प्रत्येक कार्ये 
विशेषज्ञों के द्वारा सम्पन्न होने के कारण केवल प्रमापित वस्तुश्रों का ही उत्पादन होने लगता है । 

(११) प्रशिक्षण में सुविधा--इसके अन्तर्गत प्रत्येक श्रमिक को उसकी रुचि एवं 
योग्यतानुसार उत्पादन की छोटी से छोटी क्रिया के सम्बन्ध में पहले से ही समुचित प्रशिक्षण दिया 
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जाता है, जिसे वह शीघ्र ग्रहण कर लेता है। इस.प्रकार विशिष्टीकरण के भन्तगंत प्रशिक्षण में 
पर्याप्त सुविधा रहती है । " 

(१२) सस्ता उत्पादन--अ्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि होने, समूची उत्पादन क्रिया 
का यन्त्रीकरण होने, श्रम-विभाजन व बड़े पैमाने पर उत्पादन होने से उत्पादन में मितव्ययिता 
रहती है। प्रति इकाई उत्पादन व्यय में पर्याप्त कमी हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन 
सस्ता पड़ता है । 
विशिष्टीकरण के दोष (एां5म078792९5 ० 57९9 9/0ा)-- 

उपयुक्त लाभों से यह न समझना चाहिये कि विशिष्टीकरण दोषरहित है। लाभों के 
साथ-साथ इसमें निम्न दोष भी विद्यमान हैं :--- 

( १ ) उत्पादन का सीमित क्षेत्र--चू कि उत्पादन का क्षेत्र सीमित होता है, अतएव 
उस विशेष उद्योग पर सद्धूट में बादल घिर आने से कभी-की भारी कठिनाई का सामना करना 
पड़ता है। प्रो० किम्बाल के अनुसार, “यदि नये श्राविष्कारों के कारण परिवतंन हो जाय तो 
उत्पादन विधियों में भ्रत्यधिक विशिष्टीकरण से कारखाने या अन्य|किसी उद्योग को कठिन आर्थिक 
सद्भूट तथा कभी कभी पूर्ण विनाश का सामना करना पड़ता है ।”! 

( २ ) कारखानों फी आात्म-निर्भरता का श्रन्त होना---विशिष्टीकरण से कारखानों की 
ग्रात्म-निर्भरता पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। उत्पादन की किसी एक इकाई में शिथिलता भश्रा 
जाने से शेष इकाइयों को भी विवश होकर झपना काम धीमा करना पड़ता है। उदाहरणाथें, 
साइकिल में यदि ट्यूब-टायर न होगे तो साइकिल की बिक्री होना असम्भव हो जायगा । 

( ३ ) अत्यधिक खर्चनीली पद्धति---विशिष्टीकरण का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह 
श्रत्यधिक घर्चीली पद्धति है, क्योंकि सूक्ष्म से सृक्ष्म उपक्रिया के लिये भी विशेषज्ञों की आ्रावश्यकता 
पड़ती है। पहले तो ऐसे विशेषज्ञ मुश्किल से ही मिलते हैं तथा जो मिलते भी हैं तो उन्हें भ्रपेक्षा- 
कृत बहुत भ्रधिक वेतन तथा अन्य सुविधायें देनी पड़ती हैं। इसके|कारण प्रत्येक उद्योगपति के लिए 
यह सम्भव नहीं हो पाता है कि वह विशिष्टीकरण की क्रिया को अपने यहाँ कार्यान्वित करे । 

( ४ ) उत्तरदायित्त्त की भावना का अ्रभाव--विशिष्टीकरण में उत्पादन का पैमाना 
बढ़ जाने के कारण उत्पादन की एक ही क्रिया भ्रथवा उपक्िया अनेक व्यक्तियों के सहयोग से 
सम्पन्न होती है। यदि कहीं गलती रह जाय, तो ;यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि यह 
गलती किसके द्वारा की गई है. क्योकि “सामृहिक उत्तरदायित्त्व कोई उत्तरदायित्त्व” नहीं है । 

( ५ ) प्रशिक्षण पर झत्यधिक व्यय--विशिष्टीकरण की योजना के श्रन्तगत प्रत्येक 
श्रमिक को किसी कार्य के करने से पूर्व पर्याप्त सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण देना पड़ता है, 
जिस पर कि अत्यधिक व्यय करना पड़ता है। प्रत्येक उद्योगपति के लिए यह सम्भव नहीं हो 
पाता कि वह इस व्यय को वहन कर सके । _. 

(६) झ्ाथिक सड्भूट का सामना--विशिष्टीकरण की योजना के अन्तर्गत उत्पादत की 
विधि के सम्बन्ध में नित्य नये-नये आविष्कार होते रहते हैं, जिसके कारण पुरानी मशीनें व 
उत्पादन की विधियाँ शीघ्र भ्रनाथिक एवं बेकार हो जाती हैं। कभी-कभी तो कारखाने को ही बन्द 
कर देने तक को नोबत आा जाती है। परिणामस्वरूप नयी-नयी भशीनों को लगाने तथा उत्पादन 
की आधुनिक विधियों को प्रपनाने के लिये झ्राथिक संकट का सामना करना पड़ता है. । 

( ७ ) व्यक्तिगत विकास सें बाधा--चूं कि इसमें व्यक्ति की योग्यता उत्पादन की एक 
सीमित उपक्रिया तक ही सीमित रहती है, श्रतएव उसका व्यक्तिगत विकास रुक जाता है। उदा- 
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हरण के लिये, देश के एक भावी इल्जीनियर को ज्ञान कारखाने में मशीन के एक छोटे से पुर्जे तक 
ही सीमित रह जाता है। 

( ८ ) भाचीन उद्योगों का विनाश--प्राचीन उद्योग-पन्घे नष्ट हो जाते हैं । पुरानी 
हस्तकला का लोप हो जाता है प्रो० किस्बाल के श्रनुसार, “शायद सबसे बड़ी हानि यह हुई कि 
प्राचीन उद्योग घन्घे नष्ट हो गये तथा पुराने कुशल कारीगर समाप्त हो गये ।” 

( ६ ) श्रम-पुंजी संघर्ष---विशिष्टीकरण में बड़े बड़ उद्योग-धन्धों की स्थापना के लिये 
श्रत्यधिक पू जी की आवश्यकता होती है, भ्रतएवं श्रम, पूजीपति का दास हो जाता है तथा दोनों 
में नित्य संघर्ष होते रहते हैं । 

(१०) सोसमी उद्यांगों में बेकारी---कुछ कारखाने ऐसा साल तैयार करते हैं जिनका 
उत्पादन वर्ष के कुछ ही महीनों में होता है, अतएुव बाकी समय मशीनरी एवं श्रमिक दोनों ही 
बेकार पड़े रहते हैं । 

उपरोक्त दोषों के अतिरिक्त इसमें कागनी काम भ्रधिक बढ़ जाता है तथा पारस्परिक 
वेमनस्यथ एवं भेदभाव से उत्पादन शिथिल पड़ जाता है। 

विशिष्टीकरण को सीमाए' 
(गा(8(0075 ० $79०0०६७/॥88007) 

विशिष्टीकरण केवल निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने पर ही लागू हो सकता 
है--( १) बिलासितां की वस्तुग्रों के लिये झनुपयुक्त--प्रावश्यक वस्तुओ्नों के उत्पादन में विशिष्टी: 
करण उपयुक्त रहता है तथा विलासप्रिय में उतना नहीं, क्योंकि उनकी माँग प्रायः निश्चित होती 
है, जबकि विलासश्रिय वस्तुओं की माँग अनिश्चित ही रहती है। (२) बाजार की सोमा--वस्तु 
का बाजार काफी विस्तृत हो तथा माँग पर्याप्त हो, जिसते कि बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सके । 
माल के सस्ते होने पर माँग भी बढ़ जाती है, ज॑से---साइकिल तथा घड़ी । (३) किस्म तथा उत्पा- 
दन विधियों फा स्थायी होना---वस्तु की किस्म तथा उत्पादन की विधियों में श्रधिक परिवतंन 
नहीं होना चाहिये । (4) तकनीकी प्रगति पर निर्भरता--तकतीकी प्रगति पर भी विशिष्ठीकरण 
निर्भर करता है। (५) प्रमापीकरण पर निर्भरता--प्रमापीकरण विशिष्टीकरण का एक प्रनिवाय॑ 
श्रंग है, भतएवं इसमें सफलता आप्त करने के लिये उत्पददन विधियों की किस्मों में प्रमापीकरण. 
होना भ्रावश्यक है । 


एाराएएरए5छाए (४४0७ : 
१.  विशिष्टीकरण का क्या श्र्थं है ? इसके क्या लाभ और हानियाँ हैं ? 
२. विशिष्टीकरण किसे कहते हैं ? इसके विभिन्न रूप क्या हैं ? विशिष्टीकरण के गुण-दोषों 
की विवेचना कीजिए । इसकी सीमायें बताइये । 
३. विशिष्टीकरण के विभिन्न स्वरूपों की विवेचना कीजिये | 
४. भ्राज का युग विशिष्टीकरण का युग है' । क्या भाप इस कथन से सहमत हैं ? यदि हाँ 
तो विशिष्टीकरण के गुण-दोषों का वर्णन कीजिये । 
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प्रारमस्भिक--- 

ग्राज का युग विशिष्टीकरण एवं प्रमापीकरण का युग है। जैसे-जैसे उत्पादन का 
आकार बढ़ता जाता है तथा विशिष्टीकरण की योजनायें लागू होती हैं वैसे-वैसे प्रमापीकरण का 
महत्त्व भी बढ़ जाता है। झ्राज उन्हीं उद्योगों का बोलबाला है जिन्होंने उत्पादन की विधियों तथा 
उत्पादन की किस्म दोनों का ही प्रमापीकरण कर लिया है। प्रमापीकरण के होने से उत्पादन 
क्रिया भी सरल हो जाती है । 

प्रमापीकरण का श्रर्थ तथा परिभाषायें 
(/९४॥॥४४०९ 870 70007॥0078 0 888708॥0॥5807) 

प्रभापीकरण का श्रथें-- 

प्रमापीकरण का श्रर्थ उपक्रम के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाप निश्चित करना एवं उत्तका 
उपयोग करना है। इसके अन्तगंत उद्योग में प्रत्येक वस्तु के उत्पादन के लिए पहले से ही एक 
प्रमाप निश्चित कर लिया जाता है तथा समस्त उत्पादन उस प्रमाप के अनुसार ही होता है। 
प्रमापीकरण कीं योजना के भ्रन्दर वस्तुओं के प्रकार भी कम हो जाते हैं । 
प्रभापीकरण की पंरिभाषायें-- 

विभिन्न विद्वानों ने प्रमापिकरण की विभिन्न परिभाषायें दी हैं। कुछ प्रमुख विद्वानों 
द्वारा दी गई परिभाषायें निम्नलिखित हैं :--- 

प्रो० किम्बाल के अनुसार, “प्रमापीकरण उत्पादन की किसी एक शाखा को थोड़े से 
झाकारों, किस्मों तथा विशेषताओं में सीमित करने को बहते हैं ।” जैसे--घूतों को ही लीजिये । 
कुछ स्टैण्डड के घूते तैयार करने पर अधिकांश व्यक्तियों के पैर के लायक घूते तैयार हो सकते हैं। 

सी० एस० डेवरंल के अनुसार, “एक प्रमाप-काय्ये, गुण, मिश्रण, श्राकार अथवा निर्माण 
विधि की व्याख्या करता है।”* 

झार० सी० डेविस के भ्नुसार, “प्रमाप वह है जो कि $ध्किर, रीति अथवा सामान्‍य 
स्वीकृति से नमूने, १९ख अथवा माप के नियम की तरह स्थापित किया जाता है ।!!8 
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जे० बेटी के प्रनुसार, “प्रमापीकरण कुछ निश्चित घटकों पर एक समभोता है, जोकि 
किसी मद पर प्रभाव डालते हैं, जेसे--निष्पादन, गुण तथा विभिन्न माप ।”? 

बीयल, भ्रटवाटर, स्मिथ एवं स्टेकमेत्र के श्रनुसार, “एक प्रमाप मुख्य रूप से माप का 
आधार, गुण निष्पादन भ्रथवा व्यवहार है, जिसकी स्थापना रीति, सहमति अ्रथवा अधिकार द्वारा 
होती है श्ौर उसका उपयोग एक निश्चित समय में तुलना के श्राधार के रूप में किया जाता है।”* 

प्रो० जॉन ए० शुबिन (3०0 3. 807०7) के अनुसार, “प्रमापीकरण प्रबन्ध का एक 
महत्त्वपूर्ण काये है, क्योंकि यह निर्माण, क्रय, लेखा तथा श्रन्य क्रियाओं को एक निश्चित स्तर 
तथा गुण से पूरा करने के नियन्त्रण को सम्भव बताता है । 

प्रमापीकरण के लक्षण 
((एफव्वा'8०९४४४०४ 07 $6870970848070॥7) 

(१) प्रमापीकरण वस्तुझों एवं विधियों दोनों का हो सकता है। (२) इसमें वस्तुप्रों 
के प्रकार सीमित कर दिये जाते हैं। (३) प्रमाप उचित परीक्षण तथा श्रनुसन्धान के पश्चात्‌ ही 
निश्चित किये जाने चाहिए । यह सर्वोत्तम विधि होती है। (४) प्रमापीकरण प्राप्र बड़े पैमाने के 
उत्पादन में ही होता है । 


प्रमापीकरण के लाभ-दोष 
(3.0ए8098268 306 ॥»586एक्रा4808 ० 5474 7089007) 
प्रमापोकरण के लाभ (40एक्मा(४2९५ ० $ि(्ातेब्रा54#0)--- 


प्रमापीकरण से निम्नलिखित लाभ होते हैं :-- 
( १ ) सीमित माल की किस्सें--प्रमापीकरण से सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके 
प्रन्तगंत माल की किसमें विशिष्टीकरण की अ्रपेक्षा फम होती हैं । इससे उनकी लम्बे पैमाते पर 
उत्पत्ति हो सकती है एवं लागत कम हो जाती है । 

( २ ) वस्तुएं छाँटने की ्रावश्यकता नहीं--प्रमापित वस्तुश्रों के छाँटने की परेशानी 
से ग्राहक मृक्त हो जाता है, क्योंकि माल की किसमें कम होने के कारण ग्राहक उनसे भली प्रकार 
परिचित होता है । 

( ३ ) माल की किस्म सें सुधार--प्रमापित किस्म प्राय: ऊँची होती है और उनमें 
सुधार भी प्राप्तानी से हो जाता है| प्रो० किम्बाल के भ्रनुसार, “प्रमापित “वस्तु विशिष्ट वस्तुओं 
से सदेव सन्‍्तोषजनक होती है, भ्रतएव बहुत बड़ा कारण न हो तो ग्राहक प्रमापित वस्तु से नहीं 
हटता ।” यदि वास्तव में देखा जाय तो ग्राहक सेव प्रमापित वस्तुप्नों को ही खरीदता श्रेष्ठकर 


समभता है । 

(४ ) वस्तुश्नों के प्रयोग में सुबिधा--प्रमापित वस्तुयें तैयार करने से एक के स्थान 
पर दूसरे का प्रयोग भासानी से हो सकता है, जैसे साइकिल के पुर्जे ठुठ जाने पर आसानी से बदले 
जा सकते हैं । 

(५ ) फम पूंजी व सितव्ययिता--ञू कि वस्तु की किस्म कम होती है, अ्रतएवं इसके 
लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके भ्रतिरिक्त उत्पादन में मितव्ययिता होती है । 

7 “हा ्रातन्वा'058007 48 06 8९००॥०7 प्र०0०॥ ०७७क्षां॥ 80078. रि6एए॥ड था (शा 
8पढा 88 ॥8 79९ए०779706, वृएकवा(9 880 प्रध0प75 ताप्राक॥008.7---7. 809. 

2 «६०७ हांवातवाव 45 658टगाादवा।ए 8 0760० णी प्राध्यध्राठटाला, तृपक्षाए, एछशा0णि%॥06 
णः 77480706 65480860 छए ०प्रश०0, 0णा5७ा॥ं 0 ॥पर0०709 था0त ए586 8४ 8 0888 
67 ०णफएब४ं500 0ए६० & ए०ा०0 ० एंप्र6. ह 

-न्फ्शीत्री, 5फ्तिश्गनाश जिएति & 5९टट्आात्ा, 
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( ६ ) बड़े पैमाने पर उत्पावन--छद्योग में प्रमापीकरण की योजना लागू करने से 
निर्मित माल की किस्मों की संख्या में पर्याप्त कमी हो जाती है, भ्रतएवं निर्माता भ्रपना सारा 
ध्यान उन सीमित किस्मों के उत्पादन में केन्द्रित कर देता है। इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन 
करना सम्भव हो जाता है । क्‍ 

( ७ ) यन्‍्त्रीकरण सम्भव--प्रमापीकरण में बड़े पेमाने पर उत्पादन होने लगता 
है। बड़े पैमाने पर उत्पादन होने से यन्त्रीकरण की योजना लागू करता सम्भव हो' जाता है, 
क्योंकि इससे उत्पादन में मितव्ययिता, श्रधिकता, शीघ्रता तथा एकरूपता श्रादिशआआ जाती हैं । 

( ८ ) श्रोद्योगिक क्षमता में वद्धि--माल की किस्म में सुधार होने, बड़े पैमाने पर 
उत्पादन होने तथा उत्पादन क्रियायें व उप-क्रियाश्रों का यन्त्रीकरण होने से झ्रौद्योगीकरण क्षमता' 
में वृद्धि होती है। इससे उत्पादकों, उपभोक्ताश्रों, सरकार एवं राष्ट्र समी को लाभ पहुँचता है । 

( ६ ) उत्पादन लागत में कमी--प्रमापीकरण के भ्रन्तगंत वस्तु की सीमित किस्मों 
एवं बड़ी मात्रा में उत्पादन किये जाने से उत्पादन लागत में पर्याप्त कमी हो जाती है । 

(१०) सन्तुष्टि--प्रमापीकरण का एक महत्त्वपूर्ण लाभ यह भी है कि इसमें प्रमापित 
वस्तुश्रों का क़य-विक्रय होने के कारण ग्राहक, विक्रेता तथा निर्माता सभी' श्रपने मन में हस बात 
की सन्तुष्टि का श्रनुभव करते हैं कि वे जो भी कह रहे हैं ठीक है । इसमें शोषण की मनोवृत्ति का 
कोई भी स्थान नहीं होता । 
प्रमापीकरण के दोष (54 0एशा(92९5 ण॑ शाग्रातेश्वगांडन्वां भा) --- 

प्रमापीकरण में निम्नलिखित दोषों का समावेश है--- 

( १ ) परिवतंत में कठिनाई---प्रमापों में मुख्य बुराई परिवर्तन में कठिनाई का होना 
है। एक बार प्रमाप बन जाने पर लोग उसके भ्रन्धे भक्त हो जाते हैं औौर उससे उत्तम वस्तु के 
भा जाने पर भी उसे मन में से निकालने का नांम तक नहीं लेते, श्रतएवं वह भ्रपनी उपयोगिता 
समाप्त हो जाने पर भी चलता रहता है। 

( २ ) लोचहीनता--जैसे-ज॑से उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती जाती है वैसे-वैसे 
प्रमाप मजबूत होते जाते हैं । इससे उत्पादन में लोचहीनता आती है । 

( ३ ) प्राहकों से श्रधिक मुल्य--प्रमाप के भ्राधार पर ग्राहक से अधिक मुल्य लिया 
जा सकता है। प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाने पर नकल की सम्भावनायें बढ़ जाती हैं । 

( ४ ) उद्योग का पिछड़ जाने का भय--सभी जानते हैं कि जैसे-जैसे श्रौद्योगीकरण 
की गति तेज होती जा रही है वेसे-वेसे रीति-रिवाज, फैशन व ग्राहकों की पसन्द में भी परिवर्तन 
होता जा रहा है। प्रतएव यदि उद्योग प्रमापित वस्तुओं के प्रमापों में ग्राहकों की माँग के झनुकूल 
हावश्यक परिवर्तन करने में प्रसमर्थ रहता है तो उसका पिछड़ जाना स्वाभाविक ही है । 


शारापए्राशछआाएर 0७7०४०५प)0र&छ : 
१. प्रमापीकरण किसे कहते हैं ? इसके गुण-दोषों का वर्णन कीजिये । 


फज्राबा 00 एर०0ए णह्दा 59 डघा0870038007 ? 7060807956 ॥8 80ए2४(४2९४ . 8॥0 
0॥5809888205. 

२. प्रमापीकरण की परिभाषा दीजिये। इसके लक्षण बताइये । क्‍या श्रापकी राय में सभी 
उद्योगों में प्रभापीकरण की योजना ध्निवायें रूप से लागू कर देनी चाहिये ? 





श 


आधुनिक उद्योगों का उद्गम एवं विकास 


(ए5९ भात (0ण॥7 07 रि००७त) पग्राश्रा४एं९5) 








प्रारम्भिक -- 

आधुनिक युग भ्ौद्योगीकरण का युग है। किसी देश को आ्राथिक प्रगति एवं सम्यता 
के मार्ग पर प्रशस्त करने के लिये तथा देश की निर्धतता एवं बेकारी को दूर करके वैभव झौर 
सम्पन्नता लाने के लिये देश का श्रौद्योगीकरण नितान्त आवश्यक है। यही कारण है कि विश्व के 
समस्त देशों में परस्पर औद्योगीकरण की होड़ लगी है। श्री मोरारजी देसाई के शब्दों में, “आज 
के युग में वही राष्ट्र अप्रगामी समझा जाता है, जो श्रौद्योगिक क्षेत्र में सर्वोपरि हो ।” परिणाम- 
स्वरूप श्राज हमें देश-विदेश में श्रनेक विशाल उद्योग दिखाई देने लगे हैं। यहाँ तक कि क्रुषि-प्रेधात 
देशों में मी श्रौद्योगीकरण को ही' प्राथमिकता दी जाने लगी है। स्वभावतः हमारे मन में यह 
प्रश्श उठता है कि हम श्रौद्योगीकरण की इस वतंमान स्थिति पर कैसे पहुँचे ? इसका श्रध्ययन 
करने के लिए हमें उद्योगों के विकास के इतिहास के कुछ पन्ने पलटने होंगे। मानव-समाज की 
प्रारम्मिक श्रवस्था से ग्राज तक का इतिहास देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान आथिक 
एवं श्रौद्योगिक स्तर पर पहुँचने के लिए मानव को कई सीढ़ियों पर से होकर गुजरना पड़ा है । 


आधुनिक उद्योगों के उद्गम एवं विकास का ऐतिहासिक क्रम 
(पत्राइणा०0०8) 848208 ० [6 870907 870 7988 ० 0067॥ ॥70087788) 


भ्राधुनिक उद्योगों के उद्गम एवं विकास के ऐतिहासिक क्रम को निम्नलिखित शीष॑कों 
के भ्रन्तगंत विभाजित किया जा सकता है :--- 

(१ ) झ्ाखेट युग (स्णाएंए8 5&8280)--इस युग में मनुष्य एवं पशु के जीवन में 
कोई विशेष अन्तर नहीं था, क्योंकि आहार-विहार तथा रहन-सहन श्रादि सभी बातों में दोनों में 
समानता पाई जाती थी, अ्तएवं अन्तर केवल शरीर रचना का ही था । मानव पूर्णहप से श्रसम्प 
होने के कारण पशुओं का शिकार करके श्रथवा जंगली फल-फूल तोड़कर भ्रपना पेट भर लिया 
करता था । शरीर ढकने के लिये वह पेड़ों की छाल और पशुभ्रों की खाल का उपयोग करता था । 
उसके श्राश्रय का स्थान घने जंगल एवं गुफायें थीं। इस प्रकार भ्राख्ेट युग में मनुष्य को खाने, 
पहिनने तथा रहने भ्रादि की चिन्ता नहीं थी। उसे किसी भी वस्तु का स्वयं निर्माण नहीं करना 
पड़ता था । फलत: वह पूर्णरूप से स्वतन्त्र एवं प्रात्म-निर्भर था । विनिमय प्रथा का तो उद्गम तक 
नहीं हुआ था । श्रापसी युद्ध होता तो एक बहुत ही साधारण बात थी । एक मनुष्य दूसरे मनुष्य 
को मारकर: खाने में कोई बुराई नहीं समभता था । 

(२ ) चरागाह युग (?४४०४! $0428०)--धीरे-धीरे मानव को बुद्धि का विकास 
हुआ । उसने यह अनुभव किया कि यदि इसी गतिसे जानवरों को मारा जाने लगा तो एक दिन ऐसा 
अवश्य आवेगा जबकि या तो उनकी संख्या बहुत कम हो जावेगी श्रथत्रा वे पूर्ण रूप से समाप्त 
हो जावेंगे श्रौर उसे उनकी तलाश में भ्रन्य स्थानों की धूल फाँकनी पड़ेगी। भ्रतएवं उसने पशुओं से' 
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प्रेम करना तथा उन्हें पालना शुरू किया । पशुओं- को पालने हेतु उसे चरागाहों की आवश्यकता 
प्रतीत हुई और इनकी खोज में उसने इधर-उधर घूमना शुरू किया। इसी कारण इस युग को 
'चरागाह युग कहते हैं । इस युग में मनुष्य का मुख्य व्यवसाय पशुझ्ों को चराना, दृध निकालना 
तथा ऊन तैयार करता था। इसी कारण वह पशुभों को अपनी' सम्पत्ति समझकर उनकी रक्षा 
करने लगा । परिणामस्वरूप उसने अभ्रपना मकान बनाकर पशुओं के साथ रहना शुरू किया । 
एक नियत स्थान पर रहने के लिये वह श्रन्य लोगों के सम्पर्क में श्राया शौर इस प्रकार “जाति- 
प्रथा. (706 87800) का उद्गम हुआ । श्रापसी युद्ध का स्थान जाति युद्ध ने ले लिया । 
जो जाति युद्ध में पराजित हो जाती थी उसे विजय प्राप्त करने वाली जाति के यहाँ गुलाम 
बनकर रहना पड़ता था। इस कारण चरागाह युग में गुलाम प्रथा का भी उदय हुश्ना । किन्तु 
इतना होने पर भी इस युग में मुद्दा का उदगम नहीं हो पाया । 

( हे ) कृषि युग (88707ए० 88988०0)--चरागाह युग के पश्चात्‌ कृषि युग भ्राया । 
इस युग में मानव-समाज ने एक ही स्थान पर रहकर खेती करना, फसल उगाना एवं काटना' 
सीखा । लोग गाँव बसाकर पास-पास रहने लगे । इससे उनमें श्रापस में प्रेम के साथ रहने की 
भावना जाग्नत हुई ओर इस प्रकार सामूहिक जीवन का श्रीगणेश' हुश्रा । यहीं से परिवार प्रथा 
का विकास होना प्रारम्भ हुआ । धीरे-धीरे जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। जनसंख्या की इस वृद्धि 
के कारण लोगों की आवश्यकताश्रों में भी वृद्धि होने लगी । भ्रतएवं लोगों को विनिमय की श्राव- 
श्यकता का आमास हुआ ओऔर इसी समय वस्तु-विनिमय प्रणाली का उद्गम हुआ । किन्तु यह 
विनिमय केवल सम्बन्धित गाँव तक ही सीमित था, श्रर्थात्‌ एक ही गाँव में रहने वाले व्यक्ति 
आपस में विनिमय किया करते थे । ु 

( ४ ) दस्तकारी युग (सछ०00 री $:88०0--क्षषि-युग में गाँवों में आ्रात्म-निर्भ रता 
भा गईं थी और वे अपनी श्रावश्यकता की प्राय: सभी वस्तुयें स्वयं ही तैयार कर लिया करते थे, 
किन्तु उत्पादन काये प्राय: कृषि तक ही सीमित था । दस्तकारी-युग में लोगों ने क्षि के छोटे-छोटे 
भौजार, लकड़ी का सामान, मिट्टी के बतंन, चमड़े की वस्तुयें तथा दस्तकारी की श्रन्य वस्तुयें 
बनाता शुरू किया | इन वस्तु्रों के निर्माण में उत्पादक की व्यक्तिगत योग्यता तथा कला की' 
स्पष्ट फझलक दिखाई पड़ती थी । इसी युग में कारीगरों द्वारा गरिल्डों का निर्माण किया गया। 
प्रत्येक व्यवसाय' में एक गिल्ड हुआ करती थी और उस व्यवसाय में लगे सभी व्यक्ति उसके 
सदस्य होते थे । इस प्रकार सम्बन्धित व्यवसाय में गिल्डों का एकाधिकार रहता था । इससे 
विशिष्टीकरण का प्रादुर्भाव हुआ्ना । 

( ५ ) गृह-उद्योग युग (000680० 80७४०)--घीरे-घीरे लोगों की श्रावश्यकतायें 
बढ़ती गईं । इसके कारण पूि पर अधिक बल देने की आवश्यकता महसूस होने लगी, श्रतएव 
विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन मिला | उधर कारीगर गिल्डों के नियमों से तक झाकर उनकी 
सदस्यता तक को छोड़ने के लिये विवश' हुये । परिणामस्वरूप एक नवीन युग का आरम्भ हुआ, 
जिसे गृह-उद्योग युग' कहते हैं। इस युग की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि कारीगर अपने- 
श्पने घरों में श्रपने ही. साधनों के साथ काय्ये करते थे तथा माँग के श्रतुतार माल तैयार करते 
थे। माँग में वृद्धि हो जाने के कारण पुराने कारीगर के पास न केवल उसके परिवार के सदस्य 
तथा मित्र वर॒व्‌ बाहरी जान-पहचान वाले व्यक्ति भी कार्य करने लगे | बाजार का क्षेत्र सी विक- 
सित हो गया । इसी युग में 'सध्यस्थ वर्ग का उदय हुआा। यह वर्ग कारीगरों को माल का 
आदेश देने के साथ-लाथ उनके लिये कच्चे माल तथा यहाँ तक कवि औजारों तक की व्यवस्था 
किया करता था। भ्रतएवं कारीगर माल के विक्रय तथा भ्रथ॑-प्रबन्धन के कार्य से बिल्कुल मुक्त हो 
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गया झोर इस प्रकार उसने श्रपना सारा ध्यान माल के उत्पादन में वृद्धि की श्रोर ही केन्द्रित 
किया । परिणामस्वरूप उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने के साथ-साथ किस्म में भी सुधार हुआ । 

( ६ ) श्रौद्योगिक युग (05779 8082०0)--यच्पि गृह-उद्योग युग में उत्पादन में 
वृद्धि हुई किन्तु फिर भी वह बाजारों के हो रहे विक्रास तथा निरन्तर बढ़ती हुई माँग को पूरा 
करने में असमर्थ थी । इससे “झ्रौद्योगिक युग का आरम्भ हुआ। इस युग की सबसे बड़ी देन 
मशीनों का श्राविष्कार है, जिसने समाज के आर्थिक ढाँचे में क्रान्तिकारी परिवतंन किये हैं । देश 
व विदेश में औद्योगिक क्रान्ति होने के कारण बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापता की जाने लगी, अतएव 
बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा । बड़े-बड़े श्रौद्योगिक नगरों की स्थापना हुईं। नित्य प्रतिदिन 
तये-नये आविष्कार होने लगे। इन आविष्कारों का क्रम अमेरिका व योरोप के श्रन्य देशों में 
अ्रधिक रहा है, जिसके कारण वे प्रगति की चरम सीमा पर पहुँचने में सफल हुये, जबकि हम 
एशियावासी भपने आपको अ्रब भी पिछड़ेपन की अवस्था में ही पा रहे हैं । 

आधुनिक श्रौद्योगिक विकास की विशेषतायें भ्रथवा प्रवृत्तियाँ 
((08३४००७०४४08 07 77800$ ० (०१७७ प0प४एंक्व ॥06ए76097॥07) 

आज प्रत्येक देश के श्रौद्योगिक क्षेत्र में प्रनेक श्राविष्कार एवं प्रयोग किये जा रहे हैं, 
प्रतएव भ्राधुनिक श्रौद्योगिक जगत में कई नवीप प्रवृत्तियाँ एवं विशेषतायें दिखलाई देने लगी हैं । 
ये विशेषतायें निम्नलिखित हैं :--- 


( १ ) नियोजित श्रौद्योगीकरण---प्रा रम्भ में श्रौद्योगीकरण प्रवैज्ञानिक एवं अ्नियो- 
जित ढज्भ से हुआ । इसके परिणामस्वरूप एक ही देश में कछ क्षेत्र तो काफी विकसित हो गये 
भोर कुछ क्षेत्र अविकसित ही रह गये । भारत इप्तका उदाहरण है। यही नहीं, उद्योगों के विकास 
में भी असन्तुलत रहा और झ्ौद्योगिक विकास की गति तथा सम्बन्धित राष्ट्र की आवश्यकताश्रों 
में आवश्यक समन्वय नहीं रह पाता था । किन्तु आज स्थिति इसके विपरीत है। इस समय प्रायः 
सभी देश सुनियोजित औद्योगीकरण की नीति द्वारा श्रौद्योगिक विकास की सन्तुलित योजनायें 
क्रियान्वित करने पर बल दे रहे हैं । 


(२ ) यन्त्रीकरण--उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार से यन्त्रों का 
प्रयोग होता है। यनत्रों के प्रयोग से मानव की काम करने की शक्ति बढ़ती है तथा वस्तुग्रों में एक- 
रूपता आती है, जिससे उत्पादन शभ्रधिकतम होकर नियमित होता है, जोकि हाथ से' उत्पादन में 
सम्भव नहीं था । इससे प्रमापीकरण को प्रोत्साहन मिलता है । 

( ३ ) प्रमापीकरण--भ्राधुनिक भ्रौद्योगिक युग में प्रमापीकरण का ही बोलबाला है। 
यही कारण है कि वस्तुझञ्नों, विधियों तथा यन्त्रों आदि सभी में प्रमापीकरण अपनाया जा रहा है । 
इससे वस्तुओं के निर्माण में एकरूपता झा गई है। क्रय-विक्रय में भारी सुविधा हो गई है । फलत: 
बाजार का क्षेत्र भी भ्रब पहले की अपेक्षा काफी व्यापक हो गया है । प्रमापीकरण यन्त्रीकरण की 
देन है। 

, (४ ) विशिष्टीकरण--वर्तं मान युग विशिष्टीकरण का युग है । छोटे से छोटे कार्य के 
लिये भी विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है। विशिष्टीकरण के अनुसार एक व्यक्ति से वही कार्य 
कराया जाता है जिसके लिये वह सबसे अधिक उपयुक्त होता है । इससे उत्पादन में सुधार, मित« 
व्ययिता तथा सुविधा रहती है । 

( ५ ) श्रम-विभाजन--प्रमापीकरण, यन्त्रीकरण तथा विशिष्टीकरण के कारण बड़ी- 
बड़ी श्रौद्योगिक इकाइयों का निर्माण किया जाने लगा है। इससे श्रम-विभाजन की आवश्यकता 
प्रतीत हुई। श्रम-विभाजन से श्रमिक, उद्योग तथा उद्योगपति सभी को अनेक लाभ हुये हैं । 
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( ६ ) झौद्योगिक-संयोग--अनेक श्रौद्योगिक इकाइयों के चलन में भ्रा जाने से आपसी 
प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिला । यह प्रतिस्पर्धा दिन पर दिन कटु होती चली गई । इस गलाकाट 
प्रतिस्पर्धा का अन्त करने के लिये औद्योगिक इकाइयों का एकीकरण होना प्रारम्भ हुआ्ला । परिणाम- 
स्वरूप श्ौद्योगिक संयोगों की स्थापना की जाने लगी | आज इन भ्ौद्योगिक संयोगों के अनेक रूप 
देखने में झ्ाते हैं । 

(७ ) स्वचालन--स्वचालन' श्रौद्योगिक प्रगति का एक श्रनुपम उदाहरण है । इसके 
अ्न्तगगंत मानव-शक्ति का तो बहुत ही कम उपयोग किया जाता है। यन्‍्त्रों का संचालन यन्त्रों के 
हारा होता है। इस प्रकार प्रत्येक कार्य स्वचालित यन्त्रों के द्वारा सम्पन्न होता है । 

( ८ ) पूंजी, अम व प्रबन्ध का श्रापस में पुथक-पुृथक होना--दस्तकारी-युग में पू जी 
प्रदान करने वाला, श्रमिक तथा प्रबन्धक एक ही व्यक्ति होता था, किन्तु झौद्योगिक क्रान्ति के 
परिणामस्वरूप पूजीपति तथा श्रमिक दोनों श्रलग-प्रलग हो गये । आधुनिक युग में तीन वर्ग पाये 
जाते हैं, श्रर्थात्‌ पूंजीपति, श्रमिक तथा प्रबन्ध वर्ग । 

( € ) प्रशिक्षण--प्राचीन काल में उत्पादन प्रणाली बहुत ही सरल थी, श्रतएव प्रशि- 
क्षण की कोई झावश्यकता नहीं थी, क्योंकि एक ही व्यक्ति समस्त कार्य कर सकता था, किन्तु 
श्राधुनिक श्रौद्योगिक यूग में उत्पादन प्रणाली इतनी जटिल हो गई है कि बिना भ्रावश्यक प्रशिक्षण 
के कोई भी कार्य नहीं कर सकता, चाहे वह श्रमिक हो अ्रथवा प्रबन्धक | यही कारण है कि बड़े- 
बड़े उद्योगपतियों ने अपने-अपने यहाँ प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रखी है। किसी भी व्यक्ति से 
काम लेने से पूर्व उसको आवश्यक प्रशिक्षण देना पड़ता है । तभी वह कार्य करते के योग्य समझा 
जाता है। इससे कार्यक्षमता में वृद्धि होती है तथा कार्य भी नियमित रूप से होता है । 

(१०) भीमकाय उत्पादत--यन्त्रीकरण, प्रमापीकरण, विशिष्टीकरण तथा श्रम-विभा- 
जन के कारण बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापता की जाने लगी, जिसके कारण भीमकाय उत्पादन होने 


लगा । इससे उत्पादन का लाभ बढ़ गया। आन्तरिक तथा बाहरी मितव्ययिता दृष्टिगोचर 
होने लगी । 


(११) राजकीय हस्तक्षेप--आज के युग में राज्य या सरकार केवल रक्षा व शान्ति 
व्यवस्था का ही कार्य नहीं करती बल्कि यह भी देखती है कि देश में उचित स्तर पर श्रौद्योगी- 
करण हो रहा है भ्रथवा नहीं, अतएवं आधुनिक श्रौद्योगिक युग में राजकीय हस्तक्षेप श्रौद्योगिक 
विकास का एक महत्त्वपूर्ण भ्रंग माना जाने लगा है। यही कारण है कि राज्य धीरे-घीरे श्राधार- 
भूत तथा महत्त्वपूर्ण उद्योगों को अपने श्रधिकार में लेता जा रहा है । 

(१२) प्नन्तर्राष्ट्रीय सहयोग--पहले श्रौद्योगिक क्षेत्र में श्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का सर्वेथा 
अभाव था । किन्तु आज औद्योगिक विकास में श्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तीजत्र गति से निरन्तर बढ़ 
रहा है । जो राष्ट्र आज श्रौद्योगीकरण की चरम सीमा पर पहुँच चुके हैं वे भ्रल्पविकसित एवं 
अविकसित राष्ट्रों में श्रौद्योगिक विकास में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, 
दोनों जमनी (पूर्वी एवं पश्चिमी), भ्रमरीका, रूस तथा जापान आदि विकसित राष्ट्र एशिया व 
अफ्रीका के अनेक अल्पविकसित राष्ट्रों के भ्ौद्योगिक विकास में विभिन्न प्रकार से (जैसे---सुलभ 
पू जी, दीर्घकालीन ऋण, तकनीकी सहायता आदि) सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्वयं भारत के 
ओौद्योगिक क्षेत्र में भी इन देशों से विशाल पैमाने पर सहायता मिल रही है। 

(१३) भ्ौद्योगिक एकाधिकार की समाप्ति--प्रभी कुछ वर्ष पूर्व प्रौद्योगिक क्षेत्र में 
कुछ गिने-चुने राष्ट्रों, जैसे--ब्रिटेत, अमरीका, जम॑ंनी, जापान भ्रादि को जो एकाधिकार जैसी 
स्थिति प्राप्त थी, वह शर्ने:-शन: समाप्त होती जा रही है । उसका स्थान न केवल कुछ भ्रनन्‍्य देश 
ही, जैसे--रूस, ले रहे हैं प्रपितु सम्बन्धित देश में भी भौद्योगीकरण तीव्र गति से हो रहा है । 
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(१४) सामाजिक उत्तरदायित्व का महत्त्त-- भ्रोौद्योगिक विकास के क्षेत्र में अब एक 
नवीन लक्षण अथवा प्रवृत्ति का हृष्टिपात होने लगा है, जिसका नाम उद्योग का सामाजिक 
उत्तरदायित्व होना है। सरकारी उद्योगों का तो सामाजिक उत्तरदायित्त्व होता ही है, किन्तु 
भ्रब निजी क्षेत्र का उद्योगपति भी लाभ-भावना को प्रधानता न देकर सामाजिक सेवा को प्रधा- 
नता देने लगा है। चूंकि उद्योगपति भी समाज का ही अंग है, श्रतएवं उसे समाज को श्रावश्यक« 
ताओं की पूर्ति की ओर अधिकाधिक ध्यान देना ही होगा । 


एाराफएफएह5छा।ए ताकफ&छा0पक5 : 
१.  श्ाधुनिक उद्योगों के उदय के इतिहास को संक्षेप में बतलाइये तथा ग्रौद्योगिक विकास 
की श्राधुनिक प्रवृत्तियों को भी बतलाइये । (आगरा, १६६३) 


२. आधुनिक उद्योगों के विकास के इतिहास का संक्षिप्त वर्णन कीजिये । वर्तमान औद्योगिक 
युग की क्या-क्या विशेषतायें हैं ? 

३. शभ्राधुनिक उद्योगों के विकास का संक्षिप्त इतिहास दीजिये श्रौर श्रौद्योगिक विकास में 
नवीनतम प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिये । (धरागरा, १६७२) 
श्रौद्योगिक विकास की विभिन्न अवस्थाश्रों पर प्रकाश डालिये । 

५. वतंमान औद्योगिक विकास की विशेषताओं का वर्णन कीजिये । 


ट 


भारत सें आधुनिक उद्योगों का विकास 


(एड ०६ 0०00१ प्राए्ाईपा९5 | एातंत) 








प्रारम्भिक 

प्राचीनकाल में भारत श्रौद्योगिक दृष्टि से एक उन्चतिशील एवं घनाढ्य देश माता 
जाता था । यद्यपि यहाँ पर श्राधुनिक उद्योगों का विकास तो नहीं हो पाया था, फिर भी भारत 
भ्रपती ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों की वस्तुओं के लिये विश्व-विश्यात था। यही नहीं, जिस समय 
आधुनिक उद्योग-धन्धों के जन्मदाता पश्चिमी यूरोप में अ्रसभ्य जातियाँ बसती थीं, उस समय भारत 
अपने शासकों की सम्पत्ति एवं शिल्पियों की उच्चकोटि की कला के लिये प्रसिद्ध था। इस कथन 
को पुष्टि प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार एडवर्ड थॉनेटन ने इन शब्दों में की है, “नील नदी की घाटी 
में जब पिरामिड देखने को न मिलते थे, जब भ्राधुनिक सभ्यता का केन्द्र इटली और ग्रीस जंगली 
अवस्था में थे, उस समय भारत वे भव व सम्पत्ति का केन्द्र था ।” यहाँ का व्यापार ग्रीस, रोम, मिश्र, 
ईरान, अ्ररब, सीरिया श्रादि दूर-दूर के देशों तक फैला हुआ था। उस समय ढाका की मलमल, 
बनारस की साड़ियाँ, गलीचे, हाथी दाँत का सामान, बतंन, लोहे एवं इस्पात का सामान, लकड़ी 
के खिलोने श्रादि भारत की प्रमुख निर्यात की वस्तुयें थीं। जगत»प्रसिद्ध इमिश्क के उस्तरे भार- 
तीय इस्पात के ही बने होते थे । दिल्‍ली का लौह-स्तम्भ हमारे देश के इन्जीनियरों की कला का 
जीता-जागता चित्रण है, जिसको बने श्राज १,५०० वर्ष से भी अधिक का समय हो गया है । 
श्री बॉल (88) के अनुसार, इस स्तम्भ का निर्माण,आज के भ्राधुनिक कारखानों में भी होना 
असम्भव है । 

उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीनकाल में भारतीय उद्योग प्रगति 
की चरम सीमा पर थे। किन्तु श्रचानक एक महान राजनेतिक परिवर्तन हु झा, जिसमें एक महान 
साम्राज्य का पतन हुआ भर देश में विदेशियों का राज्य स्थापित हो गया। घीरे-धोरे एक 
के बाद एक भारतीय उद्योग समाप्त होते गये भर उनके स्थात्त पर श्राधुनिक उद्योगों की स्थापना 
होने लगी । 

भारत में श्रौद्योगिक विकास 
(रतप्रशांव 7007७०७77०॥६ 0 70|9) 

वास्तव में यदि देखा जाय तो भारत में भ्राधुनिक उद्योगों का विकास सब्‌ १८५० 
के बाद से ही शुरू हुआ है। इन उद्योगों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं--- 
(१) बगीचा उद्योग और (२) निर्माणी उद्योग । प्रत्येक का अलग-अलग वर्णन तीचे किया 
गया है :«-- 
( १ ) बागान श्रथवा बगीचा उद्योग (ए#:७ववांणा [005 ।५9)-- 

बगीचा उद्योग में मुख्यतः चाय, कॉफी, छूट तथा नील उद्योग सम्मिलित किए जाते 
हैं। आ्राधुनिक उद्योगों के रूप में हमारे देश में सर्वप्रथम बगीचा उद्योग का प्रादृभाव हुआ । इस 


रद 
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उद्योग का प्रारम्भ यूरोपीय लोगों के द्वारा ही हुआ । प्रारम्मिक काल से ही बगीचा उद्योग का 
स्वामित्व, संचालन तथा नियन्त्रण ईहट इण्डिया कम्पनी के भ्रवकाश प्राप्त कमंचारियों के पास 
था। बाद में अधिक लाभ होने के कारण यूरोपीय व्यापारियों ने बगीचा उद्योग में घत लगाना 
प्रारम्भ किया । 
भारत में प्रथम बार सब्‌ १८२० में चाय के पौधे की खोज हुई थी। लॉड विलियन 
बेंटिक के प्रयत्नों से ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने चाय की खेती सबव्‌ १८३४ में प्रारम्भ की तथा अपने 
बगीचे का हुँ माग आसास टी कम्पनी को दे दिया। इस उद्योग की प्रगति देखकर यूरोपीय 
व्यापारियों ने सनू १०५३ से इसमें भाग लेता प्रारम्भ किया। इसके पश्चात्‌ सन्‌ १८६४ में सर- 
कार ने इस पर से अभ्रपना अधिकार हटा लिया शोर चाय श्रादि उग्राने का कार्य उद्योगपतियों के 
लिए छोड़ दिया । तब से इस उद्योग की निरन्तर प्रगति हो रही है। श्राज भारत को विश्व में 
दूसरा स्थान प्राप्त है। पहला स्थान चीन का है। विश्व के चाय व्यापार का लगभग ५५%, भाग 
भारत के ही हाथ में है। हमारे देश से प्रतिवर्ष लगभग १२५ करोड़ रुपये के मूल्य की चाय 
निर्यात होती है। लगभग ७८ देश भारत से चाय मंगवाते हैं। इनमें इगलेण्ड, संयुक्त राज्य 
प्रमेरिका, कनाडा, आयरलेण्ड, आरस्ट्र लिया, न्यूजीलैण्ड, ईरान, अरब, मिस्र, टर्की और रूस मुख्य 
हैं। पाँचवीं योजना में चाय के उत्पादन तथा निर्यात दोनों की मात्रा में वृद्धि करने का संकल्प 
लिया गया है । 
यह निश्चित रूप से मालूम नहीं हो पाया है कि मारत में कॉफो का उत्पादन कैसे 
प्रारम्भ हुआ । अधिकृत सूचना के अनुसार भारत में कॉफी की उत्पत्ति सब १८३० से आरम्भ की 
गई। इसका प्रथम बगीचा मैसूर में लगाया गया था। कॉफी उद्योग की वास्तविक प्रगति सन्‌ 
१८६०-७९ की अ्रवधि में हुईं। भारत में विश्व के कुल कॉफी क्षेत्र का लगभग २९%, भाग ही 
है, जबकि ब्राजील में लगभग ७०% भाग है। इसका उत्पादन वक्षिणी भारत तक ही सीमित 
है । इनमें से मद्रास, मैसूर, कुर्ग, केरल मुख्य हैं। अब तक के उपलब्ध आँकड़ों के श्रनुसार भारत 
में २७ हजार कॉफी के बगीचे हैं, जिनमें लगभग ७०% बगीचे भारतीयों के हैं और शेष यूरोपी- 
यनों के श्रधिकार में हैं। विश्व के कुल कॉफी उत्पादन का लगभग १ प्रतिशत भाग भारत में 
उत्पन्न होता है। आजकल भारत में कॉफी' का वाषिक श्रौसत उत्पादन ४५ हजार टत है। भार- 
_तीय कॉफी बोर्ड ने कॉफी उत्पादन विकास की एक योजना बनाई है, जिसके श्रनुसार सत्र १६७० 
तक भारत में कॉफी का उत्पादन बढ़कर ६८ हजार टन तक पहुँच जायेगा। इसके साथ ही कॉफी 
की प्रति एकड़ उपज भी बढ़ाने की योजना है। इप्त समय भारत में कॉफी की प्रति एकड़ उपज 
३१२ पौंड है, जबकि कोलम्बिया तथा ब्राजील में कॉफी की उपज क्रमश: ६०० पौण्ड तथा ५०० 
पौण्ड है। श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारतीय कॉफी के व्यापार का स्थान बहुत ही 
नगण्य है । 
जूट कातने की सबसे पहली मिल सबू १८५४ में जॉर्ज श्रॉकलैण्ड ने रिशरा नामक स्थान 
पर खोली । श्रॉकलेण्ड को श्रधिक सफलता नहीं मिल सकी, परन्तु इसके बाद १८५६९ में स्थापित 
वबोनियो णूट कम्पनी! को श्राशातीत लाभ हुआ और १८६४ तक के केवल पाँच वर्षों में लगाई 
गई पू'जी का दुगना लाभ हुआ । इस द्वितीय मिल की आश्चयंजनक प्रगति को देखकर धीरे-धीरे 
भ्रौर भी छूट मिलें स्थापित की जाने लगीं। श्राज भारत की श्रथ॑-व्यवस्था में जूट उद्योग को 
प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। करीब २० लाख किसान परिवार की रोजी चलती है तथा 
जूट मिलों में २२५ लाख से भी अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं। भारत को प्राप्त होने वाली कुल 
विदेशी विनिमय का २०% भाग इसी उद्योग से प्राप्त होता है। कुल' उत्पादित माल का ८०% 
झ्ौ० / री० ७ 
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भाग निर्यात होता है। विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की हृष्टि से इस उद्योग का प्रथम स्थान है । 
डॉलर जैसी दुलंभ मुद्रा प्राप्त करने की दृष्टि से तो यह सदा ही सर्वोपरि रहा है। सब १६६१ 
के वर्ष में, जबकि कच्चे माल की भारी कमी थी, भारत को इसके निर्यात से १४६ करोड़ रुपये 
की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुईं। सब १९७१-७२ में भारत ने २१४ करोड़ रुपये के भूल्य का छूट 
निभित माल का निर्यात किया । संयुक्त राज्य श्रमेरिका, कनाडा, इजजुलेण्ड, अर्जेन्टाइना, श्रास्ट्रे - 
लिया, ब्राजील, रूस, पश्चिमी जमंनी श्रादि भारतीय जूट के माल के प्रमुख ग्राहक हैं। श्राज इस 
उद्योग को बंगला देश से होने वाली तीत्र प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। निस्सन्देह 
भारत को अ्रपने इस महान उद्योग पर गव है। 

नील उद्योग सर्वप्रथम बंगाल में प्रारम्भ किया गया । किन्तु उद्योगपतियों एवं खेतिहरों 
के झगड़े के कारण यह उद्योग बिहार तथा उत्तर प्रदेश में भी विकसित होने लगा । ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी ने नील की उन्नति करने के लिए पश्चिप्री द्वीप सप्रृह से होशियार लोगों को बंगाल में 
लाकर बसाया । सब्‌ १८६० में यह उद्योग उन्नति के शिखर पर पहुँच गया और भारत से निर्यात 
की जाने वाली वस्तुओं में यह भी एक महत्त्वपूर्ण वस्तु गिनी जाती थी। सब्‌ १८६७ के बाद से 
इस उद्योग की खेती श्रौर निर्यात का पतन होने लगा | सब्‌ १६१३-१४ में तो नील का निर्यात 
सत्र १८९४५ के निर्यात के मुकाबले में केवल ह ही रह गया । 


( २) निर्माणी उद्योग (7८००४ ण' शै्ा4टाप)ा।ए पाशाह7प) -- 

उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप के लोगों ने भारत में निर्माणी उद्योगों की 
स्थापना की दिशा में कोई विशेष महत्त्ववृर्ण कदम नहीं उठाया । वे प्राय: निष्क़िय थे | उनकी 
निष्क्रियता के निम्न कारण थे :--(१) ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा यूरोपियनों पर भारत में 
भूमि खरीदने पर प्रतिबन्ध लगाया गया था। (२) सबू्‌ १८३३ तक ईस्ट इण्डिया कम्पनी का भार- 
तीय व्यापार पर एकाधिकार था। (३) आन्तरिक यातायात के साधनों का भारी श्रमाव था। 


उपरोक्त सभी कठिनाइयाँ सत्‌ १८३३ से धीरे-धीरे दूर होती गई । यातायात के साधनों 
का विकास होने के कारण भ्रब॒ मशीनों का आयात करना सुलभ हो गया । यूरोप के व्यापारियों 
ने यह भी महसूस किया कि भारत में कच्चे माल की प्रचुरता का पूर्ण लाभ भ्राधुनिक उद्योगों की 
स्थापना करके ही उठाया जा सकता है। श्रतएवं उन्होंने श्रपत्ता ध्यान निर्माणी उद्योगों की ओर 
झ्राकषित किया। परिणामस्वरूप सब्‌ १८५१ में पहला निर्माणी उद्योग वस्त्र कारखाने के रूप में 
स्थापित हुआ । इसका नाम “दि बोस्बे स्पिनिंग एण्ड वीविंग कम्पती”' था। इस कारखाने ने सम 
१८५४ से उत्पादन करता प्रारम्भ कर दिया। प्रारम्भिक काल में इस उद्योग को तीकऩ विदेशी 
प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा | प्रथम महायुद्ध में इस उद्योग को भारी' प्रोत्साहन मिला । 
उत्पादन ड्यौढा हो गया और निर्यात दूना हो गया और परिणामस्वरूप मिल मालिकों ने खूब 
लाभ कमाया तथा नये-नये मिलों की स्थापना की गईं । किन्तु सब १९२३ के बाद से इस उद्योग 
को मन्‍्दी का सामना करना पड़ा, जिसके कारण विकास की गति शिथिल हो गई । फलतः सब 
१६२७ में उद्योग को संरक्षण प्रदान किया गया, जो सब्‌ १९४७ तक चालू रहा । भ्राज यह भारत 
का सबसे प्रमुख एवं बड़ा उद्योग है। इस क्षेत्र में भारत को विश्व में भी प्रथम स्थान प्राप्त है । 
सब्‌ १९६२ में भारत में कपड़ा मिलों की संख्या ४८५० थी । सब्‌ १६६१ में भारत ते ५७५ करोड़ 
गज कपड़े का निर्यात किया। तृतीय योजना में मिल के कपड़े का उत्पादन लक्ष्य ८८५ करोड़ 
मीटर (५५० करोड़ मीटर मिल क्षेत्र में तथा ३३५ करोड़ मीटर विकेर्द्रित क्षेत्र में) निर्धारित 
किया गया था। योजना के अ्रन्त में कपड़े का कुल उत्पादन ७४० करोड़ मीटर था। प्रति 
व्यक्ति वाधिक कपड़े की खपत १५ मीटर से बढ़कर १६३ मीटर हो गई। तृतीय योजना के 
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भ्रन्त में सूती वस्त्र मिलों की संख्या ५७५ तक पहुँच गई । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में मिल क्षेत्र 
में उत्पादित कपड़े का लक्ष्य ५४८'६ करोड़ मीटर निर्धारित किया गया था, जबकि सब्‌ १६७१- 
७२ का वास्तविक उत्पादन केवल ४३० करोड़ मीटर ही था। सब्‌ १६९७१०७२ में भारत ने 
११४७ करोड़ रु० के कपड़े का निर्यात किया । 

सूती वस्त्र उद्योग के पश्चात्‌ पटसन उद्योग का नम्बर भ्राता है। सब १८५४ में पटसन 
उद्योग की स्थापना की गई । प्रारम्भिक काल में इस उद्योग को भी कठिवाइयों का सामता करना 
पड़ा । परन्तु सब १६६३-६४ से यह उद्योग भली-भाँति उच्चति करने लगा | 

उपरोक्त दोनों महत्त्वपूर्ण उद्योगों के भ्रतिरिक्त कुछ श्रन्य उद्योगों की भी स्थापना कार- 
खाना प्रणाली के रूप में की गई | इनमें से चमड़ा उद्योग, काँच उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योग, 
चीनी उद्योग, कोयला उद्योग, कागज उद्योग, सीमेण्ट उद्योग आ्रादि महत्त्वपु्ण हैं । 

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि भारत में आधुनिक उद्योगों का 
प्रादर्भाव सन्‌ १८५४ से हुआ, किन्तु इन्हें प्रारम्मिक काल में श्राशाजनक सफलता प्राप्त नहीं हुई । 
सब्‌ १८५० से लेकर १८७४५ के काल में इन्हें अवश्य कुछ सफलता भ्राप्त हुई | इसक विपरीत इसी 
काल में दस्तकारी उद्योग का भारी पतन हुआ । यदि देखा जाय तो भारतीय उद्योगों को व्रास्त- 
विक प्रगति सब १८७४५ के बाद से ही हुई है। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारत में कई महत्त्व- 
पर्ण विशाल उद्योगों की स्थापना हुई | भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने भी ओद्योगीकरण पर बल 
दिया । सब्‌ १६०४ में भारतीय काँग्रेत के साथ भारतीय औद्योगिक सम्मेलन भी प्रारम्भ हुश्रा । 
बद्भ-मज़ श्रानदोलन” एवं 'स्वदेशी श्रान्दोलन' देशव्यापी राजनीतिक एवं आधथिक श्रसन्तोष के 
प्रतीक थे । मॉनन्‍्टेग्यू-चे म्सफोर्ड रिपोर्ट के भ्रनुसार “स्वदेशी आन्दोलन तथा विदेशी बहिष्कार एक 
ही उद्देश्य के दो पहलु थे ।” परिणामस्वरूप देश में श्रौद्योगिक उत्साह की लहर दौड़ गईं। अनेक 
उद्योगों तथा विनियोग संस्थाओं की स्थापना हुई | सब्‌ १६११ की औद्योगिक गणना के अ्रनुसार 
उस समय १० से अधिक श्रमिकों के काम करने वाले कारखानों की संख्या ७,११३ थी, इनमें से 
४,५६६ कारखानों में यान्त्रिक या अन्य शक्ति का प्रयोग होता था । इस गणना के श्रनुसार उद्योगों 
पर निर्भर जनसंख्या २१,०५,८२४ थी, जिसमें से बगीचा उद्योग, वसच्नर उद्योग, खान उद्योग तथा 
यातायात सम्बन्धी उद्योगों में क्रश: 5५,१०,४०७; ५,५७,५८६; २,२४,०८७ और १,२५,११७ 
व्यक्ति कार्य करते थे। इस्त प्रकार श्रौद्योगिक जनसंख्या का लगभग 5१% भाग इन चार प्रमुख 
उद्योगों में लगा हुआ था । श्री मौन्ठ गुमरी के शब्दों में “भारत जितना क्रषि-प्रधान देश है उतना 
ही श्रौद्योगिक भी । यदि कोई व्यक्ति उसे केवल क्रषि-प्रधात देश कहता है, तो सभ्यता के स्तर 
में उसे नीचे गिराता है ।” 

भारत में औद्योगिक विकास के कारण 
(700/085 ॥69792-7700879)]। ॥06760|77007 ॥॥ 7709) 

भारत में औद्योगिक विकास के निम्नलिखित कारण थे :--- 

(१ ) भारतीय कुटीर उद्योग-धन्धों का विनाश--विश्व-विख्यात भारतीय कुटीर 
उद्योगों की प्रवनति सत्र १८२० के पश्चात्‌ अ्रग्नेजी शासन के कारण हुई । अंग्रेजी शासन-काल में 
हुए बबरतापूर्ण तथा मानवताहीन श्रत्याचारों ने कुटीर-शिल्पियों को अपना व्यवसाय छोड़ने के 
लिए बाध्य किया । जुलाहों के श्रेगुठे तक कटवा लिये गये, उनकी ोंपड़ियों में आग लगवाई 
गईं तथा इज्भलेण्ड मे भारतीय वस्यों के पहनने पर कानून के द्वारा रोक लगाई गई। उपरोक्त के 
झ्लावा संक्षेप में इनकी अ्रवनति के कारण निम्न और थे :--( १) इज्जूलेण्ड में मशीनों से निर्मित 
सस्ती वस्तुश्रों की गलाकाट प्रतियोगिता में हमारे ये उच्चीग टिक न सके । (२) भारतीय राजाओं 
भौर नवावों का भ्रन्त, जहाँ इनको आश्रय. तथा प्रबल पोषण मिलता था। (३) एक नवीन 
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सामन्तवादी वर्ग! का उदय हुश्रा, जो केवल जन्म से भारतीय तथा दिल-दिमाग से विदेशी था । 
पश्चिमी ढड्भ से शिक्षित यह पुरातन भारतीय गौरव को बिलकुल भूल गया। (४) आवागमन 
के साधनों का विकास । (५) हमारे कारीगरों तथा शिल्पियों की भ्रज्ञानता, रुढ़िवादिता, घर के 
प्रति मोह तथा परिस्थितियों के अनुकूल होने की कमी । (६) संयुक्त परिवार प्रणाली का श्रन्त 
होना । न्‍ 

(२ ) बड़े-बड़ व्यापारिक केस्रों का विकास--भारत में बड़े-बड़े व्यापारिक केन्द्रों 
का स्थापित होना भी भ्रग्रेजी शासन की एक महत्त्वपूर्ण देत थी । अ्रग्रेजी शासन से पूर्व भारत में 
अनेक व्यापारी तथा राजनीतिज्ञ हिन्दू राजाओं ने मन्दिर बतवाये, मृगल बादशाहों ने महल तथा' 
मकबरे बनवाये, मराठों ने किलों का निर्माण किया, डच तथा' पुतंगालियों ने गिरणाघर बनवाये, 
किन्तु श्रग्रेजों ने उपयुक्त स्थानों को चुनकर व्यापारिक नगरों का निर्माण करके भारतीयों में एक 
तवीन श्रौद्योगिक जीवन का संचार किया ।* नये-नये व्यापारिक केन्द्रों के विकास ने भारत में 
श्रौद्योगीकरण को बढ़ावा दिया । यही कारण है कि श्राज' देश में जिन स्थानों पर बड़े-बड़े उद्योग- 
धन्धे विद्यमान हैं, उनका जन्म वास्तव में अ्रग्रेजी शासन-काल में ही हुआ । बम्बई, कलकत्ता, 
मद्रास, अहमदाबाद, कानपुर भ्रादि इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं । 

( हे ) ईस्ट इण्डिया कम्पनी के एकाधिकार का समापन--सत्र्‌ १८३३ से पूर्व ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था। किन्तु १८३३ में इस 
एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया । इससे अंग्रेज व्यापारियों को भारत में व्यापार करने का 
एक स्वर्ण अ्रवसर प्राप्त हुआ । भ्रतएव बगीचा तथा एकाधिकृत उद्योग जैसे पटसन तथा रेल 
उद्योग में विदेशी पू जी का भ्रायात हुआ । इस प्रकार भारत में भीमकाय उद्योगों के विकास' की 
आ्रधारशिला रखी गई । 


( ४ ) अँग्र जी भाषा फा प्रचलन--सब्‌ १८३४५ में भारत में अ्रग्नेजी भाषा का प्रचलन 
हुआ । इससे भारतीयों को आधुनिक वैज्ञानिक विषयों को समभते में सुविधा हुई | व्यावसायिक 
सद्भठन के सिद्धान्तों को समभने के लिए तथा पाश्चात्य श्राधार पर उद्योगों के लिए तान्त्रिक 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी भाषा की जानकारी होना परम झ्रावश्यक था। यही नहीं, भारत 
में राष्ट्रीयता की भावना का विकास करने में अग्रेजी भाषा ने बहुत मदद दी । भारत में स्वदेशी 
श्रान्दोलन होता भी एक प्रकार से अंग्रेजी भाषा की ही देन थी । इसके भ्रतिरिक्त अंग्रेजी भाषा 
ने मध्यम वर्ग को जन्म दिया। इस वर्ग में व्यापारी, उद्योगपति, वकील, डॉक्टर, बैंकस तथा भ्रनन्‍्य 
पेशों में काम करने वाले व्यक्ति सम्मिलित थे । इन्होंने भारत के भ्रौद्योगीकरण में भारी सहायता 
प्रदान की । 

( ५ ) स्वदेशी श्रान्दोलन---विद्वानों के मतानुसार भारत में स्वदेशी भ्रान्दोलन होना 
भी एक प्रकार से श्रग्रेजी भाषा की ही देन थी । यह राजनीतिक प्लान्दोलन होने के साथ-साथ 
आश्िक श्रसन्तोष का भी प्रतीक था । स्वदेशी आन्दोलन ने विदेशी वस्तुश्रों, मुख्यतः विदेशी कपड़े 
के बहिष्कीर पर जोर दिया | परिणामस्वरूप लोगों में विदेशी कपड़े के प्रति घुणा . उत्पन्न हो 
गई। स्थान-स्थान पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई । इससे भारत में सूती वस्त्र उद्योग को 
प्रोत्साहन मिला । 

(६ ) यातायात के साधनों का विकास---उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में भारत में 
रेल तथा सड़कों का विकास होना शुरू हुआ । बाद में सामुद्रिक यातायात का भी विकास हुआ । 





4 ज्. जा. सण्ाश :; 7॥2० उदंदः! ह#ए7०, 9. 65960. 


[ ह#र३े 


सत्‌ १८६६ में स्वेज नहर के खुलने से भारत का व्यापार यूरोपीय देशों के साथ बढ़ा। इससे 

विदेशों से मशीनें तथा तान्त्रिक कुशलता प्राप्त करने में सुविधा हुई। अतएवं भारत में बड़े-बड़े 

उद्योग-धन्धों का विकास हुआ । 

(७ ) अफालों का कु अभनुभव--उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में भारत में 
अकालों का ताँता लगा रहा | सन्‌ १८७७ तथा १८८० का अकाल तो अत्यन्त ही भयद्भूर था | 
इसके लिये विभिन्न जाँच आयोग नियुक्त किये गये । उन्होंने भारत में श्रौद्योगीकरण तथा याता- 
यात के साधनों के विकास पर अत्यधिक बल दिया | अतएवं भारत में सूती वस्त्र उद्योग, चीनी 
उद्योग, कागज उद्योग श्रादि की स्थापना की जाने लगी । 

( ८ ) चीन सें भारतीय सूत की माँग--पड़ोसी राज्यों मुख्यतः चीन में भारतीय सूत 
की माँग बढ़ी । इस बढ़ी हुई माँग की पूत्ति करने हेनु भारत में सूती मित्रों की संख्या तथा उनकी 
उत्पादन-क्षमता में वृद्धि होता स्वाभाविक ही था। परिणामस्वरूप भारतीय सूती वस्त्र उद्योग 
का विकास हुझा । श्राज भी यह भारत का सबसे महत्त्वपूर्ण उद्योग बना हुआ है। 

( € ) भारतीय उद्योगपतियों का उत्साह---समय की माँग को पहिचानकर भारतीय 
उद्योगपतियों ने भी देश के श्ौद्योगीकरण के क्षेत्र में श्रपता अमूल्य सहयोग प्रदात किया । इस 
सम्बन्ध में दादाभाई नौरोजी तथा जमशेदजी टाटा के प्रयत्न प्रविधश्मरणीय हैं। भारतीय पूंजी- 
पतियों की इस भावना से प्रभावित होकर स्वर्गीय रानाडे ने एक स्थान पर लिखा है, “अब 
भारत समुचित रूप से उस मांगे पर अग्रसर हुश्ना है, जिसका भनुसरण यदि पू जीपति उसी भावना 
से करते रहे जिससे वे अ्रब तक प्ररित रहे हैं, तो उसका श्रौद्योगिक उत्थान निश्चित है ।” 

(१०) अझसीस लाभ फी सस्भावनाएं--अंग्र जे व्यापारियों ने चाय, कॉफी एवं नील 
के व्यापार में अ्रत्यधिक लाभ कमाया । इससे प्रेरित होकर वे यह श्रनुभव करने लगे कि भारत 
में भ्रन्य श्रौद्योगिक क्षेत्रों में मी खूब लाभ कमाने की गुजाइश है । 

(११) प्रतिस्पर्धात्मक भय की समाप्ति--सन्‌ १८५८ के श्रन्त तक श्रंग्र जों का भारत 
पर पूर्णतः विधिवत्‌ अधिकार हो गया था । श्रतएवं अब उन्हें किसी ,स्थानीय अ्रथवा विदेशी प्रति- 
स्पर्धा का भय कतई नहीं रहा था । परिणामस्वरूप उन्होंने निर्बाध रूप से' भारत में ही उद्योगों 
की स्थापना करके यहाँ के विशाल प्राकृतिक साधनों एवं व्यापक बाजार का लाभ उठाने का 
निर्णय किया । 

(१२) धन्य कारण--उपरोक्त के अतिरिक्त और भी कई कारण थे, जिनके कारण 
भारत में तत्कालीन श्रौद्योगिक सफलता प्राप्त हुई | उदाहरण के लिये, राजनेतिक क्षेत्रों में हल- 
चलों का होना (जैसे--प्रमेरिकन गुह-युद्ध ने सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान क्रिया), 
जनसाधारण का मशीनों की ओर भुकाव होना, प्राचीन उद्योग-धन्धों का श्रसज्भूठित होना आदि 
महत्त्वपूर्णों हैं । 
एााएछछाएर ०७एऋछााएरछ : ' 

१. भारत में आधुनिक उद्योगों के विक्रास का संक्षिप्त इतिहास बताइये । भारत का झाधु- 
गिक औद्योगिक ढाँचा कहाँ तक पूजीवादी है ? स्पष्ट कीजिये । (भ्रागरा$ १६९७०) 

२. भारत में श्रौद्योगिक विकास के क्या-क्या कारण थे ? प्रत्येक का संक्षेप में वर्णन कीजिये। 

३. भारत में प्राधुनिक उद्योगों के उद्गम पर टिप्पणी लिखिये । 

४. “भारत जितना कृषि-प्रधान देश है उतना ही श्रौद्योगिक भी । यदि कोई व्यक्ति उसे 
केवल कृषि-प्रधान-देश कहता है तो सभ्यता के स्तर में उप्ते नीचा गिराता है/--मोण्ट 
गुमरी । क्या आप इस कथन से सहमत हैं ? इस सन्दर्भ में भारत में ओद्योगिक विकास 
कैसे हुआ, दसको संक्षेप में समभाइये । 





[५ 


संगठन---अथ, परिभाषा, उद्द श्य, सिद्धान्त एवं संरचना 


(0इशथ्ांडश्ांणा-- (०४०३, 00श॥!।ण, 0०एुं००४०७४, ?0८ंफ०४ भात 87276) 





प्ररस्भिक---संगठन शब्द की उत्पत्ति एवं श्राशय 

जब कभी दो या दो से भ्रधिक व्यक्ति किसी उपक्रम में साथ-साथ काय॑ करते हैं, तो 
इन व्यक्तियों के मध्य कार्य को बाँटने की श्रावश्यकता होती है। इसी का नाम 'सज्भठन' है भ्ौर 
यहीं से सद्भठन की क्रिया का शुभारम्भ होता है। श्रंग्र जी भाषा के शब्द "07847788007' की 
उत्पत्ति '0782/70»7/' से हुई है, जिसका आशय देह के ऐसे टुकड़ों से है, जो परस्पर इस प्रकार 
सम्बन्धित हैं कि एक पूर्ण इकाई के रूप में कार्य करते हैं। विश्व में देखी जाने वाली विभिन्न 
वस्तुग्नों में सर्वाधिक जटिल, श्रद्भुत एवं प्रभावशाली संरचना परमपिता परमात्मा द्वारा रचित 
( निर्मित) मानव शरीर की है। मानव शरीर में श्रमेक छोटे-मोटे भाग होते हैं तथा प्रत्येक भाग 
(०४87) का एक नियत कार्य होता है, जैसे--हाथों का कार्य खाना पकाता, सुख का खाना, 
पेट का पचाना, टाँगों का चलना, भ्राँखों का देखना, कान एवं नाक का सुनना तथा सू घना इत्यादि । 
किन्तु इन विविध भागों के अतिरिक्त.मानव शरीर के मस्तिष्क में एक केन्द्रीय विभाग भी होता 
है, जो समस्त क्रियाओ्रों का नियोजन करता है, विभिन्न भागों का निर्देशन एवं संचालन करता है 
तथा उस पर पर्याप्त नियन्त्रण रखता है। विभिन्‍न विभागों में प्रभावपूर्ण समन्वय स्थापित करने 
को कला को ही वाणिज्य की भाषा में 'संगठन' कहते हैं । उदाहरण के लिए, जब हमारे मस्तिष्क 
में कोई विचार पेदा होता है, तो उसको क्रियान्वित करने के लिए शरीर के सभी भाग क्रियाशील 
हो जाते हैं । 


सद्भुठन को परिभाषा 
(26007 ० 078277989(07) 


सज्भूठन शब्द एक श्रत्यन्त विस्तृत शब्द है। भ्रतएव इसकी एक ऐसी' परिभाषा देना 
कठिन है, जो सर्वमान्य हो। विभिन्न घिद्वानों ने संगठन शब्द की विभिन्न परिभाषाएं' दी हैं। 
इनमें से कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं :--- 

( १ ) जी० ई० मिलवर्ड के अनुसार, “कार्य श्लौर कर्मचारी समुदाय का मधुर सम्बन्ध 
सद्भुठन कहलाता है ।* 

( २ ) मेकफरलेण्ड के श्रनुसार, “समान व्यक्तियों के समूह के द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति 
हेतु किये जाने वाले कार्यों को ही सद्भुठन कहते हैं ।! 

( हे ) हैने के अनुसार, “किसी सामान्य उद्देश्य श्रथवा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये 
विशिष्ट श्रेंगों का मैत्रीपुर्ण संयोजन ही संगठन कहलाता है ।”* 
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( ४ ) झार० सी० डेबिस के शभ्रनुसार, “सद्भुउडन मूलतः व्यक्तियों का एक समूह है, 
जोकि नेता के निर्देशन में सामान्य उद्देश्यों की पूति हेतु सहयोग करते हैं।” 

( ५ ) उविक (ए7ज्ांणंट) के अनुसार, “किसी कार्य को सम्पादित करने के लिये किन 
किन क्रियाश्रों को किया जाय, इसका निर्धारण करना एवं उन क्रियाओं का व्यक्तियों के बीच 
वितरण की व्यवस्था करना ही सद्भठन है ।” 

( ६ ) विलियम स्प्रीगल के अनुसार, “व्यापक हृष्टि से संगठन उस कला को कहते 
हैं जिसके द्वारा किसी उद्योग में मानव, मशीन तथा माल (तीन एम०) को नियन्त्रित करने के 
लिए जो सिद्धान्त लागू होते हैं, उन्हें प्रयुक्त किया जाता है।”' 

( ७ ) भूनी एवं रोले (00769 &76 रेश५) के श्रनुसार, “संगठन का अर्थ केवल 
किसी भवन के ढाँचे के निर्माण से ही नहीं है, श्रपितु उसको' सम्पूर्ण रचना (तत्सम्बन्धी समस्त 
कत्तेब्यों व कार्यों सहित) से है। यह उन क्रियाओ्रों को इज्डित करता है जोकि संगठित इकाई 
की नाड़ी, हृदय की घड़कन, रक्त-संचार तथा महत्त्वपूं हरकतों के समान है ।” 

( ८ ) हैरालड, कृण्ठज एवं झो' डोनेल के शब्दों में--“भ्राधुनिक दतंमान युग सें अनेक 
घटकों के सहयोग से' उत्पादन किया जाता है“ इन विभिन्न घटकों में प्रभावी सामंजस्य 
स्थापित करना ही संगठन है ।” 

( ६ ) ई० एफ० एल० ब्रेच के अनुतार, “संगठन प्रबन्ध की संरचना है, क्योंकि वह 
अ्रधिक सार्थक कार्ये सम्पादन हेतु कुल उत्तरदायित्व को उचित भागों में विभक्त करता है ।” 

(१०) सी० ई० नोपेल (८. 8. ॥770०77०) के अनुसार, “कुछ निश्चित उद्दे श्यों 
की प्राप्ति के प्रयत्न सें मनुष्यों के बीच सम्बन्ध का उचित समायोजन संगठन कहलाता है ।” 
उपयुक्त परिभाषा-- 

उपरोक्त परिभाषाओ्रों के श्रष्यथन के पश्चात्‌ संक्षिप्त रूप में संगठन की उपयुक्त परि- 
भाषा इस प्रकार दी जा सकती है +--“उत्पादन के विभिन्न घढकों में प्रभावपृर्ण सामंजस्य स्थापित 
करने को हो सड्भाठन कहते हैं ।” 

सद्भुठन के उद्देश्य 
(009]००॥४९४ ० 07897789670॥) 

सभी व्यावसायिक उपक़मों में संगठन के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं :--- 

( १ ) मितव्ययिताशों की प्राप्ति करना--न्यूनतम्‌ व्यय पर अधिकतम्‌ उत्पादन 
प्राप्त करना ही संगठन का प्राथमिक उद्देश्य है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रभावशाली 
संगठन प्रणाली कायम की जाती है । 

( २ ) समय तथा प्रयत्नों में मितव्ययिता--उत्पादन में मितव्ययिता के साथ-साथ 
सद्भठनकर्त्ता समय व प्रयत्नों में भी मितव्ययिता करने का प्रयास करता जाता है। यह तभी 
सम्भव है जबकि श्रष्ठतम्‌-संगठन प्रणाली हो एवं आधुनिक यन्त्रों का प्रयोग हो । 

( ३ ) श्रम तथा पुंजी के बीच मधुर सम्बन्धों की स्थापना--प्रबन्धक श्रम व पूजी 
के बीच सद्डूर्ष के स्थान पर मधुर सम्बन्धों की स्थापना का भरसक प्रयत्न करता है । इस हेतु कार्य 
में विविध प्रकार की प्रेरणायें प्रदान की जाती हैं, ताकि श्रमिकों में सन्‍्तोष व सहयोग की भावना 
बनी रहे । 

(४ ) सेवा की भावना जाग्रत करना--प्रत्येक व्यावसायिक इकाई का लाभ कमाना 
तो उद्देश्य होता ही है, किन्तु यदि काम की भावना के साथ-साथ सेवा की भावना भी विद्यमान 
हो, तो भ्रधिक श्र यस्कर रहता है । 


५६ । 
संगठन के सिद्धान्त 
(एला।०णंए968 ए 078थ॥590707) 

वास्तव में 'संगठन' से ही शक्ति होती है। यह सम्पूर्ण उद्योग एवं व्यवसाय का कलेवर 
है। संगठत के प्रमुख सिद्धान्त इस प्रकार हैं :--- 

(१ ) क्रियाश्रों का सामूहीकरण (776 0707एं78 ० 3०0४४785)--श्रौद्योगिक 
एवं व्यावसायिक इकाई का सम्पूर्ण कार्य कुछ विभागों में बाँठ दिया जाता है, ताकि कार्य भली 
प्रकार सम्पन्न हो सके । इन विभागों की क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करते हुए आवश्यक 
नियन्त्रण स्थापित किया जाता है । 

(२ ) कार्य का योग्यतानुसार लोगों में वितरण (&॥0८द007 ० ॥6 798९ (० 
ए०४०0॥5)-- प्रत्येक व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत योग्यता, अनुभव एवं चातुर्य के अनुसार सम्बन्धित 
विभाग के काये में एक निश्चित भाग सौंपा जाता है। इस प्रकार काये का वितरण हो जाने से 
कत्तंव्यों व दायित्त्वों से बचने का अवसर नहीं मिलता प्रत्येक व्यक्ति अपनी कुछ न कुछ जिम्मे- 
दारी अनुभव करने लगता है तथा काये में त्रुटि होने पर सम्बन्धित व्यक्ति को श्रावश्यक दण्ड भी 
दिया जा सकता है । 

( ३ ) श्रधिकार सौंपना (066४2०४0०॥ ० &प०पा)--श्रधिकार एवं कत्तंव्य दो 
सम्बन्धित शब्द हैं। श्रतएवं कार्य का वितरण होने के साथ-साथ अधिकार का वितरण करता भी 
स्वाभाविक है, ताकि सम्बन्धित व्यक्ति सौंपे गये काये को उचित रूप से कर सकें श्रथवा दूसरों से 
करा सकें | झभाग्यवश, भारतवर्ष में प्रबन्धकर्त्ता श्रधिकार-वितरण के महत्त्व को नहीं समभते 
हैं। वे यह सोचते हैं कि ्रधिकार-वितरण से उन्तके श्रधिकारों में कमी भ्रा जावेगी भझ्थवा कर्म- 
चारी उनके लियन्त्रण से मुक्त हो जायेंगे । यह विचारधारा अ्वनत्ति की शोर ले जाने वाली है । 

( ४ ) नियन्त्रण का क्षेत्र (76 $09270 ० (0700)'---नियन्बण का क्षेत्र सीमित 
होना चाहिए । क्योंकि, प्रत्येंक व्यक्ति की संगठन करने की क्षमता सीमित होती है । 

( ५ ) व्याख्या का सिद्धान्त (776 ?तं।ञलंए6 ०९ 700007007)!--प्रत्येक कर्मचारी 
के भ्रधिकार, कत्तंव्य तथा दायित्त्व की स्पष्ट रूप से व्याख्या होनी चाहिये । ऐसा होने से बह 
कर्मचारी अधिक सुचारु रूप से अ्रपता कार्य कर सकेगा । 

(६ ) समन्वय का सिद्धान्त (४6 एशंग्रणं06 ० (०-० ०ंग्व00०7)--सज्भुठन का 
उद्देश्य किसी श्रौद्योगिक एवं व्यावसायिक इकाई के विभिन्न कार्यों, साधनों तथा व्यक्तियों की' 
क्रियाप्रों में समन्वय स्थापित करना! है । 

( ७ ) सम्तुलन का सिद्धान्त!--अ्रत्येक सद्भुठन का श्रन्तिम उद्देश्य सुलभ एवं प्रभाव- 
शाली समन्वय के स्थापना करता है। इसका श्रथें यह हुथ्ा कि विभिन्न पदाधिकारियों के श्र धि- 
कारों के बीच टकराव होने के स्थान पर पर्याप्त समन्वय होना चाहिये । 

.( ८५ ) उहू श्य का सिद्धान्त! (06० एललं06 ० (06 009]७०४ए०)--समस्त संगठन 
तथा उसके प्रत्येक भाग से उद्देश्य स्पष्ठ श्रथवा गर्भित प्रकट होने चाहिये । 
. [६ ) उत्तरदायित्त्व का सिद्धान्त! (१7० ए+॥लंफा० ० २९65००॥अंण।[।वधए)-- उच्च 
अधिकारी अपने अ्रधीनस्थों ($70000468) के कार्यों के लिए पूर्णतया उत्तरदायी होता है । 

(१०) कार्य-विभाजन फा सिद्धांन्‍्त (796 एमालंए)० ० एशंञंणा ० ५४०)--- 
कार्य का विभाजन विशिष्टीकरण के आधार पर होना चाहिये । 

(११) झ्रादेश की एकता का सिद्धान्त (76 एपालंफ़ा० ० एगाए ण 0जा- 
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7870)--क्रियाओं का वितरण करते समय यह देखना चाहिये कि एक कर्मचारी को केवल एक 
ही भ्रधिकारी से आदेश प्राप्त होते हों । 

(१२) निरन्तरता का सिद्धान्त (776 शांगठंएा०8 ण ९०एांप्रपा॥)--संगठन एवं 
पुन: संगठन की विधि निरन्तर चालू रहती है। अतएव इसके लिये प्रत्येक इकाई में विशिष्ट 
व्यवस्थाश्रों का निर्माण होना चाहिये | संगठन व्यवस्था न केवल तात्कालिक क्रियाओं के लिये 
अपितु भविष्य में इन क्रियाश्रों को चालू रखने के लिये भी पर्याप्त होनी चाहिये । 


संगठन के प्रारूप 
(0778 ० 0०४६०६६४(०7) 

संगठन के मुख्य प्ररूव. निम्नलिखित हैं :--() रेखा संगठन; (7) कमेंचारी एवं 
लम्बवत्‌ सद्भठन; तथा (गत) क्रियात्मक संगठन । 
(१) रेखा सद्भठन (0.76 078श॥54॥0०7)--- 

यह संगठन की सबसे सरल एवं सबसे पुरानी पद्धति है। इसमें कार्यों का विभाजन 
कई स्वतन्त्र विभागों में किया जाता है। इस पद्धति को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे-- 
सेनिक संगठन (शााए 08427ॉं5800॥), क्रम संगठन ($0800' 0788758॥07), विभागीय 
संगठन (0208//770709) 0077287758007), लम्बवत्‌ संगठन (५७४४०) (००॥०7४8४07) श्रादि । 
इसके विभिन्न नाम होते हुये भी इसकी विशेषताएं लगभग समान हैं । इसमें संचालन तथा आदेश 
रेखाबद्ध होते हैं। सर्वोच्च श्रधिकारी जनरल मैनेजर होता है । वह श्रपना झादेश विभागीय 
मैनेजर को देता है, विभागीय मैनेजर सुपरिण्टेण्डेग्ट को आदेश देता है, और सुपरिण्टेण्डेण्ट फोरमैन 
को तथा फोरमैन श्रमिकों को श्रादेश देता है। इस प्रकार अधिकार एवं दायित्त्व की रेखा सीधे 
क्रम में ही चलती है । 

विशेषताएं --रेखा संगठन की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :--(१) आदेश 
(07067) ऊपर से नीचे की ओर जाता है तथा निवेदन (२०००७०७() नीचे से' ऊपर की ओर जाता 
है । (२) आदेश केवल एक ही पदाधिकारी से मिलता है। (३) अधिकार सत्ता एक सीधी रेखा 
के रूप में प्रवाहित होती है । (४) प्रत्येक कर्मचारी को भ्रपने निकटतम अधिकारी (ग्राध्ा८्पांध्वा० 
&779०7०7) से आदेश मिलता है। (५) एक पदाधिकारी के नियन्त्रण में अ्रधीनस्थों ($70070- 
7868) की संख्या सीमित होती है। (६) समन्वय में सुविधा रहती है। (७) यह सबसे सरलता 
से क्रियान्वित किया जा सकता है। 

रेखा संगठन का क्षेत्र--वैभागिक सद्भठन केवल कुछ विशेष प्रकार की औद्योगिक 
इकाइयों में ही सफलतापूर्वक श्रपनाया जा सकता है । इसके लिये श्रावश्यक है कि--( १) श्रौद्यो- 
गिक इकाई का आकार बहुत बड़ा न हो । (२) श्रधीत कर्मचारियों की संख्या अधिक न हो । (३) 
विभिन्न इकाइयों का सरलतापूर्वक विभाजन किया जा सकता हों। (४) कार्य सामान्य प्रकृति 
का हो। (५) कमंचारी अ्रनु शासनप्रिय हों । 

रेखा संगठन के भेद (7796४ ० 7॥76 07228758007)--रेखा संगठन निम्न दो 
प्रकार का हो सकता है :---(१) शुद्ध रेखा संगठन तथा (२) विभागीय रेखा संगठन । 

( १ ) शुद्ध रेखा संगठन (077० ॥776 07४७॥788007)--इसके अन्तगेंत किसी एक 
स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति की क्रियायें समान होती हैं तथा उनका वर्गीकरण केवल नियन्त्रण की 
सुविधा से किया जाता है। व्यवहार में ऐसे उपक्रम मुश्किल से ही मिलते हैं जहाँ समस्त 'क्रियायें 
समान होती हों । अतः आधुनिक उद्योगों में संगठन की यह प्रणाली मुश्किल से ही देखने में आती 
है। श्रग्रिम चित्र द्वारा शुद्ध रेखा संगठन का प्रदर्शत किया गया है। 


(२ ) विभागीय रेखा सद्भुठन (069007था(५ 7/॥6 0788789007)--इसे क्रम 
($८42/)) श्रथवा सैनिक संगठन भी कहते हैं । इसके श्रन्तर्गत उपक्रम को कई विभागों में बाँटा 
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जाता है तथा प्रत्येक विभाग अपने आप में पूरा होता है [विभागों की स्थापना करते समय कार्यों 
की समानता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है । 


विभागीय रेखा संगठन के श्रन्तगंत उत्तरदायित्व का विभाजन निम्न चित्र द्वारा स्पष्ट 
किया जाता है :--- 


: विभागीय रेंखा संगठन का चित्र द्वारा प्रदर्शन 
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रेखा संगठन के गुण--( १) सरलता--यह प्रणाली सत्रसे प्राचीन तथा अत्यन्त सरल 
है। (२) पूर्ण अ्नुशासन--जिस प्रकार फौज में पूर्ण अनुशासन रहता है वैसे ही इस संगठन में 
सबसे अधिक अनुशासन रहता है, क्योंकि अपने मातहत कर्मचरियों पर एक व्यक्ति का पूर्ण 
अधिकार रहता है। श्रमिकों को अपने फोरमैन की बात माननी होगी। यही कारण है कि इस 
प्रणाली का नाम सैनिक संगठन भी रखा गया है। (३) श्रधिकारों का स्पष्ट विभाजन--इस 
सज़्ठन में श्रधिकारों का स्पष्ट विभाजन होने के कारण कोई व्यक्ति अपने उत्तरदायित्त्व को दुसरों 
के कन्धों पर डालकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता । (४) निर्णय लेने में सुविधा--- 
इसके श्रन्तगंत निर्णय आसानी तथा शीघ्रता से लिये जा सकते हैं, क्योंकि निर्णय लेने वाला प्राय: 
एक ही व्यक्ति होता है तथा उसके द्वारा दिये गये निर्णय का आसरनी से विरोध नहीं किया जा 
सकता । (५) दोषी को दण्ड देने में सुविधा--चू कि कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं 
हो सकता, श्रत:ः दोषों श्रथवा त्रुटियों का श्रासानी से पता लगाकर दोषी व्यक्ति को दण्ड देने में 
सुविधा रहती है, भ्रतः लोग अधिक लगन से कार्य करते हैं। (६) लचकता (]650॥59)--यह 
पद्धति लचकदार है, क्योंकि इसमें बदली हुईं परिस्थितियों के प्रनुसार तुरन्त समायोजव किया जा 
सकता है (७) समच्चय--यह प्रभावशाली समन्वय में सहायक है, क्योंकि एक विभाग की समस्त 
क्रिया पर एक ही व्यक्ति का नियन्त्रण होता है। (८) सर्वंसस्पन्न अधिकारियों का विकास-- 
सज्भठन की इस प्रणाली के अ्रन्तगंत प्रधिकारी' सम्बन्धित विभाग के सभी कार्यों को सम्पन्न करते 
हैं, जिससे सर्व सम्पन्न श्रधिकारियों का विकास होता है । 


दोष---( १) तानाशाही का बोलबाला-- इस प्रणाली में तानाशाही का बो बाला होता 
है। बेचारे श्रमिकों को फोरमैन के द्वारा की जाने वाली मनमानी तथा ग्रत्याचारों के प्रति बोलने 
तक का अधिकार नहीं है। (२) श्रनुपस्थिति में क्षति--यदि किसी कारणवश फोरमैन अनुपस्थित 
हो जाय तो समस्त कार्य चौपट हो जाता है। (३) अनुसन्धान का अ्रभाव--कारखाने के विस्तार 
के साथ प्रत्येक निरीक्षक का कार्य भी बढ़ जाता है, जिसके कारण उसे अनुसन्धान का अ्रवसरं नहीं 
मिल पाता । इससे प्रगति में रुकावट उत्पन्न हो जाती है। (४) विशिष्टीकरण का अ्रभाव--एक 
ही व्यक्ति से श्रनेक प्रकार के काम लिये जाने के कारण इसमें विशिष्टीकरण का अ्रभाव रहता है । 
(५) अच्छे फर्मचारियों के लिए प्रेरणा का पश्रभाव--इस सजझ्भुठन में अच्छे कमंचारियों को कोई 
प्रेरणा नहीं मिलती है, क्योंकि इनाम आदि की भी व्यवस्था नहीं है। तरक्की खुशामद व जीहुणूरी 
के भ्राधार पर होती है। ऐसे लोगों को झनुचित सुविधायें भी मिल जाती हैं। इस प्रकार कार्ये- 
क्षमता का बलिदान हो जाता है। (६) लोच का अ्रभाव--कुछ विद्वानों के मतानुसार इस प्रणाली 
में लोच का श्रभाव रहता है भ्रर्थात्‌ इसे श्रावश्यकतानुसा र घटाया-बढ़ाया नहीं जा सकता है। (७) एक 
ही व्यक्ति पर अत्यधिक भार--इस प्रणाली का सबस्ते बड़ा दोष यह है कि सम्पूर्ण सद्भुठन एक ही 
व्यक्ति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, जनरल मैनेजर | उसकी तनिक सी असावधानी 
समूचे उपक्रम को ही चौपट कर सकती है। (८) पक्षपात --इसमें एकात्मक शासन होने के कारण 
कर्ंचारियों को श्रपनी पदोन्नति श्रादि के लिए अपने विभागाध्यक्षों की इच्छाश्रों एवं तरंगों पर 
निर्भर करना पड़ता है। इससे पक्षपात की गुञजाइश बढ़ जाती है। (६) बड़ी श्रौद्योगिक इकाई 
के लिए श्रनुपयुक्त--यह पद्धति बड़े श्राकार की श्रौद्योगिक इकाइयों के लिए, जिनमें कि कमें- 
चारियों की संख्या भी भ्रधिक रहती है, अनुपयुक्त है । 


(7) कम चारी' एवं लम्बबत्‌ संगठन (5थी भाव [6 07एश्रांइब्रांणा)--- 
उपरोक्त सद्भठन के दोषों को दूर करने के लिए इस कमंचारी पद्धति का निर्माण 
हुआ । यद्यपि इस प्रणाली में भी काम का विभाजन स्वतन्त्र विभागों में किया जाता+है और 
उत्तरदायित्व का विभाजन भी लम्बरूप में ही होता है, किन्तु विभागीय प्रमुखों के साथ तान्त्रिक 
विशेषज्ञ भी नियुक्त किये जाते हैं । उनका कार्य सलाहकारी होता है, प्रत्न्धात्मक नहीं | पहले 
की भाँति फोरधन का श्रमिकों पर पूरा अधिकार रहता है तथा उनके हर काम के लिए वही 
जिम्मेदार होता है। विशेषज्ञ विभिन्न श्रंगों पर सलाह देने के साथ-साथ प्रनुपन्‍्धान-कार्य में भी लगे 
रहते हैं । इससे श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। यह प्रणाली अग्न चित्र से और 
अधिक स्पष्ट हो जाती है :-- - 


लाइन ठक्क' सस्‍ूमफक डाक्टर? प्र, 
क्य्ध्ारित्त संगठउन्ल च्यरी 
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। ७खदुसंघदन अधिकार (7 *ै जन्‍बुल मैनेजर |+ ः र ननन्‍बएम्पर्क ऊर्धिनणरी 
कै 
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फैक्टरी मन्टेफरर फ्रैन्म्टरी अनेलर यह डिंक्रय मियहविकय मेनजर 


फोर फोपेन सोमेन फसल फोन जेपरेल. रस टििय शेयर सेजीपकिल्या शेलीयकाा.. 
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गुण--( १) विशेषज्ञों को नियुक्ति--इस प्रणाली के श्रन्तर्गत उच्च श्रधिकारियों को 
परामश देने हेतु विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाती है | भ्रतएवं कार्य में गलती होने की सम्भावना 
कम हो जाती है तथा कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। (२) प्रनुसन्धान को प्रोत्साहन--विभिन्न 
. विशेषज्ञों की नियुक्ति के कारण श्रनुसन्धान को सबसे श्रधिक प्रोत्साहन मिलता है। (३) 'सोचने' 
झौर 'फरने' में स्पष्ट भेद--इस प्रणाली के श्रन्तगंत सोचने भ्रौर करने की क्रियाओ्रों को एक दूसरे 
से अलग-अलग कर दिया गया है । सोचने वाले तो होते हैं विशेषज्ञ तथा करने वाले होते हैं कर्म- 
भारी, अतएव काये भ्रधिक सुचारु रूप में सम्पन्न होता है। (४) कुशल कर्मचारियों के लिए 
सुश्रवसर--इसमें कुशल कर्मचारियों को उन्नति के लिए सुअवसर मिलता है, क्योंकि उत्तरदाश्री' 
पदों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। (५) वितव्ययिता--इसमें भ्रपव्यय रुक जाता है तथा कर्म- 
चारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार इस पद्धति में अन्त में पर्याप्त मित- 
व्ययिता रहती है। (६) लोचपूर्ण पद्धति--विशेषज्ञों की नियुक्ति की व्यवस्था होने से इस पद्धति 


में लोच उत्पन्न हो जाती है। यदि किसी नवीन कार्य को हाथ में लेना हो तो वर्तमान रेखा 
सज्भुठन में परिवर्तन की श्रावश्यकता नहीं होती । 


दोष--( १) बड़े सद्भूठन के लिए झ्नुपयुक्त--विद्वानों के मतानुसार यह प्रणाली' बहुत द 


[ ६१ 


' बड़े सद्भठन के लिए अनुपयुक्त है। (२) खर्चोली पद्धति--बहुत श्रधिक संख्या में विशेषज्ञों की 
नियुक्ति किये जाने के कारण यह प्रणाली श्रपेक्षाकृत अधिक खर्चीली है । अनुसन्धान के कार्यों पर 
ग्रत्यधिक खर्चा करना पड़ता है। (३) विशेषज्ञों का उत्तरदायित्व नहों--गलत सलाह देने पर 
विशेषज्ञों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता । (४) संघर्ष की सम्भावना--कभी-कभी दूसरे 
का दृष्टिकोण समभने में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। अतएवं गलतफहमी के कारण कर्मचारियों 
के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है, जिससे उद्योग को क्षति पहुँचती है। (५) अ्रम की आशंका--- 
कर्मचारियों के कत्तंव्यों तथा दायित्त्वों का स्पष्ट विभाजन न होने के कारण भ्रम की आशंका 
रहती है । (६) फम्जोर रेखा नेतृत्व--चूं कि रेखा अधिकारियों को विशेषज्ञों का परामशं मिलता 
है, प्रतएव प्राय: रेखा श्रधिकारी आलपी हो जाते हैं और अपने कार्य तक का भी विशेषज्ञों को 
प्र्यायोजन करना आ्रारम्भ कर देते हैं। इससे रेखा अधिकारियों के नेतृत्व सम्बन्धी ग्रुणों का 
हनन होने लगता है । 
(॥ ) क्रियात्सक सद्भाठउन (एशालाणाने 072शांडशवांणा)--- 

श्री टेलर के भ्रनुसार, “इस पद्धति में प्रबन्ध का नियन्त्रण इस प्रकार होता है कि 
जिससे प्रत्येक व्यक्ति को कम से' कम कार्य करना पड़ | अ्तएवं उतका कार्य यथासम्मव छोटी से 
छोटी प्रक्रिया (20००७) में विभाजित कर दिया जाता है, जिससे इत्षी क्रिया तक उसका कायें- 
क्षेत्र सीमित रहता है। इस प्रकार के क्रिया-विभाजन से एक व्यक्ति का सम्बन्ध केवल एक ही 
भ्रधिकारी तक रहता है, जो श्रावश्यक्र श्रादेश प्रथवा सूचनायें देता है “।” इस प्रकार इस प्रणाली 
में प्रत्येक छोटे से छोटे कार्य के लिए भी एक्र निरीक्षक नियुक्त किया जाता है, जोकि अपने कार्य 
की पूर्ण-रूप से निगरानी रखता है । इस व्यक्ति को इस कार्य से सम्बन्धित प्रायः सभी श्रधिकार 
प्राप्त रहते हैं । उदाहरणार्थ, एक व्यक्ति जो माल की किस्म का विशेषज्ञ है, इस बात की जाँच 
३38 कि माल ठीक किस्म का बन रहा है श्रथवा नहीं; उसे प्रन्य बातों से कोई सरोकार 
नहीं है । 

श्री टेलर के अनुसार क्रियात्मक पद्धति में निम्न आठ अधिकारी होते हैं, जो अपना- 


भ्रपना कार्य करते रहते हैं :--- 
' | कारखाना अध्यक्ष | 


मै अकालसकद कलेिंत सहायक हे को अध्यक्ष 
कषरजर उंडेत कार्ड सर्प 2३ ७” क्वारखानास्तरपर [नियोजन 
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( १ ) टोली नायक (0थ॥8 8089--यह प्रत्येक श्रमिक के कायें को निश्चित कर 
उसके लिए उसे आवश्यक सामग्री देता है तथा काम करने के लिए भ्रावश्यक सूचनायें भी देता 
है । श्रावश्यकता पड़ने पर श्रमिकों की सुविधा के लिए काप्र करते की रीति का प्रदर्शन भी 
करता है । 

( २ ) गति नायक (57९०१ 8088)--अश्रमिकों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए काम 
किस लिए तथा किस प्रकार किया जाय, इस सम्बन्ध में श्रावश्यक सूचना देने तथा काम करने की 
विधि का प्रदर्शन करने का कार्य यह व्यक्ति करता है । 

( ३ ) निरीक्षक (750०00)--यह निर्मित वस्तुप्रों की किस्म की जाँच करता है। 
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(४ ) जीशोॉडार नायक (२८०४४ 80559)-- यह इस बात की देख-रेख करता है कि 
श्रभिक अपनी मशीनों को ठीक प्रकार से रखते हैं श्रथवा नहीं । यह मशीन की सफाई तथा तेल 
इत्यादि की व्यवस्था करता है श्रौर पुर्«ों की मरम्मत की व्यवस्था करता है। 

( ४ ) कार्यक्रम लिपिक (200॥॥6 (।७7)--यह दैनिक कार्यक्रम की योजना बनाता 
है । किस क्रम में अ्भ्ुक व्यक्ति से कार्य लिया जाना चाहिए तथा कौन-सा कार्य कहाँ हो रहा है, 
उत्तका अधिकारी कोन है, इसकी सूचना बनाता है। 

( ६ ) संकेत कार लिपिक (757 0०07 (४70 (]७२)--यह व्यक्ति योजना विभाग 
के लिये श्रादेश-पत्र (097पए०7०॥ (७0) बनाता है। इन आदेश-पतन्नों के आधार पर वह किस 
प्रकार किन यन्त्रों पर कार्य करेगा, इसका श्रादेश विभिन्न टोली नायकों को देता है । 

( ७ ) समय तथा परिव्यय लिपिक (॥76 000 008 (]0०70--यह व्यक्ति समय 
एवं मूल्य सम्बन्धी झ्रावश्यक लेखे (२८००7०8) रखने के लिए उत्तरदायी होता है। 

( ८ ) झ्नुशासक (9009 7050 फएपा/&॥7)--यह प्रत्येक विभाग के श्रसिक एवं 
कर्मचारियों के अनुशासन के लिए उत्तरदायी होता है। कारखाने में पूर्ण शान्ति हो, यही इसका 
काये है । 

क्रियान्वित संगठन के गरुण--(१) विशिष्टीकरण पर आधारित होने के कारण 
दक्षता में वृद्धि होती है। (२) विशेषज्ञों की नियुक्ति के कारण अनुसंधान के कार्य को प्रोत्साहन 
मिलता है । (३) यह बड़ी मात्रा में उत्पादन सम्भव बनाती है। (४) श्रमिकों को इस पद्धति 
से लाम होते हैं, क्योकि काये का विभाजन योग्यतानुसार होता है। (५) भविष्य में उपक्रम 
का आकार बिना महत्त्वपूर्ण परिवर्तत किये बढ़ाया जा सकता है। (६) सहयोग की भावना 
को प्रोत्साहन मिलता है। (७) मातसिक तथा शारीरिक कार्यों में भेद किया जाता है। (८) 
यह पद्धति प्रेरणात्मक है। (६) यह अविभाजित दायित्त्व भौर नियन्त्रण के सिद्धान्त को सम्भव 
बनाती है । 

दोष--( १) एक ही कास पर कई ध्रधिकारी होने के कारण उत्तरदायित्त्व का अ्रभाव 
रहता है। (२) अनुशासन पर श्रपेक्षाकृत कम बल दिया जाता है। (३) यह प्रणाली छोटे 
उद्योगों के लिए भ्रनाथिक है। (४) विशेषज्ञों की संख्या भ्रधिक हो जाने से अधिकारों के लिए 
आपस में प्रतिदवन्द्विता प्रारम्भ हो जाती है, जिसका प्रभाव कर्मचारियों पर बुरा पड़ता है। (५) 
कागजी कार्य में अनावश्यक रूप में वृद्धि होती है। छोटे से छोटे कार्य के सम्बन्ध में भी सूचनायें 
व आदेश निर्गंमित करने पड़ते हैं। (६) इसमें समन्वय में कठिनाई होती है, क्योंकि कार्यों को 
अनेक भागों व उप-भागों में विभाजित किया जाता है। 

समिति संगठन 
((गाएां।68 0729775907) 
अर्थ एवं परिभाषा (श९३ााए ४०९ ऐशीएं।णा)--- 

भ्राज का युग प्रजातन्त्र का युग है, जिसमें सभी कार्यों में से प्रत्येक आपस्ती परामर्श द्वारा 
किया जाता है। इसी उहदं श्य की पूति के लिए समिति संगठन का प्रचलन हुआ है। इसके अन्तर्गत 
व्यावसायिक इकाई के कार्यकलापों की देखरेख के लिए एक कार्यकारिणी समिति का गठन किया 
जाता है, जिसका एक अ्रध्यक्ष होता है। इस कार्यकारिणी समिति की सहायता के लिए अन्य 
छोटी-छोटी समितियों की स्थापना की जाती है। संगठन का यह प्ररूप प्राय: विशाल व्यावसायथिक्र 
संगठनों में ही देखने में ग्राता है। समिति में कम से कम तीन व्यक्ति होते हैं। समिति में समस्त 
निरणंय नहुमत द्वारा किये जाते हैं। इसका चुताव सदस्यों द्वारा होता है । 

है डब्ल्यू० एच० न्यूमेन के भ्रनुसार--“एक समिति कुछ प्रशासनिक कायं को करने हेतु 
विशिष्ट रूप से नियुक्त की जाती है, जिसमें व्यक्तियों का एक समूह होता है |! 

झार० सी० डेंबिस के शब्दों में--“समिति संगठनीय तत्त्व का एक सामान्य प्रकार 
है-- इतना कि व्यवसाय के कुछ विद्यार्थी इसे श्राधारभूत रूपों में से एक मानते हैं । किन्तु श्राधार- 


3 +%08 एणगाए666 ०0०9 ण & डा०70० रण एछ००96 ४9९००ग०१॥ए 0668ं४088०0 (0. 
एशरा०ण[) 8076 ब्रतणांगरंडा4(7ए6 ज़रा “--शं. मर. (२०जएाा।, 


[ ६रे 


भूत संरचनात्मक केवल दो ही प्रकार के होते हैं--रेखा श्रौर कमेंचारी वर्ग । समिति कर्मेचारी 
वर्ग संगठन का एक पृथक रूप है ।”! उविक (ए7ज्रांणं:) के शब्दों में--“समिति व्यक्तियों का 
समूह होती है, जिन्हें इस शर्तं पर कुछ कार्य सौंपे जाते हैं कि वे उन कार्यों को मिलकर तथा 
सम्मिलित रूप से करेंगे ।' 

समिति सद्धठन के सिद्धान्त (एतालंए०5 ण॑ (णराप्र।०० 078था5॥ा0णा)--- 

समिति संगठन की सफलता के लिए इसका गठन निम्नलिखित आ्राधारभूत सिद्धान्तों 
के आधार पर किया जाता चाहिये :--(१) समिति में सदस्यों की संख्या कम से कम होनी 
चाहिये । बहुत शभ्रधिक सदस्यों के होने पर श्रनावश्यक लम्बे वाद-विवादों में समय का अ्रपव्यय 
होता है, सभा बुलाने में काफी समय लगता है तथा निणंय लेने में मी अनावश्यक रूप में देरी 
होती है । अ्रतएवं सदस्यों की संख्या ३ या ५ से अ्रधिक नहीं होनी चाहिये । (२) समिति की' 
सभा बुलाने से पूर्व कार्यक्रम तैयार कर लेना चाहिये तथा उसे सदस्यों में घुमा देना चाहिये । 
(३) समिति में कार्य से सम्बन्धित व्यक्तियों को ही सम्मिलित करना चाहिय्रे। (४) समिति के 
सदस्यों के कत्तंब्यों, श्रधिकारों एवं दायित्त्वों की स्पष्ठ रूप से व्याख्या की जानी चाहिये। (५) 
भ्रध्यक्ष को अपनी समिति के सदस्यों के व्यवहार पर नियन्त्रण रखना चाहिये। (६) सदस्यों 
को समय का सदुपयोग समझना चाहिये। (७) सभा निर्धारित समय. पर शुरू होकर निर्धारित 
समय पर ही समाप्त होनी चाहिये तथा निर्धारित कार्य क्रम के श्रनुछझप ही चलनी चाहिए। (८) 
समिति के सदस्यों के मध्य सदभावना होनी चाहिए । (६) समिति के सदस्यों को व्यक्तिगत हितों 
कौ त्याग कर सामूहिक हित के मामलों को ही प्राथमिकता देनी चाहिये। (१०) समिति के 
सदस्यों को ऋरमानुसार पद का त्याग करते रहना चाहिये । 
समिति सडद्भाठन के प्ररूप (0075 ण॑ (०॥्रधा/०९ 07इभ्रां5राणा)-- 

( १) स्थायी समिति (?2७09॥०7 (०ग्रणां/००)--स्थायी समिति से श्राशय एक 
ऐसी समिति से है जोकि स्थायी प्रकृति की होती है तथा किसी निरन्तर उत्तरदायित्त्व का भार 
वहन करती है । इसे “कार्यकारिणी समिति! (87607798 (00०एणा(/०७०) भी कह सकते हैं । इस 
प्रकार की समिति को निर्णय लेने व उसके प्रनुसार कार्य करने का पूर्ण अ्रधिकार होता है। यह 
समितियों की समिति होती है । 

(२ ) प्रस्थायी समिति (87078 (०णणर।(००)---प्रस्थायी समिति से आाशय 
एक ऐसी समिति से है जो श्रस्थायी प्रकृति की होनी है तया जिप्ते करिप्ती विशेष कायें को करने 
के लिए नियुक्त किया जाता है | उस काये के पूरा होते ही अ्रस्थायी समिति का अन्त हो जाता है । 
समिति सड्भूठन के लाभ (44एश्रा42९४ ण॑ 00द्राां॥6९० 02ब्75$900णा)--- 

(१) यह एक सामान्य कथन है कि दो मस्तिष्क एक मस्तिष्क से भ्रच्छे होते हैं 
(7'ए़0 ०08058 ० ०७66० (0॥ 07०.) । इसका अर्थ यह हुआ कि जिस काये के सम्बन्ध में दो' 
या दो से अधिक व्यक्ति विचार करते हैं वह काये एक व्यक्ति के मुकाबले में श्रधिक तकंपूर्ण 
एवं ठोस होता है । यही कारण है कि समिति के निर्णय अधिक तकेंपूर्ण, न्‍्यायसंगत एवं ठोस 
होते हैं। (२) सूचना के परिषण (77थ्याशगंइआंणा) के लिए समिति बहुमुल्य साधन है। (३) 
समिति लोकतन्त्रीय व्यवस्था का रूप है। भ्रतएव इससे लोकतन्‍्त्र को बल मिलता है। (४) इससे 
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सहकारिता को प्रोत्साहन मिलता है। लोगों में सहयोग की भावना पनपती है। (५) समिति में 
प्राय: भेदभाव रहित निशंय होते हैं। ्रतएवं ऐसे निर्णयों को भ्रधिक प्रभावी ढज्जु से कार्यान्वित 
किया जा सकता है। (६) व्यापार नियोजन तथा व्यापार नीतियों के निष्पादन में समन्वय 
स्थापित करने के लिए समिति-सद्भुञ़न लाभदायक सिद्ध हुआ है। (७) समिति में अभिरुचि 
रखने वाले सभी समूहों का प्रतिनिधित्त्व रहता है। (5) कभी-कभी समितियों का उपयोग कठिन 
परिस्थितियों के गुजरने तक निर्णय को टालने अथवा श्रप्रिय निर्णय लेने के उत्तरदायित्त्व से बचने 
के लिये भी किया जाता है। (६) समिति में विचार-विमश से उपक्रम को तो लाभ होता ही है, 
साथ ही उसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों को भी लाभ होता है, क्योंकि इससे उन्हें उसके सम्बन्ध 
में पूर्ण जानकारी हो जाती है शोर इस प्रकार उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। (१०) विभागा- 
ध्यक्षो के मध्य सामंजस्यपुणं सम्बन्ध स्थापित करने में समिति संगठन सफल रहा है। 
समिति संगठन के दोष (ए540048208 ण॑ (णाए्रा6९ 0४थ४४५॥४०ा)--- 

विद्वानों की राय में समिति उचित संगठन के लिये निदक्ृष्ट स्थानापन्न है। समिति के 
बारे में कहा गया है कि “यह श्रनावश्यक करने के लिये अ्रनिच्छुकों द्वारा अ्रनुपयुक्त चुनाव द्वारा 
निर्मित सस्था है ।”* समिति सग्ठन के दोष एवं सीमायें निम्नलिखित हैं :--(१) समिति का 
आकार अनावश्यक रूप से बड़ा हो जाने की दशा में काय्यें में अनुचित रूप से देरी होने को 
सम्भावना रहती है। (२) सामति सगठव प्रणाली की उपयोगिता कवल बड़े संगठनों तक ही 
सीमित है। अतएवं ये बड़ संगठनों तक ही सीमित हैं। (३) मुहफठ अथवा तेज बोलने वाल 
सदस्य (005900एश 07 388765806 (८005) सभाओं में अपनी धाक जमा लेते है तथा 
उसके निशुयो को अनुचित रूप से प्रभावत करन का श्रयत्न करत है। (४) सामति सज्भूठन 
अपेक्षाइंत श्रधिक खर्चीला एव समय को बर्बाद करने वाला, संगठन है । (५) समय का अभाव 
अथवा सदस्यों की दिलचस्पी न रहने के कारण कभी-कभी समिति में बेकार के कार्य किये जात 
हैं। (६) सभा में श्रल्पमतों के साथ निष्ठुर व्यवहार (7'श६79 ० (70709) होने की सम्मावना 
रहती है । (७) समिति के निर्णय के लिय कोई एक व्यक्ति उत्तरदायी नहीं होता, क्योंकि सभी 
निर्णय सबं-सम्मति भ्रथवा बहुमत से लिये जाते हैं, श्रतएव गलत निणय के लिये किसी एक 
व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। (5) समिति सगठन में ग्रोपनीयता का अ्रभाव 
रहता है । (६) महत्त्वपूर्ण अधिकारियो को समय-समय पर सभाओं में बुलाया जाता है। इसस 
उपक्रम के कार्यों में शिथिलता श्राने लगती है। (१०) समिति के नर्णंयों में समभझोते का 
आाधिकय रहता है। अनेक विषयो पर भिन्न-भिन्न सदस्यों के मत एक-दूसरे के इतने विरोधी होत 
हैं कि कोई स्वंमान्य निणणंय लिया जाना लगभग अ्रसम्भव हो जाता है। ऐसी स्थिति में पार- 
स्पा रक समभोते के द्वारा निणय लिये जाते हैं, चाहे व्यावहारिक दृष्टि से वे कमजोर ही क्‍यों 
न हों । कूण्द्स तथा प्रो० डोनेल के शब्दों में--“समिति ऐसी होती हैं कि घोड़ा बनाने बैठो श्रौर 
ऊंट बनाकर आ जाओ ।” 


तो 


स्वस्थ सद्भुठन की आवश्यक वात॑ 
(रिव्पुपांआ85 0 8 50776 084758007) 


संगठन स्वयं में कोई साध्य नहीं है, यह तो साध्य की प्राप्ति का एक साधन है ।! 
कोई सगठन अच्छा है या बरा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह कितनी कुशलता से उपक्रम 
के अन्तिम उद्द श्यों की प्राप्ति में सहायक होता है । सब्‌॒ १६९०१ में जब 007९9 (ब्रागाल्टां० ने 
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भ्रपता विशाल कारोबार प्रमरीका के स्टील कॉरपोरेशन को सौंपा था, उस समय उन्होंने कहा 
था कि “हमारा सारा घन ले जाझ्रो, हमारे कारखानों को ले' जाओ, हमारा व्यापार एवं याता- 
यात के साधनों को ले जाओ, किन्तु हमारे लिये केवल संगठन को छोड़ दो, और कुछ ही वर्षों में 
भ्रपने प्रापको पुनः स्थापित कर लुगा ।” उनके इस कथन से संगढन का महत्त्व प्रकट होता है । 
'संगठन स्वस्थ होना चाहिये। एक स्वस्थ संगठन अ्रग्नलिखित आवश्यक बातों पर निर्भर 
करता है ३--- 

( १ ) उहं श्यों की प्राप्ति (र८बवांट40०॥ ० 0096०7४०७)--सज़्ठन किसी भी 
इकाई के उद्देश्यों की प्राप्ति का एक साधन है। इसी दृष्टिकोण से सद्भुठन को कई विभागों, 
शाखाओं, उप-विभागों आदि में बाँटा जाता है। 

( २ ) कार्यों का स्वस्थ समुहीकरण (प्॒॥707/003 (ज0०एफ़ांगड ण एच्ाणीणा३)--- 
उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सद्भठन को अत्यन्त सुविधाजनक बनाया जाता है। इसके लिये उपक्रम से 
सम्बन्धित कार्यों का इस प्रकार से समुहीकरण किया जाता है, जिससे क्रिया, परामर्श तथा समन्वय 
(58०ांगा, 00॥रशाक्षांएणा। 300 0०-०0व77॥४०॥) तीनों न्यूनतम देरी तथा बिता परेशानी के 
हो जायें । | 

(३ ) नियन्त्रण का उचित क्षेत्र (२०४४००७७०॥० $907 ० (८०77०0)--श्रधीनस्थों 
की संख्या, जो कि प्रबन्ध के प्रत्येक स्तर पर सम्बन्धित श्रधिकारी के नियन्त्रण में रहेगी, उचित 
होनी चाहिये । ऐसे श्रधीनस्थों की संख्या जो कि प्रत्यक्ष रूप में नियन्त्रण में हों, पाँच या छः से 
श्रधिक नहीं होनी चाहिये । 

( ४ ) कत्तंव्यों एवं दायिस्वों का स्पष्ट श्राबण्टन (टा647 &॥0048007 ० 70प065 
370 7२०४०ा५अंआ। ४४5)--प्रद्भयबन की योजना में कत्तेग्यों, उत्तरदायित्त्वों तथा सम्बन्धों की' 
स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिये । प्रत्येक अधिकारी को अपने कार्य-क्षे त्र तथा उसकी सीमाओं, कार्य 
स्वतन्त्रता का क्षत्र (५788 07 70)80७70०॥), काये के सम्बन्ध में उसके प्रति कौन उत्तरदायी है 
तथा किनके प्रति वह उत्तरदायी है श्रांद के सम्बन्ध में स्पष्टतः जानकारी होनी चाहिये | 

(५) सन्तुष्टि का विकास (7णा०णाणा ० $203879007)--मावव' सड्भठन का 
सबसे प्रमुख एवं महत्त्वपूर्ण तत्व है। संगठन में मानव समूह के रूप में कार्य करता है, प्रतएव 
संगठन की सफलता अथवा शभ्रसफलता बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि संगठन अपने 
सदस्यों, व्यक्तियों तथा समूहों को किस सीमा तक सन्तुष्टि प्रदान करने में समर्थ है । 

( ६ ) अ्रम-शक्ति का श्रधिकतम उपयोग (एप एपांइश्लॉणा ए॑ ॥80४०प7 
?0फ़७)-- एक स्वस्थ सद्भुठन का यह भी एक गुण है कि इकाई में उपलब्ध श्रम-शक्ति का 
अधिकतम एवं मितव्ययितापूण्ं उपयोग होता हो । 

(७ ) विकास एवं विस्तार की व्यवस्था (?०पणंडंणा [गण ॥6ए७०9ए670 &॥0 
एऊथ्याशं०ा)--एक स्वस्थ संगठन के होने के लिये यह भी श्रावश्यक है कि उसमें विकास एवं 
विस्तार के पर्याप्त तत्त्व मौजूद हों, ताकि प्रावश्यकतानुसार उपक्रम का विकास एवं विस्तार करना 
सम्मव हो सके । यही नहीं, उसमें परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तत की भी व्यवस्था होनी 
चाहिये । 
े ( ८ ) समन्वय ((0-07078007)--एक स्वस्थ सद्भुठन के परिचालन के लिए यह 
भावश्यक है कि उसके विभिन्न विभागों एवं उप-विभागों के बीच पर्याप्त समन्त्रय हो, ताकि लाल- 
फीताशाही जैसी दुषित मनोवृत्तियों का उन्मुलन होकर कार्य सुंचार रूप से चल सके । 


झ्रो० स०, £ 
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( ९ ) कार्यास्वयन सें सुविधा (8859-40 5९०ए/०॥)--स्वस्थ संगठन का एक झाव+ 


श्यक तत्त्व यह भी है कि उसमें कार्य श्रत्यधिक सुविधा एवं मितव्ययिता के साथ सम्पन्न किये 
जा सके । इसके अ्रभाव में कार्य करने -में अनावश्यक जठिलता, कठिनाइयों एवं परेशानियों 
का सामना करना पड़ सकता है। 


(१०) विशिष्दीकरण (596०४॥598007)--एक स्वस्थ सद्भठन में विशिष्टीकरण की 


योजना का लागू होना भी भ्रावश्यक है । इसकी योजना के श्रन्तगंत संगठन के प्रत्येक व्यक्ति को 
वही कार्य दिया जाना चाहिये जिसके लिये वह मानसिक एवं शारीरिक हृष्टि से उपयुक्त हो । 


एााए-ए57९ (एफशातएणरड : 


१. 


१०. 


संगठन के लाइन (रेखा) एवं क्रियात्मक प्रह्ृपों का श्रन्तभेंद समझाइये । एक बुहते 
औद्योगिक इकाई के लिये श्राप संगठन का कौन सा प्ररूप श्रपनायेंगे और क्‍यों ? 

(आगरा, १६७१) 
सद्भुठत संरचना के इन तीन प्रमुख स्वरूपों का तुलनात्मक अध्ययत कीजिये---विभागीय 
सद्भुठन, कमंचारी सद्भुठन तथा क्रियात्मक सद्भठन । उपयुक्त चाटे द्वारा भ्रपने उत्तर का 

पष्टीकरण कीजिये । (आगरा भाग २, १६७०) 
किसी विशाल व्यावसायिक पंस्था की सद्भठ॒न-संरचना का निर्धारण करते समय किन-किन 
सिद्धान्तों को विचाराधीन रखेंगे ? सविस्तार वर्णन कीजिये । (भ्रागरा भाग २, १६७० ) 
एक व्यवसाय के सद्भुठन से श्रॉप क्या समभते हैं? सद्भुठन के सिद्धान्तों की विवेचना 
कीजिये । (इन्दौर, १६६५) 
फराधध 30 प्र०ए प्रा(0४47व4 0ए ठ0एगगांइक्रांणा ०8 9प्रशं7०55 ? 70]50785 (06 
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: विभागीय, कमंचारी पद्धति सम्बन्धी तथा क्रिपात्मक--प्तद्भठन के इन तीनों रूपों का 


आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये । (विक्रम, १६६३) 
(यात्री छक्याया॥6 6 788 णिप्राड 0 0एक754ा00---6०0६777०768], उंथाी' 
(796 800 प्रिलांणाबा 

सज्भूठन किसे कहते हैं ? एक स्वस्थ-सद्भुठडन की आवश्यक बातों का वर्णन कीजिये । 


87 00 ५०० ए्राढ्ा॥ 97 0287॥958007 ? 70680778 (06 7९पपाशा[68 07 8 ४0770 
05707 


स्वस्थ सज्भुठन की विशेषताओं की' विवेचना कीजिये तथा रेखा तथा क्रियान्वित' सज्भुठन में 
अन्तर स्पष्ट कीजिये । भ्पने उत्तर में भारत की दशाओं को ध्यान में रखिगे। 

(आगरा, १९६८; नागपुर, १६६७) 
7980055 06 65507043 0० 8 2006 0४थ॥ं5०00, वांशाधएपरांड।॥8 0४/ए98९०० ॥76 
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सद्भुठन के कौन-कौन से प्ररूप हैं ? समिति सद्भुठन का वर्णन कीजिये । 


जाय का 6 08 ० त98गां5बांणा ?ै 65796 (6० ००8७ 0-0 ० 
णशकषंबशाा०णा 


व्यवसाय में सज्भुठन का क्‍या महत्त्व है ? सज्भुठन के सिद्धान्त के सन्दर्भ में विस्तार से 


. समभाइए । (रविशद्धूर, १९६९; प्रागरा, १६६ ५) 
क्रियात्मक सज्भूठन पर एक टिप्पणी लिखिये। (प्रागरा, बी० कॉम०, भाग २, १६६६ ) 





ध्द ] 


पड़ता है । उदाहरण के लिये, देहली क्लॉय एवं जनरल मिलस लिमिटेड, कुछ सूती वस्त्र मिलों, 
चीनी मिलें, केमीकल वर्क्स तथा घी की मिल का स्वामित्व तथा नियन्त्रण करता है। इसमें 
झलग-प्रलग मिल्स तो प्लाण्ट कहलायेंगी तथा देहली क्लॉथ एवं जनरल मिल्स लिमिटेड' को फर्म 
कहा जायगा । इसी प्रकार ब्रिटिश इण्डिया कॉरपोरेशन (8. ॥. 00.) का उदाहरण हमारे सामने 
है । इसके स्वामित्त्व एवं नियन्त्रण में दो चमड़े की मिलें, एक सूती मिल तथा एक इन्जीनिर्यारिंग 
कम्पनी है। इन मिलों को प्रथक रूप से तो “प्लाण्ट' तथा स्वयं ब्रिटिश इण्डिया कॉरपोरेशन को 
'फर्म' कहा जायेगा । 

(३ ) शउद्योग' का श्र्थं--उद्योग' शब्द से तात्पये फर्म-समूह से है, जो या तो एक-सा 
कच्चा भाल प्रयोग में खाता हो, श्रथवा एक-सी ही वस्तु का उत्पादन करता हो, चाहे विभिन्न 
प्रकार का कच्चा माल क्यों न प्रयोग में लाया जाता हो, जैसे--वस्त्र उद्योग एक से ही माल 
का उत्पादन करता है, यद्यपि अ्लग-प्रलग प्रकार का कच्चा माल प्रयोग में लाता है, उद्योग कह- 
लायेगा । इसी प्रकार एक मशीन निर्माण करने वाली संस्था भी उद्योग कहलायेगी, जोकि विभिन्न 
प्रकार की मशीनों का निर्माण करती है तथा एक ही पदाथथ (लोहा एवं इस्पात) का प्रयोग 
करती है । 


आद्योगिक इकाई के आकार का मापदण्ड 
((९४५४प्रा6 ० 876 ० ॥7078४07 9 0७770) 


उपयुक्त मापदण्ड का, जो पर्याप्त रीति से श्रौद्योगिक इकाई के श्राकार को माप सके, 
चुनना सर्वथा सम्भव नहीं । इसका कारण यह है कि प्रत्येक उद्योग में उत्पादित वस्तुओं की 
प्रकृति तथा विधियाँ प्रत्येक फर्म के लिये अभ्लग-भ्रलग होती हैं। फलतः सभी श्रौद्योगिक इकाइयों 
की माप के लिये. कोई एक मापदण्ड निश्चित करना सम्भव नहीं । इसके , लिये निम्नलिखित में से 
कोई एक मापदण्ड निश्चित किया जा सकता है। इनमें से कौनसा मापदण्ड किस उद्योग के लिये 
उपयुक्त होगा, यह सम्बन्धित व्यवसाय श्रथवा उद्योग की प्रकृति, उत्पादत की विधि एवं उपलब्ध 
भ्रॉकड़ों की सत्यता पर निर्भर करेगा :--- 

(१) विनियोजित पूंजी की मात्रा (५०४७४ ० ८8ए/8 ॥एए०४ंप्रया)--विनि- 
योजित पूंजी, जिसमें पूर्णंदत पूंजी व ऋण पूंजी दोनों ही सम्मिलित हैं, श्रौद्योगिक इकाई के 
झ्राकार का एक शभ्रच्छा मापदण्ड है। सामान्यतः: बड़े श्राकार की औद्योगिक इकाई में भधिक 
मात्रा में पूंजी का विनियोग होता है तथा छोटे श्राकार की श्रौद्योगिक इकाई में कम मात्रा में 
पूजी का विनियोग होता है। उदाहरण के लिये, छोटे श्राकार का उद्योग उसे ही माना जाता है 
जिसकी विनियोजित पूंजी ७-५० लाख रुपये से श्रधिक नहीं है । इससे शभ्रधिक होने पर वह बड़े 
उद्योगों की श्रेणी में सम्मिलित भाना जाता है। किन्तु इस मापदण्ड की सफलता के लिये यह 
झावश्यक है कि पूंजी के विनियोजन के सम्बन्ध में प्रॉकड़े उपलब्ध हों । 

(२ ) उत्पादन की मात्रा (५०[०॥४ ० 00%7०/)--उत्पादत की मात्रा' श्रौद्योगिक 
इकाई के शाकार का एक महत्त्वपूर्ण मापदण्ड है। इसको केवल उत्त उद्योगों में जिनका उत्पादन 
एक-सा होता है (जैसे सीमेण्ट, चीनी, आटा व कोयला उद्योग), भ्रपनाया जा सकता है । किस्तु 
ऐसे किसी भी उद्योग में नहीं श्रपनाया जा सकता जिसमें कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का 
उत्पादन होता हो, जैसे सूती वस्त्र उद्योग। इस उद्योग में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का निर्माण 
होता है । 

( ३ ) उत्पादन का मुल्य (५०४४८ ० 007०)--किसी औद्योगिक इकाई के प्राकार 
का माप उत्पादन मूल्य द्वारा किया जा सकता है । किन्तु इसमें एक कठिनाई है कि उत्पादित 
भाल के मूल्य सदेव समान न रहकर घटते व बढ़ते रहते हैं | उदाहरण के लिये, मुद्रा' प्रसार के 
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समय यूल्यों में वृद्धि हो जाती है तथा मुद्रा संकुचन के समय मूल्य गिर जाते हैं | झ्तएव यह 
मापदण्ड उसी समय उपयोग में लिया जाना चाहिये जबकि मुल्य सामान्य हों । 

(४ ) श्रमिकों को संख्या (एए/०८7 ० फ़्ण7:०७ ०॥७90५०१)---किसी औद्यो- 
गिक इकाई में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या के आधार पर भी उसके आकार का माप 
किया जा सकता है। यह आधार केवल समान प्रकृति वाली श्रौद्योगिक इकाइयों के लिये ही 
उपयुक्त होगा, विभिन्न प्रकृति वाली व्यावसायिक्र इकांइयों के लिये नहीं । 

( ५ ) उपभोग के कार्य सें श्राने वाले कच्चे साल की मात्रा (8770०7॥ ०णी 8एछ्न- 
ए्रध्वांथंथं 00787760)--किसी श्रोद्योगिक इकाई के द्वारा कच्चे माल की वाधिक खपत भी 
'उसके आकार का एक महत्त्वपूर्ण मापदण्ड है। किन्तु यह उसी हालत में एक अच्छे मापदण्ड 
का कार्य कर सकती है जबकि इकाइयाँ स्वावलम्बी हों तथा जहाँ उत्पादित वस्तुयें एक दूसरे से 
अधिक भिन्न न हों । 

( ६ ) शक्ति के प्रयोग की मात्रा (&770076 ० 9०फ़ढः. ४४००)--शक्ति के प्रयोग 
की मात्रा भी किसी झोद्योगिक इकाई के श्राकार का मापदण्ड होती है। उदाहरण के लिये, यदि 
किसी श्रौद्योगिक इकाई में शक्ति का प्रयोग अधिक होगा तो उसका आकार भी बड़ा होगा । 
इसके विपरीत, यदि शक्ति का प्रयोग कम होगा तो उसका आकार भी छोटा होगा । किन्तु यह 
मापदण्ड उन इकाइयों के लिये भ्रधिक उपयुक्त है जहाँ पर सम्पूर्ण उत्पादन कार्य केवल शक्ति के 
द्वारा ही सम्पन्न होता है | 

(७ ) प्लाण्ड की क्षमता (00870 ८४०४०४)--यह एक औद्योगिक इकाई के 
श्राकार का अभ्रच्छा माप समझा जाता है | उदाहरण के लिये, सूती वस्त्र उद्योगों में करचों एवं 
तकुप्नों की संख्या तथा उनकी उत्पादन क्षमता द्वारा उसके झ्राकार का माप किया जा सकता है। 
इसी प्रकार कागज, लोहा, इस्पात एवं ग्लास श्रादि उद्योगों में प्लाण्टों की संध्या व उनकी क्षमता 
द्वारा उनके श्राकार का पता लगाया जा सकता है। 

( ८) भ्रबन्ध व्यवस्था की जटिलता--प्रबन्ध विशेषज्ञ श्री पीटर एफ० डुकर 
(एश० ए. 07पएण८७) के अनुसार जिस श्रौद्योगिक संस्था की प्रबन्ध व्यवस्था जितनी श्रधिक 
जटिल होगी वह उतने ही बड़े आकार वाली संस्था कहलायेगी। इस मापदण्ड की कठिनाई यह 
है कि यह श्राधार गणनात्मक न होकर गुणात्मक अनुमान के रूप में है । 


ग्रौ<द्योगिक अथवा व्यावसायिक' इकाई के झ्राकार को निर्धारित 
करने वाले घटक श्रथवा प्रवृत्तियाँ 
(800०7 666७0॥0ंएा0॥९ (6 976 रण 87 ातप्रईणंत्रां > & 3प8706558 एम) 
श्ौद्योगिक इकाई का आकार, चाहे वह छोटी हो अथवा बड़ी, पूर्णतया स्वामियों 
झ्रथवा प्रबन्धकों की इच्छा पर ही निर्भर नहीं करता । इसके लिये कुछ आशिक एवं अनाथिक 
कारण हैं, जिनके द्वारा किसी भी श्रौद्योगिक इकाई के श्राकार का निर्धारण होता है | इनमें प्रमुख 
ग्राथिक एवं श्रनाथिक कारण निम्नलिखित हैं :--- 

( १ ) तान्त्रिक ज्ञान को आवश्यकतायें (7००॥४०४॥ (0०॥४0००४४०॥१५)---तान्त्रिक 
ज्ञान की आवश्यकताशों का किसी औद्योगिक इकाई के श्लाकार पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है । 
कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनक्री' स्थापना हेतु उच्चकोटि के तान्त्रिक ज्ञान की आ्रावश्यकृता पड़ती 
है । उदाहरण के लिये, लोहा एवं इस्पात उद्योग को ही लीजिये। इसकी स्थापना के लिये भ्राधुनिक 
मशीनों, उच्चकोटि के तान्त्रिक ज्ञान, कुशल प्रबन्ध तथा श्रम-विभाजन अआ्रादि की झावश्यकता 
पड़ती है। जब तक इकाई का प्राकार बड़ा नहीं होगा तब तक उपयुक्त बातों को कार्यान्वित 
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करना सम्भव नहीं है श्रौर बिना इनके उद्योग सफल नहीं हो सकता । अतएवं जिस उद्योग में 
जितने भ्रधिक तान्त्रिक ज्ञान की श्रावश्यकता होगी, उसका आकार उतना ही बड़ा होगा । 

(२) उत्पादन की माँग की प्रकृति तथा सीमा (रिशाप्रा6 800 छा ए' ॥6 
007870 0 476 ?7007०)--भद्योगिक इकाई का आकार उत्पादित वस्तु की माँग की प्रकृति 
एवं उसकी सीमा पर निर्भर- करता है। उदाहरण के लिये, यदि उत्पादित वस्तु शीक्ष नाशवान 
प्रकृति की हो तथा उसे दूर-दूर के बाजारों तक ले जाना कठिन हो, तो उसकी श्रौद्योगिक इकाई 
का आकार छोटा होगा, जैसे बरफ । इसी प्रकार यदि विक्रय-योग्य वस्तु का बाजार केवल स्थानीय 
हो, जैसे गाँव की दूकान श्रथवा बुनकर, श्रथवा व्यक्तिगत पसन्द के अनुसार उत्पादित वस्तु के 
फैशन में निरन्तर परिवतंन होते हों, जैसे तैयार वस्त्रों का विक्रम अथवा यदि उत्पादित वस्तु की 
प्रकृति कलात्मक हो, जैसे गहने, हाथ से निर्मित सिगार, तो उसकी व्यावसायिक इकाई का 
आकार भी बड़ा होगा । 

(३ ) वित्तीय आवश्यकतायें (४00008| (207४9०:४४०7७)--वित्त सम्बन्धी उप- 
लब्ध सुविधाओं का भी श्ोौद्योगिक इकाई तथा उप्तके प्लाण्ट के श्राकार पर प्रभाव पड़ता है। इसी 
कारण कम्पनी के श्राधार पर स्थापित श्रौद्योगिक अथवा व्यावसायिक इकाई का आकार एकाकी 
अथवा साक्ेदारी व्यवसाय के मुकाबले में बड़ा होता है। यही कारण है कि जिन उद्योगों में 
मशीन, भूमि, भवन आदि पर अत्यधिक पूजी का विनियोज॑न होता है, उनका श्राकार बड़ा होता 
है, ताकि विनियोजन को लाभकारी बनाया जा सके | इसके विपरीत, उन उद्योगों का आकार 
छोटा होता है जिनको स्थापित करने के लिये कम पूंजी तथा कुछ ही औजारों एवं मशीनों की 
आवश्यकता पड़ती है । 

(४ ) साहसी की कार्यक्षमता एवं योग्यता (8गि00॥07 8706 ७99 ० ॥08 
&8776०७7००७ए7)-- किसी श्रौद्योगिक इकाई का आकार बहुत कुछ साहसी की निजी कार्यक्षमता 
एवं योग्यता पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिये, यदि एक निरन्तर बढ़ता हुआ्ना उद्योग किसी' 
अयोग्य एवं अकृशल साहसी के हाथो में सौंप दिया जाय, तो वह बढ़ने के स्थान पर गिरता ही 
जायगा । 

( ५ ) जोखिम (र२४८)--व्यवसाय तथा जोखिम दोनों ही सहगामी हैं। बिना जोखिम 
के व्यवसाय नहीं हो सकता, किन्तु जोखिम की मात्रा सभी व्यवस्तायों में समरात ने होकर अलग 
अलग होती है । जोखिम की प्रकृति का उद्योग प्राय: बड़े आकार पर स्थापित किया जाता है, 
क्योंकि छोटी इकाई का उद्योग मुश्किल से ही अधिक जोखिम को सहन करने के लिये तैयार 
होगा, श्रतएवं जितनी अधिक जोखिम होगी श्रौद्योगिक इकाई एवं प्लाण्ट का आकार उतता ही 
बड़ा होगा । 

( ६ ) बाजार ()४(४7४)-- बाजार का आ्राकार भी औद्योगिक इकाई के आकार को. 
प्रभावित करता है| यदि उत्पादित वस्तु के बाजार का क्षेत्र सीमित है, तो औद्योगिक इकाई एवं 
उसके प्लाण्ट का आकार भी सीमित होगा । इसके विपरीत,यदि उत्पादित वस्तु (जैसे सूतो वस्त्र 
उद्योग, छूट उद्योग) का बाजार विश्व-व्यापी है तो औद्योगिक इकाई एवं उप्के प्लाण्ट का 
आकार भी बड़ा होगा । | 

( ७ ) यात/ग्रात का व्यप्र (008 ० 778॥59070)--श्रौद्योगिक इकाई तथा प्लाण्ट 
का श्राकार यातायात के व्यय पर भी -निमंर करता है । यदि क्रच्चे माल को दूर-दूर के क्षेत्रों से 
लाने तथा उपभोग के स्थान तक पहुंचाने का व्यय अ्रधिक हो, तो उद्योग को छोटे आ्राकार पर 
स्थापित करना हिंतकर रहता है। इसका कारण-यह है कि ऐसा न करने से उत्पादन व्यय में, 
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अनावश्यक रूप में वृद्धि हो जायेगी और इस प्रकार उद्योग प्रतिस्पर्धा के ग्रागे मुश्किल से ही 
टिक सकेगा । यहाँ पर श्र ष्ठ यही रहता है कि स्थानीय प्रावश्यकताम्रों के भश्रनुवार छोटे आकार 
पर श्रौद्योगिक इकाई तथा प्लाण्ट की स्थापना की जाय । क्‍ 

(८ ) सरकारी नीति एवं नियन्त्रण (30ए७पहथा: ?00ए ध्ात॑ ए०४परा४४०॥)-- 
सरकारी नीति. एवं नियन्त्रण का भी झौद्योगिक इक्राई एवं प्लाण्ट के आकार पर प्रभाव पड़ता 
है । उदाहरण के लिए, उद्योग (विकास एवं नियमत) अ्रधिनियम, १६५१ के अनुसार “तालिका 
भ्र' में वणित उद्योगों को स्थापित करने हेतु, जितके लिए १ लाख रु० से अधिक की पूंजी की 
प्रावश्यकता होती है, केन्द्रीय सरकार से पूर्व भ्रनुमति लेना परम ग्रावश्यक होता है । अनुमति 
प्रदान करने से पूर्व केत्रीय सरकार, अन्य शर्तों के अतिरिक, यह पी देवी है £ उपो थे प्रमा- 
पित आकार का है अ्रयवा नहीं, अत एवं ऐसे उद्योग के प्लाण्ट का आक्रार बड़ा ही होता है| 

( € ) संयुक्तीकरण श्रथवा एकीकरण ((00770०79007॥ 07 79/8878/07)--जब दो 
या दो से भ्रधिक इकाहइयाँ झ्रापप्त में मिल जाती हैं तो वह संध्रुक्ीकरण अत एक्तीकरण कह- 
लाता है। इसके द्वारा भी व्यावपायिक इकाइयों के प्रकार में वृद्धि होरी है। उदाहरण के लिए, 
यदि आगरे की राना शू फैक्टरी तथा मोहत शू फक्ठ री दोतों झ्रापत में मिल कर एक हो जायें 
तो इन दोनों के मिलते से जिस व्यावसाथिक इफ़ाई का निर्माण होगा उसका श्राकार निश्चित 
रूप से पहले की इकाइयों से बड़ा होगा । 

(१०) स्थानीयकरण तथा शीघ्र स्थापना (,00क॥534007॥ धात 6७7ए 807॥)-- 
स्थातीयकरण के कारण तथा शीघ्र स्थापना के तत्व भी प्लाण्ट के आकार को प्रभावित करते 
हैं । जिस उद्योग को स्थानीयकरण की सुविधायें उपन्ध हों तया जिप्ते शीघ्रता से' स्थापित किया 
जा सकता हो, उसके प्लाण्ट क। आकार निश्वप्रात्मक रूप पें बड़ा होग। । उद्दाहरण।के लिए, भारत 
में स्थित अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बम्बई में स्थित सूती वस्त्र मित्रों क्रा आकार बड़ा है। इसका 
कारण यह है कि बम्बई में सूत्ती वस्त्र उद्योग के स्थानीयक्र रण के तत्व मौजूर हैं एवं मिलों की 
शीघ्रता से स्थापना की जा सकतीं है । 

बृहताकार अथवा बड़े आकार वालो इकाइयों को प्राप्त होने! वाली 


बचतें ग्रथवा मितव्ययिताएं अ्रथवा लाभ 
(8007007768 07 80070ण ४० .49ए4॥092०8 ० ,8/298 $8260 89587685 


०7 700४7 ४४ ए77() 
ग्राजकल बड़े श्राकार वाली व्यावसायिक श्रथवा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने' 
वाली प्रवृत्ति निरन्तर बढ़ती जा रही है। इनकी स्थापना का प्रमुख्व कारण विभिन्न आ्थिक लामों 
का होना है। ऐसी इकाइयों को विशेष प्रकार की बचतें प्राप्त होती हैं । इन बचतों को मुख्यतः 
झागे दिये गये चार भागों में विभाजित किया जा सकता है । 
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बड़े श्राकार वाली अंक को प्राप्त होने वाली बचतें 








४ ता 
() रह में बचते (५) विपणन में बचतें 
| | ( १ कक ४ । 
गे बचतें ब) अभ्यान्तरिक बचतें २) विज्ञापन से लाभ । 
जा | (व) के (३) सामूहिक विक्रय के 
(१) बड़े पैमाने पर माल (१) श्रम-विभाजन लाभ । 
क्रय करने पर बचतें । से लाभ । 
(२) भाड़ में बचतें । (२) वेज्ञानिक भनु- 
सन्धान के लाभ । 
(३) स्थानीयकरण (३) स्वचालित 
के लाभ । मशीनों के प्रयोग 
से लाम । 
(४) अन्य बचतें । (४) विशेषज्ञों को 
नियुक्ति से 
लाभ । 
(५) मरम्मत की 
सुविधायें । 
(६) अवशिष्ट पदार्थों 
के उपयोग से 
बचत । 
(७) अन्य बचतें 
लक म 
() प्रबन्ध सें बचते (गा) वित्त आआ बचतें 
(१) कुशल एवं अनुभवी (१) पूंजी के उपयोग 
व्यक्तियों की नियुक्ति में बचत । 
से लाभ। 
(२) ऊपरी व्यय में कमी । (२) भ्रजित आय का 
पुनविनियोजन । 
(३) उधार विक्रय की 
वसूली में सुविधा । 


(] ) उत्पादन में बचतें (7 00॥ण7॥०६४ थ ?70०ग7लांगा)--- 

श्राथिक दृष्टि से एक बड़े आकार की भ्रौद्योगिक इकाई में छोटे आकार वाली झद्यो- 
गिक इकाई की तुलना में उत्पादन सम्बन्धी अनेक बचतें प्राप्त होती हैं। इन बचतों को निम्न- 
लिखित दो भागों में विभाजित किया जा सकता है :--- 

( भ्न ) बाहरो बचतें (770०8) 200०0०7०७)--इस प्रकार की बचत में हम उन 
बचतों को सम्मिलित करते हैं जो एक उत्पादक को उत्पादन की इकाई के बाहर से प्राप्त होती हैं । 
इस प्रकार की बचतों का भ्ौद्योगिक इकाई के भीतरी सद्भुठन से लगभग कुछ भी सम्बन्ध नहीं 
होता है, अ्रपितु वे उन कारणों से उत्पन्न होती हैं जो ओद्योगिक इकाई के अ्रधिक्वार क्षेत्र के बाहर 
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होते हैं। ऐसी बचत का सम्बन्ध किसी विशेष औद्योगिक इकाई से नहीं होता, बल्कि सारे उद्योग 
से होता है। सभी फर्म या कारखाने, जो व्यवसाय अथवा उद्योग विशेष में भाग लेते हैं, इन बचतों 
को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी बचतों की मात्रा सारे उद्योग के विकास की स्थिति पर निर्भर 
होती है । प्रमख बाहरी बचतें निम्नलिखित हैं :-- 


( १ ) बड़े पेमाने पर साल क्रय करने पर बचतें---बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाली' 
श्रौद्योगिक इकाई को बड़ी मात्रा में कच्चे माल की श्रावश्यकता पड़ती है। यह माल सस्ती दर 
पर ज्रय हो जाता है, वयोंकि इसे उत्पादकों अथवा बड़े-बड़े थोक व्यापारियों से सीधा खरीदा जा 
सकता है। यही नहीं, श्रौद्योगिक इकाई का आकार बहुत बड़ा होने पर कच्चे माल को अपने ही' 
यहाँ उत्पादित किया जा सकता है । उदाहरण के लिये, बड़े-बड़े चीनी मिलों के पास स्वयं के गद्ने 
के फामं होते हैं । 

( २ ) भाड़े में बचतें---जब बड़ी मात्रा में माल एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थाना- 
न्तरित किया जाता है तो उस रेलवे के डिब्बों, ट्रकों एवं जहाजों द्वारा लाया तथा ले जाया जा 
सकता है। यही नहीं, बड़ी-बड़ी श्रौद्योगिक इकाइयों के पास श्रपने निजी जहाज, रेलवे लाइनें एवं 
मोटर ट्रक होते हैं । इससे भाड़े में पर्याप्त बचत होती है । उदाहरण के लिये, झागरे के बी० पी० 
अ्रॉयल मिल के पास अपने स्वयं के ट्रक हैं, जिनके द्वारा तेल कलकत्ता तक ले जाया जाता है । 
इसके अ्रतिक्ति यातायात कम्पनियाँ भी बड़ी मात्रा में माल मँगाने वालों एवं भेजने वालों को 
भाड़े की दर में छूट देती हैं । 


( हे ) स्थानीयकरण के लाभ--किसी विशेष उद्योग का एक ही स्थान पर स्थानीय- 
करण हो जाने से श्रनेक प्रकार की बचतें प्राप्त होती हैं, जेसे सस्ती दर पर पानी तथा बिजली 
की प्राप्ति श्रादि । 

( ४ ) श्रन्य बचतें--उपरोक्त बाहरी लाभों के श्रतिरिक्त एक व्यावसायिक इकाई को 
यातायात तथा संवादवाहन साधनों के विकास के लाम; बाजार एवं बेकिंग के विकास के लाभ 
भ्रादि भी प्राप्त होते हैं । 

( व ) श्रभ्यान्तरिक बचतें (7700078! 800707705)--ऐसी बचतों का सम्बन्ध श्रौद्यो- 
गिक इकाई की भीतरी व्यवस्था से है। इसमें उन सब सुविधाओं को सम्मिलित किया जाता 
है जो किसी इकाई के भीतरी सद्भुठनों की दशाओं में सुधार के कारण उत्पन्न होती हैं। ऐसी 
सुविधाओं का सम्बन्ध इकाई विशेष से होता है, सारे उद्योग से नहीं ॥ ऐसे' प्रमुख लाम एवं बचतें 
निम्नलिखित हैं :--- ु 

( १ ) अ्रम-विभाजन से लाभ---वड़े आकार वाली औद्योगिक इकाइयों में श्रम-विभा- 
जन की पद्धति को आसानी से कार्यान्वित किया जा सकता है। इसके लागू होने से सम्बन्धित 
श्रौद्योगिक इकाई को अनेक प्रकार की बचतें प्राप्त होती हैं, जैसे--कुशल व्यक्तियों की नियुक्ति के 
लाभ, बड़ी-बड़ी मशीनों की स्थापना से होने वाली बचतें तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन के लाभ 
भ्रादि । है 

( २ ) वेज्ञानिक अनुसंधान एवं श्रन्चेषण के लाभ--आधुनिक युग वैज्ञानिक अनुसंधान 
एवं श्रन्वेषण का युग है । बड़े श्राकार वाली औद्योगिक इकाइयों में एक पृथक से वैज्ञानिक श्रनु- 
संधान एवं अन्वेषण विभाग स्थापित किया जा सकता है। इससे कम लागत पर उच्चकोटि का 
माल उत्पादित किया जा सकता है । 


( ३ ) स्वचालित मशीनों के प्रयोग से लाभ--वड़े ग्राकार वाली औद्योगिक इकाइयों 
श्गै ४ सं०, १० 
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में स्वचालित मशीतों का प्रयोग किया जा सकता है। इनकी उत्पादन क्षमता श्रपेक्षाकृत कहीं" 
श्रधिक होती है । इससे प्रति इकाई उत्पादन व्यय कम हो जाता है । 

(४ ) विशेषज्ञों फी नियुक्ति से लाभ--बड़े आकार वाली श्रोौद्योगिक इकाइयों में 
प्रशिक्षित एवं योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना सम्भव हो जाता है। ऐसी इकाइयों में साहसी 
कारखाने की सामान्य समस्‍यायें अपने प्रवन्धक, फोरमेन झादि को सौंगकर स्वयं नीति 
आदि निर्माण के काय॑ कर सकता है। इसके विपरीत, एक छोटे भ्रकार वाली औद्योगिक इकाई में 
साहसी को सभी काय या तो स्वयं ही करने पड़ते हैं अथवा इन कार्यों के लिये उसे साधारण 
योग्यता वाले व्यक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता है । 

(५ ) उच्च तकनीकी की बचतें--एक छोटे उपक्रम की तुलना में बड़े श्राकार वाले 
उपक्रमों में उच्च तकनीकी युक्त बड़े-बड़े यन्‍्त्रों (जैसे बिजली का कम्प्यूटर) की स्थापना की जा 
सकती है । इन यन्त्रों की सहायता से जठिल से' जठिल एवं घण्टों में होने वाला कायें बटन दबाते 
ही केवल कुछ सैकिण्ड में ही सम्पन्न हो जाता है। इनसे प्रति इकाई औसत लागत में पर्याप्त कमी 
हो जाती है । 

( ६ ) मरम्मत की सुविधयें--एक बड़े आकार वाली इकाई में विभिन्न प्रकार की 
मशीनों का प्रयोग होता है, जिनमें टूट-फूट होती रहती है । उत्पादन कार्य क्रम में बाधा न प्राने 
देने के लिये यह श्रावश्यक हो जाता है कि टूटी! अथवा बिगड़ी हुई मशीनों की तुरन्त मरम्मत 
कराई जाय । एक बड़े ग्राकार वाली इकाई स्त्रयें अअता एक प्रथ॑क मरम्मत विभाग स्थापित कर 
सकती है। इससे उत्पादन में रुकावट न आने के साथ-साथ धन तथा समय की भी बचत होती है। 
उदाहरण के लिये, टठा प्राइरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० के यहाँ एक पृथक मरम्मत विभाग 
होने के कारण उप्तमें निरन्तर उत्पादन कांये होता रहता है। 

(७ ) अ्वशिष्ठ पदार्थों (8796 ?70600) के उपयोग से बचत--प्रत्येक उत्पादन कार्य 
में किसी न क्िपी प्रकार की ग्रवशिष्ट उपज अथवा बेकार सामान अवश्य निकलता है। छोटे 
भ्राकार की इकाइयों में इसका उपयोग न होकर फेंक दिया जाता है। किन्तु बड़े आक्रार वाली 
इकाइयों में इसका उपयोग करके सहायक उत्पादत प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिये, 
बड़े श्राकार वाली सूती वस्त्र कारखाने में टूटे-फूटे सूत के धागों से दरियाँ तैयार की जा सकती हैं। 

( ८ ) शअ्रन्य बचतें--उपरोक्त बातों के श्रतिरिक्त एक बड़े श्राकार वाली इकाई में 
और भी कई प्रकार की बचतें प्राप्त होती हैं, जैसे--शक्ति के उपयोग में बचत (भ्राधुनिक मशीनों 
में पुरानी घित्ती-पिटी मशीनों की तुलना में कम शक्ति का उपयोग होता है), पैकिंग विभाग में 
बचतें, कार्यालय में बचत, एकस्व ब्रधिकार (28०7६ 78॥/) प्राप्त करने में बचत झ्रादि'। 

( ॥ ) प्रबन्ध में बचत (7ए0णणाए ९६5 ॥ िशाबए९0ााशा--- 

एक बड़े झ्राकार वाली व्यावस्ताथिक अथवा ओद्योगिक इकाई को प्रब॑न्ध सम्बन्धी श्रनेक 
बचत प्राप्त होती हैं । प्रमुख बचतें निम्नलिखित हैं :--- 

” (१ ) कुशल एवं प्रनुभवो व्यक्तियों की नियुक्ति से लाभ--एक व्यावस्तायिक श्रथवा 
ओऔद्योगिक इकाई में प्रबन्ध सम्बन्धी अनेक जटिल समस्यात्रों का सामता करना पड़ सकता है। 
इनके समाधान के लिये ग्रनु भवी व्यक्तिपों की सेवाओं की अवश्यकृता पड़ती है। एक बड़े झाकार 
वाली इकाई में ऐसे व्यक्तियों की सेवाँगप्नों का लाभ उठाया जा सकता है। इसके विपरीत, एक 
छोटे श्राकार की इकाई इनकी सेवाप्रों का भार वहन करने में प्रसमर्थ रहती है, क्योंकि वे मेहगी 
पड़ती हैं । ' 
( २ ) कियात्मक सड्भठन की स्थापना--बड़े उपक्रम में क्रियात्मक सज्भठन (कफा ०. 
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0074| 07298॥758007) की पद्धति को लासू किया जा सकता है। इससे विशिष्टीकरण को प्रोत्सा- 
हन मिलता है । क्रियात्मक सज्भुठन तथा विशिष्टीकरण से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, जिनका वर्णन 
सम्बन्धित अ्रध्यायों के श्रन्तगंत पहले ही किया जा चुका है । 

( हे ) ऊपरी व्यय में कम्ी--बड़े आकार वाली इकाई में उत्पत्ति की प्रति इकाई के 
अ्रनुप्रक व्यय (5097]0767/0"ए (०७) अथवा ऊपरी व्यय (07८०४०७० &एथ॥७६४५) श्रपेक्षाकृत 
कम आते हैं। इसका कारण यह है कि इस प्रकार के व्यय साधारणतया निश्चित अथवा स्थिर 
होते हैं । चू कि बड़े श्राकार वाली इकाई में उत्पत्ति की मात्रा अधिक होती है, अतएव प्रति इकाई 
ऊपरी व्यय कम हो जाता है । 

(7॥॥ ) वित्त सम्बन्धी बचतें (0८०7०॥८४ श॥ छंशा००)--- 

बड़े ग्राकार वाली व्यावसायिक श्रथवा श्रौद्योगिक इकाइयों में वित्त सम्बन्धी श्रनेक 

बचतें प्राप्त होती हैं । महत्त्वपूर्ण बचतें निम्नलिखित हैं :--- 

| ( १ ) पूंजी के उपयोग में बचत--बड़े आाकार वाली इकाई में उत्पादक अथवा 
निर्माता को पूंजी के उपयोग में भी बचत होती है, क्योंकि ऐसे उत्पादक की बाजार में साख 
ऊची होती है, जिससे उसे कम ब्याज तथा उचित शर्तों पर अधिक मात्रा में ऋण मिल जाते हैं।. 

( २ ) पूृजी की प्राप्ति में सुगसता--बड़े आकार वाली इकाइयों में छोटे झ्ाकार 
वाली इकाइयों की तुलना में आसान शर्तों पर सुगमता से पर्याप्त मात्रा में पूंजी की प्राप्ति की 
जा सकती है। पूजी को प्राप्ति श्रंथ एवं ऋण-पतन्नों का निर्गेमनन करके तथा विशिष्ट संस्थाश्रों 
(जैसे---श्रौद्योगिक वित्त निगम) से ऋण लेकर की जा सकती है । 

( ३ ) श्रजित श्राय का पुनविनियोजन--एक बड़े श्राकार वाली झ्ौद्योगिक इकाई में 
लाम की मात्रा भी श्रपेक्षाकृत श्रधिक होती है । समस्त लाभ का वितरण न करके उसका कुछ 
भाग रोक लिया जाता है। इस रोके गये लाभ के भाग का इकाई में पुनविनियोजन कर दिया 
जाता है। यह पद्धति प्रति वर्ष भ्रपनाई जाती है । अतएवं धीरे-धीरे यह राशि विशाल पूंजी का 
रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार उक्त झ्ौद्योगिक इकाई को स्वयं अपने ही साधनों से बिना 
ब्याज के पूजी उपलब्ध हो जाती है। छोटे आकार वाली व्यावतायिक इकाई में लाभ की मात्रा 
कम होने के कारण ऐसा करना सम्भव नहीं हो पाता है । 

( ४ ) उधार विक्रय की वसूलो में सुविधा--उद्योग पश्रथवा व्यापार की इकाई चाहे 
छोटी हो- अथवा बड़ी, सभी में नकद बिक्री के साथ-प्ाथ माल का उधार विक्रय भी करना पड़ता 
है। माल का उधार विक्रय होने के कारण उत्तक्री वसुली करने का प्रश्न उत्पन्न होता है, अन्यथा 
वह डुब जाता है। बड़ आकार वाली इकाइयों में इसकी वसूली के लिये विशेष व्यक्तियों की 
नियुक्ति की .जा सकती है, जिसके कारण वसूली व्ययों में बचत रहती है तथा ऋण के डूबने का 
भय भी कम हो जाता है, जिसका कारण यह है कि माल उधार लेने वाला क्रेता जानता है कि 
यदि मैंने भुगतान नहीं किया तो मुझे भविष्य में उधार माल नहीं मिलेगा तथा इसके साथ मुफे 
वंधानिक मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेंगा। 

(॥९ ) विपणन में बचतें (000॥0०7ल्‍स्‍०६५ ॥॥ १(७77९४॥2) --- 

एक वस्तु उपमोक्ता तक पहुँचते-पहुँचते कितने ही हाथों में से होकर निकलती है। 
प्रत्येक व्यापारी अपने श्रम की लागत सम्बन्धित वस्तु के मूल्य में जोड़ देता है। कभी-कभी यह 
मूल्य व॒द्धि वस्तु के लागत व्यय के बराबर या इससे श्रधिक भी हो जाती है । अ्रतएवं एक छोटे 
आकार वाली व्यावसायिक इकाई का उत्पादक व्रिपणन सम्बन्धी सुविधाग्रों का समुचित उपयोग 
नहों कर पाता है | इसके विपरीत, एक्र बड़े आकार वाली व्यावसायिक्र इकाई में इनका विस्तृत 
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प्रयोग करना सम्भव होता है, क्योंकि इसमें निम्नलिखित विपणन सम्बन्धी बचतें प्राप्त होती हैं :--- 

( १ ) विक्रय सें बचत--एक बड़े श्राकार वाली व्यावस्तायिक इकाई योग्य विक्षेताश्रों, 
एजेण्टों और बिक्री विशेषज्ञों की सेवाश्रों को प्राप्त कर बड़ी मात्रा में विक्रत करने में समय॑ हो 
जाती है। ऐसा करने से जहाँ विक्रय में पर्याप्त कद्धि होती है वहाँ प्रति इकाई वितरण व्यय में 
भी कमी हो जाती है । जैसे-जैसे विक्रय की मात्रा बढ़ती जाती है, वैप्ते-वै्ते प्रति इकाई विक्रय 
व्यय भी कम होता जाता है । 

(२ ) विज्ञापन व्यय में फप्ती--भ्राधुनिक युग विज्ञापन का युग है। माल की बिक्री 
में वृद्धि करने हेतु प्राधुनिक विज्ञापनों के साधनों (जितका बर्ण। इस पुछ्तक में एक पृ थक 
भ्रध्याय के श्रन्तगंत किया गया है) का प्रयोग करना पड़ता है। एक बड़े आकार की व्यावत्तायिक 
इकाई में प्रभावपूर्ण विज्ञापन के साधनों का सहारा लेकर विक्रय की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि की 
जा सकती है। इसके विपरीत, छोटे श्राकार की व्यावप्धिक इकाइयों में आधुनिक विज्ञापन के 
साधनों का उपयोग करना आथिक कारणों से सम्भव नहीं हो पाता है । 

( ३ ) सामृहिक विक्रय के लाभ--बड़े प्राकार वाली व्यावप्तायथिक इकाइयों में उप- 
भोक्ताश्रों की पसन्दगी के श्रनुंसार विभिन्न प्रकार का उत्पादत होता है। साहसी इन स भी 
वस्तुओं का विक्रय अपने कुशल विक्रप-सज्भुठन के द्वारा सामूहिह्त विक्रत करने में समर्थ हो 
जाता है। 

उदाहरण के लिये, डी० सी० एम० की रिठेल की दृकानों पर भ्रपने ही क्लॉय मिल्स 
द्वारा निभित सभी प्रकार के कपड़ों का सामूहिक रूप में विक्रम किया जाता है, जिसे विष में 
सुविधा तथा बचत दोनों ही रहती हैं । 

( ४ ) सेवा सम्बन्धी सुविधाश्नों का विकास--एक बड़े आकार वाली इकाई में कम 
लागत पर ग्राहकों के लिए सेवा सम्बन्धी सुविधाश्रों का विकास किया जाता सम्भव होता है, जैसे 
गर्मियों में पीने के लिये ठण्डे पाती की व्यवस्था करना, ग्राहकों के धर पर माज़ पहुँचाये जाने की 
सुविधा (०76 एथाएथ'ए $०एशं००) तया प्रन्य नि:शुल्क सेव प्रों की व्यवस्था किया जाता । 

अनुकुलतम आकार अथवा आदशे झ्राकार 
((777एए 58286) 
अनुकलतम आकार का श्र (९४॥ाह् ण॑ 0एवगआएा 820)--- 

भिन्न-भिन्न उद्योगों में भिन्न-भिन्न अ्रकार की औद्योगिक इकाइयाँ देखते में श्राती हैं। 
उदाहरण के लिये, लौह एवं इस्पात उद्योग में इक्राइयों का श्राकार भ्रपेक्षाकृत बड़ा होता है। 
जबकि क्ृषि उद्योग में व्यक्तिगत कृषक के फार्म का आकार छोटा होता है । आकार की विभिन्नता 
का मूल कारण यह है कि एक निश्चित आकार की झौद्योगिक इकाई एक विशेष प्रकार के उद्योग 
की दशाश्रों के श्रनुकूल होती है। यही नहीं, एक ही उद्योग के प्रस्तात भो विभिन्न श्राकार की 
इकाइयाँ हो सकती हैं और प्रत्येक इकाई की उत्तादन लागत तथा लाभ कप्राने की क्षमता भी 
अलग-अलग होती है । भारतीय वस्त्र उद्योग इसका ज्वन्नन्त उद्हरण है। इप्त उद्योग में छो टी' 
से छोटी तथा बड़ी से बड़ी श्रौद्योगिक इकाई विद्यमान है। किन्तु प्रतिपोगिता के इप्त युग में 
केवल वही औद्योगिक इकाई सफल हो पाती है, जिप्तक्ते अन्तर्गत न्यूवतम व्यय पर अधिकृत म 
उत्पादन प्राप्त होता हो। यही वास्तव में किसी झ्रौद्योगिक इकाई का सही आकार होता है, 
अतएव प्रनुकूलतम झ्ाकार से हमारा अभिप्राय ऐसे झ्राकार से है जिसमें न्यूनतम व्यय पर अधिकत से 
उत्पादन होता है । साधारण शब्दों में, भ्रनुकूलतम आकार की इकाई वह है, जिसकी क्षमता सर्वा- 
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घधिक हो । अ्तएवं यदि औद्योगिक इकाई अ्रनुकूलतम आकार से बड़ी या छोटी होगी, तो वह 
भ्राथिक हृष्टि से उपयुक्त इकाई नहीं हो सकती । 
अनुकलतम प्राकार की परिभाषाएं -- 

प्रो० रोबिस्सन के श्रतुसार, “अनुकूलतम फर्म से हमारा अभिप्राय ऐसी फर्म से है, जिसमें 
तकनीकी तथा संगठन को योग्यता की वर्तमाव दशा के कारण प्रति इकाई श्रोसत लागत मूल्य 
निम्नतम हो तथा वे सभी लागत व्यय जिन्हें दीघंकाल में पूरा कर लेता चाहिये, सम्मिलित हों।/” 

बाई तथा हिवेट के अनुसार, अनुकूलतम आकार को श्रौद्योगिक इकाई “व्यावसायिक 
उपक्रम का वह संगठन है जो तान्त्रिकता की निश्चित दशाप्रों तथा उप्तके द्वारा उत्पादित वस्तु 
के बाजार की दशाप्रों में दीघंकाल में अ्रपना माल सबसे कम औसत लागत पर उत्पादित कर 
सकती है ।£ 

प्रो० ए० बीकम के अ्रनुतार, “एक झादर्श संपार में सब फर्मों को उस समय तक बढ़ने 
देना चाहिए जब तक कि वे श्रन्य उत्पादकों की तुलना में कम श्रौप्रत लागत पर उत्पादन न 
करने लगें ।8 

प्रो० घोष के श्रनुसार, “पूर्ण प्रतिस्पर्धा की दशाप्रों में समी इकाइयाँ उस सीमा तक. 
विकसित होती हैं जहाँ पर उत्पादन के सभी साधनों का सबसे प्रभावी उपयोग हो सके । जब 
औद्योगिक इकाई इस सोमा पर पहुँच जाती है तो उसे प्रनुूलतम आकार की इकाई कहते हैं। * 

डॉ० पी० एस० लोकनाथन के भ्रनुसार, “प्रत्येक उद्योग में तथा प्रत्येक उद्योग की 
प्रचलित प्रत्येक उत्पाइन पद्धति में प्लाण्ट का एक निश्वित आकार होता है, जिससे कम आकार 
होने पर तकतीकी कारणों से उत्याइन अस्तम्मव तथा आािक कारणों से लाभरहित होता है।” 

निष्कर्ष---विशेषताएं--उपरोक्त महत्त्वपूर्ण प्भाषाओं का भ्रध्ययनत करने पर हम इस 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अ्नुकूलतम इकाई में निम्न विशेषताएं होती हैं :--(१) औसत लागत 
न्यूनतम होती है। (२) भ्रौतत लागत में समस्त प्रल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लागतों को सम्मिलित 
कर लिया जाता है। (३) उत्पादन भ्रधिक्रतम होता है। (४) कार्यक्षमता अधिकतम होती है । 
(५) श्रधिकतम लाभ होना अनिवाये नहीं है । (६) व्यवसाय से सम्बन्धित सभी प्रकार की क्षति एवं 
बरबादी रुक जाती है। (७) उत्पादन के विभिन्न घढकों (जैसे--भूमि, श्रत, पू जी, साहस, श्रबन्ध 
आादि) के बीच झ्रादर्श समन्वय स्थापित हो जाता है। दूसरे शब्दों में, अनुकूलतम इकाई तथा 
अधिकतम लाभ में कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता । 





7 काया 9 ज्रांता लांडपा8 ०णातांप्रणा ण (०णाांवुप० बात ण2क7ंग्ग8 80॥/ 976 
(06 ]0जए़65 एल'82० 005 9छ70०व007 फ#७7 पं, शीद्या था ॥058 008४5 जद 
पाप्र/ 926 - ठ60एथ०त ॥॥ 96 ॥008 7प7 6 |णप060. ०-8. &. ७. एणकाडइणा : 
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झनुकलतम आकार की श्रालोचनायें-- 

कुछ विद्वानों का कहते है कि अ्रनुकूलतम आकार की धारणा केवल मानसिक कल्पना 
मात्र ही है, श्रतएव यह आलोचनाम्नों के परे नहीं है। अनुकूलतम आकार की मुख्य आलोचनाए' 
निम्नलिखित हैं :--(१) यह- विचार पूर्ण प्रतिस्पर्धा का होना मानता है, जो वास्तविकता नहीं है, 
प्रतएव यह कोरी कल्पना ही है । (२) प्रो० शुम्पीदर (?7ण, $"ए्र/ए७७) के अनुसार, यद्यपि 
पूर्ण प्रतिस्पर्धा का होना यह बतलाता है कि इकाई का आकार अनुकलतम है, परन्तु पूर्ण प्रति- 
स्पर्धा के न होने का कदापि यह अर्थ नहीं है कि इकाइयों का आकार अनुकूलतम नहीं है। (३) 
यह मालूम करना कठित है कि विभिन्न उद्योगों में कौन-सी इकाई अ्नुकूलतम भ्ाकार की है | 


मार्शल का प्रतिनिधि फर्म सम्बन्धी विचार 

परिभाषा--- 

फर्म के आकार के सम्बन्ध में मार्शल ने बहुत ही स्पष्ट एवं प्रभावशाली शब्दों में 
अपने विचार प्रकट किये हैं। इस सम्बन्ध में उन्होंने “प्रतिनिधि फर्म' के विचार का प्रतिपादन 
किया है। उनके शब्दों में, “प्रतिनिधि फर्म एक ऐसी फर्म है जिसका जीवन काफी लम्बा रहा 
. हो, जिसे यथेष्ट सफलता मिली हो, जिसका प्रबन्ध एक सामान्य योग्यता वाले व्यक्ति द्वारा किया 
जाता हो और जिसे सामूहिक उत्पत्ति की आन्तरिक एवं बाहरी बचतें सामान्य रूप से प्राप्त होती 
हों, जबकि उत्पन्न को हुई बस्तुश्रों को किस्म, इनके विक्रय के लिए प्रस्तुत करने की दशा तथा 
श्राथिक वातावरण को ध्यान में रक्खा जाता हो ।! 


मार्शल मे आगे चलकर यह बताया है कि प्रतिनिधि फर्म का आकार सदेव एकसा 
रहता है। दूसरे शब्दों में, प्रतिनिधि फर्म का आकार न तो बढ़ाया जा सकता है और न घटाया 
जा सकता है, अर्थात्‌ इसका आ्राकार सर्देव एकसा रहता है। अ्रपने इस विचार को उन्होंने बहुत 
ही सुन्दर शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया है--“फर्म बढ़ती हैं श्रौर गिरती हैं किन्तु प्रतिनिधि 
फर्म का झआराकार सदेव लगभग समान रहता है, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार से एक अक्रेले 
वन में एक प्रतिनिधि वृक्ष का आकार सर्देव समान रहता है ।”? 
प्रतिनिधि फर्म के बिचार को पृष्टि--- 
मार्शल ने जगली वृक्षों के श्राक्षार पर धपने इस महत्त्वपूर्ण विचार की पुष्टि को है । 
नहोंने जद्भल के व॒क्षों को तीन भागों में विभाजित किया है :---(१) बहुत छोठे वक्ष, अर्थात्‌ जो 
झभी-अ्मी उगे होते हैं, (२) युवा वक्ष, श्र्थात्‌ जो न तो बिल्कुल बच्चे ही होते हैं और न पूर्णतया 
बूढ़े ही, (३) पुराने वक्ष, भ्र्थात्‌ जो पुराने होकर सूखने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक उद्योग 
में तीत श्राकार की फर्म होती हैं। कुछ तो ऐसी होती हैं जो श्रमी बिल्कुल शिशु अवस्था (797६ 
$69828) में होती हैं ओर धीरे-धीरे बढ़कर श्रधिक बचत प्राप्त करती रहती हैं | कुछ इतनी पुरानी 
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होती हैं कि भ्रपनी कार्यक्षमता को खो चुकी होती हैं और कुछ बीच की श्रवस्था में होती हैं, जिन्हें 
सामान्य बचत तथा सामान्य कुशलता प्राप्त होती है। ऐसी फर्म की ज्याति स्थापित हो जाती है । 
इस तीसरी श्र॑णी में कई फर्म हो सकती हैं, किन्तु वे सभी प्रतिनिधि फर्म नहीं होंगी । केवल वही 
फर्म प्रतिनिधि फर्म कहलायेगी, जो सभी दृष्टिकोणों से एक सामान्य अथवा झ्ौसत फर्म होगी । 
प्रतिनिधि फर्म के लक्षण-- | 

(१) यह एक श्रौसत फर्म होती है। (२) इसका श्राकार सदैव समान रहता है । 
(३) यह न तो बिल्कुल नई फर्म होती है और न बहुत पुरानी फर्म ही, बल्कि मध्यम श्रेणी की _ 
फर्म होती है। (४) इसका त विकास होता है और न संकुचन । (५) ऐसी फर्म एक या एक से 
अधिक हो सकती हैं । 
प्रतिनिधि फर्म की श्रालोचनायें-- 

मार्शल की प्रतिनिधि फम की श्रथेशास्त्रियों द्वारा बहुत ही कु शब्दों में श्रालोचना की 
गई है। इस सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण आलोचनायें निम्नलिखित हैं :--- 

( १ ) माशंल का प्रतिनिधि फर्म का विचार एक कोरी कल्पना है तथा इसका व्याव- 
हारिक जीवन से' कोई सम्बन्ध नहीं है । वास्तविक जीवन में प्रतिनिधि फर्म का किसीं भी उद्योग 
में पता लगाना अ्रसम्भव है । एक विद्वान के शब्दों में, “मार्शल की प्रतिनिधि फर्म केवल मस्तिष्क 
की उपज है और वास्तविकता से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।” 

( २ ) कुछ लोगों का कहना है कि मार्शल का प्रतिनिधि फर्मे का विचार अपूर्ण तथा 
अ्रस्पष्ट है । रॉबटेंसन (२०७००४४००) का विचार है कि माशल ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि 
प्रतिनिधि फर्मे उद्योग के विस्तार का प्रतिनिधित्व करती है या व्यय का। उनके अनुसार यह 
केवल उद्योग की सामान्य लागत का द्योतक है। 


( ३ ) प्रतिनिधि फर्म का विचार केवल स्थिर दशा (8900 $/96०) से ही सम्बन्धित 
है, जबकि वास्तव में संसार सदा प्रावैगिक दशा (0एाकणां० 8:46) में ही रहता है, क्योंकि 
संसार में प्रत्येक दशा में निरन्तर परिवतंन होते रहते हैं । 

(४ ) यह श्रावश्यक नहीं है कि प्रतिनिधि फर्म केवल वही हो जिध्का जीवन काफ़ी 
लम्बा रहा हो । उदाहरण के लिए, ऐसी बहुत-सी फर्म हैं जोकि शुरू से ही कांफी बड़ी हैं तथा 
उनकी गिनती अनुकूलतम इकाई में हो सकती है। इसी प्रकार ऐसी भी कई छोटी फर्म हो सकती . 
हैं जो काफी लम्बे जीवन के पश्चात्‌ भी श्रपना विकास करना आशिक दृष्टि से उपयुक्त न समर्भे । 

पीगू की साम्य फर्म 
(४86 एवफ्राए-प्रा॥ छाए ए एछं४0००) 
साम्य फर्स से श्राशय-- क्‍ 

पीयू ने साम्य फर्म के विचार का प्रतिपादन किया है। पीगू का कथन है कि यह 
सम्भव है कि जब पूरा उद्योग साम्य की दशा में हो पर उसके अ्रन्तगंत सभी फर्म साम्य की दशा 
में न हों । जबकि उद्योग विशेष में न तो विस्तार ही होता है और न प्रकुचन ही तब भी"*व्यक्ति- 
गत रूप से कुछ फर्मों का विस्तार हो सकता है, कुछ का संकुचन । परन्तु सम्भव है कि कोई 
फर्म विशेष साम्य की दशा में हो, श्र्थात्‌ न तो उसका विस्तार;होता हो ओर न संकुचन ही। ऐसी 
फर्म को साम्य फर्म कहते हैं। पीगू के श्रनुसार, “इसका झ्राशय यह है कि “कोई ऐसी फर्म हो' 
सकती है, जो उस समय जबकि समस्त उद्योग साम्य की दशा में है, अर्थात्‌ जबकि वह एक 
सामान्य पूर्ति मूल्य 'ग' पर “'क” मात्रा में उत्पादन करती है, व्यक्तिगत रूप से स्वयं भी साम्य में 
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हो भर एक निश्चित मात्रा श्र का उत्पादन करती हो ।”! पीगू के मतानुसार साम्य फर्म कह- 
लाने के लिए यह श्रावश्यक है कि उद्योग का पूर्ति मूल्य साम्य फर्म की सीमित लागत के बराबर 
ही नहीं, वरव् उसकी भ्रौसत लागत के बराबर भी हो । ऐसी फर्म सैद्धान्तिक भी हो सकती है 
और व्यावहारिक भी । साथ ही, ऐसी एक से भ्रधिक फर्म भी हो सकती हैं । 
साभ्य फर्म की आलोचनायें-- क्‍ 

मार्शल की प्रतिनिधि फर्म की भाँति पीगु की साम्य फर्म भी आलोचनाओं से परिपूर्ण 
है। झआालोचकों का कहना है कि दोनों के विचारों में कोई विशेष अन्तर नहीं है । पीगू स्वयं भी 
इस बात को मानते हैं, क्योंकि वे स्वयं इस बात को कहते हैं कि उनका उद्देश्य मार्शल के विचार 
का स्पष्टीकरण ही है । अतएवं वे सभी आलोचनायें जो प्रतिनिधि फर्म के सम्बन्ध में की जा सकती 
हैं, साम्य फर्मों पर भी ठीक उत्तरती हैं । इस सम्बन्ध में मुख्य श्रालोचनायें निम्नलिखित हैं :--- 

( १ ) पीगू की विचारधारा बहुत ही कम व्यावहारिक उपयोगिता की है, क्योंकि 
साम्य बिन्दु को निर्धारित करने की समस्या सदेव बनी रहेगी | कोई भी उत्पादक जैसा कि इन 
विचारों में श्रपेक्षित है, अपने फर्म के आकार के सम्बन्ध में श्रयोग या खिलवाड़ नहीं करेगा । 

(२ ) साम्य फर्म का वाघ्तविक जीवन में उतना ही अस्तित्व है, जितना कि प्रति- 
निधि फर्म का । पीगू स्वयं इस बात को मानते हैं कि उतकी साम्य फर्म केवल कल्पना मात्र ही' 
'हो सकती है । आालोचकों का कथन है कि दोनों में कोई विशेष अन्तर नहीं है । 

( ३ ) पीगू का कहना है कि एक उद्योग उसी समय' सास्‍्य की स्थिति में होगा जबकि 
उसमें संलग्न सभी फर्म साम्य की स्थिति में हों। यह एक हास्यप्रद कथन है, क्योंक्रि यदि सभी' 
फर्म साम्य की स्थिति में हों तो फिर साम्य फर्म का महत्त्व ही क्या रह जाता है। 


प्नुकूलतम आकार को निर्धारित करने वाली शक्तियाँ श्रथवा तत्त्व 
(8००78 66077772 (0०7०/॥प7एणा $828) 


प्रो० रॉबिन्सन के अ्रनुसार, श्रनुकुलतम श्राकार को निर्धारित करने वाली शक्तियों को 
निम्नलिखित पाँच भागों में विभाजित किया जा सकता है । इनमें से प्रत्येक शक्ति श्रपने भ्रनुभव 
के भ्रनुसार भ्रनुवूलतम इकाई का निर्धारण करती है। ये शक्तियाँ तथा इनसे निर्धारित होने 
वाली अनुकूलतम इकाइयाँ निम्नलिखित हैं :--- 


श्राकार फो निधारित करने शक्तियों द्वारा निर्धारित होने बाली 
_  वालोशक्तियाँ | सभनुकूलतमइकाइयाँ 
[१] तकतोका शक्तियाँ (7०८४॥09| 6००४४) [१| अनुकूलतम तकनीकी इकाई ("0फागप्राा 
'.. वजल्णागर०हव एगा) 
[२] प्रबन्धीय शक्तियाँ. (७॥०६४०7७।- | [२] श्रनुकूलतम प्रबन्धीय इकाई (090ग्राप॥ 
50065) ४०792679| (7॥0) 


[३] वित्तीय शक्तियाँ (ए]040०७| 807००४) [३] अनुकूलतम वित्तीय. इकाई (0/90एप 
। जाशक्राएं॥। एण०) 

[४] बिपणीय शक्तियाँ (]४७:7०४॥8 7700- | [४] झनुकूलतम विपणीय इकाई (07#पप्रा। 
| 


८॥065) का 76778 एंगा!) 
[५] जोखिम एवं उच्चावचन की शक्तियाँ ' [५] अनुकूलतम जोखिम एवं उब्चावचनत इकाई 
(0९०९६ ० ॥२४४8 300 #]प्रशअंप/075) : ((9गप्रगपा $प0फ५०) (77॥) 
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इन पाँचों शक्तियों के मिलने पर अनुकूलतसम श्राकार की श्लौद्योगिक इकाई की स्थापना 
होती है । एक प्रकार की शक्तियों के दोषों का दूसरे वर्ग को शक्तियों के लाभों से सन्तुर्लन हो 
जाता है । ईंसी के फलस्वरूप अ्रनुकुलतम॒ आकार की ओऔद्योगिक इकाई को सबसे श्रधिक मितव्य- 
यितायें प्राप्त हो जाती हैं । प्रो० रॉबिन्सन के शब्दों में, “अनुकूलतम्‌ श्राकार की औद्योगिक इकाई 
में इन शक्तियों से होते वाला सन्तुलन रस्सा-कसी (7'प४8-०-५/०») के रस्से की भाँति होता है, 
जी दो दशाप्रों में स्थिर रहता है। प्रथम, जब किसी भी श्रोर उसको न खींचा जाय तथा द्वितीय॑ 
जबकि दोनों शोर की टीमों की शक्ति बिल्कुल समान हो |? जैसे-जैसे तकनीकी तथा प्रबेन्धकीय 
ज्ञात में विकास होता जाता है, वेसे-बंसे औद्योगिक इकाई के अ्नुकुलतम्‌ आकार में भी परिवर्तन 
होता जांता है। उपरोक्त पाँचों अनुकूलतम्‌ इकाइयों का भ्रलग-अलग वर्णन इस प्रकार है :--- 

( १ ) अनुकलंतम तकंनीकी इकाई (07४ए0फएा "6०४८६ ए0--तकनीकी 
विशेषज्ञ के द्वारा श्रनुकूलतम्‌ तकनीकी इकाई का निर्धारण होता है और शेष अनुकूलतम्‌ बिल्कुल 
छोड़ दिये जाते हैं । यह श्रम-विभाजन तथा प्राविधियों के एकीकरण [([[ग्राल्शाशांगा ० छझा०- 
०९५५९७) के भ्राथिक लाभ का परिणाम है। श्रम-विभाजं॑न के मुख्य आथिक लाभ हैं :--[भ्र] 
अंभिकों की कुशलता में वृद्धि; [ब] श्रम तथा समय॑ की बचत; [स] विशिष्टीकरंण; तथा [द] 
बड़ी-बड़ी मशीनों का आविष्कार । श्रम-विमाजन के सिद्धान्त को लागू करने के लिये यह आव- . 
श्यंक है कि औद्योगिक इकाई का आकार बड़ा हो । इत्त प्रकार ज॑से-ज॑से तकनोकी विकास होता 
जाता है वंसे-वैसे श्रौद्योगिक इकाई का श्राक्ार भी बढ़ता जाता है। इसका कारण यह है कि 
इससे कई मितव्ययितायें होती हैं, जैसे स्थायी श्रतिरिक्त व्ययों (07०७-०४० ०४००॥569) में कमी 
होना, कांयेक्षमता में वृद्धि होना, उत्पादन वृद्धि के अनुपात में निर्माण तथा संचालन व्ययों में 
कमी होना, श्रम-विभाजन के लाभ, मशीनों के प्रयोग से होने वाले लाभ तथा भीमकाय उत्पादन 
के लाभ आदि । किन्तु आगे चलकर एक ऐसा बिन्दु श्राता है जबकि श्रौद्योगिक इकाई का और 
आगे विकास करना श्रनार्थिक हो जाता है। इसका कारण यह है कि श्रम-विभाजन अथवा प्रावि- 
धियों के एकीकरण में प्राप्त होने वाली मितव्ययितायें संमाप्त होकर भ्रमितव्ययितायें आ जाती 
हैं। उदाहरण के लिए, एक दो मंजिल वाली बस की कीमत एक मंजिल वाली दो बसों के 
मकाबले में काफी कम होती है | किन्तु यह दो मंजिल वाली बस एक मंजिल वाली बस के मुका- 
बले में दुगने मुसाफिरों को ले जा सकती है तथा इसको चलाना भी अपेक्षाकृत सुविधाजनके 
रहता है। इप प्रकार दो मंजिल वाली बच में मितव्ययिता रहती है। परन्तु यदि इसी बस को 
तीन या चार मंजिल वाली बस में परिवर्तित कर दिया जाय तो यह बहुत भारी हो जायगी तथा 
इसके लिये नये-तये पुलों के निर्माण की झ्रावश्यकता प्रतीत होगी और इसको चलाना तथा इसमें 
बेठकर यात्रा करना खतरे से खाली नहीं रहेगा। अतएव मितव्ययिता समाप्त होकर अमित- 
व्ययिता झा जावेगी । 

उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि तकनीकी अनुकूलतम्‌ इकाई का निर्धारण 
श्रम-विभाजन तथा प्रविधियों के एकीकरण के द्वारा होता है । 

( २ ) श्रनुकूलतंम प्रबन्धकीय इकाई (090ए07 शि्ाब०ांध (एप्रां--श्रौद्यो 
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गिक इकाई के श्राकार में वृद्धि होने से प्रबन्ध के क्षेत्र में भी मितव्ययिता आती है। इसका कारण 
यह है कि औद्योगिक इकाई के आकार की वृद्धि के अनुपात में प्रबन्धकीय व्यय नहीं बढ़ता । एक 
बड़ी श्रौद्योगिक इकाई श्रपने प्रबन्धकीय कार्यों को कई भागों में बाँठ सकती है तथा उनके लिए 
विशेषज्ञों की नियुक्ति कर सकती है । प्रबन्ध कार्य में श्रम-विभाजन अ्रपनाने से व्यक्ति भ्रपने-अपने 
का में विशिष्टता प्राप्त कर सकते हैं तथा उनके ज्ञान एवं अनुभव से प्रबन्धकीय कुशलता बढ़ती 
है । कुशलता का श्रपव्यय नहीं हो पाता । कार्यक्षमता में दिन-दूती रात चौगुनी गति से वृद्धि 
होती है । अनुपन्धान का को प्रोत्साहन मिलता है। उत्पादन नियोजित ढद्भ से होने लगता है 
और प्रति इकाई लागत भी कम हो जाती है। परन्तु एक सीमा के पश्चात्‌ श्रौद्योगिक इकाई के 
आ्राकार में वृद्धि हो जाने पर केवल न प्रबन्धकीय मितव्ययिताश्रों में कमी भ्रा जाती है बल्कि अमि- 
तव्ययितायें हष्टिगोचर होने लगती हैं। इसका कारण यह है कि औद्योगिक इकाई का आकार 
आवश्यकता से श्रधिक बढ़ जादे पर विभिन्न विभागों में समन्वय करना कठिन हो जाता है तथा 
व्यक्तिगत सम्पर्क कम रह जाता है। लालफीताशाही का बोलबाला हो जाता है तथा कार्यक्षमता 
का भी हनन होने लगता है । प्रो० रॉबिन्सन के शब्दों में, “एक बड़ी फर्म पहियों के श्रन्दर पहियों 
की श्वुद्धला है, एक बड़ी विस्तृत मशीन है, जिसमें प्रत्येक निशंय के लिये एक व्यक्ति से परामर्श 
लेना, दूसरे से पूछना, तीसरे की अ्रनुमति लेना तथा चौथे से समभौता करना पड़ता है, जिसके 
परिणामस्वरूप निर्णय लेने में काफी विलम्ब हो जाता है |” श्रतएवं कुशल प्रबन्ध बनाये रखने 
हेतु एक सीमा के पश्चात्‌ प्रौद्योगिक इकाई के आकार की वृद्धि को रोका जाता है। इसी सीमा 
पर अ्नुकूलतस्‌ प्रबन्धकीय इकाई का निर्माण होता है । 

( ३ ) अनुकलतम वित्तीय इकाई (0ए/ग्राप फ्रग्ाक्षाएंब। एरा)--वित्त सभी 
श्राथिक क्रियाओं का जीवन-रक्त होता है। श्रौद्योगिक इकाई बड़ी हो श्रथवा छोटी, सभी को 
वित्त की आवश्यकता पड़ती है। जैप्ते-जैसे' श्रौद्योगिक इकाई का श्राकार बढ़ता जाता है बैसे-बैसे 
उसकी वित्तीय आवश्यकतायें भी बढ़ती जाती हैं। दूसरे शब्दों में, जेसे-जैसे किसी श्रौद्योगिक 
इकाई के वित्तीय साधन बढ़ते जाते हैं वैसे-वैसे उसका आकार भी बढ़ता जाता है। वित्त के क्षेत्र 
में सदेव' बड़े श्राकार की श्रौद्योगिक इकाई लाभ में रहती है, क्योंक्रि इकाई आकार में जितनी 
ही बढ़ेगी उसे उतनी ही सस्ती दर पर पूजी प्राप्त होगी । निजो एवं सरकारी दोनों ही वर्ग की 
वित्तीय संस्थायें बड़े श्राकार वाली औद्योगिक इकाइयों को बड़ी श्रासानी से कम ब्याज पर 
अधिक मात्रा में पूंजी उपलब्ध कर देती हैं। श्रतएवं उत्पादन जिस रीति से बढ़ता जायगा, 
वित्तीय व्यय उसी रीति से कम होता जायगा। इस प्रकार वित्तीय शक्तियाँ बड़े आकार की 
श्रौद्योगिक इकाई के पक्ष में होती हैं । 

( ४ ) अ्रनुकूलत्तम्‌ विषणत इकाई (0796007 (»77०४॥8 ए7)--एक अनुकूलतम्‌ 
विपणन इकाई बड़े पैमाने पर क्रय किये जाने वाली तथा विक्रय के फलस्वरूप होने वाली मित- 
व्ययिताओं तथा अ्रमितव्ययिताओं का फल है ।5 एक बड़ी श्रौद्योगिक इकाई बड़े पैमाने पर कच्चे 
माल आदि का क्रय करती है, अतएव उसकी सौदा करने की शक्ति बढ़ जाती है और वह कम 
भाव पर माल का क्रय कर सकती है। इस कार्य के लिये वह विशेषज्ञों की नियुक्ति भी कर 


3 “गुल छा्ट जी 48 8 8७१४४ ए जशञा625 ज़ांपरां। ज्ञा6००5, 20 ९४०००(6 पांश्ह्राएाए, 
॥7 जाला 6फलाए १6९०॒8ंणा इ०बुणा।68 08 ००8पराप्रा् एण हीं$ शब्ाा।, (76 - 7४शिप8 
00 8 7740, ॥6 एश॥यरांध्शंणा ण ३ पंत (6 बशत्शा)था 0 8 0एा0), 820 (॥8 
060एंडंणा 980077९8 870]688!ए7 68]9ए. --77. 3. 6. 7१00॥597. 

4 एछर्ण. 5. ९. एकाबो : 7४० 7/बपतकंदों 220/077 ०?" वाद, 
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सकती है तथा वैज्ञानिक साधनों को प्रयोग में ला सकती है । इससे यातायात में भी मितव्ययिता 
रहती है। यही नहीं, उच्च कोटि का कच्चा माल खरीदने से. श्रच्छा माल तैयार होता है भौर 
उसे भ्रपेक्षाकुत अधिक मूल्य पर बेचा जा सकता है। इसी प्रकार बड़े पैमाने पर माल का विक्रय 
करने से भ्रनेक मितव्ययितायें होती हैं, जैसे सामृहिक विज्ञापन करने से विज्ञापन व्यय में मित- 
व्ययिता, वितरण व्यय में मितव्ययिता, विक्रय विशेषज्ञों की नियुक्ति से होने वाले लाभ, कम 
स्टॉक, ब्याज में बचत आदि । इस प्रकार बड़ी मात्रा में क्रय-विक्रय से अनेक लाभ होते हैं, 
परन्तु इससे हानियाँ भी हैं । उदाहरण के लिये, यदि गलती से निम्न कोटि का कच्चा माल खरीद 
लिया जाय तो हानि भी अधिक होगी । इसके साथ-साथ औद्योगिक इकाई का आकार बढ़ने से 
विक्रय संगठन का व्यय भी बढ़ता जाता है और एक सीमा के पश्चात्‌ माल का विक्रय करना 
अपेक्षाकंत श्रधिक खर्चीला हो जाता है। इस सीमा पर अनुकूलतम्‌॒ विपणन इकाई की स्थापना 
होती है । 

( ५ ) श्रनुकुलतम जोखिम एवं उच्चावचन इकाई (090एप्रण $प्राएश्व एणा)-- 
ग्रब॒ तक हमने यह मान रखा है कि उत्पादित माल की माँग बराबर कायस रहता है। लेकिन 
व्यवहार में माँग सम्बन्धी परिवर्तत बहुत अधिक हुआ करते हैं, श्रतएव औद्योगिक इकाई के 
श्राकार की योजना बताते समय साहसी को माँग में होने वाले परिवर्तेनों को भी ध्यान में रखना- 
पड़ता है । इसका कारण यह है कि माँग में परिव्तत की सम्भावना एक प्रकार से अभ्रनिश्चितता 
तथा जोखिम का तत्त्व उत्पन्न कर देती है। अर्थशास्त्रियों ने माँग में होने वाले परिवतंतनों को 
निम्न चार भागों में विभाजित किया है :-- 

( श्र ) स्थायी परिवर्तेतन (?७7राक7०॥। (॥808०5)--स्थायी परिवर्तेन से हमारा' 
श्रभिश्राय उपभोक्ताश्रों की रुचि में परिवर्तन अथवा तकनीकी सुधारों के कारण उत्पादन की 
विधियों में सुधार होने से है । इनके कारण वस्तुप्रों की माँग में स्थायी परिवतंन हो जाते हैं । 
ऐसी कोई भी ओद्योगिक इकाई, जोकि इन परिवतंनों के अनुकूल आसानी से तथा मितब्ययिता 
से भ्रपने श्राप को पुनर्गंठित कर सके, सबसे अधिक शक्तिशाली होती है। इस दृष्टिकोण से छोटे 
ग्राकार की इकाई लाभ में रहती है, क्योंकि उसमें अपने आप को पुनर्गठित करने की क्षमंता 
प्रपेक्षाकृत भ्रधिक होती है । 

(ब ) चक्रित परिवर्तन (0४०४०४ ५४०४४४०075)--माँग और पूर्ति के बीच समन्वय 
स्थापित न होने के कारण चक्रित परिवर्तन होते हैं । इससे भावों में श्रन।/वश्यक तेजी तथा मन्दी' 
श्राती है। मन्दी काल में लोगों के पास वस्तुएं खरीदने के लिये धन का अ्रभाव रहता है, श्रतएव 
माँग में भारी कमी हो जाती है। प्रतः झद्योगिक इकाई के आकार का विस्तार करने का तो 
प्रश्न ही नहीं उठता । ऐसी स्थिति में या तो कमजोर इकाइयाँ समाप्त हो जाती हैं अ्रथवा समस्त 
या अधिकतम इकाइयाँ अपने उत्पादन में कमी कर देती हैं अ्रथवा इकाइयाँ श्रापस में मिलने 
लगती हैं । इसके विपरीत तेजी काल में लोगों के पास वस्तुयें खरीदने के लिये अधिक धन होता 
है, श्रतएव वस्तुओं की माँग बढ़ जाती है। परिणामस्वरूप नई औद्योगिक इकाइयाँ हृष्टिगोचर होने 
लगती हैं । है 

के ( स॒) सामग्रिक परिवर्तेन (8685074) शेक४7075)--यदि किसी वस्तु की माँग 
किसी विशेष मौसम अ्रथवा समय में रहती है, तो माँग में सामयिक परिवतंन होते रहते हैं, 
जैसे--गर्मी में सूती कपड़े की माँग तथा सर्दी में ऊनी कपड़े की माँग। 

(द ) श्रनिश्चित परिवर्तन (78070 ए740075)--ाँग का सही अनुमान न लगाये 
जाने के कारण अ्रनिश्चित परिवतंन होते हैं । इससे भी बड़ी इकाइयों के मुकाबले में छोटी इकाइयाँ 
ठीक रहती हैं, क्योंकि छोटी इकाइयाँ अपने को शीघ्र परिवतेनों के अनुकूल बना सकती हैं। ' 


डे ] 


उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट हो ज्ञाता है कि जोखिम एवं उच्चावचत की शक्तियाँ बड़ी 
झोद्योगिक इकाइयों के मुकाबले में छोटी भ्रौद्योगिक इकाइपथों को अधिक प्रोत्साहन देती हैं, वरयोंकि 
वे शीघ्र अपने झ्ाप को परिवतंनों के श्रनुकूल बना लेती हैं । 
विभिन्न प्रनुकुलतम्‌ का समन्वय (९००ाला[(ब्राणा ० जंंशिशा (07#7पएएा)--- 

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि औद्योगिक इकाई का भनुकूततम्‌ 
झाकार समन्वय रूप से विभिन्न शक्तियों, जैति--तकतीकी, प्रबन्धक्रीय, वित्तीय, विषणीय, जोखिम 
एवं उच्चावचन के समसन्‍्वय से स्थापित होता है। शक्तियाँ इकाई के आकार को ,बढ़ने तथा 
घटने के लिये विवश कर देती हैं। सभी शक्तियों की क्रिय्राप्रों में समन्वय स्थापित हो जाने पर 
इकाई को सर्वोत्तम क्षमता प्राप्त होती है भौर उत्पादन लागत न्यूनतम होती है, अतएवं साहसी 
के सामते विभिन्न शक्तियों में समन्वय करने की समस्या उत्न्न होती है। एक उत्पादक को 
चाहिये कि वह उत्पादन के विभिन्न साधवों का इस मात्रा श्रौर प्रनुपात में संयोजन करे कि 
उसकी उत्पत्ति यथासम्मव अधिकरतम्‌ हो तथा प्रत्ति इकाई लागत भी कप्त से कम्र हो। इत्त प्रकार 
जब एक उत्पादन श्रधिक उत्पादन तथा न्यूनतम व्यय का सिद्धान्त लागू करेगा तभी वह अनु 
कूलतम्‌ श्राकार की प्राप्ति कर सकेगा, अन्यथा नहीं । यह एक जठिल समस्या है, अतएवं इसका 
समाधान बिता घैय॑ तथा अ्रनुभव के सम्भव नहीं है । इस सम्बन्ध में हमें यह भी ध्यान में रखना 
चाहिये कि जिस प्रकार जनसंख्या के सम्बन्ध में 'अनुकूलतम्‌ जतसंख्या का बिन्दु सदेव के लिये 
स्थायी नहीं होता, उसी प्रकार औद्योगिक इकाई के लिये भी अनुकूलतम्‌ श्राक्ार सदेव के लिये 
निश्चित नहीं किया जा सकता एवं इस्तका सम्रयः विद्यमान परिस्थितियों के अनुसार बदलता' 
रहना स्वाभाविक ही है । 


णए्मएऋएछार 0एघछ570४७ : 
१,  बुहताकार उत्पादन पद्धति से जो उद्योग को आन्तरिक व बाहरी श्रर्थ लाभ होते हैं, उनका' 
वर्णान कीजिये । (सागर, १६६८) 


[000०796 (6 संशाशाएव] &0 ल्यालयानओं 8007070०$8 ० 486 50860 7700प0007, 
[संकेत--बृहताका र उत्पादन पद्धति से झ्ाशय; झान्तरिक लाभ; बाहरी श्राथिक लाभ || 

२. भ्रनुकूलतम्‌ साथ शब्द को बतलाइये तथा उन घठकों को समझाइये जिन पर किसी ऐसी 
इकाई का आकार निभेर करता है। (इन्दौर, १६५६; विक्रम, १६९६१, ६५, ६७, ६८ 
एवं ६६; पंजाब, १९६७; सागर, १९६७; देहली, १९५९, ६१ एवं ६६; लखनऊ, १६६३) 
छाड़ांगा। ॥6 (छा (0%079फ7 शंर6.  ए१एॉशाा (6. 80078 जांणा 36876 
6 ड26 0 8८ & पं 
[संकेत--अनुकूलतम्‌ आकार का अथे; परिभाषायें; निष्कर्ष एवं विशेषतायें; भ्रनुकुलतम्‌ 
श्राकार को निर्धारित करते वाले तत्त्व ।] 

३. जन तत्त्वों की विवेचला कीजिये जिन पर उद्योग के आकार की सीमायें आधारित 
होती हैं । 
[पसंकेत--इस प्रशन के उत्तर में अ्नुकूलतम क्षाक्ार को निर्धारित करने वाली शक्तियों 
का वर्णन करना चाहिये ।] 

४. व्यावसाग्रिक इकाई के झ्ाकार प्र टिप्पणी लिखिये। (सागर, १६६८) 


ष 
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वे कारण बताइये जिससे छोटे श्राकार वाली इकाइयों को उसके प्रतिद्वन्द्दी बड़े आकार 
वाली इकाइयों की श्रपेक्षा पसन्द किया जाता है। छोटे - आकार वाली इकाइयों के लाभ 
झौर हानि क्‍या हैं ? (आगरा, १६६६) 
पराता०४68७ ६068 (8008 (093६ 8ए0०प/' शा&दओं -छं220 90987655 प्रवा$ |0 7007 ९०077- 
एलाएका जात 82०-४200. 5प््नंत65 एप5. 9४३४४ 876  06 ४(०४॥92658 900 
0890ए879268 0 ४8]-926 9ए४ं॥658 प्रा ? क्‍ 
अनुकूलतम आकार (09#एणघ॥ $]28) का अथे स्पष्ट कीजिये । (विक्रम, १६६८) 
आदर्श साथ से हमारा तात्पर्य उस साथ से होना चाहिये जिप्में तन्‍त्र तथा सद्भुठन की 
वर्तमान परिस्थितियों में, प्रति इकाई न्यूनतम भौप्तत लागत हो, जब कि वे सभी लागतें 
जो श्रन्ततोगत्त्वा पूरी होनी चाहिये, सम्मिलित कर ली जाती हैं ।” स्पष्टीकरण कीजिये 
और उद्योग में झ्रादर्श इकाई को विभिन्न कसौटियाँ सममकाइये । (इन्दौर, १६६८) 
8ए ०क्रपा हि ज़8 ग्रापं पाठक पी गीता, जता मा ल्ांडगाह 00007075 
ण०एी(ल्यारंवुपए8 &876 .एग्रांधआ2 307॥ए, 0485 6 [0ग्रष 8ए९७:७४० 0050 0 छा0- 
40०07 एश' प्रगों, ज्ञाशा थ] (9388 00508 जएा एप: 728 ०072०:80 | 06 
[णा९ एप 8 ॥700060, 8[ए० ०४६6 8004 65) ता्नकिछा 00७80768 ० 

७शाध्रपाए एा ॥ 700087ए. " 


उन तत्त्वों की विवेचना कीजिये जो एक्र प्रौधोगक इकाई के ग्रकार को निश्चित करते 


' हैं। (विक्रम, १६६६) 


क्‍080058 6 80078 जाती 20ए8॥ ह6 शंरठ 00 80 [80706] पा, 

ग्रनुकूलतम्‌ आकार की व्याख्या कीजिये तथा उत घटकों करा आज्ोचतात्मक परीक्षण 
कीजिये जो इ० ए० जी० रॉब्रिन्सन के प्रतुपार एक गप्रौद्योगर इकाई के अनुकूलतसम्‌ 
भ्राकार को निर्धारित करते हैं । ह (जीवाजी, १९७०) 


फकऱांधा। 78 (6 0०एापिप्रा। शंर6 ६6 ०तंं०आीए ०६६०७०३ 8. 80078 [4 
960७/ण0॥76 8 ०70७ आंर86 णएी & पा 830008 00 8. 8. 6. १००:४४०॥. 


पु 


आओद्योगिक प्रवर्तन अथवा कम्पनियों का प्रवतेन 


([7005एंथं एशणाएणांणा ण ए?णाणांणा ए (णाफुभां९४) 








प्रारस्भिक--प्र वतंव की श्रावश्यकता 

संयुक्त पूजी वाली कम्पनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है । अतएवं इसका 
निर्माण स्वयं न होकर अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना के लिये कई वेधा- 
तिक श्रौपचारिकताओों का पालन करना पड़ता है ! यह कार्य किसी सामान्य व्यक्ति के काबू का न 
होकर इसके लिये तो कुशल एवं अनुभवी व्यक्तियों भ्रथवा विशिष्ट संस्थाश्रों की सेवाश्रों की श्राव- 
 शयकता होती है, जो कि इस कार्य के “विशेषज्ञ” कहलाते हैं इन्हें हम 'प्रवतंक' के नाम से पुकारते 
हैं तथा इनके द्वारा सम्पन्न किया जाने वाला कार्य अवरतंन कहलाता है । 

ग्ौद्योगिक प्रवर्तेन का अर्थ एवं परिभाषा 

प्रवर्तन का अर्थ-- 

प्रवर्तन का अर्थ प्रारम्भ करने से है । प्रवर्तन के आधार पर ही कम्पनी के निर्माण की 
योजना बनाई जाती है एवं कम्पनी के समामेलन के लिये आवश्यक वेधानिक कायंवाही की जाती' 
है । प्रवर्तंत के द्वारा ही कम्पनी भ्रपना जीवन ग्रहण करती है। बाबेन के शब्दों में, “अवतंत शब्द 
विधान का शब्द नहीं है बल्कि व्यापार का शब्द है। इस एक ही शब्द में कई व्यापारिक क्रियायें 
निहित हैं जो कि वाणिज्य जगत में प्रचलित हैं और जिनके द्वारा कम्पनी को श्रस्तित्व में लाया 
जाता है ”! 
प्रवतेन की परिभाषायें-- 

कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई प्रवर्तंत की परिभाषायें निम्नलिखित हैं :--- 

श्री ग्रेस्टनबर्ग (07८8670०४) के अनुसार, “प्रवर्तन में व्यापार-सम्बन्धी सुअवसरों 
की खोज की जाती है। इसके बाद लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से' प्‌ जी, सम्पत्ति तथा प्रबन्ध कला 
का सज्भुूठढन किया जाता है 5 


विनसनकनय कक. 
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श्री होगलंण्ड के अनुसार, “एक सफल भ्रवर्तक धन का निर्माता तथा आध्िक भविष्य 
का वक्ता है, क्योंकि वह अ्रहश्य वस्तु के सम्बन्ध में कल्पना कर लेता है तथा जनसाधारण को 
वस्तुयें उपलब्ध कराने के लिए व्यावप्तायिक इकाइयों का संगठन करता है।”! 
मंसर्स गथर्मन एण्ड ड्गल के अनुसार, “प्रवर्तन उस विचारधारा के साथ आरम्भ होता 
है, जिससे किसी व्यवसाय का विकास किया जाना है, और इसका कार्य तब तक चलता रहता है 
जब तक कि वह व्यवसाय एक चालू संस्था के रूप में अपना कार्य पूर्णरूप से प्रारम्भ करने के 
लिए तैयार नहीं हो जाता ।/ 
निष्कर्ष---उपरोक्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रवर्तत के अन्त- 
गंत.व्यापारिक सुअवसरों की खोज से लेकर कम्पनी को कार्यंशील स्थिति में लाने तक की समस्त 
क्रियायें सम्मिलित की जाती हैं । 
प्रवतेन और निर्माण में भ्रन्‍्तर ह 
सामान्यतः कम्पनी के प्रवर्तन और निर्माण से एक ही अर्थ लगाया जाता है। लेकिन 
इन दोनों शब्दों में पर्याप्त श्रन्तर पाया जाता है। प्रवर्तत का श्र्थ कम्पनी के प्रकाश में आने से 
पूर्व प्रारम्भिक कार्यों के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकारकी योजनायें बनाने से है। इसके विपरीत 
निर्माण से अभिप्राय उस विधि से है, जबक्ति कम्पनी की स्थापना हो जाती है। स्थापना के _ 
पश्चात्‌ कम्पनी की व्यवस्था तथा सच्चालन का काये निर्माण के अन्तर्गत आता है। जीव जब तक 
माँ के गर्भ में रहता है उप्तके भ्रंगों का विकास गर्भ में ही होता है| इसे प्रवर्तन की संज्ञा दी जा 
सकती है । किन्तु जैसे ही जीव गरभभ के बाहर श्राता है उसके तुरन्त लालन-पालन, भरण-पोषण 
भ्रादि की समस्‍यायें उत्पन्न होती हैं । इस क्रिया को निर्माण की संज्ञा दी जा सकती है। यह कार्य 
प्रवतंकों द्वारा सम्पन्न होता है । 
'प्रवतेक' का अर्थ तथा परिभाषा 
ु (९७०7४ 304 एशथीपां।07 ० ?7/07067) 
ब्रवरततेक' का प्र्थे-- 
वह व्यक्ति जिसके मस्तिष्क में सबसे पहले कम्पनी के निर्माण की विचारधारा आती 
है; जो व्यापार-सम्बन्धी अनुसन्धान करता है; किसी निश्चित योजना के अ्रतुस्तार कम्पनी का 
निर्माण करता है; आवश्यक सामग्री एकत्रित करता है; अ्रपने पास से प्रारम्भिक व्यय करता है 
तथा कम्पनी का सच्चालन करता है; प्रवत्तेक' कहलाता है। इस प्रकार वह श्रपने ऊपर सारी 
जोखिम लेता है, क्योंकि यदि कम्पनी अ्रसफल रहती है, तो समस्त हानि का भार उसी को सहन 
करना पड़ेगा । 
परिभाषायें-- 
यद्यपि किसी भी सन्नियम में प्रवर्तक की परिभाषा नहीं दी गई है, किन्तु फिर भी 
कुछ विद्वानों ने इसकी व्याख्या श्रग्नलिखित प्रकार से की है । 
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सर फ्रेन्सिस पामर के अनुसार, “प्रवर्तक का तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है, जो कम्पनी 
के निर्माण की योजनां बनाता है, पाषेद सीमानियम तथा पार्षद अ्रन्तनियम तैयार करवाता है, 
उनका पंजीयन करवाता है शोर प्रथम सचालकों को घुनता है, प्रारम्भिक भरनुब॑न्धों को' तय 
करेता है श्रौर यदि आवश्यकता हो तो विवरणुंन्पत्रिका बनवाता है और उसे प्रकाशित करने का 
एवं पूजी एकत्रित करने का प्रबन्ध करता है ।” 

न्यायाधीश कॉकबन (70506 0. (००८०४०॥) के श्रनुसार, “प्रवर्तेक निश्चित उद्देश्यों 
के भ्राधार पर कम्पनी का निर्माण करता है भोर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए झ्रावश्यक 
कीर्यवाही करता है। 

लॉड जस्टिस बावेन ([.070 308006 809७7) के अनुसार, “अ्रवतंक कोई वैधानिक 
शब्द नहीं, वरतृ व्यापारिक शब्द है, जिसके द्वारा समस्त संसार के व्यावसायिक (एप॥688) 
ज्ञान के प्राप्त होने पर कम्पनी का प्रादुर्भाव होता है 

शेसस गथमैन एण्ड डूगल के भ्रनुसार, “प्रवर्तक वह व्यक्ति होतां है, जो पूंजी एवं 
सामग्री का एक चालू ससस्‍्था के रूप में एकीकरण करंता है ।” 
रे लॉड लिण्डले (.,070 /70॥९५) के अनुसार, “प्रवर्तक शब्द का कोई निश्चित अर्थ 

” नहीं है, कम्पनी के सम्बन्ध में प्रवर्तेत का श्रर्थ प्रभावपूर्ण क्रिया से होता है, जो,कम्पती का निर्माण 
करने , प्रारम्भ करने तथा प्रचलन में लाने के लिश आवश्यक है ।” 

निष्कर्ष ---उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रवर्तेक वह 
व्येक्ति' होता है, जो श्रोद्योगिक एवं व्यापारिक सुअवसरों की खोज करने तथा उनसे लाभ उठाने 
के लिए व्यापारिक उपक्रमों को स्थापना करता है । स्थापना सम्बन्धी जोखिम भी वह स्वयं ही 
उठाता है । 

प्रवर्तकों के गुण 
((१०४४४९६४ 0६ (06 ?270700758) 

डॉ० हेनरी ई० हॉगलेण्ड के अनुसार, “एक सफल प्रवरतंक धन का निर्माता श्रौर 
आर्थिक ५गम्बर होता है । वह उस वस्तु की कक््पना करता है, जिसका श्रस्तित्व नहीं है । वह 
जनता की वरतुये तथा सेवायें उपलब्ध कराने के लिये व्यावप्तायिक उपक्रमों का निर्माण करता 
है ।! विद्वान लेखक के इस कथन से प्रवर्तंक के महत्त्व की कल्पना की जा सकती है। भ्रवर्तक 
कम्पनी की नींव रखता है तथा भरण-पोषण करता है । स्पष्ट है कि प्रवर्तन के कार्यो को सम्पन्न 
करने के लिये प्रवर्तक में कुछ विशिष्द गुणों का होना श्रावश्यक्र है, जोकि निम्न हैं :--- 

( १ ) दरदशिता--प्रवर्तक का सबसे मुख्य गुण दूरदर्शिता का होना है। द्रदर्शिता 
से अभिप्राय पहले से ही भविष्य की बातों के बारे में भ्रनुमान लगाना है। जो व्यक्ति भविष्य 
की बातों का अनुमान नहीं लगा सकते, वे कभी भी सफल प्रवर्तक नहीं बन सकते ।- 

( २) साहसी--प्रवर्तक के लिए साहसी होना भी आवश्यक है, भ्रन्यथा वह कंसे 
कम्पनी के निर्माण मे होने वाली कठिनाइयों एवं ख्चों को सहन कर सकेगा। जोखिम उठाना 
साहसी व्यक्तियों का ही कार्य है। बिचा जोखिम उठाये प्रवतेक को अपने कार्य में सफलता नहीं 
मिल सकती है । द 
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६ ३ ) संगर्ठनकर्त्ता--प्रवतेक को एक कुशल सद्भठनकर्त्ता होता भी आवश्यक है, 
क्योंकि कम्पनी की स्थापना में उसे तीन एम प्र्थात्‌ मानव, मशीन एवं सामग्री (शक, 
4०76 धात ॥(७९7४]) को एकत्रित करके उनमें समत्वय करना पड़ता है। यह कार्य केवल 
कुशल सज़ुठन-कर्तता ही सम्पन्न कर सकता है | 

( ४ ) ईसानदार एवं परिश्रमी--यह कहा जाता है कि प्रवर्तक बेईमान तथा धू्त होते 
हैं, जो लोगों को तरह-तरह के सब्ज-बाग दिखाकर उनसे पैन ठगने में सफल हो जाते हैं । परन्तु, यह 
घारणा सर्वथा मिथ्यापूर्ण है । वास्तविकता यह है कि अपने परिश्रम तथा ईमानदारी के कारण ही' 
वह भ्रन्य व्यक्तियों का विश्वासपात्र बतकर अपने कार्य में सफलता प्राप्त करता है । श्रतएव  प्रवर्तक 
में ईमानदारी एवं परिश्रमी होने का गुण भी होना श्रावश्यक है। 

( ५ ) आत्म-विश्वाप्त--पआ्रात्म-विश्वाप्त के सहारे वड़े से बड़ा कार्य सरलता से पूर्ण 
किया जा सकता है। कम्पनी का निर्माण करना एक बड़ा कार्य है, जो बिना आत्म-विश्वास के 
पूर्ण होना सम्भव नहीं है। अतएवं एक प्रवर्तक को आत्म-विश्वासी भी होना चाहि;, प्रर्थात्‌ उसे 
अ्रपने ऊपर विश्वास होना चाहिये । | 


( ६ ) कम्पनी भ्रधिनियम एवं श्रन्य श्रथितियमों का ज्ञान होना--कम्पनी का निर्माण * 
कम्पनी अधिनियम के भ्राधार पर होता है। जब तक कम्पती अ्रधिनियम का ज्ञान न हो तब तक 
कम्पनी का निर्माण कैसे किया जा सकता है । श्रतएवं प्रवर्तक के लिये यह आवश्यक है कि उसे 
कम्पनी अधिनियम का विस्तृत ज्ञान हो । यही नहीं, उप्ते कम्पनी निर्माण के सम्बन्ध में कई अन्य 
लोगों से विभिन्न प्रकार के अनुबन्ध करने पड़ते हैं । भरत: उत्ते अ्रनुबन्ध भ्रधिनियम आदि का भी 
ज्ञान होना चाहिये । 

( ७ ) साधन सम्पन्नता--सफल प्रवतेक होने के लिये उसे साधन ध_म्पन्न होना चाहिये। 
उसके भ्राथिक साधन इतने विस्तृत होने चाहिये क्रि कम्पनी में होने वाले भारी प्रारम्भिक व्ययों 
को वहून कर सके । 


प्रवतंकों के प्रकार 
(7९7708 0 9/070[67/8) 


प्रवतंक निम्न प्रकार के हो सकते हैं :-- 

(१) आकस्मिक प्रवर्तक (400087/8! /7/0770088)--इस श्रेणी के श्रन्तर्गत छोठे 
पेमाने पर व्यापांर करने वाले लोग श्ाते हैं, जो किसी “विचार” में व्यापारिक सफलता के चिन्ह 
देखते हैं । इन लोगों की क्रियायें अधिकांशत: उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित रहती हैं, जहाँ ये निवास 
करते हैं । श्रतः यदि ये अपने प्रयाक्ष में सफल नहीं होते, तो यह कोई महत्त्वपूर्ण बात वहीं मानी 
जाती । क्‍ 

( २ ) इन्जीनियरिंग फर्म या निर्माता (शाह्ला॥०८एणंा३8 शिंता8 ण' शैक्वापितए- 
7075)--कभी-कभी इन्जीनियरिंग फर्म या निर्माता कम्पनियाँ नई कम्पनियों का प्रवर्तन इस उद्देश्य 
से करते हैं, जिनसे उनके द्वारा प्रवर्तित कम्पनियों के चालू होने पर उन्तके निमित माल की खपत 
भली प्रकार होने लगे । संक्षेप में, ऐसे प्रवर्तक अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिये ही कम्पनी 
का प्रवर्तन करते हैं । 

(३ ) पेशेवर प्रवर्तंक (706४भ०79] ए70770(05)--कुछ बड़े-बड़े व्यवसायी तथा 
बैंकिंग संस्थायें सदा व्यावप्तायिक सुश्रवप्तरों की खोज में लगी रहती हैं। ये लोग नई कम्पनियों 
का निर्माण करके समामेलन कराते हैं तथा विद्यमान कम्पनियों का विस्तार कराते हैं। कमी-कर्ी 
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पारस्परिक प्रतिस्पर्धा का उन्मूलन करने तथा सहयोग की भावना को बढ़ाने की दृष्टि से ये 
'संयोग' (207902४07) स्थाप्रित करते हैं । 

( ४ ) वित्तीय प्रव्तेक (गधालं॥ ए07005)--कभी-कभी कुछ वित्तीय संस्यायें 
भी प्रवर्तत का कार्य करती हैं। यह नई कम्पनी की सम्पूर्ण पुंजी को खरीद लेती हैं और बाद में 
सुअश्रवसर देखकर कुछ लाभ लेकर बाजार में बेच देती हैं। 

( # ) प्रबन्ध प्रभिकर्ता (१/9798078 82०75)--प्रबन्ध अ्रमिकर्ता भी कप्ी- 
कभी प्रवर्तक का कार्य करते हैं। हमारे देश में विशिष्ट संस्थाओ्रों के श्रभाव में ये लोग ही प्रवरतेव 
करते हैं । 

( ६ ) विशिष्ट संस्थायें ($9००७॥5९० [800ए7078)--कुछ विशिष्ट संस्थायें भी 
प्रवर्तन के कार्य में लगी हुई हैं; जैसे--इज्धलैण्ड में टे डिंग एस्टेट्स श्रॉफ यूनाइटेड किगडम और 
भारत में नेशनल इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन । 

( ७ ) राज्य एक प्रवर्तक के रूप में--सम।जवादी श्रथे-व्यवस्था वाले देशों में राज्य 
प्रवर्तक के रूप में कार्य करता है, अर्थात्‌ औद्योगिक एवं व्यावप्ताथिक्त इकाइयों की स्थापना स्वये 
' राज्य के द्वारा की जाती है। इस सम्बन्ध में रूस का उदाहरण हमारे सामने है । 

प्रवर्तन की अवस्थायें 
(5(8268 0 ?7070007) 

प्रसिद्ध विद्वान प्रो० ई० एस० भीड (00 8. 8. (८७०) के भ्रनुसार किसी भ्रौद्योगिक 
श्रथवा व्यावसायिक इकाई के प्रवर्तत की निम्त पाँच महत्त्वपूर्ण श्रवस्थायें होती हैं :---() व्याव- 
सायिक सुअवसरों की खोज करना; (7) विस्तृत जाँच या अनुसन्धान करना; (॥) साधनों का 
एकन्नीकरण; (५४) पूँजी की व्यवस्था; तथा (४) योजना को कार्यान्वित करना । 


(॥ ) व्यावसायिक सुश्रवसरों को खोज करना--- 

किसी भी औद्योगिक इकाई के प्रवर्तंत की सबसे प्रथम सीढ़ी व्यावक्तायिक सुग्रवसरों 
की खोज करना है। प्रवर्तक ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके मस्तिष्क में सबसे पहले किसी औद्यो- 
गिक्र इकाई की स्थापना का विचार आता है । अपनी योग्यता एवं अ्रतुभव केआधार पर वह इस 
बात का निर्णय लेता है कि भ्रमुक औद्योगिक इकाई की स्थापता करनी चाहिये भ्रथवा नहीं । इस 
कार्य के लिये वह उस श्रौद्योगिक इकाई से सम्बन्धित व्यावसायिक सुश्रवस्तरों की खोज करता है, 
अर्थात्‌ वह उसकी सफलता का अनुमान लगाता है। व्यावसाथिक सुश्रवसरों की खोज करने के 
विचार को जन्म देने वाले निम्न तीन कारण हो सकते हैं :--(अ) किसी नवीन कम्पनी को 
प्रारम्भ करने का विचार, (व) किसी पूर्व स्थापित कम्पनी का विस्तार करने का विचार, तथा 
(स) वर्तमान कम्पन्तियों के संयोजन करने का विचार । 
(॥ ) विस्तृत जाँच या अनुसन्धान करना-- 

जब श्रवतंक व्यावसायिक सुअ्रवसरों की खोज करने का कार्य पूरा कर लेता है, अर्थात्‌ 
' उसे यहं विश्वास हो जाता है कि अ्रमुक श्रौद्योगिक इकाई को स्थापित करना लाभदायक रहेगा, 
तो वह विस्तृत जाँच का काय॑ प्रारम्भ कर देता है | इसके श्रन्तर्गत वह भ्पने विचार को व्याव- 
हारिक रूप प्रदान करने के लिये आगे की क्ियायें सम्पन्न करता है। ये क्रियायें निम्नलिखित 
हैं :---0) प्रारम्भिक जाँच का काय पूरा करना, (॥) नई खोज सम्बन्धी विचार का रजिस्ट्रेशन 
कराना, अर्थात्‌ पेटेप्ट (ऐ4००0) कराना, ताकि अन्य व्यक्ति उससे लाभ न उठा सकें, (70) भावी 
प्रतिस्पर्धा का अनुमान लगाना, (॥५) उत्पादन एवं निर्माण सम्बन्धी समभस्याओ्रों की जाँच करता, 
तथा वितरण सम्बन्धी समस्याप्रों की जाँच करना । 


(हा ) साधनों का एकन्रीकरण--- 

यह प्रवर्तत की तृतीय सीढ़ी है। विस्तृत जाँच-पडताल के पश्चात्‌ जब प्रवर्तेक को 
उद्योग की सफलता के बारे में पक्का विश्वास हो जाता है तो वह उद्योग के लिए आवश्यक 
साधनों का एकन्रीकरण करना प्रारम्भ कर देता है। इस्त सम्दन्ध में वह झ्ौद्योगिक इकाई का 
आकार निश्चित करता है। आकार के अ्रनुसार अ्रचल सम्पत्तियों (जैसे--भूमि, भवन, यन्त्र तथा 
श्रन्य पू जीगत सामग्री) के क्रय के लिए अनुवन्ध करता है। इसके पश्चात्‌ प्रबन्धकीय नियन्त्रण 
की योजना तैयार की जाती है। अवन्ध किस प्रक्रार वा होगा तथा उसका उत्तरदायित्त्व किन 
व्यक्तियों के हाथो में सॉँपा जायगा, इसकी स्पष्ट थोजना तंयार करता है। इसके पश्चात वित्तीय 
योजना तैयार की जाती है । तित्तीय योजना उद्योग की किस्म व औद्योगिक इकाई के आकार के 
अनुसार तैयार को जानी चाहिए। बाद में उद्योग की स्थापना के सम्बन्ध में आवश्यक वैधानिक 
कार्यवाहियों को पूरा करता पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि १० लाख रुपये से अधिक पूंजी 
का निर्गेमनन करना हो तो केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक 7ोता है। इसी 
प्रकार उद्योग की स्थापना के लिए लाइसेंस तथा रजिस्ट्रेशन झ्रादि वें लिए भी आवश्यक वैधानिक 
कार्यवाही पूरी करनी पड़ती हैं। यदि किसी नये आविष्कार का लाभ उठाने के लिए उद्योग की 
स्थापना को जानी है ठो उसका पेटेण्ट प्राप्त करने के लिए झावश्यक वैधानिक कायंवाही पूरी 
करनी पड़ती है । 
(॥9 ) प्‌ जी की व्यवस्था-- 

वित्तीय योजना तैयार हो जाने के पश्चात्‌ यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह किन 
साधनों के द्वारा प्राप्त को जाय । पृजी प्राप्ति के अनेक साधन हो लकते हैं, जेसे--अंशों के निर्गें- 
मन द्वारा, ऋण-पत्रों के निर्गंमन द्वारा, बेंकों से ऋण लेकर, विशिष्ट ग्रथ॑ निगमों से ऋण लेकर 
आ्रादि । इन साधनों में से कौन-सा साधन काम में लाया जाय, यह प्रत्येक मामले की व्यक्तिगत 
परिस्थितियों, उद्योग एवं व्यापार की किस्म एवं उस समय की सामाजिक व श्राथिक दशाग्रों पर 
निर्भर करेंगा । पूजी प्राप्ति के लिए अभिगोपकों से भी अनुवन्ध किये जा सकते हैं । 
( ५ ) योजना को कार्यान्वित करना--- 

किसी औद्योगिक इकाई के प्रवतंत की अन्तिम सीधी योजना को कार्यान्वित करना है। 
इसके श्रन्तगंत आवश्यक पुजी प्राप्त हो जाने के पश्चात्‌ प्रवर्तके सम वी योजना को व्यावहारिक 
रूप देने के लिए कुशल एवं अनुभवी प्रबन्धकों के हाथों में साँप देता है। चूंकि भारत में पृथक 
प्रवतंकों का अभाव है अतएव प्रवर्तत एवं प्रवन्‍न्ध का कार्य प्राय: उसी व्यक्ति द्वारा सम्पन्न किया 
जाता है। प्रवर्त की इस सीढ़ी के श्रन्त्गंत औद्योगिक इकाई वास्तव में अपना कारोबार प्रारम्भ 
कर देती है। इसके साथ ही प्रवतंन सम्बन्धी समस्त कार्यवाहियों का अन्त हो जाता है । 

संयुक्त पृ जी वाली कम्पनी का निर्माण अथवा प्रवर्तन 
(946०० ता #0रक्षास्‍008 एा 8 उछण्ा शि0०९ ९0.) & 

उस समय से जब कम्पनी के निर्माण का विचार आता है, उस समय तक, जबकि 
कम्पनी अ्रपना कायें आरम्भ कर देती है, जिदनी कार्यवाहियाँ की जाती हैं, उन्हें निम्नलिखित चार 
भागों में विभाजित किया जा सकता है :--(!) कम्पनी का प्रवतेन (?०ण॥आ०7४०॥); (रत) कम्पनी 
का पंजीयन (२८शां६धा400॥); (7!) समामेलन का अमारा-पत्र (ए८पएं?८क४४ ० ॥7009078- 
॥07); एबं (१५) व्यापार का श्रारम्म ((0गा7शाएशाठई॥ 7 एात 8 307 ९६५) | 


कम्पनी के निर्माण की उपयुक्त चार ब्रवस्थायें निम्न तालिका से स्पष्ट हैं:--- 
कम्पनी का निर्माण 
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| | | 
() कम्पनी का प्रवर्तत (!) कम्पनी का पंजीयन (77) समामेलन का 
प्रमाण-पत्र 
(१) विचार की खोज रजिस्ट्रार के पास निम्न (५) व्यापार प्रारम्भ 
तथा प्रारम्भिक प्रपत्रों को फाइल करना : करते का प्रमाण-पत्र 
अ्रतुसन्धान 
(२) विस्तृत रूप में जाँच- (१) पार्षद सीमानियम | 
पड़ताल करता (२) पार्षद अन्तनियम विवरण पत्रिका निर्गंग विवरण पत्रिका 
(३) भ्रावश्यक सामान (३) प्रबन्धक, सचिव मन करने की दशा निर्गंमित न करने 


एकत्रित करना आदि के साथ किये में :--- की दशा में :--- 
(४) धन की व्यवस्था गये अनुवन्ध (१) न्यूनतम श्राथिक (१) स्थानापन्न 
करना (४) संचालकों की सूची पूंजी की घोषणा कथन फाइल' 
(५) प्रारम्मिक प्रलेखों (५) संचालकों की (२) योग्यता श्रंशों की' करना 
को तैयार करना :---. लिखित सहमति घोषणा (२) योग्यता भ्रृशों 
(श्र) पाषेंद सीमा- (६) कम्पनी के रजिस्टर्ड (३) मान्य स्कन्‍्ध. की घोषणा 
नियम कार्यालय के स्थान विपणि के सम्बन्ध. (३) वैधानिक 
(ब) पाषंद अन्त- की सूचना में घोषणा तथा कार्यवाही 
नियम (७) वेधानिक घोषणा (४) वैधानिक कार्यवाही. पूरा करने 
(स) प्रविवरण तथा के पूरा करने की की' घोषणा 
(६) प्रारम्भिक अनुबन्ध (८) निश्चित शुल्क घोषणा 
करना 


(७) पूंजी निर्गमन के 

लिए केन्द्रीय सर- 

कार की स्वीकृति । 
(८) नाम निश्चित करना । 
(९) लाइसेन्स प्राप्त करना । 


(0) कम्पनी का प्रवर्तन 
(श०ग्रणाठप्र 00 & (०79०7५) 


यह कम्पनी के निर्माण की प्रमुख तथा सबसे महत्त्वपूर्ण सीढ़ी है | 'प्रवततंन' (?700970- 
४०) का अर्थ प्रारम्भ से है। इसके द्वारा कम्पनी अपना जीवन ग्रहण करती है। वे व्यक्ति जो 
कम्पनी का प्रवर्तेन अर्थात्‌ प्रारम्भ करते हैं, प्रवर्तेंक (270704078) कहलाते हैं । 
प्रवर्तेन की श्रेणियाँ (5[98205 ए ?//.00007$)--- 

एक नई कम्पनी के प्रवर्तन की क्रमागत श्रे णियाँ निम्नलिखित होती हैं :--- 

( १ ) विचार फी खोज तथा प्रारम्भिक श्रनुसन्धान ([080072५9 ० ॥॥6 008 ॥० 
शलात्रा।क्षए पार८आ247०)--यह कम्पनी के प्रव्तेन की सबसे पहली श्रेणी होती है, जिसके 
अन्तर्गत प्रवर्तक के मस्तिष्क में कम्पत्ती का निर्माण का सर्वप्रथम विचार उत्पन्न होता है तथा 
उसको साकार रूप प्रदान करने के लिये वह प्रारम्मिक अनुसन्धान प्रारम्भ कर देता है । वह कम्पनी 
की स्थापना सम्भावना का पता लगाता है । 
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(२ ) विस्तृत रूप में जाँचर-पड़ताल करना (06960 [तए८शाह४/0॥)--प्रारम्भिक 
अनुसन्धान का कार्य पूरा हो जाते के पश्चात्‌ प्रवर्त के कम्पती रूपी विवार की विस्तृत रूप में जाँच- 
पड़ताल करते का कार्य प्रारम्भ कर देता है। इसके अन्वर्गत यह जाँच-पड़ताल की जाती है कि 
कम्पनी का समामेलन करने के पश्चात्‌ सचमुच लाभ होगा या नहों और उससे सम्दन्धित 
व्यक्तियों को सन्‍तोीपजनक हिस्प्ता मिज्न सफेगा या नहीं। इसके पश्च।त्‌ कम्पनी के निर्माण की 
स्पष्ट रूपरेखा तैयार की जाती है, अर्थात्‌ कितनी प्‌ जी की आ्रावश्यकता होगी, पू जी किस प्रकार 
से प्राप्त की जा सकेगी, कच्चा माल कहाँ मिलेगा, यन्त्र एवं श्रमिक्रों की व्यवस्था कैसे होगी, 
कम्पनी का भवन कैसा एवं कहाँ बनेगा, सरकारी नीति उस उद्योग के प्रति कीधी है, विक्रय का 
क्षेत्र कैसा है श्रादि । इसके लिये विशेषज्ञों से भी परामर्श लिया जाना चाहिये । 

( ३ ) आ्रावश्यक सामान एकत्रित करना (858०009/॥08 ॥6 269०आ४007)-- 
विस्तृत जाँच-पड़ताल पूरी हो जाने के पश्चात्‌ प्रवर्तक कम्पनी के निर्माण के लिये श्रावश्यक सामान 
एकत्रित करना प्रारम्भ कर देता है। इप्त कार्य के लिये वह विभिन्न विशेषज्ञों तथा संस्थाओं से 
सम्पर्क स्थापित करता है तथा आवश्यक श्रनुबन्ध श्रादि करता है । 

( ४ ) धन की व्यवस्था करना (स्तक्ाणाढ़ ४॥० ?690अंत07--क्रिसी भी व्यव- “ 
साय अ्रथवा उद्योग का वित्त जीवन-रक्त होता है। पर्याप्त वित्त के श्रभाव' में भ्रच्छी से अ्रच्छी 
योजना भी फाइलों तक सीमित रह जातो है। झ्वएवं शुरू से ही उपयुक्त योजना को कार्यान्वित 
करने हेतु आवश्यक पू जी के सम्बन्ध में सही-सही अनुमान लगा लेना चाहिप्रे तथा उप्रकी प्राप्ति 
के प्रस्ताविक साधनों का भी अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना चाहिये । 

( ५ ) प्रारस्भिक श्रनुबन्ध (7&गधां।॥'ए (0700:8०७)--प्रारम्भिक अनुबन्ध' से 
आशय उन सभी समभौतों अथवा श्रनुबन्धों से है जोकि कम्पती की ओर से तथा उत्तके लाभ के 
लिये प्रवरततंक विभिन्न पक्षों के साथ कम्पनी के समामेलन से पूर्व करता है, जैसे--विक्रेताओं 
श्रौर कम्पनी के प्रवर्ंकों के बीच सम्पत्ति क्र करते का प्रनुबन्ध | चूंकि ये अतुबन्ध कम्पनी 
बनने से पूर्व किये जाते हैं, अतउव कृम्पती का इनसे कोई सम्बन्ध नहीं होता, वरत्‌ प्रवर्तक इसके 
लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः इन प्रनुयनस्त्रों के द्वारा प्रवर्तक अपने ऊपर एक 
बहुत बड़ी जोखिम लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कम्पती निर्माण के बाद उन अ्नुबन्धों को 
मान्यता प्रदान न करे। इसी कारण कम्पनी के लिये प्रावश्यक है कि जब उसका निर्माण हो जाय, 
तो प्रवर्तेंक के दायित्त्व की रक्षा हेतु पूते पक्षकारों से श्रनुबन्धों का नवकरण (२०॥०ए़७) कर 
ले। इसी को प्रारम्भिक अ्रनुबन्धों की पुष्टि कहते हैं । 

( ६ ) श्रावश्यक प्रलेखों को तैयार फरना--ऊम्पनी के प्रवर्तत के सम्बन्ध में प्रवर्तक 
को निम्न प्रलेखों तथा भ्रनुषन्त्रों को तैयार करना होगा :--(अ) पाषंद सीमानियम; (ब) पाषेद 
प्रन्ततियम, (स) प्रारस्मिक अ्रतुबन्ध (यदि किसी चालू व्यवसाय को खरीदा गया हो) आदि । 

(७ ) पूँजी निर्गभन के लिए केख्लीय सरकार से अ्रनुमभति लेना--पूं जी नियन्न्रण' 
श्रधिनियम (007एक्षाए (०४70 074७, 956) के प्रन्तर्गत कोई भी कम्पनी २५ लाख रु० 
तक की पू जी बिना केन्द्रीय सरकार की राय के निर्गेमित कर सकती है। किन्तु यदि इससे अधिक 
पूंजी का निर्गेमन करना हो, तो केन्द्रीय सरकार को एक प्रार्थवा-पत्र देकर सहमति प्राप्त करनी 
चाहिये । 

( ८ ) कम्पनी का नाम निश्चित फरना--कम्पती का नाम निर्धारण करने के लिये 
यह देखना चाहिये कि नाम ऐसा हो जो कि किसी विद्यमान कम्पती के नाम से पिलता-जुलता 
ने हो अथवा उसके प्रयोग पर कोई वैधानिक प्रतिबन्ध नहीं होता चाहिए। इपके लिये रजि- 
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स्‍्ट्रार से यह मालूम करना चाहिये कि प्रस्ताविक कम्पनी के नाम पर उसे कोई ऐतराज तो 
नहीं है । * 
( ६ ) उद्योग (विकास एवं तियमत) भ्रधिनियम, १९६५१ के श्रन्त्गंत लाइसेन्स प्राप्त 
करना--देश में सच्तुलित विकास हेतु सब १९५१ में उद्योग विक्रास एवं नियमन अधिनियम पास 
किया गया था। सद्‌ १६९५३ में इस अ्रधितियम में कुछ संशोधन किये गये थे । इस अधिनियम के 
ग्रन्तगंत झ्राने वाले उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय से लाइसेन्स 
लेना आवश्यक होता है । इसे प्राप्त करने के लिये निर्धारित फार्म पर अवेदन-पत्र भेजना चाहिये। 
लाइसेन्स मिल जाने अथवा मिल जाने की पूर्ण श्राशा हो जाने के उपरान्त ही श्रागे की कार्यवाही 
की जानी चाहिये । नवीन लाहइप्रेन्स नीति के अन्तर्गत ऐसे नये कारखानों को स्थापित करने अ्रथवा 
विद्यमान कारखानों के विस्तार के लिये लाइसेन्स की आवश्यकता नहीं होगी जहाँ १ करोड़ र० 
या इससे कम की पू जी लगाने की आशा हो । 
(॥) कम्पनी का पंजीयन 
(२७९॥४७४07 ० (07॥7709॥7]68) 

रजिस्ट्रेशन या पंजीयन कम्पनी के निर्माण की द्वितीय महत्त्वपूर्ण सीढ़ी है। कम्पनी 
का रजिस्ट्रेशन हो जाने पर ही कम्पनी का वास्तविक अस्तित्व कायम होता है शोर तभी बहू 
राजनियम द्वारा एक क़ुत्रिम व्यक्ति मानी जाती है। 


कम्पनी के समामेलन श्रथवा पंजीयन की विधि-- 

एक सार्वजनिक कभ्पनी के रजिस्ट्रेशत के लिये उस राज्य के रजिस्ट्रार के पास, जिममें 
कभ्पती का रजिस्टर्ड कार्यातय होता है, निम्नलिखित प्रपन्रों को प्रस्तुत करना चाहिये :--- 

( १ ) पाषंद सीमानियम---इसको कम्पनी विधान की धारा १३ के अनुसार तैयार 
कराना चाहिये। सार्वजनिक कम्पनी की दशा में कम से कम सात व्यक्तियों के तथा निजी कम्पनी 
की दशा में कम से कम दो व्यक्तियों के इस पर हस्ताक्षर होने चाहिये। इसके अतिरिक्त यह 
मुद्रांकित (98777८60) भी होना चाहिये । 

( २ ) पाष॑ंद्‌ श्रन्तनियम--इसमें कम्पत्ती के सीमानियम में दिये गये उद्देश्यों की पूर्ति 
के लिये तथा कम्पनी को सुचाह रूप से चलाने के लिय्रे नियमों का उल्लेख होता है । इस पर भी 
उन्हीं व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने चाहिये जो पार्षद क्षीमानियम पर हस्ताक्षर करते हैं। यदि अंगों 
द्वारा सीमित दायित्त्व वाली सावंजनिक कम्पनी अन्तर्वियमों को नहीं बनाती है, तो इसके स्थान 
पर सारणो 'अ' (7'806 8) में दिये गये नियम उस पर लागू होंगे। ऐसी दशा में पाष॑ंद्‌ सीमा- 
तियम को रजिस्ट्रार के पास भेजते समय “बिना श्रन्तर्तियमों के रजिस्टड लिख देना चाहिये । 

( ३ ) प्रबन्धक, सचिव तथा फोषाध्यक्ष के साथ किया गया अनुबन्ध--यदि कम्पनी का 
प्रबन्ध, प्रबन्धक, सचिव तथा कोषाध्यक्ष द्वारा किया जाता है तो इन व्यक्तियों के साथ किये 
गये प्रनुबन्ध की एक प्रतिलिपि (००79) कम्पनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल करनी पड़ती है । 
निजी कम्पनी की दशा में इसे फाइल करना आवश्यक नहीं है । [धारा ३३ (१) (०)] 

( ४ ) संचालकों की सूचो ([॥58/ ० 7006००75)---उन व्यक्तियों की सूच्री जो कम्पनी 
के संचालक पद पर कार्य करने के लिये सहमति प्रदान कर चुके हैं। निजी कम्पती की दशा में 
इसको भेजने (7॥॥०) की आवश्यकता नहीं है । 

( ५ ) संचालकों की लिखित सहमति (श|7४ध४7 (00॥5७॥0 07 (॥8 ॥0/60075) -- 
यदि प्रथम संचालकों की नियुक्ति अन्तरनियमों के द्वारा हुई है, तो प्रत्येक संचालक की लिशित 
स्वीक्षति कम्पनी के रजिस्ट्रार के पास भेज देनी चाहिये । इसके साथ यह घोषणा (प्रमाण सहित) . 
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भी भेजनी चाहिए कि प्रत्येक संचालक ने अपने योग्यता अंश, यदि कोई हैं, अ्रपने ताम में रजिस्टर्ड 
करा लिये हैं तथा वह उनको लेने व भुगतान करने के लिये तैयार है। 

[निम्नलिखित दशाझ्रों में उपरोक्त प्रलेख नं० (४) तथा (५) को रजिस्ट्रार के पास 
फाइल करने की आवश्यकता नहीं :--(१) बिना अंश-पू जी बाजी कम्पती की दशा में; (२) निजी 
कम्पनी की दशा में; तथा (३) ऐसी कम्पती, जोकि सार्वजनिक कम्पनी बनते से पहले निजी 


कम्पनी थी । | 
(६ ) कम्पनी के रजिस्टड्ड कार्यालय के स्थात की सूचना (२०४००) भी समामेलन 


के समय रजिस्ट्रार के पास भेज देनी चाहिये । यह सूचना रजिस्ट्रेशन के बाद २८ दिन के भ्रन्द 
दी जा सकती है । 

(७ ) वैधानिक घोषणा ($8(8ए०07ए 090काब707)--सुप्रीम कोर्ट ($पछा/क्ात6 
0०00 या हाईकोर्ट के एडवोकेट, वकील या मुख्तार, जोकि हाईकोर्ट में कम्पनी की झोर से जा 
सकते हैं या भारतवर्ष में कार्य (278०00०) करने वाले' ऐसे चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट जोकि कम्पनी के 
निर्माण से सम्बन्धित हैं, या अन्तर्नियमों में उल्लेखित कम्पनी के संचालक, प्रबन्ध-अ्भिकर्त्ता, 
सचिव एवं कोषाध्यक्ष प्रथवा मैनेजर को इस आशय की एक घोषणा, रजिस्ट्रार के पास भेजनी' 
(030) पड़ती है कि कम्पनी ने पंजीयत से सम्बन्धित सभी वैवानिक कार्य वाहियाँ पूरी कर ली हैं । 

[धारा ३३ (२) | 

(८ ) निश्चित शुल्क (?768079०6 &०8३)--समामेलन हेतु उपय्रु क्त प्रलेखों के साथ 
निश्चित शुल्क भी, जो कम्पनी की पूंजी के अनुपार होता है. रजिस्ट्रार के पास भेजना चाहिये । 
इसके अतिरिक्त ५ रु० फाइलिंग शुल्क्र के भी भेजने चाहिये । 

रजिस्ट्रार का यह कत्तंव्य है कि वह देखे कि उपग्रुक्त समस्त वैब्वानिक कार्येवाहियों का 
पालन किया गया है भ्थवा नहीं । यदि उसको यह सनन्‍्तोष हो जाता है कि कम्पनी के पंजीयन के 
लिए निर्धारित सभी वैधानिक कार्यवराहियाँ पूरी हो चुकी हैं, तो वहु पाषंद सीमानतिय मे तथा 
पाषंद अन्तरनियमों की रजिस्ट्री कर देगा । 


(0॥) समामेलन का प्रमाण-पत्र 
(0७४॥09/6 ०7 7700707/4707) 
कम्पनी के पंजीयन के पश्चात्‌ रजिस्ट्रार अ्रपने हस्ताक्षरों द्वारा तथा कार्यालय को 


सील के श्रन्तर्गत एक प्रमाण-पत्र देता है, जिसे समामेतन का प्रस्ताण-पत्र कहते हैं। इसमें यह 
लिखा रहता है कि कम्पनी समामेलित हो गई है और (प्तीमित दायित्व वाली कम्पती की दशा 
में) यह एक सीमित दायित्त्व वाली कम्पनी है। 


समासेलन के प्रमाण-पत्र का नमूना 
(&ह€लंगशा ० एश्षमरीटलार ए॑ पराएणएणक्रांणा) 

“मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि" "”** कम्पनी लिसिटेड भ्राज के दिन 
कम्पनी अधिनियम, १९५६ के प्रस्तर्गत समामेलित हुई हैं ओर यह कम्पनी 
सीमित दायित्व वाली कम्पनी है ।” 

3 2020 में श्राज एक जुलाई सब उन्नीत सौ इकत्त र को मेरे हस्ताक्षर से 
दिया गया । 


सावे मुद्रा 
कम्पनी रजिस्ट्रार 





६६ ] 


समामेलन का प्रभाव-- 

जब रजिस्ट्रार द्वारा क़म्पनी के समामेलन का प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाता है, तो 
इसके निम्न प्रभाव पड़ते हैं :---(१) पार्षद सीमानियम तथा पापंद्‌ श्रन्ततियम विधान के श्रनुसतार 
दनाये गये हैं। (२) कम्पनी का समामेलन वैधानिक रूप से हुआ है तथा कम्पती उन सब करत्तंव्यों 
के करने योग्य हो जाती है, जीकि एक समामेलित कम्पनी को करने चाहिये । (३) निजी कम्पनी 
अपने इस प्रमाण-पत्र के प्राप्त होने पर अपना व्यवप्ाय प्रारम्भ कर सकती है। (४) कम्पत्ती एक 
वैधानिक व्यक्ति बन जाती है भौर उसका प्रतीक साबं-मुद्रा (८0गावा0॥ $68) है। इसका 
अस्तित्व सदस्यों से पृथक हा जाता है। (५) कम्पनी के अस्तित्व की तिथि समामेलन के प्रमाण- 
पत्र की तिथि से माती जाती है 

(५) व्यापार प्रारम्भ करने का प्रमाण-पत्र 
((श४(7॥0886 ० (०776॥0४78॥ ० 8प्घ७658) 

निजी कम्पती समामेलन का प्रमाण-पत्र प्राप्त होते ही अपना व्यापार आरम्भ कर 
सकती है, किन्तु अन्य क्रम्पनियाँ निम्नलिखित बेधानिक कार्यवाही पुरी करने के पश्चात्‌ ही 
व्यापार आरम्भ कर सकती हैं :--- 
. (१ ) विवरण-पतन्निका निर्गेशित करने वाली कम्पनों को दशा सें--- 

एक अ्रंश पू जी वाली सावंजनिक कम्पनी जिसने विवरण-पत्रिका का निर्गमन किया है, 
तब तक अपना व्यापार प्रारम्भ नहीं कर सकती भ्रथवा ऋण लेने के अधिकार का प्रयोग नहीं 
कर सकती, जब तक कि निम्न कार्यवाहियाँ न कर ले :--() पूर्णतया नकद दिये जाने वाले श्रंशों 
का आबन्टन न्यूनतम प्राथित पूंजी (वांगाएा 570950790/0॥) के वराबर किया गया हो । 
(7) कम्पनी के प्रत्येक संचालक ने अपने द्वारा क्रय किये गये श्रृशों पर श्रन्य व्यक्तियों के समान 
प्राथेना-पत्र व. आबण्टन को बकाया राशि का भुगतान कर दिया हो । (॥0) कम्पनी द्वारा यह 
घोषणा कि किसी मान्य स्कन्ध विपरि| (२९०0870:8०0 800०८ एऋणा॥726) में श्रंशों या ऋण- 
पत्रों के क्रय-विक्रय की श्राज्ञा प्राप्त करने का आवेदन-पत्र नहीं दिया गया है श्रथवा स्वीकृति न 
मिलने के कारण उनके आ्रावेदकों को समस्त घनराशि लौटा दी गयी है तथा अब कोई धनराशि 
लौटाना शेष नहीं है। (४) किसी सचालक या सचिव ($6०८४७/५) द्वारा इस बात की प्रमाणित 
घोषणा रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी चाहिये कि उपयुक्त सभी बातें पूरी की जा चुकी हैं । 

[धारा १४६(१) | 

(२ ) विवरण-परत्राका निगसित न करने वालो कम्पनी की' दशा सें-- क्‍ 

एक अ्रश-पू जी वाली सार्वजनिक कम्पनी, जिसने विवरण-पत्रचिका का निर्गमन नहीं 
किया है, तब तक अपना व्यापार नहीं कर सकती या ऋण लेने के अपने अधिकार का प्रयोग 
नहीं कर सकती, जब तक निम्न कार्यवाहियाँ पूरी न कर ली जायें :--() विवरण-पत्रिका. के 
स्थान पर एक स्थानापन्न कथन ($840गल्या  ॥4 ॥6प५ ० ?7087००८४७) रजिस्ट्रार के पास 
फाइलू करना । (४) कम्पनी के प्रत्येक सचालक ने अपने द्वारा क्रय किये गये श्रशों पर श्रन्‍्य 
व्यक्तियों के समान बकाया राशि (प्रार्थना-पत्र व श्राबण्टन से सम्बन्धित) का भुगतान कर दिया 
हो । (0) किसी सचिव या संचालक द्वारा इस बात की प्रमाणित घोषणा रजिस्ट्रार के पास 
फाइल करती चाहिये कि उपयुक्त सभी बातें पुरी की जा चुकी हैं । [धारा १४६९ (२) | 

कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा किसी कम्पनी को व्यापार प्रारम्भ करने के जिये भिगगंमित 
किये जाने वाले प्रमाण पत्र का नमूना पृष्ठ &७ पर दिया गया है 


व्यवसाय प्रारम्भ करने के प्रमाण-पत्र का नमूना 

(8एऋ९्सा॥शा णए (शीरटि्यार९ एण॑ एणाशधशाएशाशा( ए 8ए४॥765४) 

“मैं यह प्रमारित करता हूँ कि*”*' “कम्पनी, लिमिटेड जो कम्पनी अधि- 
नियम, १६४५६ के शअ्रन्तगंत दिनांक" कह 23808 को समामेलित हुई थी और जिसने 
झ्राज निर्धारित फार्म पर इस आशय का प्रमाणित घोषणा-पत्र जमा कर दिया है कि 
कम्पनी अधिनियम की धारा १४६ की शर्ते पूरी कर दी गई हैं, व्यवसाय प्रारम्भ 
करने की भ्रधिकारी है ।* 

में आज **** तिथि «०० “'महीत्ञा"'“''उन्नीस सौ“ को 
दिया गया | 


ह ट्ट त || क्ष रे क ७ का स कस क 


कब डर शा कम्पनी रजिस्ट्रार 





उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक सार्वजनिक कम्पनी के निर्माण 
की कार्यवाही प्रवतंन से प्रारम्म होती है तथा व्यवसाय प्रारम्भ करने का प्रमाण-पत्र मिलने पर 
सगाप्त हो जाती है । 

प्रवर्तकों की स्थिति 
(?0आ॥707॥ ० 27०70 ७४$) 

जब तक कि कम्पनी का समामेलन नहीं हो जाता, श्रर्थात्‌ जब तक समामेलत का 
प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हो जाता तब तक कानून की हृष्टि में कम्पनी का कोई अस्तित्त्व ही नहीं 
होता । इसी प्रकार प्रवतेंक कम्पनी के नतो प्रन्यासी ही हो सकते हैं श्रौर न श्रभिकर्त्ता हो । 
श्रतएवं अब प्रश्न यह उठता है कि प्रस्तावित कम्पनी तथा प्रवतंक का क्‍या सम्बन्ध है ? अतएव 
सन्नियम में उसकी स्थिति का ठोक-ठीक उल्लेख करने के लिये यह कहा जा सकता है कि उसका 
कम्पनी के साथ “विश्वासाश्रित-सम्बन्ध (ए0फ7ण॥ए २७४४०॥) है। प्रवर्तकों को कम्पनी के 
सब रुपयों का हिठ्ताब समभना पड़ता है । उन्हें एक ओर तो कम्पनी का ध्यान रखना पड़ता है 
और दूसरी ओर उन लोगों में भ्रपने प्रति विश्वाक्ष उत्पन्न करना पड़ता है जो कि कम्पनी के अंश 
श्रादि खरीदना चाहते हैं । क्‍ 

प्रवर्तक के कार्य 
(7िप्राणा0785 ० 8 ?.07.00/) 

कम्पनी प्रवर्तक के मुख्य कार्य निम्न हैं :---( १) कम्पनी के निर्माण की कल्पना करना 
झ्रौर इस विचारधारा को पूर्ण करने का प्रयत्त करना । (२) कम्पनी के प्रारम्भ करने से पूर्व की 
समस्याप्रों, जैसे--स्थान, कच्चा माल, शक्ति, श्रम, बाजार प्रादि पर विस्तृत रूप से विचार करना। 
(३) ऐसे व्यक्तियों की खोज करना जो पाषंद सीमानियम पर हस्ताक्षर करें तथा सर्वेप्रथम संचा- 
लक बनने के लिये श्रपनी सम्मति दें। (४) कम्पनी का नाम, उद्देश्य तथा पूजी का«निश्चय 
करना । (५) कम्पनी के लिये बेंकों, अंकेक्षकों, दलालों, अभिगोपकों (एक्र0७ज्रागरोध्ा8) तथा 
वैधानिक सलाहकारों को नियुक्त करना। (६) कम्पनी के लिये पाषंद सीमानियम, पार्षद अन्त- 
नियम तथा विवरण-पत्रिका तैयार करना । (७) यदि कोई चालू व्यवप्ताय खरीदना है, तो उसके 
लिये श्रावश्यकतानुसार बातचीत करता तथा इस सम्बन्ध में विशेषज्ञों की राय प्राप्त करना । 
(८) कम्पनी के पंजीयन के समय उपस्थित होता । (६) विक्रेता, अभिगोपक तथा प्रबन्ध-प्रभि- 


ओऔ० स०, १३ 
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कर्त्ता आदि के साथ कम्पनी के हित में अनुबन्ध करना । (१०) व्यापार को प्रारम्भ करने के लिये 
रजिस्ट्रार से व्यापार प्रारम्भ करने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना। (११) प्रारम्भिक व्ययों का 
भुगतान करना । (१२) विवरण-पत्रिका के प्रकाशन तथा विज्ञापन का प्रबन्ध करना। (१३) 
अंश, ऋण-पत्र भ्रादि का आबण्टन करना । (१४) न्यूनतम्‌ चन्दे (](पांप्रापणा $प08०790४07) 
का प्रबन्ध करना । (१५) कम्पन्ती की व्यवस्था के लिये कार्यकर्त्ताप्रों की नियुक्ति करना तथा उनके 
साथ अनुबन्ध करता । (१६) कम्पनी के कार्यालय का उचित प्रबन्ध करता तथा कच्चा माल व 
मशीनरी का प्रबन्ध करना | 
प्रवरततकों के कत्त व्य एवं श्रधिकार 

प्रवतकों के कत्त व्य (00॥05 ० 070(श६)--- 

प्रवतेक के कम्पनी के साथ विश्वासाश्रित सम्बन्ध होने के नाते निम्न महत्त्वपूर्ण कत्तंव्य 
हो जाते हैं :--( १) प्रवर्तेकों को कम्पती से किसी भी प्रकार का गुप्त लाभ नहीं करना चाहिये । 
यह पता लगने पर कि उसने कम्पनी की ओर से किये गये किसी भी व्यवहार में अपने लिये कोई 
गुप्त लाभ किया है तो उसे वह लाभ कम्पनी को फौरन देना होगा। (२) वह कम्पनी को अ्रपनी' 
कोई निजी सम्पत्ति बेच कर लाभ प्राप्त नहीं कर सकता, जब तक कि उसने समस्त महत्त्वपूर्ण 
तथ्य प्रकट नहीं कर दिये हों । (३) प्रवर्तक को कम्पनी के निर्माण के सम्बन्ध में सब महत्त्वपूर्ण 
तथ्य प्रकट कर देने चाहिये । यदि कोई प्रारम्भिक .प्रतंविदा किया हो तो उसके सम्बन्ध में भी 
समस्त सूचना देनी चाहिये । 
प्रवर्तकों के श्रधिकार (हा्टा।४ ० एणा०ण॑श१)-- 

प्रवतंकों को यह श्रधिकार है कि कम्पनी को निर्माण करने में जो भी वैधानिक व्यय 
किये गये हों उन्हें कम्पनी से वसूल कर लें | किन्तु इनका भुगतात कम्पनी के समामेलन हो जाने 
पर ही हो सकता है, इससे पूर्व नहीं । इस सम्बन्ध में कम्पनी के श्रन्तनियमों का पालन करना 
चाहिये । 


४ 


प्रवर्तक का पारिश्रमिक 
(7णए०[७/४$ २७ण॥प्रा०' 8707) 


उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रवर्तक कम्पनी के निर्माण में घोर परिश्रम करते हैं, 
अतएवं कम्पनियाँ उन्हें उनके इस कठोर परिश्रम के प्रतिफल के रूप में पारिश्रमिक देती हैं । 
यद्यपि यह पारिश्रमिक विभिन्न कम्पनियों द्वारा विभिन्न प्रकार से दिया जाता है, परन्तु फिर भी 
इसके देने के प्रमुख तरीके निम्न हैं :--(१) कम्ीशन--ब्यवसाय या सम्पत्ति के क्रय-मुल्य पर 
उसे कमीशन दिया जा सकता है। (२) लाभ--प्रवर्तक व्यवसाय या सम्पत्ति को खरीद कर 
कम्पनी को पुनः: लाभ पर बेव सकता है अथवा लाभ पर, स्वयं का व्यवत्ताय कम्पती को बेच 
सकता है। (३) एकसुश्त रकम (,एा0 50०7)--प्रवतेक के पारिश्नमिक का भुगतान उसे एक- 
मुश्त नकद रकम देकर या श्रंशों श्रथवा ऋण-पत्रों में किया जा सकता है अथवा अंशत:ः तकद व 
अ्रंशत: .भ्रंशों एवं ऋण-पत्नों में किया जा सकता है। (४) प्रबन्ध श्रभिकर्ता के रूप सें नियुत्त 
करके--मारत में प्रव्तक के पारिश्रमिक का भुगतान उस्ते अ्बन्ध-प्रभिकर्त्ताओं के रूप में नियुक्त 
करके किया जाता है। (५) प्रतिभुतियों के रूप सें--प्रवर्तकों का पारिश्रमिक उन्हें अंशों व 
ऋणा-पत्रों को देकर भी चुकाया जाता है । 


प्रव्तकों के दायित्त्व 
(070700678 748 0768) 
(१) कम्पनी स्थापित होने के बाद कम्पनी की श्रोर से यद्दि कोई “गुप्त लाभ' प्राप्त 
किया है, तो उसे वापस करना होगा । (२) कम्पनी की ओर से किये गये अनुबन्धों के लिये वे 
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ध्यक्तिगत रूप से तब तक उत्तरदायी रहेंगे, जब तक कि कम्पनी द्वारा उनकी पुष्ठि न हो जाय । 
(३) प्रवतंक, जोकि विवरण-पत्रिका के तिर्गंमन में भाग लेते हैं, उप्तमें किये गये कपट के लिये 
प्रंशधारियों के प्रति उत्तरदायी होंगे, इसी प्रकार कम्पनी के समापन की दशा में यदि वे विश्वास 
भंग करते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। (४) किसी प्रवतंक की मृत्यु हो जाने पर 
उसकी सम्पत्ति उसके द्वारः दिये जाने वाले रुपयों के लिये उत्तरदायी होगी, अर्थात्‌ उसकी सम्पत्ति 
उसके दायित्त्व तथा विश्वासाश्रित कत्तंव्यों से मुक्त नहीं हो सकती | (५) यदि प्रवर्तक कम्पनी 
का बिना पूर्ण विवरण दिये हुये किसी सम्पत्ति का क्रय करते हैं, जिससे कम्पनी को हानि पहुंचती 
है, तो कम्पनी इन हानियों के लिये उन पर वाद भ्रस्तुत कर सकती है तथा वे उप्तके लिये उत्तर- 
दायी होगे । (६) यदि प्रवर्तेक कम्पनी के प्रवतंन के सम्बन्ध में कोई गुप्त लाभ कमाता है तो 
उसे उसका हिप्ताव देता होगा । (७) यदि प्रवर्तक विवालिया हो जाता है तो भी उसकी सम्पत्ति 
कम्पनी के प्रति उत्तरदायी होगी । (८) प्रवरतंक कम्पनी भ्रधिनियम की व्यवस्थाप्रों के श्रधीन 
दण्डित भी किया जा सकता है। 
भारत में कम्पनी प्रवर्तन 
(?707070007॥ ०0९ (077997068 8 ॥0698) 

भारत में पश्चिमी राष्ट्रों की माँति प्रवर्तन हेतु विशिष्ट संस्थाग्रों का श्रभाव होने के 
कारण प्रवर्तत का काय॑ प्रबन्ध-ग्रभिकर्त्ताश्रों द्वारा ही सम्पादित किया जाता रहा है। सबंश्री 
एम० ए० सुल्की (|. 6. /४॥८०) के अनुसार भारत सें १० श्रौद्योगिक संस्थाओरों में से £ का 
निर्माण प्रबन्ध श्रभिकर्त्ताश्रों हारा हुश्रा है। प्रशुल्क श्रायोग सब १६४६-५० ते भी प्रबन्ध श्रभि- 
कर्ता प्रणाली की महत्ता को स्वीकार करते हुये लिखा है हि “उद्योगों की स्थापना के प्रारम्मिक 
जीवन काल में, जबकि न तो साहस और न पूजी ही पर्याप्त थे, प्रबन्ध-अभिक्रर्त्ताग्नों ने इन दोनों 
श्रनिवार्य साधनों को साथों के नवजीवन संचार हेतु समन्बवित किया। इन्हीं के प्रयत्नों के फल- 
स्वरूप भारत में सूती वस्त्र मिल उद्योग, घूट उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग आदि जैसे सुसंग- 
ठित उद्योग स्थापित हुये । वास्तव में यदि प्रबन्ध-अभिकर्त्ता कम्पनियों के प्रवर्तत एवं निर्माण 
में इतना भाग न लेते, तो बतंमान औद्योगिक विकास कभी भी सम्भव नहीं होता ।” 

भारतीय प्रवर्तत के दोष 

भारतीय प्रवर्तन में पाये जाने वाले प्रमुख दोष श्रग्नलिखित हैं :--- 

( १ ) अत्यधिक प्रवर्तन व्यय--भा रतीय प्रवर्तक्ों द्वारा प्रवतंन कार्य में प्रत्यधिक व्यय 
किये जाने के कारण औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश करने वाली नवीन कम्पनियों की कमर आश्थिक 
दृष्टि से टूठ-सी जाती है। प्रबन्ध-श्रभिकर्त्तागण श्रधिकृतर नवीन कम्पन्तियों को अपनी सम्पत्ति 
मनमाने मूल्यों पर बेच देते हैं। इस प्रकार नई कम्पती की पू जी का बहुत बड़ा भाग 'श्रवास्तविक 
सम्पत्ति! (77802706 455०४) के क्रय करने में फेस जाता है, जिसका कम्पनी के आथिक कलेवर 
पर गहरा कुप्रभाव पड़ता है । 

(२ ) आ्राथिक सत्ता का केन्द्रीयकरण--भारत. के औद्योगिक संगठन का अ्रध्ययन करने 
से यह स्पष्ट पता लगता है कि हमारे देश की ६०० से प्रधिक् औद्योगिक इकाइयाँ किंचित प्रबन्ध- 
श्रभिकर्त्ताग्नों के नियन्त्रण में हैं। यही नहीं, लगभग २५० ग्रौद्योगिक इकाइयों का प्रबन्ध भर 
नियन्त्रण केवल € प्रमुख प्रबन्ध-प्रभिकर्त्ताओं के हाथ में केस्‍द्रत है। इसमें निम्न के नाम उल्लेख 
नीय हैं--एण्ड्रीयूल (3007० ४०॥०), मैक लाइड (]४० [.6009), मार्टिन (७777), बर्ड (छ0), 
जारंडिन हैन्डसंन (0800 0०507), गिलेन्डर्स (58॥70478), ब्रिटिश इण्डिया कॉरपो- 
रेशन (8. . 0.), डन्कन (7)प्रा८व)), श्राक्टवियस स्टील (0०प४ॉ0०७४ 80००) । एण्ड्रीयूल तथा 
प्रैकलायड मिलकर ६० श्रौद्योगिक इकाइयों. से शभ्रधिक का प्रबन्ध एवं नियन्त्रण. करते हैं। भारतीय 
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प्रबन्ध-अभिकर्त्ताओं में से टाठा, बिरला, डालमिया, सिघानिया, पोह्र, थापर, नारंग सेक्सरिया' 
इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं । आजकल सिंघानिया के प्रबन्ध एवं तियन्त्रण के अन्तर्गत ४२ 
कम्पनियाँ, डालमियाँ के नियन्त्रण में ४० कम्पनियाँ, थापर के नियन्त्रण में ३२, टाटा के नियन्त्रण 
में २९ और बिरला के नियन्त्रण में २४ कम्पनियाँ हैं । इन प्राकड़ों से आर्थिक एवं औद्योगिक 
सत्ता के केन्द्रीयकरण का पतन लगता है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे देश में प्रबन्धकीय' 
क्षमता की कमी है। 

( ३ ) झ्राधारभुत उद्योगों के प्रवर्तत का झ्रभाव--जित कप्पतियों का प्रवततेत किया 
गया है वे प्रायः या तो भ्रपती निर्मित वस्तुओं का निर्यात करती हैं अथवा उपभोग के वास्ते वस्तु 
निर्माण करती हैं। परिणामस्त्ररप इपसे हमारे भ्राथिक कलेबर में एक बहुत बड़ा दोष भरा गया 
झौर इस प्रकार हमारा भ्राथिक विकास पंगु-सा ([,07४0०0) हो गया । इस प्रकार श्राधारभूत 
उद्योगों का विकास न हो सका । 

( ४ ) प्रवरतित कम्पनियों का शोषण--प्राय:ः जो लोग प्रारम्म में कम्पत्ती प्रवतेत का 
काये करते हैं, वे तुरन्त उसके प्रबन्ध-प्रभिकर्ता बन जाते हैं। इस प्रकार अपने श्रत्तीम साधनों 
द्वारा कम्पती का शोषण करते हैं (इसका विस्तृत वर्णत इसी पुस्तक के प्रबन्ध-प्रभिकर्ता तामक 
अ्रध्याय के भश्रन्तगंत किया जा चुका है) | 

नवीन कम्पनी अधिनियम, १६५६ के श्रन्तर्गत प्रवर्तन 

प्रवतंन सम्बन्धी उपरोक्त दोषों का निवारण करने के लिए कम्पती शभ्रधिनियम में सन्त्‌ 
१९५६ में भ्रावश्यक संशोधन किये गये थे । इन संशोधनों का प्रभुख्व उद्देश्य विनियोक्ताश्रों को 
श्रधिक से अधिक संरक्षण प्रदान करना है। इस सम्बन्ध में प्रमुश्च भ्रदिश निम्नलिखित हैं :--- 

( १ ) श्रपर्याप्त पूंजी वाली कम्पनियों के प्रवर्तत पर प्रतिबन्ध--अश्रंश निर्गेमन करने 
हेतु प्रकाशित विवरण-पत्रिका में न्‍्यूवतम अभिद्ान राशि (शीपांग्रापया 5प्र/४णांए॥/०॥) का पूर्ण 
विवरण देना चांहिये। यह राशि कम से कम इतनी भ्रवृश्य होनी चाहिए, जिससे निम्त की,व्यवस्था' 
की जा सके :--(श्र) क्रय की गई या क़य की जाने वाली सम्पत्ति के क्रय मूल्य का भुगतान; 
(ब) प्रारम्मिक व्यय तथा निर्ममित अंशों के श्रभिगोपत के कमीशन का मुगतान; (से) उपरोक्त व्ययों 
के सम्बन्ध में उधार ली गई राशि का पुनभू गतान; (द) कार्येशील पूँजी की व्यवस्था; तथा (य) 
अन्य कोई व्यय का भुगतान । 

( २ ) अंशों के निर्गंभन के सम्बन्ध सें स्वेच्छाधिकार एवं पूर्त्नधिकार--इसके प्नुसार 
यदि किसी व्यक्ति को किसी महत्त्वपूर्ण अनुबन्ध या समभोते के सम्बन्ध में कोई स्वेच्छाधिकार 
(07007) या पूर्बाधिकार (?रश्षशारंध र82॥70) दिया गया हो तो उसे विवरण-पत्रिका में स्पष्ट 
रूप से देना चाहिए । हे * 

( ३ ) प्रारम्भिक व्यय--वास्तविक या प्नुमानित प्रारम्मिक व्ययों तथा उनको करने 
वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में विवरण-पत्रिकरा में पूर्ण सुचना देना अनिवार्य है। 

( ४ ) महत्त्वपूर्ण अ्नुबन्ध--विवरण-पत्रिका में सभी महत्वपूर्ण अनुबन्धों, जो प्रबन्ध 
संचालर्क, प्रबन्ध भ्रभिकर्त्ता, सचिव तथा कोषाध्यक्ष की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक से सम्बन्धित 
होते हैं, की तिथि, पक्षों के नाम तथा अनुबन्धों की प्रकृति के सम्बन्ध में पूर्ण सूचना देना अनिवार्य ' 
कर दिया गया है। 

( ५ ) अंश पुजी फा विवरण --विवरणा-पत्रिका में श्रंथ पूजी के सम्बन्ध में पूर्ण 
विवरण जेसे पूजी की मात्रा, उसका विभिन्न प्रकार के श्रंशों में विभाजन, उन पर मत (५०७०) 
देने का झ्रधिकार, लाभांश तथा पुनभ्‌ गतान सम्बन्धी अधिकारों की सूचना देना श्रनिवार्य है । 

( ६ ) अंशों का प्रब्यात्ि पर निर्गेभनन--कुछ कम्पनियाँ अपने श्रंशों का निर्गंमन' 


हि ह [ १०१ 


प्रव्याजि (006४४0ा) पर और प्रवतेकों को सम मूल्य (&(-?87) पर ग्रथत्रा कम प्रब्याजि पर 
करती हैं। इसका उल्लेख विवरण-पत्रिका में करता अनिवाय है.। 

( ७ ) सम्पत्ति का क्रप तथा उसके विक्रताओोों के नाम--विव्रण-पन्निका में कम्पनी 
के लिये क्रय की जाने वाली सम्पत्ति तथा उप्तके विक्रेताप्नों के नाम देना अनिवायें है। 

( ८ ) संचालकों तथा प्रवर्तकों का हित--प्रत्येक्त सं वालक और प्रवर्तक के कम्पनी के 
प्रवतंन तथा सम्पत्ति के क्रप में, विवरण-पत्रिका के निगंमन की तिथि से दो वर्ष पूष् तक के हित 
की प्रकृति तथा सीमा के सम्बन्ध में पूर्ण सुचना देना झ्रावश्यक है । 

( ६ ) संचित कोषों तथा श्रनित लानों का पूंजीक्रण तथा सम्पत्ति का पु]नमतु ल्यां- 
कत--कम्पनी के संचित कोषों तथा अजित लाभों के पुजीकरण एवं सम्पत्ति के पुनमू ल्यांकन के 
सम्बन्ध में सूचना देनी चाहिये । 

(१०) अंकेक्षकों, लेबपालों तथा विशेषज्ञों की रिपोर्ट--तये श्रधिनियम के अनुसार 
कम्पनी के लाभ एवं हानि तथा लाभांशों के सम्बन्ध में विद्धते ५ वर्षों की रिपोर्ट देती चाहिये। 
इसके विपरीत पिछले कम्पती विधान में केवल जिछने तीत वर्यों की रिपोर्ट देनी होती थी । 

(११) यदि कोई व्यक्ति जानबूक कर जनता को धोखा देने के उद्देश्य से भूठी रिपोर्ट 
देता है भ्रथवा महत्त्वपूर्ण बातों को छिपाता है तो उप्ते ५ वर्ष तक का कारावास या १०,००० रु० 
तक का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों भुगतने पडेंगे । 


शाापएऋरधाए (१४छघछ70ए७ : 
१. एक सीमित दायित्त्व वाली कम्पती को चालू करने में प्रतर्तत से व्यापार आरम्म करने 
तक की क्रमिक अ्रवस्थाग्रों का वर्णन कीजिये । (राँची, १९७०; राजस्थान, १६६०, 


६४, ६८; इन्दौर, ६८; विक्रम, ६४; श्रागरा, ६३) 
9680796 5प008587ए8 ४8265 एणए०त की गी०4708 4 ॥760 ॥9 77779 ०07* 
एचाए 70०7 एण70०ाणा 40 ०0णँरञ7०70०४78०7 ० 079॥685. 
[संकेत--कम्पनी के प्रवर्तत से व्यापार आरम्म करने तक की क्रमिक श्रवस्थाओं को 
निम्नलिखित चार भागों में विभाजित किया जा सकता है :--(१) प्रवतेत--इसके 
अन्दर प्रवतंत का अर्थ समभाते हुए प्रवतेन की श्रेणियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए । 
. (२) पंजीयन--इसके भश्रन्तर्गत रजिस्ट्रार के पास फाइल किये जाने वाले प्रपत्नों का संक्षिप्त 
विवरण देना चाहिये। (३) समामेलन का प्रमाण-पत्र तथा उसका प्रमाव। (४) व्यापार 
प्रारभभ करने का प्रमाण-पत्र ।|] 

२. प्रवर्तक से श्रापका क्‍या अभिप्राय है ? क्रिम्ती कप्पती के निर्माण के पूरे क्रिंत ओऔपचारिक- 
ताओं की' परिपूर्ति करनी पड़ती है ? (इन्दौर, १९७०; गोरखपुर, १६६७) 
ए/0६॥ 00 ए०ए परात"णबात 92ए & ?णा5०0०0 ? जरा भ०७ 6 गियकाए65 
पीत्वा ०8 (0 98 098७"ए०१ 9७076 (86 78009047०॥ ० 8 ०0परएक्षाए ? 
[संकेत--कम्पनी प्रबर्तक से श्राशय एवं परिभाष।; कम्पती के समामेलत से पूर्व की प्रवर्तन 
की श्रे णियों (४92०5 ० 770770000) १-६ तक का वर्सान कीजिये ।] 

३. प्रमण्डल के निर्माण की विधि को समाइए। प्रमण्डल के समामेलत से किन श्रौपचा रिक« 
ताओं की परिपूर्ति करना झ्रावश्यक होता है ? (विक्रम, १६७०) 


१०२ ] 


प्रवतंक किसे कहते हैं ? प्रवर्तक के कार्यों एवं प्रमण्डल प्रवर्तन की विभिन्न स्थितियों का 
वर्णत कीजिए । (श्रागरा, १६६६; इन्दोर, १९६८) 
एलशीावल ए/07000'. 72605%70986 (6 पफ़िालाणाड ए' 77०00 70 84808 0ाॉ 


००7७998709 60778007. 
कम्पनी प्रवर्तन की परिभाषा दीजिये और इसकी विभिन्न अ्रवस्थायें बताइये । प्रवर्तक 


की उसकी सेवाओं का पारिश्रमिक किस प्रकार दिया जाता है ? (विक्रम, १६६५) 


96६76 (एणाएश्ाए शणाणाणा थाव €छफ्रोॉा। ॥8 ४६/0प5४ 89265. 09 8 
797077007' 4० 607 ॥78 5४ 068 ? 


प्रवतेक कोन होता है? उसके कार्यों की व्याख्या कीजिये। उसका पारिश्रमिक प्राय: 
किस प्रकार दिया जाता है? (जीवाजी, १९६८; विक्रम १६६३) 


जा0 ४ 8 ए/0070०' 7? 7)807055 धं$ड पिएा078,  त्र०एण्त | 86 पर४प॥।५ 
7ष€70प76796९0 ? 


एक सीमित दायित्व दाले प्रमण्डल की स्थापना में प्रवर्तत से व्यापार आरम्भ करने 
तक की विभिन्न श्रवस्थाओं का स्पष्ट वर्णन कीजिये । (प्राभरा, १६६७; विक्रम, १९६४) 
56 टॉस 6 ताीशिशा 9868 | 6 [078007॥ ० 8 ॥7॥606 ॥40॥0%9 
९०॥र०87१५ 707 970770007 (0 4॥6 007776700877806 07 9प7४४॥70885. 

प्रवतेंक कौन होता है ? किसी कम्पनी के प्रवर्तत के सम्बन्ध में वहु क्‍या कार्य करता है ? 
उसका पारिश्रमिक क्रिस प्रकार दिया जाता है ? (कानपुर, १६६८) 


एक 8 8 शिणाण0ता ? शा पिलांगा३ 0068 ॥6 एशणिए (0 ए707006 & 
00॥ ६०0९९ (०एएक्च१ ? प्0छ ॥8 ॥6 7९एरपराश॥९१ ? 


किसी संयुक्त स्कन्धघ प्रमण्डल का प्रवर्तेत केसे किया जा सकता है ? पूर्ण रूप से वर्णन 
कीजिये । (कानपुर, १९६९) 
96६०॥०6 [0॥9५ ॥09/ 8 70० 8000९ (०7०7५ ०७7 06 77070660 ? 


श्छ 
ओद्योगिक प्रबन्ध में प्रबन्धकीय क्रप्त-ठयवस्था 


(सावश्शांतबों पलांशबालाए गा था पातवाइंबा (चआल्शओो 








प्रारस्भिक-- प्रबन्धकीय क्रम-व्यवस्था से श्राशय' 

एक छोटे श्राकार के श्रौद्योगिक उपक्रम में प्रबन्ध का कार्य उसके स्वामी द्वारा ही 
सम्पन्न होता है। किन्तु बड़े आकार वाले श्ौद्योगिक क्रम में प्रबन्ध का कार्य विभिन्न व्यक्तियों 
की एक मिश्रित क्रम-व्यवस्था द्वारा सम्पन्न होता है। उसमें प्रत्र॒त्थध के कई समृह होते हैं, जैसे--- 
उच्च-स्तरीय प्रबन्ध, मध्यम-स्तरीय प्रबन्ध तथा निम्त-स्तरीय प्रबन्ध । प्रबन्ध के इस क्रम को 
जिसके माध्यम से किसी श्रौद्योगिक इकाई के प्रबन्ध का कार्य पूरा किया जाता है, प्रबन्धकीय क्रम 
व्यवस्था कहते हैं। इस प्रकार प्रबन्धकीय क्रम-व्यवस्था में इकाई के श्रबन्ध से सम्बन्धित सभी! 
स्तर के लोगों को सम्मिलित किया जाता है ? 

श्रौद्योगिक' प्रबन्ध के विभिन्न स्तर 
(जगिश०/ 7,6ए0$ 0 वाई 4 १॥७889९78 7॥) 

विभिन्न विद्वानों ने श्रौद्योगिक प्रबन्ध को विभिन्न स्तरों में विभाजित ,किया है। यही 
कारण है कि विभिन्न भ्रौद्योगिक संस्थाश्रों में प्रबन्ध के विभिन्न स्तर देखने में आते थे | श्री एल० 
पी० श्रलफोर्ड तथा एच० बीटी के अनुतार औद्योगिक प्रबन्ध को निम्त पाँच स्तरों में विभाजित 
किया जा सकता है न 

संचालक मनन्‍्डल (0) 
उच्च प्रबन्ध 
सा ] (॥09 (६॥98267070) 
ह 0) 

कमंचारी प्रशासन निर्माणी प्रबन्धक॒ विक्रय प्रबन्धक उच्च-मध्यम प्रबन्ध 
विभाग का श्रध्यक्ष (70%5०-]४006 

४8॥/8207007[) 

(गा) 
मध्यम प्रबन्ध 
] (](00]० 
४978207607) 





कर्मचारी प्रशासन सुपरिण्टेण्डण्ट. शाखा प्रबन्धक 
विभाग का प्रति श्रध्यक्ष 
(५) 


पर्यंवेक्षक प्रबन्ध « 
पर्यवेक्ष क ग्रग्न व्यक्ति पयंवेक्ष क ($एए०'एं50' 
| ] ](४॥820706॥7/) 
(५) 
क्रियाशील शक्ति 
(0>थावांएड़ 
57००6) 





लिपिक श्रमिक विक्रता 
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( 4 ) उच्च प्रबन्ध (07 '/श्ाश्रएशाशा()--- 
किसी श्रौद्योगिक उपक्रम के उच्च-स्तरीय प्रबन्ध में हम संचालक मण्डल, भ्रध्यक्ष, 
प्रबन्ध संचालक तथा जनरल मैनेजर को सम्मिलित करते हैं। जैपा कि इसके नाम से स्पष्ट है, 
ह प्रबन्ध का सबसे ऊचा स्तर होता है। श्रौद्योगिक इकाई के प्रबन्ध का सम्पूर्ण दायित्व उच्च- 
स्तरीय प्रबन्ध के कन्धों पर ही होता है। उच्च-स्तरीय प्रबन्ध का प्रमुख कार्य संचालन हेतु नीति 
निर्धारण करना, उपक़म के उद्देश्य एवं लक्ष्य निर्धारित करना होता है। लिविगटन (/४7280॥) 
ने उच्च प्रबन्ध के कार्यों को मुख्यतः निम्न दो भागों में विभाजित किया है :--- 
(१ ) निर्णय लेना (06लंझंणा ]४४४॥8)-- 
(अर ) निर्णय का अनुमोदन करना ((!०॥0777क007) 
( ब ) नियोजन करना (?]&॥778)-- 
( १ ) लक्ष्यों को निर्धारित करना ($०४४08 ० 0088)-- 
(क्या, कितना, किस कीमत पर, कब और कहाँ ?) 
(२ ) तान्त्रिकता (]॥९०७४४7४॥)--- 
( ) पद्धति (?700655) 
(॥ ) सगठन संरचना एवं समन्वय (8॥एटप्रा॥] 07873बकीणा ध्ात 
(०-०074॥07) 
( ४ ) प्रमुख कमंचारी वर्ग की नियुक्ति (87979०॥7०7 ० ६०५ 
| ?७४६०॥४7९) 
( स ) नीति (?०॥०9)-- 
( १ ) परिभाषा--सा मान्य तथा विशिष्ट 
(२ ) निवंचन ([7(ए0768(07) 
( द ) परिपालन (77५ा6०७॥0)-- 
( १ ) भ्रधिकार देना (२०॥४७४४७ ० &५८४07(५) 
( २ ) एकीकरण करना (7(6279007) 
( य ) वित्तीय (ए0४।)--- ब्य 
( १ ) सुरक्षित किये जाने वाले कोषों के प्रकार का चुनाव (886७० ० 
५७6७ ० फप्रा05 40 06 5९०पा९०१) 
(२ ) लाभों का वितरण (0[झ709फ्रा०0 एण एाठगी७) 
( २ ) न्यायिक (उ7ण्मंलं॥)-- 
( भ्र ) तुलना ((णाएक्ा800)--- 
उपलब्धियों का लक्ष्य से (06 &000777॥8॥77670 जशञाो] 809]) 
( व ) मूल्यांकन (एक ५७४०07)--- 
( १ ) उपलब्धियों का लागत से (० 80०07 0#8#प76॥0 ज्ञां। [6 ००8४) 
( २ ) बेकल्पिक सम्मावनाम्रों का (० ॥/०78776 90४४ 0॥068) 
( स ) परामर्श (70०६०))--- 
निर्णय या निर्देश के स्थान पर (7 9]806 ० 66८ंभ्ृणा ०. ०णगञ॥0) 
(7 ) उच्च-मध्यम-प्रबन्ध (॥09-7700॥60-॥शश्मा्एशाशा।)--- 
उच्च मध्यम-प्रबन्ध के अ्रन्तगंत हम कर्मचारी प्रशासन विभाग का अश्रध्यक्ष, निर्माणी 
प्रबन्धक, विक्रय-प्रबन्धक तथा इसी सम।न स्तर के अन्य पदाधिकारियों कों सम्मिलित करते हैँ । 
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ध्रथवा फोरमैन के प्रति उत्तरदायी होता है। कार्य के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश, सामग्री, यन्त्र 
ग्रादि पर्यवेक्षक अथवा फोरमैन द्वारा प्रदान किये जाते हैं । 


एाराएएए5डारए 00४४0 : 
१. श्रौद्योगिक उपक्षम में प्रबन्धकीय क़म-व्यवस्था किसे कहते हैं? प्रबन्ध के विभिन्न स्तरों 
की विवेचना कीजिये ? (मेरठ, १९७१) 


एप ल्‍5 गरध्या। 97 शक्माबए०ंत्र। परशक्षाजाए बंध का. वाताओएंबोा ठ6गञा०शप 
एाइलाएड (6 तंशशिशा ॥60ए838 एी ॥47492०0707ा.. 
२. किसी औद्योगिक उपक्रम में प्रबन्धकीय क़म-व्यवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये । 
(मेरठ, १९७०) 
'फाग्राह 8 शा प06 ० (92677 ध्राह'87०0ए ॥ &॥ एदपरशयंध्ो 00०07. 
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भारत में प्रबन्धकीय प्रशिक्षण 


(१ श्ाननट्रशांगो पशथ्चांतराए  गाएं॥) 





प्रारस्भिक--प्रबन्धकीय प्रशिक्षण का सामान्य महत्व ([राएण/क्राट० ० शक्काइरएशाता 
प्राश्ापा।ए) 

प्रबन्धकीय प्रशिक्षण स्वस्थ प्रबन्ध की श्राधार-शिला है। यदि श्राप चाहते हैं कि आपके 
कर्मचारी अपने कार्य को ठीक प्रकार से करें, तो उनके लिये विधिवत्‌ प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी 
होगी । आप अपने कर्मचारियों का चुनाव कितनी भी सावधानीपूर्वक क्‍यों न करें, उनमें कार्ये 
करने की क्षमता कितनी भी अधिक क्‍यों न हो, यदि श्राप चाहते है कि उनका कारये करने का 
स्तर सन्‍्तोषजनक हो तो उनके लिये विधिवत्‌ प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी । प्रशिक्षण की 
व्यवस्था तये एवं पुराने दोनों ही प्रकार के कर्मचारियों के लिये आवश्यक है। एक नये कर्मचारी 
को कार्ये के सम्बन्ध में शुरू से ही प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। इसके विपरीत पुराने कमं- 
चारियों को कार्य करने के आधुनिक तरीकों (जैसे-जैसे उतका विकास होता जाय) के सम्बन्ध 
में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था होनी चाहिये । एक नियोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से 
प्रबन्धक अपने कर्मचारियों को कम्पनी की नीतियों, नियमों एवं व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में स्पष्ठत: 
जानकारी प्रदान करने में समर्थ हो जाता है। यही कारण है कि आधुनिक प्रबन्ध प्रशिक्षण को 
बहुत अधिक विचारणीय महत्त्व प्रदान करता है। उद्योग बहुत बड़ी पूजी प्रशिक्षण गतिविधियों 
पर खर्चे करते हैं। कुछ उद्योग स्वयं अपने ही यहाँ प्रशिक्षण विभागों की स्थापना करके अपने 
कर्मचारियों को प्रशिक्षण देते हैं। भ्रन्य उद्योग अपने कर्मचारियों को विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थाभ्रों 
के पास प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये भेजते हैं । कुछ उद्योग, यद्यपि जो बहुत ही नगण्य से हैं, 
प्रशिक्षण के उह्दं श्यों की प्राप्ति के लिये सेमिनारों, संभाओं आदि का आयोजन करते हैं । 

उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रशिक्षण प्रत्येक संस्था के लिये आवश्यक बन गया है। 
दूसरे शब्दों में, प्रत्येक सदड्भठन को अब यह छूट ही नहीं रह गयी है कि अपने कर्मचारियों को 
प्रशिक्षण दे श्रथवा न दे । यदि कोई छूट रही है तो केवल मात्र प्रशिक्षण विधियों के निर्वाचन 
की । बढ़ते हुये औद्योगीकरण, वाणिज्य एवं व्यवस्ताय' के विकास एवं इत क्षेत्रों में बढ़ते हुये 
विज्ञान तथा तकनीकी प्रगति के प्रयोग के कार्यों ने कार्य-विधियों में एवं कार्य-औजारों व 
मशीनों में जो जठटिलतायें पैदा कर दी हैं, उनका एकमात्र हल प्रशिक्षण प्रदान करना है, प्रशिक्षण 
को मानव-शक्ति की समस्याश्रों के समाधान की युक्ति बताया गया है। अ्रच्छे को औड अधिक 
अच्छा बनाने के लिये प्रशिक्षण के महत्त्व को निविवाद रूप से स्वीकार किया गया है। 

भारत में प्रबन्धकीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण का महत्त्व | 

व्यावसायिक इकाई चाहे छोटी हो अथवा बड़ी, तकनीकी हो प्रथवा स्वचालित, सभी में 
कुशल प्रबन्धक की श्रावश्यकता पड़ती है। भारत एक विकासशील देश है। देश में सवंतोमुखी 
विकास हेतु हमने पंचवर्षीय योजनाओं का सहारा लिया है । पंचवर्षीय योजनाश्रों के माध्यम से नये- 
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श्ण्ष | 


नये उद्योग-धन्धों की स्थापना होती जा रही है। इन उद्योग-घन्धों की सफलता बहुत कुछ उनके 
कुशल निर्देशन पर निभर करती है। भ्रतएवं इस कार्य हेतु कुशल प्रबन्धकों की श्रावश्यकता 
पड़ती है । जैसे-जैसे उद्योग-धन्धों का श्राकार तथा उनकी संख्या बढ़ती जाती है वेसे-वैसे 
उनके निर्देशन के लिये कुशल अबन्धकों की माँग भी बढ़ती जाती है। भारत के सावेजनिक क्षेत्र में 
स्थापित बड़े-बड़े उद्योग-ध्न्धों की श्रसफलता का मुख्य कारण हमारे देश में कुशल प्रबन्धकों का 
भ्रमाव ही हो सकता है। भ्राखिर कब तक भारत व्यावसायिक तथा औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी 
प्रबन्धकों पर भ्राश्चित रह सकता है ? वास्तविकता यह है कि जब तक हमारे देश में प्रचुर मात्रा 
में कुशल प्रबन्धक उपलब्ध नहीं होते तब तक हमारी श्रौद्योगिक प्रगति की योजनाएं, चाहे वे 
देखने में कितनी भी आकर्षक प्रतीत क्‍यों न होती हों, पूर्णछूप में सफल नहीं हो सकतीं । 

श्री एस० सी० साहू के शब्दों में, “भारत में शीघ्र श्रौद्योगिक विकास के लिये एक 
महत्त्वपूर्ण आवश्यकता पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षित भ्रधिशासियों--बाणिज्यिक, विपणन तथा 
प्रबन्धकों की पूति है ।” 

प्रबन्धकोय प्रशिक्षण का श्रर्थ एवं परिभाषायें 
(४४७7९ 3270 /00070078 ० ७॥92०१४] 77४४7778) 

प्रबन्धकीय प्रशिक्षण से आशय फोरमैन, सहायक एवं मध्य-प्रबन्धकों तथा उच्च प्रबन्धकों 
के प्रशिक्षण से है । जिस प्रकार कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण की श्राव- 
श्यकता होती है, उसी प्रकार श्रमिकों का नेतृत्व, मार्ग-दर्शन व नियन्त्रण. करने वाले प्रबन्धकीय' 
पदाधिकारियों के लिये भी झ्रावश्यक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है । प्रशिक्षण के द्वारा करम« 
चारी कार्य की श्रावश्यकताओं को भ्रासानी से पुरा कर सकते हैं । भ्रतएव सरल शब्दों में, प्रशिक्षण 
को किसी काये को विशिष्ट ढद्भ से करने का एक शिक्षण माना जा सकता है । जूसियस (0०७४) 
के अनुसार, “प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा विशिष्ट कार्यों के सम्पादन हेतु कर्मचारियों 
की अ्रभिवृत्तियों, निपुणताओं एवं योग्यताओं में प्रभिवृद्धि की जाती है ।! फिलिप्पो (99०) 
के शब्दों में, “प्रशिक्षण किसी विशेष कार्य को करने हेतु एक कर्मेचारी के ज्ञान एवं कौशल में 
अभिवृद्धि करने की एक क्रिया है ।?* 


प्रबन्धकोय प्रशिक्षण के उद्देश्य 
(08००४ ० +(87872०794 | ए7०४०४8) 


प्रबन्धकीय प्रशिक्षण के प्रसार से एक ऐसे सजग, कुशल, योग्य तथा सफल प्रबन्धकीय' 
वर्ग का विकास होता है, जो उत्पादन के निर्जीव साधनों (भूमि, पूंजी श्रादि) तथा सजीव साधन 
भ्र्थात्‌ मानव दोनों के मध्य प्रभावी समन्वय स्थापित कर सकता है भौर दोनों की उत्पादकता में 
वृद्धि करते हुये भ्रन्ततः उत्पादन बढ़ाने में सफल होता है । संक्षेप में, प्रबन्धकीय प्रशिक्षण के 
प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं :---(१) भ्रपने घुने हुये कार्य-क्षेत्र के विषय में सामान्य ज्ञान की उपलब्धि 
करना, (२) तक करने तथा समस्याप्रों का आवश्यक विश्लेषण करने की योग्यता का विकास 
करना, (३) विभिन्न श्रौद्योगिक तथा प्रबन्धकीय मूल्यों की जानकारी प्राप्त करना, (४) लिखित 
तथा मौखिक रूप से प्रबन्ध सिद्धान्तों का संवहन करना, (५) परम्परागत तथा समयातीत प्रणा- 


5. गुफा कण ्यागं।8! 48 प5७त 58 (0 गातांएक्व०.. 0ाए एए00689-. 9ए जशॉपणी 76 
2ए0063, छदा8 क्ाव 80068 ० ७90076868 00 फाणि। 89००० 0०058 था6 
जाएा885०0.7--]भालाबल ३. उालंबड, ०0. 27., 9. 224. 

3. “ुपभंधा।ड़ 5 ॥6 ३० णींालढवंत8 06 0०१8० थात गंती।] ण 20 थाए०ए०० 
ि 0णा8 3 एक्ा।णा|कः ]00.7--तणां॥ छे. पाएए०, ००. ४7., 0. 20. 
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लियों के स्थान पर नवीनतम, वैज्ञानिक एवं समयानुकूल त्रिधियों का श्रनुकरण करना, तथा (६) 
कर्मचारियों पर प्रभावी नियन्त्रण स्थापित करने में समर्थे होना भ्रादि । 

जॉन मार्श ([000 ४०4७) के शब्दों में, “प्रबन्धकीय प्रशिक्षण शिक्षा का एक भाग 
है तथा व्यक्ति विशेष के लिये उसे निम्न दो बातें करनी हैं :---() वर्तेमान युग की समस्याओं, 
जोकि उसके कार्य पर प्रभाव डालें, के प्रति उसका मस्तिष्क खोलना तथा बाद में उसे खोले 
रखना एवं उन्हें समझाने की भावना प्रदान करना, (#) उनके कार्य तथा जीवन के सामान्य 
व्यवहार के लिये श्रावश्यक बहुत से कौशलों को प्राप्त करने एवं सुधार करने के लिये योग्य 
बताता ।” 

प्रशिक्षण की श्रावश्यकता 
(२९८0 00 पप्थ्ांपांए89) 

कर्मचारियों के अधिकतम वैयक्तिक विकास एवं उत्पादकता वृद्धि के लिये प्रशिक्षण 
की श्रावश्यकता को प्ननुमव किया गया है । वैज्ञानिक एवं तकनी की प्रगति ने का्ये-प्रणालियों, 
श्रौजारों, मशीनों एवं कार्य-सत्चालन विधियों में क्रान्तिकारी किन्तु भअ्रत्यधिक जठिल' परिवतंन 
कर दिये हैं । प्रत्येक दिन कुछ न कुछ परिवर्तत के साथ उद्दय दो ता है। परिवतंन के प्रति अनु- 
कूलता को बनाये रखना आधुनिक प्रतियोगिता की दौड़ में विजयी होने के लिये नितान्त आवश्यक 
है। पुराने कमंचारियों को नये तकनीकी परिवतेनतों से. परिचित करना एवं नये कमंचारियों को 
कार्य-सम्पादन हेतु ज्ञान, योग्यता एवं कौशल प्रदान करना प्रत्येक सद्भुठन के लिये आ्रावश्यक हो 
गया है। प्रत्येक सद्भुठन पूर्ण कार्यक्षमतता पर कार्य करना चाहता है, कम लागत पर उत्पादन 
करना चाहता है और अपने लाभों के परिमाण में बढ़ोत्तरी करना चाहता है | इन उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिये प्रशिक्षण आवश्यक है। कमंचारी प्रशिक्षण की ह्रावश्यकता के संक्षेप में मुख्य कारण 
निम्नांकित हैं :--- 

( १ ) कर्मचारियों सें मनोबल का विकास करने हेतु (707 66ए००एं॥8 809]0ए७६5 
०४४०)--प्रशिक्षण कर्मचारियों को कार्य सम्पादन के लिये प्रावश्यक कौशल एवं प्रवीणता 
प्रदान करता है । यह कौशल' कमंचारियों को सुरक्षा एवं श्रात्मसन्तुष्टि जैसी मानवीय झाव< 
श्यकताओं की पूर्ति में सहायता प्रदान करता है। कर्मचारियों का काये उनके लिये एक गव॑ की 
भावना उत्पन्न करता है, जिससे कि कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है, संस्था के प्रति आस्था एवं 
निष्ठा की भावना पैदा होती है एवं अपनत्त्व जाग्रत हो ता है । 

( २ ) कर्मचारियों की उत्पादकता सें वृद्धि करने हेतु (807 [0079888 ए790५8७ 
ए704ए०ांएा०)--जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है, प्रशिक्षण कर्मचारियों को विशेष कार्यों के 
सम्पादन हेतु विशेष विधियों का ज्ञान प्रदान करता है। यह ज्ञात एवं कौशल उनकी कार्यकुशलता 
में वृद्धि करता है। कार्यकुशलता में वृद्धि का स्वतः परिणाम सदझ्भूझत के उत्पादन परिमाण में वृद्धि 
एवं उत्पाद गुण में सुधार का होना है । इस प्रकार प्रशिक्षण उत्पादकता को बढ़ाने, उत्पादन 
लागत को कम करने एवं सद्भुठन की सर्वाज्भीण कार्य-कुशलता को बढ़ाने के लिये प्रावश्यंक है ॥ 

( हे ) दुघंटनाम्रों में कमी करने हेतु (707 7२९०ए०॥४ 4.०९०७॥08)---प्रशिक्षण' कर्म+ 
चारियों को कार्य करने का ढद्भ सिखलाता है। मशीनों को किप्त प्रकार चलाया जाय, इसकी 
विधि बतलाता है । दुर्घटनामों से किस प्रकार बचा जाय, उप्तके लिये सुरक्षात्मक युक्तियों की 
जानकारी देता है, जिससे दुर्घटनाश्रों में कमी होती है, मशीर्तों की टूट-फूड नहीं होती है, संगठन 
पर किसी प्रकार की श्राथिक जिम्मेदारी क्षति-पूर्ति करने के लिये पैदा नहीं होती है एवं कारये में 
झवरोध उत्पन्न नहीं होने पाता है । 

(४ ) पर्यवेक्षण एवं निर्देशन से कमी करने हेतु (२००पणा४ $50एलएंआंणा धां 
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॥076०7०॥)--पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में कमी होना कुशल, अनुभवी एवं योग्य कर्मचारियों का 
सूचक है। सज्भुठवन की सफलता, प्रसिद्धि एवं योग्यता इसी बात का संकेत है कि पर्यवेक्षण एवं 
निर्देशन में पर्याप्त कमी हुईं है, कमंचारी स्वयं ही भपने कार्यों का पर्यवेक्षण करते हैं एवं स्वयं 
से ही निर्देश प्राप्त करते हैं प्रशिक्षण कर्मचारियों में इन्हीं योग्यताशों का विकास करता है । 
कम चारी स्वतन्त्रतापूर्वक भ्रपना कार्य सम्पन्न करते रहते हैं। कर्मचारियों की. पर्यवेक्षकों पर निर्भ- 
रता समाप्त होने लगती है । 

( ५ ) कर्मचारियों फी गतिशीलता में विकास करने हेतु (07 06ए०७०फए४8 ?79- 
00986 एञ०9॥7)--प्रशिक्षण कर्मचा रियों का बैयक्तिक विकास करता है । कर्मचारियों को कार्य के 


प्रति उपयुक्त बनाता है। प्रशिक्षण कर्मचारियों की पदोन्नति के द्वार खोलता है। अन्य विभागों 
एवं कार्यों के लिये स्थानान्तरण को सम्भव बनाता है। 


( ६ ) संगठनात्मक स्थिरता एवं लचीलेपन में वृद्धि फरने हेतु (07 ॥70/०७आं78 
(अए4784/074] $(80॥॥9 286 65 9॥7)--प्रशिक्षण सद्भठनात्मक स्थिरता एवं लचीलेपन 
को बढ़ाता है | भविष्य के लिये पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपलब्धि को सम्भव 
बनाता है। इसके साथ ही थोड़े से प्रशिक्षण के पश्चात्‌ श्रल्पकालीन कार्य-भार को सम्भालने के 
लिये कर्मचारियों में आवश्यक योग्यता का विकास करता है। इससे श्रन्य कर्मचारियों की भर्ती 
एवं चयन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है । 


संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि प्रशिक्षण दुरुपयोग में कमी लाता है, कार्ये-प्रणा- 
लियों में सुधार करता है, सयन्त्र की मशीतरी एवं झौजारों के सर्वोत्तम प्रयोग में सहायता करता 
है, कार्यक्षमता, उत्पादकता एवं मनोबल को बढ़ाता है, पयंवेक्षण में कमी करता है, कर्मचारियों 
की अनुपस्थिति एवं श्रम-परिवरततंन में कमी करता है, कममचारियों की कठिनाइयों को दूर करता 
है, दुधेटनाशों में कमी लाता है और उत्पाद की किस्म में सुधार लाता है । इन समस्त बातों को 
देखते हुये प्रशिक्षण की श्रावश्यकता को वर्तमान में कम महत्त्व दिया जाना सम्भव नहीं है । 

प्रशिक्षण के पहलू 
(2:859608 0 787॥78) 

प्रशिक्षण काय॑ के निम्न भ्रद्ध होते हैं :--- 

( १ ) प्रशिक्षण की क्‍्रावश्यकता का प्रनुमान लगाना---सवंप्रथम प्रशिक्षण की श्राव- 
श्यकता का अनुमान लगाया जाता है कि कौन से स्तर पर, किस श्रेणी के कर्मचारियों कौ प्रशि- 
क्षण की आवश्यकता है। इसके साथ ही कैसे प्रशिक्षण की आवश्यकता है, इसका निर्धारण 
किया जायेगा । 

( २ ) प्रशिक्षण को योजना--अशिक्षण की आवश्यकता के श्रनुमान के पश्चात्‌ प्रशि- 
क्षण की योजना तैयार की जायेगी, प्रशिक्षण प्रणाली निर्धारित की जायेगी, प्रशिक्षण नीति तैयार 
. की जायेगी तथा प्रशिक्षण की तकनीक तय की जायेगी.। 


, ( हे.) संगठन के साधनों पर विच्ार--प्रशिक्ष ण के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये 
सद्भुन के साधनों एवं सुविधाओं के अ्रधिकृतम एवं सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया जायेगा । 
तत्पश्चात्‌ प्रशिक्षण दिया जायेगा । 


( ४ ) प्रशिक्षण के परिणामों पर विचार--प्रशिक्षण देने के बाद प्रशिक्षण के परिणामों 


पर विचार किया जायेगा. श्रौर उसके बाद सुधार के लिये कदम उठाये जायेगे | प्रशिक्षण के 
दोरान बजटीय नियन्त्रण भी रखा जायेगा । 
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प्रशिक्षण व्यवस्था एवं विधि 
(वाब्यंणाए काता22067 & ?70060 पा८) 


प्रशिक्षण व्यवस्था एवं विधि निम्नलिखित बातों पर जोर देती है--(१) प्रशिक्षण के 
लिये एक समय विभाग चक्र (7५776 ॥'४05) होना चाहिये । उसी के भ्रनुसार कायें शुरू होना 
चाहिये, जिससे प्रशिक्षणार्थी द्वारा हाम्तिल किया गया ज्ञान प्रमापित हो सके । (२) कार्य का 
विभाजन भ्रमुख क्रियाप्रों के बीच होना चाहिये। कृत्य-विश्नेषण एवं कृत्य-विवरण प्रशिक्षण के 
पहले की श्रवस्थायें हैं । (३) प्रत्येक वस्तु तैयार रखी जानी चाहिये, जिससे देरी न हो । (४) 
कार्ये-स्थान की व्यवस्था, जहाँ प्रशिक्षण दिया जाना है, ठीक होनी चाहिये । (५) इन उपयुक्त 
व्यवस्थाश्रों के उपरान्त प्रशिक्षक की तैयारी, एवं प्रशिक्षणाथियों की तैयारी का निरीक्षण किया जाना 
चाहिये। (६) इसके बाद काय॑ प्रस्तुतीकरण झौर कार्य की जाँच भी प्रशिक्षण व्यवस्था का एक 
श्रंग बनती है। (७) कार्य की जाँच के उपरान्त कर्मचारी को श्रकेले छोड़ दिया जाता चाहिये, 
जिससे कि वह स्वयं ही कार्य कर सके । वह किसी की सहायता भी माँग सकता है। इससे वह 
स्वयं कार्य में निपुण हो जायगा । 

प्रबन्धकोय प्रशिक्षण के विभिन्न स्तर 
(अञंीशिठण ॥,0ए९॥ 0 (६॥४2०४४) एथांगरा।2) 

भ्रध्ययन में सुविधा की हृष्टि से प्रबन्धकीय प्रशिक्षण के स्तरों को निम्न तीन भागों 
में विभक्त किया जा सकता है :---() फौरमैन प्रशिक्षण, ([) सहायक श्रथवा छोटे प्रबन्धकों का 
प्रशिक्षण, तथा (पर) उच्च अथवा बड़े प्रबन्धकों का प्रशिक्षण । 
() फोरसन प्रशिक्षण (0थगक्षा ५श॥व४)--- 

अमिकों के एक समूह पर नियन्त्रण रखने वाला व्यक्ति 'फोरसैन! कहलाता है। समृह 
में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या कार्य की प्रकृति पर निर्भर है। फोरमैन का श्रमिकों 
से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है। फोरमैन भ्रधिक पढ़ा-लिखा व्यक्ति नहीं होता है, भ्रपितु श्रधिक समय 
तक एक विशेष कार्य करते रहने के कारण उसे पर्याप्त अ्रनुमव एवं ज्ञान प्राप्त हो जाता है । 
ऐसे ध्यक्ति में उत्साह, महत्त्वाकांक्षा तथा मौलिक सुझन्बूक की भी कमी नहीं होती । चूंकि यह 
अनुभव के श्राधार पर ही श्रमिकों से कार्य लेता है, ध्रतएव इसका श्रमिकों से कार्य लेने का' 
तरीका लगभग अ्रवैज्ञानिक होता है। परिणामस्वरूप फोरमैन को ऐसे प्रशिक्षण की श्रावश्यकता 
होती है, जिसमें निम्त बातों का समावेश हो :--(१) श्रमिकों के चुनाव तथा प्रशिक्षण देने का 
आधुनिक तरीका; (२) श्रमिकों में श्रतुशासन बनाये रखने तथा मनोबल ऊँचा बनाये रखने के 
सम्बन्ध में प्रशिक्षण; (३) उत्पादन प्रबन्ध, श्रर्थात्‌ काये की मात्रा एवं गुण नियन्त्रण, लागत 
नियन्त्रण, उत्पादकता में वृद्धि तथा श्रेष्ठकर विधियों का उपयोग करने के सम्बन्ध में प्रशिक्षण; 
(४) नेतृत्त्व सम्बन्धी प्रशिक्षण; (५) दुर्घटनाओं की रोकथाम करने के सम्बन्ध में प्रशिक्षण; (६) 
समन्वय धिद्धान्तों का ज्ञान; (७) सामग्री तथा संयन्त्रों की देखभाल तथा उनके प्राधुनिकतम 
उपयोग के सम्बन्ध में नियन्त्रण; (८) श्रम-सन्नियमों का ज्ञान एवं उनका अनुसरण; (६) उपक्रम 
के आन्तरिक नियमों, विधियों, परम्पराश्रों व मर्यादाश्रों सम्बन्धी ज्ञात; (१०) श्रम-सँघों के 
साथ किये गये समभझौतों के पालन करने की विधि; (११) श्रमिकों की पूर्ण कुशलता से काये लेने 
के सम्बन्ध में प्रशिक्षण; (१२) भ्रन्य विभागों के साथ मिल-जुल कर कार्य करने के सम्बन्ध में 
प्रशिक्षण; तथा (१३) पत्राचार-योग्यता । 
(.) सहायक श्रथवा छोटे प्रबन्धकों का प्रशिक्षण (उए४०० 2००७९ 7क४धा9)--- 

प्रबन्ध की एस श्रेणी के भन्तगंत वे व्यक्ति भ्राते हैं जिनको प्रबन्ध सम्बन्धी सैद्धा न्तिक 
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ज्ञान तो होता है किन्तु अ्रनुभव का भ्रभाव होता है। ये व्यक्ति विश्वविद्यालयों श्रथवा विशिष्ट 
प्रबन्ध संस्थानों से निकले हुये स्नातक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में ऊँचे दर्जे की बुद्धि, समस्याश्रों 
को वैज्ञानिक हृष्टि से परखने की क्षमता, पत्राचार योग्यता प्रबन्ध के सिद्धान्तों की जानकारी' 
तथा सफल प्रबन्धक बनने की उत्कट अ्भिलाषा होती है। इतना होते हुए भी. इन्हें न तो उप* 
क्रम की गतिविधियों की 'ही जानकारी होती है और न प्रबन्ध-कार्य सम्बन्धी व्यावहारिक 
अनुभव ही । भ्रतएवं ऐसे व्यक्तियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्यतः: निम्न दो बातों का समावेश 
होना चाहिए :--- 

( १ ) उपक्रम सम्बन्धी जानकारी--स्वेप्रथम उपक्रम सम्बन्धी पूर्ण जानकारी करानी 
चाहिए, भ्र्थात्‌ उपक्रम का विगत इतिहास, उद्देश्य, तीतियाँ, संगठन-संरचता, राष्ट्र के आथिक 
एवं औद्योगिक कलेवर में उसका स्थान तथा उसका भविष्य श्रादि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी' 
दी जाती चाहिए । 

( २ ) प्रवस्ध सम्बन्धी व्यावहारिक ज्ञान--चूं कि इनमें प्रबन्धकीय शभ्रनुभव का श्रमाव 
रहता है, भ्रतः इन्हें अल्पकाल में ही प्रबन्ध के कार्यों सम्बन्धी श्रधिकाधिक ज्ञान प्रदान करने का 
प्रयत्त किया जाना चाहिये। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये इनसे प्रबन्ध के भिन्न-भिन्न पदों पर 
काये कराना चाहिए, ताकि इन्हें अधिकांश कार्यों के सम्बन्ध में जानकारी एवं प्रनुभव दोनों 
ही हो जाय । 
(गा) उच्च श्रथया बड़े प्रबन्धकों का प्रशिक्षण (5७०07 ॥5०८४४४७ '74॥॥78)--- 

उच्च-प्रबन्धकों को दिया जाने वाला प्रशिक्षण अन्य दो (भ्र्थात्‌ फोरमैंन तथा छोटे 
प्रचन्धकों को प्रशिक्षण) को दिये जाने वाले प्रशिक्षण से भिन्न होता है। इन्हें प्रबन्ध का सैद्धान्तिक 
तथा व्यावहारिक दोनों प्रकार का ज्ञान एवं भ्रनुमव होता है। ये लोग उपक्रम के उच्च-पदों पर 
विद्यमान होते हैं। सम्बन्धित उपक्रम में कई वर्षों तक निरन्तर कार्य करते रहने के कारण इन्हें 
उपक़म सम्बन्धी व्रिस्तृत जानकारी भी होती है। झतएव ऐसे व्यक्तियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 
मुख्य रूप में निम्न बातों का समावेश होना चाहिए :--- 

( १ ) उपक्षम के बाहुरी सम्बस्धों का प्रशिक्षण--इसका आशय अन्य संस्थाश्रों के 
साथ सम्बन्धों की रूपरेखा, विभिन्न क्षेत्रों में किया गया अनुसन्धान एवं विकास का स्तर, राजकीय 
नियमन तथा नियन्त्रण की प्रकृति एवं उसके प्रभाव झ्रादि का मूल्यांकन करने से है। इन बातों 
का प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उच्च प्रबन्धकों को श्रन्‍्य श्रौद्योगिक संस्थानों, प्रबन्ध संस्थानों, 
राजकीय उपक्मों, श्रम-संघों, राजकीय अ्रधिकारियों आदि से उपक्रम की श्रोर से प्रतिनिधित्त्व 
करने एवं सम्पक स्थापित करने का अ्रवस्तर मिलना चाहिए। श्राज के युग में इसका भारी 
महत्त्व है । 

( २ ) सामाजिक दर्शन की शिक्षा--सम्बन्धित उपक्रम को समाज की एक महत्त्त- 
पूर्ण इकाई के रूप में प्रतिष्ठित कराने का दायित्व भी उच्च प्रबन्धकों का ही है। इसके लिए 
उन्हें सामाजिक गतिविधियों की जानकारी होना आवश्यक है। 'इस प्रकार की जानकारी प्राप्त 
करने हेतु उच्च प्रबन्धकों को विभिन्न प्रकार की सामाजिक गोष्ठियों, सम्मेलनों आ्रादि में भाग 
लेना चाहिए तथा देश के नेताग्रों एवं सामाजिक कार्यकर्त्ताओं से सम्पर्क स्थापित करना चाहिए । 
कर्मचारी प्रशिक्षण के विभिन्न स्तर (0॥0िथा( ॥.02५ ० एणा:श5 पफन्नाणाह)--- 

कमंचारी प्रशिक्षण विभिन्न स्तरीय कर्मचारियों के लिये विभिन्न प्रकार का दीता है । 
प्रशिक्षण के विभिन्न स्तर भ्रग्न प्रकार हैं! । 
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( १ ) झ्रकुशल अभिकों के लिये प्रशिक्षण (7778 0ि प्रा।धध[80 ज़&8)--- 
अकुशल श्रमिकों को प्रशिक्षण की ग्रावश्यकता काये के तरीकों में सुधार करने के लिये, उत्पादन 
लागत को कम करने के लिये तथा काये को मितध्ययी ढद्भ से करने के लिये होती है। ऐसे 
श्रमिकों को कार्य पर ही प्रशिक्षण दिया जाता है । ऐसा प्रशिक्षण उनके तत्कालीन बौस (8059) 
द्वारा भ्रथवा फोरमैन द्वारा दिया जा सकता है। 


(२ ) श्रद्ध -कुशल श्रसिकों के लिये प्रशिक्षण (पफ्थ्चागरंपश णि. इलाां-शंत60 
एछ077०५5)--ऐसे श्रमिकों को जो कि श्रधे-कुशल होते हैं, प्रशिक्षण की श्रावश्यकता किसी उद्योग 
के कार्य विशेष की श्रावश्यकताओों की पूर्ति के कारण होती है तथा ऐसी विशेष झ्रावश्यकतायें 
विशेष मशीनों तथा विवेकीकरण के कारण पैदा होती हैं। ऐसा प्रशिक्षण या तो विभागीय 
प्रशिक्षण हो सकता है अथवा प्रशिक्षण कक्षों में मी दिया जा सकता है। ऐसा प्रशिक्षण अधिक 
कुशल प्रशिक्षकों द्वारा दिया जा सकता है । 

( ३ ) कुशल अमिकों के लिये (7७ंग्रं।8 0ि 8त00 ज़07०४)- कुशल श्रमिकों 
को प्रशिक्षण नव प्रशिक्षण प्रणाली (49[/7०70065४9) द्वारा एक लम्बे समय जतक की अवधि, 
जो कि ५ वर्ष तक भी हो सकती है, दिया जाता है। कला-प्रशिक्षण ((;शॉी$ 0थांग्रा08) प्रशि- 
क्षण केन्द्रों तथा उद्योग के मीतर भी दिया जा सकता है। 

(४ ) श्रन्य प्रशिक्षण स्तर (7थ्ंगंग8 ण 00७8)--उपयुक्त कर्मचारियों के 
झ्रलावा कुछ विशेष विशाञ्रों में मी प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे--कम्प्यूटर संचालन के लिये, 
स्टेनोप्राफर के लिये, टाइपिस्ट के लिये आदि । 

( ५ ) पर्यवेक्षकोष कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण (॥:थ४ंगाग8 0 $प७/एं5०५ 
8(2)--पर्यवेक्षकीय कर्मचारी प्रबन्ध के स्तम्भ होते हैं क्योंकि वे कर्मचारियों के निरीक्षण एवं 
पर्यवेक्षण के कार्य से सम्बन्धित होते हैं और उनका यह कार्य प्रशासन एवं प्रबन्ध का प्राधार 
माना जाता है। पर्यवेक्षकीय कर्मचारियों को श्रधिकतर जो प्रशिक्षण दिया जाता है, वह () 
उत्पादन, श्रनुरक्षण एवं सामग्री नियन्त्रण श्रादि के सम्बन्ध में इकाई स्तर पर, (॥) नियोजन, 
वितरण एवं सेविवर्गीयों तथा कार्य नियन्त्रण; (7) स्वयं के कार्य नियोजन; (५) | कार्य अध्ययन; 
(५) कार्य-सुल्यांकन; (एं) लागत नियन्त्रण; (शा) दुघंटनाप्रों की रोकथाम; (छा) मानवीय 
समस्याओं के निवारण; एवं (5) नेतृत्व, कला आदि क्षेत्रों को समाविष्ट करता है । 

( ६ ) प्रबन्धकीय श्रधिफारियों के लिए (:॥४॥8 07 25०८७४८७)--प्रबन्धकीय 
प्रधिकारियों को दिया जाने वाला प्रशिक्षण कमंचारियों के प्रशिक्षण से भिन्न होता है। इसलिये 
उनके लिये अलग प्रशिक्षण प्रणालियाँ काम में ली जाती हैं। सुख्यतया उन्तके लिए कार्य पर 
प्रशिक्षण (00 86 ॥09 0थांपंगट्ट) या कार्य से पृथक्‌ प्रशिक्षण (ऐीं ६6 ० एथांणंए8) की 
प्रणालियाँ भ्रपवायी जाती हैं। कार्य पर प्रशिक्षण वरिष्ठ प्रबन्ध श्रधिकारियों द्वारा दिया जाता 
है। प्रशिक्षार्थी प्रबन्धकों को निर्णय लेना, निर्देश देना, प्रेरणा देता, सज्भुठन करना, “नियोजन 
करना, नियन्त्रण करना, समन्वय करना श्रादि सिखाया जाता है। मानवीय समस्याश्रों को निप*« 
टाने की शिक्षा भी दी जाती है। पृथक्‌ रूप से प्रशिक्षण के श्रन्त्गंत विशिष्ट कक्षाओं में प्रशि- 
क्षार्थी प्रबन्धकों को प्रबन्ध के सामान्‍य सिद्धान्तों एवं व्यबहारों का ज्ञान कराया जाता है, उन पर 
चर्चायें की जाती हैं | भूमिका-निर्वाह (8०७ ?497१) के तरीकों द्वारा समस्याओं को सुलफाने 
का प्रभ्यास कराया जाता है, निर्णय लेने की योग्यता का परीक्ष ण आदि भी किया जाता है। 


उपयुक्त वर्शित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के श्रतिरिक्त उद्देश्यों के श्राधार पर भी 
ओऔ० स०, १५ 
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प्रशिक्षण को अनेक भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। उद्देश्यों के भ्राधार पर प्रशिक्षण के 
मुख्य प्रकार इस प्रकार हैं :---() प्रवेशात्मक प्रशिक्षण या परिचय प्रशिक्षण (700०० पएशे7-* 
08)--ऐसा प्रशिक्षण कर्मचारियों को उनके चयन किन्तु कार्य पर नियुक्ति (08०थ॥०7॥0) के 
पश्चात्‌ दिया जाता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण में कमंचारियों को उनके कार्यों, उत्तरदायित्त्वों, 
स्थितियों, कार्य समूहों, विभागों, अधिकारियों, कम्पनी की नीतियों, व्यवस्थाश्रों एवं संगठन के 
उद्देश्यों श्रादि के बारे जानकारी प्रदान करना होता है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों 
में विश्वास उत्पन्न करके संस्था का स्थायी अंग बनाना होता है। (॥) कार्ये-प्रशिक्षण (॥00 था * 
ए8--ऐसे प्रशिक्षण में कर्मचारियों को कार्य से सम्बन्धित सर्वाज्धीण प्रक्रिया में शिक्षित करना' 
होता है, जिसका उद्देश्य काय॑ करने की सर्वोत्तम प्रणाली को समभाना, सामग्री को काम में 
लाना एवं मशीनों को संचालित करने का तरीका प्िखाना आदि होता है । (7) पदोन्नति प्रशिक्षण 
(0707०४078] 0थंगरंग8)--जब पुराने कर्मचारियों को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता है 


तो उनको उच्च-पदों के दायित्त्वों का भली प्रकार निर्वाह करने योग्य बनाने के लिये ऐसा प्रशि- 
क्षण दिया जाता है। (९) पुनर्भभ्यास प्रशिक्षण (२००४॥७:)--यह भ्रशिक्षण पुराने कर्मचारियों 


को नई तकनीकों एवं उन्नत काये प्रणालियों का ज्ञान देने के लिये दिया जाता है, जिससे कि वे 
परिवर्तित एवं संशोधित काये-पद्धतियों के भ्रनुसार काये कर सकें शौर उनकी कायेकुशलता में 


किसी प्रकार की कमी ने श्राने पाये । 


प्रबन्धकीय प्रशिक्षण के ढड्भू भ्रथवा विधियाँ 
(९००38 ० (७॥४४०१४) पर7४॥778) 


जैसे-जैसे उपक्रम का आकार बढ़ता जाता है वैसे-वैसे उसमें काये करने वाले कर्मे- 
चारियों की संख्या भी बढ़ती जाती है। कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होने से उनसे कार्य लेना 
एवं उन पर प्रभावी नियन्त्रण स्थापित करना भी कठिन हो जाता है। फलत: कर्मचारी तथा 
प्रबन्धक दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं । भ्रतएव प्रबन्धकीय प्रशिक्षण की श्रावश्यकता पड़ती' 
है | वर्तमान समय में प्रबन्धकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये विभिन्न विधियाँ काम में लायी' 
जाती हैं । प्रबन्धकीय प्रशिक्षण की प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित हैं :--- 

( १ ) उपक्रम के भ्रन्दर से एवं बाहर से भाषणों को व्यवस्था करना--अबन्धकीय 
प्रशिक्षण प्रदान करने का सबसे अधिक लोकप्रिय एवं सरल ढज़ु सम्बन्धित उपक्रम में विभिन्न 
प्रबन्धकीय समस्याश्रों पर प्रबन्धकीय विद्वानों के भाषणों का श्रायोजन करना है। ये भाषण उपक्रम 
में ही उच्च पदों पर कार्य करने वाले अनुभवी प्रबन्धकों तथा बाहरी प्रबन्ध विज्ञान विशेषज्ञों के 
द्वारा दिलवाये जा सकते हैं। भाषणों का यह क्रम प्रायः तीन या चार दिन तक निरन्तर चालू 
रहता है । इनमें विभिन्न प्रबन्ध विशेषज्ञ प्राधुनिक प्रबन्धकीय समस्याओ्रों पर बोलते हैं तथा बाद 
में सब लोग मिलकर उनका कोई उपयुक्त समाघान खोजने का प्रयास करते हैं । इससे प्रबन्धकों 
के ज्ञान में वृद्धि होती है, एक-दूसरे के सम्पर्क में ध्राने का सुश्रवसर मिलता हैं तथा पारस्परिक 
सम्बन्धों का विकास होता है । 

(२ ) विभिस्न विश्वविद्यालयों तथा प्रबन्ध संस्थानों द्वारा भायोजित विशिष्ट प्रबन्ध 
विकास कार्यक्रमों में भाग लेना--प्रबन्धकों की निरन्तर बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिये 
भारत स्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा प्रबन्ध संस्थानों ने श्पने यहाँ अल्पकालीन तथा' 
दीघेकालीन दोनों प्रकार के विशिष्ट प्रबन्ध विकास पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की है, जहाँ भेजकर 
प्रबन्धकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। इस प्रशिक्षण विधि का प्रमुख लाभ यह है कि 
प्रशिक्षाथियों को प्रबन्ध विज्ञान के आधुनिक सिद्धान्तों का स्‍भ्रध्ययन, विश्लेषण, व्यावहारिक श्रनुभव 
के भ्राधार पर उनकी समीक्षा व उनमें घावश्यक संशोधन करने का सुभवसर मिलता है। 
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( ३ ) केस (2४४०) ब्रध्ययत विधि--प्रबन्धकीय प्रशिक्षण देने की इस विधि का 
उपयोग हारबड्ड व्यावसायिक स्कूल, शभ्रमरीका तया भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद में होता 
है । इस समय भारत में स्थित श्रन्य प्रबन्धकीय संस्थानों में भी प्रशिक्षण देने की केस अ्रध्ययन्त 
विधि काम में लायी जाती है। इसके श्रन्तमगंत प्रशिक्षार्थी को केस देकर निर्धारित उपक्रम में 
उसका श्रध्ययत्त करने के लिये भेजा जाता है। वह वहाँ पर जाकर उक्त केस का विस्तृत अ्रध्ययन 
करके अपनी रिपोर्ट निश्चित अ्रवधि में प्रस्तुत करता है। बाद में उत्तकी रिपोर्ट का मुल्यांकन 
किया जाता है। यदि कोई गलती रह जाती है तो उसे पुनः उक्त उपक्रम में आवश्यक श्रध्ययन 
करने हेतु भेजा जाता है। इससे प्रशिक्षार्थी को धष्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने का सुश्रवसर 
मिलता है । 

( ४ ) भुमिका निभाना (7२06 ?]4ए78)--प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रस्तुत विधि 
के श्रन्तगंत कुछ प्रशिक्षायियों से विभिन्न भुमिकायें निभाने के लिये कहा जाता है तथा शेष प्रशि- 
क्षार्थी उनके निर्णयों की श्रालोचना करते हुए सर्वोत्तम समाधान खोजने के लिये परस्पर विचार- 
विनिमय करते हैं। इस प्रकार के प्रशिक्षण का प्रमुख ध्येय प्रशिक्षाथियों को सम्+न्धित कृत्रिम 
समस्या से अधिकाधिक अझ्रवगत कराना तथा उसका उपयुक्त समाधान खोजने में सहायता प्रदान 
करना है। उदाहरण के लिये, एक ओर तो प्रबन्धक को किसी कर्मचारी द्वारा अनुशासन भद्भ 
किये जाने की समस्या को लेकर श्रम सरू के नेता की भूमिक्ता निभाने का कार्य सौंपा जा 
सकता है तथा दूसरी भोर क्रिसी श्रम सद्भ के नेता को प्रबन्धक की भ्रुमिका निभाने का कार्य 
सौंपा जा सकता है । ऐसा करने से दोनों को एक दूसरे की समस्या को समभने एवं उसे सुलभाने 
का अवसर प्राप्त होगा । प्रशिक्षण देने की यह विधि रोचक होने के साथ-साथ लाभदायक भी है, 
क्पोंकि समस्या के दोनों पहलुप्रों पर खुले दिल से विचार-विमर्श होने से प्रशिक्षाथियों का हृष्टि- 
कोण व्यापक होता है । 


ु ( ५ ) व्यावतायिक खेल (80५॥658 0870) --प्रत्नन्धकों को प्रशिक्षण देने का यह 
ढज़ु भी बड़ा ही निराला है। इसके अन्तर्गत सबसे पहले प्रशिक्षक किसी विषय के सम्बन्ध में 
व्यावसायिक संस्थाओ्रों से श्रावश्यक् आँकड़े एवं अन्य सामग्री लेकर एक खेल लिखता है। उदाहरण 
के लिये, विपणन सम्बन्धी खेल में लेखक किसी उद्योग, निगम, वित्त, बाजार, सद्भुठन सेविवर्गीय 
ग्रादि से सम्बन्धित धमी आऑकड़े प्रदान करता है तथा निगम द्वारा प्राप्त किया जाने वाला लक्ष्य 
निर्धारित करता है। प्रशिक्षार्थियों को कई समूहों में विभक्त कर दिया जाता है। प्रत्येक समृह 
खेल की भ्रवधि तक एक पृथक निगम ((०7०74(४०॥) के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक समूह 
निगम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये समय-समय पर बैठकर नीति तथा मोर्चाबन्दी को 
तय करता है तथा उसके लिए क्रियायें निर्धारित करता है । बाद में प्रशिक्षक प्रत्येक समृह के द्वारा 
लिये गये निर्णयों का खेल के सन्दर्भ में विश्लेषण करता है। यह खेल कुछ घण्टों, कुछ दिनों अथवा 
कुछ सप्ताहों तक चलता रहता है । प्रत्येक्त समूह को खेल के सम्बन्ध में श्रावश्यक निर्देश भी दे 
दिये जाते हैं । कुछ खेलों में तो कम्प्यूटर तक का उपयोग किया जाता है। इन खेलों के माध्यम 
से भी प्रबन्धकों के ज्ञान में वृद्धि तथा उनकी सोचने-विचारने एवं निर्णय लेने की >शक्ति का 
विकास होता है । 

( ६ ) सहायक पदों का निर्माण करता--सम्बन्धित उपक्रम में विभिन्न सहायक पदों 
का निर्माण करके भी आवश्यक ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करते का सुग्रवप्तर प्रदात किया जाता 
है । उदाहरण के लिये, विक्रप प्रबन्धक का सहायक (5अंडथ70: ॥0 ॥6 8965 )(७॥82०/), 
झ्रध्यक्ष का सहायक (65884 ० ६76 ?८४०9०॥) आदि । सहायक पद स्थायी अथवा अस्थायी 
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श्रथवा दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। इन पदों का निर्माण होने से सम्बन्धित श्रधिकारी का 
कार्य सरल हो जाता है भर उसकी अ्रनुपस्थिति में काये रुकता नहीं है । इसके साथ-साथ उपक्रम 
को ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं, जो सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा अवकाश-ग्रहण' करने श्रथवा उपक्रम को 
छोड़ देने अथवा मृत्यु हो जाने पर उसका स्थान सरलता से ग्रहण कर लेते हैं । 


(७ ) प्रशिक्षाथियों का फार्य-चक्रण (/00 7008007)--प्रशिक्षण देने की इस विधि 
के अन्तगंत प्रशिक्षाथियों को सर्ब-प्रथम उपक्रम के विभिन्न-विभागों में प्रबन्धकीय पदों पर कार्य 
करने हेतु नियुक्त किया जाता है। इसके उपरान्त उनको एक-दूसरे के कार्यों का अनुभव व ज्ञान 
प्राप्त कराने के लिए कुछ समयान्‍्तरों पर एक-दूसरे के स्थान पर अश्रदला-बदली कर दी जाती है। 
इस प्रकार के प्रशिक्षण देने का प्रमुख ध्येय सम्बन्धित प्रशिक्षार्थी को उपक्रम के सभी कार्यों से 
भली प्रकार परिचित होने का श्रवसर मिलना है । 


( ८ ) सिण्डोकेट (5५॥00406) विधि--प्रवन्धक्रीय प्रशिक्षण देने की इस विधि का 
उपयोग प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद तथा अन्य समान स्तर के कॉलेजों में किया जाता है। 
इस विधि के अन्तर्गत प्रशिक्षाथियों को विभिन्‍न विषयों पर कार्य करने के लिये अ्रलग-भ्रलग कई 
समूहों में विभक्त कर दिया जाता है। इन समूहों को सिन्‍्डीकेट के नाम से पुकारते हैं। प्रत्येक 
सिण्डीकेट को प्रशिक्षक द्वारा तैयार किया गया संक्षिप्त पेपर (289०7) दे दिया जाता है। प्रत्येक 
सिण्डीकेट उक्त पेपर के आधार पर प्रावश्यक विचार-विमर्श करने के उपरान्त एक विस्तृत पेपर 
तेयार करता है सिण्डीकेट का एक अ्रध्यक्ष तथा एक सचिव होता है । प्रत्येक सिण्डीकेट का सदस्य 
किसी दूसरे सिण्डीकेट. में अध्यक्ष श्रथवा सचिव का पद भी ग्रहण करता है। इस व्यवस्था के 
श्रन्तगंत प्रत्येक सदस्य को किसी न किसी सिण्डीकेट में भ्रध्यक्ष श्रथवा सचिव के पद पर कार्य 
करना पड़ता है । जिस समय किसी सिण्डीकेट में सम्बन्धित पेतर के सम्बन्ध में विचार-विनिमय 
होता है, उस समय आवश्यक परामर्श देने के हेतु प्रशिक्षक भी उपस्थित रहता है। भ्रन्त में, 
अध्यक्ष तथा सचिव दोनों सिण्डीकंट में हुए विचार-विमर्श के सम्बन्ध में भ्रपना अलग-अलग 
प्रतिवेदन प्रशिक्षक को देते हैं, जो उन्तका विश्लेषण एवं मूल्यांकन करता है। इसमें प्रत्येक प्रशि- 
क्षार्थी को एक सदस्य के रूप में तथा पदाधिकारी के रूप में श्रर्थात्‌ दोतों रूपों में विचार-विमशें 
में भाग लेने का श्रवसर मिलता है। इससे प्रशिक्षार्थी को व्यावहारिक तथा' सेद्धान्तिक दोनों 
प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है । ' 


कर्मचारी प्रशिक्षण के ढंग भ्रथवा पद्धतियाँ 
(९(0038 67 ए2807056] 7७ 7०7९) 


कर्मचारी प्रशिक्षण के प्रमुख प्रचलित ढड्ग निम्नलिखित हैं :--- 

( १ ) कार्य पर प्रशिक्षण (07 ६॥6 7० (४ए७४ं॥8)--कर्म बारियों को काये परं 
प्रशिक्षण देने का उद्देश्य उन्हें काये की वास्तविक परिष्थितियों एवं आवश्यकताओं से कम से 
कम समय में परिचित कराना है । जब कर्मचारी कार्य पर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो वे स्वयं 
समस्त क्रियाओं को देखते हैं और उन्हें क्रिया द्वारा सीखते हैं। इससे प्रशिक्षण के समय में पर्याप्त 
कमी हो"जाती है। प्रशिक्षण व्यय भी काफी कम हो जाता है। यह प्रशिक्षण व्यावहारिक होता 
है, जिससे प्रशिक्षार्थी मी रुचि के साथ कार्य सीखता है। कार्य का वास्तविक वातावरण मिलने 
के कारण उसका कार्य श्रमभ्यास भी काफी श्रच्छा हो जाता है। कर्ंचारी को अपने कार्य की प्रगति 
देखने का झवसर प्राप्त होता है, जिससे वह अधिक प्रच्छा कार्य करने की ओर प्रयाप्त करता है । 
इस प्रकार की प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के समय हजारों श्रमिकों को 
प्रशिक्षण देने हेतु बड़े पैमाने पर किया गया था । इस प्रशिक्षण प्र णाली के प्रन्तगंत प्रशिक्ष क-पय॑« 
वेक्षकों का काफी दक्ष, निपुण एवं कार्यकेशल होना श्रावश्यक होता है। यह प्रशिक्षण प्रणाली 
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कार्य में बाधाएँ उपस्थित करती है श्रौर उत्पादन को नीचा गिराती है। इस प्रकार की प्रशि१ 
क्षण विधि का एक संशोधित रूप “त्रिस्थितीय योजना” (7४766 9०४४०॥ ए॥) है। इस विधि 
में एक कर्मचारी को उसका वरिष्ठ कर्मचारी प्रशिक्षण देता है और वह प्रशिक्षार्थी कर्मचारी 
भ्रपने से नीचे वाले कर्मचारी को प्रशिक्षण देता है। 

(२ ) प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण (:छ7/78 ०थआ76 एरक्षंआ॥08)--इ पके अन्त- 
गंत सबसे पहले विशिष्ट प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जाती है। अलग-अलग प्रशिक्षण केन्द्र 
झलग-प्रलग व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। यही कारण है क्रि इन्हें तकनीकी प्रशिक्षण 
केन्द्र मी कहते हैं। नये श्रथवा पुराने कर्मचारी विशिष्ट व्यवप्ताय अथवा कार्य के सम्बन्ध 
में यहाँ पर प्रशिक्ष ण प्राप्त करते हैं। इस प्रंकार के प्रशिक्षण केन्द्र सरकार द्वारा तथा निजी 
उद्योगों द्वारा अपने-अपने यहाँ के कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु चलाये जाते हैं। सामान्यतः यहाँ 
पर सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दोनों ही प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। किन्तु 
सेद्धान्तिक प्रशिक्षण की तुलना में व्यावहारिक प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। ऐसी 
प्रशिक्षण प्रणाली में उत्पादन कार्य में कोई बाधा नहीं श्राती है । 


( ३ ) झ्रनुभवी कारोगरों द्वारा प्रशिक्षण ([एकंप्रंगढ़ 99 ७कुशांभा००१ ज़णप्पाशा)- 
अनुभवी कारीगरों द्वारा दिया जाने वाला प्रशिश्नण उस स्थिति में विशेष उपयुक्त रहता है, जिसमें 
अनुभवी कारीगरों को सहायकों की आवश्यकता रहती है। प्रशिक्षण देने की यह पद्धति उन 
विभागों के लिये भी उपयुक्त है जिनमें कारीगर उत्तरोत्तर क्ृत्यों ($70028४76 30०08) द्वारा 
क्रियाञ्रों की एक श्वृंखला निष्पादित करने के लिये श्रागे बढ़ता है । 

(४ ) निरीक्षकों या परयवेक्षक्रों द्वारा प्रशिक्षण (7८४पा।ड 979 $5फ्रथ'श5078)-- 
पय॑वेक्ष को के द्वारा प्रशिक्षण का आयोजन करने से प्रशिक्षणाथियों को श्रपने श्रधिकारियों से 
परिचित होने का सुप्रवसतर मिलता है। इसके श्रतिरिक्त पर्यवेक्षकों को भी कार्य-उत्पादन के हृष्टि- 
कोण, प्रशिक्षणार्थियों की योग्यताओं एवं सम्भावनाप्रों को परखने का सुअवसर मिल जाता है 


(५ ) शिक्षार्थी प्रशिक्षण (879एव्या००४ा0 7थाएंग8)--शिक्षार्थी प्रशिक्षण का 
मुख्य उद्देश्य सर्वे कुशल कारीगरों एवं कर्मचारियों का विकास करना होता है। इस प्रकार का 
प्रशिक्षण उन व्यवसायों या कार्यों हेतु प्रदान किया जाता है जहाँ कार्य में पूर्ण कुशलता हासिल 
करने के लिये एक दीघ॑ प्रवधि तक काम का अभ्यास करना श्रावश्यक होता है। प्रत्येक शिक्षार्थी 
को एक पूर्व निश्चित योजना के भ्नुवार कार्य सौंप दिया जाता है । नियोजित कार्यक्रम कुशल 
प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने में लगभग ५ या 
६ वर्ष का समय लग जाता है । प्रशिक्षण की यह विधि बहुत ही खर्चीली होती है। प्रशिक्षण 
समाप्ति के उपरान्त भी शिक्षार्थी को यह विश्वास नहीं दिया जा सकता है कि उसे कार्य मिल 
ही जायेगा । इस प्रशिक्षण विधि के भ्रन्तगंत कुछ पारिश्नमिक भी दिया जाता है। 

( ६ ) द्वार-प्रकोष्ठ प्रशिक्षण (ए८४४००७ 'फ्थ्ांणं78)--द्वार-प्रकोष्ठ प्रशिक्षण को 
काम से पृथक एक अलग विशेष प्रशिक्षणशाला में दिया जाता है । इसे द्वार-प्रकोष्ठ . प्रशिक्षण 
इसी लिये कहते हैं कि इस प्रशिक्षण को कारखाने में हो रहे कार्य से दूर रह कर दिये जाने पर 
भी उस विशिष्ट प्रकोष्ठ में अर्थात्‌ प्रशिक्षण कक्ष में, जहाँ यह दिया जाता है, कारखाने जेसा 
वातावरण तथा कार्यस्थिति उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने 
के उपरान्त प्रशिक्षणार्थी को कारखाने में कार्य पर नियुक्त कर लिया जाता है। ऐसे प्रशिक्ष णार्थी 
को कार्य प्रारम्भ पर किसी प्रकार की घबड़ाहट श्रनुभव नहीं होती है। अ्तएव' द्वार-प्रकोष्ठ 
प्रशिक्षण कारखाने के कार्य-स्थल से हट कर एक विशेष प्रशिक्षण कक्ष में दिया जाता है, किन्तु 
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मशीनें एवं श्रोजार श्रादि कारखाने की मशीनों एवं औजारों के समान होते हैं। ऐसा प्रशिक्षण 
कर्मचारियों को अधिक कार्यकुशल बना देता है । 

( ७ ) संयुक्त प्रशिक्षण (:ण8४शए "7क४०॥8)--इस प्रशिक्षण का भुख्य उद्देश्य 
प्रशिक्षणाथियों को सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना होता है। तकनीकी 
संस्थान एवं व्यावसायिक संस्थान मिल कर अपने सदस्य-प्र शिक्ष णाथियों को संयुक्त एवं सन्तुलित 
प्रशिक्षण प्रदात करते हैं। ऐसे प्रशिक्षण में सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण में सन्तुलन 
स्थापित किया जाता है । यह प्रशिक्षण बहुत समय लेता है, किन्तु कार्य का व्यावहारिक ज्ञान 
कमंचारियों को बड़ा भ्रच्छा हो जाता है। 

प्रशिक्षण के सिद्धान्त 
(एएए८2968 ० 7४६777४2) 

मोरिस बिठल्स (०77७ ४॥७०७) ने कार्य में निपुणता प्राप्त करने हेतु निम्तांकित 
सिद्धान्तों की भ्रोर संकेत किया है--(१) एक कमंचारी को केवल सही कार्य-विधि बतायी जानी 
चाहिये एवं कर्मचारी द्वारा सही कार्य-विधियों का अ्रभ्यास किया जाना चाहिये। (२) कार्ये- 
विश्लेषण, समय एवं गति अ्रष्ययन श्रादि तकनीकों के माध्यम से स्व प्रथम कार्य करने का सर्वो- 
त्तम ढज़ु निर्धारित किया जानता चाहिये । ( ) कायें में सर्वोत्तम गतियों के सिद्धान्त का अनुगमन 
किया जाना चाहिये। (४) वास्तविक कार्य की दशाओं में दिया जाने वाला कार्य-प्रशिक्षण, 
प्रशिक्षण कक्ष के प्रशिक्षण एवं औपचारिक श्रर्थात्‌ विधिवत प्रशिक्षण से श्रधिक भ्रच्छा होता है । 
(५) प्रशिक्षण में सहीपन (8००प7४०५) को गति (59००0) की श्रपेक्षा भ्रधिक महत्त्व दिया जाता 
चाहिये । (६) वह प्रशिक्षण श्रधिक कार्यकुशल होता है जो कम समय में प्रदान कर दिया जाता है। 
(७) भ्रभ्यास के उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिये | (८) नये एवं पुराने कमंचारियों को प्रशि- 
क्षण दिया जा सकता है। 

इन उपयुक्त वर्णित सिद्धान्तों के अतिरिक्त फिलिप्पो (ए॥970) ने भी प्रशिक्षण के 
निम्त मुख्य ६ सिद्धान्तों का वर्णन किया है :--(१) श्रभिप्रेरणा का सिद्धान्त प्रशिक्षण से पूरी 
होने वाली प्रावश्यकताभों को सम्बन्धित करता है। उदाहरण के लिये, प्रशिक्षण से पैसा, कार्य, 
मान्यता था पदोन्नति भ्रादि क्‍या प्राप्त होगा । प्रशिक्षणा्थियों की कौनसी श्रावश्यकताओं की. 
पूर्ति होगी, जिससे कि वह लगन के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करें। (२) प्रगति प्रतिवेदन का सिद्धान्त 
प्रशिक्षणार्थी की कार्य-कुशलता में शीघ्रता एवं प्रभावशीलता उत्पन्न करता है । () पुनप्रंवर्तन 
का सिद्धान्त प्रशिक्षण की समाप्ति पर होने वाले लाभों को प्रदान कराने की बात पर जोर देता 
है । यदि वेतन बढ़ाया जाना है तो वेतन वृद्धि की जानी चाहिये । यदि पदोन्नति की जानी है तो 
पदोन्नति की जानी चाहिये, जिससे कि अन्य प्रशिक्षणार्थी-कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने 
की श्रोर आक्ृष्ट किया जा सके । (४) व्यवहार या श्रभ्यास का सिद्धान्त प्रभावपूर्ण शिक्षा प्राष्ति 
के लिये बारम्बार भ्रभ्यास किये जाने पर बल देता है। (५) पुर्ण बनाम आंशिक सिद्धान्त के 
भनुप्तार इस बात को तय करना है कि कया प्रशिक्षरा सम्पूर्ण काये को सिखलाने के लिये दिया 
जाना चाहिये या केवल कार्य के आंशिक भागों के सम्पादन का ही शिक्षण दिया जाना चाहिये । 
यह का की प्रकृति एवं कमंचारी की योग्यता पर निर्भर करता है। (६) वेयक्तिक भिन्नताप्रों 
का सिद्धान्त इस बात पर जोर देता है कि प्रशिक्षण प्रदान करते समय कमंचारियों में विद्यमान 
मिन्नताभ्रों को ध्यान में रखा जाना चाहिये। ये मिन्नतायें शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक एवं 


व्यवहार सम्बन्धी हो ध्षकती हैं । कर्मचारियों की भिन्न-भिन्न श्रभिवृत्तियों को देखते हुये मिन्न- 
मिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। 
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प्रशिक्षण के लाभ 
(806ए%8268 ० ॥7७४४०॥॥8) 


नियोजित प्रशिक्षण व्यवस्था किसी भी श्रौद्योगिक इकाई की समूल्यवान सम्पत्ति है, 
क्योंकि इससे निम्नांकित लाभ प्राप्त होते हैं :---() पूर्ण प्रवीणता का अधिक गति से विकास 
होता है । (7) उत्पादित माल की किस्म एवं मात्रा में सुधार होता है। (7) सामग्री का अपेक्षा- 
कृत कम प्रपव्यय होता है। (४) मशीनों एवं ओऔजारों का श्रेष्ठतम उपयोग सम्भव होता है। 
(४) पर्यवेक्षण की मात्रा एवं व्यय में कमी आती है। (शं) मशीनों एवं औजारों की कम हानि 
होती है। (शा) कमचारियों की अ्नुपस्थिति एवं काम-निकासी में कमी श्राती है। (शा) कमें- 
चारियों की कार्य-क्षमता में वृद्धि होती है। (5) उत्पादन लागतों में कमी एवं कम्पनी के लाकों 
में वृद्धि होती है। (४) कर्मचारियों के मनोबल एवं व्यक्तित्व का विकास होता है। (58) पदा- 
धिकारियों के लिये श्रपने अधीनस्थों पर नियन्त्रण स्थापित करना सरल हो जाता है। 

भारत में प्रबन्धकीय प्रशिक्षण का विकास 
(००ए2०%9०॥ ० (६४४१थआशा 77४४॥7702 770 400॥9) 

स्वतन्त्रता के पूर्व भारत में प्रबन्धकीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण के प्रति लगभग पूर्ण अन*«- 
भिज्ञता थी। इसे दिसम्बर सब १९४८ में उस समय मान्यता मिली जबकि अखिल भारतीय 
तकनीकी शिक्षा परिषद्‌ (&]॥ ॥994 (.0एालं। 07 7'००४४०४] 20708007) के सुझाव पर 
भ्रौद्योगिक प्रशासन एवं व्यवसाय' प्रशासन संयुक्त मण्डल की स्थापना की गई । इस संयुक्त मण्डल 
ते श्रपत्ती सभा में दिनाडू २२ श्रप्रेल सब्‌ १९४८ को निम्न आराशय का एक प्रस्ताव पास किया--- 
“उत्पादकीय' एवं वितरण सम्बन्धी कार्य-विधि की क्षमता में सुधार करने से हमारे देशवासियों 
के सामान्य जीवन-स्तर में वृद्धि एवं उत्पादन वृद्धि की सर्वप्रमुख झ्रावश्यकता को देखते हुए सभी 
क्षेत्रों में एवं सभी स्तरों पर विशिष्ट रूप से प्रशन्धकों की माँग है। हमें अधिक वैज्ञानिक एंवं 
तकनीकियों की उतनी श्रावश्यकृता नहीं है जितनी कि उन लोगों की है जो प्रशासन एवं सज्भुठन 
का कार्य कर सकें ।” इस प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने के पश्चात्‌ हमारी राष्ट्रीय सरकार ने भारत 
में प्रबन्ध की शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर बल देना प्रारम्भ किया | परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार 
ते सब १९५४ में एक 'प्रबन्धकीय श्रध्ययन मण्डल” (80870 ०07 (88 80760/ 50०6७) की 
स्थापना की । इस मण्डल में उद्योग एवं व्यापार, तकनीकी संस्थाओं, पेशेवर सजद्भुठनों, विश्व« 
विद्यालयों तथा सरकार के प्रतिनिधि सम्मिलित किये गये । भ्रस्तुत श्रध्ययन मण्डल का सबसे 
प्रमुख उद्देश्य भारत में प्रबन्धकीय शिक्षा तथा प्रशिक्षण का प्रसार करना है । 
प्रबन्धकीय शिक्षा तथा प्रशिक्षण का विस्तार--- 

यह हुषे का विषय है कि मंडल भ्रनेक स्थानों पर प्रबन्ध की शिक्षा की व्यवस्था कराने 
में सफल हुझा है | श्रौद्योगिक प्रबन्ध; व्यावसायिक प्रबन्ध तथा श्रौद्योगिक इंजीनियरिज्भ में स्नात- 
कोत्तर प्रशिक्षण प्रदान कराने के लिये मिम्न संस्थाओं में विभिन्न योजनायें चालू की गई हैं :--- 
(१) इण्डियन इन्स्टीट्यूट श्रॉफ टेक्लॉलॉजी, खड़गपुर, (२) इन्स्टीट्यूट श्रॉफ बिजनैस मैनेजमेण्ट, 
कलकत्ता; () इन्स्टी ट्यूट श्रॉफ बिजनैस मैनेजमेण्ट , श्रहमदाबाद; (४) बिड़ला इन्स्टीट्यूट श्रॉफ. 
टेक्नॉलॉजी, पिलानी; (५) विक्टोरिया जुबिली टेक्‍्नीकल इन्स्टीट्यूट, बम्बई; (६) इण्डियल 
इन्स्टीट्यूट ऑफ साइन्स, बद्भलौर; (७) व्यावसायिक प्रबन्ध विभाग, भद्रास विश्वविद्यालय; (८) 
व्यावसाथिक प्रशासन विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय; एवं (६) व्यावसायिक प्रशासन विभाग, 
जोधपुर विश्वविद्यालय । 


उपरोक्त के प्रतिरिक्त पेशेवर सद्भठनों, धखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्‌, 
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राष्ट्रीय उत्पादक परिषद्‌ तथा कई शिक्षण संस्थाओं ते भी अपने यहाँ प्रबन्धकीय शिक्षा से सम्ब- 
न्धित प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। निजी क्षेत्र के कुछ उत्साही उद्योगपतियों (जैसे--डी० सी० 
एम०, दिल्ली; हिन्दुस्तान लीवसे श्रादि) ने भी अपने यहाँ प्रवन्धकीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की 
है । भारत की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में लगभग २० लाख प्रवन्धकों को आवश्यकता का श्रनुन 
मान लगाया गया है। इसके अतिरिक्त २ अप्रैल सब्‌ १६७० के बाद प्रबन्ध अ्भिकर्ता प्रणाली 
के समाप्त होने के कारण भी भारी मात्रा में कुशल भ्रबन्धकों की आ्रावश्यकता है। इस माँग को 
पूरा करने के लिये प्रति वर्ष बड़ी सख्या में लोग विदेश जा रहे हैं, जिससे वे श्रावश्यक प्रशिक्षण 
प्राप्त करके देश की भावी आवश्यकताओं की पूति कर सकें। किन्तु यह देखा गया है कि जो 
लोग बाहर प्रबन्धकीय प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु जाते हैं वे उसकी प्राप्ति के उपरान्त वहाँ से लौद 
झाने की अपेक्षा वहीं पर कार्य करना अधिक पसन्द करते हैं। उनकी इस प्रवृत्ति को हमें रोकता 
होगा । साथ ही भारत में विद्यमान प्रबन्धकीय प्रशिक्षण सुविधाझ्ों का विस्तार करता होगा, 
क्योंकि वत॑ मान सुविधायें देश की श्रावश्यक्रता की तुलना में अ्रपर्याप्त हैं । 


सार्वजनिक उपक्रमों में प्रबन्धक्रीय प्रशिक्षण की उपयोगिता 
(0009 ए ६७92०0000( 770॥08 ॥] $966 ४7(6797565) 


भारत में सावंजनिक उपक्षमों का प्रवन्ध प्रशासकीय सेवाग्रों (0. ७. 8. & ?. 0. $.) 
के व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इन व्यक्तियों को सभी क्षेत्रों के प्रबन्ध के लिये सर्वगुणसम्पन्न 
मान लिया गया है। उदाहरण के लिये, श्राज यदि एक प्रशासनिक श्रधिकारी (. ७. $. 07०8) 
को किसी स्थात पर कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया जाता है तो कुछ दिन पश्चात्‌ उसी' व्यक्ति 
को किसी सरकारी व्यावसायिक संस्थान में संचालक के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है । यही 
नहीं, उसी व्यक्ति को बाद में सचिव के पद पर तथा शिक्षा संस्थानों में संचालक के पद पर भी 
नियुक्त कर दिया जाता है। अधिकांशत: इनकी नियुक्तियाँ राजनेतिक श्राधारों पर की जा रही 
हैं। इनकी योग्यता, अनुभव, पसन्द तथा कार्यकुशलता श्रादि का तनिक भी ध्यान नहीं रखा जाता 
है । भारतीय सरकारी औद्योगिक व्यावप्तायिक संस्थानों को इसका कदु अनुभव है । परिणाम यह 
निकलता है कि जो श्रौद्योगिक एवं व्यावसायिक संस्थान पहले से लाभ पर चल रहे होते हैं वे 
धीरे-धीरे करके घाटे में चलने शुरू हो जाते हैं, ओर जो पहले से ही घाटे पर चल रहे थे उनके 
घाटे में तेजी से वृद्धि होने लग जाती है । प्रायः लोगों को यह कहते हुये सुना गया है कि अमुक 
उद्योग अथवा व्यावसायिक संस्थान सरकार के अ्रधिकार में चले जाने से घाटे पर चल रहा है । 
यही नहीं, ऐसे संस्थानों में लाल-फीताशाही, तानाशाही तथा घुटाला आदि पनपता है। श्राखिर 
ऐसा क्यों ? प्रत्युत्तर में यह कहा जा सकता है कि ऐसे लोगों को प्र बन्धकीय प्रशिक्षण का लेश- 
मात्र भी ज्ञान नहीं होता जो कि उत्तकी अभ्रप्फलता का मूल कारण है। इस सम्बन्ध में हमारा 
यह मत है कि यह श्रावश्यक नहीं कि कुशल प्रशासक (जैसे--कलेक्टर) एक कुशल प्रबन्धक भी 
सिद्ध हो । चूंकि प्रशासन एवं प्रबन्ध इन दोनों में पर्याप्त भ्रन्तर है, अतएवं कुशल प्र बन्धक बनते 
के लिये पबन्धकीय प्रशिक्षण प्राप्त करता होगा । श्रतएव आवश्यक्र है कि इन श्रौद्योगिक एवं 
व्यावसायिक उपक्रमों को सफलतापूर्वक चलाने के लिये जिप्त वाणिज्य, व्यापार, उद्योग, विधान, 
प्राविधिक ज्ञान तथा प्रशासकीय क्षमता--श्रर्थात्र जिस चतुम्‌ खी प्रतिमा की आ्रावश्यकता होती' है 
वह इन प्रशिक्षित प्र बन्धकों के माध्यम से प्राप्त की जाय । ऊंचे वेतनों के आकर्षण तथा कार्य 
करने एवं स्वतन्त्र निर्णय लेने का सुश्रत्बसर देक र सरकार को प्रवन्धकीय संस्थानों (६98 807आा( 
]॥0809665) से निकले स्नातकों को अवसर देना चाहिये श्रौर उनकी सेवा से लाभ उठाना चाहिये । 
निःसन्देह, ये प्रशिक्षित प्रबन्धक वर्तमान अधिकारियों से अधिक कुशल एवं सफल पिद्ध होगे तथा 
सार्वजनिक उपक्रमो को लाभ पर संचालित कर सरकंगे। इससे न केवल भारत में प्रबन्धकोय' 
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शिक्षा की झ्लावश्यकता एवं उसके विकास की माँग को ही बल मिलेगा अपितु सरकार ऐसा करके 
निजी क्षेत्र के उद्योगों के लिये भी आदर्श स्थापित करेगी ।. 


निष्करष--उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि सार्वजनिक उपक्रमों को 


कुशलतापु्वंक चलाने के लिये प्रबन्धकीय प्रशिक्षण की नितान्त उपयोगिता है | 


शायाप,ऋ्ररहा'ए 007४%570385 : 
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प्रबन्धकीय प्रशिक्षण के महत्त्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये । (मेरठ, १६७२) 
ए7॥06 8 706 ०॥ 777048706 ० १(७॥82०॥6०वगा 7"ांप९, 
श्रमिकों को प्रशिक्षण देने का क्या महत्त्व है ? प्रशिक्षण के विभिन्न रूपों एवं विधियों की' 
विवेचना कीजिये । (आगरा, बी० कॉम० भाग २, १६९७१) 
भारत में प्रबन्धकीय प्रशिक्षण के महत्त्व पर एक लेख लिखिये । 
प्रबन्धकीय प्रशिक्षण के महत्त्व, उद्देश्य तथा भारत में इसके विकास पर प्रकाश डालिये । 
भारत में प्रबन्धकीय प्र शिक्षण का क्या महत्त्व है ? भारत के सरकारी उपक्रमों के लिये 
इसकी उपयोगिता की विवेचना कीजिये । (मेरठ, १६७०) 
भारत में प्रबन्धकीय प्रशिक्षण पर एक संक्षिप्त ठिप्पणी लिखिये।  (इन्दौर, १६७०) 
भारत में प्र बन्ध विज्ञान की शिक्षा पर एक टिप्पणी लिखिये। 

(झागरा, बी० कॉम ० भाग २, १९७०) 
श्रव तक प्रबन्धकीय प्रशिक्षण के बारे में मारत में जो कुछ हुआ है उसे संक्षेप में सम- 
फाइये। (मेरठ, १६६६) 


शो० स० ? ९९ 


भारतीय सूती वस्त्र तथा जूट उद्योगों का आधुनिकीकरण 


(९000शक्रांबब।0ा ० वातंशा एजाणा प65॥76 थातें उत्ा० प्रातवप्रन्‍70७) 











प्रारस्भिक--भ्राधुनिकी कररण शब्द की परिभाषा 

सामान्यतः आधुनिकीकरण से श्राशय किसी कारखाने में पुरानी घिप्ती-पिटी मशी नों 
के स्थान पर आ्राधुनिक मशीनों के लगाने से लगाया जाता है। इस प्रकार जब हम किसी कार- 
खाने में पुरानी मशीनों के स्थान पर नई एवं श्राधुनिक मशीनों की स्थापना करते हैं, तो यह कहा 
जाता है कि उक्त कारखाने का प्राधुनिकीकरण कर लिया गया है। व्यापक हृष्टिकोण में, आधु- 
निकीकरणा की योजना के अन्तर्गेत नई मशीनों के लगाने के अतिरिक्त उन्नत तकनीकी ज्ञान, 
कुशल प्रबन्ध, प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति तथा कार्य करने की सुधरी हुई विधियों को भी 
सम्मिलित किया जाता है । 


भारतीय सूती वस्त्र उद्योग में श्राधुनिकोकरण का महत्त्व एवं श्रावश्यकता 
(0९९७१ & ॥एए0087006 ए ४०१७"॥9593007 ॥7 080 (०0०॥0॥ ०७:76 ॥३॥09प्र५::ए ) 


कहने को तो यह कहा जाता है कि सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा सज्भठित 
उद्योग है। किन्तु वास्तविकता यह है कि आज उद्योग के समझ कई गर्मी र समध्तायें हैं, जित के 
कारण चारों ओर से इसके पूर्ण श्राधुनिकीकरण की माँग की जा रही है। इसमें से प्रमुख 
समस्‍यायें निम्नलिखित हैं :--- 

( १ ) स्वचालित करघों की कमी--यद्यपि कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में भारत 
का दूसरा स्थान है, किन्तु स्वचालित करघों की हृष्टि से श्रमी तक भारत बहुत पिछड़ा हुआ है, 
जोकि निम्न तालिका से स्पष्ट है :--- 

स्वचालित करघों का श्रनुपात 





3 पी 0 स्व कललिरलबलिक बस । कुल करघों का प्रतिशत स्वचालित करचे 
संयुक्त राज्य भश्रमेरिका १०० प्रतिशत 
जापान ७७'४ढं८ का 
ब्रिटेन २०९२० रे 
पश्चिमी जमंत्ती ३२९६० | 
पाकिस्तान २६९७० गे 
भीरत ८३० है 


इस सम्बन्ध में श्री रामास्वामी मुदालियर के नेतृत्त्व में एक भ्रध्ययन दल नियत किया 
गया था| इसको करोब ४५० मिलों में से १११ मिलों ने ही आवश्यक जानकारी भेजी थी । 
इस अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मिलों के तक्प्रों व करधों के अभिनवीकरण 
के लिये ४६ करोड़ रुपये की भावश्यकता होगी । 
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( २ ) पुरानी घिप्ती-पिटी मशीतों का होना--भारतीय सूती वन्च्र उद्योग में जो भी 
मशीनरी है वह लगभग ४५ वर्ष से भी श्रधिक पुरानी है, जिसकी उपयोगिता लगमग समाप्त हो 
चुकी है । ऐसी मशीनों के उपयोग से जहाँ एक ओर उत्पादन घटिया किस्म का होता है 
वहाँ दूसरी शोर उसकी लागत भी भ्रधिक होती है । यह निर्यात सम्वद्धंन श्रान्दोलन में भी सबसे 
प्रड़ी रकावट है । 

( ३ ) भ्रनाथिक इकाइयों का होना--देश में लगभग १५० अ्रनाथिक छोटी-छोटी 
इकाइयाँ हैं, जोकि या तो उत्पादन बन्द कर चुकी हैं अथवा घाठे पर चल रही हैं । बन्द मिलों के 
सम्बन्ध में राष्ट्रीय श्रम आयोग के अध्ययन दल का सुकाव था कि (0) जिन मिलों में काफी 
पुरानी मशीनरी है तथा आ्राधुनिकीक रण द्वारा उनका ठीक किया जाना सम्भव नहीं है उन्हें तुरन्त 
बन्द कर दिया जाता चाहिये | इन मिलों के स्थान पर नई मिलों की स्थापना की जानी चाहिये । 
(7) जिन मिलों में आाधुनिकीकरण सम्भव हो, उनमें शीक्रातिशीघत्र आाधुनिकीकरण किया जाना 
चाहिये । 

( ४ ) श्रधिक लागत व्यय--मशीनरी की खराब दशा में होने से लागत व्यय में भी 
वृद्धि होती है, जिसके कारण यह उद्योग पनप नहीं पाता है। श्रमिक लागत व्यय भी भश्रपेक्षाकृत 
बहुत बढ़ जाता है । 

( ४ ) प्रतिस्पर्धा की समस्या--भारतीय सती वस्र उद्योग को श्राज आन्तरिक व 
विदेशी दोनों बाजारों में कट प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। आान्तरिक बाजारों में 
इस उद्योग को टेरिलीन, नायलॉन, रेयन, हाथकरघा व खादी से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। 
विदेशों में इस उद्योग को जापान, चीन, हाँगकाँग व ब्रिटेन श्रादि देशों में निभित वस्त्रों से 
प्रतिस्पर्धा करती पड़ रही है । इन देशों की वस्त्र मिलों में आधुनिक भशीनें लगी होने के कारण 
उनका उत्पादन व्यय कम होता है, जबकि वस्त्र की किस्म अ्रच्छी होती है। यही कारण है कि 
भारतीय सूती वस्त्र के निर्यात दिनों-दिन कम होते चले जा रहे हैं । 

( ६ ) माल की घटिया किस्म होना--आरज भारत में जो वस्त्र का उत्पादन होता 
है वह विदेशों की तुलना में घटिया किस्म का है। यदि हम चाहते हैं कि (भारत में निर्मित बस्तरों 
की किस्म में सुधार हो, तो श्राधुनिकीकरण की योजना को लागू करना होगा । 

( ७ ) उद्योग के विकास में बाधा--भारत में प्रति व्यक्ति कपड़े का उपभोग अन्य 
देशों की तुलना में बहुत कम है । इसके दो कारण हो सकते हैं :---(भ्र) जनता की गरीबी, तथा 
(ब) कपड़े की कीमत भझ्धिक होना । अ्रतएवं यदि हम चाहते हैं कि कपड़े की उपभोग की मात्रा 
में वृद्धि हो, ताकि इस उद्योग ;को विकास करने का सुश्रवसर मिल सके, तो हमें उसके लिये 
भ्राधुनिकीकरण की योजना को प्राथमिकता देनी होगी । 
भारतीय सुती वस्त्र उद्योग के ग्राधुनिकीकरण की दिशा सें उठाये गये कदम-- 

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय सूती वस्त्र उद्योग में आधु 
निकीकरण की तुरन्त श्रावश्यकता हैं । इस समरया का समाधान करने के लिये निम्नलिखित 
कदम उठाये गये हैं :--- 

( १ ) स्वचालित करघों की स्थापना पर बल दिया जा रहा है। औसतन प्रति वर्ष 
लगभग १,००० नये स्वचालित करघे लगाये जाते हैं। तृतीय योजना में २५,००० नये स्वचालित 
कफरघे लगाये जाने वी अनुमति दी गई थी । 

(२ ) नये तकुशों के लगाये जाने पर बल दिया जा रहा है। तृतीय योजना में ४० 
लाख नये तकये लगाये जाने की अनुमति दी गई । । 
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( ३ ) अनेक मिलों में प्रबन्ध की श्राधुनिक विधियों को भ्रपनाया गया है, जिससे 
उत्पादकता में वृद्धि हुई है तथा उत्पाद्ति माल की किस्म में पर्याप्त सुधार हुश्ना है । 

(४ ) कमंचारियों के प्रशिक्षण पर बल दिया जा रहा है। हिन्दुस्तान मशीन श्रौजार 
प्रशिक्षण केन्द्र इस सम्बन्ध में महत्त्ववुणं सहयोग प्रदान कर रहा है। 

( ५ ) गत कुछ वर्षों में पर्याप्त मात्रा में सहकारी मिलों की स्थापना की गई है । 

( ६ ) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने सुती वस्त्र ऋण परामर्श समिति (00000& 
ए०रा6 4,0873 40एक्‍507 00णाएं66) की स्थापना की थी। इस समिति ने उद्योग के 
श्राधुनिकीकरण के लिए कम ब्याज पर ऋण देता प्रारम्भ कर दिया है। ये ऋण १५ वाषिक 
किस्तों में चुकाने होते हैं । 

(७ ) जोशी फार्यशील दल की रिपोर्ट (0०७गं जठाताए 707 रे०्07)--- 
अगस्त सत्‌ १६५४६ में राष्ट्रीय श्रौद्योगिक विक्रास समिति ने सूती वस्त्र उद्योग में पूरों प्रधधुनिकी - 
करण के उपाय सुभाने के लिए, तत्कालीन टैक्सटाइल कमिश्नर श्री डी० एस० जोशी की 
भ्रध्यक्षता में एक कार्यशील दल' की नियुक्ति की । इस दल ने देश व विदेश के विभिन्न सूती वस्त्र- 
उत्पादक केन्द्रों का भ्रमण करने के पश्चात्‌ मई सद्‌॒ १६६० में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे' 
भारत सरकार ने सब्‌ १९६१ में स्वीकार कर लिया । सुविधा की हृष्टि से समिति के सुफ्कावों को 
मुख्य रूप से निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :--- 

( १ ) झनाथिक इकाइयाँ (0760070770 एपर8)---सद् १६६० में २९ सूती वस्त्र 
मिलें अताथिक होने के कारण बन्द थीं। दल ने इनमें से २० मिलों को बन्द -करने का तथा शेष' 
१६ का पुनर्स्थापन करके पुनः चालू करने का सुझाव दिया । 

( २ ) वित्त (५727००)--सूती वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण तथा पुनर्स्थापन हेतु 
१८० करोड़ रु० की श्रावश्यकता होगी, जिसमें उद्योग कम से' कम ८० करोड़ रुपये श्रपने निजी' 
साधनों से जुटा सकेगा । दल ने यह सुझाव दिया कि शेष धनराशि राष्ट्रीय श्रौद्योगिक विकास 
समिति तथा अन्य सावंजनिक वित्तीय संस्थाप्रों से प्राप्त की जानी चाहिए । 

( ३ ) नई मशीनरी (र८ए '४०॥४ए०५)--टेक्सटाइल्स कमिश्नर के कार्यालय में 
मशीनरी जाँच समिति! (7879०20788 ० (३०४४०) की' स्थापना की जाय । इसके श्रति- 
रिक्त आवश्यक वस्त्र मशीनरी का देश में निर्माण करने के लिए भरसक प्रयत्न किये जायें । इसके 
लिए आवश्यक मात्रा में विदेशी विनिमय भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए । 

( ४ ) पुनर्स्थापन तथा झ्राधुनिकीकरण सड्भठन (२०॥०४७॥8॥०३ 80 (०१७77 
2270॥ 078&788707)--उद्योग की भ्राधुनिकीकरण की समस्याझ्रों को सुलभाने के लिए एक 
सूती वस्त्र उद्योग पुनर्स्थापन तथा श्राधुनिकीकरण सद्भुठन” स्थापित किया जाय । 

( ५ ) उद्योग द्वारा सामुहिक प्रयत्न (07६ 3०४०॥ ७५ 7070/7ए)--विवेकी क रण 
की विभिन्न योजनाभ्रों को' उद्योग को श्रमिकों के सहयोग से स्त्रयं ही लागू करना चाहिए। प्रबन्ध 
व्यवस्था में सुधार तथा तकनीकी ज्ञान की वृद्धि पर बल दिया जाना चाहिए । 

( ६ ) नवीन इकाहयाँ (३८७४ ए75)--प्रयोगात्मक दृष्टि से पूर्णतः अधुनिक मशीनों 
से परिपूर्ण नवीन इकाइयाँ स्थापित की जानी चाहिए। प्रत्येक में २५,००० तकुए भौर ५०० 
स्वयं संचालित करघे होने चाहिए । इनमें निर्मित माल निर्यात किया जाना चाहिए। 

( ७ ) राष्ट्रीय घस्च निगम को स्थापता--अ्रप्रैल, १९६८ को भारत सरकार ने 

भारतीय कम्पनों अधिनियम के श्रन्तगंत राष्ट्रीय वस्त्र नियम (706 २७४०० "०5॥765 (00790 
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7800॥) की स्थापना की । इसकी प्रारस्मिक अधिकृत पूंजी १० करोड़ रु७ है। इस निगम की 
स्थापना के निम्न उद्देश्य हैं :--(भ्र) केन्द्रीय सरकार जिन पिलों का प्रबन्ध इस निग्रम को सौंपे, 
उन्हें चलाना । (ब) नवीन बस्त्र मिलों की स्थापना करना एवं उन्हें चलाना | (स) विभिन्न प्रकार 
के धागों का निर्माण करना । (द) वस्त्र व्यवसाय में लगी करिस्ती कम्पनी, फर्म श्रथवा व्यक्ति के 
साथ साभेदारी करना । 
भारतीय जुट उद्योग का आधुनिकीकरण 
(४05७078707 ०7 प्रातात्रा) उप्रां8 7॥00979) 

भारतीय जूठ-उद्योग में ग्राधुनिकीकरण को भ्रावश्यकता-- 

छूट उद्योग भारत का एक महत्त्वपूर्ण सद्भठित उद्योग है । सब्‌॒ १६६४ में इस उद्योग 
से १७० करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा श्रजित की गई, जोकि कुल निर्यात का लगभग २१% थी । 
इतना होते हुए भी आज यह उद्योग संकट में है तथा इसमें श्राधुनिकी करण की कई वर्षों से माँग' 
की जा रही है | इसके निम्नलिखित कारण हैं :--- 

( १ ) घिसी-पिटी सशोनों का होना--भारतीय छूट उद्योग में लगी हुई अधिकांश 
मशीनें पुरानी, घिसी-पिटी एवं अ्रप्रचलित हैं। इसके विपरीत दूसरे देशों में छूट उद्योग को नये 

नत्रों से सुसज्जित किया गया है। 

(२ ) प्रतिस्पर्धा--जूट उद्योग को विदेशी प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ता 
है। जूट के उपभोक्ता देश अपने यहाँ स्वयं इस उद्योग का विक्रास कर रहे हैं, ताकि श्रात्म+ 
निर्भरता प्राप्त कर सकें । श्रतः इन देशों में जूट उद्योग के विकास के कारण भारतीय जूट की 
माँग कम हो रही है। इण्डियन जूट मिल्‍स एसोसिएशन ने पाकिस्तान की प्र तिस्पर्धा को बहुत 
खतरनाक बताते हुए कहा है कि पाकिस्तान में जहाँ जूट की किस्म अच्छी होती है, वहाँ निर्यात 
पर मिलने वाले बोनस की स्क्रीम (१५० रु० प्रति टन) भी उसके निर्यात व्यापार को बढ़ा रही 
है । इन सुविधाश्रों के कारण पाकिस्तान का उत्पादन व्यय ३००-४०० रुपया प्रति टन कम हो 
रहा है। पाकिस्तान सरकार १०० और प्रधिक प्रहायता देने की योजना पर विचार कर रही 
है। यदि पाकिस्तान की योजना पर शअ्रमल किथा गया तो आगामी २ वर्षों में वहाँ का उत्पादन 
२०%, बढ़ जायेगा । इसके अतिरिक्त 9एा८ ४०70॥78 की पद्धति भी, जो यूरोपीय देशों द्वारा 
अपनाई जा रही है, इस उद्योग के लिए प्रतिस्पर्धा का कार्य कर रही है। श्रतः यह प्रावश्यक है 
कि भारत सरकार भी जूठ उद्योग को श्रधिक से श्रधिक प्रोत्साहन दे, ताकि विदेशी प्रतिस्पर्धा 
से संघर्ष किया जा सके । 

(३ ) स्थानापन्न वस्तुझ्ों का भव--पश्चिमी देशों में जूट की पूरक वस्तुओं का प्रयोग 
प्रारम्म हो गया है। एक समाचार के पनुसार शअ्रमेरिका में जूट का एक नया स्थानापन्न पदार्थ 
तैयार किया गया है। यह जूट से श्रधिक सस्ता तथा मजबूत है। यह पेट्रो-केमिकल के तस्तुओं 
से बनाया जाता है। इसे बुनने की आवश्यकता नहीं है जिसे पीट-पीट कर इसको नमदा सा बना 
लेते हैं। जूट के गलीचों से भी यह सुन्दर, कलापूर्ण और मजबूत बनता है। इस पदार्थ का निर्माण 
अब व्यापारिक स्तर पर भी होने लगा है। यह पदार्थ हमारे जूट निर्यात ष्यापार को बहुत नुकसान 
पहुँचायेगा । इसलिए हमें जूट के उद्योग में क्रान्तिकारी परिवर्तेत करना होगा और उसका उत्पा- 
दन व्यय यथासम्भव कम करना होगा ॥ 

(४ ) अनाथिक इकाइयों का होना--हस समय कुछ जूट मिलों को छोड़कर श्रन्ध 
सभी जूट मिलें घाटे पर चल रही हैं। उन्हें भ्राथिक बनाने के लिए आधुनिकीकरण की तुरन्त 
ग्रावश्यकता है । 
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भारतीय जूदट उद्योग के श्राधुनिकीकरण की दिशा में उठाये गये कदम--- 

(१) सरकार द्वारा झ्राथिक सहायता--पिछले १०,वर्षों में इस उद्योग के आधुनिकी- 
करण पर ५० करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। ४० लाख रुपये की लागत से एक श्रादर्श 
संयन्त्र (2]04 ?]8700) की स्थापन। की गई है। अनुमान है कि शभ्रगले चार वर्षों में इस उद्योग 
के आधुनिकीकरण के लिये ४० करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। सरकार ने सत्र 
१६६८-६६ में इस उद्योग को ५ करोड़ रुपये की सहायता दी है । 

(२ ) मशीनों का श्रायात व निर्माण--शभ्राधुनिक मशीनों की कमी को दूर करने के 
लिये सरकार ने पिछले कुछ वर्षो में शूट मिलों की मशीनों का श्रायात करने के लिये लाइसेन्स 
दिये तथा देश में भी छूट मिलों में काम में श्राने वाली मशीनों का निर्माण प्रारम्भ किया | अब 
तक ६०% श्रेष्ठ कताई तथा १००% सामान्य कताई की मशीनों में प्राधुनिक ढज़्ज के नये तकुये 
लगाये जा चुके हैं । 

( ३ ) तृतीय पं चवर्षोय योजना के श्रभ्तगंत जूट उद्योग--तृतीय पंचवर्षीय योजना के 
अन्तगंत छूट निर्मित वस्तुप्नों का उत्पादन लक्ष्य १३ लाख टन निर्धारित किया गया था, जो योजना 
के मध्य में श्र्थात्‌ १९६३-६४ में ही पूरा हो गया । इसकी किस्म सुधार की शोर सबसे भ्रधिक 
ध्यान दिया गया। जूट की खेती में भ्राधुनिक तरीकों को काम में लाकर इसकी प्रति एकड़ उपज 
में वृद्धि तथा उत्पादन-व्यय' में कमी करने का प्रयत्न क्रिया गया । इसके अ्रतिरिक्त इस योजना के 
भ्रन्तगंत शेष बचे हुये २०% जूट मिलों में भी आधुनिकीकरण की योजनायें लागू करने का लक्ष्य 
निर्धारित किया गया । भ्रब तक उपलब्ध श्राँकड़ों के भाधार पर यह कहा जा सकता है कि प्राय: 
सभी घूट मिलों में श्राधुनिकीकरण योजनायें लागू की जा घुकी हैं । 

(४) ऋण विया जाना--राष्ट्रीय प्रौद्योगिक[विकास निगम (४४००४ ]700807 4] 
ए7७ए४०फणथा। (ण79णथ/०7) द्वारा छूट मिलों के श्राधुनिकीकरण के लिये ऋण मंघूर किये 
जा रहे हैं। प्राधुनिकीकरण की गति तेज करने के लिये निगम ने किस्तों पर मशीनें खरीदने की 
एक औझौर योजना प्रारम्भ की है । 

( ५) चतुर्थ योजना में महत्त्व--भारतीय जूटठ उद्योग राष्ट्रीय एवं भ्रन्तर्राप्ट्रीय 
महत्त्व का उद्योग है। अ्रतएवं भारत की चतुर्थ योजना में कच्चे छूट के उत्पादन में वृद्धि करने, 
मशीनों का आधुनिकीकरण करने तथा निर्यात में वृद्धि करने हेतु विशेष प्रावधान किये गये । 
चतुर्थ योजना के श्रन्तगंत कच्चे जूठ का उत्पादन लक्ष्य ७४ लाख गाँठें तथा छूट निर्मित माल का 
उत्पादन लक्ष्य १५ लाख टन निर्धारित किया गया था। सब्र १९७१-७२ में कच्चे छूट का उत्पा- 
दन ६३ लाख गाँठें तथा जूट निर्मित माल का उत्पादन ११९२९ लाख टन था । इसी वर्ष में 
(१६७१-७२ में) भारत ने २१४-४ करोड़ रु० के जूट के माल का निर्यात किया । 

चतुर्थ योजना में छूट उद्योग के आधुनिकीकरण पर विशेष रूप में जोर दिया गया। 
अब तक लगभग €० प्रतिशत तकुओं व करघों को बदला जा चुका है । झाशा है कि शूट उद्योग 
के श्राधुनिकीकरण का शेष काये पाँचवीं योजना में पूर्णा हो जायगा । 


शारापफर5ाए (एऊऋ5ा70घ5 


:१.. उद्योग के अभिनवीकरण का भर्थ समभाइये । भारत के छूट उद्योग के ग्रभिनवीकरण की 
समस्‍यायें क्‍या हैं ? (कानपुर, १९७०) 
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फरकाका। 76 एाध्याय॥2 ० 700॥7085400॥ ० 99005॥7ए9. %॥86 876 (6 #700< 
शाह ॥एजए०6 व प्रा6 परा०वकगांडब्वंणा ० ३प्राठ प्रतंपडएए पा पाता॥ 2 
भारत में सूती वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण का महत्त्व बताइये । इस मार्ग में क्‍या 
कठिनाइयाँ हैं भौर उन्हें कैपे दूर किया जा सकता है ? (प्रागरा, १६६६; एवं १९६८) 
छुफ़ागा। 728 ॥779ण-48708 ० 7॥0क्‍40गरंजाड ६6 (060॥ 7७6 सादाइ7प # 
[008., फ्राथ 78 06 ंगिएराएं68 0 8 एछड३५ 00 ॥700607$40707 280४6 ॥0फ 
(6ए 080 08 7७770760 ? 

झाधुनिकीकरण किसे कहते हैं ? भारतीय घूट उद्योग के श्राधुनिकीकरण की आवश्यकता 
तथा इस दिशा में की गई प्रगति की विवेचना कीजिये । 

जूट उद्योग के झ्ाधुनिकीकरण पर एक टिप्पणी लिखिये । (आगरा, १६६६) 


श्३ 
पर्यवेक्षण 


($फ़्श'पांशंणा) 





प्रारस्भिक -- पयंवेक्षण से श्राशय 

वह कर्मचारी जो कि अन्य कर्मचारियों द्वारा काम कराता है एवं यह देखता है कि 
काम सन्तोषजनक ढझ्ज से हो रहा है या नहीं, 'पर्यवेक्षक' कहलाता है। पर्यवेक्षक श्रमिकों के काम 
करने में नेतृत्त्व एवं मार्गदर्शन करते हैं तथा ठीक प्रकार से काम करने के लिये झ्रावश्यक निर्देशन 
भी देते हैं। बाइटल्स (५।०८७) के प्रतुत्तार, “पर्यवेक्षण से आ्राशय किप्ती कायें के निष्पादन में 
कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रत्यक्ष एवं तुरन्त परामर्श दिये जाने एवं उत पर नियन्त्रण 
स्थापित करने से है ।”! पर्यवेक्षक द्वारा किया जाने वाला यह कार्य पर्यवेक्षण” कहलाता है । 
पर्यवेक्षक वर्ग में सभी स्तर के फोरमन, घूनियर कार्यकारी, मध्यम-प्रबन्ध तक के सभी कार्यकारी 
व्यक्ति सम्मिलित होते हैं । 

पर्यवेक्षण के प्रकार 
(7५००३ ० $006७५7807) 

प्रन्‍न्ध विशान विशेषज्ञ मोससे रात्फ भशौर लिपिट ((२७]७०॥ 274 ॥/9॥/) ने पर्यवेक्षण 
को निम्न तीन भागों में विभक्त किया है :--(१) प्रजातान्त्रिक पर्यवेक्षण (0070७7200 $पए९४- 
४१8070), (२) स्वतन्त्र प्यंवेक्षण, तथा (३) भ्रधिकारात्मक पर्यवेक्षण (#&प॥0प47थ॥ $प्रए७५ 
'॥7907) । 

( १ ) प्रजातान्त्रिक पर्यवेक्षण (/0८000800 $पफफ्ुछ'शंआं०)--प्रजातान्त्रिक पर्य॑- 
वेक्षण के अन्तगंत प्रजातन्त्र के विशुद्ध सिद्धान्तों का पालन किया जाता है। इसकी प्रमुख विशेष- 
ताए निम्न हैं :---() इसके भन्‍्तगंत पर्यवेक्षक भ्रपने श्रधीनस्थों को उत्साहित करता है, श्राव- 
श्यक प्रेरणा प्रदान करता है तथा उनके साथ समानता का व्यवहार करता है। कार्य की पद्धति 
तथा नीति निर्धारण में भ्रधीनस्थों का परामर्श लिया जाता है तथा सारा कार्य पारस्परिक परामर्श 
एवं विचार-विनिभय के भ्राधार पर किया जाता है । (॥) कार्य के वितरण के सम्बन्ध में कर्मे- 
चारियों को इस बात की पूरी छूट रहती है कि वे चाहे जिस सहयोगी के साथ कार्य करें। दूसरे 
शब्दों में, कार्य करने वाले कर्मचारियों को अपने सहयोगियों का चुनाव करने में पूर्ण स्वतन्त्रता 
रहती है । (7) पयंवेक्षक दो या दो से अ्रधिक कार्य-विधियों को कर्मचारियों के सम्मुख रखता 
है, जिनमें से व॑ किसी एक को चुनने के लिये पूर्ण स्वतन्त्र हैं। (४) इसमें शुरू से अन्त तक मानवीय 
सम्बन्धों का पूरा ध्यान रखा जाता है। 

(२ ) स्वतन्त्र पर्यवेक्षण (70०9०70000 5ए9०एशंशं०7)--इस प्रकार के पयंवेक्षण 


+ +7$फ्शारांडऔंता एर्शश$ 0 6 ता 870. गाग्रल्तआ४ शपाक्‍१्रा00 3॥0. ००00] 
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में प्रधीतस्थों को पारस्परिक विवादों के सुलफ्ाने के लिये स्वतन्त्रता रहती है। ऐसे विवादों के 
निपटारे में पर्यवेक्षक को मध्यस्थ बनाया जाता है। 

(३) भ्रधिकारात्मक पर्यवरेक्षण (87(॥0पॉक्षाक्ा 5प्रश'शंध्ं०7)--इस प्रकार के निरी- 
क्षण में पयंवेक्षक को विस्तृत अधिकार प्रदान किये जाते हैं। श्रधीनस्थों को तो केवल आदेश ही 
दिया जाता है, जिसका पालन करना उनके लिये श्रनिवार्य होता है। नीति-निर्धारण झ्रादि का 
समरत कार्य वह स्वयं ही करता है। पर्यवेक्षण की क्रिया के किसी भी स्तर पर श्रधीनस्थों से 
परामर्श करने का प्रश्त ही नहीं उठता । 

व्यावसायिक प्रबन्ध में प्रभावी पर्यवेक्षण का महत्त्व 

एक समय था जबकि पयवेक्षक को 'चालक' श्रथवा “जंगली साँड” कहा जाता था। 
उच्च प्रबन्ध द्वारा इसकी उपेक्षा की जाती थी। किन्तु झ्राज व्यावसायिक प्रबन्ध के क्षेत्र में इसका 
भारी महत्त्व भ्रनुभव किया जाने लगा है। पय्यवेक्षक प्रतिदिन श्रमिकों के प्रत्यक्ष सम्पर्क में शभ्राता 
है, उन्हें झादेश तथा निर्देश देता है, उनकी समस्याश्रों को समभने तथा हल करते का प्रयत्न 
करता है। उच्च-प्रबन्ध के आदेशों को उन तक पहुँचाता है तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 
उनसे काम कराता है। इस प्रकार वह “श्रमिकों का मित्र, दाशंतिक एवं मार्गदर्शंक' (670 
?7705%7०/ ४70 07006) होता है । श्रमिकों की कुशलता बहुत कुछ ह॒द तक उसकी स्वयं की 
कुशलता पर निर्भर करती है । वह श्रम-पूजी के मध्य मधुर सम्बन्ध बनाये रखने में महत्त्वपूर्ण 
योगदान दे सकता है । जोजेफ टिफिन तथा श्रनेंस्ट जेमेक कामिक के अनुसार--“स्वस्थ मानवीय 
सम्बन्धों के विकास में पर्यवेक्षक को सामान्यतः श्राधारशिला के रूप में मान्यता प्रदान की जाती 
है । भपने अ्रधीनस्थों (570070772068) में वह संगठन का प्रतिनिधित्व करता है। उसका 
व्यक्तित्व तथा व्यवहार उन व्यक्तियों के, जिनका वह पर्यवेक्षण करता है, दृष्टिकोण एवं व्यवहार 
पर प्रभाव डालते हैं । उनकी संगठन के प्रति प्रतिक्रिया में, पर्यवेक्षक के प्रति उनकी प्रतिक्रिया की 
व्‌ (2]8४०ए/) भ्रायेगी, चाहे वह श्रच्छी हो अथवा बुरी ।” इस प्रकार व्यावसायिक प्रबन्ध की 
प्रत्येक सीढ़ी में प्रभावी पर्यवेक्षण का भारी महत्त्व होता है। व्यावसायिक प्रबन्ध की सफलता 
बहुत कुछ श्रंशों तक श्रमिकों पर तिर्भर करती है भौर श्रमिकों से काम लेने की सफलता प्रभावी 
पयंवेक्षण पर निर्भर करती है । 

पर्यवेक्षणात्मक तकनीक 
(87809 एचणापंतरप6) 

पयंवेक्षणात्मक तकनीक निम्न होती हैं--(१) परामर्शात्मक तकनीक ((०॥5प्रा(४09७ 
पृ०णाएांपु००), (२) निरंकुशता की तकनीक (5एॉ००क४ां० 7०णाणंतए्०), एवं (३) खुली छूट 
की तकनीक (7766 रिश्वत 7०जाप्रांपए०) | 

( १ ) परामर्शात्मक तकनीक (00757 (॥0ए० 7००एांप्ए०--पर्यवेक्षण की यह 
तकनीक प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तों पर भ्राधारित है। परामर्शात्मक तकनीक का आशय है कि उप«» 
क्रम सम्बन्धी सभी महत्त्वपूर्ण बातों पर कर्मचारियों का परामर्श लिया जाय । इस प्रकार परा- 
मर्शात्मक तकनीक का उद्देश्य उपक्रम की समस्याश्रों के सम्बन्ध में कर्मचारियों को सुझाव देने के 
लिये अवसर प्रदान करना है। यदि उनके द्वारा दिया गया कोई सुफाव उपयोगी हो तो उसे मान 
भी लिया जाता है। श्रतएवं इसमें यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक सुझाव को' आवश्यक रूप से 
मान ही लिया जाय । इस तकनीक के लागू किये जाने से कर्मचारी अपने महत्त्व को समभने 
लगते हैं शौर यह अनुभव करते हैं कि पर्यवेक्षक उन्तके विकास, साख वृद्धि एवं श्रगति में सहायक .. 
हैं, बाधक नहीं । इस तकनीक में भ्रधिक बल प्रबन्धक के प्रजातन्त्रीय व्यवहार पर दिया जाता है। 
झौ० स०, १७ | रा ह 
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उसकी कमंचारियों को विभागीय योजनाओं में भाग लेने देने तथा संयुक्त कार्येत्राही के प्रति 

ईमानदारी पर इस तकनीक की सफलता निर्भर करती है। इस तकतीक में विभिन्न स्तरों पर 
कर्ंचारियों तथा उनकी क्रियाग्रों में समत्वय स्थापित करने तथा भ्रन्य कार्यों के लिये औपचारिक 
सम्मेलन झ्रायोजित किये जाते हैं । 

(२ ) निरंकुशता की तकनीक (6.00०७॥० 7००णांवए०)--निरंक्रुशता की तकतवीक 
के श्रन्तगंत समस्त अ्रधिकार पर्यवेक्षक के पास केन्द्रित रहते हैं तथा वह निश्चित श्रादेश देता है, 
जिनका कि कठोरता से' पालन होता है। वह अपने प्रधीत करमंचारियों की समस्त क्रिग्राश्रों पर 
पूर्ण नियन्त्रण रखता है। इस तकनीक के भ्रपनाने का कारण यह है कि कुछ प्यवेक्षकों का यह 
मत है कि अपने अ्रधीन कर्मचारियों पर प्रधिक विश्वास नहीं किया जा सकता है तथा वे स्वयं 
ठीक काम नहीं कर सकते हैं। उनके लिये कठोर पर्यवक्षण की ग्रावश्यकता होती है। सामान्‍्य- 
तया इस तकनीक का उपयोग कम ही होता है। कठित परिस्थितियों में या ग्रपने अधीन कर्म- 
चारियों में श्रावश्यक योग्यता के अभाव की दशा में इस तक़तीक को अपनाना श्रावश्पक्र हो 
सकता है । 

( ३ ) खुली छूट की तकनी क् (7०४ रिश्ा।-'०णागांवुए०--यह तकनीक निरंक्रुशता की 
तकनीक के ठीक विपरीत है । इसमें कर्मचारियों को स्व्रतस्त्रतापूर्वफ़ कार्य करने का अज्पर देकर 
उनकी छुपी योग्यताग्रों को विक प्तित करने का प्रयत्त किया जाता है । इप्तमें पर्यवेक्षक सीति, विधि 
एवं कार्यक्रम की सीमायें स्पष्ट कर देता है भश्रौर फिर कर्मचारियों को कार्य करते की पूर्ण स्वत- 
न्त्रता देता है। वह केवल सामान्य मा प्रदर्शन (350०४ 8पएाॉ१800०) का ही' कार्य करता है।' 
भविष्य में प्रबन्धकों के निर्माण के लिए यह तकनीक बहुत ही' प्रभावी है। यह तकतीक तभी सफंन्र 
हो सकती है जबकि भ्रधिकारों के हस्तान्तरण की स्वेच्छा हो; बाधाहीन पर्यवेक्षण हो, खुना संवाद- 
बाहन हो तथा पिछले निर्णयों का विश्लेषण हो । 

पर्यवेक्षक के गुण 
((परधाए& णी 8 57०"'एाॉं50) 

पर्यवेक्षक किसी औद्योगिक एवं व्यावसायिक उपक्रम का एक आधारभूत स्तम्भ होता 
है। उसका प्रमुख उत्तरदायित्त्व कमंचारियों के कार्य की देखभाल करना तथा न्यूनतम लागत पर 
झ्रधिकतम उत्पादन कराना होता है। वह उच्च प्रबन्धकों के प्रति नो उत्तरशथी होत। ही है, किन्तु 
कुछ रूप में वह कर्मेंचारियों, श्रम-संघों तथा सरकार के प्रति' भी उत्तरदापी होता है। श्रतएव 
अ्रपत्ते उत्तरदायित्व को निभाते के लिये उसे भ्रपना कार्य अत्यत्त सावधानी के साथ करना पड़ता 
है.। इसके लिये उपमें विशिष्ट गुणों का होता आवश्यक है। “उपरमें बोड़ा गाड़ी किराये पर देने 
वाले का सा थैयें, गेंडे की सी खाल, लोपड़ी जैपी चतुराई, शेर जता साहस, चिप्रगादड़ जैसा ' 
प्रन्धापन होना चाहिये | उस्ते सभो का ज्ञान हो, सभी को देखता हो, कुछ कहता न हो, किन्तु हर 
समस्या को सुलफा लेता हो ।” अपने कार्य में सफनता पाने के लिय्रे पर्यत्रे ज्कत में निम्त लिखित 
गुणों का होता आवश्यक है :--- 

( १ ) पर्यवेक्षाण की तकनीकों क्ञा जञान-«यपते भ्क को यवेक्षत ही तीनों तकनीकों, 
प्र्थात्‌ () परामर्शात्मक तकनीक, (|) निरंकुशता की तकरी कू. तथा 0) खुबी हू ही तकतीक 
का विस्तृत ज्ञान होना चाहिये। उसे क्रेवल एक तकतीक पर ही निर्मर नहीं रहता चाहिये, अपितु 
परिस्थिति के अनुप्तार तकनीक का उपयोग किया जाता चाहिये | साथ ही परिस्थितियों के प्रनु- 
सार तकनीकों में ग्रावश्यक परिवर्तन भी करते रहना चाहिये । 

(२ ) प्रशासनिक कुशलता--पमं वेक्षक को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश देने 
पड़ते हैं, काम करने की योजना तैयार करनी पड़ती है, उसके भनुप्तार कर्मचारियों से काम लेना 
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पड़ता है तथा उन पर नियन्त्रण भी स्थापित करना होता है। इस सम्बन्ध में तनिक-सी चुक 
किये जाने पर गम्भीर परिणाम निकल सकते हैं। अ्रतएवं उप्तमें पर्यवेक्षण की तकनीकों के 
शान के अतिरिक्त प्रशासनिक कुशलता भी होनी चाहिये । प्रशासनिक कुशलता में निम्न बातों 
को सम्मिलित किया जाता है--[) व्यवहार कुशलता, (7) अतुजाप्त की व्यवस्था, (7) आदेशों 
की स्पष्ठता एवं अनुकूलता, (7) नियन्त्रण स्थापित करने की क्षमता, (५) अधीनस्थों की सम्पूर्ण 
थोग्यता का लाभ उठाने की कला, (शं) अधीनस्थों में उत्पन्न होने वाले असन्तोष को दूर करने 

की योग्यता, तथा (हा) कार्य के सम्पादन में अ्रवीनस्पों का सहृपोग प्राप्त करने की कला आदि | 


( हे ) भ्रधीनस्थों (570070।78065) की क्षमता को सपने तथा विक्राप्त करने की 
थोग्यता--पर्यवेक्षक के बारे यह कहावत प्रत्िठ्र हैक़ि ड्वीन' - पर्यवेक्षक वस्तुओं के बारे में 
ध्यान रखता है तथा “श्रेष्ठ पर्यवेक्षक व्यक्तिपों के बारे में ध्यान रखता है । किन्तु हमारी सम्मति 
में तो श्रेष्ठतम पर्यवेक्षक वही है, जोकि व्यक्तियों तथा वस्तुग्रों दोनों के बारे में ध्यान रखता हो। 
परन्तु इन दोनों में से प्राथमिकता व्यक्तियों को मिलरी चाहिये। पर्यवेक्षक में भ्रपने प्रधीनस्थ 
कर्मचारियों की क्षमता को समभते तथा उसका विकास करने की योग्यता होनी चाहिये, ताकि 
उपक्रम के हित में उत्का अधिकतम उपयोग क्रिया जाता सम्भव हो। श्रम एक मानवीय शक्ति 
है, श्रतणएव उसके साथ मानवीय ढड् का ही व्यवहार किया जाता चाहिये । ऐसा व्यक्ति जो 
श्रमिकों को केवल एक मशीन के पुजे की भाँति ही समझता है, जरा-सी बात पर नाराज होकर 
फटकारने लग जाता है तथा कर्मचारियों में सदैव कपी की डी तलाश करता रहता है, कभी भी 
सफल पयवेक्षक नहीं बन सकता । 

( ४ ) सामाजिक संवेदनशीलता (80०४! $579५/000ए)--प्रामाजिक संवेदनशीलता 
से ग्राशय विभिन्न व्यक्तियों के गुणों, आदतों एवं स्व॒सात्रों को पपक्को। की योग्यता से है । एक 
भ्रच्छे पर्यवेक्षक में इस गुण का दोता सितात्त आवश्यक है। इपतके ग्राधार पर पर्यवेक्षक अ्रधी- 
नस्थ कर्मचारियों से उनके गुणों, आदतों एवं स्व्रभाव के अनुछप ही व्यव्रहार करता है एवं काम 
लेता है । 

( ५ ) निष्पक्षता--पर्यवेक्षक को पूर्णतया निष्पक्ष होना चाहिये, श्र्थात्‌ उसे विभिन्न 
कर्म चारियों के मध्य भेदभाव नहीं करना चाहिये। यदि वह ऐसा करेगा तो अपने कार्य में कभी 
भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसके विपरीत ऊन वारी उपहे विरुद्ध विद्रोह कर देंगे । 

( ६ ) दलोय भावना (०80 5970 से काम लेते की दषामता--पर्यवेक्षक को किसी 
विशिष्ट कर्म चारी से काम नहीं लेना होता, भ्रपितु कर्मचारियों के एक पूरे सम से काम लेना होता 
है। यह तभी सम्भव है जबकि उसमें दलीय भावना से काम लेने की क्षपत्रा हो । इसका अथ यह 
है कि उसे कर्मचारियों के मध्य मिल-जुल करके काम करने की भावना को प्रोत्साहित करना 
घाहिये। मिल-जुन कर कार्य करते से कठिन कप्ये भी सफल बन जाता है । इयके प्रभाव में 
सरल से सरल कार्य भी जठिल बन जाता है। उसे अपने कर्मचारियों के मन में यह बात सदा 
के लिये बिठा देनी चाहिये कि दलीय भावना के बिता कार्प पें सफलता क्री कापना करना व्यर्थ 
होगा । कर्मचारियों के प्रापसी विवादों को तुरन्त निपठाना चाहिये। समय-समय पर उतके मध्य 
बैठकर उनकी समस्याओं को सुनना चाहिये तथा हल करने का प्रयत्न चाहिये । 
संयुक्त राज्य श्रमेरिका की प्स्तिका के झ्राधार पर--- 

संयुक्त राज्य प्रमेरिका के वाणिज्य संकाय द्वारा प्रकाशित पुस्तिका “०७६ 8 0009५ 
०6 ०5०० ० [8 $79०एं5००४” में निरीक्षक के निम्नलिखित गुणों पर बल दिया गया 
है :--( १) उच्च स्तरीय स्वामिभक्तिता, (२) अपने काये के प्रति रुचि, (३) कार्यारम्भ करने 
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की उच्च स्तरीय भावना, (४) स्वच्छ व्यक्तित्व, (५) भ्रपता समय' निरीक्षण कार्य में लगाना, 
(६) प्रपने विभाग के लिये श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करना, (७) अपने विभाग के कार्य का निर्देड 
शन करता, (८) कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना, (६) रिकार्ड रखना व जानकारी देना, (१०) 
प्रत्ये क कर्मचारी को उचित काम सौंपना, (११) अपने पदाधिकारियों को सूचित करते रहना, 
(१२) विभागीय शिकायतों को दूर करना, (१३) कर्मचारियों के साथ मनुष्य का सा बर्ताव करना, 
(१४) कर्मचारियों को अपने विचारों को प्रयोग में लाने के श्रवसर देना, (१५) तत्काल कार्य 
करना, तथा (१६) कमंचारियों को जानकारी देते रहना श्रादि हैं। 


इएा१एएछशए।एर एएएछ8७70७ ; 
१. प्यंवेक्ष क किसे क हते हैं? व्यावसायिक प्रबन्ध में प्रभावी पर्यवेक्षण का महत्त्व बताइये । 
२. व्यावसाथिक प्रबन्ध में प्रभावी पर्यवेक्षण के महत्त्व का विवेचन तथा भुख्य पर्यवेक्षणात्मक 
तकनीकों का वर्शात कीजिये । 
३. सफल पर्यवेक्षक बनने .के लिये किन-किन बातों का होना झ्रावश्यक है ? विवेचना कीजिये। 


रु 


संयोग अथवा संयोजन-आन्दोलन 


((छणशांत्रद्करांणा १[०एाएशाशा) 





प्रारस्भिक--संयोग का उद्गम क्‍यों और कंसे ? 

१८वीं शताब्दी के अन्त में इद्भुलैण्ड की श्रौद्योगिक क्रान्ति के पश्चात्‌ इज्धुलेण्ड एवं 
विश्व के श्रनेक राष्ट्रों में प जीवाद का बोलबाला हो गया । यह “स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा” तथा “मुक्त 
व्यापार”! (८55८2 #47/८) के सिद्धान्तों पर आधारित था। ये ही पिद्धान्त निर्बाध ()३००- 
770एथ॥707) रूप से श्रठारहवीं शताब्दी तथा १९वीं शताब्दी के पूर्वा्ं तक चलते रहे । इन 
सिद्धान्तों के आधार पर व्यवसाय तथा उद्योगों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप पसन्द नहीं किया 
जाता था । उद्योगों में तथा व्यवसाय में प्रतियोगिता का द्वार समी के लिये खुला हुआ था । ऐसा 
विचार किया जाता था कि प्रतिस्पर्धा को प्रवृत्ति प्रतियोगी व्यवसायियों को उत्पादन में अधिक से 
झधिक मितव्ययिता लाने के लिये प्रोत्साहित करेगी । इसके अतिरिक्त मुक्त व्यापार नीति (8768 
7906 ९००४) के आधार पर यह आशा की जाती थी कि माँग, पूर्ति, मुल्य, वेतन, लाम आदि 
का निर्धारण उचित रूप से हो सकेगा, परन्तु शीघत्र ही उपयुक्त नीति के दुष्परिणाम दिखाई 
देने लगे । यह प्रतिस्पर्धा धीरे-धीरे ऐसी विषम स्थितियों में पहुचने लगी कि कमजोरों का गला 
निरर्थंक ही काटा जाने लगा । ऐसा मालूम होने लगा कि जो उद्योगपति औद्योगिक दौड़ में आगे 
बढ़ चुके हैं वही सफल हो सकते हैं और जो पीछे रह गये हैं उन्हें पुत: श्रपता सिर उठाने श्रर्थात 
पनपने का अवसर नहीं दिया जायेगा। गलाकाट प्रतिस्पर्धा के कारण श्रमिकों का शोषण होने 
लगा । भ्रष्टाचार का बाजार गर्म हो गया । एक-दूसरे को समाप्त करने की नीति जाग्रत होने 
लगी । फलत: इसी तीक्न प्रतिस्पर्धा के विरोध में अर्थशा्रियों, उद्योगपतियों, श्रमिकों तथा उप- 
भोक्ताओं ने अपनी आवाजें बुलन्द कीं । उन देशों को भी जो कि औद्योगिक दोड़ में काफो आगे 
बढ़ गये थे, प्रतीत होने लगा कि मुक्त व्यापार की नीति उसी समय सफल हो सकती है जबकि 
समस्त देश में श्रौद्योगिक एवं आथिक समानता हो जावे, अन्यथा यह नीति देश में ही नहीं, 
अपितु अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी सफल नहीं हो सकती । इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा में ऐसी परि- 
स्थिति आ जाती है कि सम्पूर्ण व्यवसाय केवल कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में आ जाता है। आर्थिक 
स्वतन्त्रता के सुनहरे स्वप्न अधूरे रह जाते हैं, जिनके स्थाव पर आर्थिक विदोहन (859णं७007) 
का ताण्डव नृत्य होने लगता है! 

अतः उपयु क्त गलाकाट प्रतिस्पर्धा के कारण लोगों को यह अनुभव होने लगा कि वे 
प्रतियोगिता में तभी टिक सकेंगे, जबकि वे सामूहिक रूप से इसका सामना करें । इस प्रकार[१ श्वीं 
शताब्दी के द्वितीय श्रद्ध भाग में उत्पादकों एवं उद्योगपतियों ने इस प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के 
लिये अनेक योजनायें बनाई, जिनको कि आज हम विभिन्न प्रकार के संयोगों में देखते हैं। श्रीयुत 
हैने ने मी भ्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक व्यावसायिक संगठन में इस कथन की पुष्टि करते हुये लिखा है 
कि “प्रतिस्पर्धा संयोगों की जननी है ।” आरम्म में संयोगों का विकास प्रतिस्पर्धा के कारण ही 
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हुआ था, लेकिन बाद में यातायात के साधनों में सुधार तथा संयुक्त स्कन्ध पद्धति आदि के विकास 
ने भी संयोगों के निर्माण में प्रपना अमुल्य सहयोग दिया । 

हमारे देश में संयोगों का जन्म विशेष रूप से श्रेग्रेजों की 'प्रबन्ध-अ्रभिकर्त्ता पद्धति' के 
कारण हुप्ना । एक ही प्रबन्ध के भ्रन्तगंत अनेक कम्पनियों के संचालन करने का भार होने से इन 
कम्पनियों में संगठन की भावना जाग्रत हुई और धीरे-धीरे छूट, कपड़ा, सीमेंट, शक्कर शादि 
उद्योगों में संयोग पद्धति का जन्म हुआा । 

संयोग का अर्थ एवं परिभाषा 
(९४७०2 800 एशीपंणा ०0० (०7978707) 

दो या दो से प्रधिक व्यापारिक श्रथवा श्रौद्योगिक इकाइयों द्वारा पारस्परिक प्रति- 
स्पर्धा का उन्मूलन करते हुये अ्रधिकतम लाभ के उद्देश्य से' मिलने को “संयोग” कहते हैं । गला< 
काट प्रतिस्पर्धा से व्यवस्तायियों, उद्योगपतियों, श्रमिकों तथा उपभोक्ताञ्रों श्रादि सभी को हानि 
होती है। अतएवं इस हानि से बचने के लिये एक ही वस्तु के विभिन्न निर्माता अथवा एक ही 
वस्तु के निर्माण में लगे हुये विभिन्न वस्तु निर्माता एक समूह में सामूहिक श्रर्थ॑व्यवस्था, प्रबन्ध ' 
भ्रथवा सामूहिक उत्पादन हेतु एकत्रित होते हैं, ताकि उस उद्योग में लगी हुई पू जी पर श्रधिक- 
तम लाभ मिल सके । आ्रापस में लड़ने वाली विभिन्न शक्तिप्रों को संयोग के द्वारा एक ही सूत्र भें 
बाँध दिया जाता है, जिससे वे सामृहिक शक्ति का लाभ उठा सकें। श्रनाथिक इकाइयों में भी 
लाभ होने लगता है। श्री हैने के शब्दों में, “संयोग हारा सम्पूर्ण का एक भाग हो जाता है भ्यवा 
व्यक्तियों फा एफ संघ है, जिससे सामान्य उहे श्य फी प्राप्ति हेतु सम्पर्ण झथवा समुह बन जाता 
है |” एक श्रन्‍्य विद्वात के शब्दों में, “पारस्परिक प्रतिस्पर्धा का उन्मुलन करने, सहुपोग की 
भावना को प्रोत्साहित करने एवं जन-हित की हृष्ठि से किया हुआ्ना विभिन्न औद्यो गिक इकाइयों का 
एकीकररा ही संयोग कहलाता है ।' इसके निर्माण हेतु अनेक प्रणालियाँ अ्रपनाई जाती हैं, जिनका 
वर्णन झ्रागे किया गया है। प्रायः संयोग एक ही प्रकार के उद्योग भ्रथवा व्यापार में स्थापित होते हैं। 

. संयोग आन्दोलन के आधार भ्रथवा कारण 
((थ7868 07 8489 ' (07/०॥व00०07 (०7९४४) 

संयोग आन्दोलन के कारण श्रत्यन्त जटिल एवं मिश्रित हैं। विभिन्न कारण आपस में 
इतने अधिक मिलते-जुलते हैं कि उनका स्पष्टीकरण सहज रूप ! में सम्भव नहीं । उदाहरणाथे; 
प्राकृतिक कारणों में श्राथिक कारण मिल गये हैं। यहाँ पर उनका संक्षिप्त स्पष्ट वर्णन करने का 
प्रयास गया किया है। इस प्रकार संयोग श्रान्दीलन के निम्नलिखित कारण हैं :-- । 

(4) प्रमुख कारण (एनापश्वाप (थ08९४)--- 

( १ ) गलाकाट प्रतिस्पर्धा का अन्त करने के लिए--स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा जब अपनी 
चरम सीमा पर पहुँच जाती है तो वह गलाकाट प्रतिस्पर्धा का रूप धारण कर लेती है । इससे 
मूल्यों का तेजी से गिरना प्रारम्भ हो जाता है श्र यहाँ तक कि सभी व्यापारियों तथा उद्योग- 
पतियों को हांनि होने लगती है । यह प्रतिस्पर्धा इज्धुलैण्ड में सन १८७५-६४ की भ्रवधि में भ्रधिक 
तीव्र हो गई थो, जबकि व्यापार में लाभ की अपेक्षा हानि होना ही एक साधारण-सी बात थी ।# 
इस प्रकार की परिस्थिति अधिक समय तक नहीं चल सकती, प्रतएवं शीघ्र ही प्रतिस्पर्डा करने 


7. “गु0 ठ0प्रगंप०! इ३५३ लब्रा०ए, (48 00 960076 0०॥6 0० ६96 एकवा४५5 0० & ज्ञॉ06 
बात 00707॥7%/0०7 48 एरढ९॥ए & पशांगा एण॑ एफाइणा3 0 पत्र जञातण6 ० ९707% 
0०7 06 एछ08607007 0 8४076 ०एणातणा एछप9086. 
4 छांगक : कगरब्रांगा गा खबंधहतांदों 0/24784700, 9. 80. 
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वाले व्यवसायी श्रापस में कोई व कोई समकौता करने के लिये बाध्य हो जाते हैं। इस प्रकार 
संयोगों का निर्माण होता है। 

(२ ) बड़े पेमाने पर उत्पादन से लाभों का श्राकषंण--आधुनिक युग बड़े पेमाने 
के उत्पादन का युग कहलाता है । उत्पादकों को बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से आन्तरिक तथा 
बाहरी (शाश॥%४ ४70 एदाद78)) मितव्ययिताओं का लाभ होता है। इससे न केवल उत्पादन 
तथा वितरण सम्बन्धी व्यय कम होते हैं बल्कि उनकी साख तथा श्रन्य साधन भी पर्याप्त विस्तृत 
हो जाते हैं तथा प्रतिस्पर्डा करने की शक्ति भी बढ़ जाती है। अतएव संयोगों का निर्माण होता है । 

( ३ ) व्यापारिक चक्रों को रोकने के लिए--वर्तेमान श्रथँव्यवस्था का मुख्य लक्षण 
समृद्धि तथा श्रवसाद (8007 थात 70०ए9765४ं०॥) है । व्यापारिक चक्रों ने भी शअ्रतेक संयोगों का 
निर्माण किया है। व्यापार चक्र के कारण समृद्धि भ्रथा भ्रवसाद का सामता झौद्योगिक तथा व्यव« 
साथियों को करना पड़ता है। समृद्धि के समय नृतन सा्थों का विकास होता है। भझ्रधिक लाभ 
प्राप्त करने के उद्देश्य से नये-तये साथों की स्थापना होने लगती है। समृद्धि के समय कमजोर 
साथों को भी जीवित रहने का अवसर मिलता है। यदि अर्थव्यवस्था इसी प्रकार की रहे तो 
उद्योग की विभिन्न सार्थों की प्रवृत्ति संयोग की ओर नहीं होगी, किन्तु ऐसा नहीं हाता । तेजी के 
बाद मन्दी और मनन्‍्दी के बाद तेजी होती रहती है । मनन्‍्दी के समय निर्बल साथों का जीवित रहना 
असम्मव हो जाता है तथा व्यवसाय की जोखिम में बृद्धि होते लगती है। परिणामस्वरूप संयोगों 
का निर्माण होने लगता है। 


(॥ ) गोण कारण (5९८णावश्वाप (शए६५४९४)--- 

( १ ) श्रौद्योगिक महत्त्वाकाक्षा--बड़ा बनने और बड़प्पन प्राप्त करने की मानवीय 
महत्त्वाकांक्षा ने भी औद्योगिक संयोजनों के निर्माण में सहयोग दिया है। इतिहास इस बात का 
साक्षी है कि अ्रतीत में विभिन्न प्रबन्ध-अभिकर्तताशों ने विभिन्न प्रकार की कम्पनियों का प्रवर्तत 
करके उन पर एकक्षत्र नियन्त्रण स्थापित किया । 


(२ ) एकाधिकार फी अभिलाबा--व्यापार में एकाधिकार प्राप्त करने की झभि- 
लाषा ने इतना जोर पकड़ा कि प्रतियोगियों ने अपने व्यक्तिगत हितों की उपेक्षा करके सामूहिक 
तरीके से काय्यें करना प्रारम्भ किया । यह प्रवृत्ति इतनी अधिक बढ़ी कि जनता के हितों की रक्षा 
करने के लिए सरकारों को इस दिशा में हस्तक्षेप करना आवश्यक हो गया। लीफमेन ([/6॥॥74॥) 
के अनुसार, पुजी की जोखिम, लाभ की विषमता, एकाधिकार की इच्छा ने संयोग आ्रान्दोलन को 
जन्म दिया है, अनुकूल प्रतीत होता है । 

( ३ ) उद्योग को विभिन्न क्रियाश्रों में समत्वय स्थापित करने के लिए---एक ही उद्योग 
की विभिन्न क्रियाओं में समन्वय स्थापित करने से उस उद्योग की कार्यक्षमता में वृद्धि होकर 
उत्पादन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है। इससे संयोग आ्रान्दोलन को प्रोत्साहन 
मिलता है। 

( ४ ) प्रशुल्क एवं संरक्षण नीति (777 800 2006० 0॥ ए0॥0ए)--कमी-क भी 
प्रशुल्क एवं संरक्षण नीति भी संयोग का कारण बन जाती है। जब औद्योगिक सरक्षण के कारण 
सरकार विदेशी माल को देश में झ्राने से रोक देती है तो देश के उत्पादकों को इस बात का सुग्र- 
बसर मिलता है कि देश के अन्दर भी शतिस्पर्द्धा समाप्त कर दें। भारतवर्ष का सुगर सिडीक्रेट 
($प्र8/ 8$५90098(6 ० 7709) इसका ज्वलन्त उदाहरण है। 

( ५ ) यातायात एवं सन्देशवाहन के साधनों में सुधार--यातायात तथा सन्देशवाहन 
के साधनों में सुधार हो जाने से बाजार का क्षेत्र अधिक व्यापक हो जाता है, जिसके कारण राष्ट्रीय 
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तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्डा होने लगती है। भ्रतएव प्रतिस्पर्डा से होने वाली हानि को 
रोकने के लिए संयोगों का निर्माण होता है । 

( ६ ) सरकारी नीति--सरकारी नीति संयोग के विकास में सहायक श्रथवा बाधक 
हो सकती है। कभी-कभी सरकार संयोग को प्रोत्साहित करती है, जैसे--मारत में रिजवे बेंक के 
भ्रादेश पर पंजाब नेशनल बेंक तथा भारत बैंक का संयोग किया गया । सरकार राष् ट्रीयकरण के 
द्वारा भी प्रत्यक्ष रूप से संयोग की स्थिति उत्पन्न कर देती है। जम॑नी में उत्पादक सच्धों का 
विकास सरकारी प्रोत्साहन के कारण ही हुश्ा । 

( ७ ) नियन्त्रण की सुविधा के लिए---व्यवसायी समान उद्योग तथा बाजारों पर 
नियन्त्रण स्थापित करने के लिये भ्रापस में मिल जाते हैं, जिमते उनको अत्य धिक लाभ हो सके 
तथा मन्दी के काल में उद्योग एवं व्यापार की रक्षा की जा सके । ऐसे सद्भुठन व्यवसायों, उद्योग- 
पति तथा सटोरियों तीनों के ही हो सकते हैं । 

( ८ ) श्रौद्योगिक एवं तान्त्रिक परिस्थिति--ओऔद्योगिक एवं तान्त्रिक परिस्थितियों के 
कारण संयोग झ्रान्दोलन को काफी शक्ति मिली है। मशीत युग के श्रावागमन से विश्व की माँग 
तथा श्रावश्यकतायें विभिन्न हो गई हैं। इन आवश्यकताओं की पूति के लिए बड़ी-बड़ी निर्माण- 
शालाझों भ्रौर उत्पादनशालाझों की श्रावश्यकता होती है। यातायात की उन्नति ने विश्व के 
बाजार का क्षेत्र शौर भी विस्तृत कर दिया है। भ्ौद्योगिक सद्भुठन एवं यन्त्र के कारण बड़े पैमाने 
पर उत्पादन होने लगा | इस परिस्थिति से विवश होकर वैज्ञानिकों ने तुतत श्राविष्कार कि ये, 
इसलिए औद्योगिक एवं तान्त्रिक परिस्थिति के कारण उद्योगों का संयोजन होने लगा । विश्व- 
व्यापक बाजार में यह अ्सम्भव हों गया कि कोई भी एक उद्योग भ्रपता व्यापार भलग से चालू 
रख सके, इसलिए विभिन्न व्यापारों को परस्पर संयोग में श्राना अतिवायें हो गया । 

( ६ ) अ्रधिक पूजी प्राप्त करने के लिए--जड़े-बड़े व्यवसतायों तथा उद्योगों को चलने 
के लिए अत्यधिक पूजी की झ्रावश्यकता होती है । प्रथेंशास्त्रियों के मतानुसार पूंजी उद्योग व 
व्यवसाय का जीवन रक्त (6 8000) होती है, प्रतएव इसकी पूर्ति के लिए भी व्यावसाथिक 
तथा श्रौद्योगिक संयोगों का निर्माण होता है । 

(१०) विवेकीकरण की सफलता हेतु--छोटे-छोटे उद्योगों भ्रथवा इकाइयों में विवेकी- 
करण कभी सफल नहीं हो सकता, श्रपितु उसके लिए श्रौद्योगिक सद्भुठन बड़े पैमाने पर होता 
प्रनिवाये है। भ्रतएवं श्रौद्योगिक विवेकीकरण के लिए तथा उसकी मितव्ययिता का लाभ उठाने 
की दृष्टि से संयोग का निर्माण होने लगा । 

(११) युद्ध तथा युद्धोपरानत परिस्थितियाँ--युद्ध के समय साधारण माँग की भअपेक्षा 
सैनिक माँग अधिक बढ़ जाती है और उध्को पूरा करना भी उतना ही झ्ावश्यक होता है जितना 
सामान्य काल में साधारण माँग को । फिर युद्ध काल में मूल्य भी बढ़ जाते हैं। इसलिए या तो 
संयोगों का निर्माण श्रावश्यक है प्रथवा सरकार के द्वारा ही संयोगों का” निर्माण किया जाता है । 
इस क्रिया से युद्ध के समय मजदूरी, उत्पादन, लाभ आदि पर भी पूर्ण नियन्त्रण किया जा सकता 
है। युद्ध के बाद भी माँग के गिर जाने तथा उद्योगों के नष्ठ हो जाने के कारण उद्योगों की 
रक्षा के लिए उद्योगपतियों का श्रापस में मिलना स्वाभाविक होता है। उनकी स्थिति सुहढ 
बन जाती है। 

हे (१२) अनुसन्धान कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिये---व्यवसाय तथा उद्योग की प्रगति 
के लिए आधुनिक ढंग की प्रयोगशालाओों का निर्माण करना पड़ता है । इस पर प्रारस्मिक अवस्था 
में भारी व्यय होता है. जोकि छोटी-छोटी इकाइयों भ्रथवा एक इकाई के लिये सम्भव नहीं है, 
भ्रतएव संयोग की आवश्यकता होती है । 
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(१३) घझुद्रा की नीति--राष्ट्रों की सुद्रा-्तीति में निरन्तर परिवतंन होते रहते हैं, 
जिसके कारण प्रत्येक इकाई समुचित योजना बनाने में असमर्थ हो जाती है तथा जोखिम भी 
बढ़ने लगती है । झ्राथिक अध्थिरता के दुष्परिणामों को दूर करने के लिये इकाइयों को संयोगों 
के लिये विवश होना पड़ता है। जोखिम (२४४८) जितनी अधिक हो जाती है, उतनी ही श्रधिक 
प्रेरणा संयोग के लिये मिलती है। 

(१४) पेटेन्ट श्रधिनिषम (ऐ&०7६ [,8ए5)->मेटेस्ट अभ्रधितियम ने भी संयोगों के 
निर्माण में सहयोग दिया है| पेटेन्ट अधिनियम ने न केवल एकाकी फर्मों को एकाधिकार की 
स्थिति प्रदान की है अपितु उत्पादक संघों की स्थिति को सुहढ़ बनाने में विशेष सहायता प्रदान 
की है। पेटेन्ट प्रयोग का उद्देश्य यह भी है कि बाहरी लोगों को संघ में न आने दिया जाय। 

(१५) शझ्रौद्योगिक श्ननुकूलतम--प्रौद्योगिक अनुकूलतम हेतु भी संयोगों का निर्माण 
होता है। भ्मरीका में श्रौद्योगिक श्रनुकुलतम हेतु अनेक संयोगों का निर्माण हुआ है । 

(१६) व्यक्तिगत योग्यता--शील्ड के श्रनुसार व्यक्ति या व्यक्तियों की सदच्भठ न 
योग्यता, कुशल प्रतिभा अथवा व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा भी संग्रोगों के निर्माण में सहायक रही है । 
व्यवसाय बुद्धि की कमी कुछ लोगों के हाथ में भ्रधिकार के केन्द्रीयकरण का एक कारण बन 
गया है। इससे संयोग झ्रान्दोलस पनपा है। भारतीय प्रबन्ध श्रभिकर्त्ता प्रणाली इसका जीत्ा- 
जागता उदाहरण है । 

(१७) संयुक्त पूंजी बाली कम्पनी का उदय--पंयोग आन्दोलन को संयुक्ते प्‌जी वाली 
कम्पनी के उदय से बड़ा प्रोत्साहन मिला है। इस संगठन के फन्नस्वछप् उद्योगपति न केवल अपने 
श्रौद्योगिक संस्थानों को बड़े पैमाने पर संगठित कर सकते हैं, श्रपितु, उन्हें दूसरे संस्थानों के साथ 
भी आसानी से मिला सकते हैं। इसके विपरीत, एक साफ्ेदरी संस्थान में ऐसा करना कठिन 
कार्य है, क्योंकि ऐसा करने के लिये सभी सामेशरों की सहमति होता अनिवार्य होता है, जोकि 
मुश्किल से ही होती है । कम्पनी में बहुमत द्वारा ऐसा किया जा सकता है । उद्योगपति झासानी 
से दुसरी कम्पतियों के बहुमत अ्रंशों का क्रम करके भ्रासाती से संयोजन का निर्माण कर सकते 
हैं। प्रो० हैने ने इन्हें सुविधाजनक परिस्थितियाँ कहकर पुकारा है और बताया है कि “संयुक्त 
श्रंशों के माध्यम से अनेक व्यावसायिक सज्भठनों का नियन्वण कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में 
केन्द्रित किया जा सकता है ।” | 

संयोगों के उद्देश्य 


(079]००५७ ० (०7र०॥08॥079) 

संयोग का निर्माण मुख्यतः निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है :--(१) विषम 
प्रतिस्पर्धा का उन्‍्मुलन करके तथा संयोग में समाविष्ट (१/००४९०) उद्योगों में परस्पर सहायता 
एवं सहकाय॑ की भावना का निर्माण करता । (२) सदस्य उद्योगों में उत्पादन, वितरण, क्रय तथा 
विक्रय पद्धतियों के केद्धीयकरण में उनके व्यय में कमी करता तथा उनको पर्याप्त लाभ प्रदान 
करना । (३) प्रत्येक सदस्य उद्योग के श्राथिक एवं औद्योगिक साधनों के केन्द्रीयकरण से सम्पूर्ण 
उद्योग का भ्राथिक कलेवर सुहृढ़ बनाना । (४) प्रत्येक सदस्य उद्योग को प्रबन्ध एवं नियन्त्रण के 
केन्द्रीयकरण से न्यूनतम व्यय में कार्यक्षम एवं समुचित प्रबन्ध तथा नियन्त्रण सुविधायें प्रदान 
करना । (५) बड़े पैमाने पर उत्पादन एवं श्रौद्योगिक विवेकीकरण के लाभ प्रदान करना । 
(६) प्रत्येक सदस्य की विनियोजित पूजी पर समुचित प्रत्याय (२४पाग) देता । 


बहत्‌ व्यापार 
(89४2 8पश7688) 


उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये प्रायः व्यापारीगण संयोग का निर्माण करते हैं | 
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झमेरिका में संयोग का दूसरा नाम बृहत्‌ व्यापार (एछॉ8 ऐप्ञश०389) भी है। इसका तात्पयें 
ग्राथिक साधनों तथा समान व्यापारों का कुछ व्यक्तियों के हाथों में एकन्रीकरण हो जाने से है । 
व्यक्तियों की ही भाँति कुछ व्यापार जन्म से ही विशाल रूप वाले होते हैं, कुछ क्रमश: बड़प्पन 
प्राप्त करते हैं भौर कुछ पर बड़प्पत बरबस लादा जाता है। यदि कोई कम्पनी बहुत श्रधिक 
पूंजी से आरम्भ की जाती है तो वह जन्म से ही बड़ी कहलाती है, जैसे--पंजाब नेशनल बेंडू: 
लिमिटेड । यदि कोई व्यापार उत्तम प्रबन्ध तथा उत्पादित वस्तु की लगातार माँग बढ़ने से धीरे- 
धीरे उन्नति करता है, तो कहेंगे कि उसने क्रमश: प्रगति की, जैसे---ठाटा का लोहा एवं स्पात का 
कारखाना । यदि कोई संस्था अन्य संस्थाओं को क़य कर लेती है तो कहेंगे कि बड़प्पन उस पर 
लादा गया है, जैसे--ब्रिटिश इण्डिया कॉरपोरेशन लिमिटेड । 
संयोग के लाभ-दोष 
(28०0ए2४/०९65 8700 ॥)5480ए%७79263 ० (०॥0740/0॥) 

संयोग से लाभ (50एक४82०७ ० (णाएरा।ब्राणा)--- 

संयोग से होने वाले लाभ विशेषत: उनके स्वरूप पर निर्भर करते हैं, भ्र्थात्‌ जिस ढंग' 
पर उनका निर्माण किया गया हो, उस ढंग पर निर्भर रहते हैं। संयोगों से प्रतिस्पर्धा का उन्समु- 
लन होता है, भीमकाय उत्पादन के समस्त लाभ प्राप्त होते हैं तथा श्रौद्योगिकः इकाइयों में 
परस्पर सहयोग एवं स॒ज्भुठन की भावना जाग्रत होती है। इस प्रकार इनसे निम्न लाभ प्राप्त 
होते हैं : -- 

( १ ) उत्पादन में सितव्यथिता--संयोग का निर्माण हो जाने के कारण कच्चे माल 
की खरीद, मशीनरी के हिस्सों तथा सस्‍्टोरों की खरीद बड़ी सुगमता के साथ तथा श्रच्छी तरह 
छाँट कर, भ्रच्छे श्रतुबन्धों पर तथा यातायात के कम व्यय पर श्रधिक से' अधिक मात्रा में हो 
सकती है । इसमें मध्यस्थ (800]0707) की आवश्यकता नहीं रहती तथा वस्तुओं के स्नोतों पर 
भी नियन्त्रण रहता है। जहाँ तक उत्पादक-कार्य का सम्बन्ध है, इसके द्वारा समस्त उद्योग में 
सभी जगह उसकी क्रियाओं का प्रमापीकरण (8/4047054707) किया जा सकता है। उत्पादन 
में सस्ते से सस्ते मूल्य पर कार्य हो सकता है तथा एक यन्त्र की सामग्री का दूसरे यन्त्रों में विनिमय 
सुग मता के साथ उपयोग हो सकता है। संयोग के कारण कार्य का विभाजन भी सुचार रूप में हो' 
जाता है। इससे भी पर्याप्त मितव्ययिता रहती है | 

(२ ) पूंजी के उपयोग में सितव्यथिता--संयोग का तिर्माण होने से पूंजी के उपयोग 
में पर्याप्त मितव्ययिता रहती है। यदि किसी उद्योग के पास पूंजी की कमी रहती है तथा दूसरे 
उद्योग में पूंजी वेकार पड़ी हुई होती है तो पूंजी के भ्राधिक्य को कमी वाले उद्योग में सरलता 
से भेजा जा सकता है। 

( ३ ) प्रबन्ध एवं व्यवस्था में सितव्ययिता--पृथक्‌-पृथक्‌ रूप में कार्य करने को अपेक्षा 
संयोग में आ जाने पर सभी उद्योगों के लिये सच्चालकों, प्रबन्धनों तथा साधारण कर्मचारियों 
की श्रावश्यकता कम हो जाती है। अब व्यर्थ में अलग-अलग व्यय करने की श्रपेक्षा उद्योगों की 
झ्रावश्यकतानुसार केवल अनुभवी एवं योग्य व्यक्तियों को ही नियन्त्रण एवं व्यवस्था के लिये 
नियुक्त किया जाता है। ये सभी लोग विशेषज्ञ होते हैं और पृथक्‌ रहने वाले उद्योगों में कार्ये 
करने की श्रपेक्षा श्रधक कौशल एवं योग्यता के साथ कार्य करते हैं। कारण यह है कि उन्हें 
आवश्यकतानुसार उनकी योग्यता देखकर उद्योगों में कार्य करने के लिये भेजा जाता है । इस 
प्रकार के कार्य के प्रवर्तेत एवं उन्नति के लिए योग्य एवं अनुभवी लोग इन संयोगों के कारण 
प्राप्त हो जाते हैं, जिनकी नियुक्ति में भी पर्याप्त मितव्ययिता हो जाती है । 


(४ ) वितरण में मितव्ययिता--संयोग के करण विज्ञापन आ्रादि का व्यय कम हो 
जाता है एवं वे श्रधिक प्रभावशाली हो सकते हैं। यदि सभी उद्योग पृथक्‌-पृथक्‌ रहते तो उन्हें 
अ्पती वस्तु के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने के लिए अ्रलग-प्लग विज्ञापन करता पड़ता तथा 
अपनी ख्याति के निमित्त भी पर्याप्त कार्य करने पड़ते । परन्तु संयोग हो जाने के कारण सामृ- 
हिक रूप से विज्ञापन आदि हो जाते हैं, इससे विज्ञापन-व्यय में मितव्ययिता हो जाती है। इसके 
साथ ही शझ्रावश्यक् स्थानों पर सुगमता से विज्ञापन हो जाता है तथा विज्ञापन के अच्छे से श्रच्छे 
ढद्भ भी प्रयोग में लाये जाते हैं। इन संयोगों के कारण ही ग्राहकों को अ्रच्छी प्रकार से साख पर 
तथा उनकी इच्छानुपार अच्छी वस्तुयें देते का प्रबन्ध किया जाता है। भ्रमणकर्त्ता्नों तथा 
विक्रेताओं के रखने में भी मितव्ययिता हो जाती है। यातायात व्यय में भी पर्याप्त कमी हो 
जाती है । 

( ५ ) अनुचित प्रतिस्पर्धा का भ्रन्त--पहले आपसी कु प्रतिस्पर्धा के कारण श्रमिक्रों 
तथा उपभोक्ताओं सभी का शोषण होता था । उपभोक्ताग्रों को अप्तत्नी माल नहीं मिल पाता था। 
कारखानों में तालाबन्दी होना श्राम बात थी। प्रचार तथा वितरण-प्रम्बन्धी कार्यों में बढ़त सा 
धन व्यय करना पड़ता था। उपरोक्त परिस्थिति का सामना करने के लिए संयोग के श्रन्त्गंत 
समस्त उत्पादन की इक्ताइयाँ मिलकर एक संगठन बना लेती हैं, जिससे श्रनुचित प्रतिस्पर्धा का 
अन्त हो जाता है तथा व्यावसायिक क्षेत्र भी विस्तृत हो जाता है। पूजी लगाने वालों को पूजी 
डूबने का भय कम हो जाता है। 

( ६ ) एकाधिकार की श्रभिलाषा--व्यक्तिगत व्यापार में उत्पादन तथा वस्तु-विक्रय 
में बहुत बड़ी सीमा तक प्रतियोगिता होते के कारण किसी भी बाजार को हस्तगत नहीं किया 
जा सकता और इसी कारण उत्पादकों तथा व्यापारियों को बहुत कम लाभ हो सकता है, किन्तु 
संयोगों का निर्माण करके वे सम्मिलित रूप से कार्य करने लगते हैं तथा उनका बाजारों में सुग- 
मता से एकाधिकार हो जाता है। इसका उदाहरण हमारे देश का 'सुगर सिण्डीकेट”ः (5एषथा 
5जशातां०॥०) था । इसके श्रलावा वस्तुओं का मूल्य भी आसानी से निश्चित किया जा सकता है, 
जिससे उपभोक्ताओं को सुविधा रहती है । 

( ७ ) भोगोलिक विकेन्द्रीयकरण--संयोग की स्थापना से मौग्ोलिक विक्रेन्द्रीयकरण 
सम्भव हो जाता है। इससे समान उद्योगों में श्रस्थिरता के स्थान पर स्थिरता श्राती है । 

( ८ ) भौद्योगिक झ्नुसन्धान में सुविधा--एक ही प्रकार की ओद्योगिक इकाइयों का 
संगठन बन जाने पर ये सम्मिलित रूप से अनुसन्धान की व्यवस्था भी कर सकते हैं। इस 
सम्बन्ध में कलकत्ते के जूट मिल एसोसियेशन तथा भ्रहमदाबाद के सूती मिल एसोसियेशन ने 
सराहनीय कार्य किया है। आज के वैज्ञानिक युग में इस प्रकार के श्रनुसन्धानों का भारी 
महत्त्व है। 

( € ) विदेशी व्यापार सें सुविधा--विदेशी व्यापार में संयोग का श्रत्यन्त व्यापक 
स्थान है। ये राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे राष्ट्रों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध को हढ़ कर सकते हैं । 
विदेशों में प्रतिनिधियों के रखने में भी मितव्ययिता रहती है । 

(१०) योग्प्ता का विनिमय--संयोग के फलस्वरूप प्रत्येक सदस्य उद्योग को एक 
दूसरे के व्यापारिक भेद का उचित प्रयोग करने का स्वर्ण अवसर मिलता है। इस प्रकार कुशल 
एवं उपयुक्त कार्ये-प्रणाली का उपयोग सामूहिक रूप से सभी उद्योगों के हित में किया जाता है । 

(११) माँग झौर पूति का सन्तुलन--यदि संयोग में सम्मिलित होने वाली इका इयों 
की संख्या पर्याप्त है तो उनके द्वारा पूर्ति पर भी नियन्त्रण स्थापित किया जा सकता है। इस 


८] 


प्रकार के बाजार का विस्तृत प्रध्ययन करके माँग का अनुमान लगाकर वस्तुओं का उत्पादन 
करते हैं, जिससे माँग शौर पूर्ति में निरन्तर सन्तुलन रहता है, अर्थात्‌ श्रधिक भ्रथवा कम उत्पादन 
की परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो पाती । द 

(१२) सरकारी नियन्त्रण में सुविधा--संयोग के द्वारा श्नेक छोटी-छोटी व दुर-दुर 
तक बिखरी हुई इकाइयाँ शझ्ापस में संगठित हो जाती हैं, जिससे सरकार को उत पर नियन्नरण 
रखने तथा भ्रपनी नीति को लागु करने में सुविधा होती है । 

(१३) सहकारिता की भाववा--संयोग के निर्माण से उत्त संस्थाओं में, जो पहले एक- 
दूसरे को समाप्त कर देने के लिए सोचती थीं, 'स्वयं जीओ और दूसरों को जीने दो' की भावना 
जाग्रत हो गई है और इस प्रकार वे एक-दूसरे को सहायता पहुँचाने तथा अपनी उन्नति के साथ- 
साथ उनकी उन्नति की बात भी सोचने लगी हैं। सहकारिता की इस भावना ने व्यावसायिक 
तथा श्रौद्योगिक उन्नति के क्षेत्र में एक व्यापक प्रगति की है । 

(१४) नया व्यापार सम्भव--संयोग भ्रान्दोलन ने उन व्यवसायों तथा उद्योगों को भी 
जन्म प्रदान किया है जो पहले असम्भव प्रतीत होते थे, क्‍योंकि उनमें श्रधिक पूंजी, जोखिम, 
नियन्त्रण, सुरक्षा आदि की आवश्यकता थी । 

(१५) व्यापारिक चकों के प्रति सुरक्षा--संयोगों की स्थापना का एक उद्देश्य व्यापा- 
रिक चक्रों से सुरक्षा प्राप्त करना भी होता है। अतएवं इनका निर्माण होने से व्यापारिक चक्रों 
के प्रति काफी सीमा तक सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। जो उतार-चढ़ाव श्राते भी हैं उनके प्रभावों 
को सभी इकाइयाँ मिलकर सरलता से सहन करने में समर्थ हो जाती हैं । 
संयोग के दोष (05 ० एछ54॥0ए॥82०७ ण॑ 00॥रंश्राणा)--- 

उपरोक्त लाभों के होते हुए भी संयोग में निम्नलिखित दोष झ्रथवा हानियाँ विद्य- 
मान हैं :--- 

( १ ) सासमुहिक शक्ति का दुरुपयोग--जब' अ्रनेक छोटी-छोटी इकाइयाँ परस्पर सग- 
ठिग होकर शक्तिशाली बन जाती हैं, तो वे प्राय: भ्रपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगती' हैं । वे 
माल की क्रत्रिम कमी करके मनमाते ढंग से वस्तुश्रों की कीमतें वसूल करते हैं। यही नहीं, वे 
कभी-कभी अन्तर्राष्ट्रीय श्राधार पर संगठन करके पिछड़े हुए देशों का शोषण करना श्रारम्भ कर 
देते हैं भर इस प्रकार प्रगति के स्थान पर बाधायें उत्पन्न हो जाती हैं । 

(२ ) व्यवस्था में शिथिलता--संयोग निर्माण करने में श्रौद्योगिक संगठन का प्राय: 
विस्तार हो जाता है । इससे व्यक्तिगत सम्पक एवं नियन्त्रण में शिथिलता आना स्वाभाविक है 
तथा कार्यक्षमता का हनन होता है। प्रो० जॉन ए० शुबिन के श्रनुसार अधिक बड़ी श्रौद्योगिक 
इकाई के प्रबन्ध में कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगती हैं । 

(३ ) साहस का झभाव--यदि सभो उद्योग श्रलग-अलग रहते हैं तो प्रत्येक उद्योग 
का साहसकर्त्ता दिन-रात कठिन परिश्रम करके श्रपने उद्योग की वृद्धि करने में संलग्न रहता है, 
क्योंकि उसे पता रहता है कि जितना अधिक वह परिश्रम करेगा उतना ही अधिक उसे लाभ प्राप्त 
होगा । किन्तु जब सभी उद्योग संयोग में सम्मिलित हो जाते हैं तो उनके साहसी व्यक्ति फिर 
उतना परिश्रम नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके परिश्रम का फल केवल उन्हें न मिलकर 
समस्त संयोग के सदस्यों को प्राप्त होगा । भ्रत: उनमें साहस का सर्वथा श्रभाव पाया जाता है । 

( ४ ) पू जीवाद का जन्म---संयोग में प्‌ुजी की अधिकता होने के कारण इसके सभी 
स्वामी बड़े-बड़े पृ जीपति होते हैं। इस प्रकार संयोगों से पूंजीवाद का जन्म होता है, अ्रतएव 
पू जीवाद के समस्त दोष इनमें (संयोगों में) विद्यमान हो जाते हैं । 
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( ४ ) अमिकों का शोषण--संयोग के द्वारा प्रबन्धकों को श्रमिकों पर मनमानी करने 
का सुश्रवसर प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उनकी (श्रमिकों की) अनुबन्ध करने की शक्ति क्षीण हो 
जाती है। परिणामस्वरूप कम मजदूरी देना, मतमाने ढलु से छंटनी करना तथा अधिक काम 
लेना आदि ञ्राम बात हो जाती हैं । 

( ६ ) उपभोक्ताओ्ों को हानि--प्रतिस्पर्धा के समाप्त हो जाने पर संयोगों का बाजार 
पर प्राय: नियन्त्रण हो जाता है श्रौर इस प्रकार वे मनचाहे ढंग से वस्तुश्रों के मूल्यों में वृद्धि 
करते में सफल हो जाते हैं। इससे उपभोक्ताश्नों को भारी क्षति पहुँचती है । 

(७ ) आय का असमान वितरण एवं अ्रष्टाचार को प्रोत्साहन--काले माक्‍्स (६ ७7] 
0४5) के अनुसार इन संयोगों के द्वारा धन का सीमित हाथों में केन्द्रीयकरण होता है तथा धनी 
एवं निर्धन व्यक्तियों का अन्तर गहरा होता है। इसमें वर्गंवाद, संघर्ष तथा राष्ट्रीय एवं अन्‍न्त- 
इष्ट्रीय हानि होती है। भ्रपनी स्थिति को मजबूत रखने के लिये वे सरकारी कमंचारियों को 
रिश्वत देकर उतका नैतिक पतन कर देते हैं। इस प्रकार ये समाज के शत्रुओ्रों के रूप में कार्ये 
करते हैं। श्रतएव कई बार उत्तके हित के लिये श्राम जनता का अहित होता है । 

( ८ ) कच्चे माल के उत्पादकों का शोषण---संयोग के रूप में झौद्योगिक निर्माता 
संगठित होकर कच्चे माल के उत्पादकों का माल मनमाने भाव पर खरीद कर वे उनका शोषण 
करने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि कच्चे माल के उत्पादक असंगठित, दूर-दूर तक बिखरे हुये 
भोर प्राय: श्रशिक्षित होते हैं, अतः वे सहज ही इन शक्तिशाली संयोगों के शिकार बन जाते हैं । 

( ६ ) शन-कल्याण के विरुद्ध-जन-कल्याण की हृष्टि से संयोग संगठनों की सर्देव 
श्रालोचनायें की जाती हैं, क्योंकि प्रायः इनकी समस्त पश्रवृत्तियाँ श्रसामाजिक रहती हैं, जिससे 
जनसाधा रण को क्षति पहुँचती है। यही कारण है कि सरकार को समय-समय पर इनकी गति« 
विधियों पर नियन्त्रण लगाना पड़ता है। इनकी दूषित प्रवृत्तियों के कारण अमेरिका में अनेक 
प्रकार के संयोगों को अवेधानिक घोषित किया गया है । 

(१०) श्रौद्योगिक जड़ता--संयोगों द्वारा जब प्रतिस्पर्धा का श्रन्त हो जाता है तो 
उद्योग में प्रगति के स्थान पर जड़ता उत्पन्न हो जाती है, उत्पादन विधियों के सुधार करते का 
प्रोत्साहन समाप्त हो जाता है तथा उत्पादन कम व अभ्रधिक करके अ्रधिकतम लाभ कमाने की 
इच्छा प्रबल हो जाती है। इससे श्रौद्योगिक प्रगति मन्द पड़ जाती है । 

(११) अकुशल इकाइयों को संरक्षण--संयोगों की स्थापना के कारण अकुशल इकाइयों 
को, जो देश की श्रर्थ-व्यवस्था पर भार होती हैं, अनावश्यक रूप में संरक्षण प्राप्त होता है ।. 

निष्कषें--संयोजन के उपरोक्त लाभ-दोषों के श्रध्ययत्त के पश्चात्‌ हम इस निष्कर्ष पर 
पहुँचते हैं कि जन-हित में सरकार का यह कत्तंव्य हो जाता है कि श्रौद्योगिक संयोजन की कार्य॑- 
वाहियों पर समुचित निगरानी एवं नियन्त्रण रखे तथा उन्हें किसी भी हालत में जन-हित विरोधी 
कार्यों में संलग्न न होने दे । उल्लंघन की दशा में उनके विरुद्ध श्रावश्यक कार्यवाही की जानी 
चाहिये । यदि श्रावश्यकता हो तो जन-हित विरोधी कार्य करने वाले संयोजनों का राष्ट्रीयकरण 
कर दिया जाना चाहिये । 

संयोगों के प्रकार 
(६705 07 4५४968 ० (०ए्रशं॥40078) 

दो या दो से अधिक संस्थाओं के ऐच्छिक अथवा परस्पर एकीकरण को संयोग कहते 
हैं । संयोगों को मुख्यतः: निम्नलिखित पाँच भागों में विभाजित किया जा सकता है :--() क्षैतिज 
या समतल संयोग (स्लरणांटण्ात्र (0णए०7०४007); (7) शीर्ष या उदग्र संयोग (उरक्षाए०का 
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(00०7078007); (77) पाश्वे संयोजन (82 (00779748007); (५) वृत्तीय या चक्रित संयोग 
((फणााक्ा (७॥४०॥४॥०॥); एवं (५) विकर्ण या कर्ण संयोग (0880708] (०0707&007) । 
(॥) क्षेतिज या समतल संयोग (प्रत्नंशणा (.ए7रश।रबणा)-- 

परिभाषा--जब एक ही प्रकार का काम करने वाली दो या दो से' श्रधिक व्यापारिक 
प्रथवा श्रौद्योगिक इकाइयाँ परस्पर मिल जाती हैं (श्र्थात्‌ एक ही प्रबन्ध के भ्रन्त्गंत सद्भठित हो 
जाती हैं) तो इस मिलन को क्षेतिज, समतल, श्नुप्रस्थ भ्रथवा व्यापारिक संयोग कहते हैं। इस प्रकार 
के संयोग प्रायः व्यापारिक क्षेत्र में ही पाये जाते हैं और उस समय तिर्माण किये जाते हैं जबकि 
बाजार में गलाकाट प्रतिस्पर्धा विद्यमान हो । चीनी उद्योग का शक्कर सिण्डीकेट; सीमेंट उद्योग 
की एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी लिमिटेड (&. 0. 0.); शूट उद्योग का घूठ मिलस एसोसियेशन; 
हिन्दुस्तान स्टील (जो तीनों स्पात के कारखाने चलाता है) इसके श्रद्धितीय उदाहरण हैं । 

क्षैत्तिज संयोग को निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है :--- 

नि उद्योग | इस्पात उद्योग 
श्र ब' 








बाजार | र 


उह श्य--( १) परस्पर गलाकाट प्रतिस्पर्धा का अन्त करना । (२) भीमकाय उत्पादन 
के लाभ प्राप्त करना । (३) पूर्ति पर नियन्त्रण करके माँग-पू्ति का सन्तुलन स्थापित करना । 
(४) उत्पादन की विधियों में समानता लाना तथा उत्पादन सम्बन्धी सुचनाओों का भ्रादान-प्रदान 
करता । (५) उद्योग का प्रतिनिधित्व करने के लिये स्थायी सद्भुठ॒न का निर्माण करना । (६) 
उस वस्तु के बाजार को श्रपने एकाधिकार में लेना । 

लाभ (0/८०७)--( १ ) ध्नुचित एवं श्रताथिक प्रतिस्पर्धा का झ्न्त होंना--इस प्रकार 
के संयोग पारस्परिक गलाकाट प्रतिस्पर्धा को जड़ से उखाड़कर स्वस्थ व लाभप्रद प्रतिस्पर्धा की 
स्थापना करते हैं । इससे व्यावसायिक एवं भौद्योगिक उन्नति होती है तथा उपभोक्ताश्रों को 
सुन्दर व टिकाऊ वस्तुयें उपलब्ध होती हैं । 

(२ ) विशेषज्ञों फी सेवाझ्ों के लाभ--संयोग के कारण सभी सदस्य उद्योगों को 
तान्त्रिक सलाहकार एवं विशेषज्ञों की सेवाश्रों का लाभ होता है, जो उन्हें भ्रलग-प्रलग रखते हुए 
नहीं मिल सकता था । 

( ३ ) विवेकीकरण में सुविधा--समतल संयोग में उद्योग के भ्रन्दर विवेकीकरण की 
योजना आसानी से कार्यान्वित की जा सकती है । 

(४ ) सामूहिक सद्भठत के लाभ--इसके भन्दर भ्रोद्योगिक इकाइयाँ झ्रापस में मिल- 
कर विशाल क्रय-विक्रय संगठन का निर्माण. कर सकती हैं । इससे सभी को लाभ होगा । 

(५ ) प्राथिक सुहढ़ता--इसमें सम्मिलित होने वाली छोटी-छोटी इकाइयों की 
झ्राथिक स्थिति सुदृढ़ हो जाती है । द 


कपास की खेती 
(०00०7 477४४) 


के 
कपास श्ोटाई 
((.जणांगा (४7079) 
। 
सृत कताई 
(९०0०7 $977४॥89) 
ली लि. कल कोल 
कपड़ा बुनाई 
(0000 २४७४४५४१४४) 
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है 
छपाई झौर रंगाई 
(शाग्रागयएर 2005 79०78) 
। 


कपड़े की बिक्री 








(53/6 ० (000) 
+८ 
बाजार | 








प्रो० ६० ए० जी० रॉब्िन्सन के भनुसार शीर्ष संयोजन दो प्रकार का होता है :---() 
प्रग्रगामी (707ए०70) संयोजन, तथा () प्रतिगामी (880८फ़०70) संयोजन । अग्रगामी संयोजन 
की स्थापना उत्पादित माल के विक्रय के बाजारों पर नियन्त्रण स्थापित करने के लिये की जाती 
है । इसके विपरीत, प्रतिगामी संयोजन की स्थापना कच्चे माल की पूति पर नियन्त्रण स्थापित 
करने के लिये की जाती है । 


उहू श्य--( १) उत्पादन की विभिन्न क्रियाओं में होने वाले निरथेक व्यय को कम 
करना । (२) यातायात, विज्ञापन, क्रय-विक्रय श्रादि में मितव्ययिता लाना। (३) मध्यस्थों को 
दिए जाने वाले लाभ को समाप्त करना । (४) माल की किस्म पर नियन्त्रण करना । (५) 
संयोग में सम्मिलित होने वाले विभिन्न उद्योगों की क्रियाओं के सुध्यवस्थित एकीकरण में प्रत्येक 
सम्बन्धित उद्योग के लाम को बढ़ाना । (६) तेयार माल की खपत की अभनिश्चितता को 
समाप्त करना । 

लाभ--( १ ) बिक्रो की निश्चयात्मकता--पहली सीढ़ी पर स्थित उद्योगों को बिक्री 
की चिन्ता नहीं रहती, क्‍योंकि ऊपर के उद्योग उनका समस्त श्रथवा श्रधिकांश माल क़य कर 
लेते हैं । 

( २ ) फच्चे माल की निश्चयास्मकता--पहली सीढ़ी के उद्योग के अलावा पन्य 
सम्बन्धित उद्योगों को अपने लिये कच्चा माल प्राप्त करने की चिन्ता नहीं रहती है, क्योंकि 
प्रत्येक सम्बन्धित उद्योग को अपनी निचली सीढ़ी वाले उद्योग से कच्चा माल मिल जाता है । 

( ३ ) मसितव्ययिता--कच्चे माल की खरीद, निर्मित माल की बिक्री, विज्ञापन संग्रह 
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एवं यातायात पर होने वाले व्यय तथा प्रबन्ध व्यय में मितव्ययिता होती है, जिससे प्रत्येक सदस्य 
उद्योग के लाभ में वृद्धि होती है । 

( ४ ) उत्पादन-विधि का घुत्रीकृरण--समसस्‍्त उत्पादन-विधि का सूत्रीकरण हो जाता 
है । इससे उद्योग में स्वस्थ वातावरण उत्पन्न होता है तथा माल की किस्म में सुधार होता है । 
विभिन्न विधियों के निर्माता परस्पर मिलकर उत्पादन-विधियों तथा किस्म का निर्णय करते हैं । 

(५ ) व्यापारिक चक्रों के कुप्रभाव से सुरक्षा--संयोग में सम्मिलित होने वाले उद्योगों 
पर आ्राथिक तेजी-मन्दी का विशेष प्रभाव नहीं होता, क्योंकि एक ही नियन्त्रण एवं प्रबन्ध में होने 
के कारण उत्पादन-विधियों का सच्चालन आर्थिक परिस्थितियों के अनुप्तार किया जाता है । 

( ६ ) मध्यस्थों का लाभ समाप्त--उत्पादन “विधि का सुत्रीकरण हो जाने से बीच के 
मध्यस्थों का लाम समाप्त हो जाता है। इस प्रणाली में विभिन्न विधियों के निर्माताओं में सीधा 
और प्रत्यक्ष सम्बन्ध हो जाने से मध्यस्थों की आवश्यकता नहीं रहती है । 

( ७ ) उत्पादन में विशिष्ठीकरण--इसमें एक ही उद्योग की विभिन्न क्रियायें सदस्य 
कारखाने में भप्रलग-अश्रलग होती हैं, जिससे उनका विशिष्टीकरण हो जाता है। ब्रतएवं उद्योग की 
कार्यक्षमता एवं उत्पादनशीलता बढ़ जाती है । 

हानियाँ--( १ ) बड़ी मात्रा में उत्पादन के लाभों का अ्रभाव--इसमें विभिन्न ओद्यो- 
गिक इकाइयों को बड़े पैमाने के उत्पादन से होने वाले समस्त लग्भ बढ़ीं मिलते, क्योंकि इसमें 
सदस्य उद्योगों की क्रियायें भिन्न-भिन्न होती हैं । 

( २ ) किसी एक इकाई में शिथिलता ग्याने पर क्षति--यदि इन विभिन्न इकाइयों में 
से किसी एक में भी किसी प्रकार से शिथिलता झा जाय तो उदग्र संयोग की समस्त अर्थ-व्यव स्था 
शियिल तथा छिलन्न-भिन्न हो जाती है । 

( ३ ) अनुसन्धान का अभाव--इसमें औद्योगिक अनुसन्धान के लिये कम अवसर 
होता है, श्रतएव श्रौद्योगिक कार्यक्षमता का पर्याप्त विकास नहीं हो पाता । 

(४ ) पारस्परिक प्रतिस्पर्धा का पश्रन्‍्त न होना--ऐसे संयोग पूर्ण होते हुये भी अन्य 
उद्योगों से होने वाली प्रतिस्पर्धा को नहीं टाल सकते । 

( ५ ) रुचि-परिवर्तंन का कुप्रभाव--थदि किसी कारणवश अथवा जनता की रुचि में 
परिवतंन होने से उस उद्योग के उत्पादन की माँग न रहे तो उस संयोजन से सम्बन्धित सभी 
उद्योगों को हानि होती है, क्योंकि शीर्ष उद्योग (#79०5 ॥7005779) की अ्रवनति होते ही अन्य 
मध्य उद्योगों ([7/870209(6 [70प5076७) के माल की माँग नहीं रहती । 

( ६ ) सीमित क्षेत्र में उदयोग--इस प्रकार के संयोग का उपयोग अत्यन्त सीमित 
क्षेत्र में होता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में श्रौद्योगिक इकाइयों का संयोग सम्भव नहीं है । 
इससे व्यक्तिगत इकाइयों को तो थोड़ा-सा लाभ हो भी सकता है, किन्तु समस्त उद्योग को कोई 
विशेष लाभ नहीं पहुँचता । 

(गा ) पाश्वे संयोजन (./0#ब्व ० 408०0 (णरफस्‍एशां०थ--- 

परिभाषा--जब ऐसी अलगन्श्रलग वस्तुओं, जिनका कि आपस में किसी न किसी रूप 
में सम्बन्ध हो, का उत्पादन अथवा निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयाँ आपस में सहयोग 
स्थापित करती हैं तो यह पाश्व-संयोजन कहलाता है। इस प्रकार के संयोजन का प्रमुख उद्देश्य 
किसी बड़ी इकाई (को कच्चा माल अथवा श्राधारभूत वस्तुओं को उपलब्ध करना (अथवा उससे 
कराना होता है। यह बड़ी इकाई ऐसे संयोजन का केन्द्र बिन्दु होती है। 

उदाहरण--एक प्रिंटिंग प्रेस को ही लीजिये । वह कागज, टाइप, स्थाही, का्डे-बोर्ड 
झ्रादि श्राधारभूत वस्तुप्रों के उद्योगों के सहयोग से एक संयोजन का निर्माण करता है। इस 


१४ ] 


प्रकार का संयोजन केन्द्रित पाश्वें संयोजन कहलांयेगा । इसके विपरीत, यदि चमड़ा उद्योग विभिन्न 
उद्योगों (जैसे--जूता उद्योग, चप्पल उद्योग, चमड़े के थैलों का उद्योग, सूटकेसों कां उद्योग, सीठ 
उद्योग) को चमड़ा सप्लाई करते के लिये संयोजन का निर्माण करता है तो बह भी पाश्व सह- 
योग कहलायेगा । 
( 7ए ) बृत्तीय या चक्रित संयोग (टआ०्णेत्रा (०ए।शाणा)-- 

परिभाषा--इस प्रकार के संयोग को मिश्रित (१४5००) श्रथवा प्रक ((00फ४787(- 
४7५) संयोग भी कहते हैं। इसमें सहायक व्यापार करने वाले अश्रथवा एक-दूसरे से बिल्कुल भिन्न 
कार्य करने वाले झापस में मिलकर काये करते हैं और उसके लिए अपने भ्रलग-अलग सिद्धान्तों 
को छोड़कर एक “केन्द्रीय नियन्त्रण संस्था” की स्थापना करते हैं। इस प्रकार के चक्तित संयोगों 
की विशेषता उनका आ्राकस्मिक निर्माण है, क्योंकि सदस्य उद्योगों का मिलन उन पर नियन्त्रण 
व प्रबन्ध प्राप्त करने के उद्देश्य से होता है । 

उदाहरण--भारत की प्रबन्ध ग्रभिकर्ता प्रणाली इस प्रकार के संयोग का सर्वेश्व॑ ष्ठ 
उदाहरण है, जैसे--बिड़ला ब्राद्से लिमिटेड, जे० के० ग्रुप, माटिन, बने एण्ड कम्पती, एण्ड्रयूल 
एण्ड कम्पनी, डालमियाँ जैन एण्ड कम्पती इत्यादि । चूंकि बड़े-बड़े पुजीपतियों को विभिन्न 
उद्योगों पर नियन्त्रण रखने की लालसा होती है, श्रतएव इसी लालसा से प्रेरित होकर वे अपने 
हाथ विभिन्न उद्योगों में फेसाते चले जाते हैं । 
( ९ ) बिकर्णीय संयोग या कर्ण संयोग (0॥82ण०॥9॥ (00 फा।न्नांणा)--- 

परिभाषा--यदि किसी मुख्य उद्योग के साथ सहायक उद्योग भी मिल जाते हैं तो 
ऐसे संयोग को विकर्णीय-कर्ण भ्रथवा कार्यशील संयोग भी कहते हैं, जैसे--लोह एवं इस्पात 
उद्योग तथा मरम्मत उद्योग | इस प्रकार के संयोग का मुख्य लाभ यह है कि कारखाने को 
मशीनें निरन्तर कार्य करती रहती हैं, ठुट-फूट के समय उनकी मरम्मत सरलता से हो सकती है, 
श्रमिकों को खाली समय अथवा बेकार समय का वेतन नहों देना पड़ता | इस प्रकार इसमें मित- 
व्ययिता भी रहती है। 


संयोगों के प्ररूप श्रथवा वर्गीकरण 
(80778 ० ७०णाशाशा079) 


उपयु क्त पाँच प्रकार के संयोगों का अ्रष्ययत करने के पश्चात्‌ हमारे सामने यह प्रश्न 
उठता है कि क्‍या हम इन्हें भ्रोद्योगिक विश्व में सरलता से पहचात सकते हैं, श्रथवा नहीं। इन 
संयोगों का विकास देश एवं विदेश के उद्योगों की भिन्न-भिन्न परिस्थितियों के अनुसार विश्व के 
महाब्‌ श्रौद्योगिक राष्ट्रों में हुआ तथा वे भिन्न-भिन्न नामों से पहचाने जाने लगे । उन्हें कोई एक 
ही विशेष नाम नहीं दिया जा सकता, अतः उनकी क्रियाओं पर यह निर्भर करता है कि कौन- 
सा संयोग किस प्रकार का है और यह देखने के लिए, यह आवश्यक है कि हम संयोगों के विभिन्न 
प्ररूपों का श्रध्ययन यहाँ करें। 

श्री हैने के श्रनुसार संयोगों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता 
है :--(१) सरल संयोग तथा (२) संयुक्त संयोग । सरल संयोग प्राकृतिक व्यक्तियों का समूह है, 
जबकि संयुक्त संयोग में भ्रदेक सद्ध सम्मिलित हो जाते हैं । इस प्रकार हम संयोगों का निम्न 
प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं :--- 
(।) साधारण पाषेद्‌ ($ए्रए० 4६६०८॥४०॥७)--- 

( १ ) व्यापारिक पाषेंद (५४08 25502 200॥), 

(२) चेम्बर ऑफ कॉमसे ((क्मागएढ ० (0070००७), 

( ३ ) श्रमिक सद्ध (१8046 एए००), 
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( ४ ) अनौपचारिक श्रथवा सज्जनों के समझोते (70४ ०0 0शाशक्षाशाएंड 
४27०९७7675) |. 


(॥ ) संयुक्त पार्षेद्‌ (0०09०ए७१ 4&५६००७६४०॥४)--- 
( १ ) सन्धान (86(७४४४०॥) : 
( भ्र ) सद्ध (?००), 
( ब ) उत्पादन सद्ध (2४785) । 
( २ ) सच्चनन ((07050॥098607॥8) : 
( १ ) अपूर्ण सद्धनन (70070/88 (१०78006४0॥9) : 
( श्र ) प्रन्यास (708), 
( ब ) सामुदायिक हित ((07एप्राप्मातज्र णी फॉश6४), 
( स ) सन्धारी कम्पनी (प्र00॥08 00.) । 
(२) पूर्ण सच्चनन(((.07ए68 (.075076 4008) : 
( श्र ) सम्मिश्रण (8॥8887807), 
( ब ) संविलयन ((८7४०) । 
( ) साधारण पार्षद्‌ 
(॥776 25500 98075) 
जब विभिन्न प्रकार की कम्पनियाँ, साधारण व्यापारिक सुविधाओं के लिए श्रपता 
एक समूह बता लेती हैं, तो वे साधारण पाषंद कहलाते हैं। इस प्रकार के पार्षद प्राय: व्यापारिक 
क्षत्र में होते हैं। यदि किसी उद्योग के कर्मंचारीगण भ्रपना कोई संघ बना लेते हैं तो वह भी उसी 
वर्ग में आते हैं। इस प्रकार के पार्षद्‌ निम्न प्रकार के होते हैं :--- 
(१) व्यापारिक पाषेद (३7४06 25502॑40ा)--- 
प्रत्येक उद्योग तथा व्यापार में कुछ सामान्य समस्याओं को सुलभाने के लिए उद्योगपति, 
व्यापारी इत्यादि मिलकर सद्भू या पाषेद बनाते हैं। इन पाष॑ंदों या सद्धों को व्यापार सच्भ या 
व्यापारिक पाषेंद कहते हैं। ये सद्भू अ्रथवा पार्षद, उद्योग या स्थान के आधार पर बनाये जाते 
हैं। इनका निर्माण करने के लिए किसी प्रकार की वैधानिक्त कार्यवाही नहीं करनी पड़ती । ये 
मुख्यतः व्यक्तिगत विश्वास पर निर्भर रहते हैं। भारतवर्ष में भ्रनेक व्यापारिक पाषंद सफलता- 
पूर्वक काये कर रहे हैं; जैसे--अ्रहमदाबाद सूती वस्त्र मिल-मालिक सद्ध, कलकत्ता व्यापारिक 
सद्भ, ईस्ट इण्डिया कॉटन एसोसियेशन, दी इण्डियन छूट मिलस एसोसियेशन, बम्बई मिल-मालिक 
सद्चृ इत्यादि । + 
उपयु क्त पाषेंद के कार्य-सच्चालत के लिए एक सचिव ($86०7७४७7/४) होता है। इसमें 
एक कार्यकारिणी (85००ए॥४०) होती है, जिसके सदस्य प्रायः २ वर्षों से ५ वर्षों के लिए साधारण 
सदस्यों में से चुने जाते हैं। कार्यकारिणी का एक सभापति (?7८४0००॥४) व श्रन्य पदाधिकारी 
होते हैं जोकि पार्षद का कार्य करते हैं। यदि कोई व्यापारी, व्यापारिक पाषेंद का सदस्य बनना 
चाहता है तो उसको सचिव के पास एक श्रावेदन-पत्र भेजना पड़ता है | कार्यकारिणी की प्रनुमति 
पर उसको सदस्यता मिल जाती है। पार्षद के खर्चे प्रायः सदस्यता-शुल्क झ्रादि से चलते हैं । 
उह श्य--पा्षद्‌ के उ्दे शय उसके सदस्यों की आवश्यकता को देखते हुए प्राय: निम्न 
प्रकार के होते हैं :--(१) उत्पादन में तान्त्रिक वृद्धि तथा योग्यता लाना; (२) बाजार तथा 
वस्तु-विक्रय का अ्रष्ययन करता; (३) नवीन वस्तुओं के उत्पादन तथा उत्पादित वस्तुओ्रों की उप- 
योगिता के लिए प्रयोग करना; (४) सामूहिक रूप से विज्ञापन, वस्तु-निर्धारण एवं अन्य व्यक्तियों 
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से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करना; (५) व्यापार का बहुमुखी विकास करना तथा आपस को 
प्रतियोगिता को समाप्त करना; (६) सरकार से सम्बन्ध स्थापित करना तथा उसप्तको व्यापार की 
प्रगति से श्रवगत कराना; (७) सरकार को हितकारी भ्रधिनियमों को पास करने के लिए प्रेरित 
करना; तथा (5) श्रम, पू जी, उपभोक्ताओं तथा ध्यापार में सम्बन्ध स्थापित करना । 
(२) चेम्बर ऑफ कॉमर्स (टकशाएशः ण॑ (०0४ाश००0-- 

ये व्यापारिक वर्ग के लाभ के लिए स्थापित किये जाते हैं। पार्षद विशेष उद्योग अ्रथवा' 
व्यवसाय के लिए निर्मित किये जाते हैं। जबकि चैम्बर श्रॉफ कॉमर्स समस्त व्यापारिक वर्ग के हित 
के लिए स्थापित किये जाते हैं । चैम्बर श्रॉफ कॉमर्स स्थानीय, राष्ट्रीय तथा भ्रन्तर्राष्द्रीय होते हैं। 
चेम्बर या तो व्यापारी वर्ग द्वारा निर्मित किये जाते हैं अथवा सरकार व निजी व्यापारियों द्वारा 
सम्मिलित रूप से निर्मित किये जाते हैं। भारत झौर इज्भलेण्ड में ये चैम्बर निजी व्यापारियों 
द्वारा निरभित किये जाते हैं, जबकि फ्रांस में व्यापारिक समाज तथा सरकार के प्रतिनिधियों के 
द्वारा इनका निर्माण होता है । 

उदाहरण--स्थान के आधार पर बंगाल चेम्बर ऑफ कॉमर्स, बॉम्बे चैम्बर श्रॉफ 
कॉमर्स, श्रागरा च॑म्बर श्रॉफ कॉमस आ्रादि हैं। ब्रातीयता के श्राधार पर मारवाड़ी चेम्बर श्रॉफ 
कॉमर्स (१६२०) है। राष्ट्रीयता के श्राधार पर इण्डियन चैम्बर झॉफ कॉमर्स है। श्रन्तर्राष्द्रीयता 
के आधार पर इशण्टरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमसे (फ्रांस) है। सब १६२८ में भारतवर्ष में इस 
चैम्बर की शाखा खुली थी, जिसका मुख्य कार्यालय नई दिल्‍ली में है । 

उहूँ श्य--चेम्बर ऑफ कॉमर्स तथा व्यापारिक पार्षद के उद्दे श्य प्रायः समान ही हैं । 
(३) श्रमिक सड्भः (7790९ एग्रांणा)--- 

श्रमिक सच्ठछ से तात्पयं मजदूरों के संघ से है । श्रमिक श्रपने हितों की रक्षार्थ तथा 
अपनी समस्याश्रों को सामुहिक रूप से सुलभाने के लिए इन सद्धों का निर्माण करते हैं। काले 
मावस (7७7] )४75) के नारे कि 'हे दुनियाँ के मजदूरों ! एक हो जाश्ो, यदि तुम्हारे श्रन्दर एकता 
रही तो तुम्हें फोई भी हानि नहीं हो सकती!” ने इनके निर्माण में सक्रिय सहयोग दिया। भारत 
में इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन काँग्रेस, हिन्द मजदुर सभा, श्रखिल भारतोय ट्रेड यूनियन 
काँग्रेस, यूनाइटेड ट्रेंड यूनियन काँग्रेस इसके उदाहरण हैं । 

अभिक संघ के उदूं श्य एवं कार्य--( १) श्रमिकों में परस्पर बन्धुत्व एवं सहयोग की 
भावताश्रों का विकास करना तथा उन्हें सज्भुठित करता। (२) श्रमिकों एवं उनके अधिकारियों 
में सहयोग की भावना उत्पन्न करना । (३) उत्तके काम एवं मजदूरी के सम्बन्ध में, उनकी विभिन्न 
अ्रक्षमताशों पर विचार करता तथा उन्हें वैधानिक रूप से दूर करने का प्रयत्न करना । (४) रोग, 
बीमा, प्रॉवीडेन्ट-फण्ड, सहकारी साख, डॉक्टरी सुविधा, आदि लाभदायक योजनाओं की व्यवस्था 
करना । (५) हड़ताल की घोषणा करना, सद्भुठित करना एवं उसे सफलतापूर्वक चलाना, नियो- 
क्ताओ्रों से वार्ता करता और भूगड़ों को शान्ति से तय करना । (६) आवश्यकता पड़ने पर नियम 
की सुविधाएं देना। (७) श्रमिकों को उचित मणदूरी दिलाना, काम के घण्टे तथा काम करने 
की दशाओं का सुधार करना। श्रमिकों के हितों के लिए नियोक्ताओ्ों से लड़ना । (5) श्रमिकों 
की शिक्षा का प्रबन्ध करना, उनके जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना, बीमारी, बेकारी, दुर्घटता, हड़- 
ताल, तालाबन्दी इत्यादि मुसीबतों में श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का प्रबन्ध करना । 
( ४ ) श्रनोपचारिक समभोते (परगना 3870शाशा(5)--- 


जब कुछ व्यापारी अपने विशेष उद्दे श्य की पूर्ति के लिए नैतिक आधार पर कुछ प्रति- 
बन्धित समभौोता करते हैं तो उसको 'अनौपचारिक समक्रौता” श्रथवा 'सज्जनों का समकौता' या 
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'कार्यवाहक समभोता' इत्यादि नामों से पुकारते हैं। इस प्रकार इन समभोतों में समभोता करते 
वाले व्यापारी झापस में किसी भी निश्चित बात के लिए, जेसे---“मूल्य-नियन्त्रण का समझौता” 
बा जार-विभाजन का समझौता, “'भुगतान-मूल्य समभझोता' कर लेते हैं, किन्तु स्वयं भ्रपना व्यापार 
मुक्त रूप से ही करते हैं । यह संगठन शिथिल रहता है और सदस्य केवल नैतिक बन्धन में रहते 
हैं । इस प्रकार के समफोते लिखित रूप में भी नहीं होते, अतएबवं उनका उल्लंघन करने पर 
किसी प्रकार के दण्ड की व्यवस्था नहीं रहती है। इस प्रकार के समझौते प्राय: थोड़े समय के 
लिये ही होते हैं । द 
( ए॒ ) संयुक्त पार्षद्‌ 
((णाएछ०पएए०0 20585008&707) 

संयुक्त पार्षद का क्षेत्र साधारण पाषंद्‌ की श्रपेक्षा विस्तृत होता है। साधारण पार्षद 
के दोषों को दूर करने के लिए ही इनका निर्माण किया गया। संयुक्त पाषंद्‌ दो प्रकार के 
होते हैं :-- 

( 9 ) सन्धान (४९०श%(05)--- 

सन्धान में विभिन्न व्यवसाय करने वाह्वी कम्पतियाँ श्रपने व्यवसाय पर निजी निय-« 
न्त्रण रखते हुए व्यापार एबं उद्योग के श्रलावा भन्‍य बातों के विषय में -श्रापस में समभोता कर 
लेती हैं । उद्योग की विभिन्न इकाइयों को भ्रान्तरिक मामलों में पूर्ण स्वतन्त्रता रहती है, किच्तु 
बाहरी मामलों में कुछ अथवा सभी के लिए आपस में पूर्ण समभौता कर लेती हैं। यह समभौता 
सामान्‍य हित के लिये होता है। इनका निर्माण निम्न दो रूप में हो सकता है :--- 

( श्र ) संघ (2००७) या सन्निधियाँ: परिभाषा--शरहिने के अनुसार, “संघ व्यापारिक 
सद्भुठन का वह प्ररूप है जो विभिन्न व्यापारिक इकाइयों के सन्धान से बनाया जाता है। इसके 
सदस्य मूल्य के ऊपर कुछ सीमा तक नियन्त्रण करने का प्रयत्न करते, हैं भ्ौर इस उद्देश्य की 
प्राप्ति के लिए मुल्य-निर्धारण करते वाले साधन में कुछ श्रंश सम्मिलित करते हैं और बाद में उस 
समूह की शेष राशि का विभाजन संयोग के सदस्य इकाइयों में करते हैं ।”! बॉन-बेकरेत के श्रतु- 
सार, “संघ स्वतन्त्र व्यापारियों का एक मिला-जुला संयोग है, जिससे व्यापारिक एकाधिकार 
प्राप्त किया जा सकता है।” 

लक्षण ((४६8०(७5705)--उपरोक्त परिभाषाओ्रों के आधार पर यह कहा जा सकता 
है कि एक सद्भ में निम्नलिखित बातें होनी चाहिये :---() स्वतन्त्र सद्भधठन, (॥) स्वतन्त्र हित, 
(07) मूल्य नियन्त्रण, (५) एकाधिकार प्राप्त करना, (7) उत्पादन तथा उसके श्रंगों पर नियन्त्रण, 
(४) सामूहिक हित के लिये प्रयत्त । ह 

उहू श्य (00[००५)--संघों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को दूर कर कीमतों 
को स्थायी रखने का प्रयत्न होता है। इस उद्दंश्य की पूर्ति के लिये वे माँग एवं पूत्ति में सन्तुलन 
बनाये रखने की कोशिश करते हैं । इसका प्रभाव यह होता है कि सब सदस्य इकाइयों को समान 
रूप से बराबर-बराबर लाभ प्राप्त हो जाता है। ग्रद्भू की विभिन्न इकाइयों को प्रान्तरिक मामलों 
में पूर्ण स्‍्वतन्चता होती है, परन्तु सामान्य मामलों में केन्द्रीय संस्था हस्तक्षेप करती है । 


7. पुद्मालए 0७768 200 88 “& 07 ० 0प्रशं॥655 084754007 6श4०5080 (70फ0/ट/ 
डलित७ाणा णएी 9प्रशात658 प्र. 056 ग्राध्याए५ 588 8 068766 . ए एणाएएं 
0एश/ ए70608 9ए 007ंप्राएड 5006 80००४ ज॥ 06 एए06 प्राउएत0ंग्न्‍8 ए/00०658 0 & 
०णापणा ब287०2४68 800 87ए०00राग३ 8287624/8 870708 ॥6 ए्र5.7---प्शा0५ : 
४7256 02दकआंडवाांता द्ारव (०7शंंग्रधांगा, 
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निम्न चित्र में &, 8, 0, 70, 5, 5&, 0, प्र औद्योगिक कम्पनियां हैं, जो कि केन्द्र में 
स्थित संघ की सदस्य हैं । 
संघ का चित्र द्वारा प्रदर्शन 
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संघों का उदय होना (07787 ० ?००5)--संघों का उदय सर्वप्रथम श्रमेरिका में 
१८४० के बाद हुआ । इस वर्ष वहाँ गृह-युद्ध हो जाने के कारण संघों के निर्माण को भारी 
प्रोत्साहन मिला और इस प्रकार १८९० तक वे प्रायः वहाँ व्यापक रूप से फैल गये । धीरे-धीरे वे 
झन्य देशों में भी कुछ परिव्तनों के साथ फैलने ख्रगे । आज भी' वे विभिन्न राष्ट्रों में भिन्न-भिन्न 
प्ररूपों में विद्यमान हैं । 

संघों के प्ररूष (0075 0 ?005)--समभौतों की शर्तों के अनुसार सच्धों के विभिन्न 
रूप हो सकते हैं, जिनमें से निम्नलिखित विशेष उल्लेखनीय हैं :--- 


(१ ) भृल्य संघ (270० 2009)--इस प्रकार के सद्च समान मुल्य-निर्धारण पर 
विशेष जोर देते हैं। मूल्य-निर्धारण करने के जिये एक श्राधार साथ चुन लिया जाता है भौर णो 
उसका उत्पादन-व्यय होता है वही श्रन्य साथ का भी उत्पादन-व्यय मान लिया जाता है। इस 
व्यय में विभिन्न क्षेत्रों के साथों का यातायात-व्यय भी सम्मिलित कर लिया जाता है। विभिन्न 
क्षेत्रों के साथों को सद्भू द्वारा निश्चित किये मुल्य (जोकि उनके क्षेत्र के लिये निश्चित किया गया 
है) पर वस्तु का विक्रय करना पड़ता है। सद्भु निर्धारित सूल्य में झ्रावश्यकतानुसार परिवतेंत 
करता रहता है। सद्डछू के सदस्य इकाइयों की विक्रय. नीति, विज्ञापन नीति, भ्रपहार व साख की 
झ्रवधि झ्रादि में समानता लाने का प्रयत्न करते हैं । 

(॥ ) प्रादेशिक भ्रथवा बाजार संघ (॥८८ए०(६00४ 07 |(४7८2८ ?00--इस' प्रकार 
के संघ में प्रत्येक सदस्य साथ के लिये एक प्रदेश भ्रथवा बाजार निश्चित कर दिया जाता है । 
प्रत्येक साथ को अपने-अपने प्रदेश भ्रथवा बाजार में वस्तुओं का विक्रय करने का एकाधिकार 
होता है। इकाइयों को अपने-अपने क्ष त्र की माँग का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। कोई सार्थ दूसरे 
सा्थों के क्षेत्र में जाकर अपनी वस्तुओं का विक्रय नहीं कर सकता है। इप्त प्रकार वे अपने-प्रपने 
क्षेत्र में उचित मुल्यों पर अ्रथवा सद्भू द्वारा मिर्धारित मूल्य पर वस्तु विक्रय करते हैं । 

(॥ ) उत्पादन संघ (0पर7ए 7?00--जब कभी अत्यधिक उत्पादन (076 
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?706प०८०7) तथा प्रतिस्पर्डधा के कारण वस्तुओं के मुल्य में कमी आती है तो उत्पादन सच्धु का 
निर्माण किया जाता है, ताकि सा्थों को घाटे न उठाने पड़ें। उत्पादन सद्भु द्वारा माँग का अनु- 
मात्र भी लागाया जाता है । सद्भधू विभिन्न साथथों से एक निश्चित समय पर किये गये उत्पादन तथा' 
उसके विक्रय की सूचना शआप्त कर लेता है। इसी सूचना के श्राधार पर विभिन्न सा्थों का अभ्यंश' 
झथवा कोटा (07०09) निश्चित कर दिया जाता है। उत्पादन-व्यय का अनुसात लगाकर मूल्य 
भी निर्धारित कर दिया जाता है। यदि कोई सदस्य निश्चित कोदा से श्रधिक उत्पादन करता है 
तो उसको दण्ड दिया जाता है। इस प्रकार संघ का मुख्य उद्देश्य अति-उत्पादन को दूर करना 
तथा मृल्य में स्थिरता रखना है। इस प्रकार के सच्च में कुछ दोष हैं :--यह संघ वस्तु की माँग 
पर विशेष ध्यान नहीं देता है | दूसरे, साथों की कार्य-कुृशलता (8&ग्रिश्ूं॥709) को बढ़ाने का प्रयास 
नहीं किया जाता है । 

( 7 ) झ्राय अथवा लाभ संघ (7700776 &870 ?70॥0 ?00$)--इस प्रकार के संघ 
का उद्देश्य कम्पनियों की आय अ्रथवा लाभ का वितरण सदस्यों में निश्चित अनुपात अथवा समान 
रूप से करना होता है। प्रत्येक सदस्य अपने निश्चित कोटे के श्रनुसार उत्पादित माल संघ को 
बेचने के लिये देता है। संघ माल का विक्रय करता है। माल के विक्रय के बाद जो धनराशि 
प्राप्त होती है उसमें से' विक्रय-व्यय तथा संघ के भ्रन्य खर्चे निकाल दिये जाते हैं ओर इस प्रकार 
शेष लाभ को सदस्य सार्थों के समभझोते की शर्तों के अनुसार एक निश्चित अनुपात में बाँट दिया 
जाता है । 

( ५ ) पेटेल्ट अथवा एकस्वी संघ (?४(७॥: ?०0॥)--यह सद्भु॒ एक ही वस्तु के बहुत 
से एकस्वी श्रधिकार प्राप्त करके तथा उसके अनुसार माल तैयार करके देश अथवा विदेश में 
बेचते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य किसी एक वस्तु के रुत्पादन का एकस्वी' अधिकार प्राप्त करना होता 
है। इस प्रकार ये सद्ठध धीरे-धीरे प्रतिस्पर्दा के श्रमी क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लेते हैं। संघ 
का यह प्ररूप अ्रमेरिका में सबसे अधिक प्रचलित है। सुप्रसिद्ध जी० ई० सी० (0७०० 86००- 
४7० ८०.) द्वारा स्थापित 'दि रेडियो कॉरपोरेशन भॉफ अ्रमेरिका? ने विभिन्न कम्पनियों से शनेः- 
शर्नें: ४,००० से' मी अधिक पेटेण्ट प्राप्त किये हैं । 


(४ ) निर्यात संघ (277007: ?०0)--इस प्रकार के सद्ध का निर्माण विदेशी निर्मा- 
ताझ्रों से प्रतियोगिता करने एवं देश का निर्यात्र बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है। श्रमेरिका 
में सवंप्र थम इस प्रकार के सद्धों का निर्माण हुआ | 

( शा ) व्यावसायिक संघ (77४४0 ?00!)--इस प्रकार के सद्ध प्रायः जहाजी कम्प- 
नियों द्वारा स्थापित किये जाते हैं। आपसी प्रह्निस्पर्दा को दूर करने के उद्देश्य से जहाजी कम्पनियाँ 
'जहाजी परिषद्‌' (89/9/778 (१०णाथ०८/2॥०6) का निर्माण करती हैं । ये सद्भ॒ निश्चित मार्गों के 
लिये किराया निर्धारित कर देते हैं तथा नवीन कम्पनियों को क्षेत्र से हटाने के लिये छूट प्रणाली” 
(१6०४6 59४०7) को अपनाते हैं। यह छूट (२००४६४८) उन व्यापारिक संस्थाओ्रों को दी जाती 
है जो अपना सामान सद्धछ के सदस्यों द्वारा विदेशों में भेजते हैं भ्रथवा मँगाते हैं । 

( शां। ) कृषि संघ (8807४ ?00)--इस प्रकार के सद्धों की स्थापना का 
मुख्य उद्देश्य क्ृषि-उत्पादन के विक्रय से सम्बन्धित प्रतिस्पर्दा को दूर करता होता है । इससे 
कृषकों को भ्रपती उपज का उचित मूल्य मिल जाब्ा है श्र उनकी आश्िक स्थिति भी सुदृढ़ हो 
जाती है। इस प्रकार के सद्ध अमेरिका में सर्वप्रथम ऋषि-उत्पादन के गिरतें हुये मूल्य को रोकने 
के उद्देश्य से स्थापित किये गये थे । भारत में भी इनको शभ्रपनाया जा सकता है | 


संघों के लाभ--( १) श्रापसी प्रतिहृन्द्रिता का श्रन्त--सदस्य साथों की आपसी प्रति- 
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इन्द्रिता का अन्त हो जाता है। इसके स्थान पर पारस्परिक सहयोग की भावना पनपती है। 
(२) सरल स्थापना--इसकी स्थापना सरलता से हो सकती है, क्योंकि निर्माण में वैधानिक शिष्टा- 
चार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। (३) झ्ान्तरिक स्वतन्त्रता--सदस्य साथ्थों को आ॥लान्तरिक 
भामलों में पूर्ण स्वतन्त्रता रहती है। (४) लोच--संघों के श्राकार एवं व्यवस्था को उसके सदस्यों 
की इच्छानुसार निर्धारित किया जा सकता है । इस प्रकार लाभ वितरण, बाजार का विभाज न, 
उत्पादनों का परिणाम आदि सदस्यों की इच्छा पर निर्भर होता है। (५) श्रधिक स्थायी --सं थों 
का जीवनकाल प्रपेक्षाकृत अधिक स्थायी होता है । (६) इनमें श्रधिप जीयन (0767 (2890७ [- 
58007) का भय नहीं रहता है। (७) प्रति-भाटक (८7055 एशं205) पर व्यर्थ में व्यय नहीं 
किया जाता है। (८) बड़े पैमाने के उत्पादन की सुविधायें--इनके द्वारा बड़े पेमाने के उत्पादन 
की सुविधायें प्राप्त हो सकती हैं। विज्ञापन आदि में मितव्ययिता रहती है। (६) उत्पादकों को 
प्रेरणा---संघ उत्पादकों को अपने व्यय कम करने तथा कुशलता में वृद्धि करने की. प्रेरणा प्रदान 


करता है । 
संधों के दोष---( १) शोषण की मतोव क्ति--वस्तु उत्पादन पर कृत्रिम रोक लगाकर 


समाज में वस्तु प्रदाय की अ्रसुविधा हो जाती है, जिससे उपभोक्ताश्रों का शोषण होने लगता है । 
(२) अ्स्थिरता--समभोतों में श्रस्थिरता रहती है, क्योंकि इसके समभौतों को किसी प्रकार से 
न्यायालय द्वारा कार्यान्वित नहीं कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति जरा-सा 
मतभेद होने पर संस्था को छोड़ देता है। (३) गुण का भ्रभाव--त्रस्तुओं के उत्पादन में उनके 
गुण बढ़ाने की श्रोर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। (४) दीघेकालीन योजनाओों का अभाव--- 
इनका जीवन अल्पकालीन होने के कारण दूरद्शितापूर्ण योजनाप्रों को बनाना बड़ा कठिन काये 
हो जाता है। चतुर प्रबन्धकों तथा संचालकों को भ्रपनी कार्य-कुशलता बढ़ाने का अवसर नहीं मिलता 
है। (५) एकाधिकार को जन्म--सामाजिक हृष्टि सै भी इनमें एकाधिकार की भावना के कारण 
ये समाज के लिये भ्रहित कर सिद्ध होते हैं । 

( व ) उत्पादक संघ (287009)--परिभाषायें---समस्त व्यवसाय में लगे हुए विभिन्न 
स्वतन्त्र व्यवसायी, जब अपनी इच्छा से' तथा बिपणि पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से 
एक पारस्परिक श्रनुबन्ध में बंध जाते हैं तो बह उत्पादक सद्धू बन जाता है। श्री लाइफमन के 
अनुसार, उत्पादक संघ स्वतन्त्र व्यापारियों की एक ऐच्छिक संस्था है, जो किसी बाजार में एका- 
घिकार प्राप्त करना चाहती है| डॉक्टर इस्से के शब्दों में, “उत्यादक संघ स्वतन्त्र व्यवपायियों 
का एक संघ है, जो सदस्य इकाइयों के उत्पादन, क्रय-मूल्य निर्धारण अथवा व्यावसायिक शर्तों 
से सम्बन्धित दायित्त्वों को क्रियात्मक रूप देता है तथा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध बाजार को 
प्रभावित करता है ।”! 

लक्षण--ऊपर दी गई परिभाषाभों के अनुसार उत्पादक संघ के निम्न लक्षण हैं :--- 
(१) इनमें भाग लेने वाले व्यापारी स्वतन्त्र होने बाहिए। (२) उनके बोच में किसी उद्देश्य की 
पूर्ति के लिये समझोता होना चाहिये । (३) इनमें भाग लेने वाले व्यापारियों प्रथव। उद्योगपतियों 
का समान व्यापार या उद्योग होना चाहिए। (४) संघ का उद्देश्य स्वतन्त्र प्रतिस्पर्द्धा को 
समाप्त करके मूल्यों को इच्छानुसार प्रभावित करना होना चाहिये। (५) इनमें किसी प्रकार 
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के दबाव का प्रयोग नहीं होता चाहिये । (६) सदस्यों को चाहे जब सद्भठन छोड़ने का अधिकार 
होना चाहिये । 

उत्पादक संघों का उदय (077 ० 02घ5७५)--उत्पादक सद्धों का उदय जमेंनी में 
सर्वप्रथम १८६० में लोहे, नमक तथा टीन के कारखानों में हुमा था। वहाँ पर विदेशी प्रतिस्पर्धा 
के कारण उनका उद्योग तथा व्यापार नष्ट हो शहा था, जिपके कारण जर्मती की सरकार ने 
अपने उद्योग तथा व्यापार की रक्षा के लिए इत उत्पादक सद्चों का निर्माण किया और उनकी 
व्यवस्था जनतन्त्रीय ढद्भ से करके अपने उद्योगों को ही प्रोत्साहन नहीं दिया अपितु विदेशी बाजार 
में प्रतिस्पर्धा करने की शक्ति भी प्रदान की | यही कारण है कि उनकी उपप्रोगिता को देखते 
हुए उत्पादक सद्भु का क्षेत्र जर्मनी में ही सीमित न रहकर फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलेंड शआरादि में 
फैल गया और धीरे-धीरे श्रमेरिका भ्ौर ब्रिठेत भी इससे वंचित न रह सके । श्राज उत्पादक सद्ध 
प्रायः विश्व के सभी राष्ट्रों में किसी न किसी रूप में प्रवश्य विद्यमान है। 

निर्माण क्यों हुआ ? उत्पादक सद्ध' 'सड्भुट के बच्चे! (00670॥ ० 70878855) कह- 
लाते हैं, क्योंकि जब उन्मुक्त रूप से प्रतिस्पर्धा चारों ओर फैचने लगती है, तब समस्त औद्योगिक 
एवं व्यावसायिक इकाइयों का विनाश होता प्रारम्म हो जाता है। परिणाम स्वरूप, उद्योगों में 
तालाबन्दी तथा छेंटनी होने लगती है । 

ग्राथिक इकाइयाँ अनाथिक इकाइयों में परिणत होने लगती हैं | छोटी-छोटी इका- 
इयों का तो अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है। इस सद्भुट का मुकाबला करने के लिए उत्पा- 
दक सद्धों का निर्माण किया गया है । 

उत्पादक संघों के विभिन्न प्ररूष (70778 ० (४४८५)--उत्पादक सच्छों के प्रमुख 
प्ररूप 7770 हैं :«-- 

४) मुल्य निर्धारण संघ (0006 (800७) --इनका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि 
कोई भी सदस्य साथ उत्पादक सद्धू द्वारा निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर श्रपनी वस्तुयें न बेचे । 
इनमें एक सामान्य मूल्य (7580 ?70७) तय कर लिया जाता है, जिस पर सदस्यों को माल 
बेचना पड़ता है। भ्रावश्यकतानुसार समय-समय बर सदस्यों के परामर्श से मूल्य में परिवर्तन भी 
किये जाते हैं । (री 
( ४) गुण निर्धारक उत्पादक संघ (0एथ४॥ए 0४70)--इनका प्रमुख उद्देश्य यह 
होता है कि प्रत्येक सदस्य साथ उत्पादक सद्भु द्वारा निश्चित प्रमाप के अनुसार वस्तु उत्पादन 
करे। उसी प्रमाप के भ्रनुसार वस्तुग्रों के मूल्य मिर्धारित किये जाते हैं । 

( ॥.) शर्तें-निर्धारक उत्पादक संघ (0.090080॥ (086) --इस प्रकार के उत्पादक 
सद्ठछू प्राय: विक्रय सम्बन्धी शर्तें निश्चित करते हैं, जिन शर्तों के अनुसार ही सदस्य साथे भ्रपने 
माल का विक्रय करते हैं । उदाहरणा्थे, साख की भर्यादा एवं भ्रवधि, श्रपहार (70500 ए्रा।) दर, 
बीमा, पैकिंग, माल की सुपुर्देगी आदि समान बालों की शर्तें । 

(397 / प्रदेश-निर्धारक उत्पादक संघ (१७८४7/0"ए ('४0)--ये उत्पादक सद्ध प्रत्येक 
सदस्य सार्थ के लिए बाजार निर्धारित कर देते है, जिसमें वह श्रपना माल बेचने में स्वतन्त्र होता 
है। अन्य कोई भी सदस्य साथ इस निश्चित बाजार-क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता । 

( 32 कोटा[निर्धारक संघ (0००४ (४०७)---ये प्रत्येक सदस्य साथ के लिये उसकी 
उत्पादन क्षमता के अनुसार उत्पादन का कोटा निर्भारित करते हैं। वह इससे अधिक उत्पादन 
नहीं कर सकता । 

( ए ) क्षेत्रीय. उत्पादक संघ (2008 ८8&7८४)--इस प्रकार के सद्भू सम्पूर्ण बाजार 
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को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित कर देते हैं तथा प्रत्येक सदस्य इकाई के लिये माल बेचने का क्षेत्र 
निश्चित कर देते हैं। इस प्रकार प्रत्येक इकाई अपने-अपने क्षेत्रों में श्रपते-अपने माल का विक्रय 
करती है। 

( शा ) विक्रय उत्पादक संघ (5०॥78 (४४०४)---इस प्रकार के संघ सदस्य इकाइयों 
से माल के विक्रय का काये अपने ऊपर ले लेते हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण उत्पादन की बिक्री का 
कार्य केन्द्रीय सद्भुठन द्वारा किया जाता है । 

( एां। ) क्रय उत्पादक संघ (80978 (४४०)--इस प्रकार के संघ सदस्य इकाइयों 
के लिए कच्चे माल के क़य का कार्य अपने ऊपर ले लेते हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण कच्चे माल का 
क्रय सामूहिक रूप से किया जाता है । 

( 5) व्यापारी संघ ($एा008(8)--कुछ जर्मन लेखकों के श्रनुसार उत्पादक संघ 
और व्यापारी संघ (590008/8) में अन्तर है। उनके अनुसार, जबकि प्रथम प्रकार का संयोग 
मूल्य-निर्धारण, उत्पादन नियमन, विपणि नियोजन करता है तो व्यापारी संघ केवल सदस्यों के 
विपणन हेतु एक विक्रय-सद्भठन का निर्माण करता है, जिससे उनकी वस्तुओं का मितव्ययिता से 
विक्रय हो सके । विक्रय से होने वाला लाभ सदस्य इकाइयों के मध्य उनके द्वारा व्यापारी संघ 
को दिये गये माल के अनुपात में बाँठ दिया जाता है। किन्तु अधिकांश लेखकों के मतानुसार 
व्यापारी संघ, उत्पादक संघ का ही एक प्ररूप है। इसका वर्णन एवं चित्र द्वारा प्रदर्शन श्रागे 
किया गया है । 

प्रन्तर्राष्ट्रीय उत्पादक संघ (]7/0७800०॥4 (“&708)--उत्पादक संघ का निर्माण 
राष्ट्रीय श्रथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी' विश्व में अनेक 
उत्पादक संघों का निर्माण हुआ है । सबसे प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादक संघ सत्‌ १६२७ 
में स्वीडन तथा भ्रमेरिका के बीच दियासलाई के उत्पादन तथा बिक्री के लिये निर्मित हुआ । 
इसके लिये इण्टरनेशनल मैच कॉरपोरेशत की स्थापना की गईं। कॉरपोरेशन ने दक्षिणी' भ्रमेरिका, 
चीन, भारतवर्ष, बेल्जियम, हॉलेंड, स्विट्जरलैंड आदि भनेक देशों में कई फर्मों को खरीद लिया 
है तथा समस्त संसार में अ्रपनी शाखायें स्थापित की हैं । 

श्री बेण्डलवगें के प्रनुसार, द्वितीय विश्ब-युद्ध के प्रारम्भ में करीब १७५ अन्तर्राष्ट्रीय 
उत्पादक सद्छ॒ आवश्यक वस्तुओं में व्यापार कर रहे थे, किन्तु श्रव इनकी कार्यक्षमता धीरे-धीरे 
शिथिल पड़ती जा रही है। अतएवं श्रब ये जनता की राय को श्रधिक महत्त्व देने लगे हैं । उदा- 
हरणार्थ, अन्तर्राष्ट्रीय चीनी सद्भुठन', जिसकी स्थापना १६३१ में हुई, जिसमें सामूहिक नियन्त्रण 
पर विशेष जोर दिया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय रबर (र२प्र7/०७) नियन्त्रण कमेटी, जो १६३४ से 
काय करने लगी है, उसके सदस्य-देशों के रबर व्यापार पर आवश्यक निमन्त्रण लगा दिया गया 
है । इसी प्रकार चाय में व्यापार करने वाले देशों ने भी इस प्रकार के भन्तर्राष्ट्रीय उत्पादक 
सद्धों की स्थापना करके इनका स्वरूप प्रत्यन्त ब्यापक बना दिया है । 

उत्पादक संघों के लाभ--उत्पादक सह्धभों के निर्माण से सदस्यों -तथा उद्योग को अनेक 
लाभ होते हैं, जिनमें प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं :--- 

( १ ) पारस्परिक प्रतिस्पर्धा का क्‍्नन्त--किसी भी प्रकार के बाहरी एवं अनिवाये 
नियन्त्रण की श्रपेक्षा ऐच्छिक नियन्त्रण सदेव प्रभावशात्री रहता है। इस हृष्टि से व्यवसायियों के 
बीच होने वाली गलाकाट प्रतिस्पर्धा का अन्त सुगमता से हो जाता है । इस प्रकार उत्पादकों में 
परस्पर सहयोग एवं समन्वय की भावना बढ़ती है । 

( २ ) भमध्यस्थों का प्रस्त--मध्यस्थों के कारण वस्तु का मूल्य अनावश्यक रूप से 
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प्रधिक हो जाता है। उत्पादक संघ के निर्माण से इन मध्यस्थों का प्रायः: अन्त हो जाता है। 
फलत: जनता को सस्ती वस्तुयों उपलब्ध होने लगती हैं । 


( ३ ) उपभोक्ताध्ों को लाभ--चूंकि इनके द्वारा निश्चित किये हुए मुल्य प्रायः 
न्यायोचित होते हैं, प्रतएव उपभोक्ताश्नों को उचित मूल्य पर बस्तुयें मिल जाती हैं । 

( ४ ) उत्पादकों को लाभ--मध्यस्थों का भ्रन्त हो जाने से विक्रय के ख्चों में कमी 
भा जाती है, जिसका लाभ उत्पादकों को मिलता है, श्रर्थात्‌ उनका उत्पादन कम होने से उप्तके 
लाभ में वृद्धि हो जाती है । 

( ५ ) वितरण-व्यय सें कमी--केन्‍्द्रीय विक्रय संगठन के कारण विज्ञापन, प्रति-भाठक 
(7088 7762॥06) आ्रादि में मितव्ययिता रहती है। विक्रय-क्षेत्र निश्चित हो जाने से वितरण 
की विभिन्न क्रियाओं में समन्‍वय (00-0:379007) हो जाता है । 

( ६ ) स्थापना सें सुगसता--इसमें व्यक्तिगत इकाइयों को अ्रपती स्वतन्त्रता का त्याग 
नहीं करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप इनका निर्माण अत्यन्त सरलता के साथ हो जाता 
है । कोई भी सदस्य साथ किसी भी समय इसकी सदस्यता स्वीकार कर सकता है अथवा त्याग 
कर सकता है। 

(७ ) उत्पादन तन्त्रिका में विकास--एक ही प्रकार के उत्पादक सद्भु में सम्मिलित 
होने से उत्पादन-तन्त्र (॥४ण०ापांत7० ०" ?7060ए००॥) में विकास होता है । सामूहिक प्रयत्नों 
द्वारा उत्पादन क्रियाओं को मितव्ययी बनाने का प्रयत्न किया जाता है। वस्तुओं के प्रमापीकरण 
की ओर उत्पादकों को श्रधिक ध्यान देना पड़ता है, जिससे नये-तये श्रन्वेषणों को प्रोत्साहन 
मिलता है। 

( ८ ) प्रजातन्त्रात्मक प्रबन्ध--उत्पादक संघों का प्रबन्ध अत्यन्त प्रजातन्त्रात्मक 
तरीकों से होता है। सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का अधिकार रहता है। निर्णय बहुमत 
से लिये जाते हैं, जिससे किसी को शिकायत करने का भ्रवसर नहीं मिलता है। 

( ६ ) मध्यस्थ का कार्य---उत्पादक संघ उद्योगपतियों तथा सरकार के बीच में 
मध्यस्थ का काम भी देते हैं। इससे सरकार को अपनी नीति कार्यान्वित करने में सुविधा रहती 
है, क्योंकि अनेक उद्योगपतियों की श्रपेक्षा एक संध से व्यवहार करने में सदेव सुविधा रहती है । 

(१०) सुल्यों में प्रनावश्यक उतार-चढ़ाव पर रोक---उत्पादक संघ पूर्ति पर नियन्त्रण 
रख कर मूल्यों के भ्रनावश्यक उतार-चढ़ाव (#प०४ए०4४०॥) को रोक सकते हैं तथा भावों में 
स्थिरता लाते हैं, जिससे कि बाजार सक्रिय हो जाता है। 

उत्पादक संघों के दोष-- उत्पादक संघ उपरोक्त लाभों के होते हुये भी दोषों से मुक्त 
नहीं हैं । इसके मुख्य दोष निम्नलिखित हैं--( १ ) उपभोक्ताओ्रों का शोषण--उत्पादक संघ धीरे- 
धीरे वस्तुओं के विक्रय पर एकाधिकार प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं और इस प्रकार उप- 
भोक्ताओों से मनमाने दाम वसूल करते हैं, इससे उपभोक्ताश्रों का विदोहन (9570०(४४००) होता 
है, जो समाज के हित की हृष्टि से न्‍्यायोचित नहीं है। 

(३ ) विदेशी प्रतिस्पर्धा--उत्पादक संघ को सदेव विदेशी प्रतियोगिता का भय बना 
रहता है, जिसको दूर करने के लिये श्रन्तर्राष्ट्रीय उत्पादक संघों का निर्माण होता है, जो राज- 
नेतिक हष्टि से श्रवांछनीय है। भ्रन्तर्राष्ट्रीय उत्पादक संघों के बनने से श्राथिक दृष्टि से दुबंल 
राष्ट्रों का सुदृढ़ राष्ट्रों द्वारा आर्थिक शोषण होने लगता है । 

( ३ ) शीघ्र निर्माण एवं प्रन्त--उत्पादक संघों का जितनी झासानी से निर्माण 
होता है, उतनी ही शीघ्रता से उनका भ्रन्त हो जाता है। वे 'सद्भूट के बच्चे” ((प्राताशा 
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7087०४$) कहे जाते हैं, क्योंकि आथिक संकट में प्राय : उनका निर्माण हो जाता है, किन्तु संकट 
समाप्त होते ही तुरन्त ही उनका श्रन्त हो जाता है । 

(४ ) अ्रक्षम इकाइयों का बना रहना--उत्पादक संघ की अ्रक्षम इकाइयाँ क्षमता 
वाली इकाइयों के खर्चे पर बनी रहती हैं। वे मपने में सुधार करना झ्रावश्यक नहीं समभतीं । 
इससे विकास में बाधा पड़ती है । 

( ५ ) सदस्यों की सनसानी--इनका संगठन सुहढ़ ने होने के कारण प्राय: सदस्य 
मनमातती करने लगते हैं। इसका कारण यह है कि संघ का अधिकार उनके निजी प्रबन्ध में नहीं 
रहता है। 

( ६ ) राजनेतिक ध्ष्ठाचार--उत्पादक संघ अपने सुहढ़ श्राथिक साधनों के द्वारा 
राज्य की आर्थिक नीति को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं, जिससे राज्य में भ्रष्टाचार का 
बोलबाला हो जाता है । 

उत्पादक संघों की कठिनाइयॉँ--हत्पादक संघों को प्राय; निम्नलिखित कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता है :--(३ ) सदस्यों द्वारा बिश्वासघात---उत्पादक संघों का अस्तित्व केवल 
सदस्थों के परस्पर विश्वास तथा इनकी सदभावबना पर निर्भर रहता है। यदि कोई सदस्य संघ 
से विश्वासधात करता है तो सद्धू उसके विरुद्ध कोई भी वैधानिक कार्यवाही नहीं कर सकता । 
जब ऐसे विश्वासघाती सदस्यों की संख्या भ्रभिक हो जाती है तो उत्पादक संघ का अस्तित्त्व ही 
खतरे में पड़ जाता है। 

(॥ ) नवीन विकास के क(रण--#त्पादक संघों में बहुधा इतनी शक्ति नहीं होती 
कि वे नये उद्योगों के विकास को रोक सकें। थब नये-नये उद्योग स्थापित हो जाते हैं तो इन 
संघों के भ्रस्तित्व को भारी खतरा उत्पन्न हो यात्रा है । 

(॥ ) सदस्यों की कम्मी--संघ के भ्रस्तित्व को स्थायी बनाने के लिये एवं प्रतिस्पर्षा 
को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिये यह भश्रवश्यक है कि एक ही वस्तु के अभ्रधिक से अधिक निर्माता 
उसके सदस्य हों, किन्तु ऐसा न होने पर सद्भू कमजोर पड़ जाता है, क्‍योंकि वह निश्चित उद्देश्य 
सिद्ध करने में असफल रहता है । 

( ए ) सदस्यों का स्वार्थ--जब तक सदस्यों का स्वार्थ पूरा होता रहता है तब तक 
वे संघ के नियमों का पूर्ण पालन करते हैं, परन्तु स्वार्थ पुराव होने पर वे असन्तुष्ट हो जाते 
हैं श्रौर किसी न किसी बहाने से उसको समाप्त करने का प्रयत्न करते हैं । 

(५ ) निर्माण की विशेष परिस्थिति न होना---इनका निर्माण किसी विशेष परिस्थिति 
में ही होता है, जो ग रहने पर सध का भ्रस्तिल्‍्ब रहेगा ही श्रथवा उसको चालू रखने के लिये 

सदस्य तैयार होंगे ही; यह निश्चित रूप से गहीं कहा जा सकता । 
ह सिण्डीकेट या व्यापारी संघ ($५70080७)--सिण्डीकेट से अभिप्राय वस्तुओं के विक्रय 
संघ से है । इसके श्रन्तर्गंत संगठित इकाइयाँ प्लापस्न में मिलकर विक्रय संघ का निर्माण करती 
हैं। सदस्य इकाइयाँ भ्रपने माल को विक्रय हेतु ब्रेखा मुल्य (400007078 ९7706) पर इस विक्रय 
संघ को दे देती हैं । यह विक्रय संघ निर्धारित मुल्य पर माल का विक्रय करता है तथा इस 
विक्रय से होने वाले लाभ को सदस्य इकाइयाँ निश्चित प्रनुपात में आपस में बाँट लेती हैं। आगे 
इसकी कार्य प्रणाली का चित्र द्वारा प्रदर्शन किया गया है। 
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नीचे के चित्र में श्र, ब तथा स सदस्थ इकाइयाँ हैं, जो माल को विक्रय हेतु सिण्डीकेट 
को सौंप देती हैं तथा लाम को आपस में निश्चित अनुपात में बाँट लेती हैं :--- 
भ्द्वँ 
कम्पतो 


अ 
डँं 
उत्पादन 
४ रे ८: ६43 
/४)/८47 
कम्पनी कय उारड 05.00.......>? कम्पनी 


॥॥॥। 


छात्जाबडड 
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अ््र्षद्ल 


( र्‌ ) सद्धुनन ((णा5इ0रांवबराणा)--- 

संघनत में उद्योग की विभिन्न इकाइयाँ आन्तरिक तथा वाह्य (प्राक्ाह 890 
कि ।आ78)) मितव्ययिताओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से झ्रापस में मिल जाती हैं। इस प्रकार 
के मिलत को संघतन कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है :--( १) अप्ण संघनन, तथा (२) 
पूर्ण संघनन। अ्रपूर्ण संघनन में उद्योग की विभिन्न इकाइयों का अस्तित्व बना रहता है, जबकि 
पूर्ण संघनन में सभी इकाइयों का श्रथवा एक को छोड़कर शेष सभी इकाइयों का अस्तित्त्व 
समाप्त हो जाता है। 

( १ ) श्रपूर्ण संघनन के रूप : (अर) प्रन्यास ([7ए७) उत्पत्ति--संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका 
प्रन्यास की जन्मभूमि है। संयोग का यह प्ररूप सर्वप्रथम सब १८७९ में स्टैण्डडे ऑयल कम्पनी 
ते स्टेण्डडे श्रॉयल श्रन्यास बताकर प्रस्तुत किया । इनके निर्माण का प्रमुख कारण जनता द्वारा 
प्रचलित संयोग विरोधी आन्दोलन था। इस प्रकार १९वीं शताब्दी में जब अमेरिका की श्रवेक 
रियासतों में संयोग ग्रान्दोलन के विरुद्ध कदम उठाये जा रहे थे, उस समय वहाँ की “मैसाचैस्ट्स' 
(0४॥ 85580005७(४5$) नामक रियासत में संयोग नामक प्रन्यास्त की नींव पड़ी और इसी के नाम से 
ही ये बाद में पहिचाने जाने लगे । इसके बाद इद्धलेंड में भी इनका निर्माण हुआ, जिनमें स्थायों 
(77560) भ्रथवा इकाई (ए7४0) प्रन्यास प्रमुख हैं, परन्तु आजकल इस स्वरूप के संयोग उसकी 
जन्म-भूमि भ्रमेरिका में नहीं मिलते, क्योंकि अमेरिकी शासन ने शेरमत ट्रस्ट-विरोधी अधिनियम, 
१८९०१ (धालाात्ा &70-77प४ 2०, 890) बनाकर इनको शअ्रवैधानिक घोषित किया । 

प्रन्यास से श्राशय--अन्यास का विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न प्रथ लगाया जाता 
है । साधारण व्यवहार तथा व्यापार में इस शब्द का प्रयोग विभिन्न अ्रभिष्राय से किया जाता है । 
श्रग्रेजी शब्द 'टृस्टा का शाब्दिक श्रथ है 'विश्वासा (00700॥००) अर्थात्‌ जब कि सम्पत्ति का 
प्रबन्ध कुछ व्यक्तियों को इस उद्दं श्य से सौंप दिया जाता है कि वे लोग किसी विशेष कार्य में 

व्या० स०, ४ 
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जैसे---धारमिक (२७४४0०७७) उसकी श्राय का उचित प्रयोग करेंगे तो कहा जाता है कि अ्रमुक 
सम्पत्ति ट्रस्ट! भ्र्थात्‌ प्रन्यास के सुपुदं कर दी गईं है। जिन सुयोग्य एवं विश्वास-पात्र व्यक्तियों 
के हाथों में सम्पत्ति सौंप दी जाती है, उन व्यक्तियों को हम व्यक्तिगत रूप में “द्ृस्टी” (५४४७४) 
श्र्थात्‌ प्रन्यासी' कहते हैं तथा ऐसे समस्त व्यक्तियों को “ट्रस्ट” (7प्घछ) अथवा “प्रन्यास! तथा 
उन्तके हाथों में सौंपी गई सम्पत्ति को ट्रस्ट प्रॉपर्टी! (॥7ए७४ 970०9७77) श्रर्थात्‌ प्रन्यास सम्पत्ति 
कहते हैं। भारत में इस प्रकार के प्रन्यास मन्दिरों, श्रस्पतालों तथा शिक्षा-संस्थाश्रों में पाये जाते 
हैं। दूसरे श्रथे में प्रन्यास हम श्रौद्योगिक संगठन के उस स्वरूप को कह सकते हैं जिसमें विभिन्न 
उद्योगों के अ्ंंशधारी (8827०70]005) श्रपने-अपने उद्योगों की व्यवस्था अ्रपने विश्वासपात्र 
व्यक्तियों के हाथों में सौंप देते हैं। इसके बदले में प्रन्याप्त विभिन्न कम्पतियों के भ्रंशधारियों को 
उनके श्रंश-प्रमाण-पत्र (80876 (/४४70868) के बदले में प्रच्यास प्रमाण-पत्र (॥फप्र८/ 0७८- 
0969) दे देते हैं, जिससे उनको प्राप्त होने वाला लाभांश निरन्तर मिलता रहे । इस प्रकार प्रत्यास 
का निर्माण करने से विभिन्न उद्योगों की व्यापारिक एवं श्रौद्योगिक नीति का केन्‍्द्रीयक रण' होकर 
उसमें समानता शभ्रा जाती है। भारतीय उद्योगों में इस प्रकार के प्रन्यास देखने में नहीं आते हैं । 

परिभाषायें--श्री हैने (म9॥०७) के अनुसार, “प्रन्यास स्कन्ध-घारी (800८-१०06/8) 
व्यापारियों का एक संयुक्त संगठन है, जिसको कि संरक्षकों के श्रधीन प्रन्यास प्रमाण-पत्र प्राप्त 
कर प्रबन्ध भ्रभिकर्त्ता के लिये छोड़ देते हैं। यह प्रमाण-पत्र सदस्यों के प्रंश' भ्रधिकार का एक 
सबृत होता है तथा उसमें होने वाले लाभ को प्राप्त करने का एक साधन है। इस संगठन में 
का यद्यपि सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं, किन्तु उनका व्यापारिक व्यक्तित्व पृथक 
गीता है ।” 

श्री रॉबटेंसन (२००७४७०॥) ने भ्रपती पुस्तक दी कन्ट्रोल श्रॉफ इण्डस्टद्री? में प्रस्यास 
की परिभाषा इस प्रकार की है, “इस प्ररूप से, जोकि भ्रब समाप्त हो गया है, विभिन्न कम्पनियों 
के अ्रंशधारी कुछ प्रन्यासियों (7'77४०8७) को अपने सम्पूर्ण स्कन्ध हस्तान्तरित कर देते हैं, जिसके 
बदले में उन्हें प्रन्यास प्रमाण-पत्र (7प४ (०४८४08०) मिल जाते हैं, जिससे उन्हें (मूल भ्रंश- 
धारियों) लाभांश (0ए6०70) प्राप्त करने का श्रधिकार प्राप्त हो जाता है तथा प्रन्यासियों को 
उन कम्पनियों का प्रबन्ध अधिकार प्राप्त हो जाता है।? श्रतएव उनको “लाभाधिकारी” (8276- 
गछंक्षा०) भी कहते हैं । 

प्रन्यास भ्रन्‍्य प्रकार के संयोगों की अपेक्षा श्रधिक विस्तृत रहता है। इसके श्रन्तगंत 
समस्त सदस्यों को श्रपना श्रान्तरिक तथा बाहरी नियनन्‍्त्रणः (6णाक्षा 800 एंटराणएवा (000- 
४70]) प्रयास के भ्रधीन' देना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, सम्पृणं सदस्यों के माल उत्पादन की 
विधियों (?7007०४७ 7070065868) से लेकर विक्रयशनीति (१(७7]:०778 ?0॥0ए) तक के श्रघि- 
कार केवल एक नियन्त्रण में रहते हैं । 
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चित्र द्वारा प्रदन--चित्र से स्पष्ट है कि 8, 8, (५, 700, 5, ४७ औद्योगिक इकाइयों 
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ने प्रन्यास मण्डल को अपने सम्पूर्ण अंशों का हस्तान्तरण कर दिया है ओर उनके बदले में उन्हें 
प्रन्यास प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गये हैं । 

प्रन्यास के रूप---प्रन्यासियों के विभिन्न अधिकारों के आधार पर प्रन्यासों के विभिन्न 
प्ररूप हो सकते हैं, जिनमें से मुख्य इस प्रकार हैं :---(  ) मेसा्चेस्ट्स प्रन्यास (१(5४8०॥०४९5 
पपणा४)--प्रन्यास के इसी प्ररूप का विकास अमेरिका की इसी रियासत में हुन्ना था, इसीलिए 
इनको “मैसाचैस्ट्स प्रन्यास' कहते हैं। इनकी विशेषता .यह है कि इनमें सम्मिलित होने वाली 
इकाइयों का पृथक अरस्तित्त्व होते हुए भी अ्रंशधारियों के सम्पूर्ण अंशों का हस्तान्तरण कुछ प्रन्या- 
सियों को सौंप दिया जाता है, जोकि उत्तका नियन्त्रण करते हैं « इस प्रकार से' प्रन्यास अब अमे- 
रिका में भी दिखाई नहीं देते हैं । 

(॥ ) मतदान प्रन्यास (४०४४४ 77पघ९४)--दूसरे प्रल्यास जिनका जन्म श्रमेरिका में 
हुआ, मताधिकारी प्रन्यास हैं। इनमें कम्पनियों के बहुसंखयक अंशधारी श्रपने अंशों को प्रन्यास 
को सौंप देते हैं श्रौर यह हस्तान्तरण केवल मतदान ब्क ही सीमित रहता है, ताकि वे श्रपने बहु- 
मत का सदुपयोग कर सकें । ये अ्रपने अंशों को प्रन्यात्र में बहुत कम भ्रवधि तक ही रखते हैं शौर 
जब यह अवधि समाप्त हो जाती है तो वे अपने अंज्ञों को वापस ले लेते हैं । नवीन कम्पनियों का 
जनता में विश्वास उत्पन्न करने के लिए यह पद्धन्नि रत्तम है। 

, ( ॥ ) विनियोग प्रन्यास (7ए७४77०॥: 77058)--इस प्रकार के प्रन्यास कम्पनी 
अधिनियम के श्रन्तर्गंत निर्मित होते हैं, अतएव इनकी स्थापना वैधानिक होती है। इनके निर्माण 
का प्रमुख उद्देश्य नव-निमित कम्पनियों को सुगमत्ञा से पूजी प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना 
होता है । इस प्रकार के प्रन्यास अंशों तथा ऋण-पतन्नों के निर्गंमन से अपनी पूजी प्राप्त करते हैं 
झौर प्राप्त पूंजी का विनियोग विभिन्न उद्योगों के अ्रंश भ्रादि खरीदने में करते हैं, श्रतएवं अंशों 
तथा ऋण-पत्रों का क्रय-विक्रय करता इनका मुख्य कार्य होता है श्ौर इस प्रकार से जो लाभ 
झथवा ब्याज मिलता है उसको ये अपने अंशधारियों में लाभांश ([)ए0०70) के रूप में बाँट देते 


श्द्ष्] 


हैं। भारतवर्ष में जे० के० विनियोग प्रन्यास, बिड़ला विनियोग प्रन्यास श्रादि इसके ज्वलन्त' 
उदाहरण हैं । 

(7 ) स्थायी प्रथवा इकाई प्रन्यास (375०0 ०7 एछग्ग। "7पए७४)--स्थायी अ्रथवा' 
इकाई प्रत्यास 'विनियोग प्रन्यास' के समान होते हैं। इनका उद्देश्य भी उद्योगों को आवश्यक 
पूंजी देना होता है, लेकिन ये प्रन्यास पूंजी का विनियोग विशेष उद्योगों में करते हैं, इसलिये इन्हें 
स्थायी श्रथवा इकाई प्रन्यास कहते हैं। इनका विकास अ्वपात्‌ के समय श्रमेरिका में हुश्रा था, 
जबकि उद्योगों को काफी पूंजी की झ्रावश्यकंता थी, क्योंकि उस समय पूंजी सरलता से उपलब्ध 
न थी। ये प्रन्यास केवल निर्धारित उद्योगों में पजी का विनियोग करते के लिये तैयार रहते थे । 
ये प्रन्यास निश्चित श्रवि के लिये निर्मित किये जाते हैं श्रौर प्रवधि के समाप्त होने पर इनको 
समाप्त कर दिया जाता है । ये प्रन्यास स्थायी कहलाते हैं, लेकिन स्वयं स्थायी नहीं होते हैं । 
इनको स्थायी इस अथे में कहा जाता है कि पूंजी का विनियोजन निश्चित प्रमण्डलों में होता है 
झोर जब तक यह प्रन्यास कारोबार करता रहता है तब तक विनियोग नीति में परिवर्तत नहीं 
किया जाता है । 

प्रयास से लाभ--(१) इनका सद्भठन अन्य संयोगों की तुलता में श्रधिक शक्तिशालों 
तथा स्थायी होता है । भ्रतएवं दीर्घकालीन योजतायें सुविधापूर्वकं तेयार की जा सकती हैं तथा 
उन्हें प्रभावपूर्ण ढद्भ से कार्यान्वित किया जा सकता है। (२) इनके प्रबन्ध तथा सचालनत में 
केन्द्रीयकरण होने से बड़ी मात्रा में उत्पादन के समस्त लाभ प्राप्त हो जाते हैं। (३) साधनों के 
विकास के साथ-साथ प्रन्यास श्राधुनिक मशीनों की स्थापना कर सकता है। अनुसन्धान कार्य भी 
अधिक सुविधापूवंक किया जा सकता है। (४) प्रन्यास छोटो-छोटी तथा श्रनाथिक इकाइयों को 
आथ्िक इकाइयों में परिणत कर सकता है। (५) उत्पादत को प्रमापित विधियों का उपयोग 
किया जा सकता है। इस प्रकार माल की किस्म में सुधार होने के साथ-साथ उत्पादन की मात्रा 
में भी वृद्धि हो सकती है। (६) विक्रय तथा उत्पादन पर पूर्ण नियन्त्रण होने से मुल्य-निर्षारण 
में सुविधा रहती है। (७) इसमें प्रबन्ध का एकीकरण होने से इकाइयों के निजी लाभ की समस्या 
समाप्त हो जाती है, क्योंकि लाभ का विभाजन सामूहिक रूप से “होता है। (८) श्रन्य संयोगों की 
अपेक्षा इसमें सदस्यों के बीच भ्रधिक सहयोग की भावना जाग्रत होती है । 

प्रन्यास के दोष---( १) शोल्ड्स (57005) के अनुसार, “प्रस्यासों का सबसे बड़ा दोष' 
यह है कि संस्थापक अ्रथवा प्रन्यासी (॥7:४०७) मिथ्या-वर्णन ((576976४७7/8007) तथा तथ्यों 
को छिपाकर विनियोगिताओों का शोषण करते हैं तथा अपने श्रन्य मित्रों के लिए विशेष लाभ 
प्राप्त करते हैं १ (२) श्रन्यास प्रायः सामूहिक शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। वे कृत्रिम रूप से' 
वस्तु की कमी करके वस्तु के मृल्यों में बुद्धि कर देते हैं । अत्यन्त शक्तिशाली प्रन्यास राजनैतिक 
क्षेत्र में मी श्रनुचित रूप से हस्तक्षेप करने लगते हैं। (३) ये अनुचित प्रतिस्पर्धा करके श्रपने' 
बाहर की छोटी-छोटी इकाइयों का शोषण करते (हैं । (४) प्रन्यासों में प्रायः अधि-पू जीयन का 
भय रहता है। भ्रमेरिका में श्रोद्योगिक संयोग तथा प्रन्यास के समक्ष गवाही देते हुए एक डिस्टि- 
लरी (0080679) के स्वामी ने बताया कि प्रत्येक डिस्टिलरी की वास्तविक कीमत से चौगुने मु लय 
के प्रन्यास-पन्र निकाले गये थे । (५) प्रोर्तेतर जे० बी० कला (770 7. 8. (॥372) के अनुसार 
प्रन्यास कभी-कभी अधिक कार्यक्षमता वाली श्रौद्योगिक इकाइयों को भी समाप्त करने में सफल 
हो जाते हैं। (६) ये जितनी कठिनाई से स्थापित होते हैं उतनी ही कठिनाई से इनका भ्रन्त 
होता है। 


7 छांशवड : छरठांद/ंगम ता ए_काओबंदा 072470784707. 
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प्रन्यास तथा उत्पादक सड्ठ में अच्तर (9शश0॥०७ ए९छ९शा एफ भाव (४०)--- 

कभी-कमी यह अ्रंम हो जाता है कि उत्पादन सद्च तथा प्रन्यास दोनों एक ही हैं, 
क्योंकि साधारणत: दोनों की ही निर्माण-विधि का उहं श्य प्रतियोगिता निवारण तथा बाजार पर 
एकाधिकार प्राप्त करने का होता है। दोनों ही संयोग की प्रमुख प्रणालियाँ हैं, किन्तु दोनों में 
पर्याप्त अ्रन्तर है। यह श्रन्तर इस प्रकार है :-- 


कलरलया 03. प्रयास ताप)... उलादक चंध (तब)... संख्या 


२. 


अन्तर का 
झाधषार 


जन्मभुमि 


नियन्त्रण 


स्थायित्त्व 


व्यक्तिगत 
स्वामित्त्व 


उह्द श्य 


7 


निर्माण विधि 


सदस्यों की 
संख्या 





प्रन्यास की जन्मभूमि अमेरिका 
है । 
प्रयास का इकाइयों पर कड़ा 
नियन्त्रण रहता है, यहाँ तक कि 
झान्तरिक प्रबन्ध में भी व्यापक 
प्रधिकार प्राप्त हो जाते हैं । 


प्रन्यास अधिक स्थायी होते हैं । 
एक बार स्थापित हो जाने के 
पश्चात्‌ मुश्किल से हो समाप्त 
होते हैं । 


प्रन्यास में सम्मिलित होने वाली 
इकाइयों का व्यक्तिगत स्वामित्त्व 
समाप्त हो जाता है । 
प्रन्यास का उह् श्य प्राय: प्रबन्ध 
के एकीकरण द्वारा लम्बे पैमाने 
पर उत्पादन के लाभ प्राप्त करना 
होता है । 
प्रन्यास में सम्मिलित होने वाली 
इकाइयों की संख्या सीमित होने 
के कारण इनका क्षेत्र भी सीमित 
होता है । 
प्रन्यास के संगठन में प्राय: लोच 
का अभाव होता है। 


प्रन्यास का निर्माण अंशघारियों 
द्वारा अपने अ्रंशों को विश्वसनीय 
व्यक्तियों (४४०७७) को हस्ता- 
न्तरित करने से होता है, जिससे 
वे आ्रान्तरिक प्रबन्ध में हस्तक्षेप 
नहीं कर सकते । 

इसमें सदस्यों की संख्या अपेक्षा - 
कृत कम होती है । 


प्रन्यास (॥५४४) उत्पादक संघ (९०7४) 


१. 


उत्पादक सद्छध की जन्मभूमि 
जम॑ंनी है । न हे 
उत्पादक सद्भध॒ का अपनी 
इकाइयों पर बहुत ही सीमित 
नियन्त्रण रहता है। यह प्राय: 
मूल्य-निर्धारण, उत्पादन पर 
नियन्जण तथा वितरण तक ही 
सीमित रहता है। 

उत्पादक सद्ध प्राय: अल्प- 
कालीन तथा श्रस्थायी होते हैं, 
उनका निर्माण जितनी शीघ्रता 
से होता है उतनी ही शीघ्रता से 
वे समाप्त हो जाते हैं । 

उत्पादक संघ में सम्मिलित 
होने वाली इकाइयों का व्यक्ति- 
गत स्वामित्व कायम रहता है। 
इनका उद्देश्य प्रायः पूति पर 
नियन्त्रण करके मुल्यों में वृद्धि 
करना होता है । 


उत्पादक संघ का क्षेत्र व्यापक 
होता है । राष्ट्रीय तथा अन्त- 
राष्ट्रीय स्तर पर अनेक उत्पादक 
संघों का निर्माण हुआ है । 

उत्पादक सद्भ अपेक्षाकृत अधिक 
लोचदार होते हैं । इनकी शर्तों में 
परिवर्तन सुविधापूर्वंक किया जा 
सकता है । 

उत्पादक संघों का निर्माण 
उत्पादकों के परस्पर ऐच्छिक 
समभोते से होता है । 


इसमें सदस्यों की संख्या 
अपेक्षाकृत अधिक होती है, 
क्योंकि इनका निर्माण राष्ट्रीय व 
प्न्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता 
है। 





३० व] 


( व ) सामुदायिक हित संयोग (00प्राशप्रणाप. ण पांशछा ९०आणंपभांणा)--- 
उदय--प्रमेरिका में सत्‌ १८१० में 'शेरमन प्रन्यास विरोधी अधिनियम द्वारा प्रन्यासों की 
स्थापना अवेध कर दी गईं थी । अ्रतएव उद्योगों को विनाश से बचाने के लिये नवीन प्रकार के 
संयोग का निर्माण किया गया, जिसका नाम “सामुदायिक हित संयोग” पड़ा । 

परिभाषा--सामुदायिक हित संयोग में केन्द्रीय शासन अ्रथवा प्रबन्ध नहीं होता है, 
बल्कि विभिन्न इकाइयों के संचालक व्यापारिक तथा श्रौद्योगिक नीति की महत्त्वपूर्ण समस्याप्रों 
पर सामूहिक विचार करने के बाद एक निर्णय करते हैं। यह निर्णय उद्योग की, विभिन्न 
इकाइयों (अर्थात्‌ सदस्यों) के हित में होता है। इस ;प्रकार के संयोग दो रूप धारण कर सकते 
हैं। पहले रूप में सामुदायिक हित केवल स्वामित्व के लिये होता है और दूसरे में सामुदायिक 
हित स्वामित्त्व तथा संचालन दोनों ही के लिये होता है। सामुदायिक हित संयोग प्राय: दुसरे 
रूप में पाया जाता है। इसमें एक कम्पनी के अधिकारी अथवा संचालक अश्रन्य कम्पनियों की 
संचालक सभा में सम्मिलित कर लिये जाते हैं। इस प्रणाली को “पाश सचआालक प्रबन्ध 
(079-००८७४ 77००००:४०) भी कहते हैं । 

ग्रोवन्स (09७॥$) के अनुसार, “जब एक ही व्यक्ति के हाथ में कई कम्पनियों के अंश 
आा जाते हैं तो उन कम्पनियों के बीच एकतापुर्ण सम्बन्ध स्थापित हो जाता है ।” इसको ही 
सामुदायिक हित सयोग कहते हैं ।! इतका विकास प्राय: विश्व में सब्वेत्र हुआ है। भारत में यह 
प्रथा श्रधिक चलन में है । मारत की प्रबन्ध-प्र|भकर्ता प्रणाली तथा सामुदायिक हित संयोग में 
काफी समानता पाई जाती है। 

( स्‌ ) संधारी या सूुत्रधारी कम्पनी (प्र०/॥708 (८0४7०87०)--उदय--संधारी कम्प- 
नियों का निर्माण सबसे पहले अमेरिका में १९वीं शताब्दी के श्रन्त में, जबकि वहाँ पर भ्रन्यासों को 
अधिनियम द्वारा श्रवेध घोषित कर दिया गया था, हुआ । भारतवर्ष में इनका निर्माण १६१३ से 
भारतीय कम्पनी भ्रधिनियम बनने के बाद हुआ । 

परिभाषा--संघारी कम्पती उस कम्पनी को कहते हैं जो किसी उद्योग विशेष की 
अन्य कम्पनियों को अपने प्रबन्ध-नियन्त्रण में लेने के लिये अन्य कम्पत्तियों के बहुमतधारी अंश 
एवं स्कन्ध उन कम्पनियों से भ्रथवा बाजार से खरीद लेती है । ऐसी कम्पनी को सन्धारी अथवा 
सूत्रघारी कम्पनों भी कहते है। कम्पन्ियाँ, जिसके प्रबन्ध पर नियन्त्र णु किया जाता है, यद्यपि वे 
अपना अस्तित्व पृथक्‌ ही रखती हैं, फिर भी संवारी कम्पनी के इशारों पर नाचती हैं । सन्धारो 
कम्पनी की नियन्त्रित कम्पनियों को सहायक कम्पनियाँ (5979 (०77727०8) कहते हैं । 

भारतीय कम्पनी अधिनियम, १६५६ के झनुसार कोई भी कम्पनी जो अन्य कम्प- 
नियों के अंशों व स्कन्धों को किसी मनोनीत व्यक्ति के माध्यम से धारण करती है, तथा (अर) 
ऐसे क्रय किये गये अश कुल निर्गमित अ्रंशों के ५०%, से अभ्रधिक हों, (ब) क्रय किये हुए भशों 
पर ५०९ अधिक मताधिकार प्राप्त हो, (स) इस कम्पनी को अन्य कम्पनियों की सचालक 
सभा में बहुसंख्यक (१४०४४) सचालकों को नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त हो, तो ऐसी 
कम्पनी को 'सन्धारी” श्रथवा 'सुत्रधारी” कम्पनी कहते हैं। भारत में बेरकपुर कोयला कम्पनी 
लि०, ए० सी० सी० श्रादि इसक उदाहरण हैं । 

उहे श्य-- ( १) परस्पर प्रतिस्पर्धा का डन्मूलस करना। (२) विभिन्न कम्पनियों का 
अस्तित्त्व पृथक होते हुए भी उनके प्रबन्ध एवं श्रौद्योगिक नीति में केन्द्रीयकरण लाना । (३) 
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पपनी पूजी का लाभ श्रन्य साधनों में लगाना। (४) सबम्मिश्रण तथा बिलयन के दोषों को दर 
करना । 





संधारी कम्पनियों के प्ररूप---() प्राथमिक श्रथवा प्रमुख संधारी कम्पनी (?श#ंग्राकए 
प्त०0॥8 (०07ए॥५)--यह कम्पनी अन्य कम्पनियों को अपने नियन्त्रण में रखती हैं, किन्तु 
स्वयं भ्रन्य किसी कम्पनी द्वारा नियन्त्रित नहीं होती । यह प्रमुख कम्पनी कहलाती है और श्रन्य 
सभी इसकी सहायक कम्पनियाँ होती हैं। उपरोक्त चित्र में “म' प्रमुख संधारी कम्पनी है तथा श्र, 
ब, स एवं द उसकी सहायक कम्पनियाँ हैं । 

(7 ) मध्यस्थ संघारों कम्पनी (6077०0&४ 5ए09-0वा7४ (०7एाए)--बह्‌ 
कम्पनी जोकि श्रन्य सहायक कम्पनियों पर नियन्त्रण करती है, डिन्‍्तु स्वयं प्रमुख सहायक कम्पनी 
द्वारा नियन्त्रित होती है, मध्यस्थ संधारी कम्पती कहलाती है। इस प्रकार प्रमुख संघारी कम्पनी 
के लिये मध्यस्थ संधारी कम्पनी होती है। उपरोक्त चित्र में “र' कम्पनी मध्यस्थ संघारी कम्पनी 
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है, क्योंकि यह 'क?, 'ख' तथा “ग' तीनों कम्पनियों पर नियन्त्रण रखती है तथा स्वयं ८भ? कम्पनी 
की प्रमुख सहायक कम्पनी है । 

(॥ ) जनक सन्धारी कम्पनी (?8४7०॥४ कगकफाए (०एएथाए--वह कम्पनी 
जिसका निर्माण सबसे पहले होता है तथा बाद में वह अपनी सहायक कम्पनियों का निर्माण 
करती है, “जनक संधारी कम्पनी” कहलाती है। उपरोक्त चित्र में 'म” कम्पनी जनक सन्धारी कही 
जा सकती है, क्योंकि सबसे पहले इसी कम्पनी का निर्माण हुआ था । तत्पश्चात श्रन्य कम्पनियों 
का निर्माण हुआ है । 

(९ ) स्वामित्त्व, सनन्‍्धारी कम्पनी (?7०फंगणए पल०॥78 ९०00ए४7५४)--बह 
कम्पनी जोकि अपनी सहायक कम्पनियों की सम्पूर्णों पूंजी पर अपना अधिकार कर लेती है, 
स्वामित्व सनन्‍्धारी कम्पनी कहलाती है। इस प्रकार कम्पनी की सहायक कम्पनियों पर पूर्ण 
नियन्त्रण हो जाता है । 

(५) श्रथ-सन्धारी फम्पनी (0॥787०6 पस्णदाई ("॥०७४7०--जब कोई कम्पनी' 
अपने अधीन कम्पतियों पर नियन्त्र०ण नहीं रखना चाहती बल्कि उनकी ग्राथिक भ्रावश्यकताश्रों 
को पूरा करके ही लाभ प्राप्त करना चाहती है, तो ऐसी कम्पनी को भश्रर्थ-सन्धारी कम्पती कहते हैं । 
ऐसी कम्पत्तियाँ ब्याज पर अपनी सहायक कम्पनियों को पूजी देती हैं। ये श्रपनी पूजी' अन्य 
ओद्योगिक कम्पनियों के श्रंग खरीदने में भी लगाती हैं, जिस पर इनको लाभांश मिलता है। 

( ४ ) शुद्ध सन्धारी कम्पनी (?ण९४ पछणवांग8 (0०7०७४0०)--बहु कम्पनी' जोक 
बहुमतघधारी अंशों को खरीद लेती है, किन्तु सहायक कम्पनियों के आन्तरिक प्रबन्ध में हस्तक्षेप 
नहीं करती, शुद्ध सन्‍्धारी कम्पनी कहलाती है | जैसे; बारकपुर कोल कम्पनी व एसोसियेटेड' 
सीमेन्ट कम्पनी श्रादि । उपरोक्त चित्र में 'म' शुद्ध सन्धारी कम्पनी है, क्योंकि उसने झ, ब, स 
तथा द कम्पनियों के अधिकांश' श्रंशों का क्रय कर लिया है । 

( शा ) संच्रालक श्रथवा मिश्चित सन्धारों कम्पनी (09078097७ ०० )(४०१-७००४४॥४ 
€(0०79०7५)--इसमें सहायक कम्पनियों के बहु मतधारी अंश संधारी कम्पनी द्वारा खरीद लिये 
जाते हैं । संचालक अपनी सहायक कम्पनियों में विशेष रुचि रखते हैं एवं उनकी व्यवस्था, उत्पा- 
दन, विक्रय आदि पर नियन्चण रखते हैं। उपरोक्त चित्र में '“र' संचालक सन्धारी कम्पनी हैँ । 

( शा) परिणास सन्धारी कम्पनी (0777४ स0ा8 2077४॥५)--बह कम्पनो 
जिनकी स्थापना सब सहायक कम्पनियों के पश्चात्‌ होती है, परिणाम सन्धारी कम्पनी कहलाती 
है । उपरोक्त चिन्न में 'र' परिणाम संधारी कम्पनी है, क्योंकि इसका निर्माण सबसे बाद में हुआ है । 

न्धारी कम्पनी के लाभ--() वेधानिक सुगमता--इसका निर्माण कम्पनी अधिनियम 
के भ्रनुसार होता है, अ्रतएव इसको वह सब अधिकार मिल जाते हैं, जो एक साधारण सं युक्त 
यू जी वाली कम्पनी को मिलते हैं । इसमें प्रसंविदा करने की क्षमता होती है। 

(7) प्रतिस्पर्धा का श्रन्त--इसके द्वारा सहायक कम्पनियों में सहकारिता की भावना 
उत्पन्न होती है, जिससे भ्रापसी प्रतिस्पर्धा का श्रन्त हो जाता है। 

(77 ) सितव्यथिता--सहायक कम्पनियों के प्रबन्ध एवं संचालन सम्बन्धी व्यय सधारी 
कम्पनी द्वारा सामूहिक रूप से किये जाते हैं । इससे आ्रान्तरिक व्यय में मितव्ययिता आ जाती है । 

(7ए ) स्थायित्त्व--ज्ू कि इसका निर्माण सदस्यों की स्वेच्छा से नहीं होता, श्रत- 
इसका समापन भी सदस्यों की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता । इस प्रकार इसका अस्तित्त्व अन्य 
संयोगों की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है । 

(९ ) पूजी प्राप्त करने में सुविधा--संधारी कम्पनियों के निर्माणकर्तता एवं प्रवर्नक 
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बड़े-बड़े प्‌ जीपति होते हैं। इनका सम्बन्ध बड़े-बड़े पूजीपतियों से होता है। भतः वे बड़ी सुग- 
मता से अंशों व ऋण-पत्रों का निर्गमेमनन करके पूजी प्राप्त कर सकते हैं । 

._ (४) सहायक कम्पनियों का पृथक्‌ श्रस्तित्त---संघारी कम्पनी में अभ्रनेक सहायक 
कम्पनियाँ होते हुए भी प्रत्येक सहायक कम्पनी का अस्तित्व पृथक रहता है। यदि किसी एक 
कम्पनी की ख्याति कम भी हो जाती है तो उसका धब्बा पअ्रन्य कम्पनियों पर नहीं लगता । 

( एां। ) तान्त्रिक एवं श्रोद्योगिक फार्येक्षमता--सन्धारी कम्पनी के अ्रन्तर्गंत अनेक सहा« 
यक कम्पनियों के होने के कारण तान्त्रिक एवं औद्योगिक विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त की जा सकती 
हैं । इन सेवाओं का लाभ सभी सहायक कम्पनियों को हो सकता है। यह श्रौद्योगिक प्रगति के 
लिए आवश्यक है । 

( शा! ) निर्माण सुगमता--संयोग के विभिन्न प्ररूपों की तुलना में इनका निर्माण 
भ्रत्यन्त सरलता से होता है, क्‍योंकि प्रायः सभी कम्पनियों के भ्रंश खुले स्कन्ध बाजार में बिकते 
हैं, जो सरलता से खरीदे जा सकते हैं । 

(5 ) जोखिम में फमी--सन्धारी कम्पनी के निर्माण से सदस्य इकाइपों की जोखिम 
कम हो जाती है, क्योंकि ऐसे श्रवसर पर सनन्‍्धारी कम्पनी अपनी-अपनी सहायक कम्पनियों की 
सहायता करती है। 

( 5) श्रौद्योगिक एवं व्यापारिक नीति में समानता--सन्धारी कम्पती सहायक 
कम्पनियों के प्रबन्ध पर नियन्त्रण रखती है । श्रतएवं प्रत्येक सहायक कम्पनी की व्यापारिक एवं 
औद्योगिक नीति में समानता आा जाती है। इससे कार्यक्षमता में वृद्धि होती है । 

संधारी कम्पनियों से हानियाँ--(4 ) पूँजी का केन्द्रीयकरण--वर्तेमान श्रौद्योगिक 
विकास योग्य, श्रनुभवी एवं कुशल व्यक्तियों के नियन्त्रण में न रहकर कुछ चुने हुये पृ जीपतियों 
के समूह के नियन्त्रण में चला जाता है, जो भ्रपने निजी लाभ के लिए उनका नियन्त्रण करते हैं । 
यह जन-हित एवं राष्ट्र के लिये हानिकारक है । 

(॥ ) बिनियोक्ताश्नों से छल--अ्रबन्ध का केन्द्रीयकरण होने से सन्धारी कम्पनी के 
संचालकगण भ्रपती सहायक कम्पनियों से छल-साधन ()४७ए७००४४००) द्वारा उनमें होने वाले 
लाभ का श्रधिकांश भाग ([/07!8 &0&76 ० ९7070 स्वयं ले लेते हैं, जिससे विनियोक्ताओं को 
हानि होती है । 

कुछ वर्ष पूर्व बम्बई शेयरहोल्डर्स एसोसियेशन के द्वारा किये गये श्रतुसन्धान के अ्रनुसार 
शुद्ध लाभ का वितरण इस प्रकार से होता था :-- 


प्रसण्डल संख्या उद्योग प्रबन्ध भ्रभिकर्ताशों का लाभांश अंशधारियों का लाभांश 
१६ जूट उद्योग ३६९०९ ७६९*००%७ 
१४ कलकत्ता ५४ २५%, ह ७३*२०% 
सूती वस्त्र उद्योग 
३६ बम्बई ३८८९६ ४६*२७% 
सूती वस्त्र उद्योग 
२२ अ्रहमदाबाद ७०९५५ ३१:००% 


( 9) देश की झ्राथिक नीति पर नियन्त्रण--धीरे-धीरे ये चुने हुए पूजीपति अपने 
झ्सीम साधनों के द्वारा राष्ट्र के आर्थिक कलेवर को भी प्रमावित करने में सफल हो जाते हैँ । 
इससे राष्ट्र भ्रवतति की ओर अग्रसर होने लगता है । 

(४ ) प्रतियोगिता का श्रन्त--सन्धारी कम्पनी के द्वारा सहायक कम्पनियों के बीच 
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होने वाली प्रतियोगिता का अन्त हो जाता है। इससे उद्योग व व्यापार में होने वाली प्रगति रुक 
जाती है, क्योंकि इनके विकास के लिये स्वस्थ प्रतियोगिता का होना भ्रत्यन्त भ्रावश्यक है । 

(9 ) पूंजी की भ्धिकता--सन्धारी कम्पनियों में प्राय: पूजी की प्रधिकता रहती है, 
जिससे विनियोक्ताओं का विदोहन होता है, क्योंकि भ्रधिक पूंजी के बल पर ये विनियोक्ताझों की 
दृष्टि से हानिकारक क्रियायें करते रहते हैं तथा निजी लाभ की ओर अधिक प्रयत्नशील रहते हैं । 

( एं ) सहायक कम्पनियों के साथ छल-व्यवहार ((४7008007)---सन्धारी कम्पनी 
अपनी सहायक कम्पनियों के साथ इस चालाकी से छल-व्यवहार करती हैं, जिससे विनियोक्ताओं 
को, जो अल्पमत में होते हैं, हानि होती है, जैसे---एक कम्पनी से दूसरी कम्पनी को कम ब्याज 
पर अभ्रथवा बिना किसी जमानत के रुपया उधार दे देना, एक कम्पनी की हाति की दूसरी हे कम्पनी 
के लाभ में से पूर्ति करता श्रथवा एक कम्पनी का माल दूसरी कम्पनी को बाजार-सूल्यों से कम 
पर बेचना श्रादि । 

( शत ) दबाव का भय--सन्धारी कम्पनी कमजोर स्थिति वाली कम्पनियों पर 
अनुचित दबाव डाल कर उनको अपने अधीन कर लेती है । 

( शा ) एकाधिकार का भय--सन्धारी कम्पनी की क्रियायें प्रायः श्रसामाजिक होती 
हैं ओर प्रतिस्पर्धा का उन्मूलन होने से एकाधिकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं । 
संघारी कम्पनी तथा प्रन्यास में श्रन्तर (0॥#0शा०० ४९फ्त०शा प्रणभ्राए ((णएणाभाए क्षातएे 
& पाढ)-- 

यद्यपि सन्धारी कम्पनी तथा प्रन्यास में काफी समानता पाई जाती है, परन्तु फिर भी 
दोनों में निम्नलिखित श्रन्तर विद्यमान हैं :--- 


क्रम । भ्रन्तर का । सनन्‍्धारों कम्पनी प्रन्यात 

संख्या झाधार (000४8 (०४्०४४ए) (एफप४) 

१. | उत्पत्ति संधारी कम्पनी की उत्पत्ति शअ्रन्य | प्रन्यास की उत्पत्ति पारस्परिक 
कम्पनियों के बहुमत अंशों के क्रय | समभौते द्वारा होती है। 
किये जाने से होती है । 

२. | अस्तित्त्व सनधारी कम्पनी का निर्माण | प्रन्यास का श्रस्तित्त्व पूर्णतः 


कम्पनी अश्रधिनियम के अन्तर्गत | विश्वास पर निर्भर करता है। 
होने के कारण अस्तित्व वैधानिक 
होता है । 


३ संख्या सदस्य इकाइयों की संख्या अपेक्षा- | इसमें सदस्य इकाइयों की संख्या 
कृत कम होती है तथा वह प्रधान | सन्धारी कम्पनी के मुकाबले में 
कम्पनी के साधनों पर निर्भर | अधिक होती है। 
करती है । 

ड, प्रसाण-पत्र का | सन्धारी कम्पनी में अ्ंशों की | प्रन्यास में श्रंशों की एवज में 

निर्भभन एवज में प्रमाण-पत्र नहीं दिये | प्रन्यास प्रमाण-पत्र निर्गंसित 
जाते हैं । किये जाते हैं । 


५. | इकाइयों की इसमें सम्मिलित होने वाली | प्रन्यास में सम्मिलित होने 
स्वतन्त्रता इकाइयों की स्वतन्त्रता समाप्त हो | वाली इकाइयों की स्वतन्त्रता 
जाती है तथा समस्त अधिकार | कायम रहती है। 
सन्धारी कम्पनी के हाथ में चले 


जाते हैं। 
६. | इकाइयों की इसमें सहायक कम्पनियाँ एक | इसके अन्तगंत सदस्य इकाइयाँ 
निर्भरता दूसरे पर आश्रित नहीं होतीं । एक दूसरे पर आश्रित होती हैं । 
७. | लाभों का सहायक कम्पनियों को सन्धारी | इसके लामों में से सदस्य 
विभाजन कम्पनी के लामों में से कोई भाग ; इकाइयों को हिस्सा मिलता है। 
नहीं मिलता । 
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[ रेश 


प्र प्रबन्ध एवं 


सन्धारों कम्पनी में सहायक | प्रस्यास में साम्मलित होने 
नियन्धरा 


कम्पनियों का प्रबन्ध एवं नियन्त्रण | वाली कम्पनियों के प्रबन्ध एवं 
| सनन्‍्धारी कम्पनियों के सच्चालक | नीति पर प्रन्यासियों का नियन्त्रण 
| करते हैं, जिसे सच्चालक सभा कहते | होता है, जिसे प्रन्यासी सभा 
हैं ।इनकी संचालक सभा में प्रत्येक | (80870 ०६ 7४७८० ४) कहते 
| सहायक कम्पनी की सच्चालक सभा | हैं । इसमें प्रत्येक सदस्य कम्पनां 
का प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं | की सच्चालक सभा का प्रति- 
। होता । निधित्त्व करता है। 

( २ ) पूर्ण संघनघचन ((०77766 (०॥६०॥०४०४०४)--जब समान व्यवसाय करने 
वाली दो या दो से अधिक कम्पनियाँ एक-दूसरे के साथ पूर्ण रूप से विलीन हो जाती हैं तथा 
पृथक अस्तित्त्व नहीं रखतीं, तो उसे पूर्ण सद्भूनत कहते हैं। इस प्रकार के सद्भन॒त करने से अनेक 
इकाइयों के स्थान पर एक बड़ी इकाई रह जाती है। 

पूर्ण संघनन के प्ररूप--पूर्ण सद्भनन के प्राय: दो रूप होते हैं, जिनका संक्षिप्त वर्णन 
इस प्रकार है :--- 

( भ्र ) सम्मिश्रण (&782878/707)--जब समान व्यवसाय करने वाली दो या दो 
से अधिक कम्पनियाँ एक साथ मिल जायें और उनके मिलने से एक नवीन कम्पनी का निर्माण 
हो तथा विभिन्न कम्पनियों का अस्तित्त्व समाप्त हो जाये, तो सचद्चनन के इस प्ररूप को सम्मिश्रण 
कहते हैं । यह कार्य एक निश्चित योजना के अनुसार किया जाता है। नवीन कम्पनी विभिन्न 
कम्पनियों की सम्पत्ति (855०७) तथा दायित्त्व (॥8097॥068) का भार सम्हाल लेती है । 

( ब ) सम्मिश्रण (&0०80700॥)--जब कोई वर्तमान कम्पनी, अन्य कम्पनियों का 
व्यापार अथवा उद्योग अपने व्यापार अभ्रथवा उद्योग के साथ मिला लेती है, तो ऐसी दशा को 
संविलयन कहते हैं। इसी विधि को अ्रमेरिका में समावेशन (४८7४०) कहते हैं। इस प्रकार के 
संविलयन के पश्चात्‌ एक बड़ी इकाई रह जाती है तथा अन्य सभी का श्रस्तित्व समाप्त हो जाता 
है । इसका उद्देश्य मितव्ययिता तथा लाम प्राप्त करना होता है । 

सम्मिश्रण तथा संविलयन में कोई विशेष श्रन्तर नहीं है । 

पुर्ण-संघनन के लाभ--(१) पूर्ण एकीकरण के कारण विभिन्न इकाइयों में पारस्परिक 
हं ष-भाव समाप्त हो जाता है। (२) प्रबन्ध एवं व्यवस्था का केन्द्रीयकरण हो जाने से भारी मित- 
व्ययिता रहती है। (३) बड़ी मात्रा में उत्पादन के सभी लाभ मिलते हैं। (४) मनुसन्धान तथा 
अन्वेषण के लिए क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। (५) इनका अस्तित्व अन्य संयोग के प्ररूपों के 
मुकाबले में अधिक स्थायी होता है। (६) बड़े-बड़े तान्त्रिक, आर्थिक तथा औद्योगिक विशेषज्ञों की 
सेवायें सुगमता से प्राप्त की जा सकती हैं। (७) अन्य इकाइयों का अस्तित्व समाप्त हो जाने 
से प्रतिस्पर्धा का अन्त हो जाता है तथा एकाधिकार प्राप्त करने में विशेष सुविधा रहती है । 

पूर्ण संघनन के दोष--(१) विभिन्न इकाइयों को क्रय करने में अधिक पू जी की श्राव- 
श्यकता होती है । (२) इकाइयों का प्रथक अस्तित्व न रहने के कारण उनकी पृथक ख्याति, 
स्थान तथा विपणि क्षेत्र का लाम सच्भचनन को नहीं होता है । (३) प्रतिस्पर्धा समाप्त होने तथा 
एकाधिकार कायम होते से उपभोक्ताश्रों का शोषण होता है। (४) इनका निर्माण कठिनाई से 
होता है। (५) बड़ी इकाई होने के कारण प्रबन्ध एवं सच्चालन के लिये ग्रत्यन्त कार्य कुशल 54क्तियों 
को श्रावश्यकता होती है, जिनका मिलना प्रायः दुलंभ हो जाता है । 





तथाकथित संयोगों के श्रन्य प्ररूप 
(0एप्चह 0778 ए 80 ७४॥60 (07॥979870॥8) 


कोण बनाना ((00८7ं7स्‍8 ० 0००7४८:६)--यह भवांछुनीय कार्यों द्वारा बहुत ऊँचा 
लाभ (प्र&६एए 8777075 77085) कमाने का एक तरीका है। कभी-कभी बाजार के कुछ प्रमुख 
धनाड्य सटोरिये अपना समूह श्रथवा सद्भू स्थापित करके बाजार के सम्पूर्ण अथवा अधिकांश 
माल का क्रय करके बाजार पर एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं और इस प्रकार उस माल को 
बाद में मनमाने ढड्ों से निर्धारित उच्चतम भावों (परां॥7०॥ 770०5) पर बेचते हैं। उस समय 
उनके इस समूह भ्रथवा सद्ध को 'कोण' श्रयवा 'मुट्ठों सें करना' कहते हैं । इस प्रकार यह संयोग 
न होकर एक प्रकार की व्यापारिक चाल है, जोकि एक व्यापारी ही चल सकता है। कोण प्राचीन 
काल और मध्ययुग दोनों में विद्यमान थे शौर झ्राज भी स्कन्घ बाजारों में दिखलाई देते हैं । 

संघ (२7785)--सद्भछ॒ भी कोण की भाँति ही पश्रवांछतीय कार्यों द्वारा बहुत ऊेचा लाभ 
कमाने का एक तरीका है। सद्ध कई व्यक्तियों का एक संयोजन है, जिनका उद्देश्य कोण का 
निर्माण करना होता है | झ्रामतौर पर इसे उत्पादक सद्ध के समान ही समभा जाता है। इसका 
उद्देश्य समस्त उपलब्ध माल श्रपने नियन्त्रण में करके श्रभाव की स्थिति उत्पन्न करना होता है, 
ताकि कीमतों में श्रत्यधिक वृद्धि हो जाय शौर इस प्रकार भारी लाभ कमाया जा सके। सड्ू 
श्रन्य क्रेताओोों की तुलना में श्रधिक कीमत देकर सारा माल खरीदता है श्रौर उत्पादकों को श्रधिक 
से प्नधिक कीमतें देता है, ताकि भ्रधिक से श्रधिक माल उसके नियन्त्रण में श्रा सके । इसकी क्षति- 
पूर्ति के लिए वह स्वयं ऊँची कीमतें लेता है, जिससे माल उपभोक्ताओ्रों के लिए अ्रत्यधिक महेँगा 
हो जाता है। माल की कमी के दिनों में सद्धू विशेष रूप में सक्रिय हो जाते हैं। ये माल की 
कंत्रिम कमी करके अत्यधिक लाभ कमाते हैं, जोकि नैतिक दृष्टि से भ्रवांछनीय है। जब इनकी' 
क्रियायें भ्रपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती हैं, तो सरकार को बाध्य होकर इनके विरुद्ध कदम 
उठाना पड़ता है। सद्ों का निर्माण प्राय: कच्चे माल के बाजार में होता है। ये अपनी क्रियाओं 
में शीत्र सफलता पाने के लिये परिकल्पना का सहारा भी लेते हैं । 


एारफशआर एएशप0७ : 
१. एक उत्पादक संघ, एक मूल्य संघ भोर एक प्रन्यास की मुख्य विशेषताओं की विवेचना 
कीजिये । (राजस्थान, १९६७३) 
२. “व्यावसायिक संयोगों? के निर्माण के लिए कौन-कौन से कारण उत्तरदायी हैं ? व्याव- 
सायिक संयोगों के गुर(यों को संक्षेप में समझाइये । (आगरा, १६७२) 
है. व्यावसायिक संयोगों के क्या कारण हैं ? प्रापकी सम्मति में ऐसे संयोग के प्रति सरकार 
की क्‍या नीति होनी चाहिये ? (दिल्ली, १९७२) 
४. व्यावसायिक संयोजन एकाधिकार की श्रोर ले जाते हैं। 'क्या श्राप इस कथन से सहमत' 
हैं ? अपने उत्तर की पुष्टि में कारणों का उल्लेख कीजिये । (मेरठ, १९७२) 


*ै.. ओद्योगिक सम्मिलन (संयोजन) के निर्माण में किन परिस्थितियों का योगदान होता है ? 
भारतीय अनुभव के आधार पर उदाहरण सहित लिखिये। (दिल्ली, बी० कॉम ०, १९६७१ ) 
६. सूत्रधारी कम्पनी क्‍या है ? यह प्रन्यास तथा विक्रय सद्ध से किस प्रकार भिन्न है ? सूत्र- 
घारी कम्पनी के गरुण-दोषों का वर्णन कीजिये । (रांची, १९७० ) 


&. 


१०. 


११. 


[३७ 


श्रौद्योगिक संयोगों के मुख्य कारण कया हैं ? उनमें मुख्य दोष कया हैं ? विवेचन की जिये । 


| (जीवाजी, १६६६) 
“संयोजव एकाधिकार को जन्म देकर उपमभोक्ताशओ्रों के हितों को हानि पहुँचाते हैं । 
संयोजन लागत को घटाकर उपभोक्ताओं को वस्तुयें तथा सेवायें कम मूल्य पर प्रदाव करते 

हैं ।” उपरोक्त विचारधाराओं का समायोजन कीजिये । (पंजाब, १९७२; झ्ागरा, १६७०; 
नाभपुर१६६४; जोधपुर, १६६४; विक्रम, १६६८; राजस्थान, बी० कॉम ०, ऑन, १६६६) 
[ सड़ त--() संयोग एकाधिकार का निर्माण करके उपभोक्ताओं के हितों के लिये हानि- 
कारक हैं। इस कथन के पक्ष में यह तके प्रस्तुत किये जा सकते हैं--(१) सामूहिक 
शक्ति का दुरुपयोग; (२) उपभोक्ताश्ों का शोषण; (३) जनकल्याण के विरुद्ध; (४) 
श्रौद्योगिक जड़ता; (५) पूंजीवाद का जन्म) (६) एकाधिकार वस्तु की किस्म के सुधार 
में रुकावट है; (७) एकाधिकार प्रगति में बाधक है; (८) उत्पादन में विभिन्नता का 
प्रभाव | (7) लागत मूल्य घटाकर संयोग उपभोक्ताओं को कम दामों पर वस्तु तथा सेवा 
प्रदान करता है। इस कथन के पक्ष में निम्न तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं :--( १) 
उत्पादन में मितव्ययिता; (२) वितरण में मितव्ययिता; (३) माँग और पूतति का सन्तु- 
लन; (४) व्यापारिक चक्रों से सुरक्षा; (५) सरकारी नियन्त्रण में सुविधा; (६) भावों में 
एकरूपता; (७) माल की किस्म में एकरूपता; (८) सभी स्थानों पर उपलब्धता । (प्रा) 
निष्कर्ष--निर्माताओं एवं उत्पादकों की स्वार्थ सिद्धि के कारण संयोगों का उचित लाभ 
उपभोक्ताशों को नहीं होता । झ्रतएव इन पर सरकार की समुचित निगरानी की आव*« 
श्यकता होती है । 
ब्यापार संयोगों के गरुण-दोषों का संक्षेप में वणंन कीजिए । (लखनऊ, १९७०; 

उदयपुर, १६६६; राज०, ६३; श्रागरा, ६१; जीवाजी, ६७) 

वे कौन से कारण हैं जो उद्योग व व्यापार में संयोग को बढ़ावा देते हैं ? क्‍या यह उप- 
भोक्ता के हित में हैं ? विवेचना कीजिये । (जोधपुर, १६९७१; विक्रम, १९७०; 
राजस्थान, १६६६; रांची, १६६८; पंजाब, १६६७) विक्रम, १६६२) 

शौद्योगिक संयोजनों के कारणों की विवेचना कीजिये । (दिल्ली, १९६५, ६६, ६८; 
सागर, १६६७; विक्रम, १६६७) 


१२. .” उत्पादक संघ से श्राप क्या समभते हो ? उसके कार्यों एवं उद्देश्यों को समक्ाइये । यह 


8३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
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प्रन्यास से किस प्रकार भिन्न है ? (राज०, १६७२; इन्दौर, १९७०; जीवाजी, १६६५; 
हे गोरखपुर, १६६६) 
प्रन्यास किसे कहते हैं ? प्रन्यास कितने तरह के होते हैं ? प्रत्यास व सूत्रधारी कम्पनी में 


क्या भ्रन्तर है ? (राज०, १६९७०) 
व्यावसायिक संयोगों के निर्माण में कौन-कौन-सी परिस्थितियाँ योग देती हैं ? भारतीय 
अनुभवों से अपने उत्तर में उदाहरण दीजिये । (विक्रम, १६७०) 
उद्योगों में शीर्ष या उदग्र भौर क्षितिज या समतल संयोगों के स्वभाव, उद्देश्य श्लौर मित- 
व्ययिताशों का विवेचन कीजिए । (राज०, १६६८; इन्दोर, १६९६७) 
झाधुनिक उद्योगों में संयोगों की स्थापना के क्या कारण हैं ? संघों, उत्पादक तथा 
सन्धारी कम्पनियों में प्रन्तर बताइये । (सागर, १६६७) 
कौन से तत्त्व उद्योग एवं व्यापार में संयोगों के बनने में सहायक होते हैं ? ये उत्पादन 
तथा मूल्यों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं ? (जीवाजी, ३६७०) 


सुत्रधारी कम्पनी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । (राज०, १६७२) 





््‌ 
भारतीय उद्योगों में संयोग आन्दोलन 


((0णाफांफ्नरांणा शैंजलशाशाए गे फातंजा परादाडाएं०5) 





प्रारस्भिक-- ु हु मा 
संयोग आन्दोलन का जन्म एवं विकास अमेरिका में १९वीं शताब्दी के अन्त में प्रारम्म 


हुआ । यद्यपि शुरू में इसका विरोध जनता व सरकार दोनों ही के द्वारा किया गया, परन्तु फिर 
भी किसी न किसी प्ररूप में इसका विकास होता गया श्रौर इस प्रकार २०वीं शताब्दी तक उसका 
पूर्ण विकास हो गया । संयोग का विकास केवल अमेरिका तक सीमित न रहा, बल्कि अन्य 
प्रगतिशील पश्चिमी राष्ट्रों में भी हुआ शोर इस प्रकार २०वीं शताब्दी के प्रथम चरण से भार- 
तीय उद्योगों में भी यह झानदोलन प्रारम्भ हो गया, परन्तु इसका विकास अत्यन्त धीमी गति से 
हुआ और यहाँ तक कि आज भी इसका पूर्ण विकास नहीं हो पाया है, क्योंकि भारत की श्ौद्यो - 
गिक पृष्ठभूमि ही कुछ ऐसी है जो अन्य देशों से बिल्कुल भिन्न है। 
भारत में संयोग झान्दोलन की धीमो गति क्‍यों और केसे ? 

(१) पिछड़ा हुआ एवं श्रविकसित झ्ौद्योगिक कलेवर--श्रोद्योगिक क्षेत्र में भारत 
अन्य प्रगतिशील देशों की अपेक्षा अभी बहुत पिछड़ा हुआ है । यहाँ पर भीमकाय उत्पादन करने वाले 
उद्योगों की संख्या अपेक्षाकृत कम है | मारत में विशाल उद्योग-धन्धों का विकास ही १९वीं 
अद्धं -शताब्दी के बाद प्रारम्भ हुआ, जबकि विकसित ओऔद्योगिक देशों में संयोग आन्दोलन का' 
विकास हो रहा था । 

(२ ) व्यापारियों में व्यक्तिताद---भारतीय व्यापारी शंकालु तथा व्यक्तिवादी हृष्टि- 
कोण के हैं, अत: वे संयोग बनाकर उद्योगों पर से अपना नियन्त्रण खोना नहीं चाहते । इसलिये 
वे सदेव संयोग आन्दोलन के विपक्ष में रहते हैं । इस क्षेत्र में जो कुछ भी थोड़े से प्रयत्न किये 
गये हैं, उन्हें उद्भधुलियों पर गिना जा सकता है । 

(३ ) प्रबन्ध-अभिकर्ता पद्धति की विद्यमानता--अ्रतीत में भारत में श्रौद्योगिक एवं 
व्यावसायिक संगठन में प्रबन्ध-अभिकर्त्ता पद्धति का सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। अ्रपने विशाल 
ग्राथिक साधनों के कारण ये जिन उद्योगों व व्यापारों को प्रारम्म करते थे उनके संयोग करने 
में अपने आत्म-सम्मान का हनन समभते थे। पारस्परिक प्रतिस्पर्षा, गोपनीयता तथा वैमनस्थ 
के कारण भी वे दूसरों के साथ सम्मिलित होना अ्रहितकर समभते थे । प्रबन्ध-अ्रभिकर्त्ता के 
नियन्त्रण में अनेक कम्पनियाँ होती थीं, जिसके कारण संयोग न होते हुए भी उसके समस्त लाभ 
उनको प्राप्त हो जाते थे, अतएव संयोग क्‍यों और कैसे ? ३ अ्रप्रैल, १६७० से प्रबन्ध-अभिकर्त्ता का ' 

उन्पूलन कर दिये जाने से अब यह बाघा समाप्त हो गई है । 

( ४ ) प्रतिस्पर्धा का श्रभाव--हमारे देश का क्षेत्रफल विशाल तथा आबादी घनी 
ु होने के कारण, उद्योगों को अपने निमित साल के विक्रय के लिये संघषं एव प्रतिस्पर्धा नहीं 

करनी पड़ती है। भारत में श्रौद्योगिक विकास हेतु विस्तृत क्षेत्र विद्यमान है, प्रतएव गलाकाट 
प्रतिस्पर्धा का अभाव है, जिसके कारण संयोगों का भ्रभाव है। 


३े८ 
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( ५ ) कुछ उद्योगों का बहुत श्राकार--भारत में कुछ महत्त्वएूर्ण उद्योग, जैसे--लोहा 
एवं स्पात उद्योग; कुछ राजकीय उद्योग आदि पहले से ही इतने बड़े पैमाने पर प्रारम्भ किये गये 
हैं कि अरब नवीन संस्थाओं को उनमें मिलाना श्रत्यन्त कठिन है। यह भी संयोग निर्माण में 
महत्त्वपुर्णा रुकावट है । 

( ६ ) राष्ट्र की उदासीन झ्राथिक एवं औद्योगिक नीति--जमंनी में सरकार ने संयोग 
भ्रान्दोलन को सक्रिय प्रोत्साहन दिया । इसके विपरीत भारत सरकार की आर्थिक एवं झौद्योगिक 
नीति संयोग निर्माण की दिशा में उदासीन रही है | यही नहीं, विद्यमान संयोगों के विरुद्ध आन्दो- 
लन चल रहा है । 

( ७ ) विदेशी प्रतिस्पर्धा तथा अंग्रेज नीति--प्रेग्रेज सदैव भारत को कच्चे माल के 
निर्यातक तथा पक्के माल के उपभोक्ता के रूप में ही देखना चाहते थे। इस तीति के कारण 
उन्होंने भारतीय उद्योगों का विकास अत्यन्त सीमित कर दिया था। भारतीय उद्योगों के संर- 
क्षण के लिये जो भी प्रयत्न किये गये थे वे केतरल उन्हीं वस्तुग्रों के लिये थे, जिनमें उनके हितों को 
क्षति पहुँचने की सम्भाववा नहीं थी । इसके अतिरिक्त यदि कुछ साहसी व्यक्तियों ने कुछ उद्योगों 
की स्थापना की भी तो वे विदेशी प्रतिस्पर्धा के कारण पनप नहीं पाये । भ्रतएवं संयोग प्रश्न 
विचारणीय ही रहा । 


भारत में उद्योगानुसार संयोजन आन्दोलन की प्रगति 
([70057%५-एा56 2?70276085 ० ए०गशाणंए4॥707 ै०ए७7९7( ॥ 7709) 


भारत में संयोगों की स्थापना एवं विकास की दिशा में अ्रनेक बाधाओं के होते हुये 
भी भारतीय उद्योगों में श्रनेक संयोजनों की स्थापना हुई है। इनकी प्रगति का अवलोकन निम्न 
विवरण से हो सकता है :--- 
( १ ) सुती बस्त्र उद्योग (000णा प०रत0० ए्रक्त४0४)-- 

भारत में सूती वस्त्र उद्योग इतना श्रधिक फैला हुआ है कि इसमें संयोग स्थापित 
करना पूर्णतया सम्भव नहीं हो सका है । हमारे देश में इस समय ४5८२ सूती वस्त्र मिल कार्ये 
कर रहे हैं, परन्तु फिर भी उनमें संयोग हैं, वे भ्रपता विशेष स्थान रखते हैं। उदाहरणार्थ; 
मद्रास में बकिधम कर्नाठक मिल्स तीन वस्त्र मिलों के संयोग से बना है| इसके निर्माण का मुख्य 
कारण तीनों मिलों का एक ही प्रबन्ध-अभिकर्त्ता के नियन्त्रण में होना है। यह क्षेतिज संयोग 
का एक झनुपम उदाहरण है । लम्बरूप संयोग “बंगलोर कॉटन, वूलन एण्ड सिल्क मिल्स” एक सुन्दर 
उदाहरण है; इसने “कसर हिन्द वूलन एण्ड कॉटन मिल्स” को क्रय क्रिया। इसी प्रकार “मदुरा 
मिल्स' के अन्तगंत 'कोरल मिल्स” तथा “टेनेवेली मिल्स” हैं, जिनका विलयन “सदुरा मिल्स' में 

गया । 

ध सब्‌ १६२० में निम्नलिखित ६ कम्पनियों के मिलने से “ब्रिटिश इण्डिया कॉरपोरेशन! 
(8. 7. ८.) का निर्माण हुआ । इसमें शामिल होने वाली निम्न कम्पनियाँ थीं--(१) कानपुर 
कॉटन मिल्स; (२) कानपुर वलत मिल्स लि०; (३) कूपर एण्ड कम्पनी लि०; (४) नॉर्य-वेस्टने 
टेनरी' कम्पनी लि०; (५) एम्पायर इन्जीनियरिंग कम्पनी लि०; तथा (६) न्यू ईगर्दन व्‌ लव मि ल्‍्स 
लि० । यह चत्रित संयोग का अनुपम उदाहरण है।सब्‌ १६३० में कुछ मिल-मालिकों द्वारा 
३४ वस्त्र मिलों के संयोग का एक प्रस्ताव रखा गया था, किन्तु यह प्रयत्न भ्रसफल रहा । सूती 
वस्त्र मिलों के हितों के रक्षार्थ कुछ व्यापारिक सद्भध अवश्य स्थापित किये गये हैं; जैसे---बॉम्बे 
मिल-मालिक संघ” (यह संघ (?००) का उदाहरण है) तथा “अहमदाबाद मिल स्टोसे संघ” 
इत्यादि । बिरला ब्रादसं, जे० के० इण्डस्ट्रीन, डाजसियाँ जेन एण्ड कम्पती के नियन्त्रण में बेंक, 
बीमा कम्पती, वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, इत्यादि ग्रनेक विविध उद्योगों के कारखाने हैं । 


४० 


इसलिये इन्हें भी चक्रित संयोग कहा जा सकता है। इस दिशा में ऋ्रमशः अ्रन्य संयोगों की भी 
स्थापना की जा रही है। सरकार ते एक सुती वस्त्र निगम की भी स्थापना की है। यह निगम 
सरकार द्वारा ली गई भ्रसफल एवं बीमार मिलों का अ्रभिनवीकरण एवं पुननिर्माण' का कार्ये कर 
रहा है। इस समय यह निगम ५२ बीमार सूती&वस्त्र मिलों का कार्यभार सम्भाले हुए है ।* 
( २) जूट उद्योग (30७ प्रकरा॥79)-- 

भारत का घूट उद्योग सबसे संगठित एवं महत्त्वपूर्ण उद्योग है, क्योंकि इस उद्योग के 
सभी कारखानों में परस्पर सहयोग है, जो श्रन्य उद्योगों में देखने को नहीं मिलता है| सब १८८६ 
में भारतीय जूट मिलस एसोसियेशन का निर्माण किया गया था । इसका कार्य अपने सदस्य कार- 
खानों के उत्पादन, मूल्य एवं बिक्री पर तथा कच्चे माल की खरीद पर नियन्द्ण रखना है। 
झतः इसको उत्पादन संघ (0प्राएपा ?00]) श्रथवा कार्टेल (287४) भी कहते हैं। यह ६५% 
पटसन उद्योग पर नियन्त्रण रखता है तथा लगभग ७५% कारखाने इसके सदस्य हैं। मुश्किल 
से १० या १२ मिल्स इसके नियन्त्रण के बाहर हैं, परन्तु उन्होंने भी इसकी क्रियाश्रों के साथ 
अपना सहयोग प्रदान किया है । 

सत््‌ १९२६ में जूट उद्योग में विवेकीकरण श्रपनाया गया तथा उनके कार्ये-काल, 
पालियों (598), उत्पादन आदि पर नियन्त्रण कर दिया गया । सब्‌ १६३० में पुनः उनके कार्य 
काल में कमी की गई तथा सब १९४२ में करीब १०% छूट मिलों को बन्द कर दिया गया । 


१९४७ के विभाजन होने के कारण इस संस्था को भारी धक्का लगा । इस एसोसियेशन ने उसके 
पश्नचात्‌ भी उद्योग की बड़ी सेवा की । 


(३ ) शक्कर उद्योग (80887 ॥005059)--- 

शक्कर उद्योग में सत्‌ १६३७ के बाद, जबकि 'सुगर सिन्‍्डीकेट' (8प्र्ठटण $9ण97004०) 
की स्थापना की गई, संयोग प्रारम्भ होता है। इसी प्रिण्डीकेट के प्रयत्नस्वरूप शक्कर के मूल्यों 
में पर्याप्त वृद्धि हुई । सब्‌ १९३८ से १६३६ तक सिण्डीकेट ने सफलतापूर्वक कार्य किया, परन्तु 
१६३९ से १६४० तक श्रति-उत्पादन (0एक-7०0ए०ा०४) फिर से हो जाने के कारण सिण्डी- 
केट को कठिताई का सामता करना पड़ा। सिण्डीकेट ने शक्कर के मूल्य बहुत ऊँचे निर्धारित 
किये थे जोकि अप्रैल १६४० में सिण्डीकेट को बाध्य होकर गिराने पड़े । जून १९४० में उत्तर 
प्रदेश ओर बिहार की सरकारों ने इसकी मान्यता (२७००४०ं४००) वापस ले ली, किन्तु यह 
मान्यता शीघ्र ही अर्थात्‌ अ्रगस्त १६४० में पुनः दे दी गई। बाद में सब्‌ १९४३ से १६४७ तक 
शक्कर पर सरकारी नियन्त्र० (00700) हो जाने के कारण सिण्डीकेट का कार्य रुक गया । 
नियन्त्रण हटते ही (नवम्बर १६४७ से दिसम्बर १२, १६४९ तक पुनः उस सिण्डीकेट ने) शक्कर 
के मूल्य-निर्धारण व वितरण इत्यादि में सक्रिय भाग लिया। सब १९४६ में भारतीय सदन के 
सदस्यों ने तथा श्रन्य कई श्रमिक तथा व्यापारी संस्थाओ्रों ने सदन में इसका तीचन्र विरोध किया । 
इस भ्रकार सब १९५० में 'सुगर सिण्डीकेट' का समापन कर दिया गया है। सुगर सिन्डीकेट' 
का निर्माण आपसी प्रतिस्पर्धा का उन्मूलन करने के लिए हुआ था | इस समय अखिल भारतीय 
सुगर एसोसियेशन” विद्यमान है, जिसका निर्माण भारतवर्ष की सम्पूर्ण मिलों ने मिल कर किया 
है। विभिन्न राज्य सरकारें, जिनमें उत्तर-प्रदेश प्रमुख है, शक्कर उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने 
कह, संकल्प किये हुए प्रतीत होती हैं | भ्राशा है कि इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कोई कदम उठाया 
येगा । 
(४ ) सीमेंण्ट उद्योग (एशाशा। पराधाबाए)--- 

भारत में संयोग निर्माण की दिशा में सर्वप्रथम सीमेण्ट उद्योग में सब १९२५ में कदम 
उठाया गया था । इस उद्योग को संरक्षण प्रदान नहीं किया गया था। प्रतिद्न्द्रिता के युद्ध में 
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श्रनेक सीमेंट के कारखाने नष्ट हो रहे ये और शेष अपने जीवन की भ्रन्तिम घड़ियाँ ग्रिन रहे थे । 
परिणामस्वरूप, सब्‌ १६२६ में एक एसोसियेशत का निर्माण किया गया, जिसका नाम “भारतीय 
सीमेण्ट मैन्युफेक्चर्स एसोसियेशन' था । इसके बाद सब्‌ १९३० में सीमेंट का वितरण एवं विक्रय 
नियन्त्रित करने के लिए 'सीमेंट मार्केटिंग कम्पनी” का निर्माण किया गया, जिसको हम “उत्पादक 
संघ' या 'सिण्डीकेट” कह सकते हैं, किन्तु दुर्भाग्यवश यह प्रयत्न श्रसफल रहा । अतः सब १६३७ 
में इन दोनों के सम्मिश्रण से एक नई कम्पनी दी एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी? (४. 0, 0* का 
निर्माण किया गया । इसमें ११ सीमेंट कम्पनियों का संविलयन (१४०7४) हुआ, जिनमें “कटनी 
सीमेंट कम्पनी लि०,' 'इण्डियन सीमेंट कम्पकी लि०, “दी सी० पी० सीमेंट कम्पनी लि०' इत्यादि 
प्रमख थीं । 

धीरे धीरे 'एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी” ने अनेक सीमेंट कम्पनियों का निर्माण कर 
#.] है । दी पटियाला सीमेंट कम्पनी लि०” इसकी सहायक कम्पनी है। इसके अ्रतिरिक्त 
सीमेंट मार्केटिंग कम्पनी श्रॉफ इण्डिया तथा “बर्मा सीमेंट कम्पनी की पूजी में इसका काफी 
भाग है। बाद में इस बड़े संयोग के भी प्रतिस्पर्धी के रूप में “डालमिया ग्रुप' आया ओर पुनः 
विषम प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ हो गई | फलत: सन्‌ १६४१ में एक दूसरा कदम उठाया गया और “डाल- 
मिया ग्रुप तथा “एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी में एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार दोनों ने 
बाजार का क्षेत्र विभाजित कर लिया। दोनों वर्गों ने गत वर्षों में श्रनेक सीमेंट कम्पनियों की 
स्थापना की है । इस संयोजन के अन्तर्गत उद्योग का लगभग ८०% उत्पादन भरा जाता है । 
(४ ) लोहा एवं इस्पात उद्योग (7० & 802 ॥007४४५)-- 

लोहा एवं इस्पात उद्योग में संयोग के लिये विशेष क्षेत्र नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में 
ओ्ौद्योगिक इकाइयाँ न्यून हैं। फिर भी अक्टूबर २९, १६५२ को राष्ट्रपति के विशेष अध्यादेश 
(079727००) के अनुसार १ जनवरी १६५३ से “स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल (868 (८०0- 
एणथांणा ण ऐथ8४ ० 50098) तथा “इण्डियन आइरन स्टील कम्पनी ([पीक्षा पणा 
866८ (00.) का संयोग हो गया । यह इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख एवं महत्त्वपूर्ण घटना है। सरकारी 
क्षेत्र में निम्न तोन विशाल इस्पात के कारखाने खोले गये हैं :--(0) रूरकेला, 0) दुर्गापुर, तथा 
(0) भिलाई । इन तीनों कारखानों का प्रबन्ध दि हिन्दुस्तान स्टील लि०' द्वारा किया जाता है | 
सरकारो क्षेत्र में एक चौथा इस्पात का कारखाना भी शीघ्र लगने वाला है । 
( ६ ) कोयला उद्योग ((०श ॥700579)--- 

कोयला उद्योग में अ्रनेक संयोगों का निर्माण हुआ है । “दी न्यू वीरभूमि कोल कम्पनी 
ने अनेक कोयला खान उद्योगों का सम्मिश्रण किया है। सब्‌ १६३७ में 'कोयला जाँच समिति” 
ने भी सम्मिश्रण पर जोर दिया था, इसलिये सम्मिश्रणात्मक संयोगों की झ्रावश्यकता कोयले के 
खान उद्योग में अधिक है, जिसमें वे प्रमण्डलों के लघु परिमाण पर होने के कारण उत्पादन की 
दृष्टि से प्रक्षम हैं । श्री बलवन्तराय मेहता की भश्रध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी, जिसने 
कोयले की खानों के एकीकरण के सम्बन्ध में श्रनेक सुझाव दिये हैं । 
( ७ ) नौवहन चक्र तथा सम्मेलन (8#फएं785 रिंप्ड क्षाते (णालिशा८९-- 

नोवहन चक्र तथा सम्मेलन पारस्परिक समभौते के आधार पर निर्माण किये जाते 
हैं; जैसे---बत्रिटिश इण्डिया स्टीम नेबीगेशन कम्पनी लि० तथा सिंधिया स्टीस नेवीगरेशन कम्पनी 
लि० में हुआ . था| इस प्रकार के नौवहन चक्र देश के आ्तरिक भागों में छूट को तटवर्तीय 
बाजारों तक ले जाने के लिये स्थापित किये गये हैं । 

व्ययू० स०, ६९ ह 
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( ८ ) बेंक एवं बोसा उद्योग (छश्मावए5 शाएं पाइप्रान्वा08 (एाधयभ्रां०६)--- 

बैंकिंग उद्योग भी संयोग के क्षेत्र से, अ्छूता नहीं बच सका । उदाहरणार्थं; कलकत्ते 
की चार बेंकों--कोमिल्ला बैंकिंग कॉर्पोरेशन, बद्भाल सेण्ट्रल बेंक, हुगली बेंक तथा कोमिल्ला 
बैंकिंग यूनियन झादि के सविलयन से 'दि यूनाइटेड बैंक श्रॉफ इण्डिया लिमिटेड” का निर्माण 
हुआ । इसी प्रकार भारत बेंक का सम्मिश्रण “दी पंजाब नेशनल बेंक' से हो गया। संविलयन 
की एक और योजना चल रही है; जिसके अनुसार 'दी राजस्थान बेंक', “जोधपुर बेंक' एवं 'जय- 
पुर बेंक' के एकीकरण की शीघ्र सम्भावना है। बेकिंग क्षेत्र में संयोग आन्दोलय सफल हो, इसके 
लिए स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया विशेष रूप में सक्रिय है। इस उद्देश्य की पूति हेतु भारतीय बेंकिग 
झ्रधिनियम' में भी आवश्यक संशोधन कर दिये बये हैं। १६९ जुलाई, १६६६ को १४ प्रमुख व्या« 
पारिक बेंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया । 

बीमा उद्योग में संयोग अधिक प्रचलित हैं। न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लि० 
बम्बई, झोरियन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि० बम्बई के नाम उल्लेखनीय हैं। जीवन बीमा निगम 
द्वारा समस्त जीवन बीमा व्यवस्ताय पर नियन्त्रण किया जा चुका है। इस विषय में तया विधान 
बनने की झाशा है, जिससे विलयन एवं संयोग बढ़ेगा । १३ मई, १६७१ को सामान्य बीमा व्यवसाय 
का राष्ट्रीकरण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप १०७ सामान्य बीमा कम्पनियों का संविलयन 
हो गया । ह 
( & ) तेल एवं पेट्रोल उद्योग (0॥ थावे ए७7ण एवाह१9)--- 

तेल एवं पैट्रोल उद्योग में भी क्रय एवं विक्रय की कीमतों को स्थायी एवं नियन्त्रित 
रखने के लिए मूल्य संघ (९7०० 700) का निर्माण किया गया है। «बर्मा पैट्रोल कम्पनी , 
“रॉयल एण्ड शैल ग्रुप', बबर्मा श्लॉयल कम्पती' तथा असम ऑयल कम्पनी” इसके सदस्य हैं । 
(१०) दियासलाई उद्योग (शाला प्रातएका१)-- 

दियासलाई बनाने वाली कम्पनियों में “वैस्टर्ने इण्डियन मैच कम्पनी (श४आाा 
पाठक (६४७ (0०0.) जो कि विमको (५/॥॥००) के ताम से प्रसिद्ध है, एक शक्तिशाली स्वीडिश 
($ए८८०५४) स योग है। इसके नियन्त्रण में लगभग एक दर्जन कारखाने हैं। इसके अश्रतिरिक्त 

ह अप्रत्यक्ष रूप से बहुत-सी भारतीय कम्पनियों में भाग लेकर उन पर नियन्त्रण रखती है । 

(११) कागज उद्योग (0४७ परवा॥9)-- 

कागज उद्योग में “इण्डियन पेपर मेकर्स एसोसियेशन' के अन्तर्गत बहुत-सी कम्पनियाँ 
सम्मिलित हैं । यह एसोसियेशन कागज की कीमतों को निश्चित करता है तथा कागज सम्बन्धी 
अनुबन्धों को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से तय करता है। यह एसोसियेशन “मूल्य संघ (7070० 
ए००) का अदभुत उदाहरण है । कागज उद्योगों के विकास के लिये सरकार ने एक कागज 
निगम की स्थापना की है। 
(१२) सन्धारी कम्पनी (सगाई (एणए़श्यां००)-- 

सन्धारी कम्पनियों का निर्माण भारत में विशेषतः सब १६१३ में प्रारम्भ हुआ । इस 
प्रकार की कम्पनी विभिन्न प्रकार की व्यापारिक नीति एवं प्रबन्ध में नियन्त्रण हेतु उनके भ्रंश 
इत्यादि क़य कर लेती हैं। यह कार्य उस समय विशेष रूप से पाया जाता है, जब विभिन्न कम्प- 
नियाँ एक ही प्रबन्ध-अभिकर्त्ता के अन्तर्गत कार्य करती हैं। भारत के विभिन्न व्यवसायों में धन 
लगाने के लिये तथा उन पर नियन्त्रण स्थापित करने के उद्देश्य से पर्याप्त मात्रा में विनियोग 
प्रन्यास स्थापित हुए हैं, परन्तु शक्तिशाली प्रबन्ध भ्रभिकर्त्ताओं के कारण उनका नियन्त्रण भ्रधिक 
प्रभावशाली दिखाई नहीं देता । | 
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भारत में कुछ विशेष संयोगों के उदाहरण (59७श८ंत्रा 0०ंश्रांणाड ॥ रवां॥)--- 

( ६ ) पा७ंदें (8550० ७7०॥$)--भारत में पार्षदों की भरमार है। इनमें निम्न 
प्रमुख हैं :--() अहमदाबाद सूती वस्त्र मिल-मालिक एसोसियेशन, (४) इण्डियन छूट मिल्स एसो- न्‍ 
सियेशन, (॥7) इण्डियन सुगर मिलस एसोसियेशन, (॥ए) इण्डियत दी एसोसियेशन, (९) भारतीय 
कोयला खान मालिक एसोसियेशन, (शं) ऑल इण्डिया मैन्यूफैक्चर्स एसोसियेशन एवं (४) 
इण्डियन सोप मेकर्स एसोसियेशन। भारत के प्रायः सभी बड़े नगरों में पाषंद स्थापित हो 
घुकी हैं । 

( २ ) चम्बर ऑफ कॉमर्स ((॥था0७ ० (0णशाए०००)--भारत के प्राय: सभी 
महत्त्वपूर्ण व्यापारिक एवं श्रौद्योगिक केन्द्रों पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना हो चुकी है । 
प्रमुख चेम्बर ऑफ कॉमसे, निम्न हैं :---(।) इण्डियन चैम्बर ऑफ कामस, कलकत्ता; (४) मार- 
वाड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बम्बई; (॥) उत्तर प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमसं; एवं (ए) दि फेडरेशन 
आफ इण्डियन चेम्बर झ्रॉफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, दिल्ली । 

( रे ) संघ (?०05)--भारत में सद्डछों के विभिन्न प्ररूपों का प्रचलन है, जैसे---() 
इण्डियन पेपर मेकर एसोसियेशन; (8) शिपिंग पूल; (8) मिट्टी के तेल का सच्छच; (४) भारतीय 
श्ट मिल्‍स एसोसियेशन; एवं (४) ए० सी० सी० । 

( ४ ) उत्पादन संघ ((४7/25)--भारत में उत्पादन सद्धों का भी निर्माण किया 
गया है, जैसे--() सीमेण्ट मार्केटिग कम्पनी श्रॉफ इण्डिया, (#) भारतीय घूट मिल एसोसियेशन, 
एवं (॥) सुगर पिण्डीकेट आदि । 

( ५ ) सन्धारी कम्पनियाँ (प्र०08 (0०४००7४०४)--भारत में सन्धारी कम्पनियों 
का निर्माण मुख्यतः: सब्‌ १६१३ से प्रारम्भ हुआ है। कुछ प्रमुख सन्‍्धारी कम्पनियों के नाम निम्त 
हैं :---0) बैरकपुर कोल कम्पनी, (7) ब्रूक बॉण्ड इण्डिया लि०, (7) ए० सी० सी०, (४) दि 
वेस्टर्न इण्डिया माचिस कम्पनी, (४) शो वॉलेस एण्ड कम्पनी, एवं (४) पैरी एण्ड कम्पनी आदि। 

( ६ ) सम्मिश्रण एवं संविलयन (शगराध8क्0थ४०7 &॥0 'शैक्ा४४)--मारत में 
सम्मिश्रण एवं संविलयन के प्रमुख उदाहरण निम्न हैं :---() ब्रिटिश कॉरपोरेशन, (7) जीवन 
बीमा निगम, (४) बेरकपुर कोल कम्पनी, (४५) दि बकिघम कर्नाटक कम्पनी, (५) हिन्दुस्तान 
लीवर लिमिटेड, एवं (४) माधिन बने एण्ड कम्पनी आदि । 

( ७ ) सामुदायिक हित (0०क्राग्मण्णाप्र तगराणवठां)--भारतीय प्रवन्ध अभिकर्त्ता 
प्रणाली ने भारतीय उद्योगों की विभिन्न इकाइयों के बीच सामुदायिक हित की भावना को जाग्रत 
किया है । सामूदायिक हिंद भारतीय छूट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग आदि में विद्यमान है । 

भारतोय उद्योगों में आ्थिक केन्द्रीयकरण 
(00000फ70 €०7८शाब्रा00 9 7709॥ ॥00078789) 

यह सर्वेविदित हैं कि भारत औद्योगिक विकात के क्षेत्र में अन्य पश्चिनी राष्ट्रों की 
श्रपेक्षा काफी पिछड़ा हुआ है । जो कुछ भी झ्रौद्योगिक विकात की लक देखने में झ्ाती है वह 
भ्रंग्जों द कुछ चुने हुये भारतीयों की ही देन है। जहाँ तक आशिक केन्द्रीयक्रण का प्रश्न है, 
भारतवर्प में तथाकथित आद्योगिक काच्ति के पूर्व प्राय: समस्त व्यापार छोटे-छोटे व बत्रिखरे हुये 
व्यापारियों के श्रघीन ही था । इसका प्रमुख कारण भारत का पिछड़ापन ही कहा जा सकता है। 
किन्तु धीरे-धीरे यातायात व संचार साधनों में सुधार होने, उत्पादन की इकाई में वृद्धि होने तथा 
व्यावसायिक सुविधाओं के प्राप्त होने के कारण देश का आर्थिक नियन्त्रण” भूमि स्वामियों से 
पृ जीपतलियों के हाथ में चला गया । इसका कारण देश की आथिक, सामाजिक तथा राजनीतिक 
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परिस्थितियाँ थीं। शहरों में उद्योगों की स्थापना होने के कारण उत्तका तेजी से विकास होने 
लगा। अ्तएव रोजगार की तलाश में देश की आबादी गाँवों से हटकर शहरों में जाने लगी । इस 
प्रकार ओ्रोद्योगिक विकास, भीमकाय उत्पादन की प्रणाली तथा बाजारों के विकास आ्रादि से 
भ्राथिक केनद्रीयकरण गाँवों से हटकर शहरों में चला गया । देश के अपार प्राकृतिक साधनों का 
शोषण करने के लिये भी आथिक शक्तियों का केन्द्रीयकरण शभ्रावश्यक समभा जाने लगा । इस 
प्रकार देश में भीमकाय उत्पादन की प्रणाली को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला । 

भारत में श्रौद्योगिक विकास के स्वामित्व तथा नियन्त्रण के केनच्रीयकरण की एक 
विशेषता है। हमारे देश में प्रबन्ध-अभिकर्ता पद्धति के द्वारा जितना झ्राथिक तथा प्रबन्धकारिता 
को योग मिला है, उतना सम्भवत्तः विश्व के किसी . भाग में नहीं मिला | प्रबन्ध-प्भिकर्ताश्रों ने 
उद्योग को उस समय उठाया जबकि देश उद्योगों में प्रवेश करने में हिचकिचाता था तथा उसकी 
जोखिम को लेने में सहमत नहीं था । उन्‍होंने समस्त जोखिम को अपने ऊपर उठाकर स्त्रियों के 
गहने बेचकर तथा अपने सम्बन्धियों व मित्रों की पूंजी लगाकर उद्योगों की रक्षा की । शीघ्र ही 
उन्होंने देखा कि भारत जेसे पिछड़े राष्ट्र में उद्योगों का भविष्य भ्रति उज्ज्वल है। श्रतः उन्होंने 
मारत के हर प्रकार के उद्योगों में अपना' प्रभुत्व कायम कर दिया । उदाहरणाथी; प्रबन्ध भ्रमि- 
कर्ता प्रणाली के उत्मुलन के पूव॑ कपड़ा उद्योग के ४५८ मिलों का 3. लगभग ३० प्रबन्ध अ्रभि- 
कर्त्ाश्रों के हाथ में था। अहमदाबाद की कुल मिलों का है. केवल १८ परिवारों के हाथ में था । 
इसी प्रकार सब्‌ १६९४६ में छूट की ८५ मिलों में ३३ मिलें ४ प्रबन्ध-प्रभिकर्त्ताओं के हाथों में थीं 
तथा १६६ चीनी मिलों में से ५१ का प्रबन्ध १६ प्रबन्ध-ग्नभिकत्ता करते थे, जिनमें से डालमिया, 
नागर व थापर ३१ मिलों का नियन्त्रण करते थे | कोयले की ६० कम्पनियों का प्रबन्ध १४ 
प्रबन्ध-भ्रभिकर्त्ताश्रों के हाथ में था, जिनमें से ३० का प्रबन्ध केवल ४ प्रबन्ध-श्रभिकर्त्ता करते थे । 
इसी प्रकार चाय की १२० कम्पनियाँ ११ प्रबन्ध-प्रभिकर्त्ताश्रों के प्रधीन थीं, जिनमें से ६६ केवल ६ 
प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं के हाथ में थीं तथा ३ प्रबन्ध अभिकर्त्ता क्रश: २४५, १९ और १८ कम्पनियों 
का प्रबन्ध करते थे । एसोसियेटेड सीमेण्ट कम्पनीज आज प्रायः देश के श्रधिकांश सीमेण्ट उत्पादन 
का नियन्त्रण करती है। ३ अप्रैल, १९७० तक भारत में प्रबन्ध-अभ्भिकर्ता लगभग ७०० औद्यो- 
गिक कम्पनियों का नियन्त्रण करते थे । 

यही नहीं, कम्पनियों के संचालन में भी घोर केन्द्रीयकरण है। देश के समस्त उद्योगों 
के संचालन की बांगडोर वास्तव में चोटी के केवल २० व्यक्तियों के हाथों में है । ऐसा अनुमान 
है कि सन्‌ १९४७ तक भारत की ५०० प्रमुख श्रोद्योगिक संस्थाप्रों पर २,००० संचालकों का 
प्रबन्ध था, किन्तु इन २,००० संचालकों के पद पर केवल ८५० व्यक्ति कार्य कर रहे थे । इनमें 
से १०० पदों पर केवल ७० व्यक्ति ही कार्य कर रहे थे भौर शेष १,००० पर ७५० व्यक्ति | 
चोटी पर केवल १० व्यक्ति थे, जो ३०० संचालकों का भार अपने ऊपर लिये हुये थे । 

भारत सरकार की संयोगों के प्रति नीति 
(50एशाएएला एगाएए (0एक४095 (०7940078) 

भारत सरकार की नीति आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकदरण और एकाधिकार के विरुद्ध 
है । इसका उल्लेख देश के संविधान में किया गया है। इसके प्रतिरिक्त पंचवर्षीय योजनाओं में 
भी जो झाथिक कार्यक्रम निश्चित किये गये हैं, उनका उद्देश्य भी श्राथिक शक्ति का विकेन्द्रीय- 
करण करना है | भारत सरकार ने आर्थिक शक्ति के केस्द्रीयकरण तथा एकाधिकार की प्रवत्तियों 
को रोकने के लिये निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण कदम उठाये हैं :-- 

( १ ) निजी क्षेत्र एवं सहकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन--भारत सरकार ने विभिन्न कार्य- 
क्रमों तथा पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से निजी क्षेत्र के उद्योगों को प्रोत्साहन एवं सहकारिता 
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के विस्तार पर जोर दिया है, ताकि आर्थिक विषमता दूर हो सक्ते तथा प्रगति का लाभ जन- 
साधारण को सामान्य रूप में हो सके । 

(२) सा्वंजनिक क्षेत्र का द्ृतगति से विस्तार--भारत सरकार पंचवर्षीय योज- 
नाझ्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार पर निरन्तर जोर दे रही है। इससे देश का श्राथिक हँचा 
सुहढ़ होने के साथ-साथ घन का विकेन्द्रीयकरण होता है तथा व्यक्तिगत पूंजीवाद का उन्मूलन 
होता है । 

न्‍ ( ३े ) कम्पनी अधिनियम सें उपयुक्त संशोधवत-आधथिक सत्ता का केन्द्रीयकरण तथा 
प्रबन्धकीय एवं प्रशासकीय एकीकरण का उन्मूलन हो, इसके लिये भारतीय कम्पनी अधिनियम में 
सब १६५६, १६५६, १६६०, १६६२, १६६४, १९६५, १६६७, १९६६९, १६७० एवं १९७१ में' 
कई महत्त्वपूर्ण संशोधन किये गये हैं। इस सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण संशोधन निम्न हैं :---($) ३ अप्रैल 
१६७० से प्रबन्ध श्रभिकर्त्ता प्रणाली का उन्मूलन किया जाना । (#) संचालकों पर प्रतिबन्ध--- 
पहले भारतीय कम्पनियों के संचालन में घोर केन्द्रीयकरण ([)&700०ंतवंगड रण 097६७ण- 
8798) की दूषित मनोवृत्ति. विद्यमान थी। भ्रब॒ कम्पनी अधिनियम में हुये संशोधन के अनुसार 
कोई भी व्यक्ति एक समय में २० से अधिक सार्वजनिक कम्पनियों में संचालक नहीं रह सकेगा । 
070) कम्पनी की जाँच-पड़ताल--आप्रावश्यकता पड़ने पर केन्द्रीय. सरकार किसी भी कम्पनी की 
सदस्यता एवं अन्य मामलों में जाँच-पड़ताल करने एवं रिपोर्ट देने के लिये निरीक्षकों की नियुक्ति 
कर सकती है। (7) राष्ट्रीय हित की हृष्टि से फम्पनियों के सम्पिश्रण की व्यवस्था--केन्द्रीय 
सरकार को यह भी भ्रधिकार प्राप्त है कि वह सरकारी गजट में सूचना द्वारा दो या दो से 
श्रधिक कम्पनियों के सम्मिश्रण का शप्रादेश दे दे, बशतें ऐसा करना केन्द्रीय सरकार की राय में 
जन हित में हो । 

( ४ ) कराधान की नीति--करों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने ऐसी नीति झपनाई 
है कि जिससे अधिक शभ्राय वाले वर्ग पर कर का अधिकतम बो+ पड़े । ऐसा आध्िक विषमता 
को दूर करने के लिये किया गया है। 

( ५ ) एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक पद्धति भ्रधिनियम में संशोधन--- 
भारत सरकार ने एकाधिकार की. प्रवृत्ति को रोकने के लिये १२ जनवरी, १६७१ को सरकारी 
गजट में अधिसूचना जारी करके 'एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक पद्धतियाँ प्रधिनियम, 
१९६६६ (/070०%० 6६ २०४प०४ए७ 7५806 ?2780०008 रेंप०3, 969) में महत्त्वपूर्ण परिवतेतर 
किये हैं । इन परिवतेनों के अनुसार भ्रव एकाघिकार के समझौतों का इस अ्रधिनियम के अन्तर्गत 
पंजीयन कराना श्रनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे समभौतों की चार प्रतियाँ रजिस्ट्रार, 'एकाधि- 
कार प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक समभौते, नई दिल्‍ली” के पास फार्म (पाता) पर निर्धारित प्रमाण 
पत्र सहित भेजना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे सभी विद्यमान समभौतों के पंजीयन कराने 
की अन्तिम तिथि २९ जनवरी, १६७१ निर्धारित की गई थी । अब यह तिथि समाप्त हो चुकी 
है । इस तिथि के उपरान्त एकाधिकार समभझौतों का पंजीयन बड़ी देखभाल के उपरान्त एवं 
सीमित दशाओं में ही किया जाता है। 

(६ ) बड़े व्यवसायों के विरुद्ध आरोपों को जाँच के लिये श्रायोग की नियुक्ति--भारत 
सरकार ने १८ फरवरी, १९७० को बड़ी श्रौद्योगिक संस्थाग्नरों के विरुद्ध आरोपों की जाँच के लिये 
भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री ए० के० सरकार को भश्रध्यक्षता में एक सदस्यीय जाँच 
झायोग का गठन किया । इस श्रायोग का मुख्य उद्देश्य दत्त समिति द्वारा बतलायी गयी श्रनिय- 
मितताओ्रों की विस्तारपूर्वक जाँच करना था। इसके अतिरिक्त यह श्रायोग बिड़ला-समृह द्वारा 
लाइसेन्स आदि प्राप्त करने के लिये सरकार को प्रभावित करने के लिये भ्रष्ट तरीकों की भी 
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जाँच करेगा । य ही नहीं, इसे विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध 
में भी जाँच करने का भार सौपा गया है, जैसे--ओऔद्योगिक वित्त निगम । 

( ७ ) विभिन्न नीतियों में संशोधन--उपयु क्त प्रयत्नों के श्रतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने 
इस दिशा में और भी कई कदम उठाये हैं, जेसे :--() झौद्योगिक विकास एवं नियमन अधि- 
नियम, (9) झद्योगिक नीति का निर्माण, 0) प्राशुल्किक नीति का निर्धारण, (४) एकाधिकार 
झायोग की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाता । 

एकाधिकार आयोग एवं भारत सरकार 
(१(000एणा७४ (.एण्रगांडशऑंणा 804 6 00एं॑. ० 7768) 
एकाधिकार झायोग की बियुक्ति-- 

१६ अप्रैल, सब्‌ १६६४ को सुप्रीम कोर्ट के जज श्री के० सी० दास गुप्त की अध्यक्षता 
में एकाधिकार आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग को निम्न कार्य सौंपे गये थे :--( १) 
निजी क्षेत्र में आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयदरण की वर्तमाव स्थिति का अध्ययन्त करता; (२) 
केन्द्रीयकरण एवं एकाधिकार को जन्म देने वाले कारणों का पता लगाना तथा उनके आ्थिक एवं 
सामाजिक परिणामों का अध्ययत करना; तथा (३) ग्राथिक शक्ति के केन्द्रीयकरण एवं एकाधि- 
कार को रोकने के सम्बन्ध में वैज्ञानिक एवं अन्य उपाय सुकाना | 
एकाधिकार आयोग को रिपोर्ट-- 

आयोग ने १ मई, सद्‌ १९६४ से अपना कार्य प्रारम्भ करके २८ अक्टूबर १६६५ के 
अन्त तक भारत सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । रिपोर्ट की प्रमुख बातें निम्न- 
लिखित हैं :-- ह 
( १) अ्राथिक एवं झ्रोद्योगिक सत्ता के केन्द्रीयफकरण के फकारण--आयोग के अनुसार 
भारतीय उद्योगों में आथिक एवं औद्योगिक सत्ता के केन्द्रीयकरण के श्रमुख कारण निम्न हैं :--- 
0) दूसरे विश्व-युद्ध काल में कुछ श्रमुख उद्योगपतियों ने बहुत-सा घन एकत्रित किया था। 
स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ राष्ट्रीय सरकार ने जो झौद्योगिक विकास की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की 
उसमें इन उद्योगपतियों को उक्त घन के विनियोजन का सुअ्रवसर मिलना । (8) स्वतन्त्रता प्राप्ति 
के पश्चात्‌ अधिकांश विदेशियों द्वारा अपने उद्योग-घन्धों को केवल कुछ घनाड्य उद्योगपतियों को 
बचा जाना । (४) भारतीय उद्योगों में प्रचलित शक्तिशाली ग्रवन्ध अभिकर्त्ता प्रणाली का होना । 
(४) नियोजित आर्थिक विकास के लिए सरकार ने श्द्योगिक नियमन, नियन्त्रण तथा अनुज्ञापत्र 
पद्धति का आश्रय लिया । आयात पर नियन्त्रण लगाकर निर्यात को प्रोत्साहन दिया | आयोग क॑ 
मतानुसार इन सभी उपायों का लाभ केवल बड़े-बड़े उद्योगपतियों ने ही उठाया । (५) बड़े पैमाने 
प्र कम्पनियों की स्थापना होने तथा तकनीकी विकास के कारण केन्द्रीयकरण को ही प्रोत्साहन 
मिलना । (४) बड़े पैमाने के उपक्रमों को छोटे पैमाने के उपक़रमों के मुकाबले में सुलम साख 
मिलना । (शा) पेटस्ट अधिनियम के कारण भी केन्द्रीयकरण पनपा । (५४४) बड़ पैमाने वाले उप< 
कऋमो को प्राप्त होने वाली मितव्ययिताश्रों का होना । 

( ३ ) केन्द्रोयकरण के परिणाम--आयोग के मतानुसार एकाधिकारियों ने मनमाने 
ढड़ू पर श्रौद्योगिक उत्पादन पर नियन्त्रण स्थापित कर रखा है तथा छोठे उत्पादकों को उखाड़ 
फेंका है। ये लोग माल की कृत्रिम कमी करके उपभोक्ताओं का शोषण करने में समर्थ होते हैं 
तथा देश में भ्रप्टाचार भी फैला रहे है । यहाँ तक कि सरकार भी इन लोगों के इशारे पर 
नाचती है । इन दोषों के साथ-साथ झरायोग की राय में केन्द्रीकररण की मनो(त्ति से कुछ लाभ 
भी हुआ है। इन्होंने पूजां निर्माण में सहयोग दिया है तथा प्रबन्ध-क्षमता का [विक्रास किया है । 
किन्‍्तु हानियों की तुलना मे ये'लाभ तारू-सात्र के हो कहे जा सकते हैं । 
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( ३ ) झायोग के सुराव--श्राथिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को रोकने के लिए झ्रायोग ने 
एक स्थायी निगरानी प्रायोग (ऐशएणक्षाक्ाा पर्ञोधा0० (१०ग्रणांइआं०0) की नियुक्ति का सुझाव 
दिया । यह आयोग सरकार या किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किसी भी शिकायत की न्यायोचित 
जाँच करे और आवश्यक आदेश जारी करे । इस श्रायोग के निर्माण के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय 
में अपील किये जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। किसी भी बड़ी व्यावसायिक इकाई के कार्ये- 
क्षेत्र का विस्तार बिना आयोग की अनुमति के नहीं होने देता चाहिये । आयोग को देश के झोद्यो- 
गिक ढाँचे के सम्बन्ध में समय-समय पर सुभाव देते रहना चाहिए । 

उपरोक्त आयोग की स्थापना के सुझाव के अतिरिक्त निम्न सुझाव भी प्रस्तुत किये 
गये :---() लाइसेन्स देने की नीति में उदारता से काम लिया जाना चाहिए । 07) राजनेतिक 
दलों द्वारा व्यापारियों से चुनाव लड़ने हेतु धन लेने पर प्रत्तिबन्ध लगाया जाना चाहिए। (77) 
सहकारी उपभोक्ता भण्डारों की स्थापना पर बल दिया जाना चाहिये ॥ (४) सावंजनिक क्षेत्र का 
विस्तार होना चाहिए । (५) भ्रष्टाचार के उन्मूलन पर जोर दिया जाता चाहिए। (४7) प्रेम तथा 
समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता को प्रोत्साहन मिलता चाहिए। (शा) प्रबन्ध-अ्रभिकर्ता प्रणाली के 
उन्मूलन के सम्बन्ध में आयोग के सदस्यों के बीच मतभेद था। श्रायोग के सदस्य श्री आर० सी ० 
दत्त प्रबन्ध-अभिकर्त्ता प्रणाली के पूर्ण उन्मूलन के पक्ष में थे । 
श्रायोग की रिपोर्ट के सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया -- 

भारत सरकार ने आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करके उन्हें कार्यान्वित करना 
शुरू कर दिया है। 0) ३ अप्रेल, १९७० से भारत में प्रवन्ध अभिकर्ता प्रणाली का उन्मूलन कर 
दिया गया है। (7) लाइसेन्स देने की तीति में आवश्यक संशोधन कर दिये नये हैं। (7) सार्वे- 
जनिक क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है। (४) सहऋारी उपभोक्ता भण्डारों की स्थापना पर 
झ्धिकाधिक बल दिया जा रहा है। (०) कम्पतियाँ राजवैतिक दलों को धन न दे सकें, इस सम्बन्ध 
में कम्पनी ग्रधिनियम में आवश्यक कड़े प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं। (४) भ्रब बड़ी औद्योगिक 
इकाइयों (जिनमें २० करोड़ रु० या इससे अधिक की पूजी हो) का विस्तार बिना केन्द्रीय सर- 
कार की अनुमति के नहीं हो सकेगा । “निगरानी आयोग” की स्थापना तथा उसके कार्ये-क्षेत्र की 
सीमा निर्धारित की जा चुकी है। (शा) एकाधिकार की प्रवृत्ति को रोकने के लिए संसद ने 
एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक पद्धतियाँ श्रधिनियम, १९६९ पारित किया है। इस श्रधि- 
नियम को २७ दिसम्बर, १६६६ को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और इस प्रकार यह १ घून, 
१९७० से समूचे भारत में लागू हो गया है । फरवरी, १९७१ में इस अधिनियम में कुछ परिवतेन 
किये गये, जिनका कि वर्रान पहले ही किया जा चुका है। (शांत) १८ फरवरी, १९७० को भारत 
सरकार द्वारा बड़ी औद्योगिक संस्थाश्रों के विरुद्ध भारोपों की जाँच के लिए भारत के भूतपूर्व 
न्यायाधीश श्री ए० के० सरकार की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है। 


शाराए्ररअपर तएडापएठरड : 
१. व्यावसायिक संयोगों के क्‍या कारण हैं ? आपकी सम्मति में ऐसे संयोगों के प्रति सरकार 
की बया नीति होनी चाहिए ? (दिल्ली, १६७२) 


फरार 226 06 ०8०565 ए 9एशं7655 ०0णाणंद्वांएणा३ ? जश्रात्रा थ ए०एः ०ांगंणा 
॥0०णा08 956 (86 2०एथ्याशशा( एणांएफ (ष्रआ05 धएंी। ०07797980078$ ? 


] 


विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक संयोजन की विवेचना कीजिये । भारत में संयोजत आनन्‍्दो- 
लन का संक्षेप में वर्शन कीजिये । (जोधपुर, १६७२) 
[संकेत :---संयोजनों के प्रकार के लिए | छले अ्रध्याय को पढ़िये । भारत में संयोजन 
आन्दोलन का विवेचन इस श्रध्याय में किया गया है ।] 

संयोग के उद्गम के क्या कारण हैं ? भारत में संयोग आन्दोलन की धीमी प्रगति के 
कारण बताइये । (मेरठ, १६६८; राजस्थान, १६६८; इन्दौर, १६६६; लखनऊ, १६६४) 
पाञ््वा बाल 6 व786४ ० 6 07ंएशा (* 6णाफाप्रबांगा ? 000077 0 (8 
80प्र ४70ज्ञा एी ००गणंपब्राणाड 7 पएएता . 

झौद्योगिक सयोजन से आप क्या समभते हैं ? भारत में किसी एक उद्योग के संयोजन 
की कार्यविधि को समझाइए। (गोरखपुर, १६७०) 


एाएहा 60 ए्रणा प्रातक्ाशकात 97 035076] ०णाएंग्रदांणा ? डिएॉशंए 6 
ए0ा/याए ० ००77०ए707 ॥ क्र 035 776प्४एफ7 | ॥709. 


क्या श्राप यह समभते हैं कि भारत में सेयोग कानन्‍दोलन की प्रगति बहुत धीमी रही है ? 
इस पमस्पा का आलोचनात्मक बिश्लेष”* प्रस्तृत कीजिए । 

(टदयपुर, १९७०; पंजाब, १६६५; नागपुर, १६६७) 
779 ४०० एयर 6 6 927002088 छत ०ाणाँब्रांज परठप७ाशा गए वात 
985 560 एथ्थतीशा' ड0ज़ ? 2656. 8 ढांप्रंटश 804फ9४83 0 08 एछ00]07. 


भारत में प्रचलित विभिन्न प्रकार # व्यावसायिक संयोगों की विवेचना कीजिये । इनके 
क्या गुण-दोष हैं ? ह (इन्दौर, १९६८; विक्रम, १६६४) 
भारतीय उद्योगों में पाये जाने वाले विभिन्न प्रकार के संयोजनों की विवेचना कीजिये । 
क्या आप उन पर कोई प्रतिबन्ध लगाने का सुझाव देंगे ? यदि हाँ, तो क्यों ? 

. (जोधपुर, १६७०; आगरा, बी० कॉम ० भाग १, १६६६) 
$जक्षाधंत6 (6 एद्वा0प5 (एएठछ णी ०णाांगराबाता ॥ पाता ॥0पर४068, 0००१ 
ए०प 5प्226४६ 0५ 7६४00 ४०7 ०॥ (60 ? ॥80, शर7]५ए ? 
भारतीय उद्योगों में संयोजन आन्दोलन के विकास का सक्षिप्त वर्णन कीजिए । व्याव- 
सायिक क्षत्र में संयोगों के नियमन के लिये भारत सरकार द्वारा किये गये उपायों को 
भी बतलाइए । (आगरा, बी० कॉम ० भाग १, १६७० एवं १६७३) 


राजकीय हस्तक्षेप के उद्देश्य 
(0०9]8९065 रण 888 [7(2र्पघश/॥आ०082) 


साधारणत: श्रौद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्र में राजकीय हस्तक्षेप के निम्नलिखित 
उद्देश्य होते हैं :--- 

( १ ) उद्योगों सें स्थिरता लाने के लए---उद्योगों के अभनियन्त्रित विकास से प्रायः 
व्यापार चक्रों (४806 (१४०७४) का जन्म होता है। इन व्यापार चक़ों का उद्योगों पर कुप्रभाव 
पड़ता है। अत्यधिक तेजी श्रथवा मन्दी (85065४ए७ 3007 ०07 706776७थं०४) दोनों ही उद्योगों 
के लिये भ्रहितकर हैं। मूल्यों में भारी वृद्धि होने से उपभोक्ताओं का शोषण होने लगता है तथा 
मन्दीकाल में उद्योग विशेष के पैर लड़खड़ाने लगते हैं। श्रतएवं उद्योग व उपभोक्ताओं की रक्षा 
हेतु राजकीय हस्तक्षेप श्रतिवाय॑-सा हो जाता है । 

( २ ) राष्ट्र सुरक्षा के लिए--जो उद्योग सैन्य सामग्री को बनाने के लिए होते हैं, 
उन पर केवल राज्य का नियन्त्रण ही पर्याप्त नहीं अपितु वे पूर्ण रूप से राज्य के हाथ में ही 
होने चाहिये । 

( ३ ) ससाज में धन के उचित वितरण के लिए--पुजीवाद के दोषों (जैसे--श्रमिकों 
व उपभोक्ताओं का शोषण झ्ादि) को दूर करके समाज में धन के उचित वितरण के लिए राज- 
कीय हस्तक्षेप श्रावश्यक है । 

( ४ ) अधिक जोखिस वाले उद्योगों तथा व्यवसायों के लिए--जिन कार्यों की भ्रधिक 
जोखिम को देखते हुये साधारण लोग उनमें हाथ डालने का साहस नहीं करते, सरकार को उन्हें 
अपना सबल योग देना भ्रावश्यक है, जैसे सड़कों, पुलों, बाँधों तथा बड़ी पूंजी वाले उद्योगों की 
स्थापना करना आदि । 

( ५ ) एकाधिफार के लिये--सब्योग एवं व्यापार में, जिनकी समाज को अत्यधिक 
ध्रावश्यकता होती है, सरकार का जनता की सुरक्षा के लिये हस्तक्षेप झ्रावश्यक समझा जाता है । 
इसके उदाहरण पानी, बिजली, डाक तार, रेल आदि हैं । 

( ६ ) जनफल्याण के लिये--आ्राधुनिक काल में श्रौद्योगिक उन्नति का मूल उद्देश्य 
जन-कल्याण कार्यो का विकास है। जन-कल्याण की भावना से प्रेरित होकर ही राज्य औद्योगिक 
नियन्त्रण सम्बन्धी अ्धिनियमों का निर्माण करता है। उदाहरणाथे, श्रमिकों के आवास व इलाज 
की व्यवस्था, वृद्धावस्था में पेंशन आदि । 


( ७ ) अर्थ-नियन्त्रण के लिए--उद्योग तथा व्यापार में आवश्यक पूंजी प्राप्त करने 
के लिए तथा उस पर समुचित नियन्त्रण के लिये भी राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक है। जैसे-- 
भारत में सब्‌ १६९४७ का पूंजी निर्गमन नियन्त्रक विधेयक, उद्योग वित्त निगम, राज्य वित्त 
निगम आदि । 

राजकीय हस्तक्षेप केढंग 

किसी भी उद्योग में सम्बन्धित देश की आवश्यकतानुंसार राज्य का हस्तक्षेप होना 
चाहिये । यह हस्तक्षेप निम्न प्रकार से किया जा सकता है :--- 

( १ ) राज्य द्वारा प्रत्यक्षा सुविधायें प्रदान किया जाना--जब किसी राष्ट्र में निजी 
उपक्रम का विकास न हुआ हो तो राज्य प्रत्यक्ष सुविधायें देकर उद्योगों के विकास में सहायक 
होता है। संरक्षण, वित्तीय सहायता, यातायात-सम्बन्धी सुविधायें, तान्त्रिक परामश तथा अनु- 
सन्‍्धान-सम्बन्धी सुविधा, औद्योगिक शिक्षा, क्रय-नीति निर्धारण आ्रादि के आधार पर राज्य 
उद्योगों की सहायता करता है | जिस उद्योग को प्रोत्साहन देना होता है, सरकार उसे संरक्षण 


[ १५१ 


प्रदान कर सकती है ! इससे विदेशी प्रतिस्पर्घा समाष्त हो जाती है। भारत में प्रायः सभी बड़े- 
बड़े उद्योगों को प्रारम्भिक अझवस्था में संरक्षण प्रदान किया गया था। उदाहरणार्थ, लौह एवं 
इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग आदि । 

(२ ) शअ्रप्रत्यक्ष सुविधायें प्रदान किया जाना---राज्य द्वारा उद्योगों की सहायता का 
दूसरा तरीका अप्रत्यक्ष सुविधायें प्रदान करना है। अप्रत्यक्ष सुविधायें प्रायः अश्रधिनियम द्वारा 
प्रदान की जाती हैं । उद्योगों से सम्बन्धित अनेकों नियमों का निर्माण किया जाता है। उदाहरणाये, 
श्रम सम्बन्धी नियन्त्रण, उद्योगों की स्थापना सम्बन्धी नियन्त्रण (लाइसेन्स पद्धति), ट्रेडमार्क 
प्रधिनियम, प्रसंविदा अधितियम, संचालन तथा संगठत सम्बन्धी अधिनियम, (भारतीय कम्पनी 
भ्रधिनियम साझेदारी प्रधिनियम, विक्रय अधिनियम, वितरण सम्बन्धी अधिनियम झादि) । 

( हे ) आथिक क्रियाहझों के नियमन (0760) द्वारा--सहायता करने का तीसरा 
ढड़ आ्राथिक क्रियाओ्रों पर राज्य का नियन्त्रण होवा है। आध्िक क्रियाओं के नियमन में उत्पा- 
दन, पू जी का विनियोग (2०) (८०770 07:0७), श्रायात एवं निर्यात, विदेशी विनिमय 
श्रादि का नियन्त्रण होता है । इसी प्रकार वह (राज्य) काम करने वाले श्रमिका क हितार्थ कई 
ग्रधिनियम; जै से--ओऔद्योगिक संघर्ष श्रधिनियम ([086प्रछाएंधा /597065 2०), बाल श्रमिक्र 
नियोजन अ्रधितियम, अमिक हानिपृर्ति अधिनियम, प्रसूति सुविधायें, कारखाना अधिनियम, शिशु 
कल्याण आदि बनाये जाते हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य यही है कि देश में उचित उत्पादन हो तथा 
श्रमिकों को उचित सुरक्षा प्राप्त हो । 

(४ ) सरकार द्वारा स्थापित उद्योग--राजकीय हस्तक्षेप का अन्तिम ढज्जू सरकार 
द्वारा उद्योगों की स्थापता किया जाना है। जब हर प्रकार के प्रोत्साहन से भी कोई उद्योग देश 
में नहीं पनपता तो सरकार स्वयं ही उस उद्योग को विकसित करती है। ऐसा प्रायः उस समय 
होता है जब उद्योग विशेष के लिये अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता हो तथा लाभ की दर अत्यन्त 
घीमी हो । तान्त्रिक ज्ञान का प्रभाव भी प्रायः निजी उद्योगों के विकास में बाधक होता है। 
उदाहरणार्थ, भ्रणु शक्ति का विकास । 

( ५ ) राष्ट्रीयकरण दारा--उद्योगों पर सरकारी नियन्त्रण की सबसे प्रभावपूर्ण विधि 
उनका राष्ट्रीयकरण है। इसमें उद्योग का स्वामित्त्व जन-विशेष के हाथों में न रहकर सरकार 
के हाथों में चला जाता हैं। इस प्रकार इनमें किसी विशेष व्यक्ति को लाभ न मिलकर समस्त 
लाभ सरकार के हाथों में चला जाता है | श्रमी हाल ही में जीवन द्ीमे का राष्ट्रीयकरण इसका 
ज्वलन्त उदाहरण है। इस पद्धति का विस्तृत वर्णन आगे किया गया है। 

उद्योगों का राष्ट्रीयकरण 
(६079॥$4007 07 7800860065) 

उद्योगों का राष्ट्रीयकरण तथा उसमें सरकारी हस्तक्षेप का प्रश्न भारत में ही नहीं 
सारे संसार में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं जटिल प्रश्न है। राष्ट्रीयकरण का अथ्थ है कि उद्योगों में 
निजी स्वामित्त्व एवं प्रबन्ध के स्थान पर सरकार का प्रबन्ध एवं स्वाभित्त्व पर नियन्त्रण हो । 
दूसरे शब्दों में, सरकार द्वारा उत्पादन के साधनों पर स्वामित्त्व का नियन्त्रण दही राष्ट्रीयकरण 
है । उद्योगों का राष्ट्रीयररण होना चाहिए अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद है। 
परन्तु आजकल यह सभी देशों में मान लिया गया है कि पू जीवादी अर्थ-व्यवस्था देश एवं समाज- 
हित के दृष्टिकोण से हानिकारक है, राष्ट्रीयकरण का नारा तीज गति से जाप्रत होता जा रहा है। 

राष्ट्रीयकरण के गुण एवं दोष 
राष्ट्रीयकरण के गुण (८३६ ० एक्राणाशा५+श/०))--- 
प्रोफेसर के० टी० शाह के शब्दों में, “राष्ट्रीयकरण द्वारा सरकार तथा श्रमिकों में 
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प्रच्छा सामंजस्य रहेगा तथा मितव्ययिता रहेगी; समस्त देश में उद्योगों का विकेन्द्रीयकरण हो 
जायेगा, जिससे लोगों को श्रधिक काम सिलेगा तथा कच्चे माल का पूर्ण रूप से उपयोग किया 
जा सकेगा | इस प्रकार उद्योगों में होने वाला लाभ जनता के हित के लिए व्यय किया जा 
सकेगा । इनके हारा लाभ की ओर विशेष ध्याव त देकर सेवा की ओर घ्यातव दिया जा सकेगा। 
श्रमिकों का शोपण मम्मव नहीं हो सकेगा तथा जन-साधारण का जीवन-स्तर ऊँचा उठेगा।” 
इस प्रकार राष्ट्रीयकरण के पक्ष में कुछ तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं :-- 

( १ ) देश-कल्याण सें वृद्धि--उत्पादन से होने वाला विस्तृत लाभ कुछ ही व्यक्तियों 
के पास न रहकर राज्य के पास पहुँचेगा, जिससे देश-कल्याण की योजनायें श्रधिक प्रभावपूर्ां ढड़ 
से कार्यान्वित की जा सकेगी । 

( २ ) उपभोक्ताओं फो लाभ--उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो जाने से उपभोक्ताओ्रों के 
हितों की रक्षा होगी | उन्हें वस्तु उचित मूल्यों पर उपलब्ध होगी | यदि किसी कारणवश' उन्हें 
कुछ अधिक सूल्य भी देना पड़े, तो भी उस अ्रतिरिक्त धन से किसी व्यक्ति विशेष का लाभ न 
होकर समूचे समाज का कक्लाण होगा । 

( ३ ) समाजवाद की स्वापना--राष्ट्रीयकरण' समाजवाद का आवार है । उद्योगों का 
राष्ट्रीयकरण हो जाने से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना होगी । इससे पजीपतियों 
का विनाश होगा तथा जन-साधारण को लाभ पहुँचेंगे । श्रौद्योगिक इकाइयों पर कुछ इने-गिने 
पृ जीपतियों का अ्रधिकार न होकर समूचे समाज का अश्रधिकार होगा । 

( ४ ) उत्पादन लागत में म्ितव्ययिता--राष्ट्रीयकरण से' प्रतिस्पर्धा तथा विज्ञापन- 
बाजी पर होने वाले विनाशकारी तथा दोहरे व्यय समाप्त हो जायेंगे । परिणामस्वरूप, उत्पादन 
लागत में भी कमी होगी । 

( ५ ) पूजी की प्राप्ति सुलनल--उद्योगों की बागडोर राज्य के हाथ में भ्रा जाने से 
पूजी प्राप्त करने में सुविधा रहेगी । राज्य अपनी साख पर कम ब्याज पर देश तथा विदेश दोनों 
में पूजी प्राप्त करने में सफल हो सकेगा । 

( ६ ) तान्त्रिक योग्यता का विकास---राष्ट्रीयकरण से उद्योगों के नियन्त्रण के एकी- 
करण होने से श्रनेक तान्त्रिक लाभ होंगे! सभी उद्योगों के लिये कुशल इन्जीनियरों तथा तकनीकी 
विशेषज्ञों की सेवायें सरकार को कम्र लागत पर उपलब्ध होंगी, क्योंकि सरकारी नौकरियों में 
श्रपेक्षाकत अधिक आकर्षण रहता है। | इससे उद्योगों में तये-तये प्रयोगों द्वारा नवीनतम आवि- 
प्कार अधिकाधिक होंगे । इससे सभी उद्योगों का तेजी से विकास होगा । 

( ७ ) सन्तुलित श्ौद्योगिक विकास---समस्त उद्योग राज्य के अभ्रधिकार में आरा जाने 
से देश के समस्त भागों में सनन्‍्तुलित झ्रौद्योगिक विकास सम्भव हो सकेगा । 

( ८ ) दृधित भनोवृत्तियों का विनाश--धूसखोरी, चोरबाजारी, मिलावट, कपट 
आदि समाजविरोधी प्रवृत्तियाँ हमारे व्यावसायिक क्षेत्र में श्रपना घर कर गई हैं। बेईमान व्यव« 
सायी हमारे जीवन से खिलवाड़ करने में वहीं चुकते। इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ राष्ट्रीयकृत 
उद्योगों में नहीं पत्तप पातीं, क्योंकि वहाँ पर व्यक्तिगत हित को कोई स्थान नहीं होता । वास्तव 
में एक सरकार माता-पिता के तुल्य होती है जो अपने पुत्रों को रोटी के स्थान पर पत्थर देना 
कभी भी नहीं चाहेगी । 

( ६ ) रा्प्ट्रीय स्रोतों का पूर्ण उपयोग--यदि व्यक्तिगत नियन्त्रण में उद्योगों का 
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विकास होने दिया गया तो देश के उपलब्च स्रोतों का पूर्णतः विदरोहर लहीं हो पायगा । अतएवं 
राष्ट्रीय ज्लोतों का पूर्णत: विदोहत करने के लिए उद्योगों का राष्ट्रीयकरण परम आ्ावश्यक्त है। 

(१०) उद्योगों का विकेसद्रीयकरण--राप्ट्रीयकरण' होने से उद्योगों का विकेन्द्रीयकरण 
सम्भव हो सकेगा । इत्ससे सभी को लाभ होगा । 

(११) दृषित प्रतियोगिता का प्रस्तध--प्राज का युग भीषण प्रतिस्पर्धा का युग है । 
निजी क्षेत्र में गलाकाट प्रतिस्पर्धा विद्यमान है। इसमे उद्योगों का शोषण होता है। इसके विप« 
रीत उद्योगों का राष्ट्रीयक्रण होने से दूषित प्रतिस्पर्ता का श्रन्त हो जाता है । 

(१२) श्रमिकों फी दशा में सुधार--श्रमिक्नों का शोषण समाप्त हो जाता है तथा 
श्रम-कल्याण सम्बन्धी कार्यों को भारी प्रोत्साहन मिलता है। वेतन में वृद्धि होती है तथा रोजगार 
में स्थिरता भ्राती है । 

(१३) घन के वितरण की विषमता कम--उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो जाने से घन 
के वितरण की विपमता कम हो जाती है। 


(१४) उद्योगों में स्थिरता--राष्ट्रीयकरण' से उद्योगों मे स्थिरता झ्राती है। जब 
समस्त उद्योग एक ही संस्था द्वारा संचालित होते हैं तो उनमें समन्वय स्थापित करना श्रत्यन्त 
सरल हो जाता है। उद्योगों में दोष हालीन योजतायें आसानी से लागू की जा सकती हैं । 

(१५) बड़े पेमाले के उपक्रपों की स्थापता--श्राय: निजी क्षेत्र छोटे पैमाने पर ही 
सफल होता है । बड़े पैमाने के उपक्रम की सफलता राज्य-नियन्त्रण द्वारा सफलतायूवेंकर हो सकेगी ॥ 
नवीन उद्योग भो आसानी से स्थापित किये जा सकते हैं । 

(१६) सेवा तत्त्व--उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का प्रमुख ध्येय केवल लाभ कमाना ही 
नहीं श्रपितु जन-सेवा होता है, जबकि निजी क्षेत्र में अ्त्पधिक लास कप्ाता ही प्रमुख उद्देश्य 
होता है। 
राष्ट्रीवररण के दोष (0श॥0०/0७ ०॑ श्चाणाश्रो5श्रवीणा)--- 

राष्ट्रीयकररण के विपक्ष में मिम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये जा सकते हैं :--- 

( १ ) एकाधिकार की मनोवृत्ति--एक श्रेग्रेजी कहावत है कि “शक्ति भ्रष्ट करती है 
श्र पूर्ण शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट करती है | राष्ट्रीयकरंण होने से उद्योग तथा व्यापार पर राज्य 
का एकाधिकार हो जाता है, जिम्तके कारण जन-साधारण उससे प्रभात्रित हुए बिना नहीं रह 
सकता, क्योंकि इससे सरक्तार को मनमानी करने का श्रवश्तर मिलता है। प्रतिस्पर्धा के समाप्त 
हो जाने से भ्रन्य वस्तुओं के मुकाबले में अनिवायताओं की कीमतों में सबसे अधिक वृद्धि होती है। 
परिणामस्वरूप गरीबों का शोषण सबसे अ्रधिक होने लगता है । 

( २ ) श्रौद्योगिक कार्यक्षमता फा ह्वास--राष्ट्रीयकरण से झ्रौद्योगिक कार्यक्षमता का 
ह्वास होता है। इसका भ्रुख्य कारण व्यक्तिगत रुचि का श्रमाव है। राष्ट्रीकररण किये हुए 
उद्योगों का संचालत सरकारी अधिकारियों के हाथ में रहता है, जिन्हें उद्योगों के लाभ-हानि से 
कोई सरोकार नहीं । अश्रतः वे उसमें व्यक्तिगत रुचि नहीं लेते । इसका परिणाम यह होता है कि 
एक तरफ तो प्रति व्यक्ति उत्पादन घटता जाता है तथा दूसरी तरफ लागत-व्यय में वृद्धि होती 
जाती है। 


( ३ ) श्रस्थिरता का वबातावरण--अ्राधुनिक सरकारें श्रस्थायी संस्थाय होती हैं। 
सामाजिक निर्वाचन के कारण उनमें परिवर्तेन व हेर-फेर हुआ्ला करते हैं । परिणामस्वरूप, औद्यो« 
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गिक नीतियाँ भी स्थायी न रहकर भस्थायी ही रहती हैं । इससे औद्योगिक जगत में अ्रस्थिरता 
का वातावरण रहता है। 

( ४ ) सरकार द्वारा सचालित उद्योग-घन्धों में प्रतिस्पर्धा का भ्रभाव रहता है, झत- 
एवं शिथिलता एवं मन्दता था जाती है । मितव्ययिता व उत्साह रफूचक्कर हो जाते हैं । 

( ५ ) उपभोक्ताश्नों को क्षति--राष्ट्रीयकरण से उपभोक्ताओं के हितों को क्षति पहुँचती 
है । श्रौद्योगिक प्रबन्ध की श्रयोग्यता तथा उत्पादन सम्बन्धी दोषों का समस्त भार उन्हीं के कन्धों 
पर पड़ता है। परिणामस्वरूप या तो वस्तु के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है श्रथवा सरकारी खजाने 
से उक्त हानि-पूर्ति का प्रयत्व किया जाता है । इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं की स्वतन्त्रता का भी 
हनन हो जाता है क्योकि उन्हें विविध प्रकार का उत्पादित माल उपलब्ध न होकर केवल कुछ 
निश्चित किस्म का माल क्रय करने के लिए बाध्य होना पड़ता है । एकाधिकार के दुष्परिणाम 
सामने आते हैं । 

(६ ) विवेकीकरण की धीमी गति--सरकार को विवेकीकरण की योजतनायें लागू 
करने में श्रमिकों के विरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनसे श्रमिकों में बेकारी फैलने 
का भय उत्पन्न हो जाता है। परिणामस्वरूप, उद्योगों में विवेकीकरण की गति धीमी"'पड़ जाती है। 

( ७ ) शासनत-व्यवस्था में ढिलाई---राज्य का प्रमुख कार्य शासन-व्यवस्था करना है। 
झ्तएव यदि राज्य उद्योगों की स्थापता करना प्रारम्भ कर दे तो शासन-व्यवस्था में ढोल श्राना 
स्वाभाविक है, जिसके गम्भीर परिणाम हो सकते हैं। आज यदि कोई व्यापारी किसी भी' प्रकार 
की त्रुटि करता है तो सरकार उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर सकती है तथा दोषी पाये 
जाने प्र उसको सजा भी दी जाती है, किन्तु यदि वही त्रुटि राज्य द्वारा हो (क्योंकि त्रुटि आखिर 
मनुष्य के द्वारा होती है ।”) तो जनता का हित सुरक्षित कौन करेगा ? 

( ८ ) लालफीताशाही को प्रोत्साहन---भी एमरमन (27०७:507) के शब्दों में--- 
“व्यापार एक दक्षता का खेल है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति नहीं खेल सकता । घैये, ईमानदारी, परिश्रम, 
ज्ञान, चातुय॑, प्रभावशाली व्यक्तित्व, चरित्र, साख, अनुभव, सामान्य ज्ञान आदि गुणों का होता 
एक सफल व्यवसायी के लिए आवश्यक है।। कार्यक्षमता की दृष्टि से परस्परागत गुण भी महत्त्व- 
पूर्ण स्थान रखता है, भारत की प्रबन्ध-अभिकर्ता प्रणाली इस कथन का जीता-जागता चित्रण हु, 
किन्तु उपयुक्त गुण एक सरकारी कमंचारी में नहीं पाये जाते। इसके विपरीत, सरकारी कर्म- 
चारियों की अफसरी शान तथा लाल-फीताशाही (7२००-४&॥) उद्योगों को श्रवतति की ओर 
खींचकर ले जाती है ।* 

( € ) सरकार की पक्षपातपूर्ण नीति से बुरे प्रभाव--सरकार पक्षपातपुर्ण नीति अप- 
नाती है। सरकार के लिए एक पक्ष के मूल्य पर दूसरे पक्ष को लाभ पहुँचाना अनिवायं-सा हो 
जाता है, विशेषकर जबकि कुछ स्वार्थ-हित विद्यमान हो । उदाहरणार्थ, जनसाधारण से बिजलो 
का शुल्क अधिक इधलिए लिया जाता है ताकि छोटे-छोटे उद्योगों के वास्ते सस्ते मूल्य पर बिजलों 
उपलब्ध हो सके । इस नीति से औद्योगीकरण को क्षति पहुँचती है । 

(१०) निजी क्षेत्र को क्षति--अमेरिका की आथिक सम्पन्नता का एकमात्र कारण 
निजी साहस (07०७७ 50(७79755) की सफलता ही है । यदि राज्य स्वयं ही उद्योग व व्यापार 
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की स्थापना करना प्रारम्भ कर दे तो निजी क्षेत्र के लिए रह ही क्या जाता है ? जिन देशों में 
घन की कमी है, वहाँ पर राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाना खतरे से खाली नहीं है। 

(११) उत्पादकों की स्वतन्त्रता का हतन--इसमें उत्पादक स्वेच्छापूर्वक उत्पादत-कार्ये 
को नहीं चुन सकता है । 

(१२) झ्रौद्योगिक तीति सें स्थिरता का श्रभाव--प्राज की शासन-प्रणाली में जनता 
के चुने हुए व्यक्ति ही शासन करते हैं। इन लोगों का निर्वाचत अधिकांशत: योग्यता के आधार 
पर न होकर, दलबन्दी के प्रभाव, अधिक व्यय तथा जनता को घोखा देकर किया जाता है, जिससे 
तान्त्रिक योग्यता के व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं कर पाते | परिणामस्वरूय, व्यापारिक एवं औद्यो- 
गिक नीतियाँ सुन्दर नहीं बन पातीं, क्योंकि हर पार्टी की अउती औद्योगिक नीति होती है। इसके 
कारण शासन-सत्ता बदलने के साथ-साथ झ्ौद्योगिक नीति भी बदलती रहती है। इससे देश को 
क्षति पहुँचती है । 
क्या राष्ट्रीयदकरण उचित है ?-- 

राष्ट्रीयररण के पक्ष व विपक्ष दोनों में दिये गये तके श्रत्यन्त प्रभावपूर्ण हैं। भ्रत: अब 
हमारे सामने स्वाभाविक प्रश्न होता है, क्या राष्ट्रीयकरण उचित है ? इसके उत्तर में यही कहा 
जा सकता है कि जहाँ तक हो सके, राज्य को श्रौद्योगिक प्रबन्ध अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए । 
उसे भ्रपना कार्य-क्षेत्र श्रौद्योगिक नियन्त्रण तथा नियमन त्तक ही सीमित रखना चाहिए, परन्तु 
निम्न परिस्थितियों में राष्ट्रीयकरण अवश्य होना चाहिए :--( १) एकाधिकार सम्बन्धी उद्योग --- 
ऐसे उद्योग जिनमें एकाधिकार द्वारा मितव्ययिता प्राप्त हो सकती है :--जैप्ते --रेल, डाक-तार, 
पानी, विद्यत भ्रादि । (२) जनहितकारी उद्योग--ऐसे' छद्योग जितमें लाभ शीघ्र प्राप्त नहीं होता, 
जिससे कि वैयक्तिक उपक्रम उस श्रोर प्रोत्साहित नहीं होता । इन उद्योगों अथवा कार्यों में भूमि- 
सुधार, बनारोपण, सड़कों का निर्माण, पुल निर्माण, नहरें खुदवाना आदि शामिल हैं। (३) सुरक्षा 
सम्बन्धी उद्योग--राज्य की सुरक्षा से सम्बन्धित उद्योग; जैसे--प्रुद्ध सामग्री का निर्माण । (४) 
व्यक्तिगत उपक्रम की असमर्थता पंर--ऐसे उद्योग जिनसै सभी उद्योगपतियों को लाभ मिले, किन्तु 
व्यक्तिगत उपक्रम उनको स्थापित करने में भ्समर्थ हों; जैसे--रसायन एवं जौषधियाँ तैयार 
करना, खाद्यान्न में मिलावट करना आदि । (५) निर्धारित लक्ष्य प्राप्त न होने पर--ऐसे उद्योग 
जोकि राज्य द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में अ्रसमर्य होते हैं। (६) जनहित के लिए--- 
जन-कल्याण की हृष्टि से श्रथवा नियोजन की सफलता के लिए किसी भी उद्योग का राष्ट्रीय- 
करण किया जा सकता है। 


भारत सरकार ने अभी हाल में जो १४ बड़े व्यापारिक बेंकों और सामान्य बीमा 
व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया है तथा विदेशी व्यापार के राष्ट्रीयकरण की जो माँग जोर पकड़ 
रही है, उससे प्रतीत होता है कि वर्तमान नीति राष्ट्रीयकरण की नीति है । 


एारा१छररणाए 0ए०४७7709७: 


१. व्यापार और उद्योग पर सरकारी नियन्त्रण ल्रगाने के मुख्य कारण बताइये । 
(दिल्ली, १६६८) 
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भारत सरकार की उद्योगों के राष्ट्रीकरण की नवीनतम नीति पर एक सारगर्भित 
टिप्पणी लिखिए । (दिल्‍ली, १६५८) 
एए॥8 8 76880760 708 ज (6 607. ० [ए0/45 858 900ए 00 ॥480078- 
58707 0० 470 87765. 

क्या राष्ट्रीयकरण से तात्पयं राजकीय स्वामित्त्व एवं प्रबन्ध से है और क्या यह मत आव- 


श्यक रूप से निजी उद्योग से अधिक अ्रच्छा है ? विस्तारपुर्वक विवेचना कीजिये । 
(आगरा, १६६२, ६८) 


॥ 


ओद्योगिक अर्थ-प्रवन्धन 


(ञ्ह्ाषएपतांले 7ओआ26) 





प्रारस्भिक--प्र्थ-प्रवन्धन का अर्थ एवं महत्त्व 

आधुनिक युग में पूजी वह धुरी है जिसके चारों ओर आथिक संसार घूमता है । किसो 
भी व्यापार एवं उद्योग को, चाहे वह बड़े पैमाने पर हो अथवा छोटे पैमाने पर, प्रारम्भ करने एवं 
उसके भावी विस्तार के लिए पर्याप्त पूजी की आवश्यकता होती है। झाधुनिक समय में देश की 
झोौद्योगिक उन्नति भर्थ-प्रबन्धन पर ही निर्भर है। श्रर्थ-प्रवन्धन की उचित व्यवस्था क अभाव में 
अनेक औद्योगिक विकास की योजनायें फायलों व कायजों तक ही सीमित रहकर असफल हो जाती 
हैं। जिस प्रकार एक इन्जन के चलाने के लिए कोयले अथवा बिजली की आवश्यकता होती है, 
उसी प्रकार प्रत्येक व्यापार एवं उद्योग को स्थापित करने तथा चलाने के लिए अर्थ-प्रबन्धन की 
प्रावश्यकता होती है। ग्रतएवं श्रर्थ-प्रबन्धन ही उद्योगों का सर्वेस्व है । भारत की आझाशातीत 
ग्रोद्योगिक उन्नति न होने का मुख्य कारण पर्याप्त अ्थं-प्रबन्धन का ही श्रभाव होना है । विदेशी 
सरकार की इस ओर कोई विशेष रुचि न थी, क्योंकि इसमें उसका स्वार्थ छिपा हुआ था। भ्रेंग्रेज 
' भारत को इंगलेण्ड के उद्योगों के लिए केवल कच्चे माल के निर्यातक के रूप में ही देखना चाहते 
थे । परिणामस्वरूप, भारत उस समय इंगलैण्ड के निर्मित माल की खपत का मुख्य केन्द्र बना हुआ 
था। स्वतन्त्रता प्राप्त करने पर राष्ट्रीय. सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओ्रों के द्वारा देश के 
आद्योगिक विकास पर जोर दिया । द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में देश में कई बड़े-बड़े उद्योगों 
को स्थापना की गई | आज जबकि हमारा देश चतुर्थ योजना के चतुर्थ चरण में प्रवेश कर चुका 
है, यह नितान्त आवश्यक हो जाता है कि झद्योगिक ग्रर्थ-प्रबन्धत की समुचित व्यवस्था की जाये, 
ताकि ओद्योगिक विकास की सभी योजनाभ्ों को क्रियात्मक रूप प्रदान किया जा सके। जैसे- 
ज॑से उत्पादन की इकाई में वृद्धि एवं जठिलता भरती जा रही है वैसे-वैसे श्र्थ-प्रवन्धन का महत्त्व 
बढ़ता जा रहा है । भांरत में पर्याप्त औद्योगिक अर्थ-प्रबन्धन के श्रभाव में श्राज हम विश्व के किसी 
भो राष्ट्र से ऋण लेने के लिये तत्पर हैं । 

न प्‌जो के प्रकार 
(70658 ० (एव) 

आधुनिक व्यावसाथिक श्रौद्योगिक गृहों को दो प्रकार की पूंजी की आवश्यकता होती 
है--() स्थायी या अत्रचल पूंजी (छा560 » छ0८८ "ज़ंबा), एवं धत) कार्यणील या चल 
पजी (जजाताड़ ण. एाल्पंगांगह (8एॉ०) । 
(॥) स्थायी था अ्रचल पू जो से आशय (एऋ०व ०. छा०्ल:०० (५फ्रॉश)--- 

जो पूजी स्थायी सम्पत्ति पर विनियोग करने के लिये ली जाती है उसको स्थायी 
पूजी कहते हैं। यह पू जी व्यवसाय में स्थायी रूप से रहती है और उसे इच्छानुसार वापस नहीं 
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लिया जा सकता । अतएवं इसकों अचल पूजी भी कहते हैं। इस प्रकार की पूंजी का प्रयोग स्थायी 
सम्पत्ति का क्रय करने के लिये किया जाता है। इसका आशय भूमि, मवन, मशीन तथा प्रारम्मिक 
व्ययों से है। इसकी मात्रा उद्योग व व्यवसाय की प्रकृति व श्राकार पर निर्भर करती है। जितनी 
बड़ी इकाई होगी, उतनी ही अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी । साधारण तः एकाको व्यापार में 
सामेदारी के मुकाबले में कम पूंजी की श्रावश्यकता होती है। इसी प्रकार संयुक्त पूंजी कम्पनी के 
मुकाबले में साफ्रेदारी में कम पूंजी की जरूरत होती है । 
स्थायी पु जी की आवश्यकता (३४०९० ० उंडल्त (४फाध)-- 

एक संयुक्त प्‌जी वाली कम्पती में निम्न कार्यों के लिये स्थायी पूँजी की आवश्यकता 
पड़ती है :---१) वास्तविक सम्पत्ति (॒&7808 35५७७) : (अर) भूमि; (ब) भवन; (स) प्लान्ट 
तथा मशीनरी, फर्नीचर; तथा (द) चिविध स्थायी सम्पत्ति । (२) झ्रवास्तविक सम्पत्ति (802- 
06 ९6४६7) : (प्र) प्रवर्तत व्यय (?णाणाणा फएु०१56); (ब) व्यवस्थापन व्यय 
((0782788007॥ 859०7565); (स) प्रारम्मिक व्यय (शशांणांतवाए फ्रेए०॥56७४); (द) श्र्थ- 
अबन्धन व्यय (८08 0 क्ञवशणा8); तथा (य) छ्याति तथा पेटेन्ट्स (5000! & ?०/०75) । 
स्थायो पृ जी प्राप्त करने के साधन (507०९४ ० उ्ड5०० 0०ए६४)--- 

चू कि स्थायी पूजी बहुत बड़े समय तक व्यापार व उद्योग में रहती है, अतएव इसको 
दीघेकालीन पू जी' भी कहते हैं । एकाकी व्यापार व साक्केदारी की दशा में यह पूंजी संस्था के 
स्वामी अपने निजी साधनों, मित्रों एवं स्म्बन्धियों से ऋण लेकर उपलब्ध करते हैं, किन्तु कम्पती 
की दशा में स्थायी पूंजी निम्न साधनों से एकत्रित की जाती है :--[भ्र) अंश-पत्नों का निर्गममन 
करके, (ब) ऋण-पत्रों का निर्गममन करके, (स) विशिष्ट अर्थ-प्रबन्धन संस्थाओं से ऋण लेकर । 

[उपरोक्त सभी साधनों का वर्णन विस्तृत रूप से अगले अध्याय में किया गया है ।] 
(॥ ) कार्यशील पुंजी या चल पूंजी से प्राशय (५०्थाढ़ ण॑ जगत 0फॉध्ा)-- 

वह पूजी जोकि उद्योग के साधारण कार्यों में लगाई जाती है, कार्यशील पूजी कह- 
लाती है। इसका प्रयोग कार्यकर्त्ताओं की मबदूरी व वेतन, विज्ञापन, चल सम्पत्ति के क्रय, उत्पा- 
दत व्यय, विक्रय व्यय तथा अन्य सामान्य खर्चों के भुगतान में किया जाता है। कार्यशील पृजी 
का कार्यकाल स्थायी पूंजी की अपेक्षा कम होता है, भ्रतएव इसको अल्पकालीन' अथवा “अस्थायी” 
पूजी भी कहते हैं। कार्यशील पूंजी की परिभाषा के सम्बन्ध में दो विभिन्न विचारधारायें विद्य- 
मान हैं :--प्रथम विचारधारा के अनुसार कार्यझ्नील पुजी का श्राशय चालू सम्पत्ति (0परा०७7( 
05585) और चालू देनवारियों (2प्रगथा। ॥॥80069) से है और इसका समर्थन लिंकन 
(४.700॥7), स्टैविन्स (5/870॥5) तथा सलियसे (58॥०7$) जैसे श्रथ॑-प्रबन्धन विशेषज्ञों ने किया 
है। इसके विपरीत दूसरी विचारधारा के ग्रनुसार कार्यशील पूंजी का श्रभिप्राय केवल चालू 
सम्पत्ति से है और इस विचारधारा के समर्थक फील्ड (7म००), मैलोट (१४७॥०0), मीड (८४०) 
तथा बेकर हैं। 


कार्यशोल पूंजी को मात्रा (4श०णा ण॑ शत्तताढ़ 0शांग्रा)-- 

व्यवसाय में कार्यशील पूजी की मात्रा कितनी होनी चाहिये, यह उत्पादन के आकार 
पर निर्भर करता है। इसका अनुमान निम्न सिद्धान्तों के श्राधार पर लगाया जा सकता है :-- 
(१) वस्तु के उत्पादन में लगने वाला समय । (२) क्रय की शर्तें। (३) विक्रय को शर्तें । (४) 
उत्पादन की मात्रा । (५) चल सम्पत्ति को द्रव्य में परिवर्तित करने की सुविधा । (६) बाजार के 
रीति-रिवाज । (७) सामयिक उतार-चढ़ाव । 


यदि वस्तु के उत्पादन में अधिक समय लगता है तो व्यवसाय में अ्रधिक कार्येशील 
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पूंजी की आवश्यकता होगी । इसके विपरीत यदि वस्तु-उत्पादन में कम समय लगता है तो कम 
कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी, क्योंकि पू जी का आवागमन शीघ्रता से होगा । इसी प्रकार 
यदि उत्पादन को कच्चा माल खरीदने में श्रघिक समय के लिये साख (उधार) मिल जाती है तो 
उसे कम पूजी चाहिये । इसके विपरीत यदि कच्चे माल के विक्रेता कम समय के लिए साख» 
सुविधायें देते हैँ तो अधिक मात्रा में कार्यशील पूंजी की जरूरत होगी । यदि वह पक्‍के माल को 
बेचने में अधिक समय के लिए साख-सुविधायें देता है, अर्थात्‌ भ्रधिक समय के लिये उघार माल 
बेचता अथवा बाजार के रीति*रिवाज के भ्रनुसार दो या तीन महीनों के लिये उधार पक्का माल 
बेचा जाता है तो उसे अधिक कार्यशील पूंजी चाहिए । इसके विपरीत अवस्थाओ्रों में कम पूजी 
की झावश्यकता होगी । इसी प्रकार यदि व्यवस्ताय में समय-समय पर काफी उतार-चढ़ाव (]00- 
धर&7079) श्राते रहते हैं तो उसे श्रधिक कार्यशील पूंजी रखनी पड़ेगी । यदि सामयिक परिवर्तन 
कम होते हैं, तब कम कार्यशील पूजी चाहिये । 

कार्यशोल पुजी प्राप्त करने के साधन (500०७३5 ण॑ एणाजाए 0०फांशा)--- 

( ) स्वामित्त्वघारी अथवा बेयक्तिक संस्थाओं (70977००-ए (१०४००, 7७) फी दशा 
में---.इन संस्थाओ्रों से हमारा अभिप्राय एकाकी व्यापार, संयुक्त परिवार व्यवसाय तथा सामेदारी 
से है। इनके व्यापार का आकार प्रायः छोटी मात्रा में होता है, क्योंकि इनके आर्थिक साधन 
सावंजनिक संस्थाओं (अर्थात्‌ कम्पनी) के सुकाबले में सीमित होते हैं । स्वामित्त्वधारी संस्था को 
निम्न स्रोतों (5007०८७) के द्वारा कार्यशील पूंजी प्राप्त हो सकती है :--(१) मित्रों तथा सम्ब- 
न्धियों से ऋण लेकर, (२) बैंकों से ऋण लेकर, (३) हुण्डियों द्वारा ऋण लेकर, (४) जन- 
निक्षेप लेकर, (५) किसी पूजी वाले नये साकेदार को लेकर, एवं (६) विशिष्ट संस्थाओं तथा 
सरकार से ऋण लेकर । 

( १ ) मित्रों तथा सम्बन्धियों से ऋण लेकर---यदि व्यवसाय के स्वामी स्वयं इतने 
धनाड्य नहीं होते कि व्यवसाय अथवा उद्योग की बढ़ती हुई पूंजी सम्बन्धी आवश्यकताओं को 
पुरा कर सके तो उन्हें अपने मित्रों तथा सम्बन्धियों से उधार घन लेना पड़ता है। यह धन 
निश्चित ब्याज-दर पर तथा निश्चित अवधि के लिये लिया जा सकता है। 


( २ ) बेंकों से ऋण लेकर--प्रावश्यकता पड़ने पर व्यापारिक बैंकों से भी ऋण लिया 
जा सकता है। बहुधा व्यापारिक बेंक अस्थायी रूप से ऋण दिया करती हैं तथा ऋण देने से 
पूर्वे ये ऋण लेने वाले की साख तथा प्रतिष्ठा आदि का भी विचार करती हैं। इन बैद्धों में प्राय: 
ऐसे विभाग होते हैं जो बाजार की स्थिति तथा ग्राहकों की आराथिक दशा एवं व्यवहार का पूरा 
ज्ञान रखते हैं। ये विभाग बहुधा ग्राहकों के स्थितिविवरण (866 ० 47478) तथा अन्य लेखों 
का निरीक्षण करके ओर गुप्त रूप से श्रन्य स्रोतों द्वारा सूचनायें प्राप्त करके अपनी पुरी-पूरी 
जानकारी रखते हैं। अत: किसी भी व्यापारी भ्रथवा उद्योगपति को ऋण देने से पूर्व बंक अपने 
इस विभाग को विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का आदेश देते हैं। इसके पश्चात ही यह निर्णय 
किया जाता है कि ऋण दिया जाय अथवा नहीं। यदि ऋण दिया जाना है तो उसकी मात्रा, 
भ्रवधि व शर्त क्या होती चाहिये--यह सब उपरोक्त विभाग की रिपोर्ट पर ही निर्भर करता है। 
भारत में यह ऋण ग्राहक की जमानत या प्रतिभूति लेकर ही दिया जाता है । 

( ३ ) हुण्डियों (त्रण07065) द्वारा--सबसे अधिक प्रचलित एवं प्रसिद्ध पद्धति जोकि 
भारत में व्यावसायिक अर्थ-पूति के लिए अपनाई जाती है वह हुण्डियों द्वारा घन लेना है। 
जनता से व्यापार के लिये धन लेने की यह शत्यन्त प्राचीन पद्धति है और विशेषकर यहाँ के 
निवासियों से ही ऋण लेने की यह बड़ी पुरानी रीति है। कुछ लेखकों की राय से “हुण्डी” शब्द 
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फारसी का जान पड़ता है झौर इसका श्रर्थ “संग्रह करता” या “इकट्ठा करना” होता है। कुछ 
लेखक इस “हुण्डी” शब्द को हिन्दी या हिन्दू शब्द का अपश्रश रूप बतलाते हैं। कुछ भी हो, 
हिन्दू या हिन्दी का हुण्डी होना कुछ यथार्थ प्रतीत होता है, क्योंकि इस हुण्डी की प्रथा का प्रचलन 
भी अत्यन्त प्राचीन काल से पाया जाता है। इसके लिए एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है कि 
प्राचीन काल में वस्तुपाल तेजपाल ने अ्रहमदाबाद के नगरसेठ से १० करोड़ की एक हुण्डी भुनाई 
थी और उसी धन से आबू के पवत पर दिलवारा के मन्दिरों का निर्माण कराया था। इसी प्रकार 
लगभग २,५०० वर्ष पहले की एक और कहानी प्रचलित है कि श्रीकृष्ण के जीवन-काल में छूनागढ़ 
के नरसिंह मेहता ने द्वारिका के सेठ सालमशाह से एक हुण्डी भूनाई थी । 

यद्यपि यह हुण्डी की पद्धति अत्यन्त प्राचीन काल से प्रचलित है, परन्तु फिर भी अभी 
तक इसकी कोई वैधानिक परिभाषा नहीं मिलती | १८८१ के भारतीय परक्राम्य विलेख विधान 
(79999 ]०९०४४०॥७ [78777767६ 30० ० 88]) की धारा ५ में विनिमय-पत्र (आओ ० 
एड5०09726) की परिभाषा मिलती है, जोकि विपत्रों 0॥5), प्रतिज्ञा-पत्रों (0707/5807ए २०४४) 
तथा घनादेशों (0॥०५४०७) पर लागू होती है। हुण्डी उक्त विधान के शअ्रन्त्गंत दी हुई परिभाषा 
के अन्दर नहीं श्राती । हुण्डी तो यहाँ की रूढ़ियत वस्तु है, जो कितनी ही व्यापारिक एवं सामा- 
जिक संस्थाओं तथा व्यक्तियों के व्यवहार में श्राती है तथा इसकी श्रवधि निश्चित रहती है और 
उसी भ्रवधि पर भुगतान करना श्रावश्यक होता है । विधान की दृष्टि से जब कोई परिभाषा नहीं 
मिलती तो हुण्डी को विनिमय-प्त्र (४ ० 5णाआ2०) कह सकते हैं। साधारण शब्दों में तो 
हुण्डी की व्याख्या इस प्रकार हो सकती है कि हुण्डी एक लिखित आदेश होता है, जो प्रायः एक 
निबंन्ध-रहित ((77०07000047) रहता है भ्रौर जो एक निश्चित श्रवधि पर एक व्यक्ति द्वारा 
दूसरे को भुगतान करने के लिये किया जाता'है एवं भुगतान करने वाली निश्चित राशि तथा 
उस व्यक्ति का नाम उसमें लिखा जाता है। संक्षेप में, छघार इलिये धन के लिये धन के निश्चित 
भ्रवधि पर भुगतान करने के लिये निबंन्ध-रहित लिखित भ्रादेश को हुण्डी कहते हैं । 

इसके साथ ही यह ध्यान रखना चाहिये कि हुण्डी एक भप्रन्तर्दशीय विनिमय-पत्र (0- 
]870'9॥ ० ४500७॥89०) नहीं है। हुण्डी का प्रमुख कार्य एक व्यापारी को धन प्राप्त करने के लिए 
समर्थ बनाना होता है। एक व्यापारी, जिसे धन की झावश्यकता होती है तो वह अपने अभिकर्ता 
(0४०7) द्वारा स्वयं हुण्डी लेता है तथा उसमें दिये हुये व्यक्ति को निश्चित झ्वधि पर उस धन 
को देने के लिये बाध्य होता है । जिस व्यक्ति के लिये हुण्डी बनाई जाती है वह उधार लेने वाला 
होता है तथा उसमें लिखी हुई धनराशि का वह देनदार होता है शोर उसमें निश्चित की हुई 
झवधि तक ही वह धत का उपयोग कर सकता है। उस अवधि के बीतने पर उस घन को निश्चित 
ब्याज-सहित लौठाना पड़ता है। इस प्रकार की हुण्डी “मुहृती” या 'मिती हुण्डी” कहलाती है । 

( ४ ) जन-निक्षेप (?7000 00००) लैकर--यदि व्यापारी की साख है एवं लोगों 
को उसकी झ्राथिक दशा पर प्ूरा-पुरा विश्वास हो तो लोग उसके पास अपनी घन-राशि जमा 
कर देते हैं। इस प्रकार व्यापारी को बिना किसी प्रकार का ब्याज दिये हुये झ्रथवा नाम-मात्र का 
ब्याज देने पर पर्याप्त मात्रा में का्यंशील पू जी प्राप्त हो जाती है। भ्रावश्यकता पड़ने पर जमा 
करने वाला चाहे जब भ्रपने धन को वापस माँग सकता है। ऐसी दशा में उनको वह घन वापस 
करना ही पड़ता है, क्योंकि वापस न करने पर उसकी व्यापारिक साख समाप्त हो जाती है तथा 
लोगों का विश्वास समाप्त हो जाता है। इस प्रकार का जन-निक्षेप ग्रामों में, अहमदाबाद व 
बम्बई में अधिक मात्रा में मिलता है । 

(५ ) किसी प्‌जोी बाले नये साफेदार को लेशर--साम्रेदारी संस्था में जब अधिक 
पूंजी की आ्रावश्यकता होती है तो उपरोक्त दो गई रीतियों का प्रयोग न करके व्यापार में किसी' 
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ऐसे नये साफ्रेशर को सम्मिलित कर लेते हैं जिसके पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी हो | इस प्रकार 
व्यवसाय के लिये बिना ब्याज के अतिरिक्त पुजी मिल जाती है। साथ में प्रबन्ध-सम्वन्धी अन्य 
लाभ भी प्राप्त हो जाते हैं । 

( ६ ) विशिष्ट संस्थानों एवं सरकार से ऋण लेकर--भारत को स्वतन्त्रता मिलने 
से पूर्व यहाँ ऋण देने वाली संस्थाओं का भारी अभाव था, किन्तु हमारी राष्ट्रीय सरकार ने ऐसी 
कई संस्थाग्रों करी स्थापना की है जोकि उचित शर्तों पर व्यापार एवं उद्योग के विकास-कार्यक्रमों 
के लिए ऋण देने को तैयार हैं। इतका वर्णन अगले अध्याय में क्रिया गया है। यही नहीं, भारत 
तथा राज्य सरकारें भी इस दिशा में ऋण देने को तत्पर हैं । 

(॥ ) कम्पनी या श्रवेयक्तिक संस्थाओं का श्रथे-प्रबन्धन (सतर्मयाणं08 ० (0०0॥- 
एब065 ० ए07-2?05फ॒छं807ए (07०७775)--कम्पनी या श्रवैयक्तिक संस्थायें निम्न ज्लोतों 
(8007००७) द्वारा कार्यशील पूजी प्राप्त कर सकती हैं :---(१) व्यापारिक बेंकों से ऋण द्वारा । 
(२) सा्वंजनिक निक्षेप'ह्वारा । (३) प्रबन्ध अभिकर्त्ता द्वारा। (४) देशी बेंकसं के द्वारा | (५) 
अजित आय के पुन: ,विनियोग द्वारा। (६) हास-कोष (0०ए०८ं7०० ह#पा0) द्वारा। (७) 
श्रौद्योगिक वित्त निगम द्वारा । एवं (८) प्रन्य विशिष्ट संस्थाओं के द्वारा । 

[उपयुक्त स्रोतों का विस्तृत वर्णन अगले अध्याय के अन्तर्गत किया गया है ।] 
द्रबित पृजी (२४४४७ (899)--- 

जिस समय कम्पनी में उसकी सम्पत्ति यथार्थ मूल्य से श्रधिक . दिखाई जाती है तो उस 
समय अधिक घन के बराबर वाली पूंजी को 'द्रवित पूंजी! कहते हैं! दूसरे शब्दों में, यदि कोई 
कम्पनी सम्पत्ति को उसके वास्तविक मूल्य से अ्रधिक् पर खरीदती है तो कहा जाता है कि उस 
कम्पनी की पूजी '*द्रवित' है। डॉक्टर हसबेंड (07. परए5०७70) तथा डॉ० डॉकरे (0. 
720०८०:४५) के अनुसार, “द्रवित स्कन्ध होने की प्रमुख पहिचान प्रवर्तकों की इच्छा पर निर्भर 
करती हैं, जोकि स्कन्ध का विक्रय करते हैं। यदि जानबूऋकर अ्रंशधारियों के शोषण के उद्देश्य से 
सम्पत्ति का सूल्य बढ़ा दिया जाता है तो '्रवित दशा" का होना निश्चित है ।”! 


पूृजीकरण या श्रर्थ-प्रवन्धन योजना 
((बज़ॉथिाइक्ाणा 07 प्रंपकाएं॥! ?]487) 


पृ जीकरण किसे कहते हैं ?-- 

कम्पनी की श्रर्थ-प्रबन्धन योजना को 'पुजीकरण' कहते हैं। पंजीकरण” “पूंजी” तथा 
धपू जी स्कन्ध' से भिन्न है। पूंजी स्कन्ध में केवल वह पूंजी शामिल होती है जिस पर कम्पनी का 
स्वामित्त्व है। स्वामित्त्व वाली प्रतिभूतियों में केवल भंश झाते हैं । इसके विपरीत पूजीकरण में 
स्वामित्त्व वाली पूजी तथा ऋण द्वारा प्राप्त पूंजी, दोनों ही सम्मिलित होती हैं। ऋण द्वारा 
प्राप्त पूजी में ऋण-पत्र तथा बन्ध-पत्र (83070) दोनों ही सम्मिलित होते हैं । 

किसी भी कम्पनी की सफलता अ्रथवा असफलता उसके “पूजीकरण' अथवा अ्र्थ- 
प्रबन्धत योजना पर निर्भर करती है। किसी भी उद्योग की शअर्थे-व्यवस्था में पूजो की अधिकता 
एवं न्यूनता दोनों ही अहितकर होती हैं। ऐसा होने से कम्पनी की कार्यक्षमता एवं मितव्ययिता 
पर विपरीत प्रमाव पड़ता है। पू जीकरण में पहले कुल सम्पत्ति निश्चित कर ली जाती है। इसके 
पश्चात्‌ इस पूजी को विभिन्न साधनों (४०ए्ा०७७) में बाँठ दिया जाता है। कितनी पृ जी होनी 
चाहिए श्लौर उसको किस प्रकार से एकत्रित किया जाय, इसका उचित अनुमान कम्पती का 
प्रवरतक (0707000) लगाता है। कम्पनी की पूंजी कितनी होनी चाहिए और उस पृजी को 
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विभिन्न प्रकार के अंशों में किस प्रकार से बाँदना चाहिए, इसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं 
है । इसको निश्चित करने के लिए कम्पती की प्रकृति, उत्पादन की मात्रा ओर द्रव्य बाजार की' 
स्थिति को घ्यान में रखना पड़ता है। 

पु जीकरण अ्रथवा श्र्थे-प्रबन्धन योजना को विशेषतायें-- 

किसी भी संयुक्त पूंजी वाली कम्पनी में पुृजीकरण करते समय श्रथवा श्रथें-प्रबन्धन 
की योजना बनाते समय निम्न बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिये :-- 

( १ ) सरलता (शणएणाथाए)--पूंजी एकत्रित करने के साधन सरल तथा कम से 
कम होने चाहिये । इससे पूंजीकरण की योजना में भारी सुविधा रहेगी । 

(२ ) पृर्ण विवेकपूर्ण योजना (7076»8॥/०0 ?97)--कम्पनी के पूजीकरण अथवा 
भ्र्थ-प्रवन्धन की कोई भी योजना तैयार करने से पूर्व विवेक से काम लेता चाहिये। इसके लिये 
ग्रावश्यक है कि कम्पनी के उद्देश्य तथा क्षेत्र को ध्यान में रखकर ही कोई योजना तैयार की 
जाय । 

(३ ) मितव्ययिता (2०070०7५४)--कम्पनी की पूंजीकरण की योजना तैयार करते 
समय मितव्ययिता का भी ध्यान रखा जाता चाहिये । पूजी प्राप्त करने के लिये झनेक प्रकार के 
व्यय करने पड़ते हैं, जेसे---विवरण पत्रिका आदि के विज्ञापन पर व्यय, छुपाई व्यय, अभिगोपन 
कमीशन, दलाली आ्रादि | पुजीकरण की योजना ऐसी हो, जिसमें कि पूजी प्राप्ति के व्यय 
न्यूनतम्‌ हों । 

( ४ ) लोच (#७0007)--कम्पनी की पश्र्थ-प्रबन्धन अथवा पूजीकरण की कोई 
भी योजना क्‍यों न तैयार की जाय, उसमें पर्याप्त 'लोच”! होना आवश्यक है । लोच से अभिप्राय 
भ्रावश्यकतानुसार धन उपलब्ध करने से है । 

(४ ) पूर्ण उपयोगिता (४6७४ एप्न॥9)--प्रूजीकरण की योजना ऐसी होनी 
चाहिये कि जिसमें प्‌जी की पूर्ण उपयोगिता का लाम उठाया जा सके । अति-पूजीकरण तथा 
श्रव-प्‌ु जीकरण दोनों ही हानिकारक हैं। पूर्ण उपयोगिता के लिये उचित पूजीकरण होना 
चाहिये । 

( ६ ) वरलता (/4०ं०४४)--अ्रत्येक कम्पनी को अपनी सम्पत्ति का एक निश्चित 
प्रतिशत भाग नकद (९४5४) के रूप में अवश्य रखना चाहिये | इसके अभाव में कम्पनी का कार्यें 
चाहे जब रुक सकता है! 

( ७ ) श्राकस्मिक घटनाश्नरों के लिये व्यवस्था (?70पएांझ्रं0०0 0 ४ए७४००ए)-- 
कम्पनी के पू जीकरण की योजना तैयार करते समय भावी आकस्मिक घटनाओं के लिये कुछ न 
कुछ व्यवस्था अ्रवश्य रखनी चाहिये; श्रर्थात्‌ पुजी का कुछ भाग कोष (२८४४९९७) के रूप में 


भ्रवश्य रखना चाहिये । 
भ्रति पू जीकरण 
(0ए७ (2एां(था52007) 

अ्रति पृ जोकरण से श्राशय-- 

जब कम्पनी की लाभोपार्जन शक्ति कम हो और उसमें आवश्यकता से अ्रधिक पूजी 
लगा दी हो तो उसे भ्रतिपू जीकरण कहेंगे । श्री घोष तथा ओमप्रकाश के अनुसार अति पूजीकरण. 
का भ्रय॑ है कि “कम्पनी इतना भी लामोपाजंन नहीं करती, जिससे उसकी प्रतिभूतियाँ सम मुल्य 
(5६ ९47) पर बिक सकें |”! श्री गस्टेनबर्गं (5७8०75एाष्टा)) के अनुसार, “एक निगम अति 
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पुजीकरण से ग्रस्त उप्त समय होता है जबकि इसकी आय निर्मित अंशों तथा बन्धकों (80005) 
पर समुचित दर से लाभांश बाँठने के लिये अ्पर्याप्त हो अबबा प्रतिभृतियों का देय मूल्य सम्प- 
त्तियों के चानू मुल्य से अधिक हो ।? अमेरिका में निगम से अ्रभिप्राय कम्पनी से लगाया जाता 
हैं । इस प्रकार अतिपुजीकरण वाली कम्पती में विनियोग किये गये धत का उचित उपयोग 
नहीं होता है । 

अंति पु जीकरण के कारण-- 

एक व्यावसायिक अथवा श्रौद्योगिक संस्या में परोक्ष प्रतत्रा अ्परोक्ष रूप में अतिपू्‌ जी- 
कररा के निम्न कारण हो सकते हैं :---(१) झ्रावश्यकता से अधिक पूंजी का निर्गेमन, (२) ऋणों 
पर अत्यधिक दर से ब्याज देना, (३) समृद्धिकाल में कम्पती का निर्माण होना, (४) घिसावद 
आदि के लिये समुचित व्यवस्था का पअ्रभाव होता, (५) समुचित कोषों का अभाव होना, 
(६) अत्यधिक मूल्यों पर सम्पत्ति का क्रय करना, (७) अत्यधिक पूंजीगत व्यय होना, एवं (८) 
किसी कम्पनी का भ्रति पंजीकरण सरकार द्वारा श्रत्यधिक कर लगाये जाने के कारण भी हो 
सकता है। 
श्रति पु जीकरण के दोष-- 

(१) अंशों का श्रद्धित मूल्य (73०० शाप) बाजार मूल्य (४०7८० ७४७४) से 
कम रह जाता है, जिससे अंशधारियों को हानि होती है। (२) श्रमिक्रों की हानि होती है, क्योंकि 
उन्हें उचित मजदूरी व कल्याण (फ०थव्वि८) सम्बन्धी सुविधायें यह कहकर नहीं दी जातीं कि 
लाभ कम हुआ है। (३) अंशों के बाजार मूल्यों में गिरावट झा जाने से कम्पनी की साख को 
भारी क्षति पहुंचती है और भविष्य में अतिरिक्त पूजी प्राप्त करना दुलेभ हो जाता है। (४) अति 
पुजीकरण से उद्योग में अनिश्चितता का बातावरण उत्पन्न हो जाता है। ऐसे वातावरण से 
विवेकहीन सट्टेबाजी को प्रोत्साहन सिलता है। (५) कभी-कभी अनुचित रीतियों से लाभ को 
बढ़ा हुआ दिखाया जाता है ग्रथवा लाम के अभाव को छिपाया जाता है। (६) लाभ कम होने 
के कारण विभिन्न प्रकार के कोषों की स्थापना नहीं हो पाती, जिससे कम्पनी की भावी कार्य- 
क्षमता कम हो जाती है। (७) अति पूजीकरण की दघ्या में सुरक्षा की एक भ्रान्तिमुलक घारणा 
उत्पन्न दो जाती है, क्‍योंकि श्ननाजित लाभ ((76शा7ए०। ?705) देकर समृद्धि का प्रदर्शन 
मात्र किया जाता है। (८) औद्योगिक विनियोग से लाभों का विश्वास हटने लगता है। (६) 
अ्रतिष्पू जीकरण से देश के आथिक साधनों का दुरुपयोग होता है। (१०) अतिपू जीकरण से 
कम्पनियों का अस्तित्व तक खतरे में पड़ जाता है। (११) एक अति पूजीकृत संस्था अपने 
उत्पादन की कीमतों में वृद्धि करने अथवा उसका स्तर गिराने का प्रयत्न करती है, जिससे 
उपभोक्ताओं का शोषण होता है ॥ (१२) लाभों की मात्रा बढ़ा कर दिखाई जाती है अथवा यह 
स्पष्ट नहीं किया जाता कि वास्तव में लाभ है भी कि नहीं । 

अ्रव या अल्प पृ जीकरण 
(ए7908-९ [आ(9॥82707) 
ग्रव-प्‌ जोकरण किसे कहते हैं ?-- । 


यदि व्यवसाय अथवा उद्योग में आवश्यकता से कम पूजी लगी है तो उसे अ्रवप्‌ जी- 
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करण कहेंगे । 'प्रव-पजीकरण' “अतिपू जीकरण' का बिल्कुल विलोम होता है। अतिपूजीकरण' 
की दशा में पूजी की बहुतायत होती है, जबकि अवपु जीकरण' में प्रारम्भ से ही पूजी का भारी 
अभाव होता है। थ्री गर्टस्तबर्य के अनुसार, “एक कम्पनी (निगम) उस समय अव-पूजीकररण 
से प्रस्त होती है जबकि इसके द्वारा अपती प्रतिभुतियों पर लाभांश की दर अपने ही वर्ग की अन्य 
कम्पनियों की तुलना में अ्रत्यधिक हो श्रथवा उसके पास इतनी कम पूजी हो कि उसका व्यापार 
चलाना कठिन हो ।” इसका दुखद परिणाम यह होता है कि कुछ श्रवधि के बाद ही उद्योग 
अथवा व्यवसाय के पैर लड़खड़ाने लगते हैं और उसका शअ्नन्त हो जाता है। यही कारण है कि 
भारतीय कम्पनी अधिनियम, १६५६ में न्यूनतम अ्रभिदान राशि (शीशांगएा $0585०7७0०॥) 
की व्यवस्था की गई, जिसको प्राप्त किये बिता कोई भी सावेजनिक संयुक्त-पू जी वाली' कम्पनी 
अपने अंशों का आबण्टन नहीं कर सकती । 
श्रव-पु जीकरण के कारण-- 

एक व्यावसायिक अ्रथवा ओऔद्योग्रिक संस्था में श्रव-पुजीकरण के परोक्ष अथवा 
अपरोक्ष रूप में निम्न कारण हो सकते हैं:--(१) पू जी सम्बन्धी श्रावश्यकताओं का ठीक-ठीक श्रनु- 
मान ने लगाया जानता, (२) भविष्य में आय का कम अनुमान लगाना, (३) आय में अदृश्य वृद्धि 
होना (जैसे--सम्पत्तियों के गुल्यों में भारी बुद्धि होवा), (४) अ्रत्यधिक कोषों की स्थापना होना, 
(५) पूंजी न मिलने का भय होना, तथा (६) कम्पनी पर नियन्त्रण रखने की भावना होना । 
अव-प्‌ जीकरण के दोष-- ह 

(१) कम्पनी के समापन का भय उत्पन्न होना, (२) ऋण-पूजी पर निर्भर होना, 
(३) श्रमिकों तथा अन्य कमेचारियों की माँगों में वृद्धि होना, (४) कम्पनी के अंशों में परि- 
कल्पना का पनपना, (५) उपभोक्ताओं में यह भ्रम उत्पन्न होता कि उनसे वस्तुग्नों का मूल्य श्रधिक 
लिया जा रहा है, तथा (६) आय का एक बड़ा भाग ब्याज के रूप में देना । 

पृ जी मिलान 
((४2) (5६४४78) 

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी व्यवसाय श्रथवा उद्योग में “अति- 
पुजीकरण' (श्रर्थात १ जी की अधिकता) तथा “अ्रव-पू जीकरण' (ँ्रर्थात पूंजी की न्यूनता) दोनों 
ही अहितिकर होते हैं। अ्रतएव योजनाकर्त्ता को पहले ही पूंजी को इस प्रकार व्यवस्थित करना 
चाहिए कि उसका मिलान (06%778) हो सके । पूुजी-मिलान का आशय यह है कि विभिन्न 
प्रतिभूतियों के कुल मूल्य का सम्पूर्ण पृजी से कुछ निश्चित सम्बन्ध होता है। यदि सम्पूर्ण पूंजी 
के अनुपात में साधारण अंश (07आशक्ाए $॥&76७) कम निर्मित किये जायें श्रर्थात्‌ साधारण 
अंश-पू जी के मुकाबले में उधार ली गई पूंजी (/06007ए7९5 800 ,0878) का अनुपात अधिक 
हो तो.उसे अंशों का अधिक मिलान (प्लाष्ठा ठव्थांग8 "शशा॥)) कहेंगे । उदाहरणार्थ; यदि 
किसी कम्पनी में उसकी कुल २० लाख रु० की पूजी में से ६ लाख रु० केवल साधारण 
अंशों के लिये रखा जाता है तथा शेष घत ऋण-पत्नों आदि के लिये रखा जाता है तो कम्पनी 
की पू जी अधिक मिलान (पा80 056७7४78) वाली होगी और उसके साधारण श्रंश उच्च मिलान 
वाले (छाष्टा। 56४60) अंश कहे जायेंगे । जितना अधिक उच्च मिलान होता है उतनी ही झ्रधिक 
साधारण अंशों में परिकल्पना पाई जाती है। इसके विपरीत यदि साधारण अ्रंश-पू'जी का अनु- 
पात ऋणात्मक (060श0प7६5 ४॥0 0708) से अधिक हो तो उसको निम्न ([.0७) मिलान 
कहते हैं, जेसे--यदि किसी कम्पनी की कुल' पूंजी २० लाख २० है भ्रथवा १५ लाख रु० के 
साधारण अंश निर्गंमित करती है तो उस अनुपात को निम्त मिलान (.0ज़ 06778) कहा 


[ ६९५ 


जायेगा । अतएव पंजी की स्थिति हढ़ रखने तथा उद्योग एवं व्यवसाय की साख में दिनों-दिन 
घृद्धि के लिये यह झ्रावश्यक है कि पूंजी का उचित मिलान (९707० 5८8४ 7४) हो । 


- पृजी कलेवर का आदर्श स्वरूप 
(066 8907 ० (8ए७/४8 $0प८ए/८) 


किसी कम्पनी के व्यापार को प्रारम्भ करने से पूर्व उसके लिए आवश्यक पूंजी का 
अनुमान लगा लिया जाता है। उसके उपरान्त यह विचार करना चाहिए कि वह पूंजी किस रूप 
में एकन्रित की जायेगी | कम्पनी विधान, १९६५६ के अनुसार अंश दो प्रकार के होते हैं: (१) 
साधारण श्रंश (07रकाद्वाए 50865), तथा (२) पूर्वाधिकारी अ्रश (ए०४४ि०7०४ं६ा 804765) । 
कौनसे श्रंश का निर्गमेमन किया जाय ? क्‍या ऋणा[-पत्र (260०॥07४७) एवं जनता से निरक्षिप 
(९००४८ 7०9) द्वारा पुजी प्राप्त की जाय ? यदि हाँ, तो किस सीमा तक इस स्रोत से 
पूजी प्राप्त की जाय ? ये सभी बातें विभिन्न घटकों पर निर्भर करती हैं, जो निम्नलिखित हैं :--- 

( १ ) शक्तिशलो विनियोक्ताश्रों की आवश्यकतायें (२०९प्रए०आथांड 00 एगलाहंक। 
[776४078)--बहुघा सभी कम्पनियाँ अधिक से अधिक मात्रा में विनियोक्ताओं को यसुविधायें देने 
के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियाँ निगंमित किया करती हैं। सभी विनियोक्ता एक जेसे 
स्वमाव के नहीं होते, कुछ उत्तमें अधिक चौकन्ने होते हैं, कुछ कम होते हैं; और कुछ साहसी 
मनोवृत्ति के होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विनियोक्ताओ्ों के पास पर्याप्त धत विनियोग के लिये 
रहता है, जिसे वे सुगभतापूर्वक लगा भी सकते हैं, जबकि कुछ लोगों के पास अधिक धन न होकर 
केवल झाय का थोड़ा-सा भाग ही लगाने के लिये शेष रहता है और उसका विनियोग करते समय 
भी वे दस बार सोचते हैं। इस तरह विनियोक्ताओ्रों में स्वभाव एवं आर्थिक दृष्टि से पर्याप्त 
श्रन्तर होता है। इसी कारण उनके विभिन्न स्वभाव एवं उनकी भिन्न-भिन्न आथिक दशाओं को 
देखकर कम्पनियाँ भी विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियाँ (5८८प7४68) निर्मेमित किया करती हैं और 
उनकी झावश्यकताओं के अनुसार ही उनके लेने के लिए प्रस्ताव किया करती हैं । 

( २ ) कम्पनी के व्यवसाय का स्वरूप (]६एा० ० (07?काए!३ छपन्‍श्ना085)--- 
पूजी के स्वरूप का निश्चय करने के लिये कम्पनी के व्यापार का स्वरूप जानना नितान्त झआव- 
श्यक होता है। उदाहरणार्थ, जिन कम्पनियों की आय प्राय; निश्चित होती है (जैसे--छलूट मिल, 
चीनी की मिलें, जनता की उपयोगी संस्यायें आदि) उनमें पूर्वाधिकारी अ्ंशों (?/४८/०॥०० 
588783) का निर्गममन हितकर होता है, क्योंकि उन पर निश्चित लाभांश सुविधापूर्वक दिया जा 
सकता है। इसी प्रकार जिस कम्पनी की सम्पत्ति तरल (/धुणांठ) है, श्र्थात्‌ जिसे सुगमता से 
बेचा जा सकता है तथा जिसके लाभ में अधिक परिवतंन होने की सम्भावना नहीं है तो ऐसी 
दशा में उसके लिये ऋण-पत्र निर्गंमित करना सुविधाजनक रहता है। इस सम्बन्ध में यह ध्यान 
रखना चाहिये कि कोई भी कम्पनी जोकि पूर्वाधिकारी अंशों अथवा ऋण-पत्रों का निर्गेगनन करना 
चाहती है, उसे ऐसे व्यापार में लगा रहना चाहिये जो परिकाल्पतिक ($79००४७४५९) प्रकृति का 
न हो तथा जिसमें नियमपूर्वक पूर्वाधिकारी अंशों, ऋण-पत्रों श्रादि का ब्याज देने के लिये पर्याप्त 
लाभ होता रहता है । इसके विपरीत, यदि कोई व्यवसाय परिकाल्पनिक प्रकृति का है या अधिक 
जोखिम उठाने वाला अथवा लाभ की मात्रा अनिश्चित है, या पर्याप्त लान कमाने वाला नहीं 
है तो व्यापार की पूंजी का अधिकांश भाग साधारण अंशों (07#7»97 $04॥6७) के रूप में ही 
रहना चाहिए। 

( ३ ) नियन्त्रण की अभिलाषा (0८४78 40 7२७४४॥ (0०70०))--यदि कम्पनी के 
प्रवर्तक अथवा प्रबन्ध-अभिकर्त्ता व्यवसाय का नियन्त्रण अपने ही हाथों में सुरक्षित रखना चाहते 

व्योँ० स७० ॥ हैं, 


६६ ॥३॥ 


हैं, तो प्रायः ऐसी प्रतिभूतियाँ निर्मेमित की जाती हैं, जिनमें श्रधिक सुविधायें हों क्‍योंकि कुछ 
विनियोगक इन विशेष सुविधाओं के लिये अपना मताधिकार त्यागने को प्रस्तुत ह? जायेंगे । इस 
प्रकार प्रधिक मताधिकार वाले अधिक अंशों का क्रय करके प्रवर्तक प्रबन्धअभिकर्त्ता कम्पती के 
व्यापार पर अपना नियन्त्रण स्थापित करने में सफल हो जाते हैं । 

(४ ) मुव्रा-बाजार की स्थिति (१(०7०ए (७77० (०7०० ं।0०॥)--पूंजी का कलेवर 
निश्चित करते समय मुद्रा-बाजार की स्थिति का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिये । यदि समृद्धि- 
काल (3007 7८४०१) है तो झंशों का निर्मेमनन करना लाभदायक होगा, क्‍योंकि अधिक लाभ 
होने के कारण इन्हें प्रब्याजि (27०ए४००७) पर भी निर्गमेमित किया जा सक ता है। इसके विप« 
रीत भनन्‍्दीकाल (00८5० ९०700) में ऋण-पत्नों का निर्गेमन करना हितकर होगा, क्योंकि 
ब्यांज की दर कम होने के कारण इन्हें कम ब्याज पर निर्गंमित किया जा सकता है । इसके स्थान 
पर अंशों का निर्मेमनन किया जाय तो ख्राम कम होने के कारण जनता श्रृंश खरीदना पसन्द नहीं 
करेगी । | 

(४ ) पूजी निर्मेमन पर व्यय--प्रंश निर्गमेमित करते समय उनके निर्गेमन पर होने 
वाले व्यय को भी ध्यान में रखा जाता चाहिये । श्रनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है 
कि यदि कोई कम्पनी एक ही प्रकार के प्रंशों का निर्गनन करके पूजी प्राप्त करती है तो उसे 
विभिन्न प्रकार के अंशों के निर्गेमतन पर होने वाले व्यय की तुलना में श्रधिक व्यय सहन करना पड़ता 
है। अ्तएव विभिन्न प्रकार के श्रंथों को नि्गंमित करना सदेव मितव्ययी रहता है। 

( ६ ) पूंजी कलेवर को लोच (उछांणोए ण (8णॉंां $7ए७प्ा०)--पू जी का 
कलेवर ऐसा होना चाहिये कि भविष्य में किसी भी प्रकार की बाधायें उत्पन्न न हों, अर्थात्‌ 
कम्पनी का भावी विकास सुविधापूर्वक किया जा सके । झतएवं वर्तेमान अर्थ-प्रबन्धन की आव- 
श्यकताओं के साथ-साथ भावी (फ्र्पाष्ा०) झ्रावश्यकताओों का भी ध्यान रखना चाहिये । इसके 
लिए श्रधिकृृत पूंजी (8&0079०0 (७७) की मात्रा सदैव आवश्यकता से भ्रधिक निर्धारित 
करनी चाहिये। झतएव अधिक श्रच्छी (सुहढ़) कम्पनियाँ अपने ऋण-पत्रों को प्रारम्म में निर्मेमित 
न करके उन्हें किसी श्रावश्यकता के समय के ल्विए उठा रखती हैं । 

(७ ) पूंजी मिल्राव ((४9४६3॥ 5०७778)--इनका वर्ण इसी श्रध्याय के पिछले 
पृष्ठों पर किया जा चुका है । 

( ८ ) पारस्परिक श्रधिकार (४०४४४ ॥श805)--पूंजी कलेवर निर्धारित कर लेने 
के उपरान्त प्रवतंकों को यह भी देखना चाहिये कि विभिन्न प्रकार की प्रतिभुतियों पर जो मता- 
घिकार हैं, वे समुचित एवं न्‍्याय-संबत (97 &70 ॥२०४४०॥०४०।6) हैं । पूर्वांधिकार अ्रंशों तथा 
ऋण-पत्नों सम्बन्धी क्राय की दर का निश्चय सर्देव उनके निर्गमेमन के समय बाजार में उसी प्रकार 
की प्रतिभूृतियों का अध्ययन करने के पश्चात्‌ करना चाहिए। ऋण-पत्रों तथा विमोचनशील 
(/२०१०८०४०४।४) पूर्वाधिकार अ्ंशों का पुनभु मतान (२८०४५7०९०॥ भली प्रकार कम्पनी की 
शक्ति के अन्तर्गत ही होना चाहिए । 


एाापऋररछाएर (एए४8४70घष5 : 
१. “अब एवं अतिपूजीकरण में अव-प्‌जीकरण अपेक्षाकृत कम बुरा है, किन्तु फिर भी दोनों 
को हतोत्साहित करता चाहिए तथा हमारा श्रादर्श होना चाहिए उचित पूजीकरण ।” 
विवेचना कीजिए । द 
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. [संकेत--प्रव-पू जीकरण से आशय तथा उसके दोष; अतिपूजीकरण से आशय तथा 
उसके दोष: अतिपू जीकरण बनाम अ्वपू जीकरण । निष्कर्ष---अतिपू जीकरण की तुलना 
में भ्रवन्यू जीकरण श्र ८्ठ है परन्तु दोनों प्रवत्तियों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, 
क्योंकि दोनों ही दोषों से परिपृर्ण हैं। उपाय--उचित पूजीकरण पर बल दिया जाना 
चाहिये ।] 

एक औद्योगिक सद्भठन में पूजी की झ्रावश्यकताशों का अनुमान झाप केसे करेंगे ? 

(मेरठ, १९७२) 
एक नई कम्पनी की प्रारस्मिक पूंजी निर्धारित करने के लिये आप जिन सिद्धान्तों को 
प्रतिपादित करते हों उनकी विवेचना कीजिये | यह पूंजी आप किस प्रकार जुटायेंगे ? 

(मेरठ, १६७१) 
एक व्यापारी किन*किन साधनों द्वारा अपने लिए पूजी प्राप्त कर सकता है ? 

(उदयपुर, १६६६; आगरा, १६६४) 
[स्कु त--एक व्यापारी अथवा वैयक्तिक संस्था के पुजी प्राप्ति के साधन--() निजी 
पृजी लगाकर; () मित्रों तथा सम्बन्धियों से ऋण लेकर; (8) महा जनों से ऋण लेकर; 
09) बकों से ऋण लेकर; (४) सरकार से ऋणा लेकर ।] 
आधुनिक व्यापार की आथिक आवश्यकतायें क्‍या हैं ? भारत में इन आवश्यकताओं की 
पूति किस प्रकार से होती है ? (आगरा, १६६५) 
प्रस्तावित सावंजनिक कम्पनी की पू जी कलेवर का निर्माण करते समय किन-किन बातों 
को घ्यान में रखना चाहिये ? 
कार्यशील पूंजी की परिभाषा दीजिये तथा एक निर्माणी संस्था के लिये इसके महत्त्व की 
विवेचना की जिये । एक नवीन व्यावसायिक संस्था की कार्यशील पूजी सम्बन्धी आव- 
श्तकताओं का अनुमान लगाने के लिये श्राप किन घटकों को ध्यान में रखेंगे ? 

(जीवाजी, १६६६) 

0) श्रति पूंजीकरण तथा (४) अझव-पू जीकरण की परिभाषा दीजिये । प्रत्येक स्थिति को 
जन्म देने वाली परिस्थितियों को उदाहरण सहित समभझराइये । इनको दूर करने के लिये 
कोन से उपाय अ्रपनाने चाहिये और क्‍यों ? 
निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये :--() द्रवित पूंजी (शन्‍्ा॥०१ (१४७४४); 
(7) चल पू जी (008008 (४००); (॥) बतिपुजीकरण (0पए८-८४आ७758007); 
(0९) पूंजी मिलान (08ए 062078) । (दिल्ली, १९६७ एवं १६७१) 
(०) अबन्पू जीकरण (ए7667 08ए(थ58807) । (दिल्ली, १६७२) 
(एं) का्यंशील पू जी (०ए८॥8 0४०४४) (जोधपुर, १६७२) 
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भारत में ओद्योगिक प्रँजी प्राप्त करने के साधन 


(सशला0०05 ण॑ रिज्वांजंगए शावाडइतांगे एक्काडओं गा पाशं4) 








प्रारमस्भिक-- 

भारत में. एक संयुक्त प्‌ जी वाली सावंजनिक कम्पनी श्रौद्योगिक श्रथ॑-प्रबन्धन की व्यवस्था 
निम्त साधनों द्वारा करती है :---() स्थायी पूजी--(१) अंश-निर्गेमनत द्वारा। (२) ऋण-पत्र 
निर्गेमन द्वारा । 07) कार्यशील पूजी--( १) व्यापारिक बेंकों से ऋण द्वारा। (२) सार्वजनिक 
निक्षेप द्वारा । (३) प्रबन्ध अभिकर्त्ता द्वारा । (४) देशी बेंकर्स द्वारा। (५) श्रजित श्राय के पुनः 
वितियोग द्वारा । (६) हास-कोष (70०79/«०ं४४०४ +थयगा0) द्वारा । (७) औद्योगिक वित्त निगम 
द्वारा । एवं (5) अन्य विशिष्ट संस्थाओं द्वारा । 

0) स्थायी पूजी प्राप्त करने के साधन 
(४207003 ० रेक्वाशाए 77560 (७४) 
(१) अ्रंश-निर्गेमन (5876 ० 5॥486६)-- 

उद्योगों के लिये पू जी प्राप्त करने का सर्वोत्तम एवं सबसे सरल साधन अंश-पत्रों का 
निर्गमन है | अंश-पू जी की मात्रा कम्पनी के पा्षेंद्‌ सीमानियम द्वारा निर्धारित की जाती है। 
इस पूजी को प्राप्त करने के लिये विभिन्न प्रकार के विनियोक्ताओों को श्राकषित किया जाता है। 
इस उद्देश्य से कई प्रकार के अंशों का निर्गगनन किया जाता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के श्रंशों 
में विनियोक्तागण अपनी रुचि के भ्रनुसार धत का विनियोग करते हैं । 

श्रंशों का निर्ममन अंकित मूल्य पर (१०एॉआं०४| 07 78०७ '५४]४०), श्रधिक सूल्य पर 
(60 ?थागंप्रा)) अथवा कम मुल्य पर (&६ 7)800770 किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, यदि 
१०० रु० का अंश १०० रु० पर ही निर्गमित किया जाय तो यह अंकित मूल्य पर निर्ममन होगा। 
यदि यही अंश ११० ₹० पर निर्गेमित हो तो यह प्रब्याजि (शशाशंणा 7२४, 0/-) पर निर्गमन 
होगा । इसके विपरीत, यदि यही अंश १०० २० के स्थान पर केवल ६० ₹० पर ही निर्गंसित कर 
दिया जाय तो इस प्रकार का निर्गेमन छूट पर (4६ ॥0800770 कहलायेगा। 
अंशों के प्रकार-- 

भारतीय कम्पनी अधिनियम, १९५६ के भ्रनुसार केवल दो प्रकार के अंश -(क) साधा* 
रण श्रंश अथवा सामान्य अंश (07009 5847 0 80७), तथा (ख) पूर्वाधिकार अ्रंश का 
ही निर्गंमनन किया जा सकता है। 

(॥) साधारण अंश (07077 80988 ० ए५णं४०5)--साधारण श्रंश ऐसे अ्ंशों को 
कहते हैं जिन पर लाभांश तथा समापन के समय' पूजी की वापसी पूर्वाधिकार पअ्ंंशों के बाद की' 
जाती है। सही रूप में साधारण अंशधारी ही कम्पनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। कम्पनी की 
अ्रंश-प्‌ जी में साघारण अ्रशों का सबसे अ्रधिक महत्त्वपूर्ण स्थान होता है | अतएवं यदि इनको 
प्रौद्योगिक वित्त-व्यवस्था की झ्राधारशिला कहा जाय तो कोई अ्रतिशयोक्ति न होगी । 

साधारण अंशों को भी अनेक श्रेणियों में बाँठा जा सकता है। ये श्रेणियाँ प्राय) 
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लाभांश प्राप्त करने की प्राथमिकता के अनुसार होती हैं शर उनके स्वामियों को अंशों की श्रेणियाँ 
के भ्रनुसार ही लाभांश दिया जाता है, जैसे--श्रेणी प्र साधारण अंश, श्रेणी 'ब” साधारण भंश 
इत्यादि । श्रन्य साधारण अंशधारियों की श्रपेक्षा श्रेणी 'अ' के अंशधारियों को पहले लाभांश 
दिया जायेगा । इस प्रकार के अंशों को पूर्वाधिकार साधारण अंश (?'छतथगः०व 07ाभ्ाए 
8508765) भी कहते हैं । 

(7 ) पुर्वाधिका र अंश श्रथवा अधिमान अंश (?/७(६४००४ $॥876४)--वे अंग जिन 
पर अंशधारियों को कुछ विशेष पूर्वाधिकार प्राप्त होते हैं, पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं । पूर्वाधिकार 
अंशधारियों को लाभांश का एक निश्चित भाग पाते का अधिनक्षार होता है अर्यात्‌ लाभांश वित- 
रण के समय ऐसे अंशधारी सबसे श्रागे होते हैं। इनकों लाभांश देने के बाद ही श्रव्य प्रकार 
के अंशधारियों का नम्बर झ्ाता है । लाभांश का भुगतान वापिक अथवा अश्रर्ध-वापिक (पक- 
ए८्थाए) किया जा सकता है । पूर्वाधिकार भंशों को भ्रधिक श्राक़र्षंक् एवं लोकप्रिय बनाने के 
लिए समय-समय पर विभिन्न प्रकार के अधिकार दिये जाते हैं, जो के निम्ननिधित हैं :-- 

कई ) लाभांश सस्बन्धी श्रधिकार (0709705)--ज्रामांश का सबसे पहले भुगतान 
पूर्वाधिकार अ्रंशधारियों को किया जाता है। इसके उपरान्त ही अन्य भ्रंगवारियों का नम्बर श्राता 
है। इन पर मिलने वाला लाभांश संचत्री (0एष्णप्रा॥77०), श्र॑ंचप्री (ँ०७-०प० एॉ४४५८) या 
आंशिक संचयी (?879ए एघ्रगप्रा47ए6) तथा आंशिक झसंचयी (?8&7ए [च००-०परयाण/४०) हो 
सकता है । यदि लामांश प्राप्त करने का भ्रधिकार संचयी है तो इसका श्रयं यह हुआ कि इनको 
लाभांश का पूर्णतः भुगतान न होने की दशा में, भ्रन्य अंशधारियों को उप्त लाभ में से वितरण 
करने से पूर्व संचयी पूर्वाधिकार अंशधारियों ((ए्रताष्ठाथाए० ?/४००७१०७ 50६7 ०००१७४७$) को 
समस्त लाभांश चुकाना होगा । यदि क्विसी वर्ष लाभ कम हो अथवा न हो तो अगले वर्षों में सबसे 
पहले इनके पिछले लाभांश का शेष (छ8]8706 ० 70ए0०70) चुकाना होगा | इसके पश्चात्‌ 
ही उसका वितरण अन्य में किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, इनके लाभांश प्राप्त करने के 
अधिकार का संचय हो जाता है | इप्तके विपरीत यदि पूर्वाधिकार अंश अपचरयी है तो उस अवस्था 
में अंशधारी लाभांश केवल उसी वर्ष प्राप्त कर सकेगा जबकि लाभ हुआ हो, अन्यथा नहीं; अर्थात्‌ 
इसके सा ,का सतच्चय नहीं होता । 

२ ) पूंजी का पुनभु यतान (२८७०४एए०७०६ ० (४फऋञॉ४)--यदि कम्पनी के श्रन्त- 
नियमों में व्यवस्था हो तो कम्पनी के समापन्र की दशा में पूर्वाधिकार अंशधारियों की पू जी का 
भुगतान भअन्य अ्रंशधुपपररियों की अपेक्षा पहले होता है । 

/) बचे हुये लाभ एवं सम्पत्ति में भाग लेना (?क76ं०फु्टांणा व॥ $च्ाफाप5 
शिणी(& 870 3५5८5)--कभी-कभी कम्पनी जब अधिक परिकाल्पनिक ($96०7७7 ४९८) व्यापार 
में व्यस्त रहती है तो पूर्वाधिकार अंशघारियों को अपने अंशों पर निश्चित लाभांश तो मिलता हो 
है, परन्तु इसके साथ ही अ्रन्य अंशधारियों को निश्चित लाभांश देने के उपरान्त जो शेष रहता है| 
उसमें भाग लेने का भी उन्हें अधिकार होता है। जिन अंशों को यह अधिकार होता है उन्हें 
सच्चयी-भागयुक्त पूर्वाधिकार श्रंश (टप्रशापरॉबार8 एक्कांजएब7ा8 ?िर्थ८००७ा०० $॥8:65) कहते 
हैं। ऐसे अंश सुरक्षा की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं । 

( ४ ) व्यापक सभा के श्रधिकार (र8005 ४: 087७४! ](०७४४४)--पूर्वांधिकार 
झ्ंशधारियों के व्यापक सभा सम्बन्धी सूचना, उपस्थिति, मतदान आदि के अधिकारों का समावेश 
कम्पनी के श्रन्तनियमों (%7४06७) में किया जाता है ।। पूर्वांधिकार अंंशधारियों की ही भाँति मत 
देने का अधिकार होता है, परन्तु जब तक लाभांश का वितरण नहीं होता, उस समय तक इनके 
म्ताधिकारों को सीमित कर दिया जाता है, अथवा उस काल तक प्राय: रोक दिया जाता है । 


७० | 


5.(“९ ) सचालकों की नियुक्ति का भ्रधिकार (राह 0 3907०ं7॥ 00760078)--- 
बहुधा पूर्वाधिकार अंशों को भ्रधिक प्राकर्षक बनाने के लिए पूर्वाधिकार अंशघारियों को एक या 
अधिक कम्पनी के सच्चालक नियुक्त करने का भी भ्रधिकार दे दिया जाता है । 

( ६-) परिवतेन सम्बन्धी प्रधिकार (२208 ० (९०॥ए०अंगा)--यदि किसी पूर्वा- 
घिकार अंश की परिवर्तत करने का अधिकार होता है तो वह पूर्वाधिकार प्रंशधारी दूसरी श्रेणी 
के अंशों में उसे परिवर्तित कर सकता है। इसका श्रर्थ यह है कि वह पूर्वाघिकार को साधारण 
अंशों में एक निर्दिष्ट समय तक परिणत कर सकता है। परिवर्तेत का यह श्रधिकार प्राय: 
विमोचनशील पूर्वाधिकार अंशों (020०677806 ?/<७॥८४ $0&7०७) को दिया जाता है । जब 
पुर्वाधिकार अश्रंशों का परिवर्तत का अधिकार रहता है तो वे परिवरतेंनशील पूर्वाधिकार अंश 
(0०४7००४०७ एः<2०००४ 89४68) कहलाते हैं । 

( ७ ) प्रत्याभूति सम्बन्धी भ्धिकार (0027४7०8 7२20॥5)--एक कम्पनी द्वारा 
निर्गेमित पृर्वाधिकार अंश दूसरी कम्पनी द्वारा लाभांश तथा पूजी का पुनभु गतान करने के लिए 
प्रत्याभूति (502737660) होते हैं। ये प्रत्याभुतित पूर्वाधिकार अंश अपने विनियोक्ताशओों को 
पर्याप्त जमानत भी प्रदान करते हैं । 

( ८ ) विमोचन सम्बन्धी श्रधिकार (२०१००॥०४०॥ २2॥05)--पूर्वाधिकार अंशों 
का निर्गमनन करने वाली कम्पनी एक निश्चित भ्रवधि के उपरान्त अ्रथवा एक निदिष्ट सूचना भेजने के 
बाद उन अंशों का विमोचन ((१८०५००७०७) कर सकती है, श्रर्थात्‌ इस प्रकार के पूर्वाधिकार 
अंशों का भुगतान कोई निश्चित सूचना देकर करने का अधिकार कम्पनी का होता है । ऐसे अंश 
विमोचनशील पूर्वाधिकार अंश (२०१९७॥०४४७।४ ?7्षणा०४ 5&!०5) कहलाते हैं। इन अंशों 
का निर्ग मन प्राय: निम्त परिस्थितियों में किया जाता है :--0) जब कोई कम्पनी स्थायी रूप से 
पूजी न चाहते हुए केवल अ्रस्थायी पूंजी का ही संग्रह करती है तब एक निश्चित अ्रवधि के 
उपरान्त भुगतान करने के लिए ऐसे अंशों को वह निर्मेमित किया करती है। (४) जब कम्पनी 
को अधिक पूजी के लिए ऊँची दर पर ब्याज देना पड़ता है और उस ब्याज-दर के गिरने की 
सम्मावना होती है तो पूर्वाधिकार अंशों का निर्गेनत करना कम्पनी के लिए लाभप्रद रहता है, 
क्योंकि आगे चलकर वह उनको निम्न दर वाले अंशों में परिवर्तित कर सकती है। (॥8) जब 
कम्पनी अपने लाभों को भी पूजी में सम्मिलित करने की हृष्टि से अधिलाभांश या बोनस अंशों 
का निर्गेमनन करना चाहती है, तो वह ऐसे अंशों को पूर्वाधिकार अंशों के रूप में उचित ढ्ड् से 
निर्गंमित कर सकती है। इससे यह लाभ होता है कि कम्पनी अतिरिक्त लाभ होने पर भविष्य में 
उन अंशों का भुगतान कर सकती है । 
सामान्य ग्रंश तथा पुर्बाधिकार अंश में अ्रन्तर (960०७ #शक्तत्शा 07ग्राक्षए डीक्षा० 
मभाद एशशशाल९ शा॥९)--- 

सामान्य अंश तथा पूर्वाधिकारी अंश दोनों का निर्मेमन भारतीय कम्पनी भ्रधिनियम के 
झन्तर्गेत किया जाता है। इन दोनों में पर्याप्त अन्तर है, जोकि अग्रिम तालिका से पूर्णतया स्पष्ट 


हो जाता है। 
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ऋस- | श्रन्तर का | | ५ 
सेंक्यों बाय पूर्वाधिकारों अंश सामान्य अंश 
१. | अ्धिसान ; ये अपक्षाकृत ऊंचे अधिमान के. ये सामान्यतः पूर्वाधिकारी अंश 
(0०७0०7४- होते हैं । ! की तुलना में नीचे अभ्रधिमान के 
08007) | होते हैं । 


२. । संचालकों को | इनके धारकों को संचालकों की | इन्हें संचालकों को नियुक्त 
नियुक्त फरना | नियुक्ति करने का सामान्यतः: अ्रधि- | करने का अधिकार होता है । 
कार नहीं होता है । 

३२. | लाभांश की दर| इन पर लामांश दर प्राय: | इन पर लाभांश की दर 
प्रन्तनियमों द्वारा निश्चित रहती | लाभों के अनुसार घटती-बढ़ती 
है । रहती है । 

४. पूंजी की | कम्पनी के समापन पर सामान्य | कम्पनी का समापन होने पर, 

वापसी अंशधारियों की तुलना में इन्हें | सामान्य अ्रंशधारियों को सबसे 
पहले पूजी की वापसी होती है। | अन्त में पूंजी वापस की जाती 


है-। 
५. विमोचन इनके पृर्णदत्त (7एण॥५ 9७0) होने | इनके विमोचन का प्रश्न ही 
(२९१०॥७४००)| पर निर्गमेमनन की शर्तों के श्रनुसार | नहीं उठता । 
इनका विमोचन किया जा सकता है। 
६. लाभांश का | अन्य अ्रंशधारियों की तुलना में | इन्हें पूर्वाधिकारी अंशधारियों 
झधिफार | पूर्वाधिकारी श्रंशधारियों को सबसे | के बाद ही लाभांश पाने का 
पहले लाभांश मिलता है । अ्रधिकार होता है । 
७. मत देने का | सामान्यतः: इन्हें मत देने का | सामान्य अ्रंशधारियों को मत 


अधिकार | अधिकार नहीं होता है। केवन | देने का अधिकार प्राप्त है । 
विशेष परिस्थितियों में ही ऐसा 
झधिकार प्राप्त है । 

ष, विनियोक्तागण | पूर्वाधिकारी अंश प्रायः ऐसे | इनमें प्रायः ऐसे लोग अपने 
विनियोक्तागणों द्वारा क्रय किये | धन का विनियोजन करते हैं जो 
जाते हैं जो नियत दर से आय | झ्राय प्राप्त करने के साथ-साथ 
निरन्तर प्राप्त करते रहना चाहते | अझंशों के मुल्यों में उतार-चढ़ाव 
हैं । में श्रधिक दिलचस्पी रखते हैं, 

जेंसे सटोरिये । 


अंश निगमन से लाभ एवं हानियाँ (5 0एथ्ा।4265 थातएे 7)5न्‍0एशथ्ा92९४ ए जशिक्षार०5)--- 

लाभ : कम्पनी की दृष्टि से लाभ--(१) कम्पनी को अ्रपनी सम्पत्ति पर बिता किसी 
प्रकार के रंभट के स्थायी पूजी प्राप्त हो जाती है। यही नहीं, वह श्रावश्यकतानुसार भविष्य में 
झपनी सम्पत्ति पर अतिरिक्त ऋण भी ले सकती है । (२) उपरोक्त अ्ंशों पर लाभांश का वित- 
रण उसी समय किया जाता है जबकि पर्याप्त लाभ होता हो, अ्रतएवं लाभांश देता अनिवायें 
नहीं । (३) केवल विभोचनशील पूर्वाधिकार अंशों (९०८७080]6 (४०7०९ 588768) को 
छोड़कर शेष किसी भी प्रकार की अंश-पूंजी का भुगतान करने के लिये कम्पनी अपने जीवन 
काल में बाध्य नहीं होती । (४) अंश-निर्गमन से पूंजी संग्रह करने में सबसे अधिक सितव्ययिता 
रहती है। (५) पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमेभन उस समय आवश्यक हो जाता है जब कम्पनी के 
पास ऋण-पत्र निर्भमन करने के लिये पर्याप्त प्रतिभूति नहीं होती है। (६) कम्पनी को अधिक 
लाभ होने की दशा में अ्रंशों को प्रधिक मूल्य पर (8६ ?77ए४ऐंपा)) भी निर्गंभित किया जा सकता 
है। (७) अ्ंशों की छोटी-छोटी इकाइयाँ विशाल पूजी का रूप घारण कर लेती हैं । 
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विनियोक्ताझों को दृष्टि से लाभ--(१) अंशघारियों को मताधिकार प्राप्त होने से वे 
कम्पनी की व्यवस्था में भाग ले सकते हैं। (२) अ्ंशधारियों को लाभांश के रूप में अधिक आय 
होती हैं। (३) कम पूजी वाले व्यक्ति भी कम्पनी के अंश क्रय. करके देश के श्रौद्योगिक विकास 
में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान कर सकते हैं । 

हानियाँ : कम्पनो की दृष्टि से--(१) अंशधारियों का भ्रधिकार कम्पनी पर हो जाता 
है और उनकी तनिक भी भ्रष्टता से साधारण व्यापारिक कार्यो में रुकावट पड़ सकती है। (२) 
साधारण अंशों पर अनुपाततः अधिक लाभांश देना पड़ता है। (३) अधिक अंश निर्गमन का 
प्रभाव अति पूं जीकरण हो सकता है । (४) श्रंशधारी बदलते रहते हैं और नये अंशधारी कम्पनी 
की स्थायी नीति को बदलने अथवा प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैँ और किसी सीमा तक इस 
प्रयास में सफल भी हो जाते हैं। (५) यदि कम्पनी की पूजी बढ़ाने की झ्रावश्यकता होती है तो 
ग्रंशधारियों से भी स्वीकृति लेनी पड़ती है श्र यदि किसी विशेष अधिकार वाले अंशों का निर्ग॑- 
मन करना होता है तो वर्तमान अंशधारियों के निश्चित बहुमत की सम्मति प्राप्त किये बिना 
कम्पनी ऐसे श्रंशों का निर्गंमन नहीं कर सकती और यह॒सम्मति मिलना कोई भ्रासान कार्य नहीं 
होता । अ्रतएव बड़ी कठिनाई के साथ कम्पनी अपने इस कार्य में सफल-होती है । (६) यदि 
अंशों के अधिकार में कोई परिव्तंत करता हो तो कम्पनी के ऐसे अ्ंशधारियों की सम्मति के 
बिना जिनके अधिकार इस परिवतंन से प्रभावित होते हैं, परिवर्तत नहीं किया जा सकता । 

विनियोक्ताओं को हृष्टि से--(१) अन्य अंशधारियों की अ्रपेक्षा प्‌र्वाधिकार अ्रंश- 
घारियों को मतदान का अधिकार बहुत ही सीमित मात्रा में प्राप्त होता है। (२) अशों में विनि- 
योक्ता राशि, कम्पनी के समापन की दशा में डूब जाने की सम्मावना होती है। (३) पूर्वाधिकार 
श्रंशों के अतिरिक्त अन्य अंशों में आय का स्थायित्त्व नहीं होता है । 


(२ ) ऋण-पत्रों का निर्ममन (5० ० 0शशाएा०७)--- 

अ्रंशों के अतिरिक्त औद्योगिक पूजी प्राप्त करने का दूसरा महत्त्वपूणें साधन ऋण- 
पत्रों (0606707765) तथा बन्धों (80705) का निर्गंमन है। ऋण-पत्र रक्षित ($6८प760) व 
श्ररक्षित ((738००४7००) दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं | अ्रमेरिका में अरक्षित बन्धों को ही 
ऋषणा-पत्र कहते हैं, किन्तु भारत में इस श्रकार का कोई भेद नहीं किया जाता है । यहाँ बन्धो व 
ऋषणा-पत्रों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाता है। भारतीय अधिनियम, १६५६ ऋण-पत्नों का 
परिभाषित नहीं करता, वरब्‌ केवल इतना बताता है कि इसके अन्तगंत ऋण-पत्र स्कन्ध ([0606707७ 
900०८) सम्मिलित होते है। [धारा (२) १२] ऋण-पतन्न कम्पनी द्वारा निर्मेमित वह प्रलेख है, 
जिसके आधार पर लोगों से उस पर लिखित पूजी प्राप्त की जा सकती है, श्रर्थात्‌ यह ऋण-पत्र 
ऋणदाता ([,070०) को उसके धन की प्राप्ति के प्रमाण में दिया जाता है। ऋण-पत्र धारक 
कम्पनी का ऋरादाता होता है श्र इस प्रकार उसके भुगतान का उत्तरदायित्त्व कम्पनी पर होता 
है। उस पर मुलघन (ए7ग्रणं०थ) का भुगतान न होने तक किसी निश्चित सामयिक अवधि में 
निश्चित प्रतिशत ब्याज देने की प्रतिज्ञा होती है। यह ब्याज प्राय: अद्ध -वाषिक (प्रक्षा ए८्था)५) 
दिया जाता है। ऋण-पत्नों का तिर्गमन प्राय: कम्पनी की दीघंकालीन अश्र्थ-पूर्ति के लिये किया 
जाता है। कम्पनी अधिनियम (धारा १०३) के अनुसार जब तक किसो कम्पनी को व्यापार 
आरम्म करने का प्रमाण-पत्र (टछापंग08० ण॑ (०ए्रशशात्थ्याधया 00 87087655) नहीं मिल 
जाता, तब तक ऋण-पत्रों का निर्गेमन नहीं किया जा सकता । ऋण-पत्रों की व्यत्रस्था का उल्लेख 
कम्पनी के पाषंद्‌ सीमानियम तथा भ्रन्तनियमों में किया जाता है। उसमें यह भी स्पष्ट रूप से लिखा 
रहता है कि कम्पती की व्यापक सभा ने ऋण-पतन्नों के ति्गंगन का अधिकार संचालकों को दे 
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दिया है । संचालक उसी आधार पर ऋण्-पत्रों का निर्ममन करते हैं। इनका निर्गमत अंशों की 
माँति समता पर (6( एश7) या प्रब्याजि पर (566॥ ?७ण्यंपण) अथवा छूट पर (8६ 0]500ण7) 
किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ऋण-पत्रों का निर्मेमन अंशों की ही भाँति विवरण- 
पत्रिका (008976०78) द्वारा किया जाता है। सब्‌ १६६१-७० के मध्य भारत में निर्मेमित पूंजी 
का लगभग २५५ भाग ऋण-पत्रों से प्राप्त किया गया । 

ऋण-पत्रों का निर्गेमन प्रायः दो प्रकार की संस्थाओ्ों के लिए लाभदायक होता है :--- 
( १) वे सस्थायें जिनकी सम्पत्ति का उपयोग कितने ही प्रकार से किया जा सकता है और 
( २ ) जिनकी सम्पत्ति का उपयोग निश्चित उद्योगों में बड़ी सुविधा के साथ किया जा सकता है 
और उनसे एक निश्चित झ्राय सम्भव होती है । पहले प्रकार की संस्थाओ्रों को घन संग्रह करने में 
इसलिए सुविधा होती है कि आवश्यकता पड़ने पर सम्पत्ति का उपयोग किसी भी प्रकार से किया 
जा सकता है तथा दूसरी संस्थाओं में निश्चित आय की सुरक्षा के कारण उत को भी घन संग्रह 
करना सम्भव हो जाता है । बिजली, रेलवे, बड़े-बड़े उद्योग इसके लिए बड़े उपयोगी सिद्ध होते 
हैं । जिन संस्थाओं का व्यापार परिकल्पित ढंग का होता है, उनके ढ्वारा ऋण-पत्रों का निर्गमन 
प्रायः कठिनाई के साथ किया जाता हैं । 
ऋण-पत्रों के प्रकार ((एशतंड ० 0सस्‍/शा(प९०--- 

ऋणा-पत्र भ्नेक प्रकार के होते हैं :--- 

(१ ) रक्षित तथा भ्ररक्षित ऋण-पत्र (50९८0९0 ४70.  ए#६९९ए९त ० ४८०० 
[2०50०0ए7४७)---सुरक्षा के हृष्टिकोण से ऋण-पत्र दो प्रकार के हो सकते हैं-- (अञ्र) रक्षित तथा 
(ब) श्ररक्षित । यदि ऋण-पत्रों का निर्ममन कम्पनी की सम्पत्ति को रेहन अथवा बन्धक के रूप में 
रखकर किया गया है तो ऐसे ऋण-पत्र रक्षित ऋण-पतन्र कहलायेंगे । इसके विपरीत यदि ऋण- 
पत्रों का निर्गमन बिना किसी प्रतिभूति के किया गया तो वे भ्ररक्षित भ्रथवा नग्न ((॥6०पा८० 
० ७८९८०) ऋण-पत्र कहलायेंगे । 

( २) अचल ऋण-पत्र तथा चल ऋण-पत्र (]ंह5०त 800 पएा०ब्धाह 0०0थ- 
[एा&5))--रक्षित ऋण-पत्र दो प्रकार के होते हैं।जिन ऋण-पत्रों का निर्गमनन अचल अ्रथवा 
अस्थायी सम्पत्ति (7७०0) के बन्धक (](००४४०९०) पर होता है उन्हें ग्रचल अथवा स्थायी ऋरशण- 
पत्र कहते हैं । अचल ऋणा-पत्नों से सम्बन्धित सम्पत्ति का विक्रय नहीं हो सकता और न वह पुन: 
बन्धक के रूप में ही रखी जा सकती है । इसके विपरीत जिन ऋण-पत्नों का निर्गेमनन चल सम्पत्ति 
के बन्धक पर किया जाता है उन्हें चल ऋण-पत्र (7090078 7060०7/07८७) कहते हैं। चल 
ऋण-पत्रों की सम्पत्ति कम्पनी अपने दैनिक व्यापार के लिये उसी प्रकार प्रयोग में ला सकती है, 
जैसे कि उसका प्रयोग पहले होता था । समापन (५४॥0078-700) के समय इन ऋण-अंशधारियों 
को ऐसी सम्पत्ति से भुगतान लेने का भ्रधिकार होता है । 

। डरे ) पंजीकृत तथा वाहक ऋण-पत्र (२०४४८९0 ध706 छ&/  7060श7प7८४)--- 
पंजीकृत ऋण-पन्र वह होते हैं जिनके घारणकर्त्ता का नाम कम्पनी के ऋण-पत्र रजिस्टर में लिख 
दिया जाता है और उनका हस्तान्तरण निश्चित शर्तों का पालन किये जाने पर ही किया जा 
सकता है। ऋण-पतन्च रजिस्टर कम्पनी के कार्यालय में ऋणा-पत्रधारियों की जाँच के लिये दो 
घण्टे रोज खुला रहता है। केवल पंजीकृत घारणकर्त्ताओ्रों को ही इनका भुगतान तथा ब्याज पाने 
का अभ्रधिकार होता है। इसके विपरीत वाहक ऋण-पत्र वे ऋण-पतन्र होते हैं, जिनका हस्तान्तरण 
किसी भी समय हो सकता है तथा उनका कोई भी घारक (70067) भुगतान अथवा ब्याज प्राप्त 
कर सकता है। 
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(४ ) विभोचनशाल तथा श्रविमोचनशील ऋण-पत्र (२०१९६०६०॥७ 800 7800३ 
206 70600707760--वे ऋण-पत्र घिनका भुगतान किसी निश्चित अवधि के बाद कर दिया 
जाता है, विभोचनशील ऋण-पतन्र कहलाते हैं। इसक विपरी त अविमोचनयील ऋण-पत्र वे होते 
है जिनका भुगतान कम्पनी के अन्त होने पर ही किया जाता है । झतएवं कम्पनी के अन्त होते 
(समापन) से पूर्व ऐसे ऋण-पत्रधारी भुगतान की माँग नहीं कर सकते । 
ऋण-पत्रों से लाभ तथा हानियाँ-- 

लाभ : कम्पनी की हप्टि से लाभ--(१) निश्चित समय के लिये ऋण का मिलना-- 
ऋण-पत्नों के निर्ममत से कम्पनी को निश्चित समय एवं निश्चित रूपसे ऋण-पत्र प्राप्त हो 
जाता है और वह निश्चितता से अपना कार्य सुचारु रूप से चला सकती है। (२) मितव्यथिता-- 
यह साधन भशत्यन्त मितव्ययी है, क्योंकि इस प्रकार का ऋण यदि अन्य रीति से लिया जाय तो 
प्रधिक ब्याज देना पड़ता है, किन्तु ऋण-पत्नों पर निश्चित रूप से कम ब्याज घुकाया जाता है! 
(३) कम्पनां की प्रथ॑-व्यवस्था सें लोच--कुछ ऋण-पत्र ऐसे होते हैं जिसके भुगतान का अधिकार 
कम्पनी झपने हाथ में रखती है । इस प्रकार कम्पनी की श्र्थ-व्यवस्था में लोच रहती है, क्योकि 
ग्रावश्यकता पड़ने पर विभोचनशील ऋण-पन्चों का निर्मेमन किया जा सकता है तथा झ्रावश्यकता 
से श्रधिक पूंजी होने पर उन्हीं में से कुछ ऋण-पत्रों का भुगतान भी किया जा सकता है। 
(४) अंशधारों को प्रधिक लाभांश--यदि कम्पती ने ऋण-पत्नों का निगगमन पर्याप्त मात्रा में 
किया है भौर पूजी कम मात्रा में है तो भ्रंशधारियों को लामांश अधिक मिल सकता है, क्योंकि 
ऋण--त्रधारियों को व्याज एक निश्चित दर से ही दिया जाता है तथा शेष लाभ अंशधारियों में 
वितरित हो जाता है। (५) रुढ़िवादी विनियोक्ताओं का शभ्राफषंण--ऋण-पत्रों द्वारा उन रूढ़ि- 
वादी विनियोक्ताओं से भी पर्याप्त मात्रा में घन प्राप्त किया जा सकृता है जोकि बिना अ्रधिक 
जोखिम उठाये निश्चित भ्राय चाहते हैं । 

विनियोक्ताझों को लान : (१) निश्चित प्राय--चाहे कम्पती को लाभ हो अ्रथवा 
हानि, विनियोक्ताओ्ों (ऋण-पत्रधारियों) को तो निश्चित दर से इन पर ब्याज मिलता रहता है। 
(२) सुरक्षित विनियोग--सुरक्षा की दृष्टि से यह स्व तरेष्ठ विनियोग है, क्योंकि साधारणत: ऋण - 
पत्रों पर कम्पनी की सम्पत्ति बन्धक के रूप सें रहती है और समापन के समय भी ऋण-पत्रधा रो 
कम्पनी के सुरक्षित लेनदार होते है । 


हातियाँ : कम्पनी की दृष्टि से हानियाँ--(१) कम्पनी का भार--चाहे कम्पनी को 
लाभ हो अथवा हानि, परन्तु ऋण-पत्र पर तो ब्याज का भुगतान करना ही होगा । इस प्रकार 
यह विशेषतः आर्थिक मनन्‍्दी के समय भार-स्वरूप प्रतीत होने लगते हैं। (२) कम्पनी फो साख में 
कमी--ऋण -पत्रों के निर्मेमन के लिए कम्पनी की सम्पत्ति बन्धक हो जाती है, जिसके कारण 
कम्पनी की साख कम हो जाती है। भारतीय बेंक ऐसी कम्पनियों को साख-सुविवायें मुश्किल से 
बहुत ही सीमित मात्रा में प्रदान करते हैं। (३) संकट के समय ऋणष -पत्र निर्मेभित करना 
झसम्भव--करम्पनी के सद्धूटग्रस्त होने पर भ्रथवा प्रश्रगतिशील होने पर ऋण-पत्रों के निर्गमन द्वारा 
धन प्राप्त करता प्रायः श्रसम्भव हो जाता है । (४) कम्पनी का श्रध्तित््व खतरे में---इनके ब्याज 
का भुगतान न होने की दशा में ये न्यायालय में झ्ावेदन-पत्र देकर कम्पनी का समापन करा 
सकते हैं, जिससे कम्पनी का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है । 

विनियोक्ताप्नों की हृष्टि से हावियाँ--(१) मत देने तथा कम्पनी की व्यवस्था सें भाग 
लेने का भ्रधिकार नहीं--प्रंशधारियों की भाँति ऋण-पत्रधारी न तो कम्पनी की सभाओं में भाग 
लेकर अपना मत दे सकते हैं भौर न कम्पनी की व्यवस्था में माग ले सकते हैं। (२) लाभांश 
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से वंचित होना--ऋणश-पत्रधारियों को केवल एक निश्चित दर से व्याज मिलता है जोकि साधा- 
रणतः कम होता है, वे अंशधारियों की भाँति लाभांश पाने के अधिकारी नहीं होते । 
भारत में ऋण-पत्र लोक प्रिय न होने के कारण-- 

भारत में अन्य देशों की माँति ऋण-पत्र निर्ममन की पद्धति अभ्रधिक लोकप्रिय नहीं हो 
पाई है । इसके प्रमुख कारण निम्न लिखित हैं :--- 

( १ ) बैंकों की विपरीत धारणा (&0ए९०७७ ७(0706 ० 880/:5)--जो कम्पनियाँ 
ऋण-पन्चों का लिर्गंमन करती हैं उनकी प्रतिष्ठा बंकों की हृष्टि में कम हो जाती है और वबेक 
ऐसी कम्पनियों को साख-सुविधा प्रदान करने में उदासीन रहती हैं। अतः कम्पनियों को आव- 
श्यकता पड़ने पर बेंकों से आथिक सहायता नहीं मिल पाती । इसका कारण यह है कि बंक सम- 
भते हैं कि उन कम्पनियों में धन लगाने से उत्तना धन असुरक्षित रहेगा, क्योकि ऋण के भुगतान 
में पहला भ्रधिकार ऋण-पत्रधारियों का होता है । 

(२ ) स्वतन्त्र 4 सुसड्भ ट्त पजी बाजार का झभाव (275०0८० ० 7766 870 
0श478९० (४एाधं! श७:०८)--भारतवर्ष में ऋरा-पत्रों के निर्गंगन के लिए कोई स्वतन्त्र 
तथा सुसद्भुठित पूंजी बाजार नहीं है। परिणामस्वरूप, ऋण-पत्रों के लिए नियमित तथा तत्काल 
माँग सहीं रहती है । इसके अ्रतिरिक्त मारतीय विनियोक्ता तब तक अपना घन किसी उद्योग या 
व्यापार में नहीं लगाते जब तक कि उन्हें लाभ का पूर्ण आश्वासन नहीं हो जाता । यह मनोवृत्ति 
भी इनके विकास में प्रमुख स्कावट रही है (क्योंकि भारतीय कम्पनियाँ व सरकारी नीति पर्याप्त 
विश्वास उत्पन्न करने में ग्रसमर्थं रही हैं) । 

( ३ ) ऋण-पत्र निर्भभन पर ऋधिक व्यय (5एथाअओंए2 5596 णी 7060श07०४)--- 
इनका निर्गेमन व्यय पूजी बाजार की स्थिति तथा अभिगोपकों ((ए70०7फ॥०७) की प्रतिष्ठा 
पर निर्भर करता है। व्यय अभिगोपकों के कमीशन, ऋण-पन्न मुद्ररकन शुल्क, बाजार का भ्रन्य 
खत्चे ग्रादि के कारण बढ़ जाता है । 


( ४ ) शर्तों के झाकषंण का झभाव (7778 7004 &(६3०४ए०८)--साधारणत: कम्प- 
नियाँ जो ऋण-पत्र निर्मेमित करती हैं,वे अधिक विशेषतायें लिए हुए नहीं होते तथा न उनमें 
ऐसा आकर्षण ही होता है जिससे जनता स्वयं लालायित होकर उन्हें खरीदने के लिए दौड़े । 
दूसरे देशों में ऋण-पत्र निर्गेमन की विभिन्न रीतियाँ प्रचलित हैं; जैसे--वहाँ कुछ ऋण-पत्र 
प्रत्याभूतित (50%०77०60) होते हैं, कुछ ऋण-पत्रों के लिए भुगतान होने पर भ्रधिक प्रब्याजि 
(साझा एथणांणण) देने का प्रलोभन दिया जाता है, कुछ ऋण-पत्र ऐसे निर्गेमित किये जाते हैं 
जो कम्पनी के एक या अधिक सचालकों की नियुक्ति का अधिकार रखते हैं तथा कुछ ऋण-पत्र ऐसे 
हैं जो साधारण अंशों को कम मूल्य पर खरीदने के श्रधिकारी होते हैं। इस तरह अनेक प्रकार 
के प्रलोभन देकर विदेशों में ऋण-पत्नों के लिए जनता में झ्ाकर्षण उत्पन्न किया जाता है, परन्तु 
भारत जैसे देश में, जहाँ पर न तो मुद्रा-मण्डी ही सुसंगठित है और न मुद्रा-बाजार ही विकसित 
हुआ है, बहाँ पर यह अत्यावश्यक है कि ऋण-पत्र के निर्गेमनन की शर्तें बड़ी उदार एवं झाकषेंक हों। 

( ४ ) अचार का झ्रभाव (73०८ ० एए्ाजा9)--बतेमान युग प्रचार का युग है। 
प्रत्येक वस्तु के विक्रय के लिए पर्याप्त प्रचार की प्रावश्यक्रता होती है, परन्तु भारतवर्ष में अंशों 
की भाँति ऋण-पत्नों का प्रचार नहीं किया जाता । बम्बई में थोड़ा-बहुंत ऋण-पत्रों का प्रचलन है 
ओर जूठ कम्पनियों के अझतिरिक्त अन्य व्यावसायिक इकाइयों में इनका पर्याप्त प्रचार न होने के 
कारण जनता आकर्षित .नहीं हो पाती है। 
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( ६ ) निर्गेमन गृहों तथा ध्नन्िमोपन गृहों फा भ्रभाव (.400: ० [5506 800 [006- 
शात्रा8 ति००४८३)--भारतवपं में भ्रन्य देशों की भांति निर्यममन गृहों (5576 075०8) तथा 
अभिगोपन गृहों (000 फ्रात08 0056७) का भारी भ्रमाव होने के कारण ऋण-पत्र निर्गममन 
करने वाली कम्पनियों को भारी अ्रसुविधा रहती है । 

( ७ ) सलाहकार संस्थाध्रों का श्रभाव ([,30०८ ० 40ए५$०ए 80965)--भारतवर्ष 
में विनियोक्ताओं की सहायता के लिए कोई ऐसी मान्य संस्था नहीं है, जो ऋणा-पत्नों पर विनियोग 
करने वाले व्यक्तियों तथा संस्थाश्रों को उचित सलाह दे सके । बड़े व्यापारिक केन्द्रों पर इस प्रकार 
की सलाह उपलब्ध हो सकती है, किन्तु वह जनसाधारण के लिये साधारणत: सम्भव नहीं है । 

( ८ ) ऋण-पत्रों का ऊंचा भ्रड्धित मुल्य होना (लां80 ए०एआंयव। ए४०७ 07 0600- 
प्रां।870०9 ० 06067ए7०5)---भा रतवर्ष में निर्गमेमित किये जाने वाले ऋण-पतन्र प्राय: ऊँचे 
भ्रद्धित मूल्य के होते हैं। ये अधिकतर ५०० रु० से लेकर १,००० रु० तक के होते हैं। इस 
प्रकार के ऋण-पत्र केवल धनी वर्ग के लोग ही क्रय कर सकते हैं, साधारण विनियोक्तागण नहीं । 

( ६ ) सरकार की सावंजनिक श्रथे-नीति में उदारता का भ्रभाव (00ए०एण्या 
ए50४ ?०४०ए)--भारतीय कम्पनियों की भ्रथं-पूति में ऋण-पत्रों की कमी इसलिए भी दिखाई 
देती है, क्योंकि सरकार की सार्वजनिक भ्रथ॑-नीति (&/5८४) ९०॥०५) उदार नहीं रही है । जब 
कोई नई कम्पनी स्थापित होती है तो ख्रकार की ओर से उसे ऐसा कोई भी आश्वासन नहीं 
दिया जाता जिससे यह प्रतीत होता हो कि सरकार विदेशो प्रतिस्पर्धा की स्थिति में उक्त उद्योग 
को आवश्यक संरक्षण प्रदान करेगी । परिणामस्वरूप भारतीय विनियोगकर्त्ता भी कम्पनियों में 
ग्रपता घन विनियोग करने में हिचकते रहे हैं । 

(१०) प्रबन्ध पग्मभिकर्त्ताश्ों की नीति (/(87828078 8०778 ?0॥0०7)--भारतवषं में 
झधिकतर झ्ौद्योगिक कम्पनियाँ प्रबन्ध भ्रभिकर्त्ाओं के नियन्त्रण मथीं। प्रबन्ध अभिकर्तागरण 
इन कम्पनियों की श्रथ॑-व्यवस्था अपने निजी सावनों से तथा नियन्त्रित कम्पनियों क॑ धन के अ्रन्त- 
विनियोग के द्वारा करते रहते थे और इस्र प्रकार वे ऋण-पत्रो के निर्मेमत को पभावश्यक प्रोत्सा- 
हन प्रदान नहीं करते थे । उन्हें भय रहता था कि स्वतन्त्र श्रथ॑-व्यवस्था होने के कारण कम्पनियाँ 
उनके नियन्त्रण से निकल जायेंगी। प्रबन्ध भ्रभिकत्ता प्रणाली में इन दोषों बथा इसी प्रकार के 
अन्य दोषों के कारण भारत सरकार को इस श्रणाली का उन्मुलन करने के लिए बाध्य होना 
पड़ा । श्रब ३ अप्रैल सब १६९७० के बाद से सावंजनिक कम्पांनयों में प्रबन्ध भ्रभिकर्त्ताओं की 
नियुक्ति नहीं हो सकेगी । 

(११) बन्धक की कठिनाई (](०72426 /707765)--ऋणा-पत्रों पर प्राय: यथो- 
चित बन्धक नहीं माना जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष विनियोक्ता वर्ग; जैंसे---बीमा 
कम्पनियाँ अपने धन का विनियोग ऋण-पन्नो पर नहीं कर सकती हैं । 

उपरोक्त कारणों से भारतीय कम्पनियों में ऋण-पत्नों का निगंमन भ्रधिक प्रचलित नहीं 
हो पाया है । 
ऋण-पत्रों को लोकप्रिय बनाने के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण सुऋाव-- 

(१) ऋण-पन्नों का अरस्दित मूल्य कमर होना चाहिये, ताकि बन-साधारण उसको 
खरीद सके । (२ ) मुद्रांक-कर ($08777-7000), हस्तान्तरण कर (7थार्शट 705) तथा भ्रन्य 
व्ययों में समुचित कमी होनी चाहिये । (३) ऋण-पन्नों का निर्ममन अधिक आकर्षक शर्तों तथा 
उनके अधिकारों की समुचित सुरक्षा सहित करना चाहिए। (४) निकासी गृहों एवं अभिगोपन 
की सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिये । (५) बेंकों के दृष्टिकोण में परिवर्तत होना चाहिये तथा 
उन्हें स्वेच्छा से ऋरा<पत्रों में घन का विनियोग करना चाहिए । (६) सुसंमठित तथा नियमित पुृजी 


[ ७७ 


बाजार का विक्रास होना चाहिये । (७) विशेष विनियोक्ता वर्ग (जेसे--बीमा कम्पनियों) पर से 
ऋणषण-पत्रों में विनियोग सम्बन्धी वेघानिक प्रतिबन्धों को दूर करना चाहिये। (5८) राजकीय-प्रथ्थ॑- 
नीति में उदासीनता के स्थान पर उदारता होनी चाहिये। एवं (६) ऋण-पत्रधारियों को उचित 
सलाह देने वाली संस्थाओं की सेवायें उपलब्ध होनी चाहिये । 
समामेलित अ्रथवा श्रौद्योगिक प्रतिभूतियों का अभिगोपन 
(छा06७-ए्ष्तापाए ण (0०907886 58207768) 

परिभाषायें-- 

श्री गस्‍्टंनबर्ग ((3०४०7०ए९॥) के अनुसार, “अ्भिगयोपन श्रृंशों को जनता के सामने 
रखने से पूर्व किया जाने वाला वह भ्रतुबन्ध है जिसमें समझौते के भ्रनुसार कमीशन के बदले में 
ग्रभिगोपक ((7002'छाप्राश) ऐसे सब ग्रंशों को, जो जनता द्वारा ले लिये जायें, स्वयं लेने के 
लिए तथा झाबण्ठन करने के लिये समझौता करता है ।” 

झ्भिगोपन को विस्तृत परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है :--यह प्रवर्तकों (?70- 
7700075) द्वारा व्यक्ति प्रथवा व्यक्तियों (जेंसे--दलाल, बैंडू,, बीमा कम्पनियाँ, सिंडीकेट श्रथवा 
प्रन्य विनियोगी संस्थाश्रों) के साथ, जिन्हें अभिगोपक कहते हैं, किया गया एक अनुबन्ध है, जिसके 
ग्रनुसार ये निर्धारित कमीशन के बदले, जो अंशों की निर्मेमित कीमत से ५% से अ्रधिक नहीं 
होता चाहिये, निर्गेमित अंशों की सम्पूर्ण राशि ध्रथवा उस हिस्थे को खरीद लेते हैं जो जन- 
साधारण द्वारा आवेदित नहीं हुप्रा है। वे एक निश्चित अवधि के अन्दर उनको (प्रतिभूतियों को) 
बेचने का प्रयत्न करते हैं श्रौर जो जत-साधारण द्वारा नहीं खरीदी जाती हैं, उन्हें वे स्वयं खरीद 
लेते हैं तथा उनका मूल्य चुका देते हैं। इस प्रकार अ्रभिगोपक इस बात की गारन्टी देते हैं कि 
निश्चित भ्रवधि के अन्दर वे निश्चित प्रंशों का विक्रय कर देगे अथवा उनको स्वयं खरीद लेंगे । 
इसके बदले में उनको निश्चित दर से कमीशन मिलता है, जो कि ५% से अधिक नहीं हो 
सकता । 
उद्गस-- 

१७वीं शताब्दी में श्रभिगोपन की प्रवृत्ति का उद्गम जलयानों द्वारा करने के कारण 
हुआ । लन्दन के प्रसिद्ध जलयान व्यापारी बहुधा लायड्स कॉफी हाउस ([0905 (०070० 
पछ००७०) में पारस्परिक व्यापार का झादान-प्रदान करने के लिये एकत्रित हुआ करते थे । कुछ 
समय उपरान्त जलयान-यात्रा की जोखिम का विभाजन झनन्‍्य विभिन्न व्यापारियों में होने की 
पद्धति चली, जिसमें एक इस प्रकार का भ्रनुबन्ध किया जाता था कि कितती हानि का कौन हिस्से- 
दार होगा तथा उससे होने वाले कितने लाम को कौन-कौन कितना लेगा । जब यह भ्रनुबन्ध 
कर लिया जाता था तो फिर उसे मान्यता दी जाती थी और उस अनुबन्ध से सम्बन्धित व्यक्ति 
उसके नीचे हस्ताक्षर कर देते थे। यही वीचे हस्ताक्षर करने की शर्तें अभियोपन ((ए70क0- 
शांत) के नाम से प्रचलित हुई। यह तो स्वंविदित बात है कि इस शर्तें का प्रयोग बीमा 
सम्बन्धी जोखिम के विभाजन के लिये प्रमुख रूप से होता है। यद्यपि यह शर्तें श्रौद्योगिक प्रति- 
भूतियों भर्यात्‌ श्रंशों और ऋण-पत्नों पर भी लागू होती है, परन्तु इसका एकमात्र उद्देश्य यही 
होता है कि उक्त प्रतिभूतियों की जोखिम का विभाजन किया जाय । 
अभिगोपन से लाभ-- 

(१) जिन प्रतिभूतियों का अभिगोपत हो जाता है उनका बिकना प्राय: निश्चित-सा 
हो जाता है, जिससे कम्पती उसके अनुसार श्रपती पूंजी की योजना बना सकती है। (२) कम्पनी 

साख-सम्बन्धी तथा अ्रन्य आथिक सद्भुट जो कि भ्रतिभूतियों के न बिकने के कारण उपस्थित 

हो सकते हैं, सर्वथा कम हो जाते हैं, क्योंकि अभिगापक शेष प्रतिभूतियों को स्वयं ही चुपचाप 
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स्वीकार कर लेता है। (३) नवीन कम्पनी को झ्रभिगोपक के बहुमूल्य अनुभव तथा निर्णय आदि 
का भी लाभ होता है, क्योंकि वे मुद्रा बाजार के सम्पर्क में रहते हैं। इससे वे प्रतिभूति निर्ममन 
सम्बन्धी अनेक बातों पर भ्रावश्यक परामर्श दे सकते हैं, जिससे प्रतिभूतियों के निर्मेमन में भित- 
व्ययिता तथा सुविधा रहती है। (४) अभिगोपकों की प्रतिष्ठा के कारण कम्पनी की प्रतिष्ठा 
भी बढ़ जाती है, जिससे लोग सरलता से उसके प्रश्न आदि में विनियोग कर लेते हैं। (५) अभि- 
ग़ोपन के द्वारा सवेंसाधारण विनियोक्ताग्नों को भी लाभ होता है, क्योंकि वे जानते हैं कि जिन 
कम्पनियों की प्रतिभुतियों का भ्रभिगोपन अच्छे व्यक्तियों द्वारा किया गया है उनकी स्थिति निश्चित 
रूप से सुदृढ़ होनी चाहिये । (६) भ्भिगोपन प्रतिभुतियों के भौगोलिक वितरण में सहायता प्रदान 
करता है । इससे प्रतिभूतियाँ न केवल विस्तृत क्षेत्र में विव॒रित हो जाती हैं, बल्कि उनका वित- 
रण काफी समय तक चलता है। इसका शुभ परिणाम यह होता है कि विनियोग बाजार में मृल्यों 
की आकस्मिक तेजी-मन्दी से कम्पन नहीं झ्राता, जो प्रतिभूतियों को बाजार में एक साथ ला 
फेंकने से होता है। (७) कम्पनी की निश्चित पूजी समय में प्राप्त हो जाती है (८5) श्रभिगोपक 
प्रारम्म में ही किसी कम्पनी के वित्तीय. कलेवर को ठोक-बजा लेते हैं, तो बाद में उक्त कम्पनी 
की असफलता की सम्भावना बहुत कम हो जाती है | इससे श्रौद्योगिक स्थिरता आती है। 
ग्रभिगोपन पद्धति (एा4७ण्ांधंतए 20०00॥7०)--- 

साधारण अ्भिगोपन के लिये बहुधा दो योजनायें श्रपनाई जाती हैं। पहली योजना के 
अनुसार जिन प्रतिभूतियों को कम्पनी निर्गंभमित करती है, वे सभी जनता को बेचने के लिये उप- 
स्थित कर दी जाती हैं। प्रभिगोपक तो केवल उन प्रतिभूतियों के पीछे रहता है, अर्थात्‌ यदि 
उनमें से कुछ प्रतिभृतियाँ निश्चित श्रवधि तक जनता नहीं खरीदती तो यह उन सभी को खरीद 
लेता है। यहाँ पर वह अभिगोपक निबेन्धित क्रेता ((७०0४णा& एण८॥३४०) होने का सम- 
भोता करता है । 

दूसरी योजना के अनुसार व्यावहारिक रूप से अभिगोपक समस्त प्रतिभूतियों को खरीद 
लेता है और खरीदते समय जैसा समभोता होता है, उसी के अनुसार निश्चित अवधि पर कम्पनी 
को घन देता रहता है । यह पद्धति “हढ़ भ्रभिगोपन” (छ्या एफठशाणापंता8) कहलाती है। 
ऐसी दशा में या तो वह अभिगोपक उन सभी प्रतिभूतियों को एक साथ बेच देता है या कुछ 
समय के लिये उन्हें अपने यहाँ रोक लेता है और झधिक लाभ लेकर फिर उनको बेचता है। अभि- 
गोपक चाहे कुछ भी करे, परन्तु कम्पनी को केवल अपने निश्चित धन से मतलब होता है, वह 
उसके भ्रन्य कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती । 
भारत में प्रभिगोपन पद्धति को अधिक लोकप्रियता न होने के कारण (श्र एकक्‍श- 
शांतगए 5 6९5५5 एछणुपाबा' वी पगराशं4)--- 

इज्धलैण्ड और अमेरिका से जनता के लिये निर्गंमन होने वाले भ्रधिकांश अंशों तथा 
ऋण-पत्रों का भ्रभिगोपन किया जाता है, परेन्तु मारत में ऐसा नहीं होता । इसके निम्नलिखित 
कारण हैं :--- 

( १ ) झभिगोपन संस्थाओं का झ्रम्ाव--इजु ले ण्ड, अमेरिका तथा अन्य औद्योगिक 
देशों में निगेमन-गृह (5876 प्ञ0०४९४), विनियोग प्रन्यास ([7ए७४४760॥ .7ए785), विनियोग बैंक 
तथा श्रन्य इसी प्रकार की कितनी ही ऐसी विशेष संस्थायें हैं जो औद्योगिक प्रतिभूृतियों के भ्रभि- 
गोपन का काये करती हैं, परन्तु भारत में शुरू से ही ऐसी संस्थाग्रों का भारी श्रभाव रहा है। 
राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो जाने से गत कुछ वर्षों में कुछ संस्थायें श्रभिगोपन का कार्य कर 
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रही हैं, जे पे--इनवेस्टमेंट कॉर्रोरेशन श्रॉफ इण्डिया लिमिटेड, हिन्दुस्तान इनवेस्टमेण्ट कॉर्पोरेशन 
(कलकत्ता), इनवंस्टमेण्ट इन्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन इत्यादि । इसके ग्रतिरिक्त कुछ मध्यस्य भी भारत 
में प्रमिगोपन का कार्य करते हैं: जैसे--श्री बाटलीवाला एण्ड कम्पनी, बम्बई; श्री रोडवर्ड एण्ड 
कम्पनी, कलकत्ता; राइट एण्ड कम्पनी, मद्रास; श्रादि । 

(२) प्रबन्ध अभिकर्तता पद्धवि--प्रबन्ध-प्रमिकर्त्ा-पद्धति ()४शाव०टडटांगड 28०70 
$59श८गा) भी अभिगोपन की उन्नति में अत्यन्त बाधक सिद्ध हुई है। जब कोई अभिगोपक किसी 
कम्पनी की प्रतिभृतियों का अभिगोपन करना चाहता है तो पहले वह ॒ कम्पनी की श्राथिक परि- 
स्थिति तथा व्यवस्था की जाँच करेगा, परन्तु यह बात भारतीय प्रबन्ध ग्रभिकर्त्ताओं को पसन्द 
नहीं होती । इसी कारण यहाँ अभिगोपन प्रणाली नहीं पनप पाईं। इनके दोषों के कारण ही भारत 
सरकार ने अ्रप्रैल १९७० के बाद से प्रथम अभिकर्त्ता प्रणाली का उनन्‍्मुलन कर दिया है । 

( ३ ) विनियोक्ताओों की उपेक्षा--विनियोक्ताझ्ों की उपेक्षा के कारण श्रभिगोपन 
पद्धति लोकप्रिय नहीं हो पायी है | हमारे विनियोक्ता तो स्वर्ण संचय तथा भूमि आदि क्रय में ही 
झधिक रुचि लेते हैं । प्रतएव किसी भी कम्पनी के अग्रों का चाहे अभिगोपन हो या नहीं, उनके 
लिये महत्त्वहीन है । द 

( ४ ) प्रत्यधिक जोखिम का होना--अन्य देशों की अ्रपेक्षा भारत में अभिगोपन करने 
में ग्रधिक जोखिम उठानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर लगातार कम्पनियों के असफल होने के कारण 
विनियोक्ताग्रों का विश्वास प्रतिभूतियाँ खरीदने के लिये श्रमी तक जमा हुआ दिखाई नहीं देता । 
इसके श्रलावा जो प्रतिभूृतियाँ सुदृढ़ एवं सुसंगठित कम्पनियों द्वारा निर्गंमित की जाती हैं, वे बिना 
झमिगोपकों की सहायता के सुगमता से बिक जाती हैं और दुर्बल कम्पनियों द्वारा निर्गमित प्रति- 
भ्रूतियाँ जिनके लिये कि श्रमियोपन की शभ्रावश्यकता होती है, उतका अभिगोपन करने के लिये ये 
कम्पनियाँ ऐसे व्यक्तियों से श्रपील नहीं करतीं जोकि आगे झ्ाकर उन्तका ग्रभिगोपन कर सकें । 

(7) कार्यशील पूजी प्राप्त करने के साधन 
(6700 0० एक्वांशएए ०णट्टराएए (०7979) 
( १ ) व्यापारिक बेंकों से ऋण (॥.0शाड एणा (0०एरालसलंत्र फेगग:४३)-- 

भारतीय उद्योगों के श्रर्थ-प्रबन्धन में व्यापारिक बेंक़ों ने प्रारम्भ से ही उदासीनता की 
नीति भ्पताई है । वे केवल व्यापररिक कार्यों के लिये अल्पकालीन ऋण सुविधायें ही प्रदान करते 
हैं तथा दीघ॑कालीन ऋण देना व्यापार की दृष्टि से अ्रनुचित समभते हैं | श्री एस० के० बसु के 
शब्दों में इस कथन की और पुष्टि हो जाती है| उनके अनुसार, “बेंक्रिय पद्धति का निर्माण 
युद्ध पूर्व भ्रेग्रे जी डिपॉजिट ब॑ं किय आधार पर हुआ है, जिप्तकी प्राचीन परम्परा उद्योगों से दूर रहने 
की रही है।”! केन्द्रीय बेकिंग अनुसन्धान समिति ने इस प्रश्न पर कि व्यापारिक बैंक औद्योगिक 
कम्पनियों को कितनी मदद देती हैं, अनुसन्धान किया और अपनी रिपोर्ट में बताथा कि व्यापारिक 
बेंक उद्योगों को दीवंकालीन ऋण पर्याप्त मात्रा में वहीं देती हैं। जब कभी वे ऋण देती हैं तो 
कम' से कम ३०% झ्न्तर पक्ष में रखती हैं । ह 
बेकों की श्राथिक सहायता में दोष (00९९७ ॥॥ 89॥४१5 स्ाब्ालं॥ सलथा)--- 

बैंकों के ऋण देने की पद्धति में निम्नलिखित दोष हैं :--- 

( १ ) केवल झासानी से विक्रय योग्य वस्तुग्रों पर ऋण--बेंक जमानत के रूप में 
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केवल ऐसी वस्तुओं को लेना चाहते हैं, जोकि झासानी से बेची जा सक और स्थाय। सम्पत्ति; 
जैसे--भूमि, भवन या मशीन को नहीं चाहते । 

( २ ) सा्जिन का अधिक होना--ये जमानत के मूल्य पर केवल ५०% से ७०% 
तक ही ऋण देते हैं, जिससे कि मन्दी में उद्योगपतियों को भारी कठिनाई का सामना करना 
पड़ता है । 

(३ ) माल को लाने व ले जाने में अनावश्यक व्यय--जमानत के रूप में प्राप्त माल 
को बैंक शभ्रपने गोदार्मों में रखती है, जिससे कि माल के लाने व ले जाने पर अधिक व्यय होता 
है तथा उद्योगपतियों को माल का प्रयोग करने में बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। 

(४ ) प्रबन्ध अभिकर्त्ता प्रणाली को प्रोत्साहन--जब किसी के स्टॉक का रहने 
(१(०7(292०) करके कोई बेंक ऋण देती है तो वह ऋण लेने वाली कम्पनी से एक प्रतिज्ञा-पत्र 
(९०7ं550५ १२०४४) लिखवाती है, जिस पर कम्पनी तथा उसके प्रबन्ध-अ्भिकर्त्ता के हस्ताक्षर 
होते हैं । इस प्रकार बेंक प्रबन्ध-अभिकर्त्ता पद्धति को प्रोत्साहन देती है। 

(५४ ) कम अवधि तथा नवीनीकरण में कठिवाई-यह ऋण प्रारम्भ में केवल १२ 
महीने के लिए ही दिया जाता है, बाद में उसका नवीनीकरण (]२७॥०७७४/) बेंक की इच्छा पर 
निर्भर करता है| 

( ६ ) बैंक मेनेजरों द्वारा पक्षपात--बेंकों के ऋण देने की पद्धति में उनके मैनेजरों 
का बहुत बड़ा दोष रहता है, क्योंकि वे प्रायः जिन लोगों के प्रभाव में होते हैं उनको ही अ्धि- 
कांश ऋण दे देते हैं । 

( ७ ) झनिश्चित ब्याज दर--ब्याज की दर ऋण लेने वाली कम्पनी की साख के 
अनुसार कम अ्रथवा अभ्रधिक होती है। जो कम्पनियाँ सुहृढ़ होती हैं उनसे कम ब्याज लिया जाता 
है, किन्तु यदि किसी कम्पनी कम्पती की श्राथिक स्थिति सुहड़ नहीं होतो तो उनसे ये बेंक १९% 
से २९८ अ्रधिक ब्याज लिया करती हैं। 

( ८ ) समस्त राशि एक साथ नहीं--नकद साख (८४४ (४००४४ पर ब्याज की 
दर अधिक रखी जाती है। इसके श्रतिरिक्त ये बेंक दिये गये घन का लगभग आधा ब्याज इत्यादि 
के लिए रोक लेती हैं । 

( £ ) ऋण की वसुली में कठोरता---ऋण का भुगतान प्राप्त करने में अत्यन्त कठो- 
रता से काम लिया जाता है और केवल सीमित दशाओरों में ही कजंदार को छूट दी जा सकती है। 

(१०) लालफीताशाही--ऋण स्वीकार करने में बहुत देरी लगती है। इस प्रकार 
लालफोताशाही का बोलबाला है । 
ऋण देने में बेंकों की कठिनाइयाँ-- 

ऋण देते में बंकों को निम्न कठिनाइयों का सामता करना पड़ता है +--( १) बेंकों 
को अपने पास सर्देव पर्याप्त मात्रा में तरल कोष रखना पड़ता है, ताकि भुगतान क्षमता स्थिर 
रहे । अतएवं बेंक केवल भ्रल्पकालीन औद्योगिक प्रतिभूतियों में ही घन का विनियोजन करना 
श्रेष्ठ समभते हैं। (२) अधिनियम के अनुसार बेंकों को अपने अधिकांश धन का विनियोजन 
सरकारी प्रतिभृतियों में करना पड़ता है। भ्रतएव उसके पास झौद्योगिक प्रतिश्रृतियों में विनि- 
योजत के लिए कम धन बच पाता है । (३) बेंकों के पास सुरक्षित गोदार्मों का मारी अभाव है। 
(४) बेंकों के पास ऐसे विशेषज्ञों का भी अभाव है जोकि ऋण लेने वाली कम्पनी की आर्थिक 
स्थिति का शीघ्र पता लगा सकें। (५) स्वयं बेंकों को ऊँची ब्याज दर पर निक्षेप मिलता है, 
अ्रतएव वे भी ऋणों पर ब्याज की ऊँची दर वसूल करते हैं । (६) अ्रच्छे विप्रत्रों का ग्रश्रात 
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होने के कारण बैंक ऋण देने में कठिनाई का अ्नुमव करते हैं। (७) बेंकों के पास धन का प्रभाव 
रहने के कारण भी श्ौद्योगिक प्रतिभूतियों में घन का विनियोजन करना कठिन होता है । इसका 
कारण यह है कि भारत स्वयं एक गरीब राष्ट्र है तथा साथ ही लोगों में बेकिंग की आदत अभी 
पूरी तरह से विकसित नहीं हो पायी है। (८) भारत में बिलों के पुनः भुनाने को सुविधाशों का 
ग्रभाव होने के कारण मी बेंक पर्याप्त श्रौद्योगिक वित्त प्रदान करने में असमर्थ रहते हैं 
कुछ महत्त्वपर्ण सुझाव--- 

उपीेक्त कथन से स्पष्ट हो जाता है कि बेकों के ऋण देने की पद्धति में अनेक दोषों 
का समावेश होने से बैंकों की स्वयं की अनेक कठिनाइयों के कारण औद्योगिक तथा व्यापारिक 
संस्थाओं को वित्त की कमी का सामना करना पड़ता है। भझ्रत: नीचे कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये 
जाते हैं, जिनके अपनाने पर व्यापारिक बेकें कम्पनियों के लिए अधिक ऋण की सुविधा प्रदान 
करने में समथें हो सकती हैं :-- 

( १ ) जन बेंकों का श्रादर्श--अ्रं शों एवं ऋण-पत्रों का निर्ममन करने वाली कम्प- 
नियों को यदि भारतीय सुहृढ़ एवं सुसंगठित बेंकें कुछ सुविधा प्रदान करना चाहती हैं तो उन्हें 
जमनी की बेकिंग पद्धति का अनुकरण करना चाहिए। जमंनी में कम्पनी तथा बेक के बीच चल- 
लेखा (0एशाशा( #/०-) द्वारा व्यापार होता है, जिसका सन्तुलन दैनिक न होकर सामयिक, 
विशेषत: षटमासिक होता है, किन्तु इन चल-लेखों में तथा मारतीय बेंकों में पाये जाने वाले प्रच- 
लित चल-लेखों में काफी अन्तर है| वहाँ दोनों के बीच पहले से ही निश्चित हो जाता है कि--- 
(अ) उद्योग अधिक से अधिक कितना ऋण बेंक से ले सकेगा, (व) लिया हुआ ऋण कितना 
भ्रवधि के भीतर वापस करना होगा, (स) लिए हुए ऋण की प्रतिभूति क्या होगी, तथा (द) 
प्रन्य शर्तें क्या होंगी । जो राशि बेंक से मिलती है वह कार्यशील पृजी के रूप में ही प्रयोग की 
जानी चाहिए, ऐसा अनिवाय नहीं होता । उस ऋण राशि का उपयोग उद्योग के विकास के लिए 
भी क्या जा सकता है। नवीन उद्योग को प्रारम्भ करने के लिए अंश-पूजी की आवश्यकता 
होती है, उसका अधिकांश भाग भी उन्हीं भ्रधिकोपों द्वारा दिया जाता है । यदि कोई एक संस्था 
सम्पूर्ण भार को नहीं सम्माल पाती तो इस प्रकार की अनेक संस्थायें मिलकर उत्तरदायित्त्व को 
झपने ऊपर ले लेती हैं। उनके इस प्रकार के संगठन को कन्सोरेट पद्धति (7075070077 १008) 
कहते हैं । इस कार्य को करने के लिए बेंक अपना एक प्ृथक्‌ उद्योग रखती थी, जिसकी विनियोग 
पजी भी पथक रखी जाती थी । इस विभाग के संचालन के लिए तान्त्रिक सलाह देने हेतु एवं 
ग्रौद्योगिक सम्पत्ति का सुल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाती थी । 

(२ ) उदार नीति का पालन--भारतीय व्यापारिक बेंकों को ऋण देने में उदार 
नीति का पालन करना चाहिए । बन्धन की शर्तों को ढीला करना चाहिए। व्यक्तिगत साख को 
उचित प्रोत्साहन देना चाहिये । 

( ३ ) आधुनिक गोदामों की स्थापना--जमानती साख को रखने के लिये आधुनिक 
किस्म के मालगोदामों की व्यवस्था अमेरिक्री पद्धति के अनुसार की जानी चाहिए, जिससे बेंक 
तथा उद्योगपति दोनों को लाम हो सके । 

(४ ) श्रौद्योगिक क्षेत्र के श्रनुभवी व्यक्तियों की नियुक्ति--बेंकों को अपनी प्रबन्ध- 
समिति में ऐसे व्यक्तियों को मी रखना चाहिये जिन्हें उद्योगों की समस्यात्रों का विस्तृत ज्ञान हो । 


( ५ ) सुधारों को ग्रावश्यकता--चल-सम्पत्ति की जमानत के नियमों में पर्याप्त 
सुधार किये जाने चाहिए ॥ 
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( ६ ) सलाहकार समितियों की स्थापता--अ्रत्येक प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र में बेंकों 
की एक-एक स्थानीय सलाहकार समिति होनी चाहिये | इससे ऋण पर विचार करके स्वीकृति 
प्रदात करते में भारी सुविधा रहेगी । 

( ७ ) संचालक नियुक्त करने का झधिकार---जिन उद्योगों को ऋण दिया जाता है 
उनकी संचालन समिति (80970 ० 076००१७) में इन बैंकों को भी अपना संचालक नियुक्त 
करने का अधिकार होना चाहिये । 

( ८ ) झ्ौद्योगिक बैंकों की स्थापना--देश के मावी औद्योगिक विकास के लिए देश 
में पर्याप्त मात्रा में झौर औद्योगिक बेंकों की स्थापना की जानी चाहिये, ताकि दीघेंकालीन ऋण 
की झावश्यकताएं पूरी की जा सके । 

(२ ) सार्वजनिक अ्रथवा लोक निर्षेप (एएा८ 00०४७&)-- 

भारतीय कम्पनियों के श्र्थ-प्रबन्धत के लिये सार्वजनिक निश्चेष स्वीकार करता इस 
देश के झ्ौद्योगिक विकास में एक प्ंद्वितीय घटता है। प्रारम्भ में बेंकों में जनता का अधिक 
विश्वास था, जिसके कारण कम्पनियों को पर्याप्त मात्रा में सावंजनिक निक्षेप प्राप्त हो जाते थे । 
बम्बई, ध्रहमदाबाद तथा कुछ हृ॒द तक शोलापुर की सूती वस्त्र मिलों ने तथा बद्भधाल व अम्तम के 
चाय बागों ने सार्वजनिक निक्षेप के द्वारा ही भ्रपनी स्थायी पुजी का संचय किया है, अर्थात्‌ 
उन्होंने सीधे जननसाधारण से निर्धारित अवधि के लिये निश्चित ब्याज-दर पर निक्षेप स्वीकार 
किया है । सार्वजनिक निक्षेप छश् महीने से लेकर बारह-पन्द्रह साल तक के लिये किये जाते रहे 
हैं। सार्वजनिक भनिक्षेप के द्वारा पूजी सचय प्रणाली की कड़ी झालोचना की गई है झौर सन्देह 
नहीं, इस प्रणाली में भ्रनेक त्रुटियाँ हैं, लकिन इस सत्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि 
बम्बई व अहमदाबाद की सूती बस्त्र मिलों का अ्धिकतर विकास इसी प्रणाली के कारण हुमा 
है । निम्न तालिका (जोकि पुरानी किन्तु महत्त्वपूर्ण है) से भय वित्तीय स्रोब्नों की तुलना मे सावें- 
जनिक निक्षेप की महत्ता का ज्ञान हो जायेगा | 

बेकिंग जाँच ससिति सन्‌ १६३६ की रिपोर्ट के श्रनुसार 
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इस तालिका में दिये गये आँकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त अ्रवधि में 
भ्रहमदाबाद में द्ार्देजनिक निक्षेप पद्धति सबसे अधिक लोकप्रिय रही है। यह उल्लेखनीय है कि 
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वर्तमान समय में भी यह निक्षेप वहाँ वित्त का महत्त्वपूर्ण स्नोत है, किन्तु भारत के प्रन्य #चद्यो- 
गिक केन्द्रों में यह पद्धति प्रचलित नहीं है। इन सार्वजनिक निक्षेपों पर ब्याज की दर साधा- 
रणतः ४३% से लेकर ६३% तक भिन्न-भिन्न मिलों में रहती है। जिन कम्पनियों की साख 
अ्रच्छी होती है वे कम ब्याज पर भी निक्षेप श्राकषित करने में सफल हो जाती हैं, किन्तु मन्दी 
के समय निश्षेप प्राय: कठिनाई से मिलते हैं । 
निक्षेपों से लाभ तथा हानियाँ-- 

लाभ--( १) ब्ययग्ज की दर कम होती है--सावंजनिक निक्षपों पर ब्याज की दर 
साधारणत: ४३०८ से लेकर ६००५ तक होती है। जिन कम्पनियों की साख श्रच्छी होती है उन्हें 
कम व्याज की दर पर भी निक्ष प मिल जाते हैं। इसके विपरीत, अन्य साधनों से ऋण लेने पर 
प्रायः ब्याज की दर झ्रधिक रहती है । (२) अधिक लाभांश--निक्षेप के रूप में धन प्राप्त करने 
के कारण अंश प्‌ जी कम रखी जा सकती है | परिणामस्वरूप, अ्रंशधारियों को ऊँचे लाभांश दिये 
जा सकते हैं । बम्बई और अहमदाबाद मिलों में ऊंचे लाभांशों का घोषित होना इसका ज्वलन्त 
उदाहरण है। (३) पूंजी के कलेबर में लोच का होना--निक्षेपों के कारण पूंजी का कलेवर 
लोचदार हो जाता है । पूजी की मात्रा अधिक होने पर निक्षेपों को अस्वीकार किया जा सकता है 
प्र्थात्‌ उनके नवीनीकरण से इन्क्रार किया जा सकता है। इसके विपरोत पूंजी की कमी होने पर 
इनको आसानी से स्वीकार किया जा सकता है अथवा नवीनीकरण की सुविधाएं देकर अभ्रधिक 
पूंजी को आकरषित किया जा सकता है । (5) सम्पत्ति को रेहन रखने को झावश्यकता नहीं--- 
निक्षेप प्राप्त करने के लिये कम्पनी को अपनी सम्पत्ति रेहन (१/०४०४८) रखने के लिये आवश्य- 
कता नहीं होती, जैसा कि ऋण पत्रों के निर्गेगन में होता है । (५) विकास के लिये संचित कोष- 
अ्रधिक लाभ होने पर लाभों का एक भाग भावी विकास की योजनाओं को सफल बनाने हेतु सुर- 
क्षित रखा जा सकता है शोर आवश्यकता के समय उसे नवीन पूजी का रूप भी प्रदान क्या जा 
सकता है। (६) मितव्ययिता--ऋण-पत्रों की अपेक्षा सार्वजनिक निशक्षेप निर्गेनन से भारी मित- 
व्ययिता रहती है । 

हानियाँ--सावंजनिक निक्ष प-पद्धति में निम्नलिखित दोपों का समावेश हो गया है, 
जिसके कारण यह पद्धति धीरे-धीरे लोप होती जा रही है :---(१) श्रच्छे समय का साथी--- 
निक्ष पों का सबसे महत्त्वपूर्ण दोष यह है कि मन्‍्दी अथवा प्रापत्ति के समय में जनता भयभीत 
होकर उनको वापस माँग लेती है और ऐसी परिस्थिति में कम्पनी को भारी हानि उठाती पड़ती 
है । इसका सबसे अच्छा उदाहरण विश्वव्यापी मन्दी १६२९ के समय में बम्बई व अहमदाबाद 
की मिलों में मिलता है। उस समय जनता का विश्वास कम होने के कारण सब प्रकार की मिलों 
से तेजी से धन वापस लिया गया था । परिणामस्वरूप, कुछ मिलो को तो बन्द होना पड़ा और शेष 
ने देशी बेंकरों व अन्य साधनों से ऋण लेकर जैसे-तैसे इस मयंकर आथिक संकट से छू टकारा 
पाया । यही कारण है कि इनको अच्छे समय का साथी! कहा जाता है। (२) परिकल्पना को 
प्रोत्साहन--स रल एवं न्यूनतम ब्याज-दर पर ऋण प्राप्त किये जाने के कारण परिकाल्पनिक 
व्यापार को भारी प्रोत्साहन मिलता है। परिणासस्वरूप, कम्पनियाँ अति-व्यवसाय (0एल 
पुए४७7९) के प्रलोभन में फेस जाती हैं, जिसका [दुष्परिणाम अंशधारियों व निक्षेपकों--दोनों को 
ही भोगना पड़ता है। (३) साख गिरने का भय--यदि निश्लेप को स्थायी एवं दीघंकालीन कार्यों 
में लगा दिया जाय तो सम्भव है कि साँगने पर भुगतान न करने की स्थिति में कम्पनी की साख 
ही गिर जाय । (४) विनियोग बाजार की क्षति--सा्ंजनिक निक्षेप करे अधिक प्रचलन के कारण 
अच्छी ओऔद्योगिक प्रतिभूतियों की पूत्ति कम हो जाती है (क्योंकि अधिक लाभांश मिलने के प्रलो- 
भन से माँग बढ़ जाती है), जिप्तसे विनियोग बाजार का क्षेत्र सीमित हो जाता है । 


घ्ड॑ ] 


( ३ ) प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं (४8ण३४ए४ 32०॥5) ह।रा ऋण--- 

सयुक्त पूंजी वाली कम्पनियों के प्रबन्ध एवं उनके श्र्थ-प्रबन्धन में प्रबन्ध-अभिकर्त्ताश्रों 
का प्रारम्भ से ही अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। फिस्कल कमीशन (5864 (०0णाएां$श०0 
949-50) के अनुपार, “श्रौद्योगीकरण के प्रारम्भिक दिनों में जबकि ने तो साहस और व पूजी 
ही प्राप्त थी- प्रबन्ध-प्रभिकर्त्ताओ्ों ने दोतों को ही प्रदाव किया ।” भारत में प्रौद्योगीकरण की 
प्राथमिक अवस्था में इन्होंने नये-नये उद्योगों का प्रवर्तन एवं निर्माण किया, उनका प्रबन्ध किया 
तथा निजी साधनों द्वारा उनका श्रर्थ-प्रबन्ध किया ,और कर भी रहे हैं। इतना ही नहीं, कहीं- 
कही श्रश एवं ऋण-पत्रों का ४०% भाग तक इन्होंने स्वयं खरीदा श्रथवा अपने मित्रों तथा 
सम्बन्धियों से क्रय कराया । सार्वजनिक निक्षप भी उन्हीं की निजी साख के कारण प्राप्त होते 
हैं। कम्पनियों को बेंकों श्रादि से ऋण दिलाते में भी इनका अमूल्य सहयोग रहा है, क्‍योंकि 
उनकी व्यक्तिगत जमानत के बिना भारतीय बेंक ऋण नही देते । अ्रपने श्रसीम भ्राथिक साधनों के 
कारण प्रबन्ध-अ्रभिकर्त्ताओं ने अपने नियन्त्रित उद्योगों को सदेव आश्थिक कठिनाइयों से सुरक्षा 
प्रदान की है। इनके सम्बन्ध में विस्तृत वर्णन अगले श्रध्यायों में किया गया है। यहाँ पर केवल 
यही कहना पर्याप्त होगा कि इन्होंने भारतीय कम्पनियों की प्रारम्मिक अवस्था में तथा आराथिक 
कठिनाइयों के समय प्राथिक सहायता देकर उनको ज'वन-दान दिया है। ३ अप्रैल सब १६७० 
के बाद से सावंजनिक कम्पनियों मे प्रबन्ध श्रभिकर्त्तापं की नियुक्ति न हो सकेगी, अ्रतएवं अन्र 
इनका महत्त्व लगभग समाप्त हो गया । 
( १ .। ) देशी बंकस (एषाएशाणाड 8४ए2८75। से ऋण -- 

यद्यपि देशी बेंकरों का ओद्योगिक अ्र॑-प्रत्रन्धन में बहुत कम हाथ रहा है, किन्तु इन्होंने 
देश के आनन्‍्तरिक व्यापार को महत्त्वपूर्ण साख-सुविधायें अ्रदान की हैं।ये गत ,कुछ वर्षों से 
अहमदाबाद व बम्बई की सूती मिलों, प्रसम तथा बद्धाल के चाय उद्योग में, तेल, चमड़ व चावल 
ग्रादि की मिलों में साख-सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, किन्तु इनकी श्रत्यधिक ब्याज-दर (जोकि 
१२९ से २४१७ तक होती है), रूढ़िवादी नीति, सीमित श्राथिक साधन तथा व्यापारिक बेंकों 
की प्रतियोगिता के कारण धीरे-धीरे इनका लोप होता जा रहा है। इतना होते हुये भी देशी 
बेंकर उन उद्योगों के लिये अत्यन्त लाभदायक हैं जो अपनी पूंजी साधारण जनता से प्राप्त नहीं 
कर सकते, जिनके यहाँ सार्वजनिक निक्ष प उपलब्ध नहीं हैं, जहां पर आधुनिक बें किंग का विकास 
नहीं हुआ है तथा जो जमानत के नियमों की कठोरता से पालन नहीं करते । यदि देखा जाय तो 
भारतवर्ष में देशी बंकर ही एकमात्र ऐसी संस्था है जोकि व्यक्तिगत जमानत पर भी ऋण देने 
को तत्पर है। श्री नावा गोपालदास के अनुसार, “कम्पनियाँ देशी बेंक्स को ऊँची ब्याज की दर 
देना इसीलिये पसन्द करती थीं, जिससे संयुक्त स्कन्ध बेंकों द्वारा की (गई जाँच-पड़ताल, उनके 
नियमित ढंग, अ्रपेक्षाइत अधिक जोखिम तथा बेंक के काउन्दर ((००णाॉ०) तथा दरवाजे पर 
ग्रारढ़ सुसज्जित चोकीदार के दर्शन न करने पड़े ।” छोटे-छोटे उद्योगों में प्रब भी देशी बेंकर 
पर्याप्त मात्रा में आरथिक सहायता देते हैं । सहकारी साख समितियों की स्थापना से इनके व्यव- 
साय को भारी क्षति पहुँची है । 
(५) प्रजित भ्राय का पुनः विनियोग (९॥०ण०्ड४ए४ ७2०८ ० €्क्ाा०ते 7०ँ)-- 

प्रत्येक प्रगतिशील उद्योग के भावी विकास के लिये पर्याप्त मात्रा में पूंजी चाहिये । 
यदि वह पूंजी बाहरी लोगों से ली जाय तो उसमें अनेक कृठिवाइयों का सामना करना पड़ता है । 
झ्तएव लाभ के एक हिस्से का पुनः विनियोग करता विस्तार और उन्नति की सर्वेश्रष्ठ विधि है। 
इस पद्धति के अनुसार कम्पनी अपनी सम्पूर्ण आय का वितरण लामांश के रूप में न करती हुई 
उसका एक भाग बचाकर संचय-कोष में रख लेती है झोर इस संचित-कोष का प्रयोग कम्पनी की 
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भावी विक्रास की योजनाप्रों में करती है । कम्परी के इस प्रकार के भ्रय॑-प्रवन्धत को “अजित प्राय 
का पुनः विनियोग' प्रथवा “आन्तरिक अर्थ॑-व्यवस्था' कहते हैं। यह पद्धति कम्पनी की आथिक 
हढ़ता के लिये श्रधिक लाभकर है, क्योंकि ऋण से विकास योजनाप्रों की पृति करने से कम्पनी 
पर ब्याज के भुववात का बोझ बढ़ता है और यदि इन ऋणुों का भुगतान अवानक एक साथ मॉय 
लिया जाय तो कम्पनी की आर्थिक स्थिति शिथिल पड़ जाती है। भ्रतएव जो देश झौद्योगिक उन्नति 
कर रहे हैं, उनमें पू जी बढ़ाने के लिये यह पद्धति बड़ी व्यापक्रता से अपनाई गई है। पाश्चात्य 
देशों के श्रौद्योगिक विकास में इस पद्धति का भत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। उप्त दशा में 
जबकि पूजी का प्राप्त करना कठिन हो, यह पद्धति प्रत्यन्त लाभदायक सिद्ध हो सकती है। 


लाभ तथा दोष-- 

लाभ--( १) इस कोष के होने से कम्पनी मौसमी तया व्यापारिक अवसादों (009783- 
#&075) का सामना करने के लिये सुहढ़ हो जाती है । (२) विवेकीकरण तथा उन्नति की योज- 
नाप्नों को सुविधापूर्वेक कार्यान्वित किया जा सकता है। (३) भ्रशधारियों के अ्रंशों का मुल्य बाजार 
में बढ़ जाता है। (४) अंशधारियों के विनियोग व्यापारिक उततार-चढ़ावों (#]7०ए७४075) से 
सुरक्षित हो जाते हैं। (५) देश में तेजी से शद्योगीकरण होने लगता है, जिश्नसे समाज में आथिक 
सम्पन्नता श्राती है तथा लोगों का जीवन-स्तर ऊँचा उठता है । 

दोष--( १) कम्पनी संचालक उस पूजी को अनावश्यक तत्त्वों में खर्च करते हैं। (२) 
ग्राय के एक बड़े भाग को संचित कोष में डाल कर श्राय-कर (70076-79/70) बचाया जा सकता 
है । भारतीय आय-कर भझ्रधिनियम की घारा २३ अ' इस प्रकार की प्रथा पर रोक लगाती है। 
(३) गुप्त कोष के दोष उत्पन्न हो जाने का भय पैदा हो सकता है। 


(६ ) ह्वास फोष (00एए7९शंत्राफ एणा0)--- 

मशीनों व यन्त्र की मरम्मत तथा उनका पुनर्स्थापन करने के लिए ह्राध-कोष की 
व्यवस्था की जाती है। इससे कम्पनी का कार्य सुचारु रूप से चलता रहता है। मशीतों की 
कार्यक्षमता में वृद्धि हो जाती है । रिजवं बेंक ऑफ इण्डिया की खोज के अनुसार भारत में पिछले 
कुछ वर्षों से छास-कोष द्वारा भ्र्थ-प्रबन्धन का महत्त्व निरन्तर बढ़ता जा रहा है । 
(७ ) श्रौद्योगिक वित्त निगम द्वारा-- 

अगला श्रध्याय पढ़िए । 
(८ ) भ्रन्य विशिष्ट वित्तोय संस्थाओं से ऋण लेकर-- 

झगला अध्याय पढ़िये । 


(ाएए७ार (0ए08055 4 
१. भारत में औद्योगिक वित्त प्राप्त करने के विभिन्न साधनों का संक्षेप में वशंन कीजिये । 
(राँची, १६७०; जोधपुर, १६६६; उदयपुर, १६६६; आगरा, १६६५ एवं ६७) 
[संकेत--भारत में एक संयुक्त पू जी वाली सार्वजनिक कम्पनी श्रौद्योगिक श्रर्थ-प्रबन्धन 
का व्यवस्था निम्त साधनों द्वारा करती है :--() स्थायी पुंजी--( १) अंश-निर्गमन 
द्वारा । (२) ऋणध्पत्र निर्गमन द्वारा । (!) कार्यशील प्‌ जी--( १) बेंकों से ऋण द्वारा । 
(२) सार्वजनिक निक्षेप द्वारा । (३) अर्जित आय का पुनः विनियोग । (४) देशी बेंकर्स 
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१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


द्वारा । (५) हास कोष । (६) वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर | (७) विदेशों से ऋण 


लेकर । 

हक शब्द को परिभाषित कीजिये | उसके क्या लाभ व हानियाँ हैं ? भारत में 
उसकी क्या स्थिति है ? बतलाइये । (राजस्थान, १९७१) 
भारतीय व्यवसायी को पूंजी प्राप्त करने के कौन-कोन से विभिन्न स्नोत उपलब्ध हैं ? 
संक्षेप में उल्लेख कीजिए । (राजस्थान, १६९७० एवं १६७३) 
बृहत्‌ आकार के उद्योगों को भ्रोद्योगिक वित्त प्राप्त करते के लिये कौन-कौन से साधन 
हैं ? पूर्णतया समभाइये । (विक्रम, १६६९) 
संयुक्त पूंजी वाली कम्पनियों द्वारा पूदी प्राप्त करने की कोन-कौनसी पद्धतियाँ अ्पनाई 
जाती हैं ? (आगरा, १६६८; राजस्थान, १९६९ एवं १६७२) 


निम्नलिखित के लिये पर्याप्त वित्त प्राप्त करने की विधि का वर्णन कीजिये :--- 

( भ्र ) एक नवीन साहस की वित्तीय आवश्यकताओं के लिए, 

( ब ) एक चालू व्यापार का विस्तार करने के लिये । (पंजाब, १६६७) 
श्रौद्योगिक वित्त के साधन के रूप में अंश, डिबेन्चर और जननिक्षेपों के परस्पर गुण-दोष 
संक्षेप में बतलाइये । (आगरा, १६६६; दिल्‍ली, १६६८; राजस्थान, १६६७) 
उद्योगों के लिए पूंजी प्राप्त करने के साधन के रूप में ऋण-पन्नों का क्‍या स्थान है ? 
भारत में इस प्रकार के वित्त के साधन की कमी के क्या कारण हैं ? (इन्दौर, १६९६७) 
उद्योगों वी अल्पकालीन व दीघंकालीन पूंजी आवश्यकताएँ क्या हैं ? इन आवश्यकताओं 


को पूरा करने की सर्वोत्तम विधियाँ बताइये । (सागर, १६६७) 
प्रतिभुतियों के अभिगोपन पर एक सक्षित टिप्पणी लिखिये। (दिल्ली, १९७१; 


आगरा भाग २, १६६६) 
कम्पनी के वित्तीय साधन के रूप में अंशों और ऋण-पत्रों के सापेक्षित गुणों और सी भाश्रों 
का विवेचत कीजिये । (इन्दौर, १६७०) 
पंजीकृत तथा वाहक ऋण-पत्रों में अन्तर बतलाइये । कम्पनी के दृष्टिकोण से वित्त प्राप्त 
करने के साधन के रूप में ऋशणा-पन्नों तथा पूर्वाधिकारी अ्ंशों के सापेक्षित लाभों की 
तुलना कीजिए । (दिल्ली, बी० कॉम ०, १६७०) 
भारत में कम्पनियाँ किस श्रकार पूंजी प्राप्त करती है ? उद्योगों को दीर्घावधि पूंजी 
प्रदान करने के सम्बन्ध में हाल में क्या विकास हुए हैं ? (गोरखपुर, १६७०) 
स्थायी पु जी प्राप्त करने के लिए भारतीय कम्पनियाँ कौन-कौन से साधन काम में लेती 
हैं ! (जोधपुर, १६७२) 
इस कथन की सार्थक्ता पर टिप्पणी कीजिये कि व्यावसायिक पू'जीकररा में श्रभिगोपन 
शक्ति भौर दुबंलता दोनों का समावेश होता है । (मेरठ, १९७२) 


द८थ १ 


उत्पादन एवं वितरण आझादि उद्योगों में संलग्न हों। अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी 
सीमित दायित्त्व वाली कम्पनियों तथा लघु एवं कुटीर उद्योग आदि इससे ऋण नहीं ले सकते 
थे | किन्तु भ्रगस्त, १९७० से सावंजनिक क्षेत्र की लोक कम्पनियों (?एएआ४ा० ८०") को भी 
वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय किया गया है। इससे वित्तीय सहायता केवल उसी दशा 
में प्राप्त की जा सकती है जबकि किसी उद्योग के लिये पूजी निर्गमन के द्वारा घन प्राप्त करना 
सम्भव न हो अथवा बेंकों द्वारा दी गई सहायता भ्रपर्याप्त हो । इस प्रकार यह सामान्य बेविग 
सुविधाओं के पुरक रूप में काये करता है । 
निगम के आथिक साधन 

( १) स्थायी पुंजी--भ्रौद्योगिक वित्त निगम की अधिकृत (50/॥07560) पूजी १० 

करोड़ रुपये है, जोकि ५,००० र० के २०,००० श्रंशों में विभाजित है। शुरू में ५ करोड़ रु० 
मृत्य के बेब्ल १० हजार $शों का न्गिमन क्या गया झभौर शेष अ्रंशों का निगंमन समय समय 
पर किया जायेगा । भ्रंशों की मूल राशि तथा २४% न्यूनतम वाधिक लाभांश देने की गारन्टी 
बेन्द्रीय सरकार ने दी । अध्वितम लाभांश देने की दर ५% निर्धारित की गई है, वि.न्तु इस दर 
से लाभांश उसी प्रवरथा में व्या जा सकता है जबकि निगम क! संचित कोष घुकता पूजी 
(9क० ए० ८४[भ४)) के बराबर हो गया हो और केन्द्रीय सरकार को गारन्टी के भ्रन्तगगंत दी गई 
धन-राशि चुका दी गई हो। इन श्रंशों को केन्द्रीय सरकार वथा श्रन्य विनियोग संस्थायें इस 
झ्रनुपात में खरीद सकती हैं--केन्द्रीय सरकार २०%, रिजवं बेंक श्रॉफ इण्डिया २०%, भअ्नु- 
सूचित बेंक २५% , बीमा कम्पनियाँ, विनियोग करने वाले प्रन्यास झ्रादि २५० तथा सहकारी 
बेंक १०% | अधिनियम के अनुसार $शों का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है, परन्तु 
उपरोक्त विभिन्न वर्गों के बीच अंशों के हस्तान्तरण पर किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है, 
किन्तु शर्ते यह है कि किसी भी वर्य के पास उसके निश्चित हिस्से के १०% से अधिक अंश 
एकत्रित नहीं होने चाहिये। ३० घून, १६७२ को भारतीय ओद्योगिक वित्त निगम की चुकता 
पुत्री १० करोड़ रु० थी। श्रर्थात्‌ समस्त अधिकृत पूजी का निर्गेमन किया जा चुका था। निगम 
ने खून, १६७२ में अपनी शेष पूजी (अर्थात्‌ ३,३०८ अश प्रत्येक ५,००० रु० का अंश) का भी 
निर्मेमन कर लिया ॥ 

( २) कयंशोल पृजी--निगम जन निक्षिप प्राप्त करके ऋण-पतन्न व बन्धों को निर्ग- 
मित करके +िजवे बक्से व्दिशी मुद्रा में ऋण लेकर अपनी कार्यशील पूंजी का निर्माण कर 
सकेगा, किन्तु इन पर दिया जाने वाला ब्याज केन्द्रीय सरकार के निर्धारित ब्याज से भ्रंधिक 
नहीं हो सकेगा । 

( रे ) बॉण्ड एवं ऋण-प%--न्गिम को अपनी चुकता पूंजी तथा संचित कोषों के 
दस गुने तक के बॉण्ड अथवा ऋण-पन्र निर्गंमित करने का अधिकार है। सव्‌॒ १९७१-७२ के वर्ष 
में निगम की बॉण्ड एवं ऋण-पत्र पूंजी ६१:२५ करोड़ रु० थी, जबकि गत वर्ष यह पूंजी ऋण- 
पत्र एवं बॉण्ड पूजी केवल ५७-६६ करोड़ थी । अ्रक्टूबर, १६७२ में निगम ने १० करोड़ रुपये 
के बॉण्ड निर्गेमित किये । 

( ४ ) ऋण लेना (8070फए7725)--श्रौद्योगिक वित्त निग्रम को रिजवें बेंक ऑफ 
इण्डिया, सरकार तथा विदेशी मुद्रा में ऋण लेने का अधिकार है। ३१ माचं, १६७२ को श्रौद्यो- 
ग्रिक वित्त निगम ने भग्र प्रकार से ऋण ले रखा था । 


(भर) रिजवं बेंक झॉफ इण्डिया से ऋण ०३६ करोड़ रु० 
(ब) भारत सरकार से ऋण ७५६७ +» # 
(स) विदेशी मुद्रा में ऋण २२०३ + # 


योग ६८-०६ करोड़ रू० 


इस प्रकार सब्‌ १९७१-७२ में निगम ने केवल ६८०६ करोड़ रु० का ऋण ले रखा 
था जबकि गत वर्ष (१९७०-७१) में निगम ते १०१८२ करोड़ रु० का ऋण ले रखा था। 

(५ ) संचित कोष--निगम का संचित कोष भी उसके वित्तीय साधनों का एक 
मह त्त्वपूर्ण अंग है। ३० छून सब १६७२ को निगम का संचित कोष १६९२ करोड़ रुपये था । 
इसमें से ११७ करोड़ रु० का साधारण संचित कोष तथा ६*८५ करोड़ रु० के शेष कोष थे । 
३० छून सन्‌ १९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में ७४५४ लाख रु० की राशि संचित कोष में 
हस्तान्तरित की गई । 

( ६ ) भारतोय श्रौद्योगिक विकास बेंक से ऋण--धारा २१ (४) के प्रन्तर्गेत, निगम 
भारतीय श्रौद्योगिक विकास बेंक एवं सरकार से भी ऋण ले सकता है । 

( ७ ) रिजवे बेंक एवं केन्द्रीय सरकार से ऋरशण--आवश्यकता पड़ने पर निमम 
रिजवं बँक एवं केन्द्रीय सरकार से भी ऋण ले सकता है। 

निगम का प्रबन्ध 

ग्रौद्योगिक अर्थे-प्रबन्ध निगम संशोधित अधिनियम, १९५४५ (70087 &798708 
(!0790074007 &7707077070 0०, 955) के शअ्रन्तगंत १८ दिसम्बर सन्‌ १६५४ से निगम के 
प्रबन्ध में भारी परिवर्तत किये गये हैं । इस तिथि से पूर्व अधिनियम की घारा १० के अनुसार 
निगम का प्रबन्ध एक संचालक समिति (80979 ० 79760०८०7$) द्वारा होता था, जिसमें १२ 
सदस्य थे । इसकी सहायता के लिये एक शासकीय समिति (8&56०7४76 ९.०४णां।/००) भी थी । 

अब उपरोक्त परिवर्तंत के अनुसार श्रौद्योगिक अ्रर्थ-निगम का प्रबन्ध एक पूर्णकालीन 
(ःणा। 7776) वृत्ति पाने वाले चेयरमैन ((#आंग्रा॥)) द्वारा होता है, जिसकी सहायता के 
लिए एक “जनरल मैनेजर” (5छादाकं (४7४2०) भी होता है। चेयरम॑न की नियुक्ति केन्द्रीय 
सरकार निगम की संचालक सभा की सलाह से तीन वर्ष की अवधि के लिए करती है । संचालक 
सभा में विभिन्न संस्थाझ्रों के कुल मिलाकर १२ सदस्य होते हैं, जो निम्नलिखित हैं :--- 








ऋम संख्या संस्थायें सदस्यों की संख्या 

१. केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत (४०४४४०/९०) २ 
२. भारतीय श्रौद्योगिक विकास बेक द्वारा मनोनीत है. 
३. अनुसूचित कंकों द्वारा निर्वाचित (86०८०) २ 

४, बीमा कम्पनियों तथा अन्य विनियोग संस्थाओं 
द्वारा निर्वाचित २ 
भू सहकारी बेंक द्वारा निर्वाचित २ 
योग १२ 


इसके अतिरिक्त उपरोक्त संशोधन के अनुसार शासकीय समिति के स्थान पर केन्द्रीय 
व्य० स०, १२ 
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समिति (008 (0णआरण8०) का निर्माण किया गया है, इसमें चेयरमैन सहित कुल मिलाकर 
प्र सदस्य होंगे। संचालक सभा का चेयरमैन ही केन्द्रीय समिति का चेयरमैन होगा । 

निगम का मुख्य कार्यालय नई दिल्‍ली में तथा शाखा कार्यालय (90० 0#068) 
बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा कानपुर में हैं । 

झौद्योगिक अ्र्थ-निगम के कार्य 
(7एणा०ए5 ०0 7. 9. ९.) 

श्रौद्योगिक अर्थे-निगम निम्न कार्ये कर सकता है :--(१) औद्योगिक संस्थाश्रों को 
भ्रधिक से श्रधिक २५ वर्ष की भ्रवधि के लिये ऋण तथा प्रग्रिम (86ए&0००) देना तथा उनके 
द्वारा निर्मित ऋण-पन्रों, जिनकी अवधि २४ वर्ष से अधिक नहीं हो, क्रम करना । (२) शोद्यो- 
गिक संस्थाओं के ऋणों पर जिसे उन्होंने सार्वजनिक बाजार से लिया है और जिसके भुगतान की 
प्रवधि अधिक से अधिक २५ वर्ष है, निगम गारन्टी दे सकता है। (३) श्रौद्यो गिक संस्थाश्रों के 
अंश एवं ऋण-पन्न इत्यादि का श्रभिगोपन करना, इस जिम्मेदारी के कारण रहने वाले अंश एवं 
ऋण-पत्र इत्यादि का समावेश इसकी सम्पत्ति में हो सकता है, परन्तु इनको ७ वर्ष के पहले 
जनता को बेच देता होगा । (४) अ्रथं-निगम किसी ऋण लेते वाले उद्योग को तान्त्रिक सलाह 
का प्रबन्ध करने के लिए सलाहकार समितियों की नियुक्ति कर सकता है। (५) इसके अलावा 
अपने भ्रधिकारों का उपयोग करने के लिये एवं कार्यों की पूर्ति हेतु अन्य आवश्यक कार्य यह 
निगम कर सकता है। (६) यदि कोई औद्योगिक संस्था केन्द्रीय सरकार अथवा अन्तर्राष्ट्रीय अधि- 
कोथ से किसी प्रकार का व्यवसाय करती है तो निगम मध्यस्थ का काम करेगा। (७) निगम 
कम से कम पाँच वर्ष के लिये जनता से जमा के रूप में रुपया ले सकता है, किन्तु जमा के रूप 
में लिया गया रुपया दस करोड़ रुपये से श्रधिक नहीं होना चाहिये । (5) निग्रम श्रोद्योगिक 
संस्थाओं के लिए केन्द्रीय सरकार की अनु मति प्राप्त करने के उपरान्त श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रधिकोष से 
विदेशी मुद्रा में ऋण ले सकता है। (६) अर्थ-निगम अधिक से अधिक १ करोड़ रुपये का ऋण 
दे सकता है। (१०) सब्‌ १६५३ के संशोधन के अनुसार अ्र्थ-निगम अपनी राशि रिजवं बेंक की 
सलाह से किसी भी अनुसूचित तथा सरकारी बेंक में रख सकेगा । 
निषेध कार्य 

निगम निम्त कार्य नहीं कर सकेगा :--(१) दस करोड़ रुपये से अभ्रधिक की जमा 
प्राप्त करता । (२) प्रत्यक्ष रूप से सीमित दायित्त्व वाले प्रमण्डलों के अंश अथवा स्कन्ध का क्रय 
करना । (३) भ्रपते श्रंशों की प्रतिभूति पर ऋण देना । (४) १ करोड़ रुपये से अधिक का ऋण 
नहीं दे सकता । (५) ७ वर्ष की अवधि से अधिक के अंशों श्रथवा ऋण“-पत्रों का श्रभिगोपन 
करना । 
ऋण देने की शर्तें-- 

निगम किसी भी सावंजनिक कम्पनी तथा सहकारी समिति को निम्न शर्तों पर ऋण 
दे सकता है :---(१) निगम बिता उचित प्रत्याभूति के कोई भी ऋण अथवा अभिगोपन नहीं 
करता है । (२) दिये गये ऋण का समुचित उपयोग हो रहा है या नहीं, इस बात को निश्चित 
करने के लिये ऋण लेने वाली कम्पनियों के सच्चालक से उनकी व्यक्तिगत स्थिति में तथा सामृ- 
हिक रूप से जमानत ली जाती है। (३) यदि ऋण लेने वाली कम्पनी ऋण का भुगतान करने 
में अथवा निगम द्वारा निर्धारित शर्तों के पालन करने में कोई चुटि करती है तो निगम कम्पनी 
के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने, उस कम्पनी की सच्चालक सभा में दो सच्चाध्षक नियुक्त करने 
तथा उसके प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने का अधिकार रखता है। (४) ऋणरा का भुगतान 


५ 


[ ६१ 


सामान्यतः समान किस्तों (80०७७। [7827०॥5) में होना चाहिए, परन्तु ये किस्तें कितनी होंगी 
यह दोनों की सहमति से निश्चित होता है। (५) निगम के पास रेहन रखी हुईं सम्पत्ति का 
झ्ाग, साम्प्रदायिक झगड़े, विद्रोह श्रादि से सुरक्षा के लिये किसी अच्छी बीमा कम्पनी से वीमा 
कराना अनिवायें है। (६) १ करोड़ रु० से अधिक राशि का ऋण विता केन्द्रीय सरकार को 
शारण्टी के नहीं दिया जा सकेगा । (७) ऋण के भुगतान की भ्रवधि १५ वर्ष रखी गई है, किन्तु 
साधारणत:ः वह १२ वर्ष ही रहेगी। (८) निगम को कम्पनी की किसी भी समय जाँच करते 
का अधिकार होगा ! (£ ) जब तक ऋण लेने वाली कम्पनी निगम के ऋण का भुगतान ते कर 
दे तव तक वह ६% से अधिक (सामान्य अंशों का १०% से अ्रधिक) लाभांश घोषित नहीं कर 
सकेगी, किन्तु दोनों की सहमति से इस दर में परिवर्तत किया जा सकता है। (१०) श्रचल 
सम्पत्ति को क्रय करने के लिये जो ऋण दिया जायेगा, उसके लिए अभ्रचल सम्पत्ति' पर तिगम का 
पहला अधिकार होगा । 
निगम की कार्य-विधि 
(9४०ए४०४ ० 76 47, &, ८.) 

औद्योगिक वित्त निगम किसी भी कम्पनी को ऋण देने से पूर्व अ्रग्नालखित बातों के 
बारे में विस्तृत सूचना प्राप्त कर लेता है :--ह) कम्पनी की आर्थिक स्थिति; (8) ऋण चुकाने 
की क्षमता; (0) उद्योग का राष्ट्रीय महत्त्व; (४) उसके द्वारा निर्मित वस्तुओं की देश में माँग; 
(५) कारखाने की स्थिति, बिजली व पाती की उपलब्धता; (४) तान्त्रिक व्यक्तियों एवं कच्चे माल 
की उपलब्धता; (शा) प्रबन्ध की योग्यता; (४४) सहायता लेने का उद्देश्य; (5) प्रस्तावित योजना 
की सम्भावना तथा लागत; (5) दी गई प्रतिभूति की प्रकृति; तथा (ह) लाभ कमाने की क्षमता । 

इसके पश्चात्‌ निभम के अधिकारी ऋण लेने वाली कम्पनी का पूर्ण झूप से निरीक्षण 
करते हैं | पूर्ण रूप से सन्तुष्टि प्राप्त करने के पश्चात्‌ ही ऋण की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 
निगम के कार्थों की प्रगति का अवलोकन (१६९७१-७२)-- 

२८ सितम्बर, १९७२ को आयोजित झौद्योगिक वित्त निगम की २४वीं वापिक व्यापक 
सभा में निगम के चेयरमैन श्री सी० डी० खन्ना ने इसकी सब्‌ १६७१-७२ की प्रगति की वापिक 
रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी प्रमुख उल्लेखनीय बातें निम्न थीं :+-- 

( ६ ) कुल वित्तोय सहायता (704 एंग्रध्ाठं&! 3358889706)--निगम का मुख्य 
कार्य भारत के प्रगतिशील उद्योगों को मध्यम तथा दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना है। ऋण के 


लिए प्रार्यंना-पन्र निगम के बम्बई, कलकत्ता, मद्रास अथवा नई दिल्‍ली के कार्यालय में दिये जा 
सकते हैं। ३० जून, १९७२ तक स्वीकृत तथा वितरित किये गये ऋणों का व्योरा इस प्रकार 


है :-- 
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उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि ३० जूत १६९७२ तक (अर्थात्‌ २५ वर्ष 
की भ्रवधि में) मारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने ५६५ औद्योगिक इकाइयों को कुल मिलाकर 
३६९७*८६ करोड़ रुपये के लिए स्वीकृति प्रदान की !है। इसमें से ३४०*८६ करोड़ रुपये वितरित 
किये जा चुके हैं। यह स्वीकृत की गई राशि का ८५७९ भाग है। 

( २) सन्‌ १६७१-७२ के वर्ष में ऋणों की स्वीकृति--३० छूत, १९७२ को समाप्त 
होने वाले वित्तीय वर्ष में श्रौद्योगिक वित्त निगम ने ६८ ग्रौद्योगिक इकाइयों के लिए कुल मिला कर 
३९*१२ करोड़ रु० की झ्राथिक सहायता के लिए स्वीकृति प्रदान की, जत्रक्रि गत वर्ष केवल ३५९०३ 
करोड़ रु० के ऋणों के लिए ही स्वीकृति प्रदान की गई थी । 

( हे ) सन्‌ १९७१-७२ वर्ष में सहायता का वितरण--सद्‌ १६७१-७२ के वर्ष में 
निगम ने ऋणों के रूप में २१८९९ करोड़ रु० की राशि का वितरण किया, जबकि गत वर्ष 
(१९७०-७१) केवल १७-१५ करोड़ रु० के ऋणों का वितरण किया गया था । इस प्रकार चालू 
वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में वितरण की गई राशि में वृद्धि हुई । 

( ४ ) भ्रतिरिक्त कार्यालयों की स्थापना--निगम की क्रियाग्रों का विस्तार होने के 
कारण इसने सब्‌ १९७१ में अतिरिक्त कार्यालयों की स्थापना का निर्णय किया । ३० जून, १९६७२ 
तक ऐसे सात कार्यालयों की स्थापना की जा चुकी थी। ये कार्यालय गौहाठी, अहमदाबाद, 
बंगलौर, कानपुर, पटना, हैदराबाद तथा भुवनेश्वर में हैं । 

( ५ ) राज्य-वार वितरण (8(80-ज56 3008009)--निग्म से अब तक महा- 

राष्ट्र को सबसे अ्रधिक सहायता मिली है। दूसरे स्थान पर तमिलवाड़ू है। निगम ते अब अविक- 
सित क्षेत्रों के प्राना-पत्रों पर अधिक ध्यान देता आरम्भ कर दिया है। ३० जून, १६९७२ तक 
निगम ने १०७-११ करोड़ रुपये ऋणों की स्वीकृति अ्रविकसित क्षेत्रों में स्थित १४८ श्रौद्योगिक 
परियोजनाओं के लिये प्रदान की । यह कुल सहायता का लगभग २७% भाग है। ऐसी झद्यो- 
गिक परियोजनाएँ आन्ध्र प्रदेश, ग्रसम, बिहार, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, गोशग्रा, 
' उत्तर-प्रदेश तथा अ्रण्डमान-निकोबार जैसे कम विकसित राज्यों में स्थापित की गई हैं । 
(६ ) सहकारी उद्योगों को सहायता (85४5४80068 ६० (00-0एथ/क्षांए2 [7005- 
» प65)--निम्म ने देश में सहकारिता आन्दीलन को सी विकसित होते में काफ़ी सहायता की है । 
श्रौद्योगिक सहकारी इकाइयों को श्राथिक सहायता प्रदात करता निगम की. क्रियाप्रों का प्रमुख 
ग्रद्ध रहा है। ३० घूत, १६९७२ तक निगम ने १०४ औद्योगिक सहकारी इकाइयों को कुल मिला- 
कर ८७४५ करोड़ रु० की आर्थिक सहायता स्वीकृत की थी, जोकि कुल रुपये में दी जाने वाली 
सहायता का २२% भाग थी । 

( ७ ) प्रभिगोपन के कार्य (7702० फ़िर फ००८०)--२४ दिसम्बर सब्‌ १६५६ से 
ओ्रौद्योगिक इकाइयों द्वारा निर्गेमित पूंजी का (अंशों व ऋण-पत्नों का) अभिगोपन भी आरम्भ कर 
_ दिया है। इस कार्य के करने से पूर्व सम्बन्धित औद्योगिक इकाई की आशिक स्थिति, प्रवन्ध- 
व्यवस्था तथा भावी योजनाप्नरों की विस्तृत रूप में विशेषज्ञों द्वारा जाँच कर ली जाती है। इस 


क्षेत्र में निगम की प्रगति विशेष रूप से प्रशंशनीय रही है। ३० जून सत्‌ १९७२ तक निग्रम ने 
कल मिलाकर ३४८६८ करोड़ रु० का अभिगोपन कार्य किया । 

( ८ ) झाय ([70076)---३० जून सब १६९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में भारतीय 
श्ौद्योगिक वित्त तिगम की सकल आय ४८४ करोड़ रु० थी, जब्रकि गत वर्ष में केवल ४-४७ 
करोड़ रु० की झ्राय थी । 

( ६ ) राजकीय उपक्रमों को वित्तीय सहायता--३० छूत्र, १९७२ को समाप्त होने 
वाले वित्तीय वर्ष में निगम ने एक राजकीय उपक्रम को १ करोड रु० की वित्तोय सहायता स्वीकृत 
की है। यह राजकीय उपक्रम केरल राज्य में स्थित है | अब तक (३० जून, १६९७२ तक) निगम 
कुल मिलाकर ६ राजकीय उपक्रमों के हेतु ६:९२ करोड़ रु० की वित्तीय सहायता हेतु स्वीकृति 
प्रदान कर चुका है । 

(१०) शुद्ध लाभ (०४ ?70॥)--३० छूने, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में 
निगम का शुद्ध लाभ २९१७ करोड़ रु० था, जबकि गत वर्ष में केवल २११० करोड़ र० ही शुद्ध 
लाभ था । 

(११) ब्याज दर---५ दिसम्बर १६९७० से रुपयों में दिये जाने वाले ऋणों पर ब्याज 
दर 5८ प्रतिशत प्रतिवर्ष (इम्तसे पूर्व रुपयों में ब्याज-दर ८ प्रतिशत ही थी) कर दी गईं। भग- 
तान की निश्चित तिथियों पर किस्तों का भुगतान प्राप्त होने पर $ प्रतिशत की छूट दी जाती 
है । इसी प्रकार २७ फरवरी, १९७१ से विदेशी मुद्रा में दिये गये ऋणों पर ब्याज-दर वदाकर 
९ प्रतिशत प्रति वर्ष कर दी गई है। सन्‌ १६७१-७२ के वर्ण में भी व्याज-दर £€ प्रतिशत 
ही रही । 

(१२) लाभांश-दर--३० छूत, १६७२ के वर्ष में निगम ने अपनी पूजी पर ५% 
लामांश देने की घोषणा की । गत वर्ष भी लाभांश इसी दर से घोषित किया गया था । इस 
सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि अधिनियम के अनुसार निगम की अधिकतम लामांश दर ५%, 
ही हो सकती है । 

(१३) निगस की नई क्रियाएं--सूती वस्त्र मिलों के लिए सुलभ वित्तीय सहायता 
कार्यक्रम (सितम्बर, १६९७२)--२१ सितम्बर, १६९७२ को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने निर्यात 
करने वाले सूती वस्त्र मिलों के लिए एक सुलभ वित्तीय सहायता कार्यक्रम की घोषणा की | इस 
वित्तीय सहायता योजना के अन्तर्गत ऐसे सभी सूती वस्त्र मिलों को जिन्होंने गत दो वर्षों 
(अर्थात्‌ १६७०-७१ तथा १६७१-७२) में अपने कुल उत्पादन का १४ प्रतिशत से अधिक भाग का 
निर्यात किया है, १५ वर्ष की अवधि के लिये रियायती ब्याज-दर पर ऋण प्रदान किये जाने का 
प्रावधान है। निगम द्वारा दिये जाने वाले ऋणों के ८० प्रतिशत भाग तक की गारण्टी देने की 
केन्द्रीय सरकार ने घोषणा की है । इस योजना से सूती वस्त्र मिलों को उंत्यादित माल के निर्यात 
के लिए निश्चित रूप में प्रोत्साहन मिलेगा । इस सम्बन्ध में यह बता देना आवश्यक प्रतीत होता 
है कि सरकार ने अग्रस्त सब १९७२ से समस्त सूती वस्त्र निर्यात कारोबार का राष्ट्रीयकरण 
कर लिया है, क्योंकि उद्योग सब १९७१-७२ के वर्ष में निर्वारित निर्यात लक्ष्य की पूति करने में 
असमर्थ रहा था । 

श्रौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम में संशोधन 

श्रौद्योगिक वित्त निगम कार्यंवाहियों का विस्तार करने हेतु भ्रौद्योगिक वित्त निगम 
प्रधिनियम (सत्‌ १६४८) में सब्‌ १६६० में कुछ महत्त्वपूर्ण संशोधन किये गये थे । यह संशोधित 
अधिनियम २६९ दिसस्वर, १९६० से लागू हो गया है । इन संशोधनों का सार इस प्रकार है :--- 
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(अ) निगम द्वारा निम्त दशाओं में ऋणों की गारण्टी देना :--(१) औद्योगिक संस्थाप्रों हारा 
अनुचित तथा सहकारी बेकों से ऋण लिये जाने पर; (२) भारत में औद्योगिक संस्थाओं से पृ जी- 
ग्रत माल के क्रय के सम्बन्ध में शेष स्थगित भुगतानों हेतु; (३) केन्द्रीय. सरकार की पूर्व सहमति 
प्राप्त होने पर, ओऔद्योगिक संस्थाओं द्वारा भारत के बाहर विदेशी मुद्रा में ऋण अथवा साख-« 
सुविधायें लेने पर | (ब) किसी भी श्रौद्योगिक इकाई के अंश अथवा ऋण-पत्रों में निगम अपने 
घन का वितियोग कर सकेगा । (स) माल को रखकर (ए7७&एथाणा ए 00005) ऋण देना । 
(द] केन्द्रीय सरकार की केवल स्वीकृति (89770एथं) पर ही निगम एक करोड़ रुपये से अ्रधिक 
घन-राशि का ऋण दे सकेगा । अरब केन्द्रीय सरकार की गारण्टी की आवश्यकता नहीं है । 


निगम की कठिनाइयाँ 
(जरमिएजा[68 ० (०79ण०वच्रा0०7) 


निगम निम्न व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण भारतीयों को श्राशाजनक साख-सुवि- 
घायें देने में अ्रसमर्थ रहा है ::---( १) उचित योजना का अ्भाव--निगम के समक्ष ऐसी अनेक 
अपूर्ण योजनायें प्रस्तुत की गई जिनमें तान्त्रिक पहलुओ्ों तथा वित्त-व्यवस्थात्रों पर पूर्ण विचार 
नही क्रिया गया था । कुछ में तो यह भी नहीं बताया गया कि भूमि, इमारत, मशीन व अन्य 
सामग्री पर पृथक्‌-पृथक कितनी राशि व्यय होगी । (२) श्रपर्धाप्त साघन--अ्नेक ऐसे उदाहरण हैं 
जिनमें पूंजी आवश्यकता से बहुत कम है। ऐसी झद्योगिक इकाइयों को ऋण देना सुरक्षा की 
दृष्टि से अहितकर था । (३) रेहन रखी जाने बाली सम्पलि में त्रुढठि---रेहन रखी जाने वाली' 
भूमि, सम्पत्ति या भवन को या तो पहले से ही रेहत रख दिया गया था श्रथवा उनका उचित 
मूल्यांकन नहीं किया गया था । (४) वेघानिक श्रौषचारिकताश्रों को प्रा न करना--ऐसी भी' 
कम्पनियाँ हैं जो ऋण स्वीकृत हो जाने पर वैधानिक ओऔपचारिकताओों को पूरा नहीं करतीं और 
न इस दिशा में प्रयत्न ही करती हैं। (५) अपूर्ण झावेदन-पत्र--ऋण सम्बन्धी आवेदन-पत्रों पर 
उद्योग आवश्यक विवरण नहीं देते हैं, जिससे उन पर विचार करता मुश्किल होता है । (६) 
प्रशिक्षित व्यक्तियों का अभाव--निगम के चेयरमेत श्री सी० डी० खन्ना ने सब १६७१ की 
वाधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए निगम की इस समस्या की ओर सदस्यों का ध्यान श्राकर्षित 
किया कि इसके पास वित्तीय क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रवन्धकीय पदाधिकारियों का असाव है। इससे 
भी ऋण स्वीकृत किये जाने में देरी होती है । 

आ्ौद्योगिक वित्त निगम की आलोचनायें 

संसद के अन्दर तथा बाहर निगम की कार्यंविधि तथा संगठन की व्यापक आलोचना:यें 
हुई हैं। उनमें से मुख्य निम्न हैं :---(१) निगम को पक्षपात तथा हूं षपूर्ण नीति के लिए दोषी 
ठहराया गया है। (२) यह केवल सार्वजनिक कम्पनियों तथा सहकारी संस्थाओ्रों को ही ऋण देता 
है, जिसके कारण अन्य संस्थायें वंचित रह जाती हैं। (३) निगम सरकार के श्रधीन है, अतएव 
जिन पूंजीपतियों का सरकार पर प्रभाव है। वे निगम को अपनी इच्छानुसार चलाते हैं। (४) 
लिगम पिछड़े उद्योगों तथा राज्यों के अविकसित उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में सहायता देन में पूर्ण 
असमर्थ रहा है। लघु तथा कुटीर उद्योगों की भारी उपेक्षा की गई है। (५) निगम की ब्याज 
दर अत्यधिक ऊँची रही है। (६) अधिकांश ऋण उन उद्योगों को दिया गया है जो पहले से 
व्यवस्थित हैं और जितकी वास्तव में सहायता की जानी चाहिये थी, नहीं की गई है। (७) उन 
उद्योगों को भी ऋण दिया गया जो भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत नहीं श्राते । इस 
प्रकार आधारभुत तथा पूजीगत माल उत्पादन करने वाले उद्योगों को अधिक योग न मिलकर 
उपभोगों के उद्योगों को श्रधिक योग मिला। (८) निगम ऋण लेने वाली कम्पनियों के द्वारा व्यय 
की जाने वाली राशि की देखभाल करने में असफल रहा है, जिससे वस्तुओं के उत्पादन तथा 
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उत्पादन-क्षमता में कोई बुद्धि नहीं हुई। (६) तिमम ल्लेत्रीय एवं प्रादेशिक विक्रास में असफल रहा 
है । सब्‌ १६६७-६८ में स्वीकृत ऋणों का ६६४: भाग केवल चार विकसित राज्यों (पश्चिमी 
बंगाल, मद्रास, गुजरात तथा महाराष्ट्र) तक सीमित हैं। (१०) निभभ अपने व्ययों में मित- 
व्यथिता नहीं रख सका है। (११) निगम कम्पत्तियों को सामान्य पृ जी प्रदान नहीं करता है और 
. उनको अन्य संस्थाओ्रों का मुंह ताकना पड़ता है। (१२) निगम की गतिविधियों पर पूर्ण नियन्त्रण _ 
नहीं रखा जाता। (१३) निनम ने ऐसी कम्पतियों को भी ऋण दिया है जो पहले से ही खूब 
लाभ कमा रही थीं श्रौर अपनी ख्याति के कारण खुले बाजार से भी ऋण प्राप्त कर सकती थीं। 
(१४) उद्योगों की आवश्यकताओ्रों को देखते हये बहुत ही कम मात्रा में ऋण दिये गये हैं । 
(१५) ऋण स्वीकृत करने में अनावश्यक रूप से देरी की जाती है। इस के अतिरिक्त इनकी प्रबन्ध 
व्यवस्थाश्रों में अनेक त्रुटियाँ बताई गई हैं श्लौर यहाँ तक कहा गया है कि उसमें व्यवस्था-व्यय के 
नाम पर अश्रपव्यय किया जाता है । 
द श्रीमती कृपलानी समिति के सुझाव 
क्‍ ([. |#. (.. छ्रावणा'ए (097ग्रञा86 8 7700॥729) 
द उपरोक्त दोषों एवं आलोचनातों के आधार पर भारत सरकार ने निगम की क्रियाओं 
. का पर्यवेक्षण कराने के लिये दिसम्बर सन्‌ १६४५२ में श्रीमती सुचेता कृपलानी एम० पी० की 
अध्यक्षता में एक जाँच समिति नियुक्त की । इस समिति के श्रन्य सदस्य श्री वी० वी० गाँधी, सर्वश्री 
नारायण मेहता, श्री आर० सुर्यंनारायण राव, श्री पी० ए० नारियलवाला तथा श्री जी० बसू थे । 
समिति ने अपनी रिपोर्ट ७ मई सब्‌ १६५३ को प्रस्तुत की । 
सुविधा की दृष्टि से समिति द्वारा दिये गए सुझावों का अ्रध्ययन हम निम्नलिखित 
तीन भागों के श्रन्तर्गत कर सकते हैं :--- द 
. (१ ) प्रशासव एवं सद्भाठन सम्बन्धी सुझाव--(१) निगम के वर्तमान अवेतनिक- 
चयरमंत्र (सञाठतक्षाए (॥४४7787) तथा बेतनिक प्रबन्ध-संचालक के स्थान पर पूर्ण बेतनिक 
 चेयरमेन (५४४०७ पपंज एशंत (कक्ाशाध0) तथा एक जनरल मैनेजर की नियुक्ति होनी 
चाहिये । (२) प्रबन्ध-संचालक के हाथ में श्रधिकर श्रधिकारों का केन्द्रीयकरण उचित नहीं 
: प्रबन्ध-संचालक तथा उप-प्रबन्ध संचालक के अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिये । (३) 
ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये, जिससे निगम के संचालक मण्डल (80970 ० 976००») पर 
उद्योगपतियों का आधिपत्य न हो सके । इस उद्देश्य की पुति के लिये सरकार को निगम के संचा- 
लक मण्डल में एक अ्र्थशास्त्री, एक प्रबन्धकीय विशेषज्ञ (/७792०7० &57०7१) तथा एक 
चाटंड एकाउण्टेण्ट को सनोनीत (रठण्ंगक्ा/) करता चाहिए। (४) प्रत्येक उप-कार्यालय 
(87270 07#08) के लिये एक क्षेत्रीय सलाहकार परिषद्‌ (रे62/०ा० एथा० ० 80508) 
होनी चाहिये । इसके भ्रतिरिक्त कभी-कभी निगम के संचालक मण्डल की सभायें कलकत्ता, 
मद्रास व बम्बई में भी होती चाहिये । सभी सुझावों को मानकर कार्यरूप में भी परिणत कर 
दिया गया है। द 
( 7 ) फाय्य प्रणाली (770०6077७) सम्बन्धी सुकाव--(१) यदि निगम का कोई 
संचालक किसी ऋण लेने वाली कम्पनी में अपना हित रखता हो तो उसे अपने हित को अवश्य 
_ प्रकट कर देता चाहिये । (२) निगम के ऐसे संचालक को किसी ऋण लेने वाली कम्पनियों के नाम, 
उसकी क्रियाप्नों तथा उद्योगों के विकास के सम्बन्ध सें श्रधिक से अधिक सूचनायें प्रकाशित करनी... 
चाहिये। (३) ऋणों के स्वीकृत करने तथा उनको चुकाने में कर समय लगाना चाहिये। (४) 
ऋणषणा देते समय कम से कम ५०% का अन्तर ((»शा।) रखना चाहिये । (५) निगम के पास _ 


8६ | 


तान्त्रिक विशेषज्ञों का दल होना चाहिये। (६) यदि निगम किसी कम्पनी का ले लेता है तो 
उसका प्रबन्ध अभिकर्ता के हाथ में त रह कर मनोनीत संचालकों की सभा को देवा चाहिये । 

( गा ) नीति (?०४०ए) सम्बन्धी सुझाव--(१) निगम को पंचवर्षीय योजना में दी ' 
गई प्राथमिकताओ्रों के अनुसार तथा योजना आयोग के द्वारा ४२ उद्योगों के अनुसूचित कार्यक्रम का 
पालन करना चाहिये । (२) निगम को ऐसे उद्योगों को ऋण नहीं देना चाहिये जोकि उन्नति की 
चरम सीमा पर हों । (३) ऋण स्वीकार करते समय निगम को सरकार के आदेशों का पालन 
करना चाहिये । (४) निगम को ५० लाख रुपये से अधिक धनराशि वाले आवेदन-पन्नों को तीन 
वर्ष तक सरकार के सामने रखना चाहिये । (५) संसद के सदस्यों को निगम के देनिक शासन में 
हस्त क्ष प नहीं करना चाहिए । (६) निगम की नीति सामान्‍य रूप से केवल लाभ कमाने की नहीं 
अ्रपितु सहायता देने की होनी चाहिए । 

उपरोक्त सुभावों में से कुछ को छोड़कर शेष सभी सुझाव भारत सरकार द्वारा स्वीकार 
कर लिए गये है। इस प्रकार भ्रौद्योगिक वित्त निगम भारत के झौद्योगिक क्षेत्र में अपनी अमूल्य 
सेवायें प्रदान कर रहा है। भारत में इसका भविष्य अति उज्ज्वल है। 


इत्राएफ्ररडशाएए (१ए0४5770घ55 : 

१. भारत में औद्योगिक वित्त निगम के क्‍या उद्दंश्य तथा कार्य हैं ? इस संस्था की सफल- 
ताओ्ों का संक्षेप में वर्णत कीजिये । (दिल्ली, १९६६; राजस्थान, १९६६६) 
फ्रावा धा6 (96 00808 राव एि्र०ा075 ० फावपरशसंध ल्‍ा्रघ0ए०8 (0एणबा।0ा 
जी [ञ्ता4 ? 576 8 57 0प76 जी 45 8०॥0ए९760[5. 

२. भारत में श्रौद्योगिक वित्त निगम के संविधान तथा कार्य-विधि का वर्णन कीजिये तथा 
इसके द्वारा दी गई सहायता की जाँच कीजिये । (आगरा, १६६६) 
छाणशांए 6 <८गाहापां0,5$ कात॑ जठगादा३ ण 68 700879 ल्‍ंँ्रव008 (07- 
एण707 ० 77098 870 ३6ए6ए ६96 8595087068 780706760 9ए ४6॥7. 

३. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के उद्देश्यों तथा कार्य व्यवहार की व्याख्या कीजिये । 

(विक्रम, १६६८; इन्दौर, १६६५) 
एरएछक्त 6 ००४आएा070 70 ज़णादा।ए एण॒॑ ६6 ावप्रशतंब छशोत8008 (0090- 
78707 ० ॥7048. 

४. औद्योगिक वित्त निगम के संविधान और कार्यों की रूपरेखा दीजिये । (दिल्ली, १९६६८) 
(00796 (6 ००४7पा07 थात पिजांणाड ण 6 पाताइएांशे प्रकाए8 00- 
9078707. 

५. भारत के औद्योगिक-वित्त -निगम के संविधान तथा उसकी कार्य-विधि को समभझाइये । 
इसकी श्र ष्ठ कार्य-विधि के लिये सुझाव दीजिये । 

(इन्दोर, १६६७; आगरा, १६५४, ५७, ६०; लखनऊ, ५६) 
फणानंत 6 ०णाडएआपाीता थात ज्रणांताए एण॒ 6 एराताइएंश शोंतरबा०० 0.0- 
एणवांणा ० ॥70093., 067 ए्ए2०४॥05 007 8 एलाश प्रणधदाए. 


ब्क्‌ 


६. प्रारम्भ से झ्राज तक भौद्योगिक वित्त निगम के कार्यों का संक्षेप में श्रालोचनात्मक 
परीक्षण कीजिये (जीवाजी, १६६९) 


ऊातशीए छक्षाग6 06 ज़णात॥ड एण पर पातहपरडापंब छाकब्ाए&८ 00फ्णब्ांण ० 
804 ञआआ०08 7 आ7३0००७७०(070. 


5 


अन्य विशिष्ट वित्त संस्थायें 
((आल प्राक्राटंार 32एथाएं25) 





(१ ) राज्य वित्त निगम 
(9६88 गराशक्षाएं&] (0790०0%007) 

वित्त निगम का उदगस--- 

चूंकि अखिल भारतीय झ्ौद्योगिक वित्त निगम विशेषत: बड़े-बड़े उद्योगों को ही ऋण 
देता है, जिनका स्वामित्त्व सार्वजनिक कम्पनियों तथा सहकारी समितियों के हाथों में है भौर इस 
प्रकार यह भारतीय उद्योग की सम्पूर्ण वित्तीय आवश्यकता (यह माध्यमिक ठथा छोटे-छोडे पैमाने 
के उद्योगों भौर साफ्रेदारी एवं निजी कम्पनियों को ऋण नहीं देता है) के दायित्त्व के वहन करने 
में असमर्थ है, अतएव यह झावश्यक समझा गया है कि विभिन्न राज्यों में भी वैसे ही वित्त निग्मों 
की स्थापना हो । इसी हेतु संसद ने २८ दिसम्बर १६५१ को राज्य वित्त-प्रबन्ध निगम अधिनियम 
पास किया, जिसके अनुसार राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्य में वित्त-प्रबन्ध निगम स्थापित 
करने का भ्रधिकार मिल गया । इस भ्रधिनियम की बहुत-सी बातें अखिबर भारतीय भोद्योगिक 
वित्त निगम अधिनियम, १६४८ से मिलती-जुलती हैं। केवल निम्न तीन बार्तों में भिन्नता है :--- 
(१) भौद्योगिक इकाइयों की परिभाषा को विस्तृत कर दिया गया है और इसके भन्‍्तर्गंत निजी 
कम्पनियाँ, साक्रेदारी एवं यहाँ तक कि एकल व्यापार (506 77४0७7) संस्थायें आती हैं। (२) 
जन-साधारण और बेंक, जो भनुसूचित नहीं हैं, राज्य वित्त निगम के अ्रंशों को खरीद सकते हैं । 
(३) राज्य वित्त-निगम केवल २० वर्ष के लिये ऋण दे सकता है । 
राज्य वित्त निगम की प्‌ जी-- 

प्रत्येक राज्य वित्त नियम की पूंजी सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा निश्चित की जाती 
है, जो कम से कम ५० लाख रु० तथा अधिक से अधिक ५ करोड़ रु० हो सकती है । जनता उस 
पूजी का केवल २५० भाग (अर्थात्‌ १/४ भाग) क्रय कर सकती है और शेष झाग राज्य सर- 
कार, रिजव बेंक, श्रनुसूचित बेंक, बीमा कम्पनियाँ तथा अन्य इसी प्रकार की संस्थायें क्रम कर 
सकती हैं। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर मूलधन के पुनः भुगतान तथा वाषिक लाभांश 
की गारणष्टी दी जाती है। लाभांश ५०%, से अधिक नहीं दिया जा सकता है भोर शेष भाग 
राज्य सरका रको दे दिया जाता है। ऋण-पत्रों एवं बन्चों (260&0ए7७४ ७70 80705) का 
निर्गंमन किया जा सकता है, किन्तु इस प्रकार प्राप्त किये गये ऋण की राशि संचित कोष के ५ 
गुने से ग्रधिक नहीं हो सकती है । निगम जन-निक्षेप (2708० 70690भं() भी स्वीकार कर सकता 
है, किन्तु इकाई श्रवधि कम से कम ५ वर्ष के लिये होनी चाहिये । ऐसे जन-निक्षेप की कुल राशि 
निगम की चुकता पूंजी (?&ं0-०ए ८४97७) से अधिक नहीं होनी चाहिये । 
राज्य वित्त निगस का प्रबन्ध--- 

प्रत्येक राज्य वित्त निगम के प्रबन्ध के लिए १० सदस्यों की एक संचालक सभा 


व्या० स०, १३ ् 


श्ष | 


80%70 ० 70776७/०१७) होगी, जिसके सदस्यों का चुनाव निम्न प्रकार से होगा :--( १) राज्य 
सरकार द्वारा मनोनीत ३, (२) रिजवं बैंक द्वारा मनोनीत १, (३) अखिल भारतीय औद्योगिक 
वित्त निगम द्वारा मनोनीत १, (४) राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित प्रबन्ध संचालक १, (५) भनु- 
सूचित बेंक द्वारा निर्वाचित १, (६) सहकारी बेंक द्वारा निर्वाचित १, (७) भन्‍्य ध्राथिक संस्थागरं 
द्वारा निर्वाचित १, तथा (5) अन्य प्रशधारियों द्वारा निवरचित $ । 


उपयुक्त संचालक सभा के भ्रतिरिक्त एक काय्यंकारिणी समिति (&6०ए॥ १२९ ९०0- 
7४0०४) भी होगी, जिसमें चार सदस्य होगे । प्रबन्ध उंचालक समिति का प्रध्यक्ष होगा ओर तीन 
सदस्य संचालकों में से होंगे । नियम का मुख्य कार्यालय राज्य सरकार की इच्छानुसार किसी भी 
स्थान पर शुरू किया जा सकता है । 
राज्य वित्त निगमों के कार्य-- 

राज्य (प्रान्तीय) निगम निम्त कार्य कर सकते हैं :--(१) औद्योगिक संस्थाझों को अधिक- 
तस्‌ २० वर्ष की अवधि के दिये ऋण देना एवं उनके निर्मेमित २० वर्ष की,अवधि के ऋण-पत्रो को 
खरीदना । (२) भ्रौद्योगिक संस्थाभ्रों के स्कन्ध, श्रश, बन्ध अथवा ऋर-पत्नों का भ्रभिगोपन 
करना । (३) अभिगोपन के कार्य को एवंज में कमीशन ((007णएं5४ं०४) लेना । (४) श्रोद्योगिक 
संस्थाओं के भ्रश एवं ऋण-पतन्र इत्यादि का अभिगोपन करना । इस जिम्मेदारी के कारण रहने 
वाले अंश एवं ऋण-पत्र इत्यादि क्र समावेश इसकी सम्पत्ति में हो सकता है, परन्तु उनको ७ वर्ष 
के अन्दर जनता को बेच देना होगा । (५) भन्‍्य कार्य जो सरकार द्वारा सौंपा बाय । 

निषेध कार्य-- राज्य वित्त निगम निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकते हैं :---( १) किसी 
ग्रौद्योगिक इकाई को झ्रपती चुकता पूंजी क १०९ भाग प्रथवा १० लाख रुपये; जो भी कम हो, 
से अधिक का ऋण देना । (२) पाँच वर्ष से कम अवधि के लिये जन-निशक्षेप स्वीकार करना । 
(३) चुकता पूजी से अधिक की जमा प्राप्त करनता। (४) अपने श्रशों की प्रतिभूति पर ऋण देना । 
(५) प्रत्यक्ष रूप से किसी भी सीमित दायित्त्व वाली कम्पनी श्रथवा झ्ौद्यगिक इकाई के अ्रंश एवं 
स्कन्ध (8॥ 87८8 370 $86005) क्रय करना । (६) बिना केन्द्रीय सरकार की अनुमति के अपने 
अंशों पर लाभांश घोषित करना । 
प्रगति का अवलोकन (१६७१-७२)-- 

राज्य वित्त निगम अधिनियम, १६५१ के पास होने से लेकर ३१ मार्च सन्‌ १९७२ 
तक कुल मिलाकर १८ राज्य वित्त नियम स्थापित हो चुके हैं। इन १८ राज्य वित्त निममों के 
सम्बन्ध में अब तक के उपलब्ध ध्राँकड़े इस प्रकार हैं :--- 

वित्तीय साथन---राज्य वित्त निममों के वित्तीय साधन निम्नलिखित हैं :--- 

( १ ) अंश पृ जी--राज्य वित्त निगम अ्रधिनियम के भ्रन्तर्गत राज्य वित्त निगमों के 
अधिकृत अभ्रंंश पूजी की न्यूनतम सीमा ५० लाख रु० तथा भ्रधिकतम सीमा ५ करोड़ रु पये निर्धारित 
की गई । ३१ मार्च सन्‌ १९७२ को इन १८ वित्त निग्रमों की चुकता पूंजी २३११६ करोड़ रु० थी। 
(२ ) बॉण्ड एवं ऋण-पतन्न (80705 ७06 [060"707755)--निग्रम भ्रपनी चुकता प्‌जी 
तथा संचित कोष दोनों के योग के १० गरुत्ते तक बॉण्ड एवं ऋण-पत्र निगंमित कर सकता है । ३१ 
मार्च सब १९७२ तक १८ राज्य वित्त निभ्रमों ने कुल मिलाकर ८२०४ करोड़ ३० के बॉन्‍्डों 
एवं ऋखु-पत्नों का निर्गेगनन कर दिया था । 

( रे ) संचित फोष एवं श्राधिक्य (२९०४८०४९ &॥0 8प्7005)--३१ माचे सब १६७२ 
को १७ राज्य वित्त निगमों के ' रंचित कोष एवं आधिक्य कुल मिलाकर ५६६ करोड़ रु० था । 
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( ४ ) ऋण-लेना (39770फ्ो॥8)--राज्य वित्त निगमों को औद्योगिक विकास बेंक, 
रिजवे बैंक तथा राज्य सरकारों से ऋण लेने का भी भ्रघिकार प्राप्त है। ३१ मार्च सद्‌ १६७२ 
तक इन १८ राज्य निगमों ने इनसे निम्न प्रकार ऋण ले रखा था :--- 


(अर ) औद्योगिक विकास बेंक से ऋण ४२-६६ करोड़ रु० 
( ब ) रिजवं बेंक से ऋण हद: 220 २ 
(स ) राज्य सरकारों से ऋण कद 


योग ५०६२ करोड़ रु० 

( ५ ) ऋण सम्बन्धी क्रियायें--३१ मार्च सतू १९७२ तक इन १८ राज्य वित्त 
निगमों ते कुल मिलाकर २८४४७ करोड़ रु० (सकल राशि) के ऋण स्वीकृत किये थे, जबकि 
पिछले वर्ष तक केवल २२१०७ करोड़ रु० के ही ऋण स्वीकृत हुए थे। सब्र १९७१-७२ के वर्ष 
में इन १८ राज्य वित्त निममों ने ६३४ करोड़ रुपये के लिए स्वीकृति प्रदान की, जबकि गत वर्ष 
(१६७०-७१) में केवल ४९-०० झउरोड़ के ऋणों के लिए ही स्वीकृति प्रदान की गई थी । इस 
प्रकार गत वर्ष की तुलता में चालू वर्ष में १८ राज्य निममों की प्रगति भ्रधिक सन्‍्तोषजनक रही है। 

( ६ ) गारण्ठोी एवं ग्रभिगोपन का काये ((धाबरआ०8 800 एशवत७/भरतंप्४)--- 
३१ माचे, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में इन १८ राज्य वित्त निगरमों ने कुल मिलाकर केवल 
६:५७ करोड़ रु० का गारण्टी एवं अभिगोपन का कार्य किया, जबकि गत वर्ष (१६७०-७१) में 
७-०५ करोड़ रु० की गारण्टी एवं प्रभिगोपन का काये किया गया था । 
राज्य वित्त निगमों की भ्रालोचनायें, कठिनाइयाँ तथा सुझाव-- 

मद्रास राज्य में हुए राज्य वित्त निभमों के ग्राठवें वाधिक सम्मेलन की सिफारिश पर, 
जून सन्‌ १६६२ को सर्वश्री के० सी० मित्रा की अध्यक्षता में एक दस सदस्यों का कर्मचारी समूह 
(फ्णाताए (४0००४) नियुक्त किया गया था । इस समूह ने अपनी रिपोर्ट ६ फरवरी, १६६४ 
को रिजवं बेंक के समक्ष प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट में राज्य वित्त निगमों की कार्य-विधि तथा 
प्रगति का झालोचनात्मक प्रध्ययन किया गया था तथा इस सम्बन्ध में कई महत्त्वपूर्ण सुझाव भी 
प्रस्तुत किये गये थे | कार्यकारी समूह की दृष्टि में राज्य वित्त निभ्रमों की कार्य-विधियों में कुछ 
सुधार प्रवश्य हुआ है, किन्तु फिर भी इनकी स्थिति सन्‍्तोषजनक नहीं है । इसका मुख्य कारण 
इनके मार्ग में आने वाली झ्नेक कठिनाइयों का होना है। इन्हीं कठिनाइयों के कारण राज्य 
वित्त निगम पर्याप्त प्रगति नहीं कर पाये हैं तथा इनकी भ्रालोचनयें होती हैं । समूह ने भ्रपनी रिपोर्ट 
में राज्य वित्त निगमों की आलोचनाम्रों तथा कठिनाइयों का विवेचन इस प्रकार किया था :---- 
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( है ) राज्य वित्त नियम भारतीय औद्योगिक विकास में अपना योग देने में प्रसफल 
रहे हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर राज्य वित्त निग्रमों ने नवीन उद्योगों के प्रति तो पूर्ण निराशा 
की नीति ही अपनाई है । इसका मुख्य कारण विभिन्न राज्यों में चवीन उद्योगों के विकास हेतु 
समानान्‍्तर सुविधाओं का श्रभाव होना है। 

( २ ) राज्य वित्त तिगर्मों के पास तान्त्रिक कुशल व्यक्तियों का भारी अभाव है । 
अतएवं ऋण लेने वाले उद्योगों, मुख्यतः नवीन उद्योगों की वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना 
कठिन हो जाता है । 

( ३ ) भ्रप्रैल, १९६२ में हुए संशोधन के शभ्नुसार राज्य वित्त निगमों को यह अधि- 
कार प्रदात किया गया था कि वे एक साथ १० लाख रुपये के स्थान पर २० लाख रुपये तक का 
ऋण दे सकते हैं। इस सुविधा से लाभ उठाकर राज्य वित्त निग्मों ने मुख्यतः बड़े-बड़े उद्योगों 
का पर्याप्त मात्रा में ऋण दिये हैं, जबकि इनकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य छोटे तथा मध्यम श्रेणी 
के उद्योगों को ही ऋण देना था । 

(४ ) राज्य वित्त निगमों की सामुहिक प्रगति बहुत ही घीमी रही है । 

( ५ ) राज्य वित्त निगमों की कार्ये-पद्धति श्रपेक्षाकृत बहुत ही जटिल है। ऋण 
स्वीकार करने और उनके वितरण करने में भारी अन्तर विद्यमान है। 

( ६ ) कार्यकारी समूह की हृष्टि में राज्य वित्त नियमों के कमंचारियों के प्रशिक्षण 
की ओर अ्रब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है । 

( ७ ) निगमों की लाभांश दर ३ से ४९% तक रही है। लाभांश की इस नीची दर 
के कारण ही राज्य वित्त निगम जनता से पर्याप्त निश्षेप प्राप्त करने में प्रसमर्थ रहे हैं । 

( 5 ) राज्य वित्त निगम भारी कर-भार से पीड़ित हैं। परिणामस्वरूप, ये अपने यहाँ 
पर्याप्त संचित कोष स्थापित नहीं कर पाये हैं । 

( ६ ) राज्य वित्त तिग्रमों के पास पूंजी का भारी प्रभाव रहा है। यह इनकी प्रगति 
में सबसे महत्त्वपूर्ण बाधा रही है । 

(१०) निगमों की कार्यवाही भ्रपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित उद्योगों तक ही सीमित रही 
है भौर इस प्रकार इन्होंने जोखिम से सदेव बचने की ही कोशिश की है । 

(११) ऋण लेने वाली संस्थाश्रों की सही आथिक स्थिति का पता लगाना अत्यन्त 
कठिन कार्य होता है। 

(१२) ऋण लेने वाली संस्था्रों के पाप्त प्राय: पर्याप्त प्रतिभृति का अभाव रहता है । 
कुछ महत्त्वपुर्ण सुफाव-- 

राज्य वित्त निग्मों की उपरोक्त आलोचनाञओं तथा कठिनाइयों की ओर ध्यान आक- 
घित करने के पश्चात्‌ कार्यकारी समूह ने भ्रपनी विस्तृत रिपोर्ट में अनेक महत्त्वपूर्ण सुझाव भी 
प्रस्तुत किये थे | ये सुझाव निम्नलिखित थे :-- 

( १ ) राज्य वित्त निम्मों, औद्योगिक वित्त निगम, श्रौद्योगिक साख तथा विनियोग 
निगम की क्रियाओं में समन्वय स्थापित किया जाय । इसके लिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक का 
एक निश्चित कार्यक्षेत्र निर्धारित किया जाय तथा दूसरे को उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप 
करने का अधिकार न हो । 

(२ ) राष्ट्रीय लघु-उद्योग निगम को चाहिये कि वह किस्तों पर मशीन व यन्‍्त्रों के 
दिलाने के कार्य को राज्य वित्त निगमों को सौंप दे । ह 

( ३ ) राज्य वित्त निगम तथा श्रौद्योगिक साख तथा विनियोग निग्रम को विदेशी 
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विनिमय की एक निश्चित राशि से कम के प्रार्थतापत्रों पर विचार नहीं करना चाहिये। इसके 
अतिरिक्त राज्य वित्त निग्रमों हेतु सरकार द्वारा विदेशी विनिमय के साधन उपलब्ध किये जाने 
चाहिए दूसरे शब्दों में, राज्य वित्त निग्रमों को विदेशी विनिमय का कायें करने का अधिकार 
मिलना चाहिए। 

(४ ) राज्य वित्त नियमों की सेवाओं के विषय में आवश्यक जानकारी का प्रसार 
होना चाहिये, ताकि अधिक से अधिक उद्योग इससे लाभ उठा सकें । 

( ५ ) लघु उद्योगों को दिये गये ऋरणों की गारण्टी की व्यवस्था होनी चाहिए । 

( ६ ) राज्य वित्त निग्र्मों हेतु अधिकाधिक मात्रा में तान्त्रिक कुशल व्यक्ति उपलब्ध 
किये जाये। इस सम्बन्ध में समूह का अल्पकालीन सुकाव यह' है कि विभिन्न उद्योगों में नियुक्त 
इन्जीनियर्स, औद्योगिक अर्थशास्त्री आदि की एक सूची बनाई जानी चाहिए तथा उचित पारिश्रमिक 
देकर उनकी सेवाओ्नों से लाभ उठाया जा सकता है, किन्तु समस्या के स्थायी हल के लिये यह 
आवश्यक है कि भ्रखिल-भारतीय स्तर पर तान्त्रिक एवं आर्थिक विशेषज्ञों का संगठन किया जाय | 

(७ ) राज्य वित्त निगमों की कार्यक्षमता में वृद्धि हेतु यह नितान्त झ्रावश्यक है कि 
इनके कर्मचारियों के आवश्यक प्रशिक्षण पर जोर दिया जाय । 

(८ ) छोटे तथा मध्यम श्रेणी के उद्योगों के विकास हेतु राज्य वित्त निगरमों को 
विकास बेंकों के रूप में परिणत किया जाना चाहिए | 

( € ) कार्यकारी समूह की राय में यदि राज्य वित्त निगम अपने कारोबार का 
विस्तार करना चाहते हैं, तो उन्हें भ्रपनी पूंजी की मात्रा में वृद्धि करती होगी। इसके लिये 
समुह ने निम्नलिखित सुराव दिये हैं :--(झ) लाभांश की दर में वृद्धि होनी चाहिए, ताकि जनता 
से अधिकाधिक मात्रा में निक्षेप प्राप्त किये जा सकें । (ब) नियमों द्वारा निर्मेमित निक्षेप रसीदों 
को बिना मुद्रांक-कर के हस्तान्तर करने की सविधा उपलब्ध होनी चाहिए। (स) राज्य वित्त 
निगर्मों को अपनी निर्मेमित एवं जमा पूंजी (58760 &70 ?क्षं१-० ०४ए/७) से दुगुनी तक 
निक्षेप 0670०आं6/8) स्वीकार करने का भ्रधिकार मिलना चाहिये। (द) राज्य वित्त निगमों द्वारा 
निर्गंमित ऋण-पत्र तथा बॉण्ड को अधिक लोकप्रिय ; बनाने हेतु यह भ्रावश्यक है कि () उनकी 
अवधि श्रपेक्षाइत कम हो, (7) सरकार प्रावीडेन्ट फण्ड का कुछ रुपया उनमें विनियोग करे, (7) 
बॉण्ड से प्राप्त आय झाय-कर से मुक्त हो» तथा (ए) इनके द्वारा निर्गेंभित ऋण-पन्नों तथा बॉण्डों 
को प्रॉवडेण्ट फण्ड के लिए मान्य प्रतिभूति माना जाय । 

(१०) राज्य वित्त निगमों को अन्य झ्रोद्योगिक संस्थाओं (अर्थात्‌ राज्य वित्त निगम 
तथा श्रौद्योगिक साख एवं विनियोग निगम) के सहयोग से' ओद्योगिक प्रतिभृतियों एवं ऋण-पत्रों 
में अपने धन का विनियोग करना चाहिए । इस काय॑ हेतु राज्य वित्त निगम अ्रधितियम में आव- 
श्यक संशीधन किया जाता चाहिये । 

(११) समूह की राय में ऋण के लिए प्रार्थना-पत्रों पर विचार करते समय किसी 
भी झोद्योगिक इकाई की, मुख्यतः: नवीन श्रौद्योगिक इकाई के पास, उपलब्ध प्रतिभूति के स्थान 
पर उसके लाभ कमाने की क्षमता, योजना तथा उसकी प्रबन्ध-व्यवस्था पर श्रधिक बल दिया 
जाना चाहिये | इसके लिये राज्य वित्त निगम अधिनियम की धारा २५ (२) में श्रावश्यक संशोधन 
किये जाने चाहिये । 

(१२) राज्य वित्त निगर्मों के विशेष संचित कोषों पर कर की छूट की दर १० प्रतिशत 
के स्थान पर २५ प्रतिशत होनी चाहिये। इससे इनकी झ्ाथिक स्थिति भ्रधिक सुहृढ़ हो सकेगी । 

(१३) आधिक सहायता देने के साथ-साथ योजनाओं को बचाने तथा कार्यान्वित करने 
में भी निममों को सहायता करनी चाहिये । 
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(१४) राज्य वित्त निममों को अपना झभिगोपन कार्य बढ़ाना चाहिए । 


कुछ राज्यों के वित्त निगमों का संक्षिप्त विवरण 

उत्तर प्रदेशीय श्रौद्योगिक वित्त निगस--- ेल्‍ 

उत्तर प्रदेशीय औद्योगिक वित्त नियम की कुछ विशेषताएं (8076 (%क्षा्रणंशा5808 
रण छ. ए. पाठप्रशशंध स्पाधा08 (0एणक४०१)--[ १) सिगस की स्थापना--सव्‌ १६५१ में 
केन्द्रीय सरकार द्वारा पास किये गये राजकीय वित्त निगम एक्ट के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में 
एक वित्त निगम की स्थापना हुई, जिसने २१ जनवरी, १६५४ से कार्य आरम्भ कर दिया। 
इस निगम का प्रधान कार्यालय कानपुर में है। (२) उहू श्य--इस निग्रम का उद्देश्य राज्य के 
मध्यम श्रंणी के तथा छोटे-छोटे उद्योगों को आथिक सहायता प्रदान करना है। ये मुख्यतः यन्त्रों 
व मशीनों को खरीदने तथा उद्योगों के नवीनीकरण व आधुनिकीकरण क्रे लिए श्रर्थ-सहायता 
प्रदान करते हैं। निगम से सहायता व शक्ति केवल वे उद्योग प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें मारतीय 
झौद्योगिक वित्त तिगम (केन्द्रीय निगम) से सहायता नहीं मिल सकती है। इस तरह निगम से 
सहायता या तो व्यक्ति या छोटी-छाटी सहकारी समितियाँ किसी उपयोगी कुटीर-उद्योग-धन्घे को 
चलाने भ्रथवा इसके प्रसार के लिए प्राप्त कर सकती हैं। (३) पूंजी व लामांश--उत्तर प्रदेशीय 
वित्त निगम की श्रधिक्ृत पूंजी ३ करोड़ रुपये है, जो १००-१०० रुपये के पूर्ण भुगतान (&0॥9 
?०४५-ए०७७) वाले तीन लाख अंशों में विभाजित कर दी गई है। आरम्भ में केवल ४० हजार अश 
५० लाख रुपये के बेचे गये हैं श्र शेष ५० लाख रुपये के ५० हजार पअ्ंश' प्रान्‍्तीय सरकार जब 
चाहे तब और जिस प्रकार उचित समर, बेच सकेगी । इस निगम के वर्तमान ५० हजार पअंशों 
का वितरण इस प्रकार है--स्तरकार १८,०००; रिजवं वेंक्र ७,५००; भनुसूचीबद्ध बेक्स 
१४,०००; सहकारी बंक्स ३,०००; ट्रस्ट तथा अन्य आर्थिक संस्थाएं २,५०० तथा व्यक्तिगत व 
वित्तीय संस्थाओं के भ्रतिरिक्त अन्य संस्थाएं ५,००० (कुल योग ५०,००० श्रश्)। राज्य सरकार 
ने अंशों के मूलथन तथा कम से कम ३३% ब्याज की दर (कर-मुक्त) की गारण्टी दी है । (४) 
प्रवन्ध---इस निगम का प्रबन्ध १० सदस्यों के संचालक मण्डल (8020 ० ॥)76००१७) द्वारा 
सम्पन्न किया जायेगा । (५) ऋण---निगम से सहकारी समितियों को अधिक से भ्रधिक ५,००० 
रुपये की तथा सहकारी समितियों को अधिक से श्रघिक १०,००० रुपये की आथिक सहायता 
मिल सकती है। ऋणों का भुगतान क़िस्तों में किया जा सकता है । ऋण की श्रधिक से श्रधिक 
अवधि २० वर्ष है । 

सन्‌ १६६६-७० के वर्ष सें की गई प्रगति का अवलोकत--३ १ मार्च सस्‌ १९७० को 
उत्तर-प्रदेश औद्योगिक वित्त निगम ने शभ्रपनी १५वीं वर्षगाँठ पूरी की । इस तिथि को इसकी कुल 
पूंजी १८५ लाख रुपये थी। इस वर्ष इसकी सकल आय ((5708$ 770076) ४२२ लाख रुपये 
थी, जबकि गत वर्ष (१९६८-६९) में आय केवल ३४२ लाख रु० ही थी । उत्तर-अदेश औद्योगिक 
वित्त निगम ने विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के लिए श्रब तक १४-५६ करोड़ रु० के ऋणों की 
स्वीकृति प्रदान की, जबकि गत वर्ष तक केवल १०४२ करोड़ रु० के ऋणों के लिए ही स्वीकृति 
प्रदान की गई थी । इसमें से ७-५७ करोड़ रु० वितरित किये गये, जबकि गत वर्ष (१६६८-६६) 
तक ५६८ करोड़ रु० ही वितरित किये जा चुके थे । निगम 'सुलभ ऋण योजनाओं' के भ्रन्तर्गत 
उत्तर प्रदेश औद्योगिक निदेशालय से ऋण हेतु प्राप्त होने वाले अआ्रवेदन-पत्रों के लिए राज्य 
सरकार के एजेण्ट के रूप में मी कार्य करता है। ये योजनायें छोटे श्राकार वाली औद्योगिक 
इकाइयों को ऋण देने के लिए चालु की गई हैं । ३१ मार्च, १९७० को समाप्त होने वाले 
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वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश वित्त निगम ने ४१७ करोड़ रु० के ऋणों पर स्वीकृति प्रदान की 
तथा इसमें से ११५६ करोड़ रु० की राशि वितरित की । 
राजस्थान ओद्योगिक वित्त निगम 

राजस्थान झ्ोद्योगिक वित्त निगम को सुख्य बातें ($शांक्रा। एथशंपाढ8 0 [॥6 
रिश्यांबशंथा 848 8706 (0ए0%&7०॥)---ये इस प्रकार हैं--(१) निगम को स्थापना-- 
केन्द्रीय सरकार द्वारा सथु १६५१ में बनाये गये एक्ट के अन्तर्गत राजस्थान सरकार ने जनवरी 
सच १६५४ में राजस्थान के श्रौद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की, जिसने उसी वर्ष अप्रैल में 
अपना कार्य आरम्भ कर दिया। ३१ मार्च, १९७२ को राजस्थान वित्त निगम ने १७ वर्ष पूरे 
कर लिये । (२) उद्वं श्य--अन्य राज्यों के निगम की तरह इस निगम की भी स्थापना का उह श्य 
राजस्थान में मध्यम श्रेणो व छोटे-छोटे उद्योगों को झाथिक सहायता प्रदान करना है, ताकि देश 
में इस प्रकार के उद्योगों का समुचित विकास हो सके । (३) पजी--इस निगम की अधिकृत 
पूजी दो करोड़ रुपये है, जिसे १००-१०० रु० के २ लाख प्रंशों में बाँदा गया है। प्रारम्भ में 
केवल १ लाख अंशों को ही निर्गंमित किया गया था, जिनका वितरण इस प्रकार किया गया 
था--सरकार ३६,०००, रिजवं बेंक १५,०००, अनुसूचीबद्ध बेस, बीमा कम्पनियाँ, ट्रस्ट तथा 
सहकारी बेंक्स ४४,००० तथा अन्य आथिक संस्थायें ५,००० (कुल योग १ लाख अंश) । निगम 
में इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई है कि व्यक्ति व वित्तीय संस्थाओ्रों के अतिरिक्त अन्य संस्थायें 
कुल अंशों के २५% से अधिक के अ्ंंशधारी नहीं हो सकते हैं । सरकार ने मुलधनत तक कम से 
कस ३३% ब्याज की दर की गारण्टी की है। ३१ मार्च, १९७२ को इसकी पूरांदत्त पूंजी १ 
करोड़ रु० थी। (४) प्रबन्ध--निगम का प्रबन्ध एक १० सदस्यों के संचालक मण्डल (8040 
० ॥/6००३७) द्वारा किया जाता है, जिसमें एक अश्रध्यक्ष, १ प्रबन्ध संचालक तथा ८ अन्य 
सुचालक हैं। इन भ्रन्य सच्चालकों में १ रिजवे बेंक तथा एक भारतीय श्रौद्योगिक वित्त निगम 
का प्रतिनिधि भी सम्मिलित है। (५) ऋण--निगम उन व्यक्तियों, फर्मों, कम्पनियों तथा संस्थाओं 
को वित्त सहायता देगा जो किसी वस्तु का निर्माण, खनिज कार्य, विद्युत शक्ति का निर्माण व 
वितरण-वस्तु का संरक्षण आदि करती हैं। ऋण की रकम १०,००० रुपये से १० लाख रुपये 
तक हो सकती है। यद्यपि प्रत्येक ऋण की अ्रवधि प्रमण्डल स्वतः ही निश्चित करेगा, परन्तु 
साधारणतया यह झवधि १०-१२ वर्ष से अ्रधिक नहीं होती है। सद्‌ १६६६-६७ के वर्ष में ऋणों 
पर ब्याज की दर में आधे प्रतिशत की बृद्धि कर दी गई। इस प्रकार राजस्थान वित्त नियम की 
दर 5३% से बढ़ाकर ६९% कर दी गई, परन्तु निश्चित समय पर ऋण के वापस हो जाने पर 
इसमें 4 प्रतिशत की छूट दे दी जाती है। ऋण समुचित जमानत के आधार पर दिये जाते हैं । 
यह अचल सम्पत्ति जैसे--भूमि, इमारत, मशीन आदि की आड़ पर ऋण देता है ओर कच्ची 
सामग्री व माल (कच्चा व पक्का दोनों) की जमानत पर ऋण नहीं देता है। ऋण देने के बदले 
में यह ऋणी कम्पनी के सच्चालक मण्डल में श्रपणा एक सच्चालक नियुक्त करता है, कम्पनी के 
बीमे की माँग करता है, ऋण के भुगतान होने तक लाभांश पर प्रतिबन्ध लगाता है, कम्पनी के 
हिसाब-किताब की जाँच करने का अधिकार प्राप्त करता है। 

प्रगति का भ्रवलोकत (३१ साचं, १६९७२ तक)--राजस्थान वित्त निगम ने ३१ मार्च, 
१६७२ तक ऋरों एवं अंशों के अ्रभिगोपन के रूप में कुल मिला कर ७-०२ करोड़ रुपये का 
वितरण किया। अब तक जिला स्तर पर ऋणों के रूप में स्वीकृत राशि का प्रतिशत अग्न 
प्रकार रहा है । 
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जिला का नाम विभिन्‍न ऋणों के रूप सें स्वीकृत 
द राशि का प्रतिशत 
जयपुर ४३-३७ 
कोटा ११९६७ 
ग्रजमेर ६५६ 
भीलवाड़ा ७०८ 
सवाई माधोपुर ५-१४ 
उदयपुर ४*६४ 
सनन्यु द १८३१ 


मध्य प्रदेश ग्ौद्योगिक वित्त निगम (शैडमाएव शिश्वत6छा गंशालंधबी (०फुणन्वीणा)--- 
( १ ) निगम की स्थापना--निगम की स्थापना ३० घून, १९५५ को की गई थी। 
१ नवम्बर, १९५६ को मध्य प्रदेश बनने से निगम का नास मध्य प्रदेश वित्त निगम रख दिया 
गया । 
द २ ) उहू श्य--अ्रन्य निगमों की भाँति मध्य प्रदेश वित्त निगम का उद्देश्य भी राज्य 
के छोटे तथां मध्यम श्रेणी के उद्योगों को आर्थिक सहायता देना 


(३ ) पुजी--निगम की अधिकृत पूजी २ करोड़ रुपये है, जो कि १००-१०० रुपये 
के २ लाख अंशों में विभाजित है । ३१ मार्च, १९७१ को इसकी चुकता पूंजी १ करोड़ रु० थी । 
द ( ४ ) प्रबन्ध--निगम का प्रबन्ध संचालक मण्डल द्वारा किया जाता है, जिसमें कि 
१० संचालक हैं । 
लिगस के कार्य---0) निगम उन व्यक्तियों, फर्मों, सहकारी समितियों, संयुक्त हिन्दू 
परिवार, तिजी (7५७८०) और सार्वजनिक कम्पतियों को वित्त सहायता देगा जो किसी वस्तु 
का निर्माण, खनिज कार्य, विद्युत शक्ति का निर्माण व वितरण, वस्तु का संरक्षण श्रादि करती 
हैं। (॥) उपरोक्त संस्थाग्रों की गारण्टी देता। (78) ऋण-पन्नों का प्रभिगोपन करना जो कि ७ 
_ वर्षों में इस निगम को विक्रव कर देने होंगे । (४) केन्द्रीय, राज्य सरकार तथा औद्योगिक वित्त 
निगम के रूप में कार्य करना । 


ऋण को राशि--निग्रम प्रारम्भ में तो २० हजार रु» तक कम से कम ऋणा देता था 

परन्तु बाद में छोटे-छोटे उद्योगों को ऋण देने की हृष्टि से कम से कम १० हजार रु० तक ऋण 

. राशि कर दी । ४ 

क्‍ ऋण की जमावतत--ऋण समुचित जमानत के आधार पर दिये जाते हैं। यह प्रचल * 

सम्पत्ति जैसे भूमि, इमारत, मशीन आ्रादि की झ्राड़ पर ऋण देता है और कच्ची सामग्री व माल 

. (कच्चा व पक्का दोनों) की जमानत पर ऋण नहीं देता । व्यक्तिगत जमानत व अन्य जमानत 

. पर भी निगम ऋण देता है । 

... ब्याज की दर--निगम की ब्याज की दर € प्रतिशत है। ब्याज एवं ऋण की किस्तें 

. समय पर जमा करने वालों को आधे प्रतिशत की ब्याज से छूट की सुविधा दी जाती है । 

क्‍ सन्‌ १६७०-७१ में की गई प्रगति का अवलोकन--३१ मार्च सव्‌ १६७१ को निगम 

. ने अपनी १६वीं वर्षगांठ पूरी की । सब््‌ १९७०-७१ के वर्ष में निगम ने ६६ लाख रुपये के ऋणों 

. के लिये स्वीकृति प्रदान की, जबकि पिछले वर्ष में ६५ लाख रुपये के ऋणों के लिए स्वीकृति प्रदान 
की गईं थी। सबत््‌ १६७०-७१ के वर्ष में ७८ लाख रुपये वितरित किये गये, जबकि पिछले वर्ष में 


व्याण् स०, रेड. 
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७६ लाख रुपये वितरित किये गये थे | सब १६७०-७१ के वर्ष तक निगम को सकल श्राय ५४३ 
लाख रुपये (पिछले वर्ष में ४६”८ लाख रुपये) थी। सब्‌ १६७०-७१ के वर्ष तक मध्य प्रदेश 
वित्त निगम ने १४-८६ लाख रुू० का शुद्ध लाम कमाया, जबकि गत वर्ष केवल १७ लाख रुपये का 
शुद्ध लाभ कमाया था । अपनी स्थापना की तिथि से अब तक (१६७०-७६ ) मध्य-प्रदेश वित्त 
निगम कुल मिलाकर ६७४ करोड़ रुपये के ऋगणों की स्वीकृति प्रदान कर चुका था, जिसमें से 
८५८ करोड़ रुपये की राशि का वितरण किया जा चुका था। 
 देहली राज्य श्ौद्योगिक वित्त निगम (0०7 56 शतंपडांओ गांतरक्षा०० (0ए०क्रांणा )--- 
महत्त्वपूर्ण विशेषतायें (38॥67/ #७४७००७)--(१) स्थापना--सब्‌ १६५१ में केन्द्रीय 
सरकार द्वारा पारित किये गये राजकीय वित्त निगम अधिनियम के श्रन्तगंत सब १६६७ में देहली 
राज्य औद्योगिक वित्त मिगम की स्थापवा की गई थी। (२) उहं श्य--इस वित्त निगम का 
उह्ं श्य देहली राज्य के मुख्यतः छोटे एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को आथिक सहायता प्रदान 
करना है, ताकि थे उद्योग विकसित हो सकें। (३) पूंजी एवं ऋण--३१ माचे, १६७१ तक 
देहली वित्त तिगम की तिर्गंमित एवं पूर्णदत्त पूजी ५० लाख र० थी। इसी तिथि को इसकी 
संचित राशि २८८ लाख रु० थी । ३१ मार्च, १६७१ तक निगम ने भारतीय श्रौद्योगिक विकास 
बैंक से १:१२ करोड़ रु० का ऋण ले रखा था। रिजवं बेंक प्रॉफ इण्डिया से इसने अब तक द 
७-६५ लाख रु० का ऋण ले रखा है। (४) संचालन--इसका संचालत १० संचालकों के संचा- 
लक मण्डल द्वारा होता है। द 
निगम द्वारा की गई प्रगति का अवलोकन (१६७०-७१)--सच्‌ १६७०-७१ के बे में 

निगम ने २१८ करोड़ रु० के ऋण के लिए स्वीकृति प्रदान की, जब कि गत वर्ष (१६६६-७०) में 
केवल १ करोड़ रु० के ऋण देने के लिए स्वीकृति प्रदान की थी । स्थापना की तिथि से श्रब तक 
(३१ मार्च, १९७१ तक) देहली वित्त निगम ६:१२ करोड़ रु० के ऋणों के लिए स्वीकृति प्रदान 
कर चुका है | भ्रव तक निगम को ८:७४ करोड़ रु० के ऋरणों के लिए आवेदन-पत्र श्राप्त हो चुके 
हैं। सत्र १६७०-७१ के वर्ष में तिगम ते १*५० करोड़ रु० के ऋण वितरित किये, जबकि गत वर्ष 
में केवल ८० लाख रु० की राशि ही वितरित की गई थी । ३१ मार्च, १६७१ तक निगम कुल 
मिलाकर ४-३४ करोड की राशि क्रणों के रूप में वितरित कर चुका था | सब्‌ १६७०-७१ के 
वर्ष में निगण की सकल आय ७'६ लाख रु० थी। अब तक निगम २३*८ लाख रु० की सकल _ 
_ श्राय कर चुका है। सच १९७०-७१ के वर्ष में निगम ने २३ लाख रु० का लाभ कमाया | अब क्‍ 
तक निगम ७-१ लाख रु० का लाभ कमा चुका है । आप 
उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि गत वर्ष (१६६९-७०) की तुलना में सब १६७०-७१ 
के वर्ष में निगम द्वारा की गई प्रगति अधिक सनन्‍तोषजनक रही है। 
. हरियाणा राज्य औद्योगिक वित्त निगम-- दा अकाल मत 
..._ कुछ महत्त्वपूर्ण बातें (5076 $40ा7॥ प६&ए००)--( १) स्थापना--हरियाणा राज्य 
वित्त निगम की स्थापना सब्‌ १९६७ में राज्य वित्त निगम अधिनियम, १६५१ के अन्तगत की 
. गई थी । (२) प्राथिक साधन--२१ मार्च, १६७१ को निगम की पूर्णदत्त पूजी (९0-09 
. (०्ॉथे) १ करोड़ रूः थी। इसके पश्रतिरिक्त तिगम ने औद्योगिक विकास बेक से इसी तिथि 
.._ तक 5३८१, लाख रु के ऋण ले रखे थे । इसके भ्रतिरिक्त निगम रिजवं बेंक एवं भ्रन्य साधनों से 

. भी ऋण श्राप्त करता है। (३) संचालन--हरियाणा राज्य वित्त निगम का संचालन एक संचा- 

. लक मन्‍्डल द्वारा होता है, जिसमें १० व्यक्ति हैं। (४) उद्दे श्य--इस निगम का प्रमुख उद्देश्य 


. राज्य में स्थित मध्यम एवं छोटे उद्योगों की आ्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। 
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निगम द्वारा की गई प्रगति का अवलोकन (१६७०-७१)--३१ मार्च, १६७१ को 
निगम ने अपनी चौथी वर्षगांठ पूरी की। इस चार वर्ष की अवधि में निगम क्री प्रगति अन्य 
राज्य वित्त निगरमों को तुलना में अधिक सनन्‍्तोषजनक रही है । ३१ माचं, १६९७१ तक हरियाणा 
वित्त निगम ने कुल मिलाकर (३१ मार्च, १६९७१ तक) १२४६ करोड़ रू० की आथिक सहायता 
प्रदान करने हेतु स्वीकृति प्रदान की थी। इसमें से ३१ मा, १९७१ तक ६६७ करोड़ रु० की 
_ राशि का वितरण भी किया जा चुका था। हरियाणा राज्य वित्त निगम द्वारा की गई अब तक 
की प्रगति का अवलोकन निम्न तालिका द्वारा किया जा सकता है :--- 
(लाख रु० में)! 


स्थापना की 
सद का नास पे कै पे र तिथि से 
अब तक 
१, निमम द्वारा ऋणों की प्रभावित स्वीकृति द 
. ([09760%7ए6 $5780॥0#3$ ० ,097$) य्श्प्‌ द 9२४६ 
२. वितरण की गई राशि 
(2770 प्रा क्‍20507॥20) ११७०. 88७ 
३. सकल आय [प6वत्वां [700778) ४*३ कक ४४८६ 
४. सकल व्यय (7048] £5675865) . प्रून्‍ढ इछद 
भू, लाभ (शणी।) १-१ २४-३ 
६. अदत्त ऋण ((3०583870079 4.,0875) ४४ ६५९ 


बिहार राज्य औद्योगिक वित्त निगम (छाप्नक्ञ 596 पाताइतंंतरो कंत्रक्ाट० (0फणन्वाजा)- 
महत्त्वपृण बात (8867 कधकाणा55)-- १ ) स्थापना--विहार राज्य वित्त निगम 
की स्थापना सच्‌ १६५४५ में राज्य वित्त निगम, १६५१ के अन्तर्गत की गई थी । ( २) उद् श्य- 
राज्य वित्त निगम का प्रमुख उद्देश्य इस राज्य में स्थित छोटे एवं मध्यम श्रेणी के उद्योग-धन्धों 
को मध्यमकालीन झ्राथिक सहायता प्रदाव करना है। ( ३ ) झ्राथिक साधन--३१ मार्च, १६७१ 
को निगम की पूर्णइत्त पुजी १ करोड़ रु० थी । इसी तिथि को इसका संचित कोष ३-३६ लाख 
रु० था। इसके अतिरिक्त निगम भारतीय ग्रौद्योगिक विकास बेंक, रिजव॑ बैंक श्रॉफ इण्डिया एवं 
अन्य साधनों से ऋण भी लेता है । ३१ मार्च, १९७१ तक तिगम औद्योगिक विकास बैंक से 
२३११३ करोड़ रु० का ऋण ले चुका था । इसी तिथि को यह रिजवें बैंक से भी ३० लाख रु० 
का ऋण ले चुका था | ( ४ ) प्रबन्ध--निगम का प्रबन्ध करने के लिये एक संचालक मण्डल की 
स्थापना की गई है। इसकी सदस्य संख्या १० है। द 
निगम की क्रियाओ्रों का श्रवलोकन (१६७१-७२)--गत वर्ष की तुलना में सब्‌ १६७१- 
. ७२ में बिहार वित्त निगम की प्रगति अ्रधिक सन्‍्तोषजनक रही है। सत्‌ १६७१-७२ के वर्ष में 
बिहार वित्त निगम ने २८८ करोड़ 5० की आविक सहायता देने के लिये स्वीकृति प्रदान की 
जबकि गत वर्ष में केवल १९१२ लाख र० की आर्थिक सहायता देने के लिए ही स्वीकृति प्रदान 
की गई थी । इसी प्रकार १६७१-७२ के वर्ष में निगम ने १३६९-४३ लाख रु० की राशि का 
राज्य में स्थित उद्योगों में वितरण किया, जबकि गत वर्ष १६७०-७१ में केवल ७४-८५ लाख रु० 
की राशि ही वितरित की गई थी । बिहार राज्य वित्त निगम द्वारा की गई अब तक्र की प्रगति 
का अवलोकन अग्र तालिका से किया जा सकता है। हज 
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(लाख ० में)! 
स्थापना फी 
मद का नाम सा च् मर तिथि से 
भप्रब॒ तक 
१. निमम द्वारा स्वीकृत आथिक सहायता २८०४१ 8५२ 
२. निगम द्वारा वितरित धनराशि १३६९-४३ ७३३ 
३. सकल आय की मात्रा डे ३२४ 
४. लाभ १४ 


(॥ ) श्रौद्योगिक साख एवं विनियोंग निगम 
(799प5ए८8) (7९०६ & [शाए65४राका। (090० 70॥) 

स्थापना--भारत में श्रभी तक विशेषतः: निजी क्षेत्र में श्रौद्योगिक विकास के लिये 
विनियोग करने वाली संस्थाओं का अभाव था । इसको दूर करने के लिये ही अन्तर्राष्ट्रीय बेच्ू 
के तत्वावधान में “श्रौद्योगिक साख एवं विनियोग निगम” की स्थापना बम्बई में ५ जनवरी, 
१९५५ को सीमित दायित्त्व वाली निजी कम्पनी के रूप में की गई। यह निगम पूर्ण रूप से निजी 
व्यक्तियों के स्वामित्व एवं प्रबन्ध में है । वह निजी क्षेत्र के उद्योगों को ऋण देकर, ऋण की 
जमानत देकर तथा अंशों से श्रभिगोपन करके झ्राथिक मदद करेगा । 

उहँ श्य--निगरम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारद के निजी उद्योगों को सहायता 
देना है और यह सहायता निम्न रूप में दी जायेगी :---[१) निजी उद्योगों की स्थापना, विस्तार 
तथा नवीनीकरण में सहायता देना | (२) इन उपक्रमों में प्रान्तरिक तथा बाह्य निजी पूजी के 
विनियोग तथा सहभागिता को प्रोत्साहन देना | (३) न्नौद्योगिक विनियोगों में व्यक्तिगत स्वा- 
भित्त्व को प्रोत्साहन देना तथा विनियोग विपणि के क्षेत्र को बढ़ाना । 

सहायता के रूप--ऊपर लिखे गये उद्देश्यों को पूरा करने के लिये सहायता निम्न रूप 
में दी जायेगी :---( १) उद्योगों को दीघेकालीन एवं मध्यमशालीन श्राथिक सुविधायें देना अथवा 
उनके निर्गमित साधारण अंशों को खरीदकर प्रत्यक्ष रूप से भाग लेना। (२) अंशों तथा प्रति- 
भूतियों का अभिगोपन करना तथा अभिगोपन के कार्य को प्रोत्साहन देना । (३) अन्य व्यक्तिगत 
ज्रोतों से प्राप्त ऋणों की जमानत देना। (४) चक्रित विनियोग द्वारा पुनः बिनियोग के लिये 
पुजी उपलब्ध कराना। (५) भारत के व्यक्तिगत उद्योगों को प्रबन्ध सम्बन्धी, तान्न्रिक तथा 
प्रशासकीय सलाह देना अथवा भारतीय उद्योगों को प्रबन्ध, तान्त्रिक तथा प्रशासन सम्बन्धी 
सेवाओं को ध्राप्त करने में सहायता देता । 

निगम के वित्तोय साधन (१६७१-७२)--निग्रम वी वित्तीय व्यवस्था में विश्व बेंडू 
इज्भुलैण्ड, अमेरिका तथा भारत का सहयोग है। इसके वित्तीय साधनों के स्रोत निम्न- 
लिखित हैं :--- 

( ६ ) अंश प्‌ जो---इसकी भ्रधिकृत पू जी २५ करोड़ रु० है, जो सौ-सौ रु० के ७*५० 
लाख साधारण प्ंशों तथा सौ-सो रू० के १७:५० लाख शअ्न्य प्रकार के अंशों में विभाजित है । 
इसमें में निगम ७*४५ करोड़ रु० के सौ-सो रुपये के ७,५०,००० सामान्य अंशों का अंकित मुल्य 
पर निर्गेमन कर चुका है । ३१ मार्चे, १९७२ को इसकी चुकता पूजी १० करोड़ रु० थी । 

( २ ) केन्द्रोय सरकार से ऋण--सब्‌ १६७१-७२ के वर्ष में निगम ने केन्द्रीय सर- 
कार से २८४५ करोड़ रु० के ऋण प्राप्त किये थे । 
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श्‌ 


( ह ) विदेशी सुद्रा में ऋण--निगम ने सब १६७१-७२ के 
रु० के ऋण विदेशी मुद्रा में प्राप्त किये हैं। इसमें से अधिकांश विश्व बेंक से हैं । 
( ४ ) भारतीय श्रौद्योगिक विकास बेंक से ऋण--प्मय-समय पर निगम भारतीय 
औद्योगिक विकास बेक से भी ऋण लेकर अपनी आवश्यकताओं की पूति करता रहता है। सन्‌ 
६९७१-७२ के वर्ष में निगम ने भारतीय ओद्योगिक विकास बैंक से १५-८६ करोड़ रू० के 
ऋण लिए 


२ करोड़ 


( ५ ) सच्चित कोष-- निगम ने निम्त कोष स्थापित किये हैं :---[) पू जीगत संचितः 
कोष, (7) सामान्‍य संचित कोष, तथा (7) विशेष संचित कोष | इन सच्चित कोषों में अलग- 
अलग धनराशि जमा हैं । ३१ मार्च, १९७२ को निगम का सच्चित कोष ६७६ करोड़ रु० था । 

प्रबन्ध-- निगम का प्रबन्ध एक सच्चालक समिति द्वारा होता है, जिसमें कम से कम ५ 
तथा अधिक से अधिक १४ सच्चालक हो सकते हैं। सच्चालक समिति में भारतीय तथा विदेशी 
दोनों प्रकार के सच्ालक हैं । 

निगम की प्रगति का श्रवलोकन (१६९७ १-७२)--निगम ने अउनी स्थापना की तिथि 
से लेकर ३१ दिसम्बर १६९७१ तक कुल मिलाकर ३३५-३९ करोड़ रु० की शुद्ध वित्तीय सहायता 
देता स्वीकार किया था, जिसमें से २४०४३ करोड़ रु० की राशि का वितरण हो चुका था । 
सन्‌ १६७१-७२ के वर्ष में निगम ने ३९ ७ करोड़ रु० की सकल वित्तीय सहायता के लिये ऋणों 
की स्वीकृति प्रदान को थी, जबकि गत वर्ष (१६७०-७१) में ४३:९६ करोड़ रु० के ऋणों के लिये 
स्वीकृति प्रदात की गई थी । इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में निगम ने कम राशि 
के ऋणों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की । 

वितरण की गई राशि (१९७१-७२ सें )--सब्‌ १६७१-७२ के वर्ष में सिगम ने ३०९३ 
करोड़ रुपये के ऋणों का वितरण किया, जबकि गत वर्ष (१६७०-७१) में केवल २८५६ करोड़ 

रुपये के ऋणों का ही वितरण किया गया था । 
द लाभांश दर--सव्‌ १६७१-७२ में लाभांश दर १०% थी । 

ग्राय (8६7725)--३ १ दिसम्बर, १६७१ को समाप्त होने वाले वर्ष में निगम ने 
१-७९ करोड़ रु० का शुद्ध लाभ कमाया, जबकि गत वर्ष में शुद्ध लाभ की मात्रा १६८ करोड़ 
रू ही थी।. 

(॥ा ) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (५. ।. 0. ८.) 
(पिल्याणावों [00प7)४06 क्‍22ए728076म:।/ (0कण9॥0॥) 

स्थापना--राष्ट्रीय श्रौद्योगिक विकास निगम की स्थापना २० अक्टूबर सब्‌ १६५४ 
को देहली में की गई | यह निगम पूर्णो रूप से एक राजकीय संस्था है और इसका स्वामित्त्व व 
नियन्त्रण सरकार के हाथ में है। इस निगम की स्थापना का मूल उद्देश्य देश में तीतन्र गति से 
औद्योगीकरण लाना है। इस कारये को पूरा करने के लिये वह निजी क्षेत्र का सहयोग प्राप्त 
करेगा । इस निगम का पंजीयन (२6४8707॥07) भारतीय कम्पनी अ्रधिनियम के अन्तर्गत किया. 
गया है। 

पजी--निगम की कुल अधिकृत पूजी १ करोड़ रुपये की है, जो १००-१०० रुपये के _ 
१ लाख प्ंशों में विभाजित है। इसकी निर्मेमित पूजी १० लाख रु० है| समस्त अंश केन्द्रीय 
सरकार द्वारा खरीद लिये गये हैं। झ्रावश्यकता पड़ने पर निग्रम अपने भ्रंश व ऋण-पत्र बेचकर 
ग्रपने आथिक साधन बढ़ा सकता है। इसके अतिरिक्त यह केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, 
. अनुसूचित बेंकों, कम्पनियों तथा व्यक्तियों से अनुदान (57275), ऋण (.0००॥5), अग्रिम (80ए8- 
.._॥089) अथवा निक्षेप स्वीकार कर सकता है। ३१ मार्च, १९७२ को निगम के कोष तथा आधिक्य 


द ११७० | ] 


(छ८5७ए८४ ते $प्राएपर७४७) दोनों मिलाकर ६०:३६ लाख रुपये के थे। इस प्रकार ये दोनों 
निम्रम के आ्थिक साधनों के प्रमुख अंग हैं । द 
द प्रबन्ध -- राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम का प्रबन्ध एक संचालक सभा द्वारा होगा 
जिसमें २० सदस्य हैं। वाशिज्य एवं उद्योग मन्‍्त्री इसके सभापति हैं । इन संचालकों को केन्द्रीय 
सरकार ने मनोनीत (१२०प्रांपघ&४८) किया है। 

उद्दे श्ब---( १) देश की श्रौद्योगिक प्रगति के लिए आवश्यक मशीनरी एवं यन्त्रों का 
प्रबन्ध करना तथा झ्राधारभूत उद्योगों (8आं० वप्रतंघढा68) का प्रवर्तेन एवं उसकी स्थापना 
करना । (२) देश के औद्योगिक विकाप्त में जो निजी उद्योग सहायक हों, उनको तान्त्रिक 
(ए००॥मां०्श) एवं इन्जीनियरिंग सुविधायें देना। (३) निजी क्षेत्र को सरकार द्वारा स्वीकृत 
योजनाओं की पूर्ति के लिये आवश्यक तान्त्रिक, इन्जीनियरिंग, आथिक तथा श्रन्य सुविधाये देता । 
एवं (४) प्रस्तावित औद्योगिक योजनाओं की पूर्ति के लिये आवश्यक अ्रध्ययन करना तथा उनको 
तान्त्रिक, इन्जीनियरिंग, आधिक तथा श्रन्य सुविधायें देता । 

द उपरोक्त निगम का उद्देश्य लाभोपार्जन नहीं है, बल्कि देश में तीत्रगति से ओद्योगी- 
करण लाना है; जिसके लिये यह सरकार के एजेण्ट के रूप में कार्य करता है। इन उद्देश्यों की 
पूति के लिये निगम की प्रथम सभा २३ अक्टूबर सब १६५४ को हुई, जिसमें उद्योगों की अस्थायी 
सूची तैयार की गई | उस सूची में निम्न उद्योग सम्मिलित हैं :---(१) छूट, कपास, वस्त्र, चीनी, 
कागज, सीमेण्ट, रासायनिक, छपाई, खान, निर्माण एवं यात्त्रिक आ्रवागमन आदि उद्योगों के लिए 
प्रावश्यक मशीनरी तथा सामग्री का निर्माण कराना; (२) लौह मिश्रण, लोह मेंगतीज और 
फरोक्रोम; (३) अल्यूमिनियम; (४) ताँबा, जस्ता श्लौर अलौह धातुयें; (५) डीजल इन्जन, इंजन 
तथा जनरेटर; (६) भारी रासायनिक द्रव्य; (9) खाद और उव्ेरक (शी०७); (८) कोयला और 
कोलतार का सामान; (६) मेथानोल, फारमेलडीहाइड; (१०) काजल; (११) कागज, अखबारी 
कागज श्रादि बनाने के लिये लकड़ी की लुगदी; (१२) कृत्रिम दवायें, विदामिन और हारमोन; 
(१३) एक्सरे और डाक्टरी औजार आ्रादि; एवं (१४) हाड्ड बोर्ड तथा इन्सूलेशन झ्रादि । द 

प्रगति का अवलोकन (१६७१-७२)--मि० के० वी० राव, चेयरमन, राष्ट्रीय औद्योगिक 

विकास निगम, ने दिनांक २९ सितम्बर, १६९७२ को १७वीं वाषिक्र व्यापक समा में प्रस्तुत की गई 
अपनी रिपोर्ट में बताया कि निगम ने १३ मार्च, १६९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में (सद्‌ १९७१-७२ 
) १२८ करोड़ रुपये का कारोबार किया । इसी वर्ष में इसका शुद्ध श्रािधिक्य (४6 5प्राणप) 
१५-०२ लाख रुपये था | प्रस्तुत वर्ष में निगम ने १३१३३ लाख रुपये की विदेशी मुद्रा कमाई । 
निगम की लाभांश दर १५% रही । गत वर्ष भी इसी दर से लाभांश घोषित किया गया 
. था। फरवरी सन्‌ १६६३ से निगम ने सूती वस्त्र मिलों, जूट मिलों तथा मशीनी श्रौजार उद्योगों 
. के आधुनिकीकरण तथा विकास सम्बन्धी कार्यो हेतु ऋण सम्बन्धी नये आवेदन-पत्रों पर विचार 
करना बन्द कर दिया है । भारतीय औद्योगिक विकास बेंक की स्थापना के पश्चात्‌ से यह कार्य 
.. विकास बेंक को ही सोंप दिया है | 


. (९ ) अन्तर्राष्टोय वित्त निगम 
(गांलागद्वा0णा॥। पएत्रक्ाए8 (0एफऊुमणथधाएण) 


पे स्थापना--द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अ्रधिकांश राष्ट्र नष्ट-भ्रष्ट हो गये थे । निजी 
क्षेत्र में धत का अभाव विशेष रूप से अनुभव किया जा रहा था । पिछड़े हुये राष्ट्रों में यह स्थिति 


. और भी गम्भीर रूप धारण किये हुये थी। अ्तएवं विश्व बेंक ने २० जुलाई सब॒ १६९५६ को 


ह . सदस्य देशों की सहायता करने तथा निजी व्यवसाय (एएक्व४ ४िएांआ.756) को विशेष रूप से 
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सहायता प्रदात करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम! को स्थापना की । यह सावंजनिक अन्त- 
राष्ट्रीय संगठन है । इसका सम्बन्ध विश्व बैंक (. 8. 7२. 0.) से होते हुये भी इसका पृथक 
वैधानिक अस्तित्व है । अगस्त सद्‌ १६५६ तक इसके ३२ सदस्य थे | केवल विश्व बेंक के सदस्य 
ही इसके सदस्य हो सकते हैं । 

प्‌जी--अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की अधिकृत पूंजी १० करोड़ डॉलर है, जोकि 
१,००० (एक हजार) डॉलर के प्रति अंश से १ लाख अंशों में विभाजित है। ६२ करोड़ डॉलर 
संचित राशि है | पूजी में ४७ राष्ट्रों ने ६०४ मिलियन डॉलर का ग्रनुदान दिया है। भारत ने 
४३३ मिलियन डॉलर का अनुदान दिया है| सबसे अधिक हिस्पता श्रमेरिका का है। आ्रावश्यकता 
पड़ने पर यह विश्व बेंक्र से ऋएा ले सकता है। 

उह्दे श्य--निगम का प्रमुख उद्देश्य श्रपने सदस्य देशों में, विशेषत: कम विकप्तित राष्ट्रों 
में, निजी (07ए४४) उत्पादक के विकास को प्रोत्साहित कर आशिक प्रगति करता है। इस 
उद्देश्य की पूति के लिये वह निम्न कार्य करेगा :--(१) जहाँ उचित शर्तों पर पर्याप्त मात्रा में 
पूजी सुलभ नहीं है वहाँ निजी व्यवसायों में स्वयं विनियोग करना । (२) विनियोग के सुग्रतत्तरों, 
निजी पूँजी (देशी एवं विदेशी) तथा अनुभवी प्रबन्धनों को परस्पर समन्वित करने के लिये 
निकासी गृह (26७778 075४) का कार्य करता । (३) निजी पूंजी के उत्पादनशील विनि: 
योग को प्रोत्साहित करना । अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के श्रध्यक्ष के अनुसार, “यह निगम एक 
विनियोग अभिकर्ता के नाते कार्य करेगा तथा निजी उद्योगों को सरकारी जमानत के बिना 
ऋण देगा ।” 

विनियोग प्रस्तावों की योग्यता एवं विकास--उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिये निगम 
मुख्यतः: निजी उपक्मों (?77ए&6 &7079786) से आने वाले प्रस्तावों पर विचार करता है तथा 
यह विश्वास हो जाने पर कि उस उपक़म को अन्य स्रोत उपलब्ध नहीं हैं, ऋण देता है । निगम 
सरकारी क्षेत्र के केवल ऐसे उपक्रमों के प्रस्ताव पर ही विचार करता है, जिनका मुख्यतः निजी 
स्वरूप (28827087 एाफ््वा०8 (8०2) हो । 

निगम ने प्रपनी क्रियाओ्रों के प्रारम्भिक वर्षों में ऐसे विनियोग प्रस्तावों पर विचार 
किया जहाँ--(श्र) किसी भी व्यवसाय में नवीन विनियोग कम से कम ५ लाख डॉलर या उनके 
बराबर थे तथा (ब) निगम से माँगी हुई सहायता कम से कम १ लाख डॉलर या उसके बराबर 
थी । निगम ने अभी तक किसी एक विनियोग की भ्रधिकतम्‌ सीमा निर्धारित नहीं की है । 

श्रौद्योगिक, कृषि-सम्बन्धी, आधथिक तथा श्रन्य निजी व्यवसाय लिगम से श्राथिक सहा- 
यता पाने योग्य हैं, यदि वे प्रकृति में उत्पादनशील हैं । वह गृह-निर्माण, अस्पताल, स्कूल आदि 
सामाजिक उपक़मों या सावंजनिक उपयोगिता के उपक्रमों में विनियोग नहीं करता हैं। निगम 
किसी ऐसे वित्त प्रबन्ध में भी भाग नहीं लेता है जो पुनवित्त (१९७॥870०४४8) के लिये हो । 

ब्याज की दर प्रत्येक दशा में विशिष्ट परिस्थितियों एवं जोखिम के अनुसार निर्श्चित 
की जाती है । निगम द्वारा दिये गये ऋणों की अवधि ४ वर्ष से १५ वर्ष तक के लिये है । किस्तों 
में भी विनियोग के भुगतान की व्यवस्था की जा सकती है। तिगस ऋण जमानत अ्रथवा बिना 
जमानत के दे सकता है। यदि वह जमानत लेगा तो उसका क्‍या रूप होगा, यह प्रार्थी की हैसि- 
यत एवं विनियोग की स्थिति पर निर्भर है। साधारणत: ऋण का अमेरिकन डॉलरों में मूल्यांकन 
किया जाता है, किन्तु उपयुक्त दशा में उसका सूल्यांकन अन्य देशों की मुद्रा में भी किया जा 
सकता है। ऋण उचित देखभाल के बाद ही दिया जाता है । 

प्रगति का श्रवलोकन (१९६५७१-७२)--अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने शून सबू १६७२ तक 
कुल मिलाकर ४5 देशों में १८४ उपक़मों के लिये ६६*“४ करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता देने 
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का वचन दिया था। नारत के विभिन्न उद्योगों जेसे---इस्पात उद्योग, सुती-वस्त्र उद्योग, मशीनरो 
उद्योग, खाद उद्योग श्रादि को निगम ने विशेष रूप में सहायता प्रदान की हैं। सच १६७१-७२ 
के वर्ष में मारत को अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम से वित्तीय सहायता देने #े लिये कोई बचन प्राप्त 
नहीं हुआ | सद्‌ १६६६-७० तक अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम भारत के निजी क्षेत्र में धत का विनि- 
योजन करने के लिए कुल मिलाकर ४-२ करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता देने का वचन दे चुका 
था । इसके बाद से (१६७०-७१ तथा १६७१-७२ में) भारत को वित्तीय सहायता देने क॑ लिये 
इस निगम से कोई तया बचन नहीं प्राप्त हुआ । 
(५) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम 
(पिक्षाणातं हयाका। [0087058 (६0०00907) 

प्रस्तावना--राष्ट्र के औद्योगीकरण तथा समृद्धि के लिये लघु उद्योगों का विकास 
होना नितान्‍्त आवश्यक है | उद्योग आथिक शक्ति को विकेन्द्रित कर सरकार की बड़े-बड़े उद्योग- 
पतियों पर निर्भर रहने की ग्रावश्यकता घटाकर एक आदर्श लोकतन्‍्त्र की स्थापना करने में सहा- 
यक हो सकते हैं | हमारे देश में विकसित शहरी अर्थ-व्यवस्था और ग्रद्धं-विकसित ग्रामीण अभ्रर्थ- 
व्यवस्था के मह-ऋस्तित््व के कारण लघ उद्योगों का महत्व और भी बढ़ जाता है। स्वर्गीय श्री 
जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, “भारत तभी एक औद्योगिक राष्ट्र होगा, जबकि यहाँ पर लाखों 
की मात्रा में छोटे-छोटे उद्याग स्थापित कर दिये जायें | इस प्रकार भारत के आोद्योगिक विकास 
में लघु उद्योगों का नहत्त्वपूर्ण स्थान होते हुए भी ये उद्योग पर्याप्त प्रगति नहीं कर पाये हैं । इसका 
मुख्य कारण लघु उद्योगों के समक्ष अनेक समस्याओ्रों का होना है । 

स्थापना-- लघु उद्योगों की समस्याश्रों को ध्यान में रखते हुए एवं श्रन्तर्राष्ट्रीय विशे- 
पज्ञों के दल 'फोर्ड फाउन्डशन' की सिफारिश पर फरवरी सब्‌ १६५५ में मारत सरकार ने *राष्ट्रीय 
लघु उद्योग निग्रम' की स्थापना की । यह निगम निजी कम्पनी (?7ध७०४ (१0779थ॥9) के रूप में 
रजिस्टड हुआ है । इस निगम के द्वारा लघु उद्योगों को संरक्षण, प्रोत्साहन एवं वित्तीय सहायता 
मिलती है । 

उहू श्य एवं कार्य--निगम का मूलभूत उद्देश्य भारतीय लघु उद्योगों को संरक्षण, प्रोत्सा- 
हन एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना है । इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निगम निम्नलिखित 
कार्य करेगा :--( १) राजकीय विभागों में लघु उद्योगों में निर्मित वस्तुयें खरीदने की व्यवस्था 
करना । (२) आवश्यकता के अनुसार माल बनाने के लिये पू जी व प्राविधिक (प७०७ांट2) सहा- 
यता प्रदान करना । (३) लघु एवं विशाल उलदयोगों में प्रतिस्पर्धा दूर करके उनके बीच समन्वय 
स्थापित करता । (४) प्रदर्शनियों तथा बिक्री केन्द्रों की व्यवस्था करके लघु उद्योगों की बिक्री 
की सुविधायें बढ़ाना । (५) लघु उद्योगों को किराया क्रय-रीति (म्रा।8-९५७७०४४६० $५867०) के 
ग्राधार प्र मशीन व यन्त्र दिलाने की व्यवस्था करना। (६) ओखला तथा नैनी में दो ओद्यो- 
गिक केन्द्रों की व्यवस्था एवं संचालन करना । 

पूं जी--प्रारम्भ में निगम की अधिकृत पूजी २० लाख रुपये थी, जो सौ-सौ रु० के 
२०,००० अंशों में विभाजित थी । यह पू जी पूर्णतया केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की गई थी । 
बाद में समय-समय पर इस पूजी की मात्रा में वृद्धि कर दी गई है । सब्‌ १६६६-७० के अन्त में 
निगम की प्रदत्त पुजी ५० लाख रु० से बढ़कर ३५० लाख रु०” हो गई थी | इसके अतिरिक्त 
निगम केन्द्रीय सरकार से समय-समय पर ऋण भी लेता रहता है । निगम को अमेरिका से विकास 
ऋण-कोष के अन्तर्गत लगभग ४७६ करोड़ रुपये की साख भी प्राप्त हुई | सब १६६९-७० के 


न 
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अन्त में निगम को सरकारी एवं विदेशी ऋणों के रूप में कुल मिलाकर १,७३५ लाख रु० की 
राशि देनी थी । 

निगम की प्रगति का भ्रवलोकन (१६६६-७० )--निगम केवल लघु उद्योगों को ही 
सहायता प्रदान करता है । लघु उद्योगों से तात्पर्य ऐसी श्रौद्योगिक इकाइयों से है जिनमें पू जी ५ 
लाख रुपये से कम है और जिनमें, शक्ति का प्रयोग होने पर, ५० से कम तथा शक्ति का प्रयोग 
न होने पर १०० से कम व्यक्ति काम करते हों । सब १६६९-७० के श्रन्त तक छोटे उद्योगों के 
लिये सुरक्षित मदों (०४७४४० ॥0॥5) की संख्या १४६ से बढ़कर १६६ तक पहुंच चुकी थी । 
इसी श्रवधि में निगम ने पश्चिमी जम॑नी तथा संयुक्त अरब गणराज्य से ४५ लाख रु० के माल 
के निर्यात आदेश प्राप्त किये । अमरीका को भी ५० लाख रु० का माल निर्यात करने का अनुबन्ध 
हुआ है । निगम ने स्टेट बेंक से यह समकौता कर लिया है कि बेंक निभम द्वारा आदेश प्राप्त 
करने वाली लघु श्रौद्योगिक इकाइयों को कच्चा माल खरीदने के लिये माल की पूरी राशि का 
ऋण दे सकता है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम इस प्रकार के ऋणों की गारण्टी देता है । किन्तु 
प्रत्येक लघु औद्योगिक इकाई के लिए निगम द्वारा दी जाने वाली गारण्टी की अधिकतम्‌ राशि 
२५,००० २० से अधिक नहीं हो सकती । इसके अतिरिक्त किराया-क्रय रीति (पछ्ाा।७-?९प्ाटा98० 
$8ए5०ाग) के अन्तर्गत निगम ने सव्‌ १९६९-७० के अन्त तक्र ४५ करोड़ रु० की विदेशी आयात 
की हुई मशीनें सप्लाई कीं । निगम द्वारा तीन प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई है, जिनमें अब 
तक ४,६०० व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके है। इनमें से सभी व्यक्ति रोजगार में संलग्न हैं । 

उपरोक्त विवरण के श्राधार पर यह कहा जा सकता है कि निगम भारत में लक 
उद्योगों के विकास हेतु सराहनीय कार्य करता है । इसकी स्थापना से वास्तव में लघु उद्योगों को 
पर्याप्त सहायता मिली है । 

( शा ) भारतीय विनियोग केन्द्र 
(एातांका ॥ए6९४ग्रदण (6६776) 

स्थापना--इसकी स्थापना जूत सच १६६१ में की गई थी। इसका प्रधान कार्यालय 
स्यूयॉ्क (अमेरिका) में है। 

उहू श्य--इसका प्रमुख उद्देश्य भारतीय उद्योगपतियों को विदेशी पूंजी तथा ओऔद्यो- 
गिक तकनीकी प्राप्त करने में सहायता देना है। इसमे अतिरिक्त यह भारतीय तथा विदेशी उद्योग- 
पति दोनों के सहयोग से नवीन उपक्रमों की स्थापना में श्रपता सहयोग प्रदान करता है | इस 
कार्य हेतु यह भारतोय उद्योगपतियों को विदेशी उद्योगपतियों के सम्बन्ध में तथा विदेशी उद्योग- 
पतियों को भारतीय उद्योगपतियों के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करता है। 

प्रगति का भ्रवलोकन (१६६६-७०)--श्री जी० एल० मेहता, चेयरमैन, भारतीय विनि- 
योग केन्द्र ने सब १६६६-७० की वाधिक रिपोर्ट में यह वतलाया है कि इस केन्द्र ने सब १६६६- 
७० के वर्ष में १० संयुक्त उपक्रमों को सहायता प्रदाव की है, जबकि गत वर्ष (१६६८-६६) में 
१६ संयुक्त उपक्रमों को सहायता प्रदान की गई थी । इन १० संयुक्त उपक्रमों में से ६ में विदेशी. 
वित्त की सहायता भी संलग्न है। शेष चार में केवल तकतीकी सहयोग प्रदाच किया गया है । 
इनमें कुल मिलाकर ७३ करोड़ रु० की राशि का विनियोजन किया गया है । ' 


( शा ) फिल्‍म वित्त निगम 
(एफ एा78708 (079णएवांणा) 


स्थापना--फिल्म वित्त तिगम की स्थापना सा्च सब्‌ १६६० को केन्द्रीय सरकार के 
सहयोग से की गई थी । 
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उद् श्य--निगम का प्रमुख उद्देश्य भारत में श्रच्छी फ़िल्मों के निर्माण में सहायता 
प्रदान करना है| इस उद्देश्य की पूति हेतु निगम प्रत्येक अच्छी फिल्म के निर्माण हेतु ५ लाख 
रू० तक का ऋण १२९८ वापिक ब्याज को दर पर दे सकता है| शीघ्र एवं निश्चित तिथियों 
पर भगतान प्राप्त होने पर निगम १५% की दर से ब्याज में छूट दे देता है । 

पजो---निगम की अ्धिक्षत पूंजी १ करोड़ रुपये है, जोकि एक-एक हजार रुपये वाले 
श्रंणों में विभाजित है । इसमें से चुकता पूंजी केत्रल ५० लाख रुपये है, जोकि पूर्णतया केन्द्रीय 
सरकार द्वारा प्रदान की गई है 

प्रगति का अ्रवलोकन (१६७१-७२)--३१ मार्च, १६७२ को फिल्‍म वित्त निगम ने 
अपनी प्रगति के १२ वर्ष पूरे कर लिये | सन्‌ १९७१-७२ के वित्तीय वर्ष में तिगम को ऋण के 
लिये ५१ आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इससे पूर्व २० आवेदन पत्र निगम के समक्ष पहले से ही 
विचारार्थ थे । प्रस्तुत वित्तीय वर्ष में निगम ने ११ फिल्मों के लिए कुल मिलाकर १६,६३,००० 
रु० क कणों के लिये स्वीकृति प्रदान की । शेष आवेदन-पत्रों में से २९ को या तो श्रस्वीकार 
कर दिया गया अथवा उन्हें वापिस ले लिया गया और इस प्रकार इस वित्तीय वर्ष (१६७१-७२) 
के अन्त में निगम के पास शेष ३१ अभ्रावेदन-पत्र श्रभी विचाराधीन हो थे । 

लाभ--सब््‌ १९७१-७२ के वित्तीय वर्ष में निगम को २६,८७३ रू० का लाभ हुआ । 

( शा ) औद्योगिक विकास बेंक 
(707४8 96ए20शाशा 887४६) 

स्थापना --ग्रौद्योगिक विकास बैक की स्थापना दिनांक १ जुलाई सब्‌ १९६४ को 
भारत सरकार द्वारा की गई है। इसकी स्थापना हेतु भारतीय संसद में पहले एक श्रधिनियम 
पास किया गया था, जिस पर कि १६ मई सत्र १६६४ को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई । इस 
प्रकार भारतीय औद्योगिक इतिहास में यह पहला सुश्रवसर है, जबकि उद्योगों की आथिक एवं 
विकास सम्बन्धी समस्याश्रों को हल करने के लिए एक विशिष्ट संस्था की स्थापना की गई है । 
३० जून, १९७२ को इस बेंक ने अपनी स्थापना के ८ वर्ष पूरे कर लिये थे । 

उद श्य--क्रौद्योगिक विकास बैंक की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य निजी तथा राजकीय 
प्रौद्योगिक संस्थाश्रों क्ो वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त बेंक उत्पादक विनि- 
योजन हेतु जनता की बचत, साहस तथा कुशलता का भी संग्रह करेगा । 

कार्य --सभी प्रकार के (होटल व्यवसाय को मिलाकर भी) श्रोद्योगिक प्रतिष्ठानों के 
लिए वित्तीय व्यवस्था करना | इसके लिये बेंक निम्नलिखित कार्य सम्पन्न करता है :--( १) 
प्रत्यक्ष रूप में ऋणा प्रदान करता । (२) किसी भी व्यापारिक, झौद्योगिक, वित्तीय अथवा सेवा- 
सम्बन्धी संस्था की प्रतिभूतियों में अपने घन का विनियोग (करना । (३) पुनवित्त व्यवस्था प्रदान 
करना--यह बैंक का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य है। पुनवित्त की व्यवस्था इस प्रकार से की जाती 
है---(भर) झौद्योगिक वित्त निगम तथा राज्य वित्त निग्मों द्वारा दिये गये ऋणों (३ से २५ वर्ष 
तक की अ्रवधि हेतु) का पुनवित्त; (ब) अनुसूचित बेंकों द्वारा ३ से १० वर्ष तक की अवधि के 
लिए दिये गये ऋणों के पुनवित्त की व्यवस्था; (स) ६ महीने से १० वर्ष तक की अवधि के लिये 
दी गई निर्यात साख (जो उपयुक्त संस्थाप्रों द्वारा दी गई हो) की पुनवित्त व्यवस्था | (४) स्थगित 
भुगतान ऋण या ग्रभिगोपन-सम्बन्धी दायित्त्व की प्रत्याभूति या भारण्टी ("प्रधाक्षा/6०) देना । 
(५) तान्त्रिक एवं आशिक अध्ययन करता । (६) विपणन वे विनियोग सम्बन्धी अ्नुसस्धान की 
व्यवस्था करना । 
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वित्तीय साधन (१६७ १-७२)!--( १) अंश-पुं जी---ओौद्योगिक विकास बेक की अधि- 
कृत पू जी ५० करोड़ रुपये है, जिसमें से ३० जुन, १६७२ तक ४० करोड़ रुपये की पूजी निर्ग- 
मित की जा चुकी है। पूजी के सम्बन्ध में रिजवे बंक को यहु अधिकार प्रदान किया गया है कि 
वह केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से अधिकृत पूंजी को १०० करोड़ रुपये तक बढ़ा ले । (२) 
भारत सरकार से ऋण---३० घूत सन्‌ १६७२ तक बेंक ने कुल मिलाकर १७३०३ करोड़ रू० 
के ऋण लिये थे। (३) ऋण-पत्रों का निर्गममच--बेंक को ऋणा-पत्नों के निर्गेमन का भी अभिक्रार 
प्राप्त है। सब १६७१-७२ में बेक ने प्रथम बार ११९५ करोड़ रु० के १२-वर्षीय ऋण-पत्रों का 
५३० वाधिक ब्याज की दर से निर्मेमनन किया । (४) रिजर्व बेंक से ऋण--बेंकर को अपनी प्रति- 
भूतियों के आधार पर €० दिन के लिए ऋण लेने का अधिकार हैं। ३० जून सच १९७२ के 
अन्त तक बेंक ने रिजवं बेंक से ७८२३ करोड़ ६० के ऋण ले रखे थे। (५) श्रन्य वितीय 
स्रोत---0) जन-निक्षेप (?79॥0 06७००आ।$), (7) विदेशी मुद्रा में ऋण, तथा (7) अनुदान एवं 
सहायता । 

प्रबन्ध--ओ्ौद्योगिक विकास वेंक का प्रवन्ध रिजवं बेंक के केन्द्रीय प्रबन्ध-मण्डन के 
आदेशानुसार होता है । प्रबन्ध की सुविधा हेतु सचालकों तथा अध्यक्ष की नियुक्ति रिजव॑ बेक के 
द्वारा की जाती है । 

ब्याज-दर--बेंक की सामान्य ब्याज-4र२ २६ अक्टूबर, १६७० से आधा प्रतिशत बढ़ा- 
कर ८५९८ कर दी गई थी । किस्त टूट जाने पर ४९, झर लगाई जाती है। हद १६७१-७२ 
में बेक की ब्याज दर पू्वेबत ही रही । 

३० जून, १६९७२ तक की गई प्रगति का अभ्रवलोकन---३० जून, १६७२ को विकास 
बेंक अपने जीवन के ८ वर्ष पूरे कर चुका है। इस अल्प अवधि में उसने जो प्रगति की है उस 
पर विकास बैंक निश्चित ही सन्‍्तोष एवं गये का अनुभव कर सकता है | अपने जीवन के ८ 
वर्षों में बेंक कुल मिलाकर ६०७'£ करोड़ रु० के ऋणों के लिए स्वीकृति प्रदान कर चुका है, 
जिसमें से ४३१९७ करोड़ रु० की राशि वितरित भी की जा चुकी है। 

सब्‌ १६९७१-७२* के वित्तीय वर्ष में बेंक ने १४१९८ करोड़ रु» ऋणों को देने के लिए 
स्वीकृति प्रदान की, जबकि गत वर्ष १९७०-७१ में केवल १३१८१ करोड़ रु० की भ्राथिक सहायता 
देने के लिए ही स्वीकृति प्रदान की गई थी । इसी प्रकार सचब॒ १६७१-७२ में बंक द्वारा वितरण 
की गई राशि ७३७ करोड़ रु० थी, जबकि गत वर्ष (१६७०-७१) में यह राशि कंबल ५४२ करोड़ 
रु० ही थी । इस प्रकार गत वर्ष की तुलता में बंक की प्रगति सनन्‍्तोपजनक रही है । 

गारण्टी तथा अभिगोपन कार्य (१६७१-७२) --सव्‌ १६७१-७२ के व में औद्योगिक 
विकास बैंक ने ३२:७६ करोड़ रु० की गारण्टी एवं अभिगोपन का कार्य क्रिया, जबकि गत वर्ष में 
केवल १६-४३ करोड़ रु० का ही कारोबार किया था। 

( [5 ) यूनिट दस्ट ऑफ इण्डिया अ्रथवा प्रन्यास 
(छा 77फ््ं ० 0099) 

प्रस्ताववा-- मारत आज योजनाश्रों के युग से गुजर रहा है। योजनाग्रों की सफल- 
ताझ्रों को जिन प्रयत्नों की आवश्यकता है, उनके लिए सभी प्रकार के प्रयाप्त जनता व सरकार 
द्वारा किये जा रहे हैं! हमें देश के प्राकृतिक स्रोतों के दोहन के लिए विशाल मात्रा में पूजी की 
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आवश्यकता है। पूजी की पूर्ति सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के करों, बचतों व विदेशों से प्राप्त 
ऋणों आदि से की जा रही है, किन्तु किसी भी देश की योजनाझों को सफलता तभी मिल सकती 
है जबकि जनसाधारण श्रपनी श्राय में से कुछ हिस्सा बचाकर पूजी-निर्माण में योग दें । इसके 
लिए यह आवश्यक है कि देश में ऐसी संस्थाओं का बाहुल्‍य हो जो कि जनसाघारण को बचत के 
लिए उत्साहित करें। ऐसी संस्थाओं के अभाव में विनियोक्ताओं को स्वयं इस बात का निर्णय 
करना पड़ता है कि वे किस कम्पनी में अपने पसीने की गाढ़ी कमाई का विनियोग करें। अभाग्य- 
वश भारतवर्ष में ऐसी विश्वसनीय संस्थाओं का भ्रभाव रहा है, जोकि जन-साधारण की छोटी- 
छोटी बचतों का विनियोग देश के औद्योगीकरण के लिए कर सकें। यही कारण है कि भारत 
की आर्थिक योजनाझ्रों को असफलता का सामना करना पड़ रहा है । इसी उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए भारतीय संसद में दिप्तम्बर सब १६६३ को एक कानून पास हुआ, जिसे “यूनिट ट्रस्ट श्रॉफ 
इण्डिया एक्ट, १६६३ कहते हैं। इसके अन्तर्गत सावंजनिक क्षेत्र में यूनिट द्ृस्ट ऑफ इण्डिया 
की स्थापना की गई है। यह कानून फरवरी सब्र १९६४ से लागू हुआ तथा इसके अनुसार 
१ जुलाई सन्‌ १९६४ को भारत में यूनिट ट्ुस्ट श्रॉफ इण्डिया को स्थापना कर दी गई । १ जुलाई 
सन्‌ १६६४ से युनिट ट्रस्ट के युनिटों की बिक्री प्रारम्भ हो गई है । 

उद्दे श्य एवं कार्य---४ दिसम्बर सब १९६३ को भारत सरकार के पिछले वित्त मन्‍्त्री 
श्री टी० टी० क्ृष्णामाचारी ने संसद में यूनिट ट्रस्ट विधेयक पेश करते हुए बताया था कि उसका 
मूल उहं श्य मध्यम वर्ग के लोगों की छोटी-छोटी बचतों को उत्पादन कार्यों में लगाना है । यह 
टूस्ट निम्न आय वाले वर्गों के लोगों को बिता परेशानी के पैध्षा लगाने का सुग्रवसर देगा, साथ 
ही उनका पैसा सुरक्षित रहेगा और उनको पर्याप्त लाभ भी मिलेगा | ट्रस्ट प्रतिभूतियों का क्रय- 
विक्रय करेगा, जिनमें शेयर, बॉण्ड व अन्य कम्पनियों, श्रायोग और संस्थाओं के स्टॉक भी शामिल 
हैं। टुस्ट इकाइयाँ बेचेगा, जोकि १० रु० से कम और १०० ० से श्रधिक नहीं होंगी । यही 
इकाइयाँ ट्रस्ट विनियोजन का प्रतिनिधित्त्व करेंगी । लाभांश की राशि को दृष्टि में रखकर ट्रस्ट 
इकाइयों के विक्रय मूल्य को निर्धारित करेगा । घोषित मूल्य पर ट्रस्ट इकाइयों को वापस खरीद 
भी सकता है । किसी व्यक्ति को कितनी इकाइयाँ बेची जायेंगी, इसकी कोई सीमा नहीं होगी । 
ट्रस्ट हर वर्ष अभ्रपनी शुद्ध आ्राय का कम से कम €० प्रतिशत भाग इकाई धारकों (ए79॥6 पस्र06&9) 
में बाँट देगा। ट्रस्ट आय-कर, अधि-कर आदि से मुक्त होगा । इकाई धारकों को भी ट्रस्ट से 
प्राप्त आय पर आय-कर नहीं देना पड़ेगा । 

पूजी--द्गल्ट की प्रारम्मिक पुजी ५ करोड़ रु० है। श्स पूजी का क़य विभिन्न 
संस्थाओं द्वारा इस प्रकार से किया गया है :--(१) रिजवं बैंक ऑफ इण्डिया २:४५ करोड़ रुपये, 
(२) जीवन बीमा निगम ७५ लाख रुपये, (३) स्टेट बेंक ऑफ इण्डिया ७५ लाख रुपये, (४) प्रनु- 
सूचित बेंक तथा श्रन्य वित्तीय संस्थायें १ करोड़ रुपये । 

उपरोक्त पूजी का बहुत ही सावधानी के साथ विनियोग किया गया है। अ्रधिनियम 
में यह व्यवस्था है कि पर्याप्त मात्रा में इकाइयों के विक्रय से प्राप्त होने वाली धनराशि में से 
प्रारम्मिक पूजी को लौंठा दिया जायेगा । 

ट्रस्ट केन्द्रीय सरकार की स्वीकृत गारण्टी पर अपने बॉण्डों पर ६ महीने के लिए 
ऋण ले सकता है। यह ६० दिन की श्रवधि के लिए रिजवं बेंक से भी ऋण ले सकता है। 

प्रबन्ध--ट्रस्ट का प्रवन्ध ट्रस्ट-मण्डल के श्रधीन है, जिसमें अध्यक्ष सहित कुल मिलाकर 
१० सदस्यों के रहने की व्यवस्था की गई है। अब तक सदस्यों की नियुक्ति निम्न प्रकार से की 
गई है :--(१) रिजव बैंक द्वारा मनोनीत ५ (इसमें श्रध्यक्ष भी सम्मिलित है), (२) स्टेंट बेंक 
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श्रॉफ इण्डिया द्वारा मनोनीत १, (३) जीवन बीमा निगम द्वारा मनोनीत १, (४) प्ननुसूचित बेंक 
तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा निर्वानित २। 

नोट--आवश्यकता होने पर एक प्रबन्ध अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। 
यह प्रबन्ध अधिकारी भी ट्ृुस्ट मण्डल का एक सदस्य माना जायेगा । 

उपरोक्त के अतिरिक्त ट्स्ट के कारोबार के संचालन के लिए एक प्रबन्ध प्तमिति के 
गठत की भी व्यवस्था की गई है, जिश्नमें टृस्ट का अध्यक्ष, रिजवं बेंक द्वारा मनोनीत प्रबन्ध 
श्रधिकारी व अन्य दो ट्रस्टी होंगे । ट्रस्ट का प्रध्यक्ष ही इस समिति का अध्यक्ष होगा । कार्यों के 
सम्पादन में रिजवं बेंक के लिखित आदेशों पर नीति सम्बन्धी प्रश्नों पर निर्देशन मिलेगा, जिसमें 
बेंक का निर्णय सर्वोपरि होगा । 

प्रगति का भ्रवलोकन (१६७१-७२)---श्री आर० एस० भद्ठ (चेयरमेन, यूनिट ऑफ 
इण्डिया) ने अपनी आठवीं वाषिक रिपोर्ट में ट्स्ट द्वारा ३० जून १६९७२ तक की गई प्रगति के 
सम्बन्ध में निम्न प्रकार आँकड़े प्रस्तुत किये :--- 

( १ ) इकाइयों की बिक्री (586 ० एप्र/5)--इकाइयों की बिक्री १ जुलाई, १९६४ 
से प्रारम्भ की गई थी। तब से भश्रब तक (प० 300 उणा०, 972) यह १०४-६४ करोड़ रु० 
की इकाइयों का विक्रय कर चुका है, जिसका विवरण अग्रलिखित प्रकार से है :--- 





इकाइयों की बिक्री 

(करोड़ र० में) 

वर्ष इकाइयों का विक्रय वापस क्रय शुद्ध विक्रय विक्रय का योग 
१६६४-६५ १६९१३ ०९४० १८७३ १८७३ 
१६६५-६६ २१०५ १९०६ १९०६ १९-८० 
१६६६-६७ ९*२४ १९६६ ७२४ २७१०४ 
१६६७-६८ १५३४ १९२२ १४१२ ४१९१६ 
१६६८-६९ १७१० १९६७ १५-४६ ५६६५ 
१९६९-७० २२०४५ १६६ २०७६९ ७७"४४ 
१६७०-७१ १७'६६ ३१६ (४८० ६२९२४ 
१६७१-७२ १५५०० २९५६ १२"४१ १०४६४ 


(२ ) श्राय तथा लाभांश (70076 था शंतशआा०0)--३० छूने सन्‌ १६७२ को 
समाप्त होने वाले वर्ष में टस्ट को €*६२ करोड़ रुपये की सकल झ्राय (7088 [700776) हुई, 
जबकि पिछले वर्ष में केवल ८४१ करोड़ रुपये की सकल श्राय हुई थी । ट्रस्ट ने ३२० छून सन्‌ 
१६७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में ८२५ पैसे प्रति इकाई की दर से (अर्थात्‌ 5२५०५) लाभांश 
घोषित किया; जबकि पिछले वर्ष में ८० पैसे की दर से लाभांश दिया गया था । लाभांश की यह 
दर (८'२५%) ट्रस्ट द्वारा अब तक घोषित की गई लाभांश दरों में सबसे अधिक थी । 

( ३ ) इकाई धारकों की संख्या--३० घून, १६७२ को इकाई धारकों की संख्या 
कुल मिला कर ४२५ लाख थी । इकाई धारकों की यह संख्या गत वर्ष की तुलना में कुछ कम 
थी । इसके निम्न कारण थे :--() बेंकों द्वारा भ्रवधि जमा दर में वृद्धि किया जाना, तथा (7) 
वित्त श्रधिनियम, १६७० के अन्तर्गत इकाई के विनियोगों से १,००० रु० तक की श्राय पर 


ञ्राय-कर से मिलने वाली छूट का हटाया जाना । 
( ४ ) विनियोग--सन्‌ १६७१-७२ में ट्रस्ट के कुल विनियोगों का ४३ प्रतिशत भाग 
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ऋण-पत्रों में विनियोजित था, इसके अ्रतिरिक्त पूर्वाधिकारी अंशों में कुल विनियोगों की १३ प्रति- 
शत राशि विनियोजित थी ! 

( ५ ) बाल उपहार योजना--१ जुलाई, १९७० को ट्रस्ट ने बाल उपहार (९॥- 
वाशा'5 अधि 0०7) नामक नई योजना प्रारम्भ की थी। इसके अ्रन्तर्गत बच्चे के पिता, माता, 
चाया, चाची आदि प्रवप्रस्क बच्चों (जन्म लेने वाले बच्चे से लेकर १५ वर्ष तक को आयु वाले - 
बच्चे तक) के लिए इकाइयाँ खरीद सकते हैं। इतका भुगतान ऐसे बच्चों के वयस्क होने पर ही 
किया जायेगा। सन्‌ १६७०-७१ के वर्ष में ५६:३२ लाख रु० की इकाइयों का प्रस्तुत योजना के 

झ्न्तगंत विक्रय क्रिया गया । 

( ६ ) अंशों का अभिगोपन--सन्‌ १६७१-७२ के वर्ष में दस्ट ने विभिन्न कम्पनियों के 
अंशों में कुल मिलाकर ४५८ करोड़ रुपये का अ्भिगोपन कार्य किया, जबकि गत वर्ष १६७०-७१ 
में १६ कम्पनियों के अंशों में ३:०५ करोड़ रू० का अभिगोपन कारये किया था | 

लाधभ--भारतीय जनता के कल्याण एवं आर्थिक समृद्धि का मूल मन्त्र केवल झ्ौद्योगिक 
विकास को ही प्रोत्साहन देता है । इसऊफे लिये यह झ्रावश्यक है कि जनसाधारण का सक्रिय सह- 
योग प्राप्त हो । इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मारत में यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया की स्थापना की 
गई है | इससे सभी को जाभ होंगे । सुविधा की दृष्टि से इन लाभों को मुख्य रूप से निम्न दो 
भागों में विभाजित किया जा सकता है-- (!) विनियोक्ताश्रों को लाभ एवं (!) देश को लाभ । 

(7 ) विनियोक्ताशों को लाभ--[ १) श्रल्प बचत के विनियोग का सर्वश्रेष्ठ साधन--- 
विद्वानों की दृष्टि से यह अल्प बचत के विनियोग का सर्वेश्रेष्ठ साधन है । इसमें कम से कम १० 
रू० से लेकर क्सी भी मात्रा तक धन का विनियोग किया जा सकता है। 

( २ ) धन फी सुरक्षा--इसमें विनियोग किया गया धन अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित 
रहता है। 

( ३ ) भ्रधिक झ्ाय--अधिनियम के अनुसार टुस्ट हर वर्ष श्रपती शुद्ध आय का कम 
से कम ६० प्रतिशत भाग इकाई धारकों में बॉटने के लिये बाध्य है। अतएवं इसमें विनियोग 
किये गये धन पर अपेक्षाकृत अधिक लाम मिलने की सम्भावना है । 

( ४ ) श्राय-कर व श्रधि-कर से सुक्ति--इकाई धारकों को ट्रस्ट से प्राप्त १,००० ₹० 
तक की झ्राय पर आय-कर नहीं देता पड़ता है। इसके ग्रतिरिक्त यह आय श्रधि-कर (870०- 
"'४७) से भी उस समय मुक्त होगी जबकि प्राप्तकर्ता इसके प्राप्त होने से ही अधि कर के लिए 

बाध्य होता है, अ्रन्यथा नहीं । 
ह ( ५ ) इकाइयों के सुल्य के प्रकाशव की सुधिधा--ट्रस्ट की इकाइयों का मुल्य समय- 
समय पर प्रक्राशित होता रहता है | अतएवं इकाई घारक को हर समय यह पता लगता रहता 
है कि उसकी इकाई का क्या मुल्य है | इस मूल्य की घोषणा रेडियो व अ्रखबारों श्रादि के द्वारा 
होती रहती है । 

( ६ ) बिक्रय एवं हस्तान्तरण सें सुविधा--१ नवम्बर, १६६४ के बाद से ट्रस्ट ने 
स्वयं बाजार-मूल्यों पर इकाइयों का खरीदना प्रारम्भ कर दिया है। इसके श्रतिरिक्त १ जुलाई, 
१६६५ के बाद से बैंकों को छोड़कर, किसी भी पक्षकार के पक्ष में इसकी इकाइयों का हस्तान्तरण 
किया जा सकता है। इस प्रकार इसकी इकाइयों के विक्रय भ्रथवा हस्तान्तरण के लिए पूर्ण 
सृविधायें प्रदान की गई हैं । 

( ७ ) बचत को प्रोत्ताहन---इस योजना के द्वारा सभी वर्गों के लोगों (विशेषत: 
मध्यम-वर्ग के लोगों) को बचत करने के लिए प्रोत्साहन मिला है। भ्रतएव जनसाधारण में मित- 
व्ययिता की भावना जाग्रत हुई है और फिकूलखर्ची कम हुई है । 
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( ८ ) लाभांश-वितरण में समान भ्रधिफार--लाभां श-वितरण में सभी इकाइयों को 
समान अधिकार प्राप्त हैं। इसका अर्थ यह है कि समी इकाइयों पर लाभांश की दर एक समान 
होती है । 

( ६ ) कुशल प्रबन्ध--द्रस्ट का प्रबन्ध केवल विलीय विशेषज्ञों के हाथों में ही सौंपा 
- गया है, अतएव यह अपेक्षाकृत प्रधिक विश्वसनीय विनियोग-संस्था के रूप में कार्य करने में सफल 
हो सकेगा । 

(॥ ) देश को लाभ--(१) समााजवाद की दिशा सें एक महत्त्वपुर्ण कदम--यदि 
समाजवाद को पूरी तरह कार्यान्वित करना है तो साधारण जनता का महयोग प्राप्त करता अनि- 
वार्य-सा हो जाता है। केवल इसी उद्देश्य को लेकर भारत सरकार ने यूनिट ट्ृस्ट ग्रॉफ इण्डिया 
की स्थापना की है । तत्कालीन वित्तमन्त्री श्री करृष्णामाचा री ने टस्ट का उद्घाटन करते समय 
ठीक ही कहा था कि उत्पादन और उसके बराबर वितरण के सभी साधनों पर जनता का स्वामित्त्व 
प्राप्त करना ही सरकार या समाजवाद का उद्देश्य है । 

( २ ) पृजी-निर्माण में सहायता--भारतीय जनता के कल्याण एवं आर्थिक समृद्धि का 
मूल मन्त्र कंवल श्रौद्योगिक विक्राम को प्रोत्ताहत देना हो है। इसी हेतु निजी ओर सरकारी दोनों 
क्षेत्र पू जी-निर्माण कार्य में मरसक प्रयत्न करने में जुटे हुए हैं। श्राशा है कि यूनिट ट्ृस्ट की 
सहायता से प्‌ जी-निर्माण का कार्य तीत्रगति से हो सकेगा । 

( ३ ) श्रल्पषबचत को प्रोत्साहन--यह मववंविदित है क्रि इस समय तक देश में बचतों 
की गति इतनी धीमी रही है कि देश के आराथिक विकास में जन-साधारण का योग १ण॑तया प्राप्त 
नहीं हो रहा था| इस ट्रस्ट की स्थापता प्रे यह ल/भ निश्चित ही हुआ है कि साधारण से व्यक्ति 
को भी अपनी छोटी बचत को बढ़ाने का शुभ अवसर मिला है । इनसे देश में सामान्य रूप से 
प्रल्प बचत आन्दोलन को भारी प्रोत्साहन मिला है, जो किसी भी देश के आथिक विकास के लिए 
श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात है । 

( ४ ) पंचवर्षोय योजनाशों की धफलता में सहायक--भ्रबः तक हमारी पंचवर्षीय 
योजनायें भ्रसफल रही हैं, उसका मुख्य कारण देश में साधनों, बचतों श्रौर पू'जी नियोजन का 
श्रभाव रहा है । इसके लिये आ्रावश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति श्रपनी आय में से कुछ हिस्सा बचा- 
कर पू जी-निर्माण में योग दे । यूनिट ट्रस्ट के भाध्यम से प्रत्येक व्यक्ति ग्रपनौ आ्राय में से कुछ न 
कुछ बचाकर यूनिट खरीद सकता है और इस प्रकार देश में पंचवर्षीय योजनाओों के लिए अधिक 
धत उपलब्ध हुआ है । 

टूस्ट झ्रथवा: प्रन्यास को श्रसफलताएं--सरकार ने इस टुस्ट की स्थापना मध्यमवर्गीय 
तथा निम्न श्रेणी की जनता की अल्प बचतों को ओ्रौद्योगिक क्षेत्रों की ओर आकर्षित करने के 
उद्देश्य से की थी और वह इस उद्देश्य को पूर्ण रूप में पूरा करने में श्रसफल रहा है। इसके 
अतिरिक्त ट्रस्ट की अधिकांश इकाई धारक बड़े शहरों तक ही सीमित हैं । ट्रस्ट द्वारा ग्रामीण 
क्षेत्र की बचतों को इकाई में श्राकषित करने के लिये किये गये लगभग सभी प्रयत्न अपर्याप्त, 
अप्रभावशील तथा प्रेरणारहित सिद्ध हुए हैं। यही नहीं, एक ऐसी श्रथे-व्यवस्था में जहाँ कि 
आथिक मुल्य बहुत शीघ्र बदल जाते हैं, मनुष्य सदेव इस बात के लिए बहुत अभ्रधिक बल देता है 
कि उनकी बचतों का मौद्रिक मूल्य भी बढ़े । किन्तु टूस्ट उसे यह सुविधा देने में भी असमर्थ 
रहा है । 
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ग्ौद्योगिक वित्त प्रदान करने वाली उच्च संस्था के रूप में भारत के औद्योगिक विकास 


चैंक के महत्त्व की विवेचना कीजिए । (दिल्ली, १६७२) 
भारत में राष्ट्रीय श्रौद्योगिक विकास निगम के कार्यं-कलाप का आलोचनात्मक परीक्षण 
बीजिए । (इन्दौर, १६७०) 


यूनिट टुस्ट ऑफ इण्डिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये। 

(मेरठ, १६६८; श्रागरा, १६६६; दिल्‍ली, १६६७) 
भारतीय श्रौद्योगिक साख एवं विनियोग निगम पर टिप्पणी लिखिए। (दिल्ली, १६६३; 
विक्रम, १६६४; नागपुर, १९६४; राजस्थान, १६६२; मेरठ, १६६८) 
राज्य वित्त निगमों के पिछले कुछ वर्षों में किये गये कार्यों की समीक्षा कीजिए । उनके 

सद्भठन में सुधार तथा उद्देश्यों की पूर्ति में सफलता के लिए श्रपने सुझाव दीजिए । 
(जीवाजीराव, १६६५) 
मारत में अ्रमी तक कितने राज्य वित्त निगम स्थापित किये गये हैं? उनकी कार्य-विधि 


की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए । (आगरा, १६५६) 
निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये :--- 

( ) पुनवित्त निगम । (मेरठ, १९७०; नागपुर, १६६४; राज०, १६६२) 
(॥ ) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम । (जीवाजी, १६६७; नागपुर, १६६४) 
(77 ) राजस्थान राज्य औद्योगिक वित्त निगम | (राज०, १६६२) 
(।ए ) औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम । ह (मेरठ, १६७०) 
(9 ) ओ्ौद्योगिक वित्त निगम । (मेरठ, १६७०) 
( शा ) राष्ट्रीय लधु उद्योग निगम । (राजस्थान, १६६५) 
( शा ) भ्रौद्योगिक विकास बैंक । (विक्रम, १६७०; मेरठ, १९६८ एवं १६७१) 
(शा) मध्य-प्रदेश वित्त निगम । (इन्दौर, १६६८; विक्रम, १९६३) 


(5 ) उत्तर प्रदेश वित्त निगम । (मेरठ, १६७०) 


न 
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से है जो मूल्यों में घट-बढ़ की आशा से किया जाता है।” “प्रतिभूतियों में परिकल्पता से आशय 
उन पर पूजीगत लाभ कमाने की भावता से प्रतिभूतियों का विभिन्न मूल्यों पर क़प-विक्रय करने 
से है। 7? 

परिकल्पना के आवश्यक तत्त्व (7४545 ० 5७ट८व्रीशणा)--- 

किसी भी बाजार में सटठे के निम्न अ्यवश्यक तत्त्व अथवा लक्षण होते हैं :--( १ ) 

माल की. सुपुर्दंगी व मुल्य का भुगतान सौदा करते समय न होकर एक निश्चित तिथि तक के 
लिए स्थगित कर दिया जाता है। ( २ ) सौदे का छद्देश्य माल की वास्तविक सुपुददंगी देने अथवा 
लेने का नहीं होता है । ( ३ ) सौदा केवल मुल्यों के अन्तर द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए होता 
है। (४ ) निश्चित तिथि पर बाजार में उस वस्तु, के वास्तविक मूल्य तथा पूर्वनिश्चित मुल्य करा 


 भ्रन्तर दे श्रथवा लेकर सौदा पूरा कर लिया जाता है। ( ५ ) क्रय-विक्रय माल की नहीं, अपितु 


जोखिम की होती है । 
पारिकल्पना वनाम विनियोग (5फ९णाशि0ंका 725. पाएट४/पाशा।)--- 

स्कन्ध-विपणियों की सबसे अधिक श्रालोचना उन्त पर होने वाली परिकल्पना के कारण 
की जाती है । कहा जाता हैं कि स्कन्ध-विपणि सन्देहात्मक उपयोगिता वाले संस्थान हैं। इसके 
संरक्षण में होने वाली परिकल्पना के श्रभिशाप से आज के घन कुवेर, कल राह के भिखारी वन 
जाले हैं। इससे राष्ट्रीय पूंजी की क्षति होती है; प्रतिभूतियों के मुल्यों में अ्रनावश्यक उता र-चढ़ाव 
होते हैं मौर श्रन्त में विशुद्ध विनियोक्ता हानि उठाकर प्रतिभूृतियों में से अपना धत खींच कर 
घर बैठ जाता है। इन्हीं. सब बातों के कारण न केवल परिकल्पता को समाप्त करने की माँग की' 
जाती है। अपितु स्कन्‍्ध विपशि तक को बन्द करने को माँग की जाती है। इस सम्बन्ध में कोई 
निश्चित विचार अ्रकट करने से पूर्व इन दोनों में अन्तर समझना आ्रावश्यक प्रतीत होता है । 

परिकल्पना तथा विनियोग में श्रन्तर 


क्र , श्रन्दरका । पॉरकल्पना । बिनियोग 
संख्या | धाधार | (59607]8007) | (॥0५४65(767/) 
' १. | उ््ृश्य . परिकल्पना का उद्देश्य श्रति-। विनियोग का उद्देश्य एक 


भूतियों का क्रय-विक्रय करके पूजी-| निश्चित एवं स्थायी आय प्राप्त 
' गत लाभ कमाना होता है । करने के उद्दश्य से प्रतिभूतियों 
| - का क्रय-विक्र+ करना होता है 
२. | विनियोग की | परिकल्पक एक निश्चित श्रवधि | विनियोजक एक. निश्चित 
अ्रवधि ' के लिए अपनी पूजी का विनि- | अवधि के लिये भ्रपपी पूजी का 
! योजन नहीं करता, झपितु वह | विनियोजन करता हैं। श्रतएव 
! तुरन्त प्रत्यायः (रकषणा)) में | वह तुरन्त प्रत्याय में विश्वास 
। विश्वास रखता है । नहीं रखता । 
३. प्रतिभुतियों | परिकल्पना में प्रतिभूतियों का | इसमें विनियोक्ता के नाम में 
का वास्तविक- | वास्तविक हस्तान्तरण नहीं होता । | प्रतिभूृतियों का बाघ्तविक हस्ता- 
हस्तान्तररा | न्तरण होता है। 
४. | निजी अथवा | परिकल्पक निजी एवं उधार ली | विनियोजक केवल अपनी 
उधार लो गई | गई दोनों प्रकार की पूर्जी से प्रति- | निजी पूंजी से ही शप्रतिभूतियों 
पुंजी . भूतियों का क़य-विक्रय करता है। | का क्रय-विक्रय करता है। 
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४५. | सुल्य । इसमें प्रतिभूतियों के मूल्यों के | इसमें प्रतिभूृतियों के केवल वर्ते- 
! वर्तमान तथा भावी अन्तरों में | मान सुल्यों पर ही व्यवहार 
| व्यवहार होता है । होता है । 

६. भसौदों की किस्म, यह प्रायः अग्रिम (£0छथ70) | यह सदेव तैयारी (२०७09) के 
। सौदों में व्यवहार करता है । सौदों में ही व्यवहार क रता है । 

७. कम्पत्ती की । परिकल्पक कम्पनी की झाथिक | विनियोजक कम्पनी की 


प्राथिक स्थिति | स्थिति की ओर विशेष ध्यान नहीं | क्रियाओ्रों एवं वित्तीय स्थिति पर 
पर ध्यान देना ' देते, अपितु प्रतिभूतियों के मूल्य | विशेष ध्यान देते हैं । 
| परिवर्तत की ओर विशेष ध्यान 
| देते हैं । 

परिकल्पना तथा ज्ुए में अन्तर (9क्‍शिशा८० 9९चएशा हृश्लाब्रांणा क्षाते (शााएं९)--- 

प्रायः लोग परिकल्पना को एक प्रकार का जुशत्ना ही समभते हैं। किन्तु इस प्रकार 
की घारणा मिथ्या एवं वास्तविकता से परे है । परिकल्पक परिकल्पना द्वारा समाज की आर्थिक 
उन्नति में सहायक होता है, परन्तु जुश्रारी समाज के लिए अभिशाप है। परिकल्पना में सफलता 
प्राप्त करने के लिए बाजार का विस्तृत अध्ययन तथा अत्यधिक दूरद्शिता की श्रावश्यक्रता होती 
है, किन्तु जुआारी को इस प्रकार के अध्ययन व दूरदशिता की कोई आवश्यकता नहीं है, वह बेकार 
की बातों पर दावे लगा बैठता है। श्रत: “परिकल्पना उस्त स्थान से प्रारम्भ होती है जहाँ से 
दरद्शिता भ्ारम्भ होती है तथा जुआ उस्त स्थान से श्रारम्भ होता है जहाँ से द्रदर्शिता का त्याग 
होता है ।” परिकल्पना को वैधानिक कोई आपत्ति नहीं, जबकि जुआ पूर्ण रूप से अ्रवेधानिक है ।” 
परिकल्पना का उद्देश्य आथिक होता है, जबकि जुए का कोई ठोस झ्ाथिक उद्देश्य नहीं होता । 
वैधानिक दृष्टि से इन दोनों में जो श्रन्तर विद्यमान है, वह ३ फरवरी १६९३८ की केपीटल पत्रिका 
में इस प्रकार दिया गया था :-- परिकल्पना एवं जुग्मा में ऐसा विचित्र श्रन्तर होता है कि कभी- 
कभी उसका पता चलाना अत्यन्त कठिन हो जाता है। फिर भी वैधानिक हृष्टि से जहाँ परि- 
कल्पना को अ्रहितकर न जानकर श्रच्छी दृष्टि से देखा जाता है, वहीं इसके जन्मजात साथी जुए 
को बुरी दृष्टि से देखा जाता है। अ्रतः इन दोनों के व्यवहार में भ्रवश्य ही ऐसा श्रन्तर है, जो 
एक को अच्छाई तथा दूसरे को बुराई प्रदान करता है। श्रत: यह जानना बहुत महत्त्वपूर्ण है कि 
ऐसे कौन से सिद्धान्त हैं जिनके आधार पर किसी एक विशेष व्यवहार को निश्चित रूप में परि- 
कल्पना या जुए का व्यवहार कहा जा सके। देखा जाय तो परिकल्पना में कुछ भी अवैधानिक 
नहीं दिखाई देता, क्योंकि स्कन्ध-विनिमय में परिकल्पना हेतु सभी के लिए द्वार खुला है और 
कोई भी नियम इस पर प्रतिबन्ध नहीं लगाता । परन्तु जुआ खेलना वैधानिक हृष्टि से भी श्रनुचित 
है श्ौर इस कारये के लिए प्रत्येक सरकार प्रतिबन्ध लगाती है ।” 

अध्ययन की सुविधा की हृष्टि से परिकल्पना तथा जुओ्ना में अन्तर निम्न तालिका से 
स्पष्ट होता है :-- 


नम 8 या अन्तर का परिफल्पना जुश्ा 
सख्या ग्राधार ($96००१807) ((४706) 


१. हि होना | परिकल्पना उस स्थान से आरम्भ [| जुआ उस स्थान से झारम्भ 
होती है जहाँ से दृरदशिता आरम्भ | होता है जहाँ से दुरदर्शिता का 
ती त्याग होता है । 








२. | बेधानिकता परिकल्पना वेधानिक होती है। | जुआ अ्रवैधानिक होता है । 

हे. उपयोगिता परिकल्पता समाज की आर्थिक | जुआ समाज के लिए प्रभि- 
उन्नति में सहायक है । शाप है । डे 

४. फा रूप | परिकल्पना मूल्यों के परिवर्तन | जुआ क्षत्रिम जोखिम में ध्यान 


से सम्बन्धित आथिक जोखिम को | लगाने की क्रिया होती है। 
| उठाने से सम्बन्धित होती है। | 
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५. , आधारशिला . परिकल्पक श्रपने ज्ञान एवं अनु- ! जुआरी केवल पझनुमान के 

। | झव के झ्राधार पर भविष्य के बारे | श्राधार पर ही भविष्य के बारे 

| ! में विचार करता है। अ्रतएद | में विचार करता है। भ्रतएव 

। परिकल्पना के कुछ ठोस आ्राधघार [| जुआ अन्धविश्वास पर खेला 





। होते हैं । ! जाता है। 

६... न्यायसंगत होना | परिकाल्पतिक व्यवहार न्याय- जुए के व्यवहार न्यायसद्भत 
| | संगत कहे जाते हैं । नहीं कहे जाते हैं । 

७. योग्यता | परिकल्पक सच्चे अर्थ में एक | जुश्ारी भाग्यवादी होता है। 
। | कुशल दुरदर्शी एवं अनुभवी | वह प्रायः भूठे भविष्यकर्त्ताश्ों 
| | व्यक्ति होता है। पर विश्वास कर बेठता है। इस 
| प्रकार वह कुशलता एवं दूर- 
। दर्शिता से दूर होता है । 


परिकल्पक श्रथवा सटोरियों के प्रकार (7'ए.०४ ण॑ 59०८एंब्रणि5)--- 

इनको हम निम्न दो वर्गों में बाँट सकते हैं :--(१) पेशे वाले श्रथवा व्यावसायिक 
सटोरिये (?:02580708 $9९८प।४/०७)--ये सठोरिये वे होते हैं जो बाजार की प्रगति (॥५7670) 
का वैज्ञानिक ढद्भ से अध्ययन करते हैं, सभी प्राप्त सूचनाओ्ों को एकत्रित करते एवं अध्ययन 
करते हैं तथा अपना सम्पूर्णो समय इसी व्यवसाय में लगाते हैं । (२) नये परिकल्पक श्रयवा सनो«» 
रंजन वाले सटोरिये (७॥7046ए7- $96०ए4४/०४ 07 #&॥78/677)--ये वे सटोरिये होते हैं जो कभी 
कमी मनोरंजन के लिए 'साइड बिजनेस (50० 8797655) के रूप में सद॒टा करते हैं श्रोर बहुधा 
उनके पास उस विषय में कोई विशिष्ट सूचना नहीं रहती है तथा अफवाहों पर द्वी अपना 
व्यापार करते हैं । 
अंश बाजार के तीन प्रकार के जानवर (707०० एफत5ड ० &फांशवोंड णा म6 590०८ 
#+डलाआ26)--- 

अ्रंश बाजार में तीन प्रकार के जानवर (परिकल्पक) पाये जाते हैं--(१) तेजड़िया 
(8ण7), (२) मन्दड़िया (8627), तथा (३) चंचल परिकल्पक (5088) । इनमें से प्रत्येक की 
अलग-अलग विशेषतायें होती हैं, जिनका वन इस प्रकार किया गया है :--- 

( १ ) तेजड़िया या लम्बी उड़ान भरने वाला परिकल्पक (80 ० 7,078)--तैज- 
ड़िया या लम्बी उड़ान भरने वाला परिकल्पक सदेव ग्राशावादी होता है। वह यह समभकर हो 
किसी प्रतिभूति को खरीदता है कि भविष्य में उस प्रतिभूति का मूल्य बढ जायेगा पश्रोर भुगतान 
की तिथि को बेच देगा। इस तरह यह अपनी आर्थिक स्थिति से भी अ्रधिक अंशों के लिये 
झावेदन-पत्र भेज देता है। कभी-कभी यह परिकल्पक अंश वितरण होने से पहले ही उन्हें किसी 
व्यक्ति के हाथ अपने नाम में अंशों के वितरण की प्रत्याशा में वेच देता है। ऐसा करने का एक 
भ्ौर भी कारण हो सकता है कि उसके इस व्यवहार का पता जब कम्पनी के प्रवर्तकों को चलेगा 
तो वे लोग पूर्व विक्रय से अपने अंशों का बाजार खराब होने के लिए स्वयं ही बाजार की ओर 
न देखकर उन अंशों को खरीद लेंगे । 

(२ ) सन्दड़िया (8687 ० 5007)--एक मन्दड़िया परिकल्पक सर्देव निराशावादी 
होता है। वह अंश स्कन्‍्ध तथा अन्य प्रतिभूतियों को आगामी प्रदाय के लिए वेचता है, जबकि 
वास्तव में प्रतिभरूतियाँ इम्तके पास नहीं होतीं, परन्तु वह सद्देव यही सोचा करता है कि प्रदाय की 
तिथि से पहले ही उनकी कीमतें कम हो जावेंगी तथा वह उन्हें कम मुल्य पर खरीद कर नियत 
तिथि को प्रदाय कर देगा । इस तरह प्रतिभूति के विक्रय एवं क्रय मुल्य में जो अन्तर होगा वह 
इसका लाभ हो जायेगा । परन्तु यदि इसके अनुमान के विरुद्ध बाजार में प्रतिभूतियों का मूल्य 
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कम होने के स्थान पर बढ़ जाता है और इसे प्रदाय तिथि पर ब्रतिभृतियाँ देने के लिए बढ हुए 
मूल्य पर ही उन्हें खरीदने के लिए विवश किया जाता है तो वह पब्रतिभृतियाँ न खरीदकर उसके 
सूल्य बढ़ जाने के कारण जो अन्तर हो जाता है, बस केवल उसी श्रन्तर वाली राशि का भुगतान 
अपने खरीदार को कर देता है, जिसमें कि इसे हानि उठानी पड़ती है। इसके साथ ही तेजडिये की 
भाँति यह भी वदला-शू लक देकर अपने व्यवहार को कुछ अवधि के लिए स्थग्रित करा सकता है । 

( ३ ) चंचल परिकल्पक (8(82)--चंचल परिकल्पक वह होता है जो न तो किसी 
प्रतिभूति को खरीदता है और न बेचता है, परन्तु उसके लिए केवल आ्रावेदन -पत्र ही भेजा करता 
है । यह परिकल्पक किसी भी नवीन कम्पती के अंगों के लिए इस उहंश्य से आवेदन-पत्र भेजा 
करता है कि जनता में जैसे ही इनके लिए माँग अधिक दोगी और इनका मूल्य बढ़ेगा तो यह 
उन अंशों को बेच देगा तथा उसके द्वारा लाभ प्राप्त कर लेगा। यह परिकल्पक केवल आवेदन- 
राशि (809/॥09007 !(०॥6ए) के अ्रतिरिक्त उन अंज्ों के लिए और धन-राशि देना नहीं चाहता, 
क्योंकि इसका यह विचार रहता है कि अंगों का वितरण (&॥077०00 होने के पहले ही यह 

उन्हें किसी न किसी व्यक्ति को बढ़े हुए मुल्य पर वेचकर लाभ कपम्ता लेगा। यह सदेव यह 
सोचता रहता है कि भुगतान दिवस तक इसकी क्रय की गई सम्पत्ति का मूल्य बढ़ जायगा और 
भुगतान की तिथि से पूर्व उसे बेचकर लाभ कमा लेगा । 
परिकल्पना की ज्रायिक उपयोगिता (श८णाणाईं८ एप्ताए ण $ए९लोशाएणा)-- 

अंश बाजार में दिवेकपुर्ण एवं स्वस्थ परिकल्पना से निम्नलिखित आथिक लाभ 
होते हैं :--- 

( १ ) भावी परिवतंनों का पूर्वानुमान (7076085078 ण (॥6 एपांप्रा8 (४४028०७)--- 
अंश बाजार के परिकल्पक प्रतिभूतियों के मूल्यों में होने वाले भावी परिवतंनों का पहले से ही 
अनुमान लगाकर सम्बन्धित कम्पनी एवं अन्य पक्षकारों को उन पर सोचने के लिए विवश कर 
देते हैं| अतएव वे इसका सामना करने के लिए पहले से ही सावधान हो जाते हैं । 

(२) बाजार का विस्तृत होना (कतहाइंणा | ६8 श७77०)--सरिकल्पना के 
द्वारा प्रतिभूतियों का बाजार विस्तृत हो जाता है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक परिकल्पक 
परिस्थिति के अनुकूल प्रतिभूतियों का खूब क्रय-विक्रय करता है। 

( ३ ) पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि (08888 | 08 (०७7 ० (४७७)--- 
परिकल्पना के द्वारा पूजी की गतिशीनता में वृद्धि होती है, क्योंकि परिकल्पकों के द्वारा भारी 
मात्रा में सौदे किये जाने के कारण प्रतिभूतियों का ऋर-विक्रय होता रहता है । 

( ४ ) मृल्यों में सन्‍्तुलस (शि065 876 ०&/870०0)--सरिकल्पना द्वारा वस्तुग्रों के 
मूल्यों में सन्‍्तुलन स्थापित हो जाता है। इसका कारण यह है कि भावी परिवर्ततों का पूर्वानु मान 
हो जाने के कारण परिकल्पक पहने से ही उन पर कार्य करना शुरू कर देते हैं। फलस्वरूप जो 
मूल्यों में परिवर्तत आज से तीन महीने बाद होने वाला था, वह पहले से ही थोड़ा-थोड़ा होना शुरू 
हो जाता है। इधर कम्पनी को भी सुधारात्मक कदम उठाने का उचित अवसर मिल जाता है। 
इस प्रकार मूल्यों में सन्‍्तुलन कायम हो जाता है । 

( ५ ) विभिन्न बाजारों में मुल्य समता (९706 एक7ंफ ॥ छा (६7८88)--- 
परिकल्पक जहाँ प्रतिभूतियों के मुल्य कम होते हैं वहाँ से उन्हें खरीद कर उन्हें अधिक मुल्य वाले' 
बाजारों में बेच देते हैं। इसके फलस्वरूप दोनों बाजारों के मूल्य समान हो नाते हैं । 

( ६ ) प्रतिभृतियों की माँग में बुद्धि (0008956 ॥7 ६6 00870 0 $6077088)--- 
अंश बाजार में परिकल्पकों द्वारा भारी मात्रा में सौदे किये जाने के कारण प्रतिभ्त्ियों की माँग 
में वृद्धि हो जाती है। इससे कम्पनियों को पूजी एकत्रित करने में सरलता रहती है । 
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में से ७ सदस्य सरकार, स्टेट बैक तथा चेम्बर आदि के हैं। भश्रन्य स्थानों में बाहरी सदस्यों को 
प्रोत्साहित नहीं किया गया । 

विपणियों की व्यवस्था एवं प्रबन्ध, प्रवन्धन्समितियों के श्रतिरिक्त उप-समितियों के 
द्वारा भी क्रिया जाता है। बम्बई में सबसे अधिक उप-समितियाँ हैं । उप-समितियों की नियुक्ति 
प्रबन्ध-समिति द्वारा की जाती है। 


सदस्यता (४९०ए:्रश४ांए)--- 

सदस्यता के लिए श्रधिकांश विपणियों में बड़े कठोर नियम हैं। केवल ख्याति प्राप्त 
एवं आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ व्यक्तियों को ही सदस्यता दी जाती है। इसका मुख्य कारण यह है 
कि विनियोक्ताओं के हितों की सुरक्षा हो तथा व्यापारिक नैतिक-स्तर ऊँचा उठे | इस नैतिक 
स्तर को बनाये रखने तथा विनियोक्ता के हितों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक स्कन्ध विपणि अपनी 
एक नियमावली बनाती है, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को सदस्य बनते के पूर्व अनेक व्यापा- 
रिक तथा वेज्ञानिक कार्यवाहियों की पूर्ति करनी पड़ती है । 

कोई भी वयस्क व्यक्ति जिसमें अ्नुबन्ध करते की क्षमता हो एवं भारत का निवासी 
हो तथा जिसकी आर्थिक स्थिति सुहृढ़ हो वह निश्चित शुल्क देने एवं निश्चित अ्रंश खरीदने के 
पश्चात्‌ स्कन्ध-विपरि का सदस्य बनाया जा सकता है। नये सदस्य को सामान्यतया कुछ रुपया 
जमानत ($०००7०॥9) के रूप में जमा करना पड़ता है। बम्बई के भावी सौदा करने वालों को 
२०,००० रु० की जमानत देनी पड़ती है । 

इन स्कन्ध-विपणियों में केवल इनके सदस्य तथा अधिक्ृत लिपिक (० प्र007580 
००८८७) ही व्यवहार कर सकते हैं । प्रत्येक सदस्य को निर्धारित नियमों व श्रादेशों का पालन 
करना पड़ता है| नियमों के उल्लंघन की दशा में उनकी सदस्यता तक समाप्त की जा सकती 
है । स्कन्ध-विपणि में व्यवहार के अतिरिक्त सदस्य कोई भ्रन्य कार्य नहीं कर सकते । प्रत्येक सदस्य 
अपने व्यापार के लिए अश्रधिक से अधिक ४ लिपिक नियुक्त कर सकता है तथा प्रत्येक लिपिक के 
लिए उसे निर्धारित वाधिक शुल्क विपणि को देना पड़ता है। सामेदारी के लिए यह लिपिक संख्या 
७ है। सदस्य को यह अधिकार होता है कि वह एक अथवा एक से अधिक अ्रभिकर्त्ता नियुक्त 
करे । ये श्रनभिकर्त्ता केवल अपने नियोक्ता के नाम से ही व्यापार कर सकते हैं । 


समाशोधन-गह ((०४४४४४ पघर०ए४5९४)--- 

जिस प्रकार किसी स्थान के लिए एक बेकिंग व्यापार को समाशोधन-गृह की आव- 
श्यकता होती है, उसी प्रकार स्कन्ध-विपणि सदस्यों के व्यवहारों का निणंय करने के लिए यहाँ 
पर भी एक समाशोघन-गह होता है, जो वास्तव में विपणि का एक अंश है। यह गृह सब १६२१ 
में बम्बई स्कन्ध विपणि में प्रारम्भ किया गया था | इस विभाग के द्वारा प्रतिभूतियों एवं उनके 
मूल्य के भुगतान का समाशोधन किया जाता है। 
सुचीयन (5078)--- 

स्कन्ध-विपणियों में जिन प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय किया जाता है उनके लिए प्रत्येक 
कम्पनी अथवा व्यापारिक संस्था को पहले स्कन्ध-विपणि-समिति (80०८ ऋणक्ा४6 एजा- 
गाआ68) से अनुमति लेनी पड़ती है । प्रायः प्रत्येक कम्पनी अपनी विवरण-पत्रिका के प्रकाशन के 
समय उसके ऊपर यह उल्लेख करती है कि “अ्रमुक स्कन्ध-विपरि पर श्रंश सम्बन्धी व्यवहार 
करने के लिए आवेदन-पत्र दिया गया है।” यह आवेदन-पत्र विपणि के किसी भी सदस्य द्वारा 
प्रस्तुत किया जा सकता है। कम्पनी के बारे में पूर्ण जानकारी व सन्तुष्ठदि प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
ही आवेदन-पत्र स्वीकार किया जाता है । इस प्रकार की अनुमति प्राप्त हो जाने के पश्चात्‌ ही 
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उस कम्पनी की प्रतिभूतियों का क्रम-विक्रव स्क्रस्व-विपरि पर किया जा सकता है, सूचीयन से 
कम्पनी की ख्याति में बुद्धि होती है तथा जनता में विश्वास उत्पन्न हो जाता है । 

प्रचलित मुल्य-सुची (00008007 [/5)--प्रत्येक स्कन्ध-वितरणि झपती प्रचलित सूल्य७ 
सूची प्रकाशित करती है, जिसमें स्कन्ध-विपरि में व्यवहार होने वाले विभिन्न श्रौद्योगिक तथा 
अन्य प्रतिभूतियों के मूल्य दिये रहते हैं। इसमें इस बात का भी उल्लेख रहता है कि विभिन्न 
मुध्यों पर व्यवहार कैसा रहा | यह सूची विपरि द्वारा समाचा र-पत्रों में प्रकाशित की जाती है । 


प्रमुख भारतोय स्कन्ध-विपणियों का दर्शेन 
(68 पए6ए ० 6 ,64078 ४0०९ एड०37265 ० 7709) 


विद्याथियों की जानकारी हेतु यहाँ पर भारत की कुछ विख्यात स्कन्ध-विपणि अर्थात 
बम्बई, कलकत्ता, स्कन्ध-विपणियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। 
बम्बई स्कन्धघ-विपण्णि (897 993ए 80ल-एडकशा8९)--- 

भारत में बम्बई स्कन्ध-विपणि सबसे प्राचीन एवं महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापता सन्‌ 
१८८७ ई० में हुई थी । इसका पुराना नाम “दी बॉम्बे नेटिव शेप्रर एण्ड स्टॉक ब्रोकर्स एसो- 
सियेशन' (१86 8075ए )र७४ए७ $4876 800 8708 25500ं4000) था। सन्‌ १८८७ ई० 
से पूर्व भी बम्बई के अन्दर प्रतिभूतियों का व्यापार होता था, किन्तु इसका कोई नियम या 
संविधान नहीं था । झ्राज इस विपरि का महत्त्व केवल राष्ट्रीय ही नहीं है, वरन्‌ शस्तर्राष्ट्रीय 
भी है । 

हे प्रबन्ध एवं फार्य-संचालन--भारत में बम्बई स्कन्धघ-विपरि ही एक ऐसी संस्था है 

जिसका नियमन बॉम्बे प्रतिभूति अनुअन्ध नियन्त्रण एक्ट, १६२५ (8०903 9 96०77 ९078९ 
(0०7० ७०, 925) के प्रन्तगेत हुप्रा है। इपका संच/लत सच्च -मंनेख (0380 ०0 58008 
४07) के अनुसार होता है, जिसमें ३८ नियम (878065) हैं । 

बम्बई स्कन्ध-विपरि/ का सज्भठत एवं कार्य-संचालन एक प्रवन्ध-समिति द्वारा होता है, 
जिसे व्यवस्थापक सभा (050ए०-४॥९ 8009) कहते हैं। इसकी संचालक समिति में १६ सदस्य 
हैं, जिनका निर्वाचन विपणि के सदस्यों द्वारा किया जाता है । इनकी अ्रवधि दो वर्ष के लिए होती 
है । इस समिति को प्रवन्ध एवं नियन्त्रण के समस्त प्रधिकार प्राप्त होते हैं । किन्तु नियमों में 
परिवर्तन करने अथवा उन्हें रह करने का अधिकार तभी प्रयोग में लाया जा सकता है जब बस्बई 
राज्य की सरकार इस कार्य के लिये पूर्व अनुमति प्रदान कर दे । दैनिक व्यापार सम्बन्धी कार्यों 
के लिये अनेक उप-समितियाँ बना दी जाती हैं। उद्ाहरणाथे; दोष विषयक उप-समिति (06- 
विए 0०0णगां(००) व मतभेद निब्रदारा उप-समिति (80908007 (८०णणाए्ं7०6) झ्रादि । 
इनके द्वारा संचालन-सभा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है एवं काये क्षमता में वृद्धि हो जाती है । 

सदस्यता--बम्बई स्कन्ध-विपणि की वर्तमान सदस्य संख्या ५०४ है। बम्बई राज्य के 
निवासी तथा ऐसे ब्रिटिश लोग जो १० वर्ष से अधिक समय से बम्बई राज्य में रह रहे हों तथा 
जिनकी न्यूनतम उम्र २१ वर्ष हो, इसके सदस्य बन सकते हैं। इस विपरि। का सदस्य बनने के 
लिए पहले एक आवेदन-पत्र देना पड़ता है, जिस पर ऐसे दो व्यक्तियों की सिफारिश होनी चाहिये, 
जो कम से कम पाँच वर्ष से विपणि के सदस्य हैं । प्रत्येक नए सदस्य से प्रवेश-शुल्क लिया जाता 
है तथा उसको सदस्यता का प्रमाण-पत्र (0&४#०48 ण॑ 'शैथा००:४४ंए) भी लेना पड़ता है, 
जिसका मूल्य समयानुसार २०,००० रु० से लेकर ३०,००० रु० तक हो जाता है श्रर्थात्‌ घटता*« 
बढ़तार हता है । इसके प्रतिरिक्त प्रत्येक सदस्य को ५ रु० वार्षिक चन्दे के रूप में भी देने पड़ते हैं । 
एक विपणि का सदस्य अन्य विपणियों का सदस्य नहीं बत सकता है । इसके भ्रतिरिक्त वह कोई 
भ्रन्य व्यापार भी नहीं कर सकता है। किसी भी सदस्य को यह अ्रधिक्रार नहीं है कि वह बिना संचा- 
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लकों की अनुमति के अपना सदस्यता-पत्र किसी को हस्तान्तरित कर सके एवं बेच सके । सदस्यता के 
आवेदन-पत्र पर विचार करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि केवल प्रतिष्ठित 
तथा आशिक हृष्टि से सुहढ़ व्यक्ति ही इसके सदस्य वन सके । इसकी एक नियमावली है जिसका 
प्रत्येकसदस्य को पालन करना पड़ता है। यदि कोई सदस्य इस नियमावली का उल्लंघन करता है 
तो उसे उचित दण्ड भी दिया जाता है। 

बम्बई स्कन्ध-विपणि में केवल उसके सदस्य अझ्थवा अधिकृत लिपिक (&प/0०7 8०० 
०6०४०) ही कार्य कर सकते हैं । प्रत्येक सदस्य अधिकतम ४ लिपिक रख सकता है, किन्तु 
सामेदेरी की संस्थाश्रों में यह संख्या ७ तक हो सकती है। प्रत्येक लिपिक के सदस्य को एक 
निर्धारित शुल्क देना पड़ता है । यह शुल्क संचालक सभा द्वारा निश्चित किया जाता है। 

बम्बई स्कन्ध-विपणि में सदस्यों के भ्रतिरिक्त कुछ अन्य व्यक्ति भी होते हैं, जिन्हें 
रेमिसायर्स (रेशआआंशंथ$) कहते हैं । ये एक प्रकार के उप-दलाल ($प्र/-9०८०७) होते हैं। ये 
लोग सदस्य दलालों की झोर से व्यवहार करते हैं। इनके पारिश्रमिक की दर व्यापार के प्रकार 
पर निर्भर करती है। . 

बम्बई स्कन्ध-विपरि| में तत्कालीन (१६६०७) तथा भ्रग्रिम (800) दोनों ही प्रकार 
के व्यवह्वार किये जाते थे, किन्तु गत महायुद्ध से अप्रिम व्यवहार स्थगित कर दिये गए हैं, बैसे इश्च 
प्रकार के व्यवहारों का भुगतान महीने के अ्रन्त में भ्रवश्य हो जाना चाहिये । वायदे के व्यवहार 
दिन के १२ बजे से सायंकाल के ३ बजे तक होते हैं । तत्काल व्यवहारों में मूल्य का भुगतान 
एवं प्रतिभूतियों का झ्रादान-प्रदान एक सप्ताह में हो जाता है। बम्बई स्कन्ध-विपणि में लन्‍्दन 
स्कन्ध विपणि की भाँति मध्यस्थों (80६6७) तथा कृत्यकी (3099679) में कोई अन्तर नहीं पाया 
जाता है । 
कलकत्ता स्कन्ध-विपणि ((#९००७७ 50०८ एडरलाशाए6 455०2ंशांणा ॥/0.)--- 

कलकत्ता स्कन्ध-विपणि एशिया की शायद सबसे बड़ी एवं' महत्त्वपूर्ण विषणि मानी 
जाती है। इसकी स्थापना मई सब्‌ १६०८ में हुई। सद्ब॒ १९२३ तक यह विपणि एक दलाल 
मण्डल (छा0८७:४' 35800०॑४007) के रूप में कार्य करती रही । बाद में, अर्थात्‌ ७ जून सन्‌ १६२५ 
को इसका कम्पनी अधिनियम के श्रन्तगंत सीमित दायित्त्व वाली कम्पनी के रूप में पंजीयन 
(२९४४४7970०7) हो गया । इसकी अधिकृत पूंजी ३ लाख रुपये थी, जो कि एक-एक हजार के 
३०० अंशों में विभाजित थी | श्रब एक अश के चार अंश कर दिये गये हैं और इस प्रकार प्रत्येक 
का अंकित मुल्य १,००० रु० से घटकर केवल २५० रु० रह गया है। कुल अंश संख्या भी ३०० से 
वढ़कर १,२०० हो गई है। इनमें से १,११६ अंशों का निर्गमेमनन किया जा चुका है। सदस्यता के 
लिये अंशधारी होना आवश्यक है । इस प्रकार प्रत्येक सदस्य को कम से कम एक अंश का स्वात्ती 
होना परम आवश्यक है। सदस्यों की वर्तमान संख्या एक हजार से ऊपर है । 

” प्रबन्ध (१/७82०707)--कलकत्ता स्कन्ध-विपणि का प्रबन्ध एक प्रवन्ध-समिति द्वारा 
होता है। इस प्रबन्ध-समिति में कुल मिलाकर १६ सदस्य हैं, जिनमें से १६ का प्रतिवर्ष सदस्यों में 
से चुनाव होता है और शेष तीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत होते'हैं। यह समिति संचालन का 
कार्य करती है, नियम बनाती है, सौदों के संचालन में सहायता करती है और जब कभी सदस्प्रो 
में कोई झगड़ा होता है तो उसका निबटारा करती है। समिति का निर्णय अन्तिम्त होता है श्रौर 
इस प्रकार सब सदस्यों को मानता पड़ता है। समिति के समक्ष शिक्रायत प्रस्तुत करने के लिए 
१६ रु० का शुल्क जमा करना आवश्यक है। 


सदस्य ()४८०८5)--सदस्य एक ही प्रकार के होते हैं। सदस्यता के लिपे श्रंशवा री 


० 


स्कन्‍्ध-विनिमय-विपणि 


(90०९६४-%ऋ<८आन॥2९८) 


ग्रारस्मिक--स्कन्ध-विपणि से श्राशय 

स्कन्ध-विनिमय-विपणि से आशय एक ऐसे स्थायी एवं सुसंगठित बाजार से है जहाँ 
संयुक्त पूजी वाली कम्पत्तियों के विभिन्न प्रकार के अंश, ऋण-पत्रादि, जन-उपयोगी संस्थाग्रों 
तथा मरकारी प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रयः होता है। इसको श्रन्तर्राष्ट्रीय प्रतिभूति विपणि भी 
कहा जा सकता है, क्योंकि इनमें बिकने वाली प्रतिभूतियाँ प्रायः संसार भर म॑ अपना सुल्य 
रखती हैं। 

स्कन्ध-विनिमय-विपणि की परिभाषायें 
(>लीगांए08$ एण 807: एड०7972०) 
स्कन्ध-विपणि की कुछ प्रमुख परिभाषायें निम्नलिखित हैं :--- 

( १ ) हाटंले बिदसे के अनुसार, “स्कन्ध-विनिमय एक बड़े गोदाम की तरह है, जहाँ 
पर विभिन्न प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय किया जाता है ।” 

( २ ) पायल के शब्दों में, “स्कन्ध-विनिसय वह बाजार स्थान है जहाँ वे प्रतिभूतियाँ 
या तो विनिमय अथवा सट्ट के लिये खरीदी श्रौर बेची जा सकती हैं जिनका कि उक्त स्थान पर 
पंजीकरण हो चुका है ।! 

( ३ ) एक श्रन्य विद्वान के शब्दों में, “स्क्र्घध-विनिमय-विपणि विश्व का भण्डार गृह 
है, वह राजनेतिक तथा अर्थव्यवस्था की नाड़ी है तथा किसी राष्ट्र की समृद्धि एवं दरिद्रता का 
मापक्त यन्त्र है ।/2 यह परिभाषा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 

( ४ ) “स्कन्ध-विनिमय-विपणि वह मण्डी है, जहाँ विभिन्न प्रकार की श्रौद्योगिक 
झ्रथवा आशिक प्रतिभूतियों; जेत्ते--धसंयुक्त पूजी वाली कम्पनी के अंशों, ऋण-पत्रों, राजकीय- 
पत्रों, म्यूनिसिपिल और अन्य संस्थाओं के ऋण-पतन्नों और बन्धकों का क्रय-विक्रय होता है ।2 

( ५ ) भारतीय प्रतिभूृति (नियभन) अधिनियम, १६५६ के अनुसार, “स्कन्ध-विनिमय 
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का आशय व्यक्तियों की, समामेलित अथवा असमामेलित संस्वा से है, जिसका गठन प्रद्िभूतियों के 
क्रय-विक्रय अथवा उनमें व्यवहार करने के कार्य में सहायता पहुँचाने श्लोर उसे नियमित श्रथवा' 
निमन्त्रित करने के उद्देश्य से किया जाता है ।? 

निष्कर्ष--स्कन्घ विनिमय विपरि वह है, जहाँ विभिन्न प्रकार की श्रोद्योगिक अथवा' 
आ्राथिक प्रतिभृतियों; जैसे--संयुक्त प्‌ जी वाली कम्पनी के अंशों और ऋण-पत्रों, राजकीय-पत्रों, 
म्यूनिसिपिल और अन्य संस्थाओं के ऋण-पत्रों और बन्धकों इत्यादि का ऋय-विक्रय होता है ।* 

स्कन्ध-विनिमय-विपणि का महत्त्व 
([77707[97086 ० $58007 550708॥28) 

लगभग ७१ वर्ष पूर्व लन्दन जाते समय मार्ग में एक जमेन युवक को वहाँ के प्रसिद्ध 
राजनंतिक विस्मार्क ने यह सलाह दी थी--“यदि तुम ब्रिटेव की श्रा/थिक एवं राजनेतिक स्थिति 
के विषय में जानकारो प्राप्त करना चाहते हो तो हाउस झॉफ कॉमन्स का अ्रध्ययत्त करने की 
झ्पेक्षा तुम्हें लन्दन के अंश बाजार का अ्रध्ययन करना चाहिए ॥? इन शब्दों से स्कन्ध-विनिमय- 
विपणि का महत्त्व स्पष्ठ हो जाता है। वास्तव में यह एक ऐसे मृल्यवान दर्पण के समान है जिसमें 
किसी भी राष्ट्र की सामाजिक, श्राथिक, औद्योगिक, “राजनंतिक स्थिति प्रतिविम्बित हो जाती है । 
इसी कारण विद्वानों ने कहा है कि “स्कन्ध-विनिमय-विपणि कसी देश की समृद्धि का सापक-यन्त्र 
है ।” प्रों० मार्शल के शब्दों में, “स्कन्ध-विपणियाँ केवल व्यापारिक व्यवहारों की प्रमुख प्रदर्शनकर्त्ता 
ही नहीं हैं श्रपितु वे मापदण्ड हैं, जो व्यापारिक वातावरण की सामान्य दशा को दर्शाती हैं।” 
कुछ लोग इसे 'पूजी का गढ़' ((॥॥80७ ० (४७४४) तथा कुछ इसे “मूल्यों का मन्दिर' (50776 
० ४३०८७?) कह कर पुकारते हैं । 
भारत में महत्त्व-- 

भारत में स्कन्ध-विनिमय-विपणियों का भारी महत्त्व है। इसका कारण यह है कि 
यहाँ पर विदेशों की भाँति विनियोगी बैंकों ([7ए०४गथ ऐिड्चपा5) तथा अभिगोपन गुहों 
(ए706/फ्रापंधा8 ति०ए5०) का भारी अभाव है। इन दोनों के अ्रम्माव में प्रतिभूतियों के बेचने 
व खरीदने का एकमात्र साधन स्कन्‍्ध-विनिमय-विपणि ही रह जाती है। इधर भारत में पूजी 
की कमी होने के कारण बहुत मुश्किल से एक विनियोगक अपनी बचत का कुछ भाग संयुक्त 
पृ जी वाली कम्पनियों की प्रतिभृतियों में विनियोग करने में सफल हो पाता है। परन्तु अपने 
सीमित ज्ञान एवं व्यापार-जगत की जटिलताओं से अ्नभिज्ञ होने के कारण वह किसी ऐसी 
संस्था की सहायता चाहता है जो श्रपनी बचत को किसी अच्छी कम्पनी में पूजी के रूप में लगाने 
में सहायता कर सके | इस स्कन्ध-विनिमय-विपणि के द्वारा विनियोगक को अपनी रुचि की' 
प्रतिभूतियों को क्रय करने में सुविधा मिलती है भोर इसी के द्वारा वह जब चाहे तब अपनी प्रति- 
भूतियों को उचित मूल्यों पर बेच भी सकता है । इस प्रकार की संस्था उसे विनियोग करने में 
सहायता प्रदान नहीं करती तो वह सम्मवतः या तो अश्रपनी बचत का कहीं विनियोग ही त करता 
शोर यदि करता भी तो शायद किसी ऐसी कम्पनी में जिसकी झाथिक दशा का उसे ज्ञान न होता । 
इस प्रकार संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि भारतवर्ष जैसे पिछड़े राष्ट्र में जहाँ कि पूजी का 
भारी अभाव है, स्कन्ध-विनिमय-विपणि ही एक ऐसी एकमात्र सस्था है जो विनियोगकों को प्रति« 
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भूतियों के क्रय-विक्रय की सुविधा प्रदान करके श्रौद्योगिक पूजी में गतिशीलता लाती है तथा बड़ी- 
बड़ी कम्पनियों की स्थापना करके भीमकाय उत्पादन को सफल बनाती है। यही कारण है कि 
इन्हें 'एजी का गण (०६४06 ० ८४४) कहा जाता है । 
स्कन्ध-विपणि के ग्राथिक कायें 
(200007स्‍0 ए#फ्रण075 ० 806८ एड/०087५८) 

( १ ) प्रतिभृुतियों को विषपणीय सुविधायें प्रदान करना (?70ए088 (007प00005 
ऐक्षा:760 (007 $6०77865)--स्कन्धघ-विपणि एक ऐसा केन्द्र है जहाँ विभिन्न प्रतिभृतियों के क्रेता 
च विक्रेता मिलते हैं तथा उनमें व्यवहार करते हैं। इस प्रकार यह विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों 
के क़य-विक्रय के बाजार का कार्य करता है। 

(२ ) पूंजी को तरलता प्रदान करना (?70एं06 ॥पृणंंत:ए 00 (४०४०))--स्कन्तर 
विपरि वे सद्भुठित बाजार होते हैं जहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्रतिभ्ृतियों का क्रय-विक्रय होता 
है। अतएवं कोई भी विनियोक्ता भ्रपनी इच्छानुसार चाहे जब प्रतिभूतियों का क्र+-विक्रय करके 
उसे नकद घन में परिवर्तित करा सकता है। इस प्रकार यह पूंजी को तरलता प्रशन करने का 
कार्य करती है । 

( दे ) प्रतिभृतियों का उचित घमुल्यांकन (2एकएक00०॥ ० $6०प्रप/85)--स्कन्ध- 
विपणि के माध्यम से जनता के अतिरिक्त धन का विनियोजन लाभदायक उत्पादक उपक्रमों में 
करने में प्रतिभूतियों के वास्तविक मुल्य का ध्यान रखा जाता है| स्कन्ध-विपणि प्रतिभूतियों के 
वास्तविक मूल्यांकन में सहायता करती है, क्योंकि अनेक कारणों--जैसे वित्तीय दशायें, माँग व 
पूति की दशायें, श्रौद्योगिक उपक्रम की स्थिति आदि का स्कन्ध-विपर्णि के व्यवहारों पर समुचित 
हमाव पढ़ता है। स्कन्ध-विपरि द्वारा प्रदत्त मुल्य व्यवस्था से यह श्षम्भव है कि विनियोक्ता सुहद 
एवं लाभदायक उपक्रमों की प्रतिभूतियों में ही श्रपने घन का विनियोजन करें । 

( ४ ) व्यवहारों की सुरक्षा एवं समानता प्रदान करना (छेजा85 एकणाए ध्ाव 
$४५ 47 ॥0688725)--स्कन्ध-विपणि के व्यवहार सुपरिभायित नियमों तथा प्रतिभूति अनुबन्ध 
(नियमन) अ्रधिनियम, १९५६ के प्रावधानों के भ्रन्तगंत होते हैं । इसके कारण कपठपूर्ण व्यवहारों 
के प्रति सुरक्षा बनी रहती है । स्कन्घ-विपणि के सदस्य श्रपनी साख-प्रतिष्ठा के लिये ईमान तथा 
सच्चाई बनाये रखते हैं । 

( ५ ) परिकल्पना को प्रोत्साहित करना (70 छा०077882 $960परथाएए6 064 - 
025)--स्कन्ध-विपणि पर प्रायः वायदे के सौदे होते हैं। इनके लिये सभी सुविधायें उपलब्ध 
कर दी जाती हैं । वायदे की ग्रवधि, भुगतान के दिन तथा शर्ते विपरिः की ओर से ही प्रमारिणत 
कर दी जाती हैं। इससे परिकल्पकों (89९८००४०८$) को प्रोत्साहन मिलता हैं। परिकल्पना का 
पर्याप्त आर्थिक महत्त्व है । 

( ६ ) विद्यमान कम्पनियों को नई पुजी की प्राप्ति में सहायता प्रदान करना (]० 
4599 €डांड72 ००7०87768 | ए्यंशा।ए 757० ००४४४7])--विक्रास की योजनाग्रों को कार्या- 
न्वित करने के लिये विद्यमान कम्पनियों को नई पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिये 
अंशों का निर्मेमन किया जाता है। स्कन्ध-विपणि इन अ्ंशों के लिये उचित बाजार प्रदान 
ऋरती है । 

( ७ ) सरकार को ऋण को प्राप्ति में सहायक (8585 ल्‍वक्वा०8 00 (70ए०८7- 
शाध्या)--देश की सरकार को विकास की विभिन्न योजताश्रों के लिग्रे ऋण की आवश्यकता 
पड़ती है। इसके लिये सरकारी प्रतिभूतियों का निर्मेमन किया जाता है। इन प्रतिभूतियों के 
विक्रय के लिये स्कन्ध-विपणि उचित बाजार प्रदान करती है । 


श्श्ढ ] 


( ८ ) सूचीयन द्वारा प्रतिभुतियों को सुहढ़ता प्रदान करता (70 580588 [6 
7860 86०७7४6४)--स्कन्ध-विपरिं) पर किसी भी अंश का क्रय-विक्रय होने से पूर्व उसका 
सूचीयन होना परम आवश्यक होता है। सूचीयन केवल उन्हीं कम्पनियों के अंशों का किया जाता 
है जिन कम्पनियों की श्राथिक स्थिति सुहढ़ हो तथा अंश हस्तान्तरण सुविधाजनक हो । इससे 
प्रतिभूतियों को सुदृढ़ता प्राप्त होती है, जो उनकी उत्तमता का प्रतीक है । 

( ६ ) श्रन्य कार्य---() विपणि रिपोर्ट का प्रकाशन करना, (४) अनुसूचित कम्प- 
नियों के बारे में जानकारी देता, (7) जन-साधारण की बचत को ओ्रौद्यो गिक प्रतिश्रृतियों में 
विनियोजन के लिये प्रोत्साहित करना, एवं (ए) विभिन्न प्रतिभूतियों में विश्वास उत्पन्न करता । 


स्कन्ध विनिमय-विपणि के लाभ तथा दोष 
(2.06ए६98806 8006 ॥0)88079738268 07 868007 5500802068) 
लाभ (400278225)--- 


स्कन्ध-विनिमय-विपरि के निम्नलिखित लाभ हैं :--- 

(१ ) पूंजी को स्थायित्व शौर गतिशीलता प्रदान करना--इस संस्था के द्वारा कोई 
भी विनियोजक जब भी चाहे तुरन्त अपने अंशों को बेचकर धन प्राप्त कर सकता है तथा उसका 
विनियोग अन्य सुहढ़ कम्पनी के अंशों में कर सकता है। इस प्रकार स्कन्ध-विनिमय-विपरि के 
द्वारा विनियोगक को अपनी पूंजी के लिये न केवल सतत्‌ बाजार मिलता है वरव्‌ उसके द्वारा 
उसकी पूजी को स्थायित्त्व एवं कार्यशीलता प्राप्त होती है । 

(२) प्जी का सदुपयोग--स्कन्ध-विनिमय-विपरि पूंजी को उत्पादन कार्यों की 
ओर प्रवाहित करते हैं। इसके अतिरिक्त विनियोक्ता अपनी-अपनी पूंजी को अलाभप्रद उद्योगों 
में से निकालकर लाभप्रद उद्योगों में लगा सकते हैं। इस प्रकार देश की पूंजी का सदुपयोग 
होता रहता है । 

. (३) घन फी बचत करने तथा उसे एकत्रित करने का महत्त्वपूर्ण साधन--स्कन्ध- 
विनिमय-विपरि देश के लिये धन की बचत करने तथा उसे एकत्रित करने का महत्त्वपूर्ण साधन 
है । इसके द्वारा ही पूजी लगाने , वाले व्यक्तियों को विविध प्रकार की प्रतिभृतियों का गहन 
अध्ययन करने का सुग्नवसर प्राप्त हो जाता है झौर वे आसानी से श्रपने धन को लगा सकते हैं । 
परिणामस्वरूप जनसाधारण धन की बचत करने को प्रोत्साहित होता है। इस प्रकार उद्योग- 
धन्धों को निरन्तर धन प्राप्त होता रहता है और बाजार में भ्रविराम पूजी का प्रवाह बना 
रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह धन की बचत करने तथा उसे एकत्रित करने का 
महत्त्वपूर्ण साधन है । 

( ४ ) फस्पनियों की रुयाति में बृद्धि--जित कम्पनियों के अ्रंशों का क्रय-विक्रय-« 
स्कन्ध-विनिमय-विपणि पर होता है उनकी ख्याति में स्वतः वृद्धि हो जानी है। इसका कारण यह 
है कि कम्पनी के अ्रशों का सूचीयन हो जाने से विनियोक्तामों की हृष्टि से कम्पनी की ख्याति में 
वृद्धि हो जाती है। इसके अतिरिक्त एक विनियोक्ता को सदैव यह विश्वास बना रहता है कि 
वह चाहे जब अपने अंशों का विक्रय करके घन प्राप्त कर सकता है । 

( ५ ) मध्यस्थ का फार्य--स्कन्ध-विनिमय-विपणि कम्पनी तथा विनियोक्ता के बीच 
एक मध्यस्थ का कार्य करती है, अर्थात्‌ वैयक्तिक धन को संयुक्त पूंजी वाली कम्पनियों में विनि- 
योग करने के लिये प्रोत्साहित करती है। 

( ६ ) स्वतन्त्र बाजार को प्राप्ति--इनके द्वारा विभिन्न प्रतिभूतियों के लिये एक 
स्वतन्त्र बाजार मिल जाता है। विनियोक्ता इच्छानुसार धन का विनियोग कर सकते हैं तथा 
चाहे जब प्रतिभूतियों को बेचकर अभ्रपने धन को निकाल सकते हैं । 


[ १२५ 


( ७ ) प्रतिभुतियों का सुचीयत्र ([॥5072)--स्कन्ध-वितनिमय-विपणि में भिन्न-भिन्न 
प्रतिभूतियों का सूचीयन भी कुछ दिये गये नियमों के श्रन्तर्गत ही हो सकता है | सूचीयन से अभि- 
प्राय प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय हेतु सम्बन्धित स्कन्ध-विनिमय-विपणि से पूर्व अनुमति प्राप्त 
करने से है अर्थात्‌ किसी भी कम्पनी की प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय स्कन्ध-विनिमय-विपणि पर 
तभी किया जा सकता है जबकि ऐसा करने के लिये पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली गई हो । यह 
अनुमति कम्पनी के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारो प्राप्त करने के पश्चात्‌ ही अदान की जाती है। 
इसका लाभ यह है कि विनियोक्ता को यह विश्वास हो जाता है कि इन सूचीयन प्रतिशभूतियों में 
विनियोग सुरक्षित है। प्रतिभूतियों के सुचीयन के सम्बन्ध में प्रत्येक स्कन्ध-विनिमय-विपणि के 
अलग-अलग नियम होते हैं। सूचीयन से प्रतिभूतियों का विक्रय भी सुलभ हो जाता है। 

( ८ ) मुल्य सूची (0००४४०॥ 7,50 का प्रकाशन--स्कन्ध-विनिमय-विपणि द्वारा 
प्रकाशित मूल्य सूचियों के द्वारा कोई भी विनियोगक अपनी प्रतिभूतियों का मूल्य जान सकता है 
तथा इस ज्ञात के आधार पर वह अपनी पूंजी को अलाभकारी क्षंत्रों से निकालकर दूसरे लाभ- 
कारी स्थानों पर लगा सकता है। इस सूची को तैयार करने में व्यापार विशेषज्ञों की सहायता 
ली जाती है । 

( € ) भूठी प्रतिभृतियों से सुरक्षा--स्कन्ध-विनिमय-विपणियों के द्वारा गलत अथवा 
फूठी प्रतिभूतियों का चलना बहुत कठिन है, क्योंकि इनके द्वारा बनाये गये नियम, उपनियम व शर्तें 
बहुत कठिन होती हैं। इसके अतिरिक्त जेसे ही किसी कम्पनी की श्राथिक दशा खराब होने को 
होती है श्रथवा खराब हो जाती है, तुरन्त इस कम्पनी की प्रतिभूतियों का मूल्य गिर जाता है, 
जिसके कारण जनसाधारण को उस कम्पनी की आर्थिक स्थिति की जानकारी हो जाती है। 

(१०) विदेशी विनियोग की सुरक्षा--इसके द्वारा अपने देश में ही नहीं वरव्‌ अन्य 
देशों में भी सरलता से पृ जी का विनियोग किया जा सकता है। उदाहरणार्थ; लन्दन स्कन्ध- 
विनिमय-विपणि पर आप किसी भी राष्ट्र की प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय कर सकते हैं । 

(११) झ्रायात-निर्यात में सुबिधा--इनके द्वारा श्रायात-निर्यात बहुत सुगम हो जाता 
है, क्योंकि इसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान बिना सोने व चाँदी के वास्तविक आयात-तनिर्यात से 
हो जाते हैं । 

(१२) भाधुनिफ औद्योगिक विकास इन्हीं की देन है--भ्राधुनिक औद्योगिक विकास 
इन्हीं की देन है। बिना स्कन्‍्ध-विनिमय-विपणि के किसी भी देश का व्यापारिक तथा श्रौद्योगिक 
जीवन आज की प्रगति को नहीं पहुँच सकता, क्योंकि इन बाजारों में सब प्रकार का व्यापार होता 
है । स्कन्ध“विनिमय-विपरि पृ जी प्राप्त करने में, व्यापार के प्रसार तथा नये व्यापार के प्रचलन 
में, अधिकोषों (887/25) को अपना धन लगाने में तथा सरकार की झाथिक योजनाओं की पूर्ति 
में अत्यन्त सहायक सिद्ध होते हैं। इनके श्रस्तित्व से श्रौद्योगिक विकास में सुलभता आती है, 
जिससे देशवासियों का जीवन-स्तर उच्च होता है तथा राष्ट्र दिन-दूनी रात-चौगुती प्रगति 
करता है । 
दोष अथवा हानियाँ (058072॥98९5)-- 

उपयु क्त लाभों के कारण यह न सम्रक लेना चाहिये कि स्कन्‍्ध-विनिमय-विपरि दोष< 
रहित हैं । (१) इसके द्वारा सट्टंबाजी को प्रोत्साहइत मिलता है। उन सटोरियों के लिये जिन्होंने 
इनके द्वारा धन एकत्रित कर लिया है, यह “जादू का पिटारा' है। परन्तु उनके लिये जिनको इनसे 
अपार हानि हुई है, नारकीय पीड़ा के समान है। जिस समय यह अस्वस्थ रूप घारण कर लेती 
है तो यह पतन का मूल कारण बन जाती है । (२) स्कन्ध विनिमय-विपरिण द्वारा प्रतिभूतियों के 
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मूल्यों में भारी उतार-चढ़ाव आते हैं, जिससे उपभोक्ताग्नरों तथा उत्पादकों दोनों को क्षति पहुंचती 
है । सारा आथिक जगत छित्न-भिन्न हो जाता है। (३) अज्ञानी व्यक्तियों के प्रवेश के कारण लाभ 
होने के स्थान पर हानि होने की अधिक सम्भावना रहती है । 

निष्कर्ष (0070 ४एरञ०7)--स्कन्घ-विपणि के लाभों और दोषों का अध्ययन ;करने के 
पश्चात्‌ हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि स्कन्ध विपणि वास्तव में किसी देश की प्रगति का 
मापक यन्त्र है तथा देश के आर्थिक विकास में भ्रपता श्रमूल्य सहयोग प्रदान करता है । 

स्कन्ध-विपणि में प्रतिभूतियों के मूल्यों में 
उतार-चढ़ाव क्यों और कंसे 

स्कन्ध-विपणि में मूल्य के उतार-चढ़ाव का आशय उस मुल्य परिवर्तन से है जो प्रति- 
भूति के अंकित मूल्य से कम अभ्रथवा अधिक होता है। प्रतिभुतियों का मूल्य दो प्रकार का होता 
है--एक तो वह मुल्य जिस पर प्रतिभूति को निर्मेमित किया जाता है। यह अंकित मुल्य कहलाता 
है । दूसरा मुल्य विपणि मूल्य होता है। भ्रर्थात वह मुल्य जिस पर स्कन्ध-विपणि में प्रतिभूति का 
ऋय-विक्रय किया जाता है। विपणि मुल्य अंकित मूल्य से कम अथवा अ्रधिक हो सकता है। 
उदाहरणार्थ, ५० रु० भ्रंकित मूल्य वाली प्रतिभूति का विक्रय स्कन्धघ-विपणि पर ६० रु० में हो 
सकता है तथा ४० रु० में भी । ये दोनों विपरि। सल्य कहलायेंगे। प्रश्त यह उठता है कि ऐसा 
क्‍यों और कसे होता है। प्रतिभृतियों के उतार-चढ़ाव के सम्बन्ध में श्रास्सें स्ट्रोंग ने एक स्थान 
प्र लिखा है “कि समुद्र की भांति स्कन्ध-विनिमय-विपणियों में नाना प्रकार की हवायें चलती हैं 
तथा वे सभी क़म-बद्ध नहीं होती हैं । प्राय: ये हवायें झ्राँधी के समान उत्पात पैदा करने वाली 
होती हैं'****** कुछ दिनों तक तो बाजार में व्यापार वड़ी शान्ति एवं विध्न-बाधारहित चलता 

हता है परन्तु शीक्र ही फिर विनिमय-विपणियों में ऐसी घटा घिर आती है कि विपणि के जो 

सदस्य इस घटाटोप से पूर्व परिचित रहते हैं वे मी इसमें घिर जाते हैं। वहाँ बहुधा अभिनयात्मक 
गति से अच्छी व बुरी खबरें फैला करती हैं, जिससे मूल्यों में भयंकर परिवर्तन पैदा हो जाते हैं । 
वह ऐसी दशा होती है कि उसके परिणामस्वरूप बचना दुष्कर होता है। सारे बाजार में बार-बार 
धक्के लगते हुये दिखाई देते हैं और जो प्रतिभूतियाँ इसके प्रभाव से श्रलग हो जाती हैँ, वे भी प्रभा- 
वित हुए बिना नहीं वचतीं ।* 

वाणिज्य एवं अ्रथंशास्त्र का प्रत्येक विद्यार्थी तथा कुशल एवं दक्ष व्यापारी यह जानता 
है कि किसी भी वस्तु के मूल्य में उतार-चढाव उस वस्तु की माँग एवं पूरति.पर निर्भर रहते हैं । 
यदि माँग एवं पूर्ति में सन्‍्तुलन है तो उस वस्तु के मूल्य स्थायी रहेंगे और जब तक माँग एवं पूर्ति 
में सन्‍्तुलन नहीं रहता अर्थात्‌ माँग की अ्रपेक्षा पूर्ति अयवा पूर्ति की अपेक्षा माँग अधिक होती है 
तो मूल्य घटते भ्रथवा बढ़ते रहते हैं । स्कन्‍्ध विनिमय-विपणि में प्रतिभूतियाँ भी इस माँग एवं 
पूर्ति नियम के लिए अपवाद नहीं हैं । इस भ्रकार प्रतिभूतियों के मुल्य भी माँग एवं पूर्ति के अनुसार 
ही कम अथवा अधिक रहते हैं। यह तो सामान्य नियम है । हम तीचे उन कारणों का वर्णन करेंगे 
जिनका प्रभाव माँग और पूर्ति पर होता है और जो फलत: अंशों के मूल्य पर प्रमाव डालते हैं :--- 

( १ ) बैंक की दर--देश का केन्द्रीय बैंक (भारत में रिजव बेंक श्रॉफ इण्डिया) जिस 
ब्याज की दर पर अन्य बेंकों के बिल श्रादि अपहार (0]500770) करता है--्रर्थात्‌ अन्य बेंकों 
को ऋण देता है वह “बेंक-दर”' कहलाती है । अन्य बैंकों की दर सर्देव इससे अधिक ही रहती है । 
इस दर का प्रतिभूतियों के मुल्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बाजार में अल्पकालीन एवं दीर्ष- 
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कालीत ऋण की ब्याज-दर बेंक-दर के अनुसार घटती-बढ़ती रहती है! वदि बेंक-दर कम होगी 
तो सट्टेबाज तथा दूसरे व्यक्ति श्रधिक ऋण लेकर अ्रधिक व्यवहार करेंगे। परिणामस्त्ररूप ब्याज 
की दर कम हो जाने से प्रतिभूतियों की माँग बढ़ जायगी श्रोर इसकी वजह से उसका मुल्य भी 
बढ़ जायगा । इसके विपरीत बेंक-दर बढ़ जाने से प्रतिभूतियों की माँग में कमी हो जायगी, 
जिसके कारण उनका मूल्य गिर जायगा | 

( २ ) मुद्रा-चलत की परिस्यिति--मुद्रा चलत की स्थिति के कारण भी प्रतिभूतियों 
; मूल्यों में उतार-चढ़ाव होते रहते हैं ॥ जब मुद्ा-प्रसार (क्वीक्षाणा) होता है अर्थात्‌ चलन में 
द्रा की मात्रा आवश्यकता से अधिक होती है हो धन की अधिकता के कारण प्रतिभूतियों की माँग 
उड़ जाती है, जिसके परिणामस्वरूप प्रदिभतियों का मूल्य भी बढ़ जाता है। इसके विपरीत मुद्रा- 
संकुचन (20०70) की दशा में अर्थात्‌ जब चलन में मुद्रा की मात्रा आवश्यकता से कम होती 
है तो घन की कमी के कारण इसका मूल्य भी गिर जाता है । 

( ३ ) व्यापार चक्त (7808 (!ए७०४३)-->यापार में तेजी व मन्दी श्राती रहती है, 
जिसका प्रसव प्रतिभूतियों के मुल्य पर अवश्य पड़ता है । जब तेजी (80०7) का समय होता है 
तो व्यापार में वद्धि होती है, उत्पादन भी अधिक होता है तथा जनता अपने पेसे का सदुपयोग 

करने के लिए उसे विभिन्न प्रतिभूतियों के क्रय करने में लगाती है, जिपके कारण 'उत्तका सूल्य बढ़ 
जाता है। इसके विपरीत अवसाद (70०097559707) के समय प्रतिभूतियों की माँग कम होने के 
कारण उनका मूल्य गिर जाता है । 

( ४ ) सरकारी नीति (00एथप्7:९०७ ?0॥0ए7)--राज्य की आर्थिक अथवा आद्यो- 
गिक नीति का उद्योगों के विकाम पर गहरा प्रभाव पड़ता हैं और परिणामस्वरूप प्रतिभूतियों के 
मूल्य भी प्रभावित होते हैं। सरकारी नीति के अ्रन्दर राष्ट्रीयकरणा, नियन्त्रण सम्बन्धी झ्रादेश, कर 
(3825) प्रणाली व संरक्षण नीति आदि आती हैं। इस नीति के अनुसार प्रतिभूतियों के मूल्य में 
भी उतार-चढ़ाव होते हैं। उदाहरणार्थ, यदि किसी विशेष उद्योग पर कोई नया कर लगाया जाय 
अथवा सरकार उस पर नियन्त्रण करना चाहे तो उत्तसे प्रतिभूतियों के मूल्य गिर जाते हैं । 

( ५ ) राजनंतिक परिस्थिति (20॥008 007000०7१५)--अ्रर्थशास्त्र एवं राजनीति 
का घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसी कारण आथिक परिस्थिति के अनुसार सरकारी नीति में परिवतंन 
होते हैं। किसी भी राजनैतिक घटना का प्रभाव श्रौद्योगिक स्थिति पर भी पड़ता है, जिससे 
स्कन्ध-विनिमय-विपरि भी अछूती नहीं रह सकती । किसी नेता का भाषण, युद्ध के विभिन्न 
समाचार अथवा शान्ति आन्दोलन---इन सबका प्रभाव स्कन्ध विपर्णि पर पड़ता है। उदाहरणाथ, 
यदि युद्ध काल में मित्र राष्ट्रों की विजय होती थी तो प्रतिभूतियों का मूल्य बढ़ जाता था तथा 
हार के समाचारों से मूल्यों में गिरावट झा जाती थी । 

( ६ ) परिकाल्पनिक स्थिति (8$96०प40ए० (0व0ध8075)--सदोरियों द्वारा क्रम- 
विक्रय के सौदे किये जाने का प्रतिभूतियों के मूल्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है | उदाहरणार्य; जब 
सटोरिये भावी क्रय के सौदे करने लगते हैं तो प्रतिभूतियों के मुल्य बढ़ जाते हैं। इसके विप- 
रीत यदि वे मन्‍्दी की आशा से भावी विक्रय के सौदे करने लगते हैं तो प्रतिभूतियों के मुल्यों में 
गिरावट आा जाती है । 

( ७ ) बाजार प्रवृत्ति (७7८8 ?४ए४००००४५४)--बाजार की प्रवृत्ति का भी प्रति- 
भूतियों के मूल्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई क्रेता किन्हीं विशेष प्रति- 
भूतियों को लाभप्रद समझकर खरीदता है तो उसके देखा-देखी अन्य व्यक्ति भी उनका क्रय करते 
हैं, जिससे उन प्रतिभूतियों की माँग बढ़ने के साथ-साथ उनके मूल्य भी बढ़ जाते हैं। इसके विप- 
रीत यदि कोई व्यक्ति बेचना प्रारम्भ कर दे तो उसकी देखा-देखी अन्य व्यक्ति भी बेचना प्रारम्भ कर 
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देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिभूतियों के मुल्य गिर जाते हैं। इसी प्रकार कभी गलत अफ- 
वाहेँ फेल जाने पर भी बाजार की प्रवृत्ति तेजी श्रथवा मन्‍्दी की ओर हो जाती है। 

( ८ ) स्कन्घ-विनिमयों की परस्पर-निर्भरता--पआ्राधुनिक युग में वेज्ञानिक श्राविष्कारों 
के फलस्वरूप संवादवाहना एवं आवागमन के साधनों की सुलमता के कारण परस्पर देशों की 
श्राथिक निर्भरता बढ़ गई है। ऐसी दशा में स्कन्‍्ध-विनिमय-विपणि भी श्रपवाद नहीं है और न 
वे अन्य विपणियों से पृथक ही रह सकते हैं। एक स्कन्‍्ध-विपणि के बाजार-भाव का प्रभाव 
दूसरी विपणि पर पड़ता है, यहाँ तक कि लन्दन अथवा न्यूयॉर्क की स्कन्ध-विपणियों में यदि 
कोई मूल्य-परिवर्तेन हो तो भारतीय विपणियाँ उससे अ्रछूती नहीं रह सकतीं, श्रर्थात्‌ उन पर 
अवश्य प्रभाव पड़ेगा । 

( £ ) कम्पनी की श्रान्तरिक स्थिति--प्रतिभृतियों के मूल्यों का उतार-चढ़ाव बहुत 
कुछ कम्पनी की आन्तरिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। उदाहरणार्थ; यदि किसी कम्पनी 
की श्राथिक स्थिति सुदृढ़ हो, प्रबन्ध एवं व्यवस्था ठीक हो तथा अंशघारियों को श्रच्छा लाभांश 
दिया जाता हो तो उसकी ख्याति में वृद्धि होगी तथा उस कम्पनी की प्रतिभुतियों का मुल्य भी 

अन्य कमजोर इकाइयों की भ्रपेक्षा श्रधिक रहेगा | जैसे, टाठा कम्पनी के अंश । 

(१०) लाभांश तथा ब्राय--यदि लाभांश-दर अ्रधिक है तो उसका मूल्य भी अधिक 
होगा । इसके विपरीत लाभांश-दर गिर जाने के कारण से उस कम्पनी की प्रतिभूतियों के मूल्य 
में भी गिरावट आ जाती है । 

(११) ससाचार-पत्रों का मत--आधुनिक युग में प्रायः सभी समाचार-पत्रों में चाहे वे 
देनिक, साप्ताहिक, मासिक अथवा वाधिक हों, व्यापारिक समाचार अनिवार्य रूप से प्रकाशित 
होते हैं। सभी बड़े-बड़े अखबारों में कम से कम एक पृष्ठ तो स्कन्ध-विनिमय-विपरिय के समाचारों 
से भरा रहता है। इनका प्रतिभूतियों के मूल्यों के उतार-चढ़ाव पर गहरा प्रभाव पड़ता है। 
इनका अध्ययन करने के पश्चात्‌ यह मालूम हो जाता है कि किस उद्योग की दशा भ्रच्छी है अथुन्ना 
किसकी नहीं । जिन उद्योगों की ख्याति इन समाचार-पत्रों द्वारा जम जाती है उन्तको प्रतिभ्रृतियों 
का मूल्य भी बढ़ जाता है। इसके विपरीत श्रन्य का मूल्य (भविष्य उज्ज्वल न होने के कारण) 
गिर जाता है| 

(१२) झ्रन्य कारण--उपरोक्त के अतिरिक्त और भी कारण हो सकते हैं जो कि प्रति- 
भूतियों के सुल्यों में उतार-चढ़ाव को प्रभावित करते हैं; जैसे--छोटी श्रनाथिक इकाइयों का 
आपस में मिल जाना, फैशन में परिवर्तन होना, इकाइयों का खुलना, जनमत तथा कल्पना, 
प्रचार तथा विज्ञापन, श्रमिकों द्वारा हड़ताल, तालाबन्दी, संस्थाओं के स्वामित्त्व में परिवर्तन 
भ्रादि। इसी प्रकार जिन प्रतिभूतियों का सूचीयन कर दिया जाता है श्रथवा जिनको विनिमय- 
विपणियों द्वारा प्राथमिकता दे दी जाती है, उनके मूल्य साधारण प्रतिभूतियों की अपेक्षा बढ़ 
जाते हैं । 


स्कन्ध विपणियों पर परिकल्पना अथवा सट्ा 
($7960णांक्राएणा ०ा 5000९ एेड०७४7॥265) 


परिकल्पना का अर्थे-- 

परिकल्पना शब्द लेटिन भाषा के शब्द '5०८०पॉंआ! से बना है, जिसका श्रर्थ बहुत 
पहले से ही किसी बात का अनुमान लगाने से है। श्रत: परिकल्पना से अ्भिप्राय भविष्य में अ्ंशों 
अथवा प्रतिभूतियों के मूल्य-परिवर्तंत के बारे में कल्पना या अनुमान करने से है। बाजार में 
परिकल्पना का शभ्रथं होता है वर्तमान एवं भावी मूल्यों के भनन्‍तर से लाभ कमाने की दृष्टि से 
वस्तुओं का क्रय-विक्रय | थॉमस के शब्दों में-““परिकल्पना से आशय व्यावसायिक साहस के उस वर्ग 
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एवं प्रलेख तैयार करेगा और ५ वर्ष की अवधि तक सुरक्षित रखेगा :---() सदस्यों, प्रशासन 
समिति तथा अन्य स्टैण्डियग समिति या समितियों की सभाओं के लिये कार्यवाही विवरण पुस्ति- 
का्यें; (#) सदस्यों का रजिस्टर, जिसमें उनके पूरे नाम, पते एवं टेलीफोत नम्बर दिए हों; (0) 
भ्रधिकृत लिपिकों (8ए०४7075०6 (७7८5) का रजिस्टर; (ए) अधिकृत सहायकों का रजिस्टर; 
(४). जमानती निक्षेपों (5००णा४ ए+०आं&) का रजिस्टर; (शं) सुरक्षा निक्षेपों की पुस्तक 
(७897 726008/8 8002); (४7) खाता बहियाँ; (शंप्र) रोजनामचे; (5) रोकड़ पुस्तक; (5) 
बेंक पास-बुक । 

एक सदस्य को भी इसी प्रकार निम्न हिसाब-किताब एवं प्रलेख तैयार करने तथा 
सुरक्षित रखने पड़ेंगे :--(१) सोदा बही; (२) सदस्यों से श्रनुबन्धों की पुस्तकें; (३) मुवक्किलों 
(<॥6४०७) की खाता पुस्तक; (४) मुवक्किलों को घारी किये गये अनुबन्ध-पत्रों की प्रतियाँ; (५) 
सामान्य खाता बही; (६) रोजनामते; (७) रोकड़ बही; (८5) बेंक पास-बुक; (६) पअनुबन्धों के 
लिए सुवक्किलों की लिखित सहमति; एवं (१०) प्रच्रेखों का रजिस्टर, जिसमें प्राप्त एवं सुपु्द 
की हुई प्रतिभूतियों का पूर्ण विवरण लिखा जाय । 

( ५ ) सदस्यता--प्रत्येक मान्यता-प्राप्त स्कन्ध-विपणि के सदस्यता सम्बन्धी नियमों 
में निम्त बातों का भी समावेश होता चाहिए :--- 

यह व्यक्ति सदस्यता के योग्य नहीं होगा--(7) जिसकी उम्र २१ वर्ष से कम हो; (॥) 
जो भारत का नागरिक नहीं है [किन्तु प्रशासन समिति (90ए०॥ांग8 8009) इस शर्ते को हटा 
सकती है]; (॥) जो दिवालिया हो; (४) जिसने पूरा रुपया चुकाये बिना अपने लेनदारों से 
समभोता कर लिया हो; (४) जोकि कपट श्रथवा बेईमानी से सम्बन्धित किसी अपराध के लिए 
सजा पा थुका हो; (४) जोकि विपणि पर व्यवहार करने के भ्रतिरिक्त श्रन्य कोई कार्य भी करता 
है (इस शर्ते को केन्द्रीय सरकार ढीला कर सकती है); (शत) जो किसी अन्य स्कन्घ॒-विपणि से 
कभी तिकाल दिया गया हो झ्थवा दोषी घोषित किया गया हो; (रा!) जिसकी पहले सदस्यता 
अस्वीकार कर दी गई थी श्लौर इस बात को एक साल से अधिक न हुआ हो । 

उपरोक्त के पभ्रतिरिक्त प्रार्थी को निम्न शर्तों में से एक शर्त को पूरा करना होगा :-- 
0) उसने कम से कम दो वर्ष के लिए किसी श्रन्य सदस्य के साथ काये किया हो, अथवा (8) 
वह कम से कस दो वर्ष के लिये किसी अन्य सदस्य के साथ कार्य करता स्वीकार करे और स्कन्ध 
विपणि में प्रनुबन्ध किसी ऐसे सदस्य के ही ताम से करें; अथवा (४) उसने अपने किसी निकट 
सम्बन्धी का स्थापित व्यापार उत्तराधिकार से (87 $0००८६४०॥) प्राप्त किया हो। यदि प्रशा- 
सन समिति की राय में प्रार्थी एक सावन-सम्पन्न एवं अनुभवी व्यक्ति है तो इस शर्ते को पूरा 
करना झभावश्यक न होगा । 

( ६ ) स्कन्घ-विपणियों का आन्तरिक प्रबन्ध--केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से 
प्रत्येक मान्यता-प्राप्त स्कन्ध-विपणि को झनुबन्धों के लिये नियम व उपनियम बनाने का अधि- 
कार है। इन तियमों के द्वारा बाजार खुलने व बन्द होने का समय, रिक्त हस्तान्तरण का निय- 
न्त्रण, बदली ((७7ए7 ०५८) सौदों का नियमन, भुगतात दिवसों का निश्चय, तारणी वाला के 
सोदों का नियमन, कृत्यकी तथा दलालों के कार्यों का वर्गीकरण, प्रतिभूतियों का सूचीयन, सौदों 
का भुगतान, झगड़ों के निपटारे आदि के नियम, निम्ततम्‌ तथा उच्चतम्‌ मुल्य का निर्धारण 
आदि का निश्चय कर दिया जाता है। इन नियमों के विपरीत जो भी अनुबन्ध किया जायगा 
वह व्यर्थ होगा । 

( ७ ) केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रणथ--यद्यपि स्कन्ध-विपणि भ्रपने तियम तथा उप-« 
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नियमों को बनाने में स्वतन्त्र होते हैं, किन्तु प्रशासन समिति की सलाह से सरकार उनमें उचित 
संशोघन कर सकती है । 

निम्न अधिकारों के द्वारा केन्द्रीय सरकार बिना झ्ान्तरिक सत्ता में हस्तक्षेप किये, 
स्कन्ध-विपणियों के कार्यों पर बाहरी रूप से नियन्त्रण स्थापित कर सकती है :--() किसी 
असाधारण परिस्थिति का सामना करने के लिये केन्द्रीय सरकार किसी भी स्कन्ध-विपणि की 
मान्यता वापस ले सकती है अथवा उसकी प्रशासन समिति को भज्भ करके नई समिति का निर्माण 
कर सकती है या ७ दिन तक उसका कारोबार बन्द कर सकती है। किन्तु प्रशाशन समिति को' 
अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये उचित भ्रवसर दिया जायगा। (४) अवांछनीय सट्टे को रोकने 
के लिए केन्द्रीय सरकार को कुछ प्रतिभूतियों के अन्तुबन्धों पर रोक लगाने का अ्रचिकार है। 
(४) वह किसी भी मान्यता-प्राप्त स्कन्ध-विपरि या इसके सदस्य से कोई भी सूचना माँग सकती 
है भौर उसके कार्यों की जाँच करा सकती है। (४) वह स्कनन्‍्ध-विपरि/ की प्रशासन ससिति से 
परामर्श करके किसी भी मान्यता प्राप्त विपशि के गठन एवं प्रबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी नियम 
बना सकती है श्रथवा बने हुए नियमों में संशोधन कर सकती है । (४) वह किसी भी सार्वेजनिक 
कम्पनी को अपनी प्रतिभूतियाँ किसी भी मान्यता प्राप्त स्कन्ध-विपरि से स्वीकृत कराने के लिये 
विवश कर सकती है । 
स्कन्ध विपणि निदेशालय की स्थापना--- 

सन्‌ १६५६ में भारत सरकार ने प्रतिभूति सम्बन्धी भ्रनुबन्ध नियमन अश्रधिनियम की' 
व्यवस्थाओं का समुचित पालन कराने हेतु “स्कन्ध-विषणि निदेशालय? की स्थापना की थी | 
इसका मुख्य कार्यालय बम्बई में है तथा शाखायें कलकत्ता, दिल्‍ली एवं मद्रास में हैं। निदेशालय 
आवश्यकता पड़ने पर भारत सरकार को विपणियों के सुधार के सम्बन्ध में आवश्यक परामश्श 
भी देता है । निदेशालय मान्यता-प्राप्त स्कन्ध-विपणियों के क्षेत्र के बाहर कार्य करने के लिए 
दलालों को श्रनुज्ञापत्र भी देता है । 

स्कन्ध-विनिमय-विपणि में प्रयोग होने! वाली शब्दावली 
(9000८ 85008726 76४7705) 

बाहुक प्रतिभुतियाँ (8887०' $60प्र0०5)---वे' प्रतिभूतियाँ जिनके हस्तान्तरण मात्र 
से ही स्वामित्त्व दूसरे व्यक्ति के पास पहुँच जाता है, “वाहक प्रतिभूतियाँ कहलाती हैं । इन पर 
न तो बेचान करने की आवश्यकता है और न निर्मेमित करने वाली संस्था की पुस्तकों में रजिस्ट्रे - 
शत की, बल्कि इन प्रतिभूतियों का धारक ही उत्तका स्वामी कहलाता है । 

सदूटे बाली प्रतिभूतियाँ (59०००७४ए९ $००7त765)--बे प्रतिभूतियाँ जिनके भावों 
में भारी घट-बढ़ होती हो तथा जिनका अत्यधिक सट्ठा होता हो, 'सट्ठ वाली प्रतिभूतियाँ कहलाती 
हैं; जैसे श्रौद्योगिक कम्पनियों के अंश तथा ऋर-पत्र । ये प्रतिभूतियाँ विनियोक्ताओं की दृष्टि से 
अच्छी नहीं समभी जाती हैं । 

रजिस्टर्ड प्रतिभुतियाँ (२९४5४/७720 86077765)--बे प्रतिभूतियाँ हैं जिनके स्वामी 
का नाम व पता कम्पनी के रजिस्टर में लिखा होता है तथा स्वामी के पास स्वामित्त्व का प्रमाण5 
पत्र होता है । हस्तान्तरण करते समय एक ह॒ष्तान्तरण पत्र (7थाईईक' 66०0) भरता पड़ता है, 
जिस पर क्रेता व विक्रेता (स्वामी) दोनों के हस्ताक्षर होते हैं । यह हस्तान्तरण पत्र भ्रंश निर्मेमित 
करने वाली संस्था कम्पनी के पास अंश-प्रमाण-पत्र (506 ०७7४08(8) सहित जमा करना 
पड़ता है। पूरां संतुष्टि प्राप्त करने के पश्चात्‌ पुराने अंश-प्रमाण-पत्र के स्थान पर नये स्वामी 
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(क्रेता) के पक्ष में नया अंश-प्रमाण-पत्र (श९ज़ 5078 ९७7४॥०४(6) निर्गेमित कर विया जाता है 
तथा साथ-साथ विक्रता के स्थान पर क्रता का नाम व पता कम्पनी के रजिस्टर में दर्ज हो जाता 
है । ऐसी प्रतिभूतियों को “रजिस्टर्ड प्रतिभूतियाँ' कहते हैं । 

दुस्टी प्रतिभुतियाँ (।:756७ 8९८ए०7४८5)--जिन प्रतिभूतियों में वैधानिक रूप से ट्रस्ट 
का रुपया लगाया जाता है, उनको ट्रस्टी प्रतिभूतियाँ कहते हैं । ऐसी प्रतिभूतियाँ सुरक्षा की 
दृष्टि से सर्वश्रष्ठ होती हैं; जेंसे--सरकारी अद्धें-सरकारी, तथा प्रथम श्रेणी की प्रतिभृतियाँ । 


सरकारी प्रतिभुतियाँ---देश की केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों को जन हितकारी कार्यों 
का निर्माण करने के लिये जनता से ऋण लेना पड़ता है। ऋण के बदले में सरकार प्रतिज्ञा-पत्र 
या बॉण्ड (श7/ए755077 २०४७४ 07 80705) निर्गंमित कर देती है। चू कि इन प्रतिभूतियों का 
निर्ममन सरकार के द्वारा किया जाता है, अत: इनको सरकारी प्रतिभूतियाँ! कहते हैं । 

श्रद्ध -नरकारो प्रतिभृतियाँ (5९-8।-०0880. $6७॥0065)---कभी-कभी प्रतिभूतियाँ 
ऐसी सस्थाश्रों द्वारा निर्मेसित की जाती हैं जो कि पूर्ा रूप से सरकारी नहीं होतीं; जेसे--पोर्ट 
ट्रस्ट, म्यूनिसिपेलिटी, इम्प्रूवमेंट कॉरपोरेशन आ्रादि। किन्तु सरकार इनके सूलधत अथवा ब्याज 
या दोनों के भुगतान की गारन्टी दे देती है, इसलिये ऐसी प्रतिभूतियों (ऋण-पत्र) को “अरद्ध- 
सरकारी प्रतिभूतियाँ' कहते हैं । 

विनियोग प्रतिभूृतियाँ (0ए०४४७70 $6०77765)--वे प्रतिभूतियाँ जिनके भावों में 
न्यूनतम घट-बढ़ होती है, ब्याज या लाभोश एक निश्चित दर से मिलता रहता है तथा विनियोग 
पूर्ण रूप से सुरक्षित होता है, 'विनियोग श्रतिभूतियाँ! कहलाती हैं; जैसे--प्रकारी, अद्ध सरकारी 
तथा प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियाँ । 

भ्रन्तर बोस प्रतिभुतियाँ ([7087-009786 $6८77॥65)---वे प्रतिभूतियाँ जिनका क्रय- 
विक्रय संसार के विभिन्न शेयर बाजारों में होता है, अन्तर-बोर्स प्रतिभृतियाँ कहलाती हैं । 

ममिलिखित स्कनन्‍्ध (75079०0 80000--कभी-कभी बेंक सरकारी तथा अद्धं -सरकारी 
प्रतिभूतियों का निर्गेमनन करती है। ऐसी व्यवस्था में क्रेता को स्वामित्त्व का प्रमाण-पत्र 
(0&ध०8४6) निर्गेमित न करके, बेंक उसका नाम अपने रजिस्टर में।लिख लेती है । इसको 
अभिलिखित स्कन्‍्ध' कहते हैं। जब इसका हस्तान्तरण होता है तो पुराने स्वामी के नाम को 
काटकर तये क्रता का नाम उस रजिस्टर में लिख लिया जाता है । 

स्टॉक शअ्रथवा स्कन्‍्धच (8002८)--सभी प्रकार के ब्रश, ऋण-पत्र तथा बॉण्ड, जिन पर 
कि समस्त अंकित सुल्य कम्पनी को प्राप्त हो जाता है तथा जिनका अंश बाजार में क्रय-विक्रय 
होता है, 'स्टॉक' कहलाते हैं 

लार्भाश सहित (एण्ा-9सजंक्शात ०७. एमानरा३80/ ० 0, 70. ०० 0. 7२.)---कभी- 
कभी अ्रंश अ्रथवा प्रतिभूति के मुल्य के साथ लाभांश सहित” शब्द जोड़ दिया जाता है, जिसका 
प्र यह होता है कि उसके मूल्य में अगली तिथि को मिलने वाला लाभांश अथवा ब्याज भी 
शामिल है तथा उसको पाने का अ्रधिकार क्रेता को होगा, विक्रेता को नहीं, क्‍योंकि विक्रेता ने 
वह लाभांश श्रथवा ब्याज उसके मूल्य में सम्मिलित कर लिया है। इस प्रकार के विक्रय को 
लाभांश सहित कहते हैं । 

लाभांश रहिता (#-०शंतात ० छ&, ए9, ० ऊँ. 70.)--जत्र किसी प्रतिभूति का 
मूल्य लामांश रहित कहा जाता है अ्रथवा प्रतिभूति के मूल्य के साथ शलाभांश रहित” शब्द जोड़ 
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देते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि उसके मुल्य में अगली तिथि को मिलने वाला लाभांश 
झ्थवा ब्याज सम्मिलित नहीं है तथा उसको पाने का अभ्रधिकार विक्रेता के पास सुरक्षित है, अतः 
उस प्रतिभूति का मूल्य प्रायः कम होता है। 

कर्व के भाव या गली के भाव! (8066 7?70०)--अंश बाजार के सोदे नियमित समय 
में ही होते हैं । अंश बाजार के बाहर क्रय अथवा' विक्रय के सौदे जिस भाव पर किये जाते हैं, उसे 
“गली का मुल्य' झ्थवा “कर्व के भाव कहते हैं । 

ऐसे सोदे श्रंथ बाजार के खुलने के पहले तथा बन्द होने के पश्चात्‌ भर छुट्टी के दिन 
होते हैं । ये बाजार सुसंगठित नहीं होते । 

स्‍्पून परिमाण” (878[ 0906 7.,08 ०७ $. 0. 7.. ० $, 7..)--जब किसी प्रतिभूति 
के मूल्य के आगे न्यून परिमाण' शब्द लगा दिया जाता है तो इसका अर्थ यह होता है कि उस 
मूल्य पर बहुत ही' कम व्यवसाय हुआ है । 

विक्रयार्थो भागीदार! (5782)--जअब कोई तयी कम्पनी स्थापित की जाती है तथा 
उसका भविष्य उज्ज्वल होता है तो कुछ व्यक्ति (सटोरिये) ब्रत्यधिक मात्रा में अंश खरीदने के 
वास्ते प्रार्थता-पत्र भेज देते हैं। उनका उद्देश्य उन अ्रंशों को अत्यधिक मुल्य (?7"॥४०7०) पर उन 
व्यक्तियों को बेचने का होता है जिन्होंने कि झ्रावेदन-पत्र तो दिया था किन्तु श्रंश नहीं मिल पाये 
अथवा झ्रावेदन-पत्र ही नहीं दे सके । ऐसे व्यक्तियों को “विक्रयार्थी भागीदार' कहते हैं, क्योंकि उनका 
उद्देश्य श्रंशों को पुन: विक्रय करके के वास्ते खरीदने का होता है । 

प्राप्ति” (४700)---शेयर बाजार में प्रतिभूति खरीदने का उद्देश्य यह भी होता है कि 
विनियोग ऐसा हो जिससे कि एक निश्चित प्रतिशत भ्राय ब्याज श्रथवा लाभांश के रूप में बराबर 
मिलती रहे । इस प्रकार विनियोग की गईं पूंजी से जो प्रतिशत झ्ाय लाभांश अथवा ब्याज के 
रूप में होती है उसे 'प्राप्ति' कहते हैं। जैसे मान जो कि किसी प्रतिभूति का अंकित मूल्य १०० 
रु० है तथा उससे ५०% ब्याज के रूप में श्राय होती है तो उससे प्राप्ति £ रु० मानी जायगी । 

फीते वाला मुल्य” (7396 एपं००)--शेयर बाजार में बड़े-बड़े सटोरियों (7059075) 
के यहाँ बिजली से चलने वाला एक यन्त्र लगा रहता है, जिसे टेलीप्रिन्टरः कहते हैं। इस यन्त्र 
में देश-विदेश की महत्त्वपूर्ण प्रतिभूतियों के भाव आते रहते हैं, जो कि इस यन्त्र में लगे एक कागज 
के फीते पर छपते रहते हैं। चृ कि यह मूल्य फीते पर छपता है भ्रतः बाजारों में इसे 'फीते वाला 
मूल्य” कहते हैं। इसके द्वारा मूल्यान्तर के सौदे करने में सुविधा रहती है । 

पृष्ठागमन (880:प्र४794४०7)--यदि विक्रेता (मन्दड़िया) निश्चित तिथि पर शेयर 
बाजार में सुपुदंगी देता नहीं चाहता भ्रथवा सुपुर्दंगी को दूसरी तिथि के वास्ते स्थगित करना 
चाहता है तो उस क्रेता को एक निश्चित दर से शुल्क देता पड़ता है। इस शुल्क को (पृष्ठागसन' 


कहते हैं । 

जॉबर (7009)--वे सटोरिये जो कि भ्रपने ही वास्ते अंशों का क्रय-विक्रय करते हैं, 
जॉबर' कहलाते हैं। यह शब्द लन्दन शेयर विनिमय बाजार में प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर 
सदस्य दो हिस्सों में विभाजित हैं--(१) जॉबर, भ्रर्थात्‌ वे व्यक्ति जो श्रपने ही नाम तथा अपने ही 
लिये क़य-विक्रय के सोदे करते हैं, ये शेयर बाजार के सदस्य होते हैं । जब कोई दलाल जॉबर से 
किसी शेयर का भाव पूछता है तो वह उसे दो भाव बतलाता है :--प्रथम, “क्रय” करने का; तथा 
द्वितीय, “विक्रय” का । (२) दलाल जो कि दूसरे व्यक्तियों के वास्ते ऋ्रय-विक्रय करते हैं। इस कार्य 
के लिये उनको एक निश्चित दर से कमीशन मिलता है, जिसको कि दलाली भी कहते हैं । 
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सह-दलाल (5807)--सह-दलाल से तात्पयं ऐसे व्यक्ति से है जो स्कन्ध-विपणि के 
सदस्य व्यापारियों के लिए ग्राहक बना-बना कर लाया करते हैं। परन्तु यह क्रिया न्यायसज्भत 
नहीं है, क्योंकि यह स्कन्ध-विपणि के नियमों के विरुद्ध है । 

प्रवाद (0)--'प्रवाद! से अभिप्राय भविष्य में घटने वाली एक ऐसी घटना की 
सूचना से है जिसके कारण स्कन्ध-विपणि में प्रतिभूतियों के मूल्य पर अत्यधिक प्रभाव पड़ते हैं । 
जो व्यक्ति प्रवाद फैलाता है उसे 'प्रवादी' (५७8(८०) कहते हैं । 

महत्त्वपूर्ण विदेशी स्कन्ध विपणियों का अ्रध्ययन 
($96ए ० 6 7,68ठ072 70820 8000८ ४5009॥206) 

यहाँ पर विश्व की प्रमुख 'लन्दन स्कन्ध-विपणि' का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया 
जा रहा है । 
ऐतिहासिक सीसांसा-- 

विश्व का सबसे महत्त्वपूर्ण एवं प्रमुख विपणि “लन्दन स्कन्ध-विपणि' है । इसका इति- 
हास अत्यन्त रोचक है। १७वीं शताब्दी में स्कन्धबविपणि का काय्ें प्रायः कॉफी ग्रहों (००० 
घछ०75०४8) में होता था और वहाँ पर सद्भूठन का कायें नहीं होता था, किन्तु १७७३ में एक कॉफो 
हाउस को कुछ दलालों ने खरीद कर तथा 'स्कन्ध-विपरिण का बोडे लगाकर उमप्तको विपणि का 
एक रूप दे दिया । सद्‌ १८०१ में “लन्दन स्कन्घ-विपरिश! की नींव पड़ी तथा १८०२ में प्रन्यासियों 
तथा प्रबन्धकों की एक समिति के रूप में नियुक्ति कर दी गई | तब से यह समिति विधिवत्‌ कार्य 
करने लगी । 

लन्दन स्कन्ध-विपरिं. एक अपमामेन्रित्न ((70770079078०0) कम्पनी है। इसका 
समस्त कार्य पारस्परिक समकोते द्वारा तथा बनाये हुए एक संलेख (0666 एफ $6७60श070) 
द्वारा होता है । यह संलेख १८०२ में बना तथा १८७४ ई० में इसके अ्न्तगंत झ्रावश्यक संशोधन 
उपस्थित किया गया था | सब्‌ १८७७ में लन्दन सकन्ध के प्रारम्भिक उद्देश्यों, उपयोग, विधान 
श्रादि की जाँच के लिए एक झायोग नियुक्त किया गया। अझ्राप्रोग ते वितिनय की पूर्ण जाँच के 
पश्चात्‌ १८७८ में सिफारिश की कि वितरण से पूर्व झ्रंशों के सौदे पूर्णहप से बन्द होने चाहिए । 
विपणि की उपसमिति बनाकर सदस्यता के ग्रावेदन-पत्रों की जाँच की जाती चाहिए, सदस्यों की 
भ्रनावश्यक परिकल्पता पर प्रतिबन्ध लगा दिये जाने चाहिए। प्रनुचित व्यव्रह्र करने वालों पर 
प्रतिबन्ध लगा देने चाहिए । विपणि के सभी दलों को प्रमाणित होना चाहिए । इनमें से बहुत से 
सुझावों को स्वीकार कर लिया गया, किन्तु उसके लिए किसी प्रकार का ग्रधिनिषम नहीं बनाया 
गया । इस प्रकार सन्‌ १८८६ से इस विपणि का कारें सज़भुठित रूप से चलने लगा । 

२४ मार्च १९४५४ को वर्तमान स्कन्ध-विपणि सभा ((०४४५। 08000८ 550०॥8 726) 
का निर्माण हुआ । इस सभा को प्रन्याप्तियों (०४०४७), प्रबन्धकों तथा व्यापक कार्यों के लिए 
समस्त श्रधिकार सौंप दिये गये हैं । 
सदस्यता के लिए योग्पता ((०ए्क्‍०शत्रांए) (एशॉक्‍ट्याणा)--- 

ब्रिटेन में लन्दत-विपणि का चुना जाना एक विशेष महत्त्वपूर्ण बात मानी जाती है ॥ 
सदस्यों की निश्चित संख्या नहीं । सदस्यों सम्बन्धी नियम अत्यन्त कठोर हैं । यही कारण है कि 
यहाँ की सदस्यता एक आभूषण मानी जाती है। सदस्यता बताये रखने के लिए प्रत्येक ह सदस्य 
को प्रतिवर्ष आवेदन-पत्र देना पड़ता है। सदस्य बनने के लिये यह झ्रावश्यक है कि () वह व्यक्ति 
ब्रिटेन का निवासी हो श्रथवा वहाँ कम से कम ७ वर्ष तक रह चुका हो, (#) दिवालिया या पागल 
घोषित न किया हो, (४) उसकी झायु कम से कम २७ वर्ष हो, (४) सदस्य बनते के पूर्व विषणि 
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में चार वर्ष तक एक लिपिक के रूप में कार्य किया हो, (?) उचित जमानत दी हो, (४) कोई 
झनन्‍्य व्यवसाय न करता हो, (४) किसी प्रन्य विषणि का सदस्य न हो । इसके अतिरिक्त प्रत्येक 
सदस्य को २०० गिश्नी प्रवेश तथा ५० गिन्नी वाषिक शुल्क देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त उसे 
स्कन्ध-विपणि का एक अंश खरीदना पड़ता है, जिसका मुल्य १२० पौंड होता है । 
सदस्यों का विभाजन एवं उनके कार्ये-- 

विपणि के सदस्यों को कार्यानुसार दो भागों में विभाजित किया जाता है। प्रथम, 
कृत्यकी (709067) तथा द्वितीय, दलाल या मध्यस्थ (8077) । वर्ष के झारम्भ में प्रत्येक सदस्य 
को यह बतला दिया जाता है कि वह क्रिस स्थिति में कार्य करेगा । 


( १ ) कृत्यकी (70007०)--ये वे सदस्य होते हैं जो प्रतिभृतियों का वास्तविक क्रय- 
विक्रय करते हैं। ये लोग स्कन्ध-विपरिण के स्थायी सदस्य होते हैं तथा वहाँ पर सदैव मौजूद रहते 
हैं। प्रत्येक कृत्यकी श्रपनी-अपनी प्रतिभूतियों के विशेषज्ञ होते हैं, जिसके कारण बाजार अलग- 
ग्लग भाग में बंट जाता है और यही कारण है कि एक बाजार के अलग-प्रलग स्थान कितने ही 
तामों से पुकारे जाते हैं; जैसे--सरकारी प्रतिभूति बाजार, बेंक तथा बीमा प्रतिभूति बाजार, 
विदेशी प्रतिभूति वाजार आदि । इसका सिद्धान्त सस्ते दर से खरीदो तथा महँगे दर पर बेचो* 
है । ये आाथिक दृष्टि से पूर्ण सम्पन्न होते हैं । 

( २) दलाल या सध्यस्थ--ये कमीशन पर कार्य करते हैं। इनका प्रमुख कार्य जनता 
व कृत्यकी के बीच सम्बन्ध स्थापित करना है । प्रत्येक व्यवहार के लिए कमीशन की दर पृथक 
पृथक होती है तथा यह कॉउन्सिल द्वारा निश्चित की जाती है। 
प्रबन्ध एवं व्यवस्था--- 

स्कन्ध-विपणि की व्यवस्था दो पृथक समितियों के हाथ में है, जिनमें से एक समिति 
के अधिकार में स्कन्ध-विपिण भवन है। इसके £ सदस्य होते हैं, जिनका चुनाव पार्षद (8800०८ 
छ07972० 45500 2४70॥) के सदस्यों भ्रथवा श्रंशधारियों द्वारा होता है। इन सदस्यों को 
व्यवस्थापक वहते हैं तथा ये ही सदस्यों के प्रवेश एवं वाधषिक शुल्क को निश्चित, कम अथवा 
झ्रधिक करने, भवन की दुरुस्‍्ती तथा भवन की सामग्री के लिए उत्तरदायी होते हैं । इनमें से तीन 
सदस्य प्रति ५ वर्ष बाद निवृत्त होते हैं।अपनी शभ्रतिरिक्त आय से लाभांश घोषित करने की 
जिम्मेदारी भी इन्हीं व्यक्तियों की होती हैं। इस समिति को ट्रस्टी एवं प्रबन्धक समा (80970 
० 7४८०५ & १/७922०४५) कहते हैं । 


दूसरी समिति स्कन्‍्ध-विपरिं के कार्य की देखभाल करती है। इस समिति के २० 
सदस्य होते हैं, जिनका वाधिक चुनाव सदस्यों द्वारा होता है। परन्तु इस समिति के चुनाव के 
लिये वही सदस्य योग्य है जो ५ वर्ष से स्कन्ध-विनिमय का सदस्य है । इस समिति को 'सामान्य 
क्रायंका रिणी समिति! (00766 [0 ठद्याढाओं एऐप्रए086७$) कहते हैं । यह स्कन्ध-विनिमय 
पर होने वाले व्यवहारों एवं व्यापार पर नियन्त्रण रखती है तथा उसके सुचारु संचालन के लिए 
उत्तरदायी होती है । 
व्यवहार करने की विधि-- 

लन्दन स्कन्ध-विपरि] की सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ जितने व्यवहार 
(7४६४758०707) होते हैं. उन पर न दलाल हस्ताक्षर करता है ओर न कृत्यकी ही भ्रपने हस्ताक्षर 
किया करता है । दोनों व्यापारी प्रपती-प्रपनी नोट-बुक में क्रय तथा विक्रय के बारे में केवल अंशों 
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की संख्या तथा मूल्य नोट कर लेते हैं। परन्तु उसी समय से सौंदा पक्का हो जाता है तथा अश 
उसी क्षण हस्तान्तरित हुए माने जाते हैं और व्यवहार बाध्य होता है । 
न्ध-विपणि के नीचे समभोौते वाले कमरे में प्रत्येक प्रातःकाल दलालों एवं कृत्यकियों 

के लिपिक (८6:८४) अपने-अपने गत दिवस में किये हुए सौदों की जाँच करने के लिए एकत्रित 
होते हैं। ऐसा करने का श्रभिप्राय अंशों के हस्तान्तरण की क्रिया को श्रारम्भ करने से पूर्व यह 
निश्चित कर लेना है कि कोई भूल तो नहीं हो गई है, प्रर्यात्‌ जो सौद्दया जिप्तके साथ हुग्ना है वह 
ठीक है, परन्तु भूल कभी-कभी ही होती है । 

लन्दन स्कन्ध-विपरि में व्यापार या तो नकद रोकड़ में होता है, या फिर उनका 
हिसाब प्रति पन्द्रहवें दिन होता रहता है। हिप्ताब की इस पद्धति द्वारा बाजार का क्रय-विक्रय 
कार्य ठीक रूप से चलता रहता है तथा खरीदने या बेचने वाले ग्राहक्त को भी पता रहता है कि 
१५वें दिन हमें भुगतान या प्रदाय का प्रबन्ध करता है। इससे भुगतान विभाग (5क७ए०॥६ 
क्‍209%777670) को भी अत्यधिक सुविधा हो जाती है, क्योंकि व्यवहारों का आदान-प्रदात नियत 
समय पर हो जाता है। दुसरे, सदस्य दल्नालों के कार्यानय का काम्र भी कम हो जाता है और 
जनता की सेवा भी सरल, कम समय में तथा ग्रीकत सम्मत्र हो जाती है। तीप़रे, पाक्षिक हिसाब 
पद्धति होने के कारण परिकल्पकों को भी बिता घन लगाये हुए शीघ्र ही लाभ प्राप्त करने का 
अ्रवस्तर रहता है । 

लन्दन-स्कन्ध-विपणि में प्रत्येक भुगतान को तीन दिन में बाँट दिया जाता है, जिसमें 
पहले दिन को स्थगन दिवस ((०४/80280 7089) कहते हैं । इस दिन कोई भी व्यक्ति, यदि किसी 
अवधि में अपने व्यवहार की पूति आगे करना चाहता है तो वह अपने दलाल को इस आशय की 
सूचना देकर करा सकता है, जिसके लिए निश्चित शुल्क देता पड़ता है। दूसरे दिन को नाम- 
दिवस (ीप्रक्षा7० ० 7८८७६ 089) कहते हैं । स्थगत दिन के झ्रागे यदि कोई व्यवहार नहीं बढ़ाया 
जाता तो दलाल को नाम दिवस के दिन एक टिकठ हस्त्रान्तरिती (५७४$/27०8७) का नाम लिख- 
कर देना पड़ता है। इससे विक्रेता को यह ज्ञान हो जाता है कि उसे क्रिस व्यक्ति से भुगतान लेना 
है । तीसरे दिन को भुगतान-दिवस (5०४]७७४०४॥ 7089) कहते हैं। इस दिन क्रेता को विक्रता 
से हस्तान्तरण संलेख प्राप्त हो जाता है तथा उसे अनुबन्ध के भ्रनुसार विक्रोता को उसका मूल्य 
देता पड़ता है। इसके बाद वह उन प्रतिभूतियों का निर्गेमन करने वाली कम्पनी से अपना नास 
रजिस्टर करा लेता है । 


एराप्रारशएर ताएशपए0बक : 
१. स्कन्ध-विपणि के कार्यों का वर्णात कीजिये । क्या इतके कार्यों पर नियन्त्रण रखना आव- 
श्यक है ? यदि हाँ, तो क्‍यों ? (आगरा, १६७३) 
२. स्कन्‍्ध-विपणि से आप क्या समभते हैं? स्कन्घ-विपरि की भ्राथिक उपयोगिता की विवेचना 
की जिये । (आगरा, १६९७२) 


३. स्कन्ध-विपरि के आ्िक कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए । 
(दिल्ली, बी० कॉम०, १६६७ एवं १६७१) 
४. स्कन्धब्विषणि में अंशों को क़य करने की विधि का संक्षेप में वर्णन कीजिये । 
(दिल्ली, बी० कॉम ०, १९७१) 
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स्कन्ध-विपरिं से क्या समभते हो ? किसी स्कन्धब्विपरि में औद्योगिक प्रतिभूृतियों के 
मूल्यों में उतार-चढ़ाव को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों का विश्लेषण कीजिए | 
(झागरा, १९७०; नागपुर, १६६४) 
स्कन्ध-विपरि पर सदट्ठे के कार्य एवं महत्त्व क्या हैं ? (दिल्ली, १९७०) 
“स्कन्ध-विपणि में परिकतपता एक प्रमिश्चित वरदान नहीं है ।” इस कथन पर विवाद 
प्रस्तुत कीजिए । भारत में स्कन्ध-विपणियों में होने वाली परिकल्पना का तियमन तथा 
नियन्त्रण करने हेतु क्या उपाय किये गये हैं ? (मेरठ, १६७१) 
एक सद्भुठित स्कन्ध-विपणि द्वारा श्रपित की जाने वाली सेवाझों को बताइये । 
(पंजाब, १९७१) 
सद॒ठे की परिभाषा दीजिये । उसका प्लार्थिक महत्त्व क्या है ? 
(राँची, १६६६; लखनऊ, १९७०; रविशंकर, १६६४५) 
“स्कन्ध-विपरि) किसी भी देश का श्वमृद्धि मापके यन्त्र है?” इस कथन की विवेचना 
कीजिये । (दिल्‍ली, १६७०; इन्दौर, १६७०; विक्रम, १६६७ एवं ६८; जीवाजी, १९६५; 
आगरा, १६६६ एवं १६७१) 
निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये :--- 


(१) प्रतिभूतियों का सूचीयन (आगरा, १६७२) 
(7 ) परिकल्पना (897९णा707) (आगरा, १६७१ एवं ७२) 
(४ ) वायदे के सोदों का नियमन अधिनियम (आंगरा, १६७२) 
(।४ ) स्कन्ध विनिमयों में परिकल्पना का नियन्त्रण (मेरठ, १६७२) 
(५ ) आधुनिक व्यावसायिक संस्कृति (फ्रेपआंआ6५७ (८ए॥।४ए७८) में परिकल्पना 

झावश्यक है । (मेरठ, १६७२) 


(४ ) स्कन्ध विपणि किसी राष्ट्र के आथिक स्वास्थ्य (80070770 प्र॒०'क्त) का 
मापक यन्त्र है । (मेरठ, १६७१) 


अदा 


र्‌ 
उपज-विनिमय-विपणि 


(ए70का८९ ऋरलाशओाए९४) 


प्रारस्भिक-- श्र एवं परिभाषा 

उपज-विनिमय-विपणि की परिभाषा देने से पूर्व वस्तु बाजार (ए०फ्रा्र०तांप् क्वा- 
६८९) का अर्थ समझ लेना चाहिये। वस्तु बाजार से हमारा श्रर्थ उस सुध्यवस्थित एवं निश्चित 
स्थान से है जहाँ पर वस्तुओं के क्रय एवं विक्रय करने वाले एकत्रित होते हैं । वस्तु बाजार 
में क्रय-विक्रय होने वाले पदार्थों को निम्न तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है :--- 
(0) कृषि पदार्थे एवं औद्योगिक कच्चा माल; जैसे--गेहू, चावल, चाय, कपास, जूट आदि । (४) 
निमित पदार्थ (१(४४09०ए०7८० (50005); जैसे--कपड़ा, चीनी, तथा जूट की बनी वस्तुयें आदि । 
(07) खनिज पदार्थ; जैसे--सोना, चाँदी, पीतल तथा ताँबा आदि । 


उपरोक्त कथन से स्पष्ट हो जाता है कि वस्तु-बाजारों में किसी भी प्रकार वस्तुओं 
का क्रय-विक्रय किया जा सकता है, चाहे वे कृषि-पदार्थ हों या तनिरमित पदार्थ अथवा खनिज 
पदार्थ । श्री जे० पायले के अनुसार,--“उपज-विनिमय-विपणि अ्रथवा विनिमय-विपणि एक 
विशिष्ट विपणि है, जो एक ऐसा स्थान प्रदान करती है जहाँ इसके सदस्य निर्धारित नियमों के 
अ्रधीत वस्तुओं को खरीदते व बेचते हैं अथवा भावी व्यवहारों के लिये अनुबन्ध करते हैं।” इन 
बाजारों में स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा विद्यमान होती है तथा किसी भी मात्रा में क्रय-विक्रय के सौदे किये 
. जा सकते हैं। किन्तु इनको हम उपज-विनिमय-विपणि नहीं कह सकते हैं। इसका कारण यह है 
कि उपज-विनिमय-विपणि वस्तु बाजार को हो एक जाति है, जहाँ केवल कृषि पदार्थ एवं श्ौद्यो- 
गिक कच्चे साल का हो व्यापार होता है; जैसे--गेहूँ, चावल आदि । इन सुस॒ज्भुठित बाजारों में 
केवल ऐसी ही वस्तुश्रो का क्रय-विक्रय होता है जो पर्याप्त मात्रा में हों, जिनका श्रेणी-विभाजन 
(5780778) सुगम हो, प्रमापीकरण (88704708800०7) हो सके तथा विस्तृत बाजार हो । 
उपज-विनिमय-विपणि में केवल उसके सदस्य ही व्यापार कर सकते हैं। बाजार समाचारों की 
गतिविधि तथा मूृल्य-सूचनायें बड़े-बड़े देनिक, साप्ताहिक तथा मासिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित 
होती रहती हैं। सोदों का निपटारा तथा रथड़ों को तय करने की भी समुचित व्यवस्था 
रहती है । 
हमारे देश में उपज-विनिमय-विपरिग की पद्धति विशेष रूप से प्रथम महायुद्ध सब 
१६१४-१८ के पश्चात्‌ हुई। इस समय भारत में लगभग १८५ उपज-विनिमय-विपणि कार्य 
कर रहे हैं। इनकी सबसे अधिक मात्रा पंजाब में है तथा क्रमशः उत्तर प्रदेश, बद्भाल तथा बम्बई 
झ्ादि में है। 


नीला १५३ 
व्या० सं०, २० 
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वस्तु विषणि तथा उपज विपणि में अ्रन्तर 
(एञआंशशिशा०6 ४#शजल्शा (णण्वोत्र #डलाभाए० 


भातं 270070९९ अरकाआा26) 














क्रम- | झ्न्तर का 
संख्या श्राधार मर ला जज जिया 
१. | क्रय-विकय की वस्तु विपरि में विभिन्न प्रकार | उपज विपणि में केवल 
जाने वाली . की वस्तुओं, जैसे--कृषि पदार्थ, | कृषि उत्पादित वस्तुशों व कच्चे 
वस्तुओश्लों की | निमित व श्रद्धेनिम्तित माल, | माल का ही क्रय-विक्रय होता 
प्रकृति ; खनिज (जैसे सोता, चाँदी श्रादि) | है। 
' का क्रय-विक्रय होता है । 
२. क्षेत्र . वस्तु विपणि का क्षेत्र विस्तुत | उपज विपणि का क्षेत्र 
' होता है। उपज विपणि इसका | वस्तु विपणि के मुकाबले में . 
। एक भाग है। सीमित होता है। यह स्वयं 
हे वस्तु विषणि का एक अंग है । 
३. प्रकार |! वस्तु विपणि दो प्रकार की | उपज विपणि पर ऐसा कोई 
| हो सकती है--(अ) सामान्य | भेद-भाव नहीं होता है । 
(00३) तथा (ब) विशिष्ट 
| (979८0०8]) । 
| सामान्य विपणि पर एक से 
| श्रधिक प्रकार की वस्तुश्नों का 
कऋय-विक्रय होता है। इसके विप- 
| रीत विशिष्ट वस्तु विपणि पर 
एक ही वस्तु का क्रय-विक्रय होता 
। 
४. स्थिति वस्तु विषणि किसी देश के | उपज विपणि प्राय: सम्बन्धित 
विभिन्न भागों में स्थित होती है। | उत्पादित वस्तु के उत्पादन केन्द्रों 
! के नजदीक ही स्थित होती है । 
उपज विपणि तथा स्कन्ध विपणि में अन्तर 
(एंपग्रिशशा९6 #शतच्तल्‍शा ९?शी०गार०ह एडलाभा?९ 
थाएँ 507९: ऋरलाभा26) 
क्रम... अ्रन्तर का | ए 
संहयों |... झाधार | उपज विपणि स्कन्ध विपरि 
१ | २१५ ! ३ ४ 
१. | वस्तुओं की इतमें कृषि उत्पादित पदार्थों तथा । इनमें अ्रंशों, स्कन्धों, ऋण- 
|. ध्रकृति कच्चे साल का ही क्रय-विक्रय | पत्रों एवं सरकारी प्रतिभूतियों 
। होता है। का क्रय-विक्रय होता है । 
२. | संग्रह की इसमें उत्पादकों से प्राप्त | इनमें संग्रह करते की भाव- 
। झ्ावश्यकता | कच्चे माल को संग्रह किया जाता | श्यकता नहीं रहती । 
है । 
३. , व्यवहारों का | इनमें तैयारी के सौदे अधिक | इनमें तैयारी के सौदों की 
|. स्वरूप | अपेक्षा वायदे के सोदे श्रधिक 


किये जाते हैं । 


हि कमान ०» मान... >ना-। “हक>कमपकभअनमम«»भमम.. 3 «3. ++ 3 + &->फन-ााथ..थ >+म्कान आा-अमनाकननकममाओ 








| किये जाते हैं । 
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१ | २ | ३ | ४ 
४. सुरक्षा के व्यव- इनमें सुरक्षा के व्यवहार अधिक इनमें सुरक्षा के व्यवहार 
हारों की मात्रा | मात्रा में किये जाते हैं । ' अपेक्षाकृत कम मात्रा में किये 
| जाते हैं । 


| 
४. | सूचीयत का | इनमें व्यवहार की जाने वाली , इतमें केवल उन्हीं प्रतिभृतियों 
होना वस्तुओं के सूचीयन की आवश्य- | के सम्बन्ध में व्यवहार किया 


कता नहों पड़ती है । | जाता है जिनका कि पहले 

सूचीयन हो चुका है । 
६. सदस्यता इनमें कोई भी व्यापारी सदस्य इनमें केवल मान्यता प्राप्त 
बन सकता है । | व्यक्ति ही सदस्य बन सकते हैं । 


७. नियमों का इनमें सदस्यों के लिए इनके | इनमें सदस्यों के लिए इनके 
कठोरता से | नियमों का कठोरता से पालन | नियमों का कठोरता से पालन 
लागू होता | करना झनिवायें है। इनके नियमों | करना अनिवायं होता है। इनके 

को अपेक्षाकृत कम कठोरता से | नियमों को श्रधिक कठोरता से 


लागू किया जाता है । लागू किया जाता है | 

दर. स्थिति ये प्रायः सम्बन्धित वस्तु के | इनमें ऐसी बात नहीं है । 
उत्पादन केन्द्रों के निकट स्थित 
होते हैं । 

९. जोखिम इनमें तैयारी के सौदों की | इनमें वायदे के सौदों की मात्रा 


मात्रा अधिक होने के कारण | अधिक होने के कारण जोखिम 
जोखिम की मात्रा श्रपेक्षाकृत कम | की मात्रा अधिक रहती है । 
। रहती है । । 
विपणि में क्रय-विक्रय की जाने वाली वस्तुओं के गुण 
(288०१॥08] (0४068 ए (६७:४९४६४०।९ ((07॥7043065 
०7 (॥6 550०78726) 
विपणियों पर केवल उन्हीं वस्तुओं का क्रय-विक्रयः किया जाता है जिनमें निम्न- 
लिखित विशेषतायें हों :-- 

( १ ) भर णी-विभाजन में सुविधा ($8फएां(80॥ [00 (7४४72४)--जिन वस्तुओं 
में श्रेणी विभाजन आसानी से किया जा सकता है, उन्हीं में वस्तु विपणि में व्यापार किया जा 
सकता है , जिन वस्तुओं का श्रंणीयन नहीं हो सकता है उनमें शीकघ्रता से व्यवहार नहीं हो 
सकता, क्योंकि हर बार उस वस्तु के गुण को निर्धारित करना पड़ेगा । 

( २ ) व्यापक एवं विस्तृत माँग (एग्रांश्शाइक 07 एशए ७06७ 097870)--वस्तुग्रों 
की माँग के अनुरूप ही बाजार का विस्तार सम्भव है। जिन वस्तुप्रों की माँग व्यापक एवं विस्तृत 
होती है उनका बाजार भी विस्तृत होता है। उदाहरण के लिए, सोना, गेहूँ, चावल, चाय आदि 
की माँग व्यापक होने के कारण इनका बाजार भी अन्तर्राष्ट्रीय होता है। 

( हे ) स्थानान्तरण की सुविधा (?07489॥09)--बस्तुओं का बाजार विस्तृत होने 
के लिए यह आवश्यक है कि उक्त वस्तु में स्थानान्तरण की क्षमता हो । जिन वस्तुओं के स्थान- 
परिवतेन में अ्रधिक व्यय होता है, उनका बाजार सीमित होता है । 

( ४ ) एकरूपता (त०77028»/०५9)--व्यवहार की जाने वाली वस्तुओ्रों में एकरूपता 
का होना नितान्त आवश्यक है, अन्यथा व्यवहार करने में कठिनाई होगी । एकरूपता से झाशय है 
कि एक जाति या किस्म वाली सभी इकाइयाँ एक समान होनी चाहिए, जिससे क्रेता व विक्रेता 
संकेतों द्वारा उनमें व्यवहार कर सकें । 

( ४ ) टिकाऊपन (0णए०४॥9)--विपणि पर व्यवहार की जाने वाली वस्तुओं में 
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टिकाऊपन का होना परम आवश्यक है, अन्यथा वायदे के सोदे करना कठिन होगा । टिकाऊपन के 
प्रभाव में बाजार का क्षेत्र सीमित हो जायगा । 

(६ ) स्वतनत्र पूति (579०7 एप ग0फज़् प्रधपाक्षीए 00 ॥877०()---वस्तु विषणि 
पर व्यवहार की जाने वाली वस्तुओं की पूर्ति स्वतन्त्र होनी चाहिए । पूर्ति पर किसी एक व्यक्ति, 
समृह या सरकार झ्रादि का एकाधिकार या नियन्त्रण नहीं होता चाहिए । जिन वस्तुओ्रों पर 
सरकारी नियन्त्रण होता है, उनमें स्वतन्त्र सौदे नहीं हो सकते । इसके श्रभाव में बाजार का 
क्षेत्र सीमित रहेगा। 

(७ ) व्यापक पृत्ति (एद/०॥87ए6 $0779)--बस्तुओों की पूर्ति व्यापक होनी चाहिए, 
ताकि विपणि पर निरन्तर व्यवहार होते रहें । इसके अभाव में बाजार का क्षेत्र सीमित हो 
जावेगा । 

(८ ) नमूने द्वारा विक्रग की सुविधा ($णछा89॥0ए ० 896 09ए $थ॥700)-+- 
व्यवहार की जाने वाली वस्तुश्रों में नमूने द्वारा विक्रय की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए । ऐसा होने 
पर क्रेता व विक्रेता दोनों एक दूसरे से दूर रहने पर भी श्रासानी से क्रय-विक्रय कर सकते हैं । 

( ६ ) सौदों की पर्याप्तता ([,॥86 ४०पा३४ ० 77०७०॥8)--वस्तु विपणि में बड़ी 
मात्रा में पर्याप्त संख्या में व्यवहार होते हैं। जिस वस्तु में बड़ी संख्या में व्यवहार करना सम्भव 
होता है उसी के व्यवहार वस्तु विपणि पर होते हैं । 

उपज-विनिमय-विपणि के काये 
(#प्ाणा078 एण 8 2700708 7४50॥8॥26) 

उपज-विनिमय-विपणि के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं :--- 

( १ ) बीसा का कार्य--उपज-विनतिमय-विपरि पर अधिकतर वायदे के व्यवहार 
(70ए%7/0 7५६8800079) ही होते हैं। ये वायदे के व्यवहार एक प्रकार से बीमा का कार्य करते 
हैं, क्योंकि इनके भ्राधार पर एक व्यापारी एक हाथ खरीदता है श्रौर दूसरे ही क्षण किसी दूसरे 
व्यक्ति को बेच देता है। इससे भावों के भावी उतार«चढ़ावों के प्रति सुरक्षा मिल जाती है। यह 
सुरक्षा उसे सुरक्षा के सौदों (प्र॒०08779) के माध्यम से मिलती है। सुरक्षा के सौदे की व्याख्या 
इसी श्रध्याय के अन्तगंत आगे के पृष्ठों में की गई है । 

(२) वित्तीय कार्य---उपज-विनिमय-विपणि थोड़ लाभ पर कायें करके बेंकों द्वारा 
ऋण दिये जाने में सुरक्षा करके एवं वस्तु को केवल गोदाम रसीद (ज़&7७7075८ ९०००0 द्वारा 
तुरन्त हस्तान्तरित करके वित्तीय सहायता प्रदान करने में सहायक सिद्ध होते हैं । 

(३) व्यापार करने का स्थान प्रदान करने का कार्य--उपज-वितिमय-विपणि का 
प्रमुख कार्य, “सदस्यों को व्यापार करने भ्रथवा व्यापार में सुगमता लाने के लिए नियम बनाने के 
विषय में वाद-विवाद करने हेतु एक सुसंगठित स्थान का प्रबन्ध करना तथा वस्तु का श्रणीयन 
करना है, जिससे वस्तु के मूल्य में समानता आ सके ।” 


( ४ ) सूचनायें प्रदान करने का फार्य--उपज-विनिमय-विपणि व्यवहार की जाने 
वाली वस्तु की वर्तमान एवं भावी माँग, पूति, यातायात व्यय झ्ादि के सम्बन्ध में आवश्यक अ्ाँकड़े 
एकत्रित करती है तथा उनको प्रकाशित करके लोगों को उनसे श्रवगत कराने का कार्य करती है । 

( ५) बस्तुझों का श्ेणीयन--जिन वस्तुओं का उपज-विपरि पर व्यवहार किया 
जाता है उतका परिमाण एवं गुण के आधार पर श्रे णीयन (0790798) करना होता है। इसके 
फलस्वरूप माँग व पूर्ति की शक्तियाँ व्यवहार की जाने वाजी वस्तुन्नों का सही मूल्व निर्धारित 
करने में समर्थ होती हैं । 
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(६ | भुल्यों में स्थायित््व लाने का कार्य--यह तार, देलाफान, वायरलैस आदि के 
द्वारा भ्रन्तर्राष्ट्रीय उपज-विनिमय विपणियों से सम्पर्क स्थापित करके, मूल्य ज्ञात करके एवं परि- 
कल्पना ($96००४४०॥) के कारण वस्तु पर प्रभाव डालने वाले घठकों को महत्त्व देकर वस्तुओ्रों 
के मूल्यों में स्थायित्त्व लाने का प्रयत्त करती है। 

( ७ ) नियमन कार्य---उपज विनिमय-विपणि सदस्यों द्वारा उचित ढड्ढ से कारोबार 
किये जाने के लिये नियमों तथा उपनियमों का निर्माण करती है।ये माल की नाप-तोल, 
प्रमापीकरण, श्रे णीयन, परिकल्पना, कमीशन, पंच-निर्णय, सुधुर्दंगी आदि के सम्बन्ध में होते हैं। 
इससे व्यापारिक स्तर ऊँचा उठता है तथा व्यापारियों के बीच विश्वास की भावना जाग्रत 
होती है । 

एच० ई० इडेमेन (प. 8. छाताशथा) के अनुसार उपन विनिमय के निम्न कार्य 
हैं :--( १) सदस्यों को व्यापार करने तथा विचार-विनिमय्र के लिये एक सुविधाजनक स्थान की 
व्यवस्था करता; (२) व्यापार की सहायता के लिये नियमों को बनाता एवं उन्हें लागू करना; 
(३) विपणन सम्बन्धी जानकारी का संकलन करके उसे प्रसारित करता; (४) वस्तुग्नों का श्रे णी- 
यन करना; (५) व्यापारिक झगड़ों के लिये पंचनिर्णय की व्यवस्था करना; तथा (६) बाजार 
मुल्यों में समानता लाना ।' 

भारत के प्रमुख वस्तु बाजार 

(0,0280॥72 (०05०५ (४7४९६ ० 709) । 
हमारे देश में निम्त प्रमुख एवं सुव्यवस्थित वस्तु बाजार हैं :--(१) बम्बई कपास 
बाजार, (२) कलकत्ता घूट बाजार, (३) कलकत्ता चाय बाजार, (४) कलकत्ता चावल बाजार, 
(५) हापुड़ गेहें बाजार, (६) दिल्‍ली उत्पत्ति बाजार, (9) अ्रहमदाबाद कपड़ा बाजार, (८) खुर्जा 
धी बाजार, (€) बम्बई बिनौला बाजार, (१०) बम्बई सर्राफा बाजार, एवं (११) रायपुर मंडी । 

उपज विनिमय पर व्यवहार करने की विधि 

(४॥७०००७5 ० 064877288 ०0 706 9700008 5&507%&7086) 

(१) हाजिर या तत्कालीन सौदे (१०80५ ॥7४॥58०0078)--उन सौदों को कहते 
हैं जिनकी सुपुर्दंगी सौदा होने के साथ-साथ ही हो जाती है और मूल्य का भुगतान भी प्राय: 
तुरन्त ही किया जाता है। इस प्रकार के सोदों की माँग प्रायः यथार्थ व्यापारी, उद्योगपति, उप+ 
भोक्ताओं तथा मध्यस्थों द्वारा की जाती है । 

(२) भावी या वायदे के सोदे (807ज़द्वाप [५७058०0075)--ये प्राय: सटोरियों 
($79००7४(०४) के द्वारा ही किये जाते हैं। इस प्रकार के सोदों तथा मूल्यों का भुगतान भविष्य 
में तव की जाने वाली तिथि पर किया जाता है। इनकी सात्रा हाजिर सौदों से कहीं अधिक 
होती है । व्यवहार करने की पद्धति इस प्रकार है :-- 

( ञ्न) दलालों तथा व्यापारियों द्वारा लाइसेन्स प्राप्त करता--इसमें केवल उसके 


ऋ)०-्यकपम्म्मन्क 
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सदस्यगण ही व्यापार कर सकते हैं । भ्रन्‍्य व्यक्ति (जो विपणि के सदस्य नहीं हैं) सदस्यों द्वारा 
ही व्यापार कर स्रकते हैं । इसके लिये उन्हें सदस्यों को कुछ कमीशन देना पड़ता है। अतः सवबे- 
प्रथम प्रत्येक व्यक्ति को बाजार का सदस्य बनने के लिये निश्चित शुल्क जमा करके लाइसेन्स 
ग्राप्त करना पड़ता है तथा बाजार के नियमानुसार उनको जमानत के रूप में एक निश्चित घन 
राशि भी जमा करनी पड़ती है । बाजार के दो भाग होते हैं :--प्रथम, व्यापारी (70000), जो 
एक निश्चित धतराशि जमा करके व्यापार करने का कार्ड (7720772 ("७८) प्राप्त करते हैं 
तथा द्वितीय, दलाल (370७७), जो कि लाइसेन्स प्राप्त करते हैं तथा दूसरों के लिये व्यवहार 
करते हैं, जिसके लिये उनको एक निश्चित मात्रा में दलाली (370:67326) मिलती है । 

( व ) अनुबन्धों का पंजीयन (२८४508007 ० (१0778०&)--प्राहकों से आदेश 
प्राप्त करके दलाल उसे अपनी साधारण नोट बुक में लिख लेता है । प्रत्येक दलाल के पास सद्धु 
द्वारा दी गई एक छपी हुई पुस्तक भी होती है, जिसके प्रत्येक प्ररूप (४077) की तीन प्रतियाँ 
होती हैं । बाद में दलाल उस पुस्तक पर व्यवहार लिखता है। (अपनी साधारण नोठ बुक की 
सहायता से) तथा उस पर सम्बन्धित पक्षों के हस्ताक्षर मी करा लेता है। इन तीन प्रतिलिपियों 
में से एक प्रतिलिपि क्रेता को दूसरी विक्रेता को तथा तृतीय अपने पास प्रमाण हेतु रखता है। 

प्रत्येक उपज-विनिमय-विपणि के नियमानुसार दलाल को विपणि (०7८०) के 
कार्यालय में एक पर्ची (879) पर पू्व-दित के अपने समस्त भावी व्यवहारों की सूची प्रतिदिन 
भेजनी पड़ती है । इसकी दो प्रतियाँ भेजी जाती हैं--एक प्रति सदस्य द्वारा तथा द्वितीय दलाल 
द्वारा । इनकी जाँच उत्पत्ति बाजार के कार्यालय में होती है तथा उसके बाद उन व्यवहारों का 
प्रसंविदों के रूप में रजिस्ट्रंशन कर दिया जाता है । तब उस सौदे को पक्का सौदा मान लिया 
जाता है । 

(स ) अन्तर-राशि (१४४४ां।॥ )(०॥८०४)--असंविदे के रजिस्ट्रेशन के समय प्रत्येक 
सदस्य को उत्पत्ति के बाजार के नियमानुसार एक निश्चित घन-राशि जमा करवानी पड़ती है, जिसे 
अन्तर- राशि! (१/७४7 (०॥०९ए) कहते हैं। यह अन्तर-राशि घटा-बढ़ी के समय विनिमय की 
क्षतिपूर्ति हेतु एक प्रत्याभूति (5०००7) के रूप में रहती है। भिन्न-भिन्न बाजारों में अन्तर- 
राशि जमा करने की दर भिन्न-भिन्न होती है, जो साधारणतया ५० पैसे से लेकर १२४५ पैसे तक 
होती है । 

( द ) व्यवहार की वस्तुझों की इकाइयाँ तथा सुपुर्दंगी के महीने--भिन्न-भिन्न बाजारों 
में व्यवहार की वस्तुओं की इकाइयाँ भिन्न-भिन्न होती हैं। उदाहरणाथे; हापुड़ गेहूँ बाजार में 
एक मन दर पौंड का होता है जबकि लायलपुर व दिल्ली में ८२३८४ पॉड का मन होता है। 
इसी प्रकार चावल का बोरा बम्बई में १६८ पौंड का तथा मद्रास में १६४ पौंड का होता है । 
किन्तु, भ्रब नाप-तौल की नवीन प्रणाली काम में लाई जाने लगी है । 

भावी प्रसंविदे प्रायः दिसम्बर, मार्च झादि महीनों के किये जाते हैं और प्रत्येक 
प्रसंविदा सुपुदंगी के महीने (१०४४ ० एशाए०फए) के नाम से पुकारा जाता है, जो विभिन्न 
बाजारों में भिन्न-भिन्न होते हैं; जैसे--बम्बई में जनवरी, मई, दिसम्बर तथा कलकत्ता में मई 
ओर दिसम्बर । उत्तरी भारत में सुपुर्दंगी के महीने विक्रमी सम्बत्‌ के अनुसार निश्चित किये 
जाते हैं; जंसे--प्रषाढ़, फाल्गुत आदि । निश्चित तिथि पर भुगतान करना तथा पाना, विक्रेता 
, तथा ज्ेता दोनों का भ्रधिकार है। किन्तु यदि विक्रेता के पास सुपुर्दंगी की तिथि से पहले ही माल 
आ जाता है तो वह केता से प्रार्थना करके सुपुर्दगी आदेश ([00#ए७ए 070७7) प्राप्त कर उसको 
. माल भुगतान की तिथि से पहले भी दे सकता है । इसी प्रकार क्रेता भी विक्रेता से निश्चित तिथि 
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से पूर्व ही सुपुर्दंगी देने की प्रार्थना कर सकता है, जिसे माँग आदेश (9072॥0 0766) 
कहते हैं । 

(इ ) झअ्नुबन्ध का प्रपत्र (8007 ए (१७४४४०)--भावी प्रसंविदे कुछ शर्तों के 
आ्राधार पर किये जाते हैं, जिनका उल्लेख उस अनुबन्ध प्रपत्र में होता है जिनके आधार पर ये 
व्यवहार किये जाते हैं, ये शर्तें सभी को मान्य होती हैं। आपसी मतभेद पंच-फैसले द्वारा तय 
होते हैं । ' 

उपज-विनिमय-विपणि का सद्भ ठन 
(07४26758070 छा 700008-5507980286 (०॥7608) 

संसार भर में उपज-विनिमय-विपणियों का सज्भुठउन उम्त देश की संस्थाओ्रों के नियम 
तथा उपत्तियमों के भ्रघीन क्रिया जाता है । इसके साथ-साथ उन समस्त विधेयकों का भी ध्यान 
रखा जाता है जो इस प्रकार की संस्थाप्रों के लिए राष्ट्रीय सरकारों द्वारा समय-समय पर पास 
किये जाते हैं। ये निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किये जा सकते हैं :--- 

( १) लाभ-भाजक (?०ी शाध्रंगप8)--इस प्रकार की उपज-विनिमय विपणि 
भारतीय कम्पती अधिनियम के अन्‍न्तगत स्थापित होती है। इसका नियन्त्रण भी उसी विधान के 
द्वारा होता है। इसका लाभ सदस्पों में बाँद दिपा जाता है । 

( २ ) अलाभ-भाजक (००-एछाणी, हकथााएएष्--इस प्रकार के सद्भुठन कम्पनी 
विधान की घारा २६ के श्रन्तगंत रजिस्टड्ड किये जाते हैं। ये श्पने सदस्यों को लाभ का हिस्सा 
नहीं देते । ये लाभ-भाजक की श्रपेक्षा अधिक प्रभावशाली होते हैं तथा इनका स्थायित्त्व भी 
भ्रधिक रहता है । ईस्ट इण्डिया कॉटन एप्रोसियेशन, ईस्ट इण्डिया जूट एसोसियेशव, मारवाड़ी 
चेम्बर आऑॉफ कॉमर्स आदि इसके उदाहरण हैं। 

उपरोक्त दोनों प्रकार की विपणियों की व्यवस्था संचालन सभा के द्वारा को जाती 
है। इसका चुनाव सामान्य सदस्य करते हैं। व्यापार को सुचारु रूप से' चलाने के लिये निश्चित 
नियम एवं उप-नियम होते हैं और उन्हीं के श्राधार पर व्यापार किया जाता है । 


उपज-विनिमय-विपणियों के लाभ 
(20ए६878288 07 72706008 850087920688) 


उपज-विनिमय-विपरि में किये जाने वाले सौदों से उत्पादकों तथा निर्माताओं को कई 
लाभ होते हैं भौर वे श्रमामयिक सौदों से होने वाली हामि से बच जाते हैं । संक्षिप्त में मुख्य- 
मुख्य लाभ इस प्रकार हैं :---() ये मूल्यों में स्थिरता लाते हैं। (#) उपज्॒ विपणियाँ वस्तुओं के 
क्रय-विक्रय के लिए निरन्तर बाजार प्रदान करती हैं। (#) चूँकि क्रेता व विक्रेता को एक 
निश्चित राशि इसके कार्यालय में जमा करती पड़ती है, श्रतएव वे खूब सोच-विचार कर सौदे 
करते हैं, जिसके कारण अस्वस्थ परिकल्पना पनपने नहीं पाती । (9) मण्डियों में सुरक्षा के सोदों 
(पछ०तष्टां08) की व्यवस्था होने से निर्माता एवं व्यापारी हानि से बच सकते हैं। (४) इनका क्षेत्र 
न केवल राष्ट्रीय वरत्‌ श्रन्तर्राष्ट्रीय होने से वस्तुओ्रों के मूल्य में एकता स्थापित हो जाती है। 
(४) निर्माताओं को कच्चा माल प्राप्त करदे में सुविधा रहती है। (शा) वस्तुओ्रों का श्रेणीयन 
व प्रमापीकरण हो जाने से क्रेता व विक्रेता दोनों को सुविधा रहती है। इससे क्रय-विक्रय के सोदे 
सरलता से किये जा सकते हैं। (शंशं) साख प्रदाव करने वाली संस्थायें (जेसे--बेंक, वित्तीय 
निगम झ्ादि) उपज-विनिमय पर विक्रय की जाने वाली वस्तुग्नों की प्रतिभूति पर साख-सुविधायें 
प्रदान करती हैं। (5) सारे देश में मण्डियों के साधारण तियम तथा उपनियमों में समानता होने 
के कारण देश की व्यापारिक-प्रगति में व्यापक वृद्धि होती है श्लौर व्यापारी तथा निर्माताओं को 
वस्तु के क्रय-विक्रय में सुविधा रहती है । 


हि 
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उपज-विनिमय-विपणि में प्रयोग होने वाली शब्दावली 
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पीड़ित मन्दड़िया या मन्दड़िया नियोड़ (8687 500००2८)--मन्दड़िया लाभ कमाने 
के उद्देश्य से हमेशा विक्रय करते हैं। अतः भधिक लाभ कमाने के लिये कभी-कभी ये अ्रधिक मात्रा 
में भावी विक्रय के सौदे कर लेते हैं। अपने सोदे निपटाने के लिये इन्हें माल को खरीदना पड़ता 
है । जब मन्दड़ियों की अ्रत्यधिक बिकवाली का पता तेजड़ियों को लग जाता है तो वे (तेजड़िये) 
मन्दड़ियों को माल बेचना बन्द कर देते हैं। भुगतान की तिथि,पर अपने सौदों को निपटाने के लिये 
उन्हें माल खरीदना पड़ता है । चू कि तेजड़िये माल कम कीमत पर बेचना नहीं चाहते श्रतः मज- 
बूरन मन्दड़ियों को अधिकतम्‌ मूल्य पर माल खरीदना पड़ता है ताकि वे श्रपने सौदे निपटा सकें । 
फलस्वरूप भण्दड़ियों को भारी हानि उठानी पड़ती है। ऐसे मन्दड़ियों को, जिन्हें मजबूर होकर 
साल को अधिकतम कीमत पर खरीदना पड़ता है, पीड़ित मन्दड़िया कहते हैं । 

मन्दड़ियों की पठान या मनन्‍्दीवाला झाच्छादन (ऐ6द' ००४७८ा३)--मन्दड़िये लाभ 
कमाने के उद्देश्य से भावी विक्रय के सौदे अधिक मात्रा में कर लेते हैं। कई बार उनके अनुमान 
गलत भी हो जाते हैं अर्थात्‌ अनुमान के विपरीत भाव घटने के स्थान पर निरन्तर बढ़ने लगते हैं 
और उन्हें यह विश्वास नहीं होता कि भुगतान तिथि तक भावों में कमी आ सकेगी । अतः अपने 
सौदे को निपटाने के लिये उन्हें पुनः क्रय के सौदे करने पड़ते हैं। ये सौदे उन्हें श्रधिक कीमत पर 
करने पड़ते हैं। इन सोदों को निपटाने का मुख्य उ्ं श्य भविष्य में होने वाली अधिक हानि को 
सीमित करना होता है । चूंकि इसमें वस्तु क्र की जाती है, अभ्रतः अधिक माँग होने के कारण 
बाजार में इस वस्तु की कीमतें और अधिक बढ़ जाती हैं। ऐसी परिस्थिति मन्दड़ियों के लिए 
नुकसानदायक और तेजड़ियों के लिए लाभदायक होती है । इस बाजार में क्रय भ्रधिक ओर विक्रय 
कम होता है । 

तैयारी अथवा तत्काल व्यवहार (7२०४०9० ० 8004 8757688)---तत्काल व्यवहार से 
आशय ऐसे व्यवहार से है जिसमें विक्रेता माल की सुपुद्दंगी क्रेता को सौदा तय करने से अ्रथवरा 
प्रचलित प्रथा के अनुसार एक या दो दिन में देता है। अतः: इसको हाजिर सौदा भी कहते हैं । ऐसे 
सौदों में यह अनिवायं नहीं है कि माल की सुपुदंगी प्राप्त होते ही क्रेता उसका भुगतान कर दे । 

भावी अ्रथवा श्रप्रिम व्यवहार या सोदा (एप्रापरा० ० #०्रद्घाव॑ 8ए0श658 0०7 7805- 
4०707॥)--भावी व्यवहार से आशय ऐसे व्यवहारों से है जिनमें भविष्य में वस्तु का आदान-प्रदान 
करने के लिए अनुबन्ध किया जाता है। भ्रतएवं क्रेता व विक्रेता माल का भझ्राकार-प्रकार, भाव 
मात्रा तो सोदा करते समय ही तय कर लेते हैं, किन्तु माल की सुपुदंगी और मूल्य का भुगतान 
एक निश्चित अवधि के लिए स्थगित कर दिया जाता है । 

सुरक्षा के सोदे (9608०) : (भविष्य में होने वाले नुकसान की 'सुरक्षा')--प्रत्येक 
व्यापारी/सटोरिया सम्भावित हानि से अपने आपको सुरक्षित रखना चाहता है। यह सम्भव है 
कि हर सोदे में लाभ की अपेक्षा उसे हानि सहन करनो पड़े । अ्रत: प्रत्येक उत्पादक दो विभिन्न 
स्वभाव के (एक क्रय का, दूसरा विक्रय का) सौदे करता है, ताकि एक में नुकसान होने पर, दूसरे 
सोदे से उसे लाभ हो सके । इस प्रकार के सौदों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि भविष्य 
की हानि को न्यूनतम करना होता है। इस प्रकार के सौदे की मुख्य विशेषताएँ निम्न हैं :--( १) 
दो विभिन्न सौदे---एक क्रय का, और दूसरा विक्रय का, (२) एक ही कीमत में दो विभिन्न सौदे, 
(२) एक ही वस्तु के दो सोदे---एक कच्चा माल और दूसरा निर्मित, (४) एक ही भुगतान तिथि। 

फेसा हुआ तेजड़िया (77४०7०0 87॥)--तेजड़िये लाभ कमाने के उह श्य से हमेशा 
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क्रय करते हैं । अतः अधिक लाभ कमाने के लिये कभी-कभी तेजड़िये भ्रधिक मात्रा ;में भावी क्रय 
के अनुबन्ध कर लेते हैं। अपने सौद॑ निपटाने के लिये इन्हें माल को बेचना पड़ता है। जब तेज- 
ड़ियों की अत्यधिक खरीदी का पता मन्दड़ियों को लग जाता है तो वे (मन्दड़िये) तेजड़ियों से 
माल खरीदता बन्द कर देते हैं। भुगतान तिथि पर अपने सौदों को निपटाने के लिये उन्हें विक्रय 
करना पड़ता है। चूकि मन्दड़िये (जानबूक कर) खरीदना नहीं चाहते अतः मजबूरन होकर 
तेजड़ियों को न्यूनतम कीमत पर माल बेचना पड़ता है, ताकि उनके सौदे निपट जाये। फलस्वरूप 
तेजड़ियों को भारी हानि उठानी पड़ती है । ऐसे तेजड़ियों को जिन्हें मजबूर होकर माल को न्यून- 
तम कीमत पर बेचना पड़े, फेसा हुआ तेजड़िया कहते हैं । 

तेजड़ियों की फठान या तेजड़िया बिलियन (फ्रणा हंवुणांतंांणा) : [तिजड़ियों 
द्वारा की गई बिक्री )--तेजड़िये लाभ कमाने के उद्देश्य से भावी क्रय के सौदे कर लेते हैं। कई 
बार उनके अनुमान गलत भी हो जाते हैं भ्र्थात्‌ उनके अनुमान के विपरीत भाव बढ़ते के स्थान 
पर निरन्तर गिरने लगते हैं और उन्हें यह विश्वास नहीं होता कि भुगतान तिथि तक भावों में 
सुधार होने लगेगा (भाव बढ़ेंगे), अत: श्रपने सौदों को निपटाने के लिये उन्हें पुन विक्रय के सौदे 
करने पड़ते हैं। इन सोदों को निपटाने का मुख्य उहँ श्य भविष्य में होने वाली अ्रधिक हानि को 
सीमित करना होता है । चूंकि इसमें वस्तु बेची जाती है, श्रतः अधिक पूति होने के कारण बाजार 
में उस वस्तु की कीमतें और भी अधिक कम होने लगती हैं। ऐसी परिस्थिति मन्दड़ियों के लिये 
लामदायक होती है। इस बाजार में क्रय कम और विक्रय अधिक होते हैं । 

वस्तुओं में उच्चावचन लाने वाले विभिन्न कारक या 
मूल्य को प्रभावित करने वाले कारण 
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प्रत्येक वस्तु का मुल्य उसकी माँग एवं पूति पर निर्भर रहता है । दूसरे शब्दों में, इस 
प्रकार कह सकते हैं कि जो कारण वस्तु की तत्कालीन (8७४०५) एवं अग्रिम (80फ़ध70) माँग 
तथा पूर्ति को प्रभावित करते हैं वे ही वस्तु के मूल्यों पर भी प्रभाव डालते हैं और इसी कारण 
मूल्यों में उतार-चढ़ाव होता है । मुल्यों को प्रभावित करने वाले कारण अथवा घटक निम्त- 
लिखित हैं :--- 

( १ ) भोगोलिक दशाएं--वस्तुओं की माँग एवं पूरति पर जलवायु का भी प्रभाव 
पड़ता है। अच्छे मोसम में फसल अच्छी होगी और इस प्रकार वस्तुओं के मुल्य में गिरावट 
झ्रावेगी । इसके विपरीत खराब मोसम में फसल भी खराब होगी, जिसके कारण वस्तुओं के मुल्य 
भी बढ़ जायेंगे । 

(२ ) झायात-निर्यात परिस्थिति--पदि किसी वस्तु का निर्यात अधिक होता है तो 
स्थानीय बाजारों में वस्तु की कमी हो जायेगी और मूल्य बढ़ जायेंगे । इसके विपरीत यदि किसी 
वस्तु का विदेशों से श्रायात श्रधिक होता है तो उस वस्तु का प्रदाय अ्रधिक होगा, जिसके परि- 
णामस्वरूप मुल्य गिर जायेंगे । 

( ३ ) राजकीय नीति--राज्य सरकार की श्राथिक नीति का भी मुल्यों पर प्रभाव 
पड़ता है। उदाहरणाथे; आयात-निर्यात या अन्य करों का लगाया जाना अथवा हटाना, मृल्यों 
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पर नियन्त्रण करना, झ्रायातननिर्यात पर प्रतिबन्ध लगाना, व्यापार सम्बन्धी नियम बनाना 
इत्यादि । 

( ४ ) सांख्यिकीय स्थिति--किसी वस्तु का वर्तमान संग्रह तथा भविष्य में होने वाले 
उत्पादन आँकड़ों पर भी किसी वस्तु का सुल्य निर्भर करता है। किसी समय जब वर्तमान आाँकड़े 
माँग की श्रपेक्षा कम होंगे तो वस्तु का मूल्य बढ़ जायगा तथा इसकी विपरीत दशा में मूल्य घट 
जायगा । 

(५ ) अन्य वस्तुओं से सहानुभुति---एक बाजार का प्रभाव दूसरे बाजार पर पड़ता 
है श्र्थात्‌ यदि एक वस्तु के भावों में वृद्धि होगी तो उसका प्रभाव दूसरे बाजार पर पड़े बिना नहीं 
रह सकता, क्योंकि विपणियों की प्रस्पर-निर्भरता रहती है। उदाहरणार्थ; यदि गेहूँ के भाव 
बढ़ते हैं तो चना, मक्का, ज्वार श्रादि के भाव भी कुछ न कुछ अवश्य बढ़ेंगे । 

( ६ ) प्रति-बस्तुश्नों (5ए705४0००७७) का भ्रभाव---यदि किसी वस्तु की प्रति-वस्तुयें 
उपलब्ध हैं तो इसका भी मूल्य पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यदि किसी वस्तु का मूल्य अधिक है तो 
जनता उससे कम मूल्य वाली प्रति-वस्तुओं का प्रयोग करेगी, जिसके परिणामस्वरूप पहले वाली 
वस्तु के भाव या तो कम हो जायेंगे श्रथव्ा भावों में वृद्धि होता रुक जायेगा । उदाहरणार्थ; तोता 
छाप छूते की पॉलिश महगी होने से तितली छाप पॉलिश अधिक प्रयोग में आने लगेगी, जिसके 
परिणामस्वरूप तोता छाप पॉलिश के मुल्य गिर जायेंगे । 

( ७ ) श्रमात्मक प्रभाव--बाजार में ताता प्रकार की अफवाहें या गप्प मारने भ्रथवा 
ज्योतिष द्वारा फैलाई गई धारणा से भी मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है। 

( ८ ) विदेशी विनिमय दर--विदेशी-विनिमय-दर में उतार-चढ़ाव होने से भी वस्तुओं 
के मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है, जैसे--रुपये के अवमूल्यत के परिणामस्वरूप अनेक वस्तुओं के 
मूल्यों में उतार-चढ़ाव श्राये । 

( ६ ) भ्रुव्राचलन की परिस्थिति--यदि चलन में मुद्रा की मात्रा श्रधिक होती है, तो 
मुद्रा-प्रसार होता है, जिसके कारण जनता के हाथ में भ्रधिक क्रय-्शाक्ति एकत्रित हो जाती है। 
घन की अधिकता के कारण वस्तुओं की माँग अधिक हो जाती है। परिणामस्वरूप वस्तुश्रों के 
मूल्य बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत यदि मुद्रा-संकुचन की स्थिति हो तो चलन में कम भुद्रा रह जाने 
के कारण वस्तुओं का मुल्य गिर जायेगा । इस प्रकार मुद्रा-चलन की परिस्थिति का वस्तुओं के 
मूल्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। 

(१०) समाचार-पत्रों का मत--अ्राधुनिक युग में प्रत्येक समाचार-पत्र में व्यापारिक 
सूचनाओं को प्रकाशित किया जाता है। इन समाचारों के आधार पर विपणियों में वस्तुभों के 
मूल्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है । 

(११) प्रन्य देशों से व्यापार सम्बन्ध--यदि किसी देश का दूसरे देझ्ष से व्यापार 
सम्बन्ध है, तो भ्रन्य देश की माँग के कारण मूल्यों में वृद्धि हो जायेगी । इसी प्रकार पदि उस देश' 
से वस्तुओं का आरायात किया जाता है तो मुल्य कम हो जायेंगे । इसी प्रकार हम देखते हैं कि 
अस्य देशों की माँग या पूर्ति का भी देश में वस्तुओं के मूल्य पर प्रभाव पड़ता है| 

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि उपज-विनिमय-विपरि में मूल्यों को प्रभा- 
वित करने वाले एक या एक से श्रधिक घटक हो सकते हैं। झ्तएवं भावी मुल्य का अनुमान 
लगाते समय उपयुक्त सभी घटकों का अध्ययन करना चाहिये । 
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मण्डियों की कार्यविधि 
(फ०-एछाए2 ० १/970865) 

सण्डी का प्रथें-- 

मण्डी एक ऐसे थोक बाजार को कहते हैं जो तगर के निश्चित व्यापा रिक स्थान में 
होती है तथा जहाँ पर प्रतिदित व्यापार किया जाता है । इनमें कच्चे माल का क्रय-विक्रय भारी 
मात्रा में किया जाता है। प्रत्येक मण्डी में उसके आस-पास के स्थानों पर उत्पन्न होने वाली 
वस्तुयें बिकने के लिये आया करती हैं । यहाँ पर दलाल, कमीशन-एजेण्ट, पल्‍लेदार व अन्य 
व्यक्ति काफी संख्या में उपस्थित रहते हैं। मण्डियों को दो भागों में विभाजित किया जा 
सकता है--(भ्र) केन्द्रित ((४॥74॥560), (ब) विकेन्द्रित (06-2७7078/520) । एक केन्द्रित 
मण्डी में आढ़तियों की दूकानें नगर के विशेष भाग में स्थित रहती हैं, जैसे--मेरठ व मुजफ्फर- 
नगर की भण्डियाँ। इसके विपरीत मण्डी के आढ़तियों की दूकानें गोदामों के रूप में विभिन्न 
स्थानों पर स्थापित रहती हैं । 

मण्डियों के ऊपर नगरपालिकाओं (]शप्ागरंअं०8॥065), जिला बोर्ड (05070 80705) 
व स्थानीय व्यापारियों का अधिकार रहता है। आसाम, बंगाल व बिहार में ्रधिक्तर मण्डियाँ 
स्थानीय व्यापारियों के हाथ में हैं । 

हापुड़ मण्डी का विधान श्रथवा कार्यविधि 
(जाईशपा[णा 806 ए०7ंटए३ ० स्का ४॥07) 

हापुड़ की मण्डी गेहूँ के व्यापार के लिये प्रसिद्ध है। यह स्थान उत्तर प्रदेश के मेरठ 
जिले में स्थित है। इस क्षेत्र के आस-पास भी काफी मात्रा में गेहूँ उत्पन्न होता है शऔौर इसलिये 
यह मण्डी बहुत विकसित हो गई है, क्योंकि अधिकतर गेहूँ का क्रय-विक्रय प्राय: इस मण्डी के 
द्वारा होता है । 
हापड़ मण्डी का विधान-- 

हापुड़ मण्डी का प्रबन्ध एक वाणिज्य मण्डल (ल्॥ूएणा एफ्रद्मा०७/ ० ९एाव००७) 
द्वारा किया जाता है । इस मण्डल के सदस्य प्राय: मण्डी के सभी व्यापारी होते हैं और उनकी 
एक चुनी हुई संस्था मण्डी का प्रबन्ध करती है। यह मण्डल साधारण व्यापार के परिचालन के 
साथ -साथ परिकल्पित सौदों पर भी नियन्त्रण रखता है। जब कोई परिकल्पक सट्टा करता है तो 
दोनों पक्ष क्रेता व विक्रेता वाणिज्य मण्डल के कार्यालय में जाकर निश्चित धन-राशि जमा करते 
हैं, जो इस सम्बन्ध में निर्धारित किये हुये पूर्व नियमों के श्रधीन होती है । इसका उद्देश्य यह है 
कि परिकल्पक अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करे तथा व्यापार का सन्तुलन नष्ट न हो | इस 
प्रकार धन-राशि' जमा कर देने से' तथा सौदों को करते के पश्चात्‌ इन परिकलपकों के सौदे के 
प्रसंविदे पक्के हो जाते हैं और मण्डल का कार्यालय इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि बाजार 
में जो कोई भी सौदे हुये हैं उनको पूर्ण रूप से पुरा किया जाय । सौदे के होने पर उसका मण्डल 
के कार्यालय में रजिस्ट्रेशन हो जाता है भर क्रेता और विक्रेता उस सोदे के लिये बाध्य हो जाते 
हैं। मण्डी के व्यापारियों के बीच किसी प्रकार का मतभेद हो जाने पर उसका फैसला मण्डल के 
ह्वारा किया जाता है। मण्डल के संचालन के लिये सदस्यों को एक निश्चित शुल्क देना पड़ता है। 
हापूड़ मण्डी की कार्य विधि-- 

( भ्र ) खत्ती फा विक्रम--वाणिज्य मण्डल के तियमानुपार यहाँ प्रत्येक खत्ती के भर 
जाने पर उसका पंजीयन (२०४४४४४४४07) कराना पड़ता है। / जीयन कराते समय खत्ती भरने 
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वाले का पता, उसका वजन, उसकी स्थिति व ऋरमसंख्या आदि सब बतानी पड़ती हैं। इन 
खत्तियों को प्राय: बेंक के पास बन्धक के रूप में रख दिया जाता है। इन खत्तियों के परीक्षण 
के पश्चात्‌ विक्रय प्रपत्र पर वाणिज्य मण्डल की मुहर लग जाती है। इप्तसे यह पता चल जाता 
है कि उसमें लिखा हुआ विवरण ठीक है। विक्रय होने पर उस प्रपत्र को क्रेता को दे दिया जाता 
है तथा उसमें मूल्य भी लिख देते हैं। इससे उसका स्वामित्त्व क्रेत को मिल जाता है। एक ही' 
खत्ती का कई बार क्रय-विक्रय किया जा सकता है | इस क़य-विक्रय के बीच में विक्रय-प्रपत्र कई 
व्यक्तियों के पास पहुँचता है, किन्तु खत्ती पहले विक्रेता के पास ही रहती है। खत्ती को केवल 
प्रन्तिम क्रेता को ही दिया जाता है। खत्ती देते $समय यदि उप्तका श्रताज वाणिज्य मण्डल के 
प्रमाप से खराव या अच्छा होता है तो उस पर कटौती (0500ण०7॥70 या अधिमुल्य (?/७रंपण) 
दिया जाता है । 

( ब ) मण्डी सें व्यापारियों के प्रकार ('ए७65 ० 7:७46७५ ॥ 'शैक्रात)--हापुड़ 
मण्डी में मुख्यतया दो प्रकार के व्यापारी होते हैं :--(0) कच्चा श्राढतिया व (॥) पक्का श्राढ़- 
तिया । कच्चे आदुतिये पक्के आढ़तियों के एजेण्ट के रूप में कार्य करते हैं। इनका सम्बन्ध सीधे 
उत्पादक, किसानों तथा गाँवों के साहकार और व्यापारियों से रहता है। कच्चे श्राढ्वतिये फसल 
के पूर्व इन किसानों तथा व्यापारियों को आाथिक सहायता देकर इनकी फसल को पहले से ही' 
खरीद लेते हैं और फसल तैयार होने पर सारा माल अपने अधीन कर लेते हैं। किसान भ्रथवा 
गाँव के व्यापारी अनाज को लेकर मन्डियों में जाते हैं। मण्डी का ढद्भ॒ कुछ इस प्रकार का होता 
है कि इनको इन लोगों की शरण लेना श्रावश्यक हो जाता है । ऐसी दशा में कच्चे श्राढ़ृतियों की 
स्थिति दलाल जैसी हो जाती है, वे पक्के आढ़तियों में किसानों का प्रतिनिधित्त्व श्रौर किसानों 
के बीच में पक्के आ्राढ़तियों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं । 

बहुधा कच्चे आढ़तिये अपने आदमियों को दिन निकलते ही हापुड़ मण्डी से दूर तथा 
निकट की चुड़ी चौकियों पर भेज देते हैं। वहाँ पर उनको श्रताज की गाड़ियों को लिए ग्रामीण 
मिलते हैं। उनकी चुगी झ्रादि चुका देने पर वे उन अ्रनाज की गाड़ियों को अपने स्वामियों की' 
दुकानों पर ले जाते हैं, जहाँ पर उतको केवल माल की कच्ची पतिियाँ दे दी जाती हैं। चुगी के 
रूप में दिया गया धन अ्रनाज के विक्रय से प्राप्त धन में से काठ लिया जाता है । 

जब कच्चे आढ़तियों के पास अनाज पहुँच जाता है तो वे पक्‍के श्राढ़तियों के साथ 
सम्पर्क स्थापित करके उसके विक्रय का प्रयत्न करते हैं। उस मूल्य को जिस पर कि पक्‍का 
आ्राढ़तिया अनाज को खरीदने को तैयार है, किसान को बतला दिया जाता है । किसान की अनु- 
मति प्राप्त हो जाने पर माल का क्रय-विक्रय हो जाता है। इस प्रकार माल की सुपुर्दंगी व मुल्य 
का भुगतान भी तुरन्त हो जाता है। 

ईस्ट इण्डिया कॉटन एसोसियेशन 
(888४ ॥08 (णाॉणजा 358008070॥) 

ईस्ट इण्डिया कॉटन एसोसियेशन (8. ।. 0. .) बम्बई में सारे भारत के कपास 
बाजार का नियन्त्रण करता है । इसकी स्थापना सब्‌ १६१७ में भारत कपास समिति के सुराव 
पर गवनेर के द्वारा की गई थी। इससे पूर्व कपास का व्यापार ७ संस्थाओं द्वारा किया जाता 

' था और कपास में भारी प्रतिस्पर्धा होती थी । 
उद्दे श्य (00९८५७)-- 
(१) मण्डी के लिए मवंत् निश्चित करना तथा उसमें प्रवेश करने के लिए उसके 
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सदस्यों की व्यवस्था करना श्रौर उसमें होने वाले व्यापार पर नियन्त्रण करना। (२) सौदों के 
लिए क्रेता व विक्रेताओं को फार्म तथा आदेश पुस्तकें देता, सौरों का निश्चय और रजिस्ट्रेशन 
करना। (३) भगड़े की दशा में पंच-निर्णय की व्यवस्था करता । (४) भावों का सन्तुलनत करना। 
(५) कपास को श्र णीबद्ध करना । (६) मण्डी की गतिविधियों की सूचना व्यापारियों को देता व 
प्रकाशित करना । (७) व्यापार की जोखिमों पर नियन्त्रण करता और बीमे की व्यवस्था करवा । 
(८) कपास के व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिये बम्बई तया कराये के उत्पादक क्षेत्रों में पूर्ण 
नियन्त्रण करना। (६) शोधनगहों की स्थापना करना। (१०) सट॒ठे पर विय जग रबता तथा 
व्यापार के नियम बनाना । 
संक्षिप्त वर्णन (६ फ्रांश एछ965९८+ए७हणा)--- 

संवरी कॉटन डिपो में इस संस्था का एक विशाल भवन है, जिसमें १२१ क्रंताओं तथा 
८४ विक्रेताओं के कमरे हैं और एक बड़े हॉल में करीब ४०० सदस्यों के लिये स्थान है। इस 
संस्था की शोर से तियमित दर से बॉम्बे कॉटन मेन्युप्रल प्रकाशित किया जाता है, जिसकी कपास 
सम्बन्धी सूचनायें अधिकारपुर्ण तथा विश्वसनीय समझी जाती हैं । 


ईस्ट इण्डिया कॉटन एसोसियेशन यद्यपि भारत में प्रधिकांश कपास वाजार पर निय- 
नत्रण रखता है, किन्तु यथार्थ रूप में उम्रका नियसत्रण यथेष्ट नहीं रह सका और ने वह प्रश्रिय 
परिकल्पनाओ्रों को रोक कर सृल्यों में स्थिरता लाने में ही पर्याप्त सकते हुओ्ला । उपकी इस दुरव्वे- 
लता के कारण कपास के उत्पादकों और व्यापारियों को अधिक लाभ नहीं पहुँचा । फस्न् के दिलों 
में कपास के मूल्य श्रावश्यकता से' अधिक गिर जाते हैं, क्योंकि विदेशों में भावी परिक्राल्पनिक्र 
सौदे कर लिए जाते हैं, जिससे उत्पादकों को अपनी कयाप पिरे हुए मूल्य पर बेवती पड़ती है। 
बड़े-बड़े व्यापारी सारे बाजार को हथियाकर मित्रों को ऊँचे भावों पर ऋयास बे वते हैं, जिसते कपड़ों 
के मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है श्लौर साधारणतः उपभोक्ताम्नों को भी हानि पहुँचती है । एसोसि- 
येशन की बैठक में परिकल्पकों (896०एॉ४६०7४) का बहुमत होने के कारण परिकुल्पता को रोकने 
हेतु उचित नियम नहीं बन पाते हैं । 


प्रतएव सुधार के लिए यह श्रावश्यक है कि केन्द्रीय मण्डन के विधान में अश्रावश्यक 
परिवर्तेन हो, वाकि व्यापार में भाग लेने वाले प्रत्येक सदस्य को उचित प्रतिनिधित्त्व प्राप्त हो 
तथा परिकल्पना की रोकथाम के लिए उचित नियमों का निर्माण हो | इसके अतिरिक्त सरकार 
को व्यापारियों की रक्षा हेतु उचित कदम उठाने चाहिए । 

भारत में उपज-विनिमय-विपणियों-का नियमन 

(२९८४78007 धातव (णाप्र० ० 00000व407ए 5५४०7४7४268 ॥ ॥70॥9) 

भारत में उपज-विनिमय-विपणियों के नियमन का काये सब्‌ १६४० से प्रारम्भ होता 
है। भारतीय संविधान (१९५०) के भ्रन्तगंत स्कन्घ एवं उपज विप्रणियों के नियमन का दायित्त्व 
केन्द्रीय सरकार को सौंप दिया गया, श्रतएव केन्द्रीय सरकार ने फरवरी १९४० में भावी विप- 
णियाँ (नियमन) बिल [फप्रपाल शक्षाट॥ (२०४०७7००) छ॥ तैयार किये तथा इसे राज्य 
सरकारों, चेम्बर ऑफ कॉमर्स, रिजवं बेंक तया अन्य सम्बन्वित हितों के पास सुकाव भेज हेतु दिया। 
सुझावों की प्राप्ति पर प्रस्तुत बिल को सुझावों सहित एक विशेषज्ञ समिति को, जिप्के अ्रध्यक्ष 
ए० डी० श्रॉफ (8. 70. 8770) थे, सौप दिया । इस समिति ने प्रस्तुत बिल में अनेक परिवर्तन 
किये। बाद में दिसम्बर १६९५० को यह बिल “वायदे के सौदे नियमन बिल” (छ07ज्00 (00॥- 
07408 रे०87!/४7/० छ॥॥) के रूप में संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया । संसद ने इस बिल को 
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२६ टिसम्बर, १६९५२ को पास किया और इस प्रकार यह अधिनियम के रूप में २४ अ्रगस्त, 
१६४३ में कार्यशील हुआ । बाद में इस अ्रधिनियम में सितम्बर १६९५७ तथा दिसम्बर १६९६० में 
कई संशोधन किये गये । 

झ्धिनियम के उ् श्य-- 

(अर) यह अधिनियम वस्तुओं के वैकल्पिक सौदों (090079) पर प्रतिबन्ध लगाता 
है । (ब) सामान्यतः यह अधिनियम सुरक्षात्मक तथा भावी सोदों पर ही लागू होता है। किन्तु 
हस्तान्तरणीय विशिष्ट सुपुर्दगी अ्रनुबन्धों को भी अधिनियम के श्रन्त्गेत ले लिया गया है। इस 
प्रकार यह भ्रहस्तान्तरणीय निश्चित सुपुद्दंगी के झ्नुबन्धों पर रोक लगाता है । (स) यह श्रथि- 
नियम केन्द्रीय सरकार को अनुसूचित वस्तुओं तथा क्षेत्रों में अग्रिम अनुबन्धों के नियमत का अधि- 
कार प्रदान करता है। ह 
अधिनियम का क्षे त्र-- 

प्रस्तुत अधिनियम ऐसे सभी तैयारी, वायदे तथा भावी शभ्रनुबन्धों (550, ० 0 
& 7एएा6 (0०0॥730७) पर लागू होता है, जो कि हस्तान्तरणीय प्रकृति के हों । भ्रहस्तान्तरणीय 
तत्काल श्रनुबन्धों पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है । 
अधिनियम की प्रमुख व्यवस्थायें-- 

उपज-विनिमय-विपणि नियमन अ्रधिनियम की प्रमुख व्यवस्थायें निम्नलिखित हैं :--- 

( १ ) उपज विनिमयों को सान्यता--प्रस्तुत श्रधितियम रकन्ध-विनिमयों की भाँति 
उपज-विनिमयों को भी मान्यता प्रदान करने का काये करता है। इसके लिये, इस अधिनियम के 
ग्रन्तगंत श्रग्मिम विषिणि आयोग (ए0प्र्म0 '(क्ल८० (0०एरपमं$अंणा) की स्थापना की व्यवस्था 
की गई है। इस शअ्रग्नमिम विपणि-आयोग की सिफारिश पर ही केन्द्रीय सरकार किसी उपज विनि- 
भय को मान्यता प्रदान करती है। अधिनियम के अनुसार केवल मान्यता प्राप्त उपज विनिमयों 
पर ही वायदे के सौदे (707ज़क्षात 7४788070॥8) किये जा सकते हैं । 

(२ ) केलद्रीय सरकार का प्रशासन समिति में हस्तक्षेप--केन्द्रीय सरकार को उपज 
विनिमय की प्रशासन समिति में अधिक से अधिक चार सदस्यों को मनोनीत (२०७७४) करने 
का अधिकार है । इसके अतिरिक्त वह उपज विनिमय को उसकी प्रशासन समिति में अ्रधिक से 
अधिक तीन बाहरी प्रतिनिधियों को नियुक्त करने का श्रादेश भी दे सकती है । 

( ३ ) केस्लीय सरकार का नियन्त्रण--केन्द्रीय सरकार श्रग्रमिम विपणि आझायोग के 
साध्यम से किसी भी मान्यता प्राप्त उपज विनिमयों के नियमों तथा उपनियमों में परिवर्तत कर 
सकती है, मान्यता वापस ले सकती है, प्रतिबन्ध न्नगा सकती है, कार्यों के करने से रोक सकती 
है तथा उसकी प्रशासन समिति को भद्भ कर सकती है। 

(४ ) वेकल्पिक व्यवहारों पर रोक--प्रस्तुत भ्रधिनियम “वैकल्पिक”, “डब्बा सौदों” 
“कर्वे ट्रेंडिंग” तथा अन्य सभी अवांछनीय व्यवहारों पर पूर्ण रूप से रोक लगाता है। 

( ५ ) उपज विनिसयों को क्रियाप्रों पर नियन्त्रण--प्रस्तुत श्रधिनियम उपज विनि- 
मयों की क्रियाओं पर निम्न रूप में नियन्त्रण स्थापित करता है :--() श्रमान्यता प्राप्त उपज 
विनिमयों को कार्य करने की अनुमति नहीं है। (7) नाप-तोल तथा दलाली की प्रमापित दरें 
लागू कर दी गई हैं । (४) माल की सुपुर्देगी व भुगतान के सम्बन्ध में नियम वना दिये गये हैं 
तथा इसमें किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव न हो । (५) नीलामी अ्रथवा वास्तविक व्यव- 
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हारों द्वारा किय गये विक्रयों की चाहे जब जाँच की जा सकती है। (४) आपसी विवादों का 
निपटारा पंच-निणंय के द्वारा होने की व्यवस्था की गईं है। (एं) भावषों में झत्यधिक उतार- 
चढावों को रोकने की व्यवस्था की गई है | (शा) माजिन के रूप में भारी धनराशि जमा कराते 
की व्यवस्था है, ताकि मट्ट की प्रवृत्ति को रोका जा सके । (शांत) अधि/नेयम की व्यवस्थाओं का 
उल्लंघन करने पर जनेक प्रकार के दण्डों की व्यवस्था की गई है। (४) समाशोधनद गृह की 
व्यवस्था की गई है। (5) वस्तुओं की श्रेरियों को निश्चित करने का अधिकार प्राप्त है। (४) 
बाजार के भावों को निश्चित करने का भी अधिकार प्राप्त है । 
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९. 


उपज विपणि पर व्यवहार की जाने वाली वस्तुप्रों में उच्चावचन लाने वाले विभिन्न 
कारणों की विवेचना कीजिये । (आगरा, १६७३) 
[संकेत---इस प्रश्न के उत्तर में वस्तुप्रों के मूल्यों को प्रभावित करने वाले कारणों को 
दीजिये ।] 
उपज विपणि से आप क्‍या समभते हैं ? इसके कायये तया उपयोगिता को समफक्राइये । 
(इन्दौर, १६६६; पंजाब, १६६८; आगरा, १६४२, ४३, ५६; बनारस, १६५३) 
[संकेत---उपज विपणि से आशय तथा परिभाषा; कार्य तथा लाभ] 
उपज विनिमय क्‍या है ? उत्पादकों एवं उपभोक्ताञ्नरों को इसकी उपयोगिता की विवेचना 
कीजिए । (विक्रम, १६७०) 
सज़ठित उपज-विपणियों की श्राथिक उपयोगिता का वर्णव कीजिये | सरकार ने उनकी 
क्रियाओं को नियमित करना क्‍यों आवश्यक समझा है ? 

(आगर।, १६७०; रांची, १६७०) 
उपज-विपणियाँ क्‍या हैं ? वस्तुभ्रों में वायदा व्यापार करने की क्या श्राथिक उपयोगिता 
है । (दिल्ली, बी० कॉम ०, १६७०) 
सद्भुठित उपज विपरियों (2700006 &:०७४४7265) की प्राथिक उपयोगिता की विवेचना 
कीजिये । इनकी गतिविधियों को वितियमित करने के लिए सरकार ने कौन से कदम 


उठाये हैं ? (जीवाजी, १६७०) 
वस्तु अथवा उपज-विपणि पर क्रय-विक्रय की जाने वाली वस्तुगओ्ों के श्रावश्यक गुणों का 
वर्णन कीजिये । (दिल्ली, १६६७) 
भारत में स्थित किसी भी उपज-विपणि के विधान तथा कार्य-विधि का संक्षेप में वर्णन 
कीजिये । (इन्दौर, १९६७ एवं १९७०; जीवाजी, १९६६५, ६८; 

राजस्थान, १६६०; झागरा, १६५६) 
स्कन्ध विपणि तथा उपज विपणि में अन्तर बताइये । (मेरठ, १६७१) 
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१०. 
११. 


१२. 


सुरक्षात्मक सौदे को संक्षेप में समकाइये । (आगरा, १६७१; दिल्‍ली, बी० कॉम ०, १९७१) 
एक सड्भटित उपज विपणि द्वारा अपित की जाने वाली सेवाओं को बताइये । 

(पंजाब, १६७१) 
निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये :--- 


(+ ) मृल्यान्तर के सौदे ($70987826 0०4॥785) (पंजाब, १६७२) 
( ) तेजड़ियों की कटान (छेणी 7/वुण्म॑तदवां०ा) (पंजाब, १६७०) 
(॥) मन्दड़ियों की पटान (8९87 (१०ए९८एं॥९) (पंजाब, १६७२) 


(7ए ) विकल्प व्यवहार (भआागरा, १६७१) 


श्० 


राजकीय अथवा लोक उपक्रम 


(एशफ्रांट फ्राराशए्‌एं5९९५) 





ग्रारस्भिक-- राजकीय उपक्रम से श्राशय (१४०७४४४९ ० 886 टश४-ए58) 

प्रसिद्ध अथंशास्त्री प्रो० केनन के शब्दों में, “जिस प्रकार हम उपयुक्त शब्दों में लाल 
या नीले रंग की परिभाषा नहीं कर सकते; ठीक उसी प्रकार राजकीय उपक्रम का अर्थ नपे-ठुले 
शब्दों में देना सम्भव नहीं है ।” इसका प्रमुख कारण है राजकीय उपक्रम शब्द की 0) नवीनता 
एवं (0॥) व्यापकता । () नवीनता से आशय यह है कि यद्यपि राजकीय उपक्रम के उदाहरण 
प्राचीन काल से ही देखने को मिलते हैं किन्तु इस शब्द का अधिक प्रचलन, त्ोोकप्रियता एवं 
महत्त्व बीसवीं शताब्दी में ही बढ़ा । श्रतः ऐसे समय में जबकि किसी शब्द का विकास हो रहा हो, 
उसे नपे-तुले शब्दों द्वारा सीमाबद्ध करना सर्वथा अनुपयुक्त होगा। (४) राजकीय उपक्रम की 
व्यापकता से आशय है राजकीय उपक्रम का क्षेत्र दिनों-दिन विस्तृत एवं व्यापक होना । इसके 
अन्तगगंत आज राज्य द्वारा संचालित तथा नियन्त्रित केवल औद्योगिक एवं व्यावश्तायिक क्रियायें 
ही नहीं श्रातीं, श्रपितु सरकार की वे भी क्रियायें जिनका उद्देश्य मुख्यतः श्राथिक ही नहीं होता, 
जेसे-- रक्षात्मक उद्योग, श्राती हैं । 
राजकीय उपक्रमों की परिभाषायें (0०ए्रंपणा5 ण॑ 8/808 #/शफ्र5०)-- 

(१ “]“राजकीय उपक्रम व्यवसाय का ऐसा स्वरूप है जो सरकार के द्वारा नियन्त्रित 
एवं संचालित होता है और सरकार या तो स्वयं उसकी एकमात्र स्वामी होती है श्रथवा इसके 
अधिकांश अंश सरकार के हाथ में होते हैं ।२ 

(२ ) डॉ० टी० आार० शर्मा के भ्रनुसार, “राजकीय अथवा सावंजनिक उपक्रम एक 
ऐसी संस्था है जिस पर या तो राज्य का स्वाभित्त्व हो अथवा जिसको प्रबन्ध व्यवस्था राजकीय 
यन्त्र द्वारा संचालित की जाती हो अ्रथवा ये दोनों ही राज्य के अ्रधीन हों ।* 

( ३ ) एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटातिया के अनुसार, “लोक उद्योग का आशय प्राय: ऐसी 
सरकारी संस्थाओ्रों से है जो जनता के लिए वस्तुएं एवं सेवायें उसी रूप में प्रदान करती हैं जिस 
रूप में इन लोक उद्योगों के अमाव में निजी उद्योग प्रदान करते हैं, जिनकी वित्तीय आवश्यकताएं 
वस्तुओं एवं सेवा्रों के विक्रय-प्राय से पूर्णतया श्रथवा अधिकांश रूप से पूरी होती हैं ।7” 


7. “हब छाशःएपे5०७- 0 9एडंत058 00068 का प्रातक्रागधाएं ज्रांफि 08 ०णराएएी6६0 
बात 0एथ्ग०त 9ए (6 80०एशफशा 85 ॥8 506 ०एज़ाश ण प्राक्षुण'. शाक्षादाण॑तश, 7 
“>-रि०ए, (ध०त्रणमापाए दू एशागिट्न्चएणाॉए : >फ्रांड2585 (22द्रप्रंडदा/07: 
2 प्यूपा6 600 एफ 0 छ्ांशफां56 प्रणाब्ए शा [0 8०फएथययधड]दा: 0फ्शआंफ थात 
बलए6 ०एथब्वांणा णी 48072०65 था282०0 ॥॥ 875ए जड़ 06 एप ज्ञात 20005 
80 इथ'ए०68 ज़ांजा ब्रॉथिागबारणपर गांशा। 08 8एएए॥०१ 0ए फ>ए० ढा7(870758 
079०/बा005, (6 576 88 एगंएक8, क्रा8 ग870680 ज़ञ097 07 [726ए 9ए 7९०एश2.9क्‍$ 
(07 896 ० 80008 धाएं उटापां065.7' 
>>थाटएटेकुब्र०्पांब फ्रतशिायंट॥, ४०. 48, 9. 738 


व्या० स०, २२ रे 
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उपयुक्त परिभाषा--राजकीय उपक्रम की एक उपयुक्त एवं व्यायक्न परिभाषा निस्‍्त 
शब्दों में दी जा सकती है, “राजकीय उपक्रम एक ऐसी संस्था है जिस पर या तो राज्य का 
स्वामित्व हो अथवा जिम्तकी प्रबन्ध व्यवस्था राजकीय तनन्‍्त्र (१(३०॥४॥४०८०) द्वारा संचालित की 
जाती हो अथवा दोनों ही, श्रर्थात्‌ स्थामित्त्व एवं प्रबन्ध राज्य के अधीन हो | राजकीय उपक्रम 
की यह परिभाषा श्रपेक्षाकृत श्रधिक उपयुक्त, व्यापक एवं लचीली प्रतीत होती है । 


राजकीय उपक्रम के उद्देश्य 
((000]8४०४$ ० $6366 57(67756) 


राज्य द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में राजकीय उपक्रमों की स्थापना का उद्देश्य राजनैतिक, 
झ्राथिक, नैतिक एवं सामाजिक हो सकता है ! राजज्ञीय उपक्रप्ों की स्थापता क्‍यों होती है ? 
इस विषय पर इकाफे (९. 0.. &. 9. 8. 7. ८. 86000 ० 00जायरांडग्00 070 8.88 ७70 
&47 848) के अधीन माच, १६९५४ में रंगून में हुए एक सेमिनार! ($0778/7) में विचार किया 
गया था । इसमें राजकीय उपक्रमों की स्थापना हेतु निम्न प्रमुख उद्देश्य बताये गये थे :--- 

( १) भ्राधारभुत सेवायें प्रदध करना--राजकीय उपक्रमों की स्थापना का प्रमुख 
उद्देश्य जन-साधारण के लाभ के लिए आधारभूत सेवायें प्रदान करना है, जैसे--जल-यूर्ति, 
विद्य त-व्यवस्था, यातायात व्यवस्था आ्रादि । 


( २ ) राज्य की श्राय बढ़ाना--राजकीय उपक्रमों की स्थापना का एक उद्देश्य राज्य 
की आय में वृद्धि करना भी है। इस उद्देश्य की पूति के लिए राज्य द्वारा अत्यधिक श्राय देने 
वाले उपक्रमों पर नियन्त्रण स्थापित कर लिया जाता है ।*इसके पीछे तक यह है कि यदि ऐसे 
उद्योगों को निजी उपक्रम के लिए छोड़ दिया जाय तो समाज की झाय मुद्री भर व्यक्तियों के 
हाथों में केन्द्रित हो जायगी जो मनमाने ढड्भ से जन-साधारण का शोषण करने में समर्थ होंगे । 
भारत में अभी हाल में ही १४ बड़े व्यापारिक बेंकों का राष्ट्रीयकरण, सामान्य बीमा का राष्ट्रीय- 
करण, जीवन-बीमा का राष्ट्रीयकरण, राज्य व्यापार निग्रम आ्रादि इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं। 
यही नहीं, भारत में अफीम, तम्बाकू, शराब, नमक आ्रादि उद्योगों पर भी सरकार का 
नियन्त्रण है। 

( रे ) व्यक्तिगत नियन्त्रण के स्थान पर सरकारी नियन्त्रण की स्थापना फरना--क भी - 
कभी व्यक्तिगत नियन्त्रण जन-साधारण की श्रावश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ रहता है 
अथवा जन-हित की उपेक्षा करने लगता है। ऐसी स्थिति में सरकार व्यक्तिगत नियन्त्रण के स्थान 
पर सरकारी नियन्त्रण की स्थापना करती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आगरा का 
निजी क्षेत्र का बिजलीघर जनता की बिजली सम्बन्धी भ्रावश्यकताओं की पूरति करने में न केवल 
असमर्थ ही रहता है श्रपितु बिजली की माँग भ्रधिक होने के कारण बिजली की दरों में भी वृद्धि 
कर देता है। जनता की माँग पर उत्तर-प्रदेश की सरहार के द्वारा बार-बार आग्रह किये जाने पर 
भी स्थिति में कोई सुधार होता दिखाई नहीं देता है, तो ऐसो स्थिति में उक्त व्यक्तिगत नियन्त्रण 
के स्थान पर सरकारी नियन्त्रण स्थापित करना ही श्रेष्ठ रहेगा । 


( ४ ) एकाधिकार की हष्टि से--सरकार एकाधिकार स्थापित करने की दृष्टि से भी 
राजकीय उपक्रमों की स्थापना करती है, जैसे--भारत में डाक-तार विभाग, रेलवे विभाग झादि। 
( ५ ) धन का पुनवितरण करने फीो हृष्ठि से--यह कहा जाता है कि जिन देशों में 


4 रिह्ुणा ० प6 $5ल्यांगवः 09 (0इक्रांडश07 200. 80फरांगंडाबत00.. 0 ?प0॥0 
डिप्राह्फ7568 7 08 0फरशयंबो धांगव ह०ंत 23६ रिक्ा2000 | शै६700, 954, 
977. 28-29. 


१७२ | 


नियन्त्रण नहीं था । घीरे-घीरे पूजीवाद के प्रादुर्भाव ने सरकार की हस्तक्षेप नीति को असत्य 
सिद्ध कर दिया । 

भारत में सरकारी उद्योगों का प्रचलन मुख्य रूप में स्वतन्त्रता के उपरान्त हुआ । 
काँग्रेस की आर्थिक समिति ने सब्‌ १६४८ में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की | समिति ने देश के 
झौद्योगीकरण पर बल दिया तथा सुाव दिया कि लोकोपयोगी सेवाश्ं, सुरक्षा उद्योगों तथा 
एकाधिकारी उद्योगों को सरकार श्रपने श्रधिकार में ले ले । समिति ने श्रपनी रिपोर्द में यह भी' 
सुझाव दिया कि इन लोक उद्योगों को चलाने के लिए लोक निगम की स्थापना की जाय तथा 
केवल इनकी नीतियों पर सरकार श्रपना अधि कार रखे । 

अप्रैल सन्‌ १६४८ में घोषित औद्योगिक तीति ने भारत में झ्द्योगिक क्षेत्र में राज- 
कीय उपक्रमों की स्थापना की प्रेरणा दी। इस तीति के अनुसार सरकार ने युद्ध-सामग्री का 
उत्पादन, अणुशक्ति, रेलों श्रादि पर अपना एकाधिकार स्थापित किया । कई नदी-घाटी योजनायें, 
सडक योजनाय, टेलीफोन, सिन्दरी का खाद का कारखाना श्रादि उद्योग प्रारम्भ किये गये । 

अप्रैल, १६९५६ में सरकार ने नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा की । इसमें सावें- 
जनिक क्षेत्र के विस्तार पर और अभ्रधिक बल दिया गया। इस नई श्रौद्योगिक नीति के प्रस्ताव में 
कहा गया कि “सरकार स्वयं ही नये उद्योगों के स्थापित करने तथा यातायात की सुविधाओं का 
प्रसार करने का उत्तरहायित्त्व अपने कन्यों पर ग्रहण करेगी, ताकि आर्थिक विषमतायें दूर हो सकें 
तथा आश्िक शक्ति का संचय कुछ ही हाथों में न हो ।”? 

इस नवीन औद्योगिक नीति के परिणामस्वरूप पंचवर्षीय योजना काल में सरकारी 
उद्योगों का तेजी से विकास हुआ । सरकारी उद्योगों में विनियोग की मात्रा में भी तेजी से वृद्धि 
हुई । प्रथम योजना के प्रारम्भ में सरकारी उपक्रमों की संख्या केवल ५ थी, जिनमें २९ करोड़ 
रु० की राशि विनियोजित थी । पंचवर्षीय नियोजनकाल में द्ुतगति से सरकारी उपक्रमों की 
स्थापना की गई है, जिसका अवलोकन निम्न तालिका से स्पष्ट होता है :--- 


निधषोजनकाल में राजकीय उपक्रमों की प्रगति का अवलोकन 


् पढे कि के ् डि नि 
० 6 ७ के 
नियीजन काल की श्रवधि 9 टि लाल हि? पु? कर हट रत 5 
हैं ।* हि # ७ ८७ एम: “रद क. 
र्ट्म प बय नि लि ४ ४24 
् डे. | टिंडहि धिणाओ, 
(१) प्रथम योजना के प्रारम्भ में 
(१६५०-५१) ५ २६ 73.७.? 73.4.8 ]९.४.* 
(२) द्वितीय योजना के प्रारम्भ में 
(१६५५-५६) २१५ ४१ ]५.७.१ 73.2.2 ]५.४.४ 
(३) तृतीय योजना के प्रारम्भ में 
(१६६०-६१) ४८. 8५३ 7२.७. २६७ ]५.८.१ 
(४) तृतीय योजना के अच्त में 
(१६६५-६६) ७४ २४१५ 7९.8.2 ४७१ ]९.४.! 
(५) १९६६-६७ के वर्ष में ७७ रेघ४रू. २० शर२१श -“ ४५ 
(६) १६६७-६८ के वर्ष में ८रे रेश३३े ४७. भ५४ ९.७. 
(७) चतुर्थ योजना के प्रारम्भ में 
(१६६८-६६) ८५ देह०२ ६६ श€८ ]२.४.! 
(८) १६६६-७० के वर्ष में ६१ ४३०१ ब्प्र्‌ ६१३ “न प्प७ 
(६) १९७०-७१ के वर्षे में ९७ डेंह्यर शै६ै ६६० बा कल 
(१०) १९७२-७३ के वर्ष में १०३ 7.७.३ 7२.०७.१ (ए.०.० ५.०५.१ 


4 आर्थिक जगत, २१ मई, १६७३ 
4 पगशपा6६ 70 ॥ए७४।३४०!६, 
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राजकोय उपक्रमों का मुल्यांकन--लाभ-दोष 
(रबदीप््चा0त0 ० 886 खा४शा[07888---4.0 ए88263 870 72580997(9 9285) 


राजकीय उपक्रमों के लाभ (80एश्मा(2९४ ० 546 फशाशशिफा5ड९४)--- 

एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न जो जन-साधारण एवं इस विषय का अध्ययन करने वाले प्रत्येक 
छात्र के मस्तिष्क में आ सकता है वह यह है कि आज विश्व के देशों में राजकीय उपक्रमों की 
स्थापना एवं विकास इस द्वतगति से क्‍यों किया जा रहा है ? इस प्रश्न के प्रत्युत्तर में यह कहा 
जा सकता है कि इसका मुख्य कारण राजकीय उपक्रमों से होने वाले अ्रनेकानेक लाभ हैं, जिनमें 
से प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं :--- 

( १ ) पूजीवादी व्यवस्था के दोषों से मुक्ति मिलता--निजी उपक्रमों की स्थापना 
एवं विकास होने से पुजीवादी व्यवस्था को प्रोत्साहन मिलता है तथा राजकीय उपक्रमों की 
स्थापना एवं विकास होने से पृजीवादी व्यवस्था का उन्मूलन होता जाता है। यह प्‌ जीवादी 
व्यवस्था अपने निजी हित के उद्देश्य से तरह-तरह से जन-माधारण का शोपण करती है । 
श्री बर्ता्ड शा (87870 8039) के शब्दों में, “पूंजीवाद में प्रात्मा नहीं होती, पू जीपतियों 
की अभिलापा लाभ! तथा उनका ईश्वर “स्वर्ण है।” प्‌जीवाद के दोथों के निवारणार्थ ही 
श्राज विभिन्न देशों में राजकीय उपक्रमों की स्थापना पर बल दिया जा रहा है । 

(२) आधारभूत उद्योगों की स्थापना एवं विकास--जनद्वित को ध्यान में रखने हुए 
सरकार द्वारा आधारभूत उद्योगों की स्थापना एवं विकास किया जाता है, जैसे--जत की पूर्ति, 
बिजली की पति, यातायात उद्योग थ्रादि । 

( ३ ) श्रधिक जोखिम तथा प्‌ जी वाले उद्योगों की स्थापना--यह देखा गया है कि 
अ्रधिक जोखिम वाले उद्योगों तथा अत्यधिक पूंजी के विनियोजन वाले उद्योगों में निजी क्षेत्र 
हाथ डालने का साहस मुश्किल से ही कर पाता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्र-हित को ध्यान में रखते 
हुए सरकार द्वारा उद्योगों की स्थापना एवं विकास किया जाता है, जैसे---पानी के जहाज बनाने 
का उद्योग, वायुयान उद्योग, रेलवे उद्योग आ्रादि । 

(४ ) प्राकृतिक साधनों का समुचित विदोहन होना--निजी क्षेत्र की तुलना में सर- 
कारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना करके देश के प्राकृतिक साधनों का देश के हित को ध्यान में 
रखते हुए भली प्रकार से विदोहन किया जा सकता है । 

( ५ ) एकाधिकार फी मनोवृत्ति पर नियन्त्रण--राजकीय क्षेत्र में उद्योगों की 
स्थापना से एकाधिकार की मनोवत्ति पर प्रमावी नियन्त्रण स्थापित करके जन-साधारण को 
शुद्ध, सस्ती एवं समुचित मात्रा में वस्तुयें उपलब्ध की जा सकती हैं । 

( ६ ) नियोजन की सफलता--पतरकारी उद्योग किसो देश के नियोजन की सफलता 
में महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। वास्तव में ये तो देश के नियोजन के एक भद्ध होते हैं, 
जो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। उदाहरण के लिए, रूस एवं चीन जैसे साम्य- 
वादी देशों में नियोजन के क्षेत्र में श्राश्चयंजनक सफलता सरकारी उद्योगों के सहयोग के कारण 
ही प्राप्त हो सकी है । 

(७ ) साँग व पूति में सनन्‍्तुलन--राजकीय उद्योगों की स्थापना से माँग व पूर्ति में 
निरन्तर सन्तुलन बना रहता है, क्योंकि उनमें उत्पादन उतना ही होता है जितनी कि झावश्यकृता 
है, भ्र्थात्‌ू न कम और न अधिक | 

( ४ ) अकुशल इकाइयों का उन्मुलन--कभी-कभी राजकीय उपक्रमों की स्थापना 
देश में विद्यमान भ्रकुशल इकाइयों का प्रबन्ध एवं स्वामित्व अपने अधिकार में लेने के लिए कौ 
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जाती है । इसके कारण वे शीघ्र ही कुशल इकाइयों में परिणत हो जाती हैं और इस प्रकार 
सरकार देश के औद्योगिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान देती है । 

( ६ ) स्वस्थ श्रौद्योगिक वातावरण की स्थापनता--कभी-कभी देश में निजी उपक्रमों 
के मध्य ग्रस्वस्थ प्रतिस्पर्धा के होने से सारा श्रौद्योगिक वातावरण ही दृषित हो जाता है। 
अतएवं इसको समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा राजकीय उपक्रमों की स्थापना की जाती है। 

(१०) विदेशी सहयोग एवं तकनीक के आ्रायात को प्रोत्साहन--विदेशी लोग एवं 
विदेशी सरकारें किसी श्रन्य देश में निजी क्षेत्र की तुलना में सरकारी क्षेत्र में प्‌ जी के विनि- 
योजन एवं तकनीकी ज्ञान प्रदान करने को प्राथमिकता देते हैं। अतएव ऐसी दशा में सरकार के 
द्वारा राजकीय उपक्रमों की स्थापता करना आवश्यक प्रतीत होता है। उदाहरण के लिए, हमारे 
देश में विदेशी सहयोग से सावंजनिक क्षेत्र में तीन विशाल इस्पात कारखानों (रूरकेला, भिलाई 
नथा दुर्गापुर) की स्थापना की गई है। 

(११) समाजवादी समाज की स्थापता--निस्सन्देह सरकार द्वारा राजकीय क्षेत्र में 
उद्योगों को स्थापना एवं विकास किया जाना समाजवादी समाज की स्थापना की दिशा में एक 
महत्त्वपूर्ण कदम है। इसके कारण धन के समान वितरण को प्रोत्साहन मिलता है। वास्तव में 
यदि देखा जाय तो राजकीय उपक्रम एक ऐसी पद्धति है जिसे किसी देश की सरकार कुछ सामा- 
जिक व आध्िक उद्देश्यो की एति के लिये सरलतापूर्वक काम में ला सकती है। भारत सरकार 
द्वारा देश में अधिकाधिक राजकीय उपक्रमों की स्थापना एवं विक्रास पर बल दिया जाना समाज- 
वादी समाज की स्थापना की दिशा में एक सक्तिय कदम ही है । 

(१२) जन-सेवा की भावता--राजकीय उपक्रम जन-सेवा की भावना से कार्य करते 
हैं, वर्योंकि इनका प्रमुख उद्देश्य जन-सेवा करना होता है । लाभ को ये गौरा स्थान देते हैं । 

(१३) भ्रधिक स्थायित्त्व का होना--निजी क्षेत्र के उद्योगों की तुलना में सरकारी 
क्षेत्र में स्थापित उद्योगों का स्थायित्त्व श्रधिक होता है, क्योंकि इन्हें सरकार के विशाल साधनों 
के अन्तर्गत पनपने एवं विकसित होने का स्वर्ण अवसर मिलता है। जनता का भी निजी क्षेत्र 
के उद्योगों में अधिक विश्वास रहता है । 

(१४) अन्य लाभ--0) राजकोय उपक्रमों का बड़ा आकार होने एवं विस्तृत साधन 
होने के कारण विशेषज्ञों की सेवाश्रों का लाभ उठाना श्रपेक्षाकृत अधिक सुलभ रहता है । () 
सामरिक महत्त्व के उद्योगों की स्थापना करना सरकारी क्षेत्र में लाभदायक रहता है, क्योकि 
ऐसा करने से सुरक्षा सम्बन्धी उद्योगों पर आवश्यक नियन्त्रण स्थापित किया जा सकता है। 
(४) सरकारी उद्योगों की स्थापना से रोजगार के साधनों का विकास होता है और इस प्रकार 
बेकारी जैसे भयकर दानव से मुक्ति मिलती है। (४) राजकीय उपक्रमों की स्थापना से निर्यात 
को प्रोत्साहन मिलता है। उदाहरण के लिए, श्राज सरकारी क्षेत्र में स्थापित तीनों इस्पात के 
कारखानों में निर्मित इस्पात का पर्याप्त मात्रा में निर्यात किया जाता है। आ्रादेश की प्राप्ति एवं 
पूर्ति करने में सरकारी तच्चर का निःशुल्क सहयोग मिलता है। साथ ही माल की किस्म पर भी 
नियन्त्रण रहता है। (४) राजकीय उपक्रमों के द्वारा किसी भी प्रकार के राजव्यापी सद्भुट का 
सरलता से सामना किया जा सकता है । 
सरकारो उपक्रमों के दोष (0580ए4॥॥926४ ० 50४6० एशरा(शए5०९६)--- 

सरकारी उपक्रमों के उपयुक्त लाभो से प्रभावित होकर कहीं मन में यह धारणा न 
बना लेनी चाहिये कि ये दोप-रहित हैं । अपितु वास्तविकता तो यह है कि इनमें अ्रनेक दोषों का 
समावेश है, ज्नमे से प्रमुख दोष $्रलिखित हैं । 
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( १ ) लालफीताशाही का बोलबाला--राजक्रीय उपक्रम प्रणाली का तब से प्रमुख 
दोष यह है कि इसमें व्यक्तिगत हित्त का अभाव होने के कारण सर्वत्र नालफोताशाही का बोल- 
बाला रहता है। जो कार्य चन्द घण्टों में हो सकता है वह सप्ताहों एवं महीतों तक किसी ने 
किसी रूप में उलभन में ही पड़ा रहता है। यह किसी भी उपक्रम की प्रगति में बाधक सिद्ध 
होती है । 

( २ ) हानियों की उपेक्षा---राजकीय उपक्रमों का दूसरा महत्वपूर्ण दोप यह है कि 
इनमें हानियों की स्पष्टतया उपेक्षा की जाती है। जब उन्हें रोफ़रे के लिये कोई कदम नहीं 
उठाये जाते हैं तो वे कम होने की बजाय निरन्तर बढ़ती ही जाती हैं भ्राज स्थिति यह है कि 
हमारे देश में लाभ में चलता हुआ उपक्रम भी सरकारी क्षेत्र में जाकर एक या दो साल के पश्चात्‌ 
हानि में चलना शुरू हो जाता है । 

( ३ ) श्रकुशल प्रबन्ध-व्यवस्था---राजकीय उपक्रमों के प्रबन्ध के क्षेत्र में सवंत्र अकुश- 
लता व्याप्त रहती है। इसका कारण यह है कि इनमें व्यक्ति को प्रथम तथा कार्य को द्वितीय 
()४80 48६ ६0 ९४०7८ ४६०००१) स्थान दिया जाता है, जबकि सैद्धान्तिक रूप में कार्य को प्रथम 
तथा व्यक्ति को द्वितीय स्थान दिया जाना चाहिये । प्रशासनिक अधिकारियों में व्यावसायिक 
ऊँशलता एवं अनुभव का भी भ्रमाव रहता है। इसके कारण उनके प्रबन्ध का सारा ढाँचा ही 
बिगड़ जाता है । 

( ४ ) राज्य पर अधिक भार--स्रकार का मुख्य कार्य देश का कुशल प्रशासन चलाना 
है । किन्तु जब सरकार उद्योगों के प्रबन्ध में फंप जाती है तो इससे देश की प्रशासन व्यवस्था 
पर विपरीत प्रभाव पड़ता है । 

( ५ ) भ्राथिर स्वतन्त्रता का हनत--देश के समस्त उद्योगों पर राज्य का नियन्त्रण 
स्थापित हो जाने से देश में प्राथिक स्वतन्त्रता का हनन होने लगता है तथा उपभोक्ताश्रों की 
सार्वभौमिकता समाप्त हो जाती है, क्योंकि राज्य जो माल उत्पादित करेगा उसी का उपभोग उन्हें 
करना होगा । 

( ६ ) करदाताओं पर भार--परकारी उपक्रमों में लालफीताशाही एवं अनुभवहीन 
कर्मचारियों की नियुक्ति तथा निजी हित का अ्रभाव होने के कारण जब वे घाटे में चलने लगते 
हैं तो सरकार उक्त घाटे की पूति सरकारी खजाने से करती है। इसके शिकार होते हैं बेचारे 
भोले-माले करदाता, जिन पर कि इस घाटे का भार पड़ता है । 

( ७ ) प्रगति का श्रवरुद्ध होता--सरकारी उपक्षमों में श्रावश्यक प्रतिस्पर्दा का भ्रभाव 
होने के कारण उनकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। फलतः भावी विकास की सारी योजनाएँ 
भ्रायः फाइलों तक ही सीमित रहती हैं । ह 

( ८ ) सत्ताधारी राजनीतिज्ञों का हस्तक्षेप --यह देखा गया है कि राजकीय उपक्रमों 
की व्यवस्था में सत्ताधारी राजनीतिज्ञ भ्रपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए मनमाने ढंग से हस्तक्षेप करने 
लगते हैं, जिसके परिणामस्वरूप आये दिन लाखों रुपयों के घुटाले होते हैं, जैसे भारत में मूदड़ा 
काण्ड, भाकरा काण्ड, सिराजुद्दीन काण्ड श्रादि । 

( ६ ) श्रम-प्रबत्ध के संघर्यों का दृषित प्रभाव--निजी क्षेत्र में श्रम-प्रबन्ध के मध्य 
संघर्ष होने पर सरकार हस्तक्षेप करके सनन्‍्तोषजनक ढंग से उसका निपदारा कराने में सहयोग 
प्रदान करती है। किन्तु यदि सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में श्रम-प्रबन्ध के मध्य संघर्ष होता है तो 
सरकार निष्क्रिय हो जाती है। इसका दुषित प्रभाव न केवल सम्बन्धित उद्योग पर ही पड़ता 
है, अपितु भ्रन्य उद्योग भी इससे प्रभावित होते हैं । 

(१०) भ्रन्य दोष--() सरकारी उद्योगों के बारे में यह कहा जाता है कि वे अपनी 
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उत्पादन-क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण प्रति इकाई उत्पादन-व्यय घटने 
के स्थान पर बढ़ने लगता है। (8) सरकारी उपक्रमों में निजी उपक्रमों की तुलना में गोपनीयता 
का अभाव रहता है। 60) सरकारी उपक्मों में निजी हित का अभाव रहने के कारण लोग 
अपने उत्तरदायित्त्वों को निभाने की बजाय बचने का प्रयास करते हैं । श्राज उत्तरदायित्त्वहीनता 
सरकारी उपक्रमों की एक महत्त्वपूर्ण समस्या है। (५) सरकारी उपक्रम में जितनी धनराशि का 
विनियोजन होता है उसकी तुलना में होने वाला लाभ बहुत;कम होता;है । (४) राजकीय उद्योगों में 
वस्तुओं और सेवाश्रों के मुल्य ऊचे होते हैं, जिससे समाज को झआाथिक कठिनाइयों को सहन करता 
पड़ता है। इन उद्योगों में उत्पादित वस्तुग्नों के मुल्य को निश्चित करना कठिन होता है। (४) 
भारत की भाँति बहुत से देशों में राजकीय उद्योग विदेशियों की वित्तीय एवं तकनीकी सहायता से 
संचालित होते हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से घातक सिद्ध हो सकते हैं। ' 


राजकोय उपक्रमों के संगठन एवं प्रबन्ध के विभिन्न रूप 
(ग्रशिणा: 00778 ए 08877व707 800 १६082४70॥ 0० 896 ए/शा565) 


किसी भी श्रौद्योगिक अथवा व्यावसायिक उपक्रम की सफलता में उसके संगठन एवं 
प्रबन्ध के प्ररूप का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है | संगठन किसी भी व्यावसायिक अथवा औद्योगिक 
इकाई का एक आवरण है, जिसके अन्तगेत प्रबन्ध काये करता है। जिस प्रकार शरीर को सुरक्षित 
रखने के लिये उपयुक्त आवररण की ग्रावश्यकता होती है उसी प्रकार किसी व्यावसायिक इकाई के 
प्रबन्ध को सुचारु रूप में चलाने के लिये उपयुक्त संगठन की भझ्रावश्यकता होती है । इस संगठन एवं 
प्रबन्ध की, दृष्टि से राजकीय उपक्रमों के निम्नांकित प्ररूप होते हैं :-- 
(॥) राजकीय विभाग द्वारा प्रबन्धित राजकीय उपक्रम श्रथवा विभागीय उपक्षम श्रथवा 


विभागीय संगठन (5(8(० #गाशपएंड6 रिीश्राइ2९0 एए 8 णएफशाएशा ए्राश्षफणंघ€ ०7 
20एशभपिशांतर एातशबरोताएड ० ऐशाब्रनआशाशे फत्या ण॑ 0एथ्यां5श्वनाणा)--- 


श्राशय--राजकीय उपक्रम का वह स्वरूप जिस पर राज्य का पूर्णतया स्वामित्त्व होता 
है तथा राजकीय विभाग द्वारा संचालित होता है, “राजकीय विभाग द्वारा प्रबन्धित राजकीय उप- 
क्रम' कहलाता है। यह राजकीय उपक्रम का सबसे अधिक प्राचीन एवं लोकप्रिय प्ररूप है। 
प्रबन्धकों की नियुक्ति सरकार द्वारा आई० ए० एस० (. 8. 5.) अधिकारियों में से की जाती 
है तथा उनका स्थानान्तरण भी होता रहता है। 

प्रमुख लक्षण (१४४॥॥ (00००८7$४०3)--राजकीय विभागों द्वारा संचालित राज- 
कीय उपक्रमों के प्रमुख लक्षण निम्न हैं :---(१) इनके लिये धन की व्यवस्था सरकारी वाषिक 
बजट द्वारा होती है । सरकार के द्वारा ही इनके' खातों का अकेक्षण होता है। (२) इन पर सर- 
कार का पूर्ण नियन्त्रण रहता है, प्रतएवं इनके विरुद्ध सरकार की अनुमति के बिना वाद प्रस्तुत 
नहीं किया जा सकता । (३) ऐसे विभागों का सर्वोच्च मन्त्री ((ांड०) होता है तथा उपक्रम 
का प्रशासन सरकारी कमचारियों द्वारा होता है। (४) सभी कमंचारी सरकारी कमंचारी होते 
हैं, अतएव इनकी नियुक्ति आदि सरकारी नियमों के श्राधार पर ही होती है। ( ५) उपक्रम के 
भ्रथ॑-प्रवन्धन के लिये समस्त धनराशि ट्रेजरी (प४७४४णा७) से प्राप्त होती है तथा उसकी समस्त 
भाय ट्रं जरी में हो जमा होती है। (६) ऐसे उद्योगों के प्रति बिता सरकार की पूर्व अनुमति के 
वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है । 

लाभ (00५2708865)--( १ ) श्रधिकतम राजकीय नियन्त्रण--इन पर पूर्णतया राज- 
कीय नियन्त्रण रहता है । सरकार इनके माध्यम से किसी भी सामाजिक पग्रथवा राजनंतिक 
उद्देश्य की प्राप्ति कर सकती है। 


( २ ) पूर्ण गीपनीयता --इनमें केवल सरकारी नियन्त्रण होने के कारण पृर्णतया 
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गो पनीयता रहती है | श्रतएवं यह ऐसे उद्योगों के लिये सर्वश्रेष्ठ है जिनमें कि गोपनीयता की' आव- 
श्यकता पड़ती है, जैसे--सुरक्षा उद्योग, एटम शक्ति का निर्माण श्रादि | 

( ३ ) सार्वजनिक हिसाब देयता--इन उद्योगों पर सरकारी नियन्त्रण होने के कारण 
सरकार इनकी हिसाब देयता के लिये उत्तरदायी होती है । इनकी वाधपिक रिपोर्ट प्रति वर्ष संसद 
में प्रस्तुत की जाती है, जिस पर बहस होती है । ह 

(४ ) प्राप्ति व वितरण के लिए सर्वश्र ष्ठ--यह ऐसे कार्यों के लिये सर्वेश्रेष्ठ है, जिनमें 
पहले प्राप्ति तथा बाद में वितरण की आवश्यकता पड़ती है, जैसे भ्रताज। खाद्य-विभाग द्वारा 
पहले किसानों से अनाज एकत्रित किया जाता है तथा बाद में जनता में सरकारी राशन के अनु+ 
सार वितरण होता है। इसके अतिरिक्त ये प्रतिरक्षा सम्बन्धी उद्योगों के लिये भी विशेष रूप में 
उपयुक्त हैं । 

( ४ ) प्रारम्भिक श्रवस्था वाले उद्योगों के लिए सर्वोत्तम--यह प्रणाली उन उद्योगों के 
विकस के लिये भी सर्वश्रेष्ठ है, जो अभी प्रारम्भिक अवस्था में हैं अथवा जिनका अ्र्भी समुचित विकास 
नहीं हो पाया है या जो अ्रभी हानिप्रद अ्रवस्था में ही हैं। इसके अभाव में ऐसे उद्योगों की स्था- 
पता तथा विकास होना बहुत कठिन है। 

( ६ ) राजनंतिक स्थिरता सें विशेष रूप में उपयुक्त--यह प्रणाली उन देशों के लिये 
विशेष रूप में उपयुक्त है जहाँ की सरकार स्थिर होती है तथा राज्य में प्रशासन एवं व्यवस्था 
भच्छी होती है । 

दोष (058078&70828०5)--( १ ) लालफीताशाही का बोलबाला--विभागीय प्रबन्ध 
प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें सभी कार्य सरकारी कर्मचारियों द्वारा होने के कारण 
लालफीताशाही का बोलबाला रहता है। उद्योग चाहे पनपे भ्रथवा घाटे पर चले उन्हें तो अ्रपने 
निश्चित वेतन से ही मतलब रहता है, उद्योग के विकास से नहीं। सभी जानते हैं कि सरकारी 
मशीनरी धीमी गति से चलती है। इससे कभी-कभी उद्योगों को क्षति का सामना करना पड़ता है। 

( २ ) सीमित क्षेत्र--इस प्रणाली द्वारा नियन्त्रित एवं संचालित उपक्रमों का कार्ये- 
क्षेत्र सीमित रहता है। यह प्रणाली जन-हित अ्रथवा सुरक्षा सम्बन्धी उद्योगों के लिये ही अच्छी 
रहती है, अन्य के लिये नहीं । 

(३ ) स्वतन्त्र नीति का अ्रभाव--इन उद्योगों की भ्रपत्ती कोई स्वतन्त्र नीति नहीं 
होती, क्योंकि इसके लिये श्रपने विभागीय नियमों का पालन करना अनिवाये होता है । कभी« 
कभी मिनिस्टर या सरकार के बदल जाने से सारी नीति ही बदल जाती है । 


(४ ) योग्य कर्मचारियों का भ्रभाव--व्यावप्तायिक व औद्योगिक उपक्रम की सफलता 
'थोग्य कर्मचारियों पर निर्भर रहती है। शासकीय प्रशासन तथा व्यावसायिक व औद्योगिक प्रशा- 
सन में मूल भेद होता है । श्राई० ए० एस० (. 2. 85.) भ्रफसर सामान्य प्रशासन में सफल हो 
सकते हैं, किन्तु यह भ्रावश्यक नहीं है कि वे औद्योगिक क्रियाओं के संचालन में भी सफल हों । 
योजना झ्ायोग के शब्दों में---“उद्योगों की सफलता पर विपरीत प्रभाव डालने वाला एक अन्य 
महत्त्वपूर्ण कारण प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों में योग्यता का अभाव है'प्रायः उच्च पदों 
पर ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें व्यावसायिक एवं औद्योगिक ज्ञान बिल्कुल भी नहीं होता ।” 

( ५ ) अधिकारों का केन्द्रीयकरण--विभागीय सद्भुठन के रूप में संचालित राजकीय 
उपक्रमों में अधिकारों के केन्द्रीयकरण का दोष पाया जाता है। शासकीय विभागों में श्रधिकारों 
'का बँटवारा सामान्य शासकीय नियमों के भ्रनुसार होता है। अ्रधिकार व्यवस्था में किसी भी प्रकार 
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का हेर-फेर करने के लिये अनेक मन्त्रालयों की स्वीकृलि लेनी पड़ती है, श्रतः अधिकार विधाजन 
में बड़ी अस्थिरता व लोचहीनता बनी रहती है, जो व्यावसायिक व श्ौद्योगिक उपक्रमों के कुशल' 
संचालन में बाधक रहती है। 


( ६ ) लाभ और लागत के प्रति जागरूकता सें कमी--विभागीय प्रबन्ध का एक दोष 
यह भी है कि इसमें लाभ भ्ौर लागत के प्रति जागरूकता का अभाव रहता है । शासकीय विभाग 
में लागत-लेखा-दक्ष व्यक्तियों का श्रभांव रहता है, जिसका लाभों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। 


( ७ ) श्रनुभवहीनता--विभागीय सद्भठन में अनुभवी व्यक्तियों का सर्वथा श्रभाव 
रहता है । किसी औद्योगिक इकाई में जैसे-तैसे कुछ समय रहकर एक सरकारी कर्मचारी थोड़ा- 
बहुत काम सीखकर तैयार होता है कि शीघ्र ही किसी अन्य स्थान के लिए उसका स्थानान्तरण 
(72गर्शढ) श्रथवा प्रमोशन (7०770४07४) हो जाता है । वहाँ पर जाकर उसे फिर नये सिरे से' 
काम सीखना पड़ता है। इस सम्बन्ध में सरकारी नीति यह है कि एक कम्ंचारी को एक ही' 
स्थान पर अधिक समय के लिये न रहने दिया जाय । सरकार की नीति व्यावसायिक तथा श्रौद्यो- 
गिक इकाइयों की प्रगति में सर्वथा बाधक है । 


( ८ ) हातियों की उपेक्षा--निजी हित का झ्रभाव रहते के कारण विभागीय उपक्रमों 
में हानियों की सर्वथा उपेक्षा की जाती है। उन्हें रोकने के लिये कोई विशेष प्रयत्न नहीं किये 
जाते । परिणामस्वरूप हानियाँ कम होने की बजाय निरन्तर बढ़ती जाती हैं । 


( £ ) करदाताओों पर भार--विभागीय' उपक्रमों का संचालत व्यावसायिक सिद्धान्तों के 
झ्राधार पर न होकर शासकीय प्रशासन की नीतियों के आधार पर किया जाता है। लालफीता- 
शाही के अनुकूल एवं अनुभवहीत कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनमें निजी हित का अश्रभाव होते 
के परिणामस्वरूप जो कुछ भी हानि होती है उसकी पूर्ति सरकारी खजाने से की जाती है | इस 
भार का वहन बेचारे सामान्य करदाताओं को करना पड़ता है। 


(१०) संसदीय हस्तक्षेप--संविधान के अन्तर्गत संसद सारवभौमिक सत्ता है। अ्रतएव 
सरकारी नीति का संसद द्वारा अ्रनुमोदत होना श्रावश्यक है | संसद की स्त्रीकृति के बिना सरकार 
एक पैसा भी व्यय नहीं कर सकती। शासकीय विभाग द्वारा संचालित राजकीय उपक्रम भी 
संसद के नियन्त्रण में आ जाते हैं। इनकी प्रशासन सम्बन्धी एवं नीति सम्बन्धी छोटी-छोटी बातों 
पर भी संसद में वाद-विवाद किया जाता है। संसद द्वारा आलोचना एवं हस्तक्षेप का भय कार्य 
करने की स्वतन्त्रता का हनन करता है। इससे उनके सद्भठन में दुबंलता श्रा जाती है । 


सुझाव--हमारे देश में इस पद्धति को अनेक महत्त्वपूर्ण उद्योगों में अपनाया गया है । 
उपयुक्त दोषों के होते हुये भी इस पद्धति को समाप्त करना सम्भव नहीं है । भ्रतएवं झ्रावश्यकता 
इत बात की है कि इन दोषों का तुरन्त निवारण किया जाय । ए० डी० गोरवाला समिति ने अपनी 
रिपोर्ट (8. 70. 607म़३३ (/0.77/0०8 रि०००६, 960 ०॥ 06 एछीज॑धा (09575 6 
76 8(46 087/6:97969) में यह सुझाव प्रस्तुत किया है, “विभागीय प्रबन्ध पद्धति को असाधा+ 
रण परिस्थितियों में ही श्रपताया जाता चाहिये, साधारण परिस्थितियों में नहीं । अनेक बातों में 
यह स्वशासन की आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष विपरीत पद्धति है। यह पहलपन एवं लोच को समाप्त 
कर देती है और प्रबन्धकों को नियमों तथा कार्यविधियों के शिकंजे में जकड़ देती है । इससे' 
तात्कालिक समस्याग्रों के उचित हल में बाधा पड़ती है । 

विभागीय प्रबन्ध के उदाहरण--तनिर्माण एवं खान-क्षेत्र में केल्रीय सरकार के बड़े 
उद्योगों, जिनकी अधिकृत पुजी ५० लाख रुपये या इससे श्रधिक है, का प्रबन्ध एवं संगठन विभा« 
गीय पद्धति द्वारा ही होता है। विभिन्न मन्त्रालयों के भ्रधीत उद्योगों की सुच्री निम्न प्रकार है १ 


मन्त्रालय उद्योग स्थापना का वर्ष 
(क) उद्योग मन्त्रालय : 
( १ ) इण्डियन ड्रग एण्ड फार्माक्युटिकल्स लिमिटेड. १९६१ 


(२ ) हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड १९४५६ 
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( ३ ) हैवी इन्जीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड १६५८ 
( ४ ) हिन्दुस्तान एण्टी-बायोटिक्स लिमिटेड १६४५४ 
( ५ ) हिन्दुस्तान केबिल्स लिमिटेड १६५२ 
( ६ ) हिन्दुस्तान मशोन टूल्स लिमिढेड १९५४ 
( ७ ) हिन्दुस्तान इनसेक्टीसाइड्स लिमिढेड १३५३ 
( ८ ) हिन्दुस्तान आगगेनिक केमिकल्स लिप्रिटेड १९६० 
( ६ ) हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी लिमिटेड १९४५८ 
(१०) वाहन फाउण्ड्री लिमिटेड १६५२ 
(११) हिन्दुस्तान केमिकल्स एण्ड फर्टिनाइजर्स लिमिटेड १६५६ 
(१२) वेशनल इन्स्ट्र मेण्ट्स लिमिटेड १६५७ 
(१३) नेशनल न्यूजप्रिट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड १६४७ 
(१४) सिन्द्री फटिलाइजसें एण्ड केमिकल्स लिमिटेड १६५१ 
(१५) प्राग टूल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड १६४३ 
(१६) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यू० कं० लिमिटेड १६६० 
(ख) प्रतिरक्षा मन्त्रालय : 
(१७) भारत इलैक्ट्रोनिक्त लिमिटेड १९५४ 
(१८) प्रोटोटाइप मशीन टूल्स फेक्टरी १६५३ 
(१६) हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड १६४० 
(ग) परसाण झक्ति विभाग : 
(२०) इण्डियन रेयर श्र्थ्स लिमिटेड १६५० 
(घ) वित्त मन्त्रालय : 
(२१) सिल्वर रिफाइनरी, कलकत्ता १६५२ 
(ड) रेलवे मन्त्रालय : 
(२२) चितरंजन लोकोमोटिव बक्से १९४८ 
(२३) इण्टीग्रल कोच फैक्टरी १६५२ 
(च) इस्पात, खान श्रोर भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय : 
(२४) हिन्दुस्तान स्टील लिमिठड १६५३ 
(२५) इण्डियन रिफाइनरी लिमिटेड १६४८ 
(२६) नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड १९५६ 
(२७) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड १९५८ 
(२८) नइवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड १९५६ 
(२६) सिगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड १६२० 
(३०) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कमीशन १९५६ 
(छ) परिवहन सनन्‍्त्रालय : 

» (३१) इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड १९४८ 
(३२) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड १९५२ 
(३३) हिन्दुस्तान ठली प्रिण्ट्से लिमिटेड १६६० 

(ज) निर्माण झ्ावात झौर सम्मारण सनन्‍्त्रालय : 
(३४) हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड १६५३ 


(वा) लोक निगम (९? (एकफुणशीणा)-- 

लोक निगम से आशय--लोक निगम से आशय एक ऐसी संस्था से है जो व्यक्तिगत 
उपक्रमों की भाँति लोचदार होती है तथा झौद्योगिक कार्य भी कुशलतापुर्वेक सम्पादित करती है। 
थद्यपि इसकी नीतियों के ऊपर सरकारी नियन्त्रण होता है। इसकी स्थापना संसद के विशेष 
झधिनियम द्वारा की जाती है तथा इसी अधिनियम में इसके प्रबन्ध एवं संचालन सम्बन्धी बातों 
का भी उल्लेख रहता है। भारत में इन्हें विशेषतः वित्त तथा प्रवर्तन के क्षेत्र में अपनाया गया 
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है । उदाहरण के लिए, भारतीय श्रौद्योगिक वित्त निगम; औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम; 
राज्यों के वित्त निगम; जीवन बीमा निगम; निर्माण, निर्यात, साख एवं प्रत्याभुति निगम; पोठें 
टुस्ट; इण्डियन एयर लाइन्स कॉरपोंरेशन; कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदि। 

कुछ विद्वानों द्वारा दी गई लोक निगम की महत्त्वपूर्ण परिभाषायें निम्नलिखित हैं :--- 

अरेस्ट डेविस के अनुसार, “लोक निगम पृथक अस्तित्व रखने वाली संस्था है, जो' 
दावा कर सकती है तथा जिस पर दावा किया जा सकता है और जोकि अपनी वित्तीय व्यवस्था 
के लिए उत्तरदायी है ।”? 

स्वर्गीय राष्ट्रपति रूजवेल्ट के अनुसार, “लोक निगम व्यवसाय का आदर्श स्वरूप है, 
जिसमें सरकारी नियन्त्रण तथा व्यक्तिगत उपक्रम (जैसे--लोच तथा प्रेरणा) की विशेषतायें हैं।? 

हबंटे मेरिसन के अनुसार, “लोक निग्रम की श्रेष्ठता का कारण यह है कि इसमें 
सावेजनिक हित की हृष्टि से राजकोय स्वामित्त्व, राजकीय उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक प्रबन्ध 
तीनों का मिश्रण होता है ।” 

लोक निगम की विशेषतायें---लोक निगम की प्रमुख विशेषताएं निम्न होती हैं :--- 
(१) राज्य का पूर्ण नियन्त्रण--लोक निग्रम पर राज्य का पूर्णतया नियन्त्रण होता है। (२) 
पृथक बेधानिक श्रस्तित्व--लोक निगम एक पृथक वैधानिक अस्तित्व रखने वाली' संस्था है, जिस 
पर दावा किया जा सकता है तथा यह दूसरों पर भी दावा कर सकती है । यह अनुबन्ध करने 
की क्षमता रखती है तथा अपने नाम में सम्पत्ति का क्रय श्रादि भी कर सकती है। (३) निग- 
मित संस्था--यह निगमित संस्था है, क्योंकि इसका निर्माण संसद के विशेष अधिनियम द्वारा 
होता है । (४) स्वतन्त्र वित्त व्यवस्था--लोक निगम की वित्त व्यवस्था स्वतन्त्र होती हैं। इसके 
झ्राय-व्यय को सरकारी बजट में नहीं दिखाया जाता है। (५) कर्मचारियों की नियुक्ति में स्वत- 
न्त्रता--लोक निगम में जो कर्मचारी होते हैं वे सरकारी कर्मचारी नहीं माने जाते हैं, क्योंकि 
उनके ऊपर “(पंज्ञाी। $७-जं०० (/०००ए० 7रेए०४” लागू नहीं होते । कर्मचारियों की नियुक्ति के 
सम्बन्ध में लोक निगम के अपने नियम होते हैं। (६) बोड द्वारा प्रबन्ध--लोक निगम का प्रबन्ध 
एक सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी की तरह से एक बोडे द्वारा होता है। (७) सेवा का उहे श्य--- 
लोक निगम का प्रमुख उद्देश्य जनता की सेवा करना तथा गोण उद्देश्य लाभ कमाना होता है । 
(८) बजठ एवं अंकेक्षण के नियमों से मुक्त--लोक निगमों पर बजठ एवं अ्रंकेक्षण सम्बन्धी नियम 
लाग॒ नहीं होते हैं। (६) व्यय सम्बन्धी नियमों से मुक्त--लोक निगम सामान्यतः सार्वजनिक व्यय 
सम्बन्धी अनेक नियमों एवं प्रतिबन्धों से मुक्त रहते हैं । 

लोक निगम के रूप--स्वामित्त्व एवं पूजी के आधार पर लोक निगम निम्न प्रकार 
के होते हैं :--(१) ऐसे लोक निगम जिनकी कुछ पूंजी केन्द्रीय अ्रथवा श्रान्तीय सरकार द्वारा 
ऋ्रय कर ली जाती है । जैसे; दामोदार घाटी निगम (00697 प्रत्मा०ए (0फ्रुणभथांगा)। 
(२) मिश्रित निगम अर्थात्‌ वे निगम जिनकी कुल पूजी का अ्रधिकतमु भाग केन्द्रीय तथा राज्य 
सरकारों द्वारा क्रय कर लिया जाता है तथा अधिक से अधिक २०% भाग निश्ची उपक्रमों के 
लिये छोड़ दिया जाता है। जैसे; अखिल भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्तनिगम श्रादि। 


लोक निगम के गुण--(१) संयुक्त लाभ --इनमें व्यक्तिगत प्रबन्ध तथा राजकीय प्रैंबन्ध 
दोनों के ही लाभ प्राप्त हो जाते हैं। दैनिक कार्यों में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है, जिसके 
कारण इनकी कार्यक्षमता में बाधा नहीं पड़ती। इसके साथ ही साथ महत्त्वपूर्ण मामलों पर 
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राजकीय नियन्त्रण भी स्थापित हो जाता है। (२) निगम तथा सरकारी नोति में सामंबस्प--- 
चूंकि ये सरकारी नियन्त्रण में रहते हैं, श्रतएव निगम तथा सरकारी नीति में-सामंजस्य रहता है । 
(३) स्वतन्त्रता--आन्तरिक मामलों में निगम स्वतन्त्र रहता है, जिससे लालफीताशाही का दोप 
उत्पन्न नहीं हो पाता । (४) लोच--लोक निगम की क्रियाप्रों में अधिक लोच त्तथा भ्रोद्योगिक 
निर्णय की स्वतन्त्रता रहती है। (५) विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्त--लोक निगम के प्रबन्ध 
तथा संचालन में उद्योगपत्तियों, श्रमिकों तथा उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया 
जा सकता है । अतएवं इससे सवको लाभ पहुँचता है। (६) अधिक स्थिरता--इसमें सीधे राज- 
कीय प्रबन्ध की शअ्रपेक्षा अधिक स्थिरता रहती है। राज्य-सत्ता के परिवर्तन के साथ इनकी नीति 
तथा संचालन में परिवर्तत नहीं होता। (७) जन-सेवा की भाववा--लोक निगम जन-सेवा की 
भावना से कार्य करते हैं । इनका प्रमुख उद्देश्य जन-सेवा का होता है। (५) विशेषज्ञों फी सेवाश्रों 
का लास--इनका भ्राकार बड़ा होने के कारण विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता 
है। (६) सरकारी पदाधिकारियों के हस्तक्षेप से मुक्त--लोक निगम की व्यवस्था में सरकारी 
पदाधिकारियों को हस्तक्षेप करते का अधिकार नहीं होता है । 

दोष--( १) हानि का अधिकांश भाग वहन फरना--कभी-कभी निगमों में ऐसी स्थिति 
उत्पन्न हो जाती है कि सरकार का हाथ संचालन तथा प्रबन्ध में तगण्य रहता है, परन्तु सम्भा- 
वित हानि के अधिकांश भाग का सरकार को ही भुगतान करना पड़ता है। ऐसी स्थिति उस 
समय उत्पन्न होती है जबकि भ्रधिकांश पूंजी तो सरकारी होती है, किन्तु प्रबन्ध समितियों में 
दूसरे वर्गों का बाहलय रहता है । (२) निजी हित तथा कुशलता का झ्रलाव--निमम की संचालक 
सभा में वे लोग होते हैं जिनका निगम के संचालन में कोई वित्तीय स्वार्थ नहीं रहता । अतएव 
चाहे निगम को हानि हो अथवा लाभ उन्हें इसकी कोई चिस्ता नहीं रहती । परिणामस्वरूप, 
कार्यक्षमता का श्रभाव रहता है। (३) एकाधथिकार के दोब--निगम एकाधिकार प्राप्त करने का 
प्रयत्न करते हैं, जिसके कारण इनमें एकाधिकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। (४) प्रबन्ध सें 
निजी क्षेत्र के व्यक्तियों के होने से क्षति--निगमों में प्रबन्धक के लिये. सरकार अधिकतर व्यक्ति 
व्यावसायिक तथा श्रौद्योगिक वर्ग में से लेती है। ये श्रौद्योगिक तथा व्यावसायिक व्यक्ति किसी 
न किसी व्यवसाय अ्रथवा उद्योग से सम्बन्धित होते हैं और प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भ्रपने 
व्यवसाय अथवा उद्योग को लाभ पहुँचाने का प्रयत्त करते हैं । सरकारी पैसे पर अपने व्यवसाय 
का कार्य करना अथवा अधिक सूल्य पर अपने साथ से निगम के लिये माल खरीदना बथवा 
निगम का तैयार माल कम सूल्य पर अपने सार्थों को दिलवाना इनका मुख्य कार्य होता है । इस 
प्रकार निगम के हितों को भारी क्षति पहुँचती है। (५) लालफीताशाही--अन्य सरकारी उद्योगों 
की तरह इनमें भी. लालफीताशाही का बोलबाला रहता है । (६) संविधान परिवर्तेन में कठि- 
नाई--कुशलता की दृष्टि से यदि इसके सज्भूठत में परिवर्तत करना आ्रावश्यक हो जाय तो यह 
परिवर्तेन संविधान [जिसके द्वारा इसकी स्थापना हुई है] में परिवर्तत करने पर ही किया जा 
सकता है । संविधान में परिवतेन करना कठित होता है ॥ (७) अंकेक्षण सम्बन्धी कठिताइयाँ--- 
ये मिगम अंकेक्षण सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करते हैं। एप७ा० 30०007४ (०एफरा।68 
तथा ?&7॥काथा६ 7500%66 कमेटी इस सम्बन्ध में कुछ भी करने में प्रसमर्थ है । 

कुछ महत्त्वपूर्ण सुकाव-- (अ) छागला कमीशन के सुकाव--[ १) सरकार को निगम 
के नित्य-प्रति के 8०33.) फेक कक, करत कप करना चाहिये। [२] निगम के अधिकारियों को 
स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष रूप से निगम तथा जनता के हित में कार्य करना चाहिये । [३] मन्‍्त्री 
महोदय को निगम के कार्यों में हस्तक्षेप करते समय संसद के सदस्यों की राय लेनो चाहिये 
तथा हस्तक्षेप की रिपोर्ट संसद के समक्ष अस्तुत करनी चाहिये। (ब) श्री डेविस (छछाल्डा 
ए8एं5 (. ?.) के सुझाव--[४] इस पर सरकार का उचित नियन्त्रण नहीं होना चाहिये, ताकि 
संचालन-कार्य राज्य की नीति के अनुसार हो सके । [५| जन-विश्वास तथा रुचि पैदा करने के 
लिये स्थानीय हितों को ध्यान में रखना चाहिये। [६] एक सलाहकार समिति होनी चाहिये, 
जिसमें श्रम, पुजी, उपभोक्ता तथा व्यापार वर्ग के प्रतिनिधि हों । [७] विभिन्न नियमों के कार्यों 
में सहयोग स्थापित करने के लिये केन्द्रीय श्नौद्योगिक सहयोग मण्डल (एवं [ातप्रशंएँंई (0- 
०कात्रांप8 80870) की स्थापना होनी चाहिये । [5] व्यावसायिक तथा औद्योगिक कार्येकुशल 
व्यक्तियों की कमी को दूर करने के लिये यूनियत पब्लिक सविस कमीशन (एछ. ९. $. ०.) की 
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तरह इण्डस्ट्रियल पब्लिक संविस कमीशन (. ?. 8. 0.) की स्थापना होनी चाहिये । उसका 
कार्य श्रौद्योगिक प्रबन्ध के लिये उचित व्यक्तियों का चुनाव करके उनके लिये औद्योगिक शिक्षा 
का प्रबन्ध करता होना चाहिये । 
(॥गा ) कम्पनियों के रूप में स्थापित राजकीय संस्थायें (8/॥6० ए्शाशएए5९5 शक्या॥2९१ 
जार6 8 एणाएशाए)--- 

झाशय--राजकीय उपक्नमों के प्रबन्ध का तृतीय रूप संयुक्त पूंजी वाली कम्पनियाँ 
हैं। सरकारी स्वामित्त्व में होने के कारण इन्हें 'सरकारी कम्पनी” कहते हैं। भारतीय कम्पनी 
अधिनियम (धारा ६१७) के अनुसार सरकारी कम्पनी का आशय एक ऐसी कम्पनी से है जिसकी 
चुकता अंश पूजी (?880-09 $0876 (५४०) का कसम से कम ५१% भाग केन्द्रीय सरकार 
अथवा राज्य सरकार या सरकारों अथवा अ्शतः केन्द्रीय श्रोर अ्रंशतः एक या अधिक राज्य 
सरकारों के पास हो । सरकारी कम्पनी के अन्तगंत वह कम्पनी भी सम्मिलित कर ली जाती है 
जो सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी ($पअंठं॥ए (१००७एथाएं) हो। इस प्रकार सरकार 
उपक्रम में एक अंशधारी बन जाती है और सम्बन्धित मन्त्रालय या केबिनेट ((४७४7७) या राज्य 
के प्रमुख द्वारा अशधारी के श्रधिकारों का प्रयोग करती है । 


उदाहरण--[ १] हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट कम्पती, [२] हिन्दुस्तान केबिल लिमिटेड, 
[३] हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, [४] हिन्दुस्तान स्टील्स लिमिटेड, [५ | हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर 
एण्ड केमीकल्स लि०, [६] हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी लि०, [७] नाहन फाउण्ड्री लि०, [८] हिन्दु- 
स्तान फोटो फिल्मस्‌ मैन्यू० क० लि०, [६] भारतीय टेलीफोन उद्योग लि०, [१०] नेशनल न्यूज- 
प्रिण्ट एण्ड पेपर मिल्स लि० । 

लाभ (507४7782०5)--सरकार उन्हीं उपक्रमों को कम्पनी के रूप में संगठित करती 
है जिनमें संगठन के अन्य स्वरूपों की अपेक्षा कुछ विशेष लाभ प्राप्त होते हैं । संक्षेप में, ये लाभ 
निम्न हैं :--(१) विशेष श्रधितियम की झ्रावश्यकता लहीं--लोक निगम की भांति सरकारी 
कम्पनियों की स्थापना के लिये विशेष अधिनियम की आवश्यकता नहीं होती है। (२) भ्रधिक 
उत्साह एवं निपुणता--अन्य सरकारी संस्थाओं के मुकाबले में इनमें श्रधिकारीमण अधिक उत्साह 
एवं निपुणता से कार्य करते हैं। (३) लाभाजन का विस्तृत क्षेत्रन--व्यावसाथिक सिद्धान्तों पर 
अवलम्बित होने के कारण इनमें लाभाजंन करने का क्षेत्र विस्तृत होता है। (४) स्वस्थ प्रतिस्पर्धा 
तथा तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा--निज्ी क्षेत्र की कम्पनियों की भॉति सरकारी क्षेत्र की 
कम्पनियों पर भी भारतीय कम्पती अ्रधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं । अतएब दोनों में स्वस्थ 
प्रतिस्पर्धा होने का सुअ्रवसर मिलता है तथा एक-दूसरे की कार्य-विधियों की तुबना करके इनकी 
श्रापसी निपुणाता की भी परीक्षा की जा सकती है। (५) पर्याप्त स्वतन्त्रता तथा लोच--ऐसी 
कम्पनियों को प्रशासन तथा वित्त के सम्बन्ध में पर्याप्त स्वतन्त्रता तथा लोच ध्राप्त रहती है। 
(६) व्यावसायिक आधार पर चलाये जाने वाले उद्योगों के लिए सर्वोत्तम--जिन उपक्रमों की 
संगठन व्यवस्था एवं कार्य-प्रणाली का निर्धारण व्यावसायिक आधार पर किया जाना हो उनके 
लिये सरकारी कम्पनी रूपी यह व्यवस्था सर्वोत्तम है । 

हानियाँ (058072709805)--उपयु क्त लाभों के होते हुये भी सरकारी कम्पनी संग- 
ठन प्रणाली के दोषों से मुक्त नहीं है। श्री जे० बी० एस० रामशास्त्री के शब्दों में, “राजकीय 
उपक्रम का कम्पती प्रारूप सबसे भ्रधिक निकृष्ट है । यह एक मिथ्या धारणा है तथा विभागीय 
प्रार्प से मी बुरा है।” श्री डब्ल्यु० ए० शब्सन (फ़. ४. 7९005४07) के अनुसार, “लगभग सभी 
श्रर्थों में संयुक्त पूंजी कम्पनी लोक नियम से तुलनात्मक हृष्टि से निम्तनकोटि की है “*"““इसकी 
गतिविधियाँ तथा नीतियाँ कभी-कभी गोपनीयता के आ्रावरण में चलाई जाती हैं तथा जनता की 
जानने योग्य बातें छिपाई जाती हैं" इस संगठन प्रणाली के प्रमुख दोष निम्न हैं :--- 
(१) प्रबन्ध में शिथिलता--विभागीय सचिवों एवं. डिप्टी सचिवों को एक्सऑॉफिसियों (&- 
०7#0०) संचालक बना दिया जाता है। वे पहले से ही कार्य -मार से दबे रहने के कारण कम्पनी 
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के प्रबन्ध कार्य पर समुचित समय व ध्यान नहीं दे पाते । (२) संचालक मण्डल सें श्रसहयोग--- 
इस में सरकारी व गैर सरकारी संचालकों में खींचातानी व मतमुटाव की सदैव आ्राशंका बनी 
रह ती है। अतएव दोनों में असहयोग रहने के कारण कम्पनी के हितों पर इसका बुरा प्रभाव 
पड़ ता है। (३) गोपनीयता--सार्वजनिक निगम की भाँति सरकारी कम्पनी खुले आम कार्य नहीं 
कर ती । व्यावसायिक सिद्धान्तों के श्राधार पर सरकारी कम्पनी गुप्त सौदे व निजी ढ़ से कर्म- 
' चारियों का चुनाव करती है। इससे जनता में इनके प्रति सन्देह उत्पन्न हो जाता है (४) संविधान 
के प्रति कपद--सरकारी उपक्रम की संयुक्त प्‌ जी वाली कम्पनी के रूप में स्थापना करना संविधान 
के प्रति कपट है, क्योंकि सरकारी खजाने के पैसे से घोषित कम्पनियाँ संसद के नियन्त्रण से बाहर 
चली जाती हैं | 

उपयोगिता का क्षेत्र---सरकारी कम्पनी संगठन निम्त दश्शाप्रों में विशेष उपवों्गी 
है :---(१) जब विशेष अधिनियम पास करने के लिये सरकार के पास पर्याप्त समय न हो | 
(२) जब उद्योग स्वयं ही विशेष महत्त्व का न हो । (३) जबकि उद्योय का आकार अ्रपेक्षाकृत 
छोटा हो । (४) जब सरकार का विचार निजी पूंजी एवं व्यक्तिगत पहल को झामन्त्रित करना 
हो, जब उद्योग का राष्ट्रीयकरण राष्ट्र के हित में किसी विश्वेष कारण से किया गया हो, 
जैसे--उद्योग में भ्रष्टाचार बढ़ने पर, उत्पादन-क्षमता कम होने की दशा में, किसी संकटकालीत 
स्थिति में आदि । 


(7९ए ) बोडे द्वारा प्रबन्धित राजक्रोष संत्यायें (5्ला० फ्राशफुरंड०्ड शैक्ाभ2०१ फ़ 
9808705)--- 

श्राशय---जब राजकीय उपक्तप्तों का प्रबन्ध किसी बोर्ड द्वारा होता है तो वह बोर्ड या 
समिति द्वारा प्रबन्धित राजकीय संस्था' कहलाती है। इत समितियों या बोर्डों की स्थापना का 
उद्देश्य लोच एवं शीघ्र निर्णय के गुण उत्पन्न करना है, जोकि एक व्यावसायिक एवं श्रौद्योगिक 
उपक्रम की सफलता के लिये परम झ्रावश्यक है। इन बोर्डों या समितियों में राज्य सरकार के 
विभागीय तथा केन्द्रीय मन्त्रालयों के प्रतिनिधि रखे जाते हैं। संगठन के इस स्वरूप का प्रयोग 
गत कुछ वर्षों से ही किया गया है । 

उदाहरण--(१) भाकरा कन्ट्रोल बोर्ड, (२) चम्बल कण्ट्रोल बोर्ड, (३) हीराकुड 
कण्ट्रोल बोर्ड, (४) रिहन्द डेम कण्ट्रोल बोर्ड, (५) नागाजु न सागर कण्ट्रोल बोर्ड, (६) कोसी 
कण्ट्रोल बोर्ड, (७) ऑल इण्डिया हैण्डलुम बोर्ड, (८) बॉल इण्डिया हैण्डीक्राफ्ट बोर्ड, (६) सेण्ट्रल 
सिल्क बोर्ड, (१०) कोयला कण्ट्रोल बोर्ड, (११) इण्डिया रेलवे बोर्ड, (१२) टी बोर्ड आदि । 
(४ ) सिश्चित स्वामित्व वाले निगम (शांडथ्त 0क्ाथगांफ्‌ 007ए०बाणा$)--- 

ग्राशय---मिश्रवित स्वामित्त्व वाले निगम से' आशय उन संस्थाग्रों से हैं जिनमें सरकार 
विनियोग श्रांशिक रूप में करती है तथा प्रबन्ध एवं व्यवस्था का कार्य पूर्ण श्रथवा आंशिक रूप 
में निजी क्षेत्र पर छोड़ देती है । मिश्रित स्वामित्व वाले निगमों को निजी उपक्रम द्वारा आरम्भ 
किये गये उद्योगों में सावेजनिक हितों को झ्रथवा सरकार द्वारा स्थापित उद्योगों में निजी उपक्रम 
को प्रतिनिधित्त्व प्रदान करने का एक महत्त्वपूर्ण साधन माना जाता है । 

विशेषतायें--मिश्रित स्वामित्त्व वाले निगर्मों की प्रमुख विशेषतायें निम्न हैं :--(१) 
इन निममों में पूंजी का विनियोजन सरकार तथा निजी क्षेत्र दोनों के द्वारा होता है। (२) सर« 
कार एवं निजी क्षेत्र दोनों मिलकर संचालकों का चुनाव करते हैं। (३) इनकी स्थापना विशेष 
अधिनियम द्वारा भ्रथवा कभी-कभी सामान्य सन्नियमों द्वारा भी होती है। (४) इन्हें साधारण 
लोक निगमों की श्रपेक्षा श्रधिक छूटें प्राप्त होती हैं। (५) वेघानिक रूप से इनका पृथक श्रस्तित्त्व 
होता है । श्रतएव वे अपने नाम से दूसरों पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं तथा सम्पत्ति श्रादि का 
भी क्रय कर सकते हैं। (६) ये अपने कोष का निर्माण सरकार एवं जनता को भ्रंश बेचकर 
अथवा सरकार या जनता से उधार लेकर करते हैं । 

उदाहरण--भारत में कई मिश्रित स्वामित्व वाले निगम विद्यमान हैं। उद्ा- 
हरणार्थ :--() हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड, (!) हिन्दुस्तान केबिल्स लिमिटेड, (7) 
हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, (५) नहाव फाउण्डरी लिमिटेड, (५) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिक 
हेड, एवं (शॉं) सिंदरी फर्टिलाइजर एण्ड कमीकल्स लिमिटेड आदि । 
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लाभ--ऐसे संगठनों के प्रमुख लाभ निम्न हैं :--(१) इनमें कुशल कार्ये-संचालन 
रहता है। (२) निजी उद्योगों एवं सरकारी उद्योगों दोनों के लाभ इन्हें प्राप्त होते हैं। (३) 
इनका अंकेक्षण प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के समान ही होता है। (४) इनके सामने वित्तीय कठि- 
नाई नहीं श्राती । (५) इनका प्रबन्ध व्यावसायिक झाघार पर होता है, अतएवं लालफीताशाही 
से लगभग मुक्त रहते हैं । 

उपयुक्तता का क्षेत्र--यह विश्वास किया जाता है कि मिश्रित स्वामित्त्व वाले निगमों 
के माध्यम से सरकार नये उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित कर सकती है तथा एक सह-स्वामी 
के रूप में उद्योगों के कार्य-संचालन के सम्बन्ध में क्‍प्रावश्यक जानकारी प्राप्त करके सहायता प्रदान 
कर सकती है । यह अपने संचालकों के माध्यम से निगम की नीतियों को भी प्रभावित कर 
सकती है | 
( श्र ) जन प्रन्यास (ए70॥0 पपएए४)-- 

ज न-प्रन्यास भी राजकीय उपक्रमों के प्रबन्ध का एक रूप है। भारत सरकार द्वारा 
इस का प्रयोग बन्दरगाहों के प्रशासन हेतु किया गया है, जैसे--कान्धला पोठ ट्रस्ट, मद्बास पोर्ठे 
ट्रस्ट । इसके अतिरिक्त म्यूनिसिपल क्षेत्रों तथा विकास क्षेत्रों में भी जन-प्रन्यासों की स्थापना की 
गई है, जैसे--म्यूनिसिपल इम्प्रवमेंट ट्रस्ट, डेवलपमेंट ट्रस्ट, इन्वेस्टमेण्ट ट्रस्ट श्रादि । 


पारा एारछार 07४७770घ5 : 
१. राजकीय उपक्रम के क्या उद्देश्य हैं ? क्या भारत में राजकीय उपक्रमों ने अपने उद्देश्यों 


की पूर्ति की है ? (भागलपुर, १६७१) 
२. लोक निगम को परिभाषित कीजिये। उसके विशेष लक्षणों को बताइये तथा उसे सफल 
बनाने के लिए उपयुक्त सुझाव दीजिए । 


(भागलपुर, १६६६९; इन्दोर, पूरक परीक्षा, १६७०) 
३. सरकारी उपक्रम के प्रबन्ध से सम्बन्धित संगठन के विभिन्न प्ररूपों की विवेचना 
की जिये । प्रत्येक के लाभ-दोषों का संक्षेप में विवेचन कीजिये । 
(भागलपुर, १६६८ एवं ७०; रांची, १९६६९) 
४. सार्वजनिक उपक्रम की परिभाषा दीजिये तथा भारत में सावंजनिक उपक्रमों के प्रबन्ध 
हेतु अपनाये गये विभिन्न स्वरूपों की विवेचना कीजिये । 
(इन्दौर, १६६६; आर० वी०, १९७१) 
५. राजकीय उपक्रम से आपका क्‍या आशय है ? इसके कौन-कौन से विभिन्न रूप हैं ? प्रत्येक 
को संक्षेप में स्पष्ट कीजिये । (दिल्ली, १९७१; इन्दौर, १६६७) 
६. लोक निगम की परिभाषा दीजिये | इसके विशेष लक्षण कया हैं और ये कहाँ तक संयुक्त 
पूंजी वाली कम्पनियों से मिलते-जुलते हैं ? 
(भागलपुर, १६९६९; जीवाजी, १६६८; विक्रम, १६६४) 
७. लोक तिगम किसे कहते हैं ? राजकीय उपक्रमों के संगठन के इस रूप में इस प्रणाली के 
लाभ बताइये । (रांची, १९७०; इन्दौर, १६६८; विक्रम, १६६१) 
८... भारतीय आशिक नियोजन में लोक क्षेत्र की भूमिका की विवेचना कीजिए | 
(मागलपुर, १९७१) 
६. लोक तिगम के लाम-दोष क्‍या हैं? लोक तिगम की सफलता के लिये अपने सुकाव 
दीजिये । (विक्रम, १६६७; तागपुर, १६६४) 
१०. लोक निगम पर एक टिप्पणी लिखिये । (विक्रम, १६७०) 
११. राजकीय उपक्रम किसे कहते हैं ? इसके गुण-दोषों का संक्षेप में वर्णन कीजिये । 
१२. “यद्यपि विभागीय प्रबन्ध से अधिकतम सरकारी नियन्त्रण सम्भव होता है, किन्तु यह 
पहल तथा लोच के लिये आवश्यक नहीं है ।”” विवेचना कीजिये । (भागलपुर, १६७१) 
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होना आवशयक है । इसके श्रतिरिक्त प्रत्येके सदस्य को ५,००० २० प्रवेश-शुल्क देने पड़ते हैं । 
सदस्य अपनी सहायता के लिये अधिकृत एजेण्ट नियुक्त कर सकते हैं, किन्तु वे केवल अपने नियोक्ता 
के नाम से ही व्यवहार कर सकते हैं, अपने नाम से ही नहीं । प्रत्येक एजेण्ट के लिए ५०० रु० 
(पाँच-सों रु०) का शुल्क जमा करता आवश्यक है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य और एजेण्ट 
को चार रुपये मासिक चन्दा देना पड़ता है। सदस्य अपने लिये विज्ञापन नहीं करा सकता । 
यदि किसी सदस्य पर कोई धन-राशि बकाया है तो उसका नाम सूचना-पट पर लगा दिया जाता 


हैँ श्लर उसको सदस्य के रूप में तब तक कोई सुविधा नहीं मिलती जब तक वह उसे चुकता न 
कर दे । 


व्यवहार (77878907075)--कलकत्ता स्कन्ध-विपणि में प्रायः नकदी के रूप में ही 
व्यवहार होते हैं । सुपुर्दंगी के द्वारा व्यवहार पूरा होता है और दूसरे दिन उसका नकद भुगतात 
करना होता है । यद्यपि वायदे के तथा वैकल्पिक सौदे करना वर्जित है, किन्तु फिर भी सदस्य 
गर-सरकारी रूप में इन्हें पर्याप्त मात्रा में करते हैं। सदस्य अ्रन्तर (797०706) चुकाकर भी 
अपना व्यवहार बराबर कर सकते हैं। इससे सद्ठे को प्रोत्साहन मिलता है। कलकत्ता स्कन्ध- 
विपरि पर सदस्य, सदस्य से व्यवहार करता है। यदि कोई सदस्य किसी वाहर वाले से व्यव- 
हार करता है तो उसके लिये उसे एक अलग अनुबन्ध (20770) करना पड़ता है । इस प्रकार 
यदि कोई सदस्य किसी बाहर वाले व्यक्ति (00ए&067) के लिए अंशों का क्रय अथवा विक्रय 
करता है तो ऐसी दशा में बाहरी व्यक्ति का नाम पूर्ण रूप से गुप्त (ए॥0800560) रखा जाता 
है और विपणि में उसका लेखा सदस्यों के बीच अनुबन्ध के रूप में होता है। बाद में वह सदस्य 
उस बाहरी व्यक्ति से एक पृथक अनुबन्ध करता है। इस प्रकार वह सदस्य उस बाहर वाले व्यक्ति 
से झ्धिक मूल्य पर व्यवहार कर सकता है, क्योंकि उस बाहर वाले व्यक्ति के लिए सदस्यों के 
श्रापस में भाव का पता लगाना बहुत ही कठिन है। 


प्रस्तुत बाजार में मुख्यतः: कोयले, छूट, चाय, बिजली, चीनी, लोहे, कागज, रसायनिक 
कम्पनियों के अंशों का क्रय-विक्रय होता है। मान्यता-प्राप्त प्रतिभूतियों की कुल संख्या ६६६ है । 


भारतीय स्कन्ध-विपणि पर व्यवहार 
(>8०27॥7925 णा पा6 गराता40 5000८ 5४5०७७7265) 

भारतीय स्कन्ध-विपणि पर जब कोई व्यक्ति अपने घन का विनियोग करना चाहता 
है तो सर्वप्रथम उसे यह सोच लेना चाहिए कि किस प्रकार की प्रतिभृतियों में वह अपने धन का 
विनियोग करेगा, श्रर्थात्‌ वह सद्ठे की प्रतिभृतियों में विनियोग करता चाहता है (सद्ठे की प्रति- 
भूतियों से अ्रभिप्राय औद्योगिक कम्पनियों की प्रतिभृतियों से है जिनमें उतार-चढ़ाव अधिक होते 
हैं) अथवा विनियोग की सुरक्षा एवं श्राय के स्थायित््व की श्रोर भ्रधिक ध्यान रखता चाहता हैँ । 
उदाहरणार्थ; सरकारी प्रतिभूतियाँ सुरक्षा की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ समझी जाती हैं तथा उनके 
मुल्य में उतार-चढ़ाव भी कम होते हैं। इतमें विनियोग करने का उद्देश्य एक सुरक्षित निश्चित 
श्राय प्राप्त करना है, जैसे--४०४५ वाला उत्तर प्रदेश सरकार का ऋण (4% ए. ?. 60ए. 
[.080) । यह निश्चित कर लेने के पश्चात्‌ उसे अपनी इच्छित प्रतिभुतियाँ कव खरीदनी चाहिए, 
इस सम्बन्ध में प्रतिभूतियों के व्यवहारों के विशेषज्ञों की राय ले लेती चाहिए। यह राय वह अपने 
बेड अथवा अ्रंशों के दलाल (87276 870८27$) से ले सकता है, क्योंकि किस समय तथा कहाँ 
पर प्रतिभूतियाँ खरीदना लाभकर होगा, इस सम्बन्ध में वे ही आवश्यक राय दे सकते हैं, क्योंकि 
वे इन व्यवहारों में दक्ष होते हैं ॥ 
उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण--- 


मान लीजिए कि जयपुर निवासी श्री गोविन्दप्रसाद अ्रग्रवाल टाठा कम्पनी के १० 
साधारण अंश खरीदना चाहते हैं । कल्पना कीजिए कि प्रति अंश का अंकित मूल्य १५० ० है 
तथा बाजार-मूल्य इस समय ५०० रू० प्रति अ्रंश है । इनका क्रय-विक्रय बम्बई स्कन्ध-विपणि में 
होता है । इस सम्बन्ध में उनको श्रग्मिम कार्यवाही करनी पड़ेगी :--- 


व्यू० स०, १८ 
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( १ ) अंशों के क्रय करने के लिए वे अपने बेंकर्स या बम्बई के दलाल को लिख 
सकते हैं। माव लीजिये कि वे बम्बई की विश्वासपात्र फर्म श्री लछमनदास रमेशचन्द्र को अपना 
दलाल चुनने का निर्णय करते हैं। यह फर्म बम्बई स्कन्ध-विपणि को सदस्य भी है । 

( २ ) अब श्री गोविन्दप्रसाद अग्रवाल टाठा कम्पनी के १० अंश वाजार-भाव पर या 
४०० २० प्रति अंश पर क्रय करने के लिये बम्बई की फर्म को लिखेंगे। आ्रादेश के साथ समस्त 
रुपया अर्थात्‌ ५,००० ० का ड्राफ्ट अथवा इससे कुछ अधिक राशि (व्यय सहित) भेज देंगे । 

( ३ ) जैसे ही वह आदेश व बैक ड्राफ्ट दलाल के पास पहुँचेगा वह अपनी श्रादेश- 
प्राप्त पुस्तक (07067 (००७७६ 80०८) में इस श्रादेश को लिख लेगा । इसके पश्चात्‌ वह अपनी 
पुस्तक में यह भी देखेगा कि उसके पास इन अंशों को बेचते वाला कोई ग्राहक है अथवा नहीं । 
यदि उसे ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाता है तो वह स्कन्ध-विपणि में ले जाकर क्रेता व विक्रेता को 
इसके सम्बन्ध में सुचित कर देगा । ऐसे व्यवहारों को पारस्परिक व्यवहार (7055 ॥7७880०007) 
कहते हैं। इसके विपरीत यदि दलाल की निगाह में ऐसा कोई व्यक्ति वहीं झाता है जो टाटा 
कम्पनी के साधारण अंशों को बेचना चाहता हो तो उसे इन अंशों को स्कन्धच-विर्षपाण पर खरीदना 
होगा । अतएव दलाल इसकी सूचना अपने अ्रधिकृत लिपिक को स्कन्ध-विपणि में भेज देगा । 
दलाल की ओर से सूचना प्राप्त होते ही अधिकृत लिपिक स्कन्ध-विपणि में ऐसे सदस्यों 
से बातचीत करेगा जो उन अंशों को बेचना चाहते हों। यदि सौदा पट जाता है तो अधि 
कृत लिपिक उन १० अंशों को खरीद लेगा। इधर अंशों के खरीदने के सम्बन्ध में ग्रावश्यक 
सूचना फोरन भेज दी जायगी । अंशों का क्रय होने पर अधिकृत लिपिक तथा विक्रेता दोनों ही 
प्रंशों के क्र-विक्रय सम्बन्धी सम्पूर्णा विवरण अपनी-अपनी नोट बुक में लिख लेंगे | उदाहरणार्थ, 
लिपिक अपनी नोट बुक में “७७ 'क' से टिस्को (7५5००) के १० साधारण ग्रश, ५०० रु० प्रति 
अंश की दर से ग” (विनियोक्ता का नाम) के लिए खरीदे” यह लिख लेगा। इसी प्रकार _क' 
(विक्रेता) श्रपती पुस्तक में “टिस्को (77500) के १० साधारण अ्रंश, ५०० ० प्रति अंश को 
दर से श्री““दलाल को बेचे” यह लिखेगा | इसके पश्चात्‌ लिपिक इस सारे व्यवहार को एक 
कागज पर लिखेगा और फिर उसे एक सन्‍्दूक में डाल देगा, जो स्कन्ध-विपणि में रखा रहता # । 
इस सन्‍्दृक में से वह कागज निकाला जायग्ा तथा उस सौदे के विषय में सव विवरण एक फलक 
(8980८-50270) पर लिख दिया जायगा, जोकि सन्‍्दूक के पास ही रखा रहता है। स्कन्घ-विप- 
णियों में अभ्ंशों के मूल्य के श्रन्दर एक दिन में कई बार उत्तार-चढ़ाव पर आते हैं। उत्त सबको 
एक रजिस्टर में लिख दिया जाता है, ताकि जन-साधारण को यह उतार-चढ़ाव सम्बन्धी आवश्यक 
जानकारी हो जाय । 

(४ ) प्रतिभूति की खरीद हो जाने के पश्चात्‌ इसकी सूचना क्रेता (गोविन्दप्रसाद 
अग्रवाल) को भेज दी जायगी । दूसरे दित क्रय व विक्रय करने वाले दोनों मध्यस्थ उस व्यवहार 
की पुनः जाँच करेंगे, जिससे कोई त्रुटि न रहे। पूर्णरूप से जाँच करने के पश्चात्‌ वे अनुबन्ध 
(0०07४8० ९०४४), क्रय तथा विक्रय पत्र (80ए28॥ ३०४७ 800. 506 ॥२०७४) बनाकर श्रपने- 
झपने ग्राहकों के पास भेज देंगे । अनुबन्ध के ऊपर विनियोक्ता श्रर्थात्‌ श्री ग्रोविन्दप्रसाद अ्रश्रवाल 
हस्ताक्षर करेंगे तथा उसे पुनः अपने दलाल के पास भेज देंगे । क्रय सूचना विनियोक्ता के पास 
प्रमाण के रूप में रह जायगी । े 

(५ ) अस्त में विनियोक्ता (अर्थात्‌ श्री गोविन्दप्रसाद अग्नवाल) के पास दलाल के 
द्वारा एक हस्तान्तरण संलेख (77&7967 ॥0७60) भेजा जायगा। इसी के आधार पर उसको बेचे 
हुए अंशों का मूल्य प्राप्त होता है। इस संलेख को विक्रेता ठाठा कम्पनी में भेज देगा ओर यह 
प्रार्थना करेगा कि पुराने क्रेता के स्थान पर नये क्रेता का नाम अपने रजिस्टर में दर्ज कर ले । 
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जिस समय कम्पनी में पंजीयन (7२८४६४४४0०7) का कार्य हो जायगा, कम्पनी का सचिव श्री 
गोविन्दप्रसाद के पास नया अंश-प्रमाण-पत्र भेज देगा। इधर दलाल विनियोक्ता का शेष धन 
वापिस कर देगा अथवा यदि कुछ रुपया बकाया हो तो उससे मेंगा लेगा । इस प्रकार एक विनि- 
योक्ता घर बैठे हुए ही किसी भी कम्पनी के अंशों का क्रय-विक्रय कर सकता है । 

भारतीय स्कनन्‍्ध-विपणि में सुधार 
सुधारों की श्रावश्यकता क्‍यों ?-- 

यद्यपि किसी देश के औद्योगिक सन्तुलन के लिए उसमें विनियोगों का होना अत्यन्त 
आवश्यक है। किन्तु भारत जैसे पिछड़े राष्ट्र में जहाँ पर पूंजी की मारी कमी है तथा जहाँ की' 
पूजी शर्मीली भी है, बचे हुये विनियोगों को एक नई दिशा मिलती है। यहाँ की स्कन्च-विपरियों 
में स्वस्थ विनिमय की अपेक्षा अ्रस्वस्थ परिकल्पना या सट्टे को ही अधिक प्रोत्साहव मिला है। 
परिणामस्वरूप कुछ लोगों को छोड़कर साधारण विनियोक्ताओ्ों को भारी हानि सहन करनी पड़ी 
है । सामान्यतया इन सोदों के कारण राष्ट्र की बहुत अधिक पूजी व्यर्थ में ही नष्ट हुई है और 
उद्योगों को समय पर झ्रावश्यक पूजी नहीं मिल पाई। अतएवं सह्टे पर कठोरता से नियन्त्रण 
कायम करने के लिए इत देश में समय-समय पर आवाजें उठाई जा रही हैं | 
मोरिसन समिति के सुभाव-- 

भारतीय स्कन्ध-विपणियों की कार्य-पद्धाति में आवश्यक सुधार करने हेतु स्वंप्रथम 
बम्बई सरकार ने सन्‌ १६३७ ई० में मौरिसन समिति की नियुक्ति की। इस समिति ने अपनी 
रिपोर्ट सब्‌ १६३६ में प्रस्तुत की, किन्तु द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ हो जाने के कारण इस समिति 
के सुझावों पर विचार करना सम्मव न हो सका । इस समिति ने यह सिक्रारिश की थी कि 
प्रतिभूतियों के व्यवहारों में भ्रन्तर-राशि स्कन्ध-विपणि के पास रखी जाय तथा समस्त व्यवहार 
नकद ही हों । इसके अतिरिक्त भुगतान की अवधि १ माह से घटाकर १५ दित कर दी जाय तथा 
विपणि की संचालक सभा को जो अवाँछनीय अधिकार प्राप्त हैं उत पर प्रतिबन्ध लगाये जायें । 
यही नहीं, श्रपराधी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाय । यद्यपि उपरोक्त सुझावों 
को युद्ध के कारण कार्यान्वित न किया जा सका, किन्तु युद्ध-काल में अ्रग्रिम व्यवहारों पर रोक 
लगा दी गई थी । 
डॉ० थॉमस के सुझाव-- 

सब्‌ १९४४५ ई० में केन्द्रीय सरकार ने स्कन्ध-विपणि में सुधार हेतु डॉ० थॉमस (जोकि 
उस समय अर्थमन्त्री थे) की नियुक्ति की । उन्होंने सन्‌ १९४५ से लेकर सन्‌ १६४७ ई० तक 
उपलब्ध आँकड़ों का अध्ययत किया और इस प्रकार अन्त में सन्‌ १६४८ में भ्रपनी रिपोर्ट प्रस्तुत 
की । डॉ० थॉमस ने स्कन्ध-विपरियों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए इस बात पर जोर दिया 
कि भारतीय स्कन्ध-विपणियों की दशा बड़ी चिन्ताजनक है, जिसको सुधारने के लिए उन्होंने निम्न 
सुझाव प्रस्तुत किये :--- 

( १) रोकड़ सौदे--भावी सौदों को न्यूयॉर्क तथा लन्दन के समान (लन्दन में द्वितीय 
महायुद्ध के समय रोकड़ सौदे ही होते थे) पूर्णतया रोकड़ी होना चाहिये । 

(२ ) केख्रीय नियन्त्रणफ--स्कन्ध-विनियोगों का वेयक्तिक स्वभाव तन रहकर उन पर 
केन्द्रीय नियन्त्रण होना चाहिये । 

( ३ ) केनद्वीय बोर्ड--इन पर नियन्त्रण करने के लिए सरकार को केन्द्रीय बोर्ड की 
स्थापना करनी चाहिये । मण्डियों में व्यापार करने वाले सब व्यक्तियों को बोड के द्वारा सरकार 
से इनमें व्यापार करने के लिए अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। केन्द्रीय सरकार को 
नियम-उपनियम तथा उनमें समय-समय पर संशोधन करने का श्रधिकार रहना चाहिए । स्कन्धच 
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बाजारों में सूचीयन की गई प्रतिभूतियों का रजिस्ट्रेशन केन्द्रीय सरकार में होना आवश्यक 
होगा । 

( ४ ) विनियोग श्रायोग की स्थापना--यू ० एस० ए० के प्रतिभूति तथा विनिमय 
श्रायोग (862प्रए068 800 एडहणा॥7088० (०एणांडआं०7) की ही तरह भारत में भी राष्ट्रीय विनि- 
योग झ्रायोग (रिव०0० [एक (०एआाषांइआ०7) की स्थापना की जाती चाहिये । इन 
भ्रायोग का कार्य विनिमय के द्व॒व्यैवहारों पर रोक तथा गतिविधि पर नियन्त्रण रखना होगा । 

(५) अखिल भारतीय श्राधार--इसका नियन्त्रण तथा संचालन अखिल भारतीय 
ढंग पर होना चाहिये, जिससे देश के सारे बाजारों में समानता रहे । 

( ६ ) सुचीयन तथा रजिस्ट्रेशन--प्रतिभूतियों के सूचीयन तथा रजिस्ट्रेशन का काये 
प्रत्यन्त कठोरता के साथ किया जाना चाहिये । 

( ७ ) नगर सें एक ही विनिसय--इस नगर में केवल एक ही स्कन्ध-विनिमय-विपरिए 
होनी चाहिये तथा उसको राज्य सरकार की ओर से एक अनुज्ञा-पत्र प्राप्त होना चाहिये । 

( ८ ) अन्तर-राशि निक्षेप---इस बाजार में सौदे करने वाले व्यक्तियों !को निश्चित 
रूप से संघ के कार्यालय में एक निश्चित अन्तर राशि को जम्मा कराने की व्यवस्था होनी चाहिये। 
प्रतिशत का निर्घारण राष्ट्रीय विनियोग बोई तया रिज्र्त्र बेंक के द्वारा किया जाना चाहिए । 

( € ) सभा पर प्रभाव--स्कन्घ विनिमय के प्रवन्ध्र के जिये जो सभा रहती है. उत्त 
पर बाह्य प्रभाव रहना चाहिये और अध्यक्ष को इतते अधिकार प्राप्गन होते चाहिये कि वह विनि« 
योक्ताओं तथा साधारण व्यापार करने बाते सदस्यों के हित्रों की रक्षा कर सके । 

(१०) छंट्टियों में कमी--वाजार में होने वाली छुट्टियों में कमी करनी चाहिये तथा 
कार्य के घण्टे बढ़ जाने चाहिये । 

(११) सदस्यों की घोग्यता--मदस्यों के लिये कुछ योग्यतायें निर्चारित को जानी 
चाहिये । इसके अ्रतिरिक्त सदस्य शिक्षित भी होते चाहिये, ताकि वह स्क्रत्ध-विपणि पर होने वाले 
व्यवहारों को भली प्रकार समभ सके । 

(१२) सदस्यों का वर्गीकरण--यदि विपणि के सदस्यों का वर्गीकरण अन्य देशों के 
समान नहीं हो सके तो कम से कम यहाँ पर ग्राहक, स्वामी तथा पत्यर्त् श्रादि नामों से वर्गी- 
करण होना चाहिये श्रौर उत्त पर पूर्ण नियन्त्रण होना चाहिये । 

(१३) कम्पनी अधिनियम में सुघार--कम्पनी अधिनियम में मी आवश्यक सुधार किये 
जाने चाहिये, ताकि संचालकगण अपनी स्थिति का दुरुपयोग न कर सके । 

(१४) समाशोधन गृह का निर्माण--प्रत्येक स्कत्व-विपृणि में एक समाशोत्रन गृह 
((९४०४४७४ पृ०0४७) की स्थापना की जानी चाहिये, जितसे भूवगवात सम्बन्धी समस्त सुचि घायें 
प्रासानी से प्राप्त हो सके । 

(१४) रिक्त (8ाकाते हल्तान्तरण पर शेक--रिक्त अग्त्रा निरंक हृत्वान्वरग पर 
रोक लगती चाहिये तथा विधान द्वारा उसकी अवधि भो निश्चित होनी चाहिये । 

उपयुक्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए वाणिज्य मनन्‍्त्री ने सब १६५० में संसद में 
एक बिल प्रस्तुत किया, जिमका प्रमुख उद्देश्य भावी सौरोंपर प्रतित्रत्र लगाता तथा अ्रस्वस्थ 
परिकल्पना को रोकना था। किन्तु संगद में इसकी तीत्र आलोचना की गई । 

डॉ० थॉमस की रिपोर्ट की झ्ालोचतायें--) मौलिकता का अभाव--रिपोटट में लगभग 
उन्हीं सुकावों को दोहराया गया है जोकि मॉरिसन सप्रिति ने प्रस्तुन किये थे | केवल (एक नया 
सुझाव केन्द्रीय नियन्त्रण के सम्बन्ध में है । इस प्रकार रिपोर्ट में मौलिकता का अभाव है। 0) 
परिकाल्पनिक व्यवहारों को समाप्त करना सम्भ नहों--रहत्ब्र-विप्गेयों में से परिकता ना 
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को पूर्ण रूप से नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि बिना परिकल्पना के स्कन्ध-विपणियाँ 
प्राणहहित हैं । हाँ, भ्रस्वस्थ परिकल्पना को समाप्त किया जाना उचित है। किन्तु स्वस्थ परि< 
कल्पना को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। (॥) रिक्त हस्तान्तरण पूर्ण रूप से हदाना उचित 
नहीं--रिक्त हस्तान्तरण को पूर्ण रूप से हटाना अथवा इसके ऊपर पूर्णरूप से प्रतिबन्ध लगाता 
किसी भी हालत में उचित नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि ऐसा करने पे स्कन्ध-विपरियों 
का व्यापार कम हो जायगा । (४९) केन्द्रीय सरकार के पास साधनों का अझ्रभाव--केन्‍्द्रीय सरकार 
के पास इतने युक्तिपूर्ण नियन्त्रण के साधन नहीं हैं जिनसे कि इन विपणियों में पूर्णप से सुधार 
हो सके । इसके अतिरिक्त भारत जैसे देश में श्राथिक स्थिति ऐसी नहीं है जहाँ [इस प्रकार का 
नियन्त्रण सफलतापूर्वक चल सके । इस प्रकार उपरोक्त आलोचनाओ्रों के कारण इस कमेटी के 
सुझावों को पुनः 'सम्भावित अधिनियम कमेटी” (प्रथवा योरवाला कमेटी) के सुपुर्द कर दिया । 
गोरवाला कसेटी के सुझाव (२९९एए्रशशाहत्रांणा5 णए 6 ७ एन एणाए्रॉ।॥०68)-- 

जून, १६५१ में श्री ए० डी० गोरवाला की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति 
(कुछ (०णगधधां।88) का निर्माण किया गया । कमेटी ने अपने सुझाव १४ जुलाई १६५१ को 
पेश किये । गोरवाला समिति के अ्रनुसार स्कन्धघ-विपणियों में किया जाने वाला व्यापार उनके 
उपनियमों (876-29७७) के अनुसार ही होना चाहिये । यदि कोई अनुबन्ध महत्त्वपूर्ण उपनियमों 
के विरुद्ध हो तो उसे व्यर्थ घोषित कर देना चाहिये । 

प्रत्येक नगर में एक ही स्कन्‍्ध विपणि की स्थापना की जानी चाहिये तथा उसके सदस्यों 
की संख्या भी सीमित होनी चाहिये, जिससे कि उसमें स्थिरता व प्रामाणिकता बनी रहे । 

कुरीतियों और दुब्यंबहारों को रोकने के लिये सम्रिति ने यह सिफारिश की कि मर- 
कार (भर) सभी मन्डियों के नियमों तथा उपनियमों में संशोधन कर सकती है, (व) उनकी 
व्यवस्थापक सभा के लिये श्रधिकारी मनोनीत कर सकती है, (स) विपणि की शासन सभा 
(50ए०7ध8 7009) को श्रावश्यकतानुसार तोड़ सकती है तथा मनोनीत सभा (०0ं॥॥:20 
७०१9) नियुक्त कर सकती है, (4) किसी भी बाजार की मान्यता छीन सकती है। 

स्कन्ध विपणियों का जन हित की दृष्टि से नियमन करने के लिए समिति ने दो प्रकार 
के नियमन का सुझाव विया--() आन्तरिक (प्रा) नियमन--इसमें समुचित उपनियम 
झ्और उनकी पूर्ति एवं पालन की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिये । (#) बाहरी (छाए) उपनिद्रम 
पर राज्य का नियन्त्रण होना चाहिये । 

स्कन्ध विपणियों पर नियन्त्रण रखने के लिये स्कन्ध विनिमय श्रायोग ($000८ 
एड०॥७72० (०ण्रगरां5अआंण) की स्थापना की जानी चाहिये । इसमें केवल तीन सदस्य होंगे । यह 
कमीशन सरकार को स्कनन्‍्ध विपणियों पर नियन्त्रण सम्बन्धी सलाह देगा । विपरि की श्रान्तरिक 
व्यवस्था के सम्बन्ध में समिति ने यह सुझाव प्रस्तुत किया कि प्रत्येक स्कन्ध विपणि को श्पना 
समाशोधन गृह रखना चाहिये । इसके अतिरिक्त स्कन्ध विपरियों के उपनियमों में न्यूनतम मध्यस्थ 
कमी शन, अधिकतम १४५ दिन की अ्रवधि के सामयिक भुगतान, दोषी व्यक्तियों के श्रति श्रावश्यक 
कार्यवाही आदि का भी उल्लेख होना चाहिये । स्कन्ध्‌-विपणियों में छुट्टियों को कमर कर देना 
चाहिये तथा काम के घण्ठों में व॒द्धि होनी चाहिये । 

परिकल्पक के सम्बन्ध में कमेटी ने यह मत प्रकट किया कि “परिकल्पक दूरदर्शी 
तथा विवेकी होना चाहिये तथा अपने दृष्टिकोण के समर्थन के लिये उसके आवश्यक साधन होते 
चाहिये तथा उसका कार्य होना चाहिए विपणि में तरलता (ंपृणणंता) रखना । जिस व्यक्ति 
के पास घन है किन्तु आवश्यक विवेक नहीं और वह परिकल्पना करता है तो वह व्यक्ति जुआरी 
(697०५) है और स्वयं के लिए भयातक है। इसके विपरीत जिसके पास ज्ञान है, किन्तु धन 
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नहीं और वह परिकल्पना करता है तो वह भावी दिवालिया तथा विपणि के लिए खतरा है। 
परन्तु जिस व्यक्ति के पास घन तथा ज्ञान दोनों हैं, किन्तु वह कपद करता है तो ऐसा व्यक्ति 
विनियोक्ताओों के लिए भयानक है, जिसका उन्मूलन होना चाहिए । 

स्कन्ध-विपणियों पर परिकल्पनात्मक (5.००7७४४०) व्यवहारों को समाप्त करना कठित 
है, किन्तु निम्न उपायों हारा नियन्त्रण किया जा सकता है :--- 

( १) भावी सौदों पर नियन्त्रण--परिकल्पना बढ़ाने में सबसे श्रधिक हाथ भावी 
सौदों का रहता है। चूंकि इनको समाप्त करते से व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा (श्रर्थात्‌ 
व्यापार काफी कम हो जायगा) झ्तएव इन पर आवश्यक नियन्त्रण कायम करना चाहिए । 

(२ ) व्यक्तियों का रजिस्ट्रेंशन--प्रत्येक सम्बन्धित व्यक्ति का पंजीयन (२०४४078- 
४0०7) किया जाना चाहिए । इससे अ्रनिच्छित व्यक्तिप्रों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा । 

( ३ ) राष्ट्रीय स्तर पर बोर्ड को स्थापता--मावी व्यवहार पर आवश्यक नियन्त्रण 
स्थापित करने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए, जोकि विपणियों की 
कार्यवाहियों पर पूर्ण नियन्त्रण रख सके तथा सदस्यों की रक्षा कर सके । 

(४ ) सदस्यों का बिना शुल्क प्रति वर्ष पुतः रजिस्ट्रेशन--कुछ लोग न तो सदस्य ही 
होते हैं और न दलाल ही, किन्तु वे उनकी तरह ही कार्य करते हैं । इससे व्यापार को क्षति पहेँ- 
चती है। झ्रतएव उनकी रोकथाम के लिए प्रति वर्ष सदस्य तथा दलालों का पुन: बिना शुल्क के 
रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए तथा विप्रणि के निषमों का पूर्ण छा से पालन होना चाहिए । 

(५ ) रिक्त हस्तान्तरण पर प्रतिबत्ध--रिक्त हस्तास्तरण से परिकल्पना को अना- 
वश्यक रूप से प्रोत्साहन मिलता है। भ्रतएव इप्त पद्धति पर नियतत्रग स्थापित्र करके इसे बन्द 
कर देना चाहिये । किन्तु इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए स्टाम्प कर (879 70) में 
पर्याप्त कमी कर देनी चाहिए । 

( ६ ) शभ्रन्तर-राशि का जमा किया जाना--प्रत्येक भावी तथा हाजिर ,(एएपज्र0 
भात २८४०५) सौदे के लिए निश्चित राशि (प्रतिशत में) बाजार में पेशगी प्रन्तर-राशि के रूप 
जमा की जानी चाहिए । 

( ७ ) अधिकृत लेखकों (&०ए॥07 5०0 (6४८५) को झपने नाम से व्यवहार करने 
की इजाजत किसी भी हालत में नहीं मिलनी चाहिए । 

( ८ ) स्थगित अंशों (06(८४7८० 80765) का व्यवहार बाजार में पूर्णरूप से बन्द 
कर देना चाहिए, क्योंकि इससे परिकन्पकों को प्रोत्साहुन मिलता है। 

( € ) भावी सौदों पर बिक्री फर (8885"7'85) लगाने से परिकल्पना कम हो जायगी। 

(१०) ऋण देने पर प्रतिबन्य--परिकल्पक्रों को ऋण की सुविधायें उपलब्ध नहीं 
होनी चाहिये, क्योंकि इससे परिकल्पना को प्रोत्साहन मिलता है । 

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि इस समिति की पिफारिशें व्यावहारिक हैँ 
तथा भारत सरकार इनको कार्यान्वित करने में सक्रिय कदप्र उठा रही है। 

प्रतिभूति अनुवन्ध (नियमन) अधिनियम, १६५६ 
[8627पंध85 (जाए2० (२९४००४४०7१) 40६, 956] 

गोरवाला कमेटी के सुझावों पर दित्म्बर १६४५४ में प्रतिभूति अ्नुअन्च (नियमन) 
बिल प्रस्तुत किया गया | कमेटी ने कुछ बातों पर सरकार को प्रपनी इच्छातुम्तार कार्य करने का 
सुझाव दिया था, जिससे लोक सभा ते नवम्बर १६५४५ में बिल क्रो संतद की संयुक्त समिति को 
सौंपने का प्रस्ताव स्वीकार किया था तथा राज्य सभा ने दिसम्बर में इसका श्रनुमोदत किया । 
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पर्याप्त संशोधन के पश्चात्‌ सितम्बर ४, १९५६ को दोनों सदनों द्वारा पास किये बिल 
पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होकर उसको अधिनियम का स्थान मिल गया । इस प्रकार यह अधि- 
नियम २० फरवरी सन्‌ १६५७ से चलन में आया । इसका उद्देश्य प्रतिभुतियों के श्रवांछनीय सौदों 
को रोकना है । इस अ्रधिनियम की प्रमुख विशेपतायें निम्नलिखित हैं :--- 

( १ ) प्रतिभुतियों के सोदे--अधिनियम हाजिर (१२६४०9४ ०7 $900 सौदों के,अलावा 
अन्य सौदों पर भी लागू होता है। हाजिर सोदे का श्रर्थ इस प्रकार दिया गया है--“हाजिर 
सौदे का अनुबन्ध वह है जिसके द्वारा प्रतिभृति तथा उसके मूल्य का भुगतान या तो उसी दिन 
हो जाय अथवा अनुबन्ध के दूसरे दिन हो जाय । यदि प्रतिभूति या उसके मुल्य का भुगतान डाक 
द्वारा करना है तो उपग्रु क्त समय का हिसाब लगाकर डाक वाले दिनों का उचित समामेलन किया 
जायगा ।* अन्य सभी अनुबन्ध भावी सुपुदंगी के अनुबन्धौ' कहलाते है। श्रावश्यकता पड़ने पर 
सरकार को हाजिर सौदों के नियमन का अ्रधिकार है। विकल्प व्यवहारों (06208 ॥ 09- 
४078) का तारीख २० फरवरी सब्‌ १६५७ से निषेध कर दिया गया है । केन्द्रीय. सरकार को 
यह अधिकार दिया गया है कि वह कुछ प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में ऐसी घोषणा कर दे कि 
इनमें व्यवहार उन शर्तों के अधीत ही किये जा सकेंग जोकि वह निर्धारित करे यह नियम किसी' 
राज्य या क्षेत्र में प्रतिभूतियों के अवाँछुनीय सट्ट को रोकने के लिए बनाया गया है । 

( २) स्कन्धघ-विर्पाणयों को सान्यता देना--इस अधिनियम के लागू हो जाने के बाद 
से केवल मान्यता प्राप्त (१८००४०४६००) स्कन्‍्ब-विपणियाँ ही कार्य कर सकती हैं। इसके लिए 
केन्द्रीय सरकार को, निर्दिष्ट रूप में प्राथंना-पत्र देना चाहिये। ऐसे प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध को 
कार्यवाही प्रतिभूति अनुबन्ध (नियमन) नियम, १६५७ में बताई गई है । केन्द्रीय सरकार देश के 
विभिन्न भागों मे स्कन्ध-विपणियों को मान्यता प्रदान कर सकती है शौर निम्न के सम्बन्ध में शर्तें 
लगा सकती है :--() स्कन्ध-विपणि की सदस्यता के लिये योग्यता; (7) अनुबन्ध करने का ढद्भ 
झ्ौर उसे कार्यान्वित (270706) करना; (४) केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्त्व; और (५) सदस्यों 
का हिसाब-किताब व अंकेक्षण । 

उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत अब निम्नलिखित ८ स्कन्ध-विपणियों को मान्यता 
प्रदान की जा चुकी है :--(१) बम्बई स्कन्ध-वर्पाण; (२) कलकत्ता स्कनन्‍्ध-विपणि; (३) मद्रास 
स्कन्ध-विपणि; (४) दिल्ली स्कन्ध-विपणि; (५) अहमदाबाद स्कन्‍्ध-विर्पण; (६) हैदराबाद 
स्कन्घ-विपरिग; (७) इन्दोर स्कन्ध-विपणि; (८५) बंगलौर स्कन्ध-विपणि । 

( ३ ) सामथिक विवरण भेजना--अत्येक मान्यता-प्राप्त स्कन्ध-विपणि को अपने 
कार्यों के सम्बन्ध में ऐसे सामयिक विवरण (?270008 ॥२७प०४७) बनाकर केन्द्रीय सरकार के 
पास भेजने पड़ेंगे, जोकि वह निर्दिष्ट करे और प्रत्येक मान्यता-प्राप्त स्कन्ध-विपणि को निर्दिष्ट 
विवरण देते हुए एक वाषिक रिपोर्ट भी तैयार करनी पड़ेगी तथा उसकी एक प्रतिलिपि'((०/५) 


केन्द्रीय सरकार के पास भेजनी पड़ेगी । 
( ४ ) हिसाब-किताब एवं प्रलेल--मान्यता-श्राप्त स्कन्ध-विपणि निम्न हि्ताब-किताब 
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भारत में राजकीय उपक्रमों की कार्य-प्रणाली एवं समस्‍यायें 
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प्रारम्भिक--राजकोय उपक्तमों की कार्य-प्रणाली 

भारत में राजकीय उपक्रमों की स्थापना करते समय यह झ्राशा की गई थी कि ये 
उपक्रम निजी क्षेत्र के समक्ष आ्रादर्श प्रस्तुत करेंगे । आथिक हृष्टि से ये इतना भ्रधिक लाभ कमा 
लेंगे कि भावी विस्तार एवं विकास के लिये बाहरी साधनों से पूजी लेते की झ्रावश्यकता प्रतीत 
नहीं होगी तथा मूल्य वृद्धि एवं मुनाफाखोरी को रोकेंगे । श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी 
तथा प्रबन्धकता का विकास होगा। आवश्यक तान्त्रिक ज्ञान एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करके 
कुशल प्रबन्धकों के श्रभाव को दूर करेंगे। किन्तु वर्तमान स्थिति हमारी आशाओं के ठीक विप- 
रीत ही है। राजकीय उद्योगों में जैसे-जैसे विनियोधित राशि की मात्रा में वृद्धि होती जाती है 
वेसे-वेंसे लाभ की मात्रा निरन्तर गिरती चतती है । उदाहरण के लिये, जहाँ सब्‌ १६६३-६४ 
में राजकीय उपक्तमों ने कुल मिलाकर ७५६ करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था वहाँ सब 
१६७०-७१ में उन्हीं राजकीय उपक्रमों को २:८६ करोड़ रु० की शुद्ध हानि उठानी पड़ी यद्यपि 
इतमें विनियोजित पूजी की मात्रा इस अवधि के दौरान लगभग दुगुनी हो गई । 

घाटे पर घाटा [स्व १६७१-७२ का प्रतिवेदन)'--सरकारी उद्योगों की प्रगति के 
सम्बन्ध में संसद में पेश की गई सदर १९७१-७२ की वापिक रिपोर्ट के अनुसार ६३ चालू तथा 
प्रोत्साहित सरकारी उपक्रमों का शुद्ध घाटा २८६ करोड़ रु० से बढ़कर १८६६ करोड़ रु० 
हो गया । इनमें से ५८ उपक्रमों को ६९-४५ करोड़ रु० का लाभ हुआ तथा ३४५ उपक्रमों में 
११८६१ करोड़ रु० की शुद्ध हानि हुई। इस तरह आलोच्य वर्ष (१६७१-७२) में हानि में 
१६१० करोड़ रु० की वृद्धि हुई दूसरे शब्दों में सब १६७०-७१ में शुद्ध हानि केवल २८६ 
करोड़ र० ही थी, जो बढ़कर सब्‌ १९७१-७२ में १८९६ करोड़ रु० तक पहुँच गई । 

इस घाटे की पूति तरह-तरह के नये कर लगाकर तथा पुराने करों की दरों में वृद्धि 
करके की जाती है। इसी प्रकार मूल्य वृद्धि एवं मुनाफाखोरी मी राजकीय उपक्रमों को स्थापना 
के पश्चात्‌ घटने के स्थान पर निरन्तर बढ़ती हुईं दिखाई दी है। राजकीय उपक्रमों में निर्मित 
ग्रधिकतर सामग्री काले बाजार में विकती है। बहाँ तक श्रमिकों की कार्यक्षमता का भ्रश्त है वह 
भी बढ़ने की बजाय घटती ही जा रही है | आये दिन कोई न कोई वहाना लेकर राजकीय उप- 
क्रमों में हड़तालें होती रहती हैं । १६ सितम्बर १६६८ को सरकारी कर्मचारियों ने एक व्यापक 
हड़ताल की थी, जिसे लेकर समूचे देश में उपद्रव हुए तथा सरकारी सम्पत्ति को करोड़ों रुपयों की 
क्षति पहुँची । सब १६७२-७३ का वर्ष भी देशव्यापी हड़ताल का वर्ष रहा है। अनुशासनहीनता 
तथा लालफीताशाही निरन्तर बढ़ती जा रही है। प्रवन्ध के स्तर में भी दिनों-दिन हास देखने 


4 शाथिक जगत, २१ मई, १६७३ 
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में आता है। श्रीमती इन्दिरा गाँधी के अनुसार, “परिशाम कुल मिलाकर हमारी आलाशाश्रों से कम 
रहे हैं। कुछ उपक्रमों ने श्रच्छा कार्य क्रिया है, दूसरों ने श्राशा से कम कार्य किया है। बहुत से 
उदासीन (विपरीत) प्रगति करते रहते हैं ।१ 

वास्तव में आज भारतीय राजकीय उपक्रम समूचे राष्ट्र की चिन्ता का विषय बने हुए 
हैं। यही कारण है कि विभिन्न वर्गों द्वारा इनकी कु आलोचना की जाती हैं । डॉ० जी० झआर० 
हाडा के अनुसार, “राजकीय उपक्रमों की अपफलताओं के प्रमुख कारण नत्रुटिपूर्ण नियोजन, 
व्यावसायिक कुशलता का श्रमाव, रहतियों का भारी मात्रा में होता तथा कार्यंशील व्ययों में 
ब॒द्धि है ।” हमारी राय में राजकीय उपक्रमों के क्रियाशीलन में श्रसफलताओं के निम्त कारण हो 
सकते हैं :---(१) निर्माण काल एवं लागत ब्ययों में निर्धारित लक्ष्यों से कहीं प्रधिक वृद्धि होना, 
(२) त्रुटिपूर्ण नियोजन, (३) विस्तृत अनुत्पादक विनियोग, (४) रहतियों का भारी मात्रा में 
होना, (५) सम्भावित माँग तथा पूति के सम्बन्ध में सही अ्रतुमानों का अभाव, (६) प्रबन्ध एवं 
श्रमिकों के आपसी विवादों को निपटाने के लिये उचित मशीनरी का अ्रभाव, (७) कममंचारी 
प्रशासन सम्बन्धी' उपयुक्त नीतियों का अभाव, (5) तान्त्रिक कुशलता के लिये विदेशियों पर 
अ्रत्यधिक निर्भरता, (६) व्यावसायिक कुशलता का श्रमाव, (१०) अत्यधिक प्रारम्भिक व्ययों का 
होना, (११) कार्यशील व्ययों में वृद्धि होना, एवं (१२) नीतियों का त्रुटिपूर्ण होना तथा उन्हें 
देरी से कार्यान्वित करना आदि । 

राजकोय उपक्रमों के प्रबन्ध से सम्बन्धित समस्‍यायें एवं 


उनके समाधान के लिये झ्रावश्यक' सुझाव 
(070 0]श78 76708 [0 (6 ६॥82०76७7॥ 0० 9966 87(8"077565 
8700 76065847"प 5प्226७7078 [० 0 50प॥0॥) 


गत कुछ वर्षों के राजकीय उपक्रमों से सम्बन्धित कई समस्‍यायें सामने आई हैं । कभी- 
कभी तो समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा इन उपक्रमों के प्रबन्ध एवं व्यवस्था के प्रश्त को लेकर कट 
आलोचनायें भी की गई हैं । भ्रध्ययन की सुविधा की हृष्टि से इन समस्याञ्रों को निम्नलिखित 
शीषंकों के श्रन्तर्गत विभाजित किया जा सकता है :-- 


( १ ) प्रबन्ध के प्रारूप फी समस्या (2700]67 ० एथा०या ० ४६॥४९शा॥।०॥)--- 
किसी भी राजकीय उपक्रम की स्थापना करते समय सबसे पहले सरकार के सामने यह समस्या 
उठती है कि उसके प्रबन्ध के लिये कौन-सा प्रारूप अधिक श्रेष्ठ रहेगा, श्र्थात्‌ उस उपक्रम को 
विभागीय आधार पर चलाया जाय अथवा निगम या कम्पनी के आधार पर श्रथवा अन्य किसी 
आधार पर प्रत्येक प्रारूप के श्लग-अलग गुण-दोष तथा उपयुक्तता है । इसका निर्णाय इकाई 
के सन्दर्भ में इनका तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात्‌ ही क्रिया जाना चाहिये । राजकीय उप- 
क़म के संगठन एवं प्रबन्ध का प्रारूप कोई भी क्‍यों न हो, हमारी राय में उसकी सफलता बहुत 
कुछ उसके उच्च अधिकारियों की कुशलता पर निर्भर करती है । इस सम्बन्ध में (निम्न बातों पर 
ध्यान दिया जाना चाहिये :--() बोर्ड के सदस्यों का चुनावः करते समय सावेजनिक हित की' 
भावना और उनकी कुशलता की ओर सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिये । (0) संचालकों का 
चुनाव, जहाँ तक सम्भव हो सके, उपक्रम में से ही किया जाना चाहिये। (४7) उपक्रम के संचा* 
लक मण्डल में वित्त विशेषज्ञ, प्रशसकीय कुशलता प्राप्त व्यक्ति, तकनीकी विशेषज्ञ तथा श्रमिकों 


+ “्गुतह 76छयी$ ॥98ए6, णा ॥8 जाए6, दिशा 980ए 0प्ा ०४०००४४7०78४, 8076 


प्रावदषाति95 98०8 6076 €ड्रांकराशा0ए जल], 0068 ॥48798 थि।'685 70079, (६५ 
376 प्राबांताए ताएारिशिला ए970287055.7--७यरा, पाताब एभावां, 


[ श्८७छ 


के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करना चाहिये। 6५) बोर्ड की सदस्यता संसद के सदस्यों, मन्त्रियों 
एवं विभागीय प्रतिनिधियों के लिये बन्द कर देनी चाहिये । (५) वोडे के संचालकों एवं अध्यक्ष 
को एक टीम (प्८»॥7) के रूप में कार्य करना चाहिये । (४) तुरन्त कार्यवाही को सम्भव बनाने 
के लिये एक नियमित रूप से अ्रधिकार सॉंपने की पद्धति का उपयोग किया जाना चाहिये । (४7४) 
प्रवन्ध संचालक के पद पर एक योग्य, भ्रनुमवी एवं कुशल व्यक्ति की नियुक्ति की जानी चाहिए । 
(शं॥) अ्रध्यक्ष का पद सेवानिवृत शासकीय अ्रधिकारी या राजनैतिक नेता को पुरस्कारस्वरूप 
नहीं देता चाहिये । (0 प्रबन्ध-संचालक को परामर्श देने हेतु एक “सलाहकार समिति” का गठन 
किया जाना चाहिये । 

( २ ) प्रबन्ध के स्वामित्व की समस्या (6 प्राणाण7ए ० (६४४४०7०॥)--राज- 
कीय उपक्रमों का प्रबन्ध इस प्रकार किया जाता है कि मानों ये भी किसी तरकारी विभाग का 
एक अंग है। भ्रतएव इन उपक्रमों के प्रबन्ध में भी श्राय: वे सभी दोष भा जाते हैं जोकि सरकारों 
विभागों में पाये जाते हैं। देनिक कार्यो में सरकारी हस्तक्षेप होने के कारण इनवी स्वत्तन्त्रता का 
हनन होने लगता है श्रौर इस अकार लालफीताशाही का बोलवाला हो जाता है, ।.प्रके फलस्व- 
रूप उत्पादन पर गम्भीर प्रभाव पड़ता है । अतएवं कुशजता को दृष्टि से इसको अपने कार्यो मे 
पर्याप्त स्वतन्त्रता प्राप्त होती चाहिये, किन्तु साथ ही स्वशासन और नियन्त्रण के बीच एक उचित 
सन्तुलन भी विद्यमान होना चाहिये। इसके लिये तिम्न सुझाव महत्त्वपुण्णं हैं :---() जहाँ तक 
व्यापक नीतियों का सम्बन्ध हैं, राजकीय उपक्रमा को सरकारी नियन्त्रण एवं सचालन में काय 
करना चाहिये। (॥) सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों को सोमाओं के अन्दर इन्हें श्रधिक से अधिक 
स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये । (7) उच्च श्रेणी के कर्मचारियों को सयम से क्राम लेना चाहिए 
तथा छोटे-छोटे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करवा चाहिये । ध४) उपक्रम के मुख्य अधिकारियों को 
उपक्रम सम्बन्धी मामलों में विभागीय सांचवों तथा मन्त्रियों के परामश से तनिक्र भयभोत्त 
नहीं होना चाहिये । उन्हें, जहाँ तक सम्भव हो, नीति सम्बन्धी सुझाव देने का हो अधिकार 
होना चाहिये । 

( ३ ) श्रान्तरिक प्रशासन की समस्या ([7ठछीह0 ए' वाल्याबां फायांप्रांडई।4- 
॥0०॥)--राजकीय उपक्रमों के समक्ष तृतीय महत्त्वपूर्ण समस्या आ्रान्तरिक प्रशासन को समस्या है, 
क्योंकि प्रशिक्षित कर्मचारियों का सवंधा श्रभाव पाया जाता है। इस सम्बन्ध में अनुमान समित्ति 
(28078 (०7रग722) का यह मत है कि सरकारी प्रशासफीय सेवा (!. 6. $.) द्वारा सर- 
कारी उपक्रमों का प्रबन्ध चलाने के लिये उपयुक्त क्रमंचारी उपलब्ध नहीं होते | प्रतएवं इसके 
शआन्तरिक प्रशासन हेतु व्यापारिक एबं ओद्योगिक व्यत्रह्ारों में निपुण व्यक्तियों की ही नियुक्ति 
की जानी चाहिये | इस सम्बन्ध में तिम्त सुझाव महत्त्वपूर्ण हैं :--(॥४) राजकीय उपक्रमों को 
निजी क्षेत्र से श्रनुभवी व्यक्तियों को आकषित करने के लिये प्रयत्न कर्ता चाहिये। (४) तक- 
सीको ज्ञान प्राप्त, अनुभवी एवं विशिष्ट दक्षता प्राप्त कर्मचारियों की सेवायें प्राप्त करने का 
प्रयत्न करना चाहिये । (7) राजकीय उपक्रमों के कमंचारियों को अच्छा वेतन तथा नौकरी की 
प्राकर्षक शर्ते उपलब्ध होती चाहिये, ताकि वे स्थायी रूप से कार्य कर सकें | ([ए) कर्मचारियों का 
चुनाव करने के लिये भारतीय प्रशासनीय सेवाझ्रों' (. . $.) और “भारतीय विदेशी सेवाओं ' 
(7697 50७३7 $०४५/००७) के स्तर की भारतीय व्यावत्तायिक एवं श्रोद्योगिक सेवाह्ों' 
(धगवात्रा ऊैपडां7658 शर्त [ग्रत7898 $0शं0०६5) को. प्रारम्भ क्रिया जाता चाहिये । (५) चुने 
हुए कर्मचारियों हेतु औद्योगिक प्रबन्ध सम्बन्धी प्रशिक्षण की व्यवस्था हावी चाहिये । 

( ४ ) संसदीय नियन्त्रण की समस्या (?70907 रण शि्ञाब्रशभाध'ए (००००0)-- 
राजकीय उपक्रम के समक्ष चतुर्थ समस्या संसदीय नियन्त्रण की समस्या है। चूंकि राजकीय 
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उपक्रमों में जतता का धन लगा होता है श्रतएव संसद, जो कि जनता की प्रतिनिधि है, को यह 
अधिकार होता है कि वह इन उपक्रमों पर अपना नियन्त्रण रखे। भारतीय संसद राजकीय उप- 
क्रमों के सम्बन्ध में निम्न रूपों में नियन्त्रण करती है :--() प्रश्नोत्तर काल में प्रश्न पूछ कर, 
(॥) कामरोको प्रस्ताव प्रस्तुत करके; (7) अनुदान की वाधिक माँग के समय बहस करके; (४) 
निगम के भ्रधिनियम पास करते समय श्रथवा उसमें संशोधन करते समय; (४) पब्लिक एकाउन्ट्स 
समिति की रिपोर्ट पर विवेचन द्वारा । 


डॉ० श्रप्पलबी (597!60ए) ने भारतीय संसद द्वारा राजकीय उपक्रमों पर रखे गये' 
नियन्त्रण की आलोचना इन शब्दों में की है--“भारत में संसद सदस्य सरकार को बढ़ते हुये 
कार्यभार के अ्रनुसार कार्य करने की स्वतन्त्रता प्रदान करने को तत्पर नहीं हैं। उन्हें सरकारी 
अफसरों पर घोर भ्रविश्वास है, जिससे वे जल्दी उपयुक्त कदम उठाने की जिम्मेदारी उठाने को 
तैयार नहीं होते ।” हमारी राय में उतकी यह आलोचना उनके स्वयं के देश में उपयुक्त हो, किन्तु 
भारत में, जहाँ आये दिन “मूदड़ा काण्ड', 'सिराजुद्दीन काण्ड, “'भाकरा काण्ड' आदि जैसे घुठाले 
होते रहते हैं इस प्रकार की माँग करना न्‍्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। वास्तव में भारत 
जैसे गरीब देश में जहाँ कि प्रजातन्त्रीय परम्परायें अ्रभी प्रौढ़ावस्था को नहीं पहुँची हैं, सरकारी 
उपक्रमों पर संसद का नियन्त्रण होता आवश्यक है, ताकि जनता के धन को नष्ट होने से बचपय 
जा सके । हाँ, इन नियन्त्रणों में सुधार करने की आवश्यकता अ्रवश्य प्रतीत होती है। इस 
सम्बन्ध में निम्न सुकाव प्रस्तुत किये जा सकते हैं :--() सरकारी उपक्रमों के वाधिक प्रतिवेदन 
विस्तृत रूप में तैयार किये जाने चाहिए, ताकि सुगमता से बहस की जा सके। (8) संसद में 
राजकीय उपक्रमों पर नियमित रूप से वाद-विवाद के आयोजन होने चाहिए । (४) इन्हें व्यापा- 
रिक उपक्रमों के श्राधार पर अपने बजट तैयार करने चाहिए। (४) पब्लिक एकाउन्ट्स समिति 
एवं एस्टीमेट समिति को उन पर पर्याप्त नियन्त्रण रखता चाहिए। (7) सभी उपक्रमों पर 
समान नियन्त्रण नहीं होना चाहिए। (४) संसद को श्रन्य देशों के अनुभव से भी लाभ उठाना 
चाहिए शौर श्रपती नियन्त्रण पद्धति पर समय-समय पर पुनविचार करते रहना चाहिए, ताकि 
वह श्रधिक प्रभावशाली एवं व्यावहारिक बन सके । (शा) ब्रिटेन की तरह हमारे देश में भी ऐपी' 
प्रणाली अपनायी जानी चाहिए कि जिससे संसद में राजकीय उपक्रमों के प्रबन्ध भ्रधिकारियों 
एवं कर्मचारियों के वेतत तथा उनकी नियुक्ति आ्रादि के सम्बन्ध में विस्तृत प्रश्न न उठाये जा 
सके । (ज्ञा।) राजकीय उपक्रमों को दलबन्दी तथा राजनीति से पृथक रखना चाहिए । 


( ५ ) जनता को सूचना देने की समस्या (?(०छछाथा। ण॑ एप 30००००ा- 
४०॥9)--राजकीय उपक्रमों की पाँचवीं समस्या उनकी प्रगति के सम्बन्ध में जनता को सूचना 
देते की समस्या है। प्रजातन्त्र के अन्दर सा्वभौम सत्ता जतता के ही अन्दर सन्निहित रहती है, 
अतएव इनकी प्रगति के सम्बन्ध में जनता को सूचना देना श्रावश्यक होता है। वर्तेमान व्यवस्था' 
न केवल अपर्याप्त है, अपितु दोषों से भी परिपूर्ण है। संसद में राजकीय उपक्रमों की प्रगति के 
सम्बन्ध में जो प्रतिवेदन (२८०००) प्रस्तुत किया जाता है उसमें पर्याप्त सूचनाओं का सर्वथा 
अभाव रहता है। यही नहीं, यह प्रतिवेदन भारतीय जनता को श्रासानी से उपलब्ध तक नहीं 
हो पाता। अ्रतएवं इन समस्याओं को दुर करने के लिए निम्न सुझाव प्रस्तुत किये जा सकते 
हैं :---0) राजकीय उपक्रमों की प्रगति से सम्ब्नन्धित वाधिक प्रतिवेदन, अंक्रेक्षण रिपोर्ट एवं अन्य 
रिपोर्टों को विस्तृत रूप में तैयार किया जाना चाहिए । (7) उपक्रमों के लेखे, लागत लेखाकर्म 
प्रशाली के आधार पर रखे जाने चाहिए। (7) झ्रावश्यकतानुसार परामशंदाता समितियों एवं 
उपभोक्ता समितियों की स्थापना की जाय और उतसे संसद के समक्ष अपनी सामयरिक रिपोर्ट 
प्रस्तुत करने को कहा जाय । (५) राजकीय उपक्रमों की प्रगति के सम्बन्ध में जनता में अधिक 
से अ्रधिक प्रचार किया जाय । (९) प्रत्येक उपक्रम की गत वर्ष की गतिविधियों के सम्बन्ध में भी 
रिपोर्ट देती चाहिए । चालू वर्ष की गतिविधियों का वर्णत करते समय अगले वर्ष को सम्भावित 
नीति ओर कार्यक्रम का भी उल्लेख किया जाना चाहिए । 


६ ) अंकेक्षण की समस्या (0700थ॥ ० 4700--प्रकारी उपक्रपों के खातों के 
निरीक्षण एवं उनकी जाँच की रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत करने का कार्य-मार भारत के महा- 
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लेखा अंकेक्षक पर है। डॉ० श्रप्पलबी ने भारतीय अ्रंकेक्षण पद्धति की आलोचना की है। उनके 
अनुसार, “महा लेखा अंकेक्षण की कार्यप्रणाली श्रौपनिवेशिक शासन की दृषित विरासत है ।” 
हम उनकी आलोचना से केवल इसी सीमा तक सहमत हैं कि अंकेक्षण की वर्तेमान प्रणाली में 
पर्याप्त सुधार होने चाहिए । अंकेक्षण किसके द्वारा हो इस सम्बन्ध में विभिन्न मत हैं, जैसे-- 
0) अंकेक्षण किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा होना चाहिए, अथवा (॥) अंकरेक्षण स्वयं महा लेखा अंके- 
क्षक के द्वारा हो, अ्रथवा (0) अंकेक्षण का कार्य किसी विशिष्ट एवं स्वतन्त्र संस्था द्वारा ही 
किया जाना चाहिए । रूस में सरकारी उपक्रमों के अंकेक्षण का कार्य एक विशिष्ट संस्था (7॥0- 
27800900 द्वारा होता है। भारत में भी ऐसे ही स्व॒तन्त्र आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। 


( ७ ) लागत, लाभ एवं मुल्य नीति फी समस्या (20969 ०0 005, एऐपणी( 806 
?तं०८ ?९०॥००)--ऋुछ विद्वानों का कहना है कि सरकारी उपक्रम “न लाभ न हानि! (२० 
ए?707६ 7२० 4.055) के सिद्धान्त पर चलने चाहिये। सिद्धान्त रूप में यह नीति भन्ने ही श्रच्छी 
प्रतीत होती हो किन्तु व्यावहारिकता से यह परे है । हमारी राय में राजकीय उपक्रमों में स्थापित 
उद्योगों की उत्पादन लागत इतनी हो कि विनियोजित पूंजी पर समुचित दर से प्रत्याय मिलता 
रहे तथा उपभोक्ताओं को न्‍्यायोचित मूल्य पर उत्पादित सामग्री उपलब्ध होती रहे । इसके 
अ्रतिरिक्त इन उपक्रमों की क्षमता बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयत्न किये जाते रहने चाहिए । इस 
हेतु लागत लेखा-कर्म प्रणाली एवं व्यापारिक बजट बनाने पर जोर देना चाहिए । लाभों का! 
अधिकांश भाग पुनः विनियोजित होते रहना चाहिए। इससे अतिरिक्त पूंजी लिए विना ही उप- 
क्रम का विस्तार करना सम्मव' हो सकेगा । उत्पादन व्ययों में कमी करके कीमतों में कमी की 
जानी चाहिये तथा किस्म के सुधार की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए । विभिन्न उद्योगों 
में उपभोक्ता सलाहकार समितियों की स्थापना की जानी चाहिये । 

( « ) स्थान के चयन की सप्तस्था (27098०7 ० $86०४०४ 8०)--किसी राजकीय 
उपक्रम की किस स्थान पर स्थापना की जाय, यह भी एक महत्वपूर्ण समस्‍या है। भारत में 
प्रारम्भ से ही राजकीय उपक्रमों के स्थात के चुनाव के सम्बन्ध में आरवश्यक्र दुरदशिता की कर्मी 
के कारण परियोजना परिवेदना (?7०७७ ]२७००४) बनाने में बदत सा धन व समय व्यतीत 
किया जाता रहा है। तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तावित स्थान को राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति 
हेतु बदल दिया जाना एक सामान्य बात बन गई है । उदाहरण के जिए, एक नया तेल परिशोघक 
कारखाना जिसकी स्थापना पहले कुछ तकनीकी विशेषज्ञों की सम्मति में राजस्थान के सवाई 
साधोपुर नामक स्थान पर होने वालो थी, अब उसे कुछ राजनेतिक कारणों से हरियाणा राज्य 
में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार के और भी अनेक उदाहरण प्रस्तुत 
किये जा सकते हैं | इस सम्बन्ध में हमारा सुझाव है कि क्रिमी भी उद्योग की स्थापना के लिए 
स्थान का चयत करते समय विशुद्ध स्थानीयक्रण के कारणों (जैसे--कच्चा माल, यातायात, 
गोदाम बेंक आदि) तथा तकतीकी कारणों को प्राथमिकता दी जाती चाहिये । 

( ६ ) सेविवर्गोष समस्या (?०३०४॥० ?70080)--राजकीय उपक्रमों के संचालन 
में एक विकट समस्या योग्य एवं अनुमत्री व्यक्तियों की कमी रही है। इस सम्बन्ध में सेविवर्गीय 
समस्या पर सद्‌ १६५४ में रंगून में हुये सेमिनार (38708) में निम्त निष्कर्ष निकाले गये थे : 
(१) उद्योगों की आवश्यकता को देखते हुए व्यक्तियों को प्रशिक्षित नहीं किया जाता रहा है। 
(२) कुशल एवं अनुभवी व्यक्तियों की कमी की पूर्ति बृहत स्तर में विकसित देशों से भर्ती करके 
नहीं की जा सकती है। (३) राजकीय उपक्रपों में बिता प्रशाप्रकों के विकास के प्रबन्ध में सुधार 
सम्भव नहीं है। अतएव इस सम्बन्ध में हमारा यह सुझाव है कि उपयुक्त सेमिनार के निष्कर्षों 
को ध्यान में रखते हुए इस महत्वपूर्ण मानवीय समस्या के समाधान की दिशा! में प्रभावी कदम 
उठाये जाने चाहिये । विदेशों से प्रशिक्षित व्यक्तियों का आयात करता एक अल्प्रकालीन समाधान 
है। हमें तो अपने यहाँ ही प्रशिक्षण की सुविवाओं का विक्राप्त करके स्थायी रूप सें इस कमी 
की पूति करती होगी । 

(१०) श्रौद्योगिक सम्बन्धों की समत्या (?70900 ० ॥760आाएएंश १७४६ ०॥४७) -- 
भारत में राजकीय उपक्रमों की स्थापना एवं उनका विक्लास करते समय यह ग्राशा व्यक्त की 
गई थी कि इससे झ्लौद्योगिक सम्बन्ध काफी मधुर होंगे और कोई ऐसी समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि 
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क््मं्रारियों को यह भावना बल देगी कि उद्योग जनता का है, समस्त लाभों पर जनता का ही 
अधिकार है ओर इस प्रकार वे उद्योग को अ्रपनेपतत की भावना से चलाते रहेंगे, किन्तु ये आशायें 
धूमिल होकर आज यह एक गम्भीर समस्था वन गईं। राजकीय केन्द्रीय उपक्रमों में समय-समय 
पर हुई विभिन्न हड़तालें (जेसे--भिलाई इस्पात संयन्त्र, आकाशवाणी, रेलवे, जीवन बीमा निगम, 
वायु निगम, आदि), विरोध-प्रदर्शन', “नियमानुसार कार्य” (५०४८ ॥0 हण०), “कलम रोको हड़- 
ताल! (एशा &7776), “धीरे-धीरे कार्य करो' आदि बातें इस बात की श्रभिपुष्टि करती हैं कि 
श्रमिकों तथा श्रम-सद्भठनों के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । हमारो सम्मति में इन 
समस्याओं को जन्म देने वाले मूल कारण निम्न रहे हैं--(अ) सरकार से यह आशा करना कि 
वह एक आदर्श सेवानियोजक (॥068! थिा7000ए७) हो, (ब) श्रौद्योगिक भंगड़ों के पीछे राज- 
त्तीतिक उद्देश्यों का होना, तथा (स) सामृहिक्र सौदेबाजी की शक्ति को व्यावहारिक सीमाओं में 
ते बाँधना । इस समस्या के समाधान में श्रम आयोग तथा प्रशासनिक सुधार झ्ायोग (७0॥778- 
प्र५०8 रिशणग॥ा5$ (०77गां5४०7) दोनों के विचारों में समानता प्रतीत होती है भौर वे इस व्याव- 
हारिक सुझाव पर अधिक जोर देते हैं कि न केवल सरकार ही आदर्श सेवानियोजन है अपितु 
श्रमिक वर्ग भी आदर्श श्रमिक होना चाहिए। 

(११) अन्य समस्यायें---() प्रबन्ध, सद्भुठन एवं प्रशासन के सम्बन्ध में समान नीति 
का प्रयोग नहीं किया जाता है। () वरिष्ठ अ्धिक्नारयों में सहकारिता तथा उत्तरदायित्व की 
भावना का अभाव है। अधिकारी वर्ग अश्रपने उत्तरदायित्त्वों को दूपरों पर टालने का प्रयत्न करते 
हैं। (॥) केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय इकाइयो के मध्य तारतम्य का श्रभाव है। (9) प्रत्येक किस्म के 
कार्य में अनावश्यक वंधानिक कायवाहियों की भरमार है। (५) सरकारी कर्मचारिय में कार्य के 
प्रति शिथिलता है तथा कार्बालयों में लालफीताशाही का बोलबाला है। (५) सरकारी उपक्रम 
अपनी विद्यमान उत्पादन क्षमता से कम उत्पादन करते हैं। (४४) सरकारी उपक्रमों में दिनोंदिन 
विनियोगों की मात्रा में वृद्धि होती जा रही है । गत दस वर्षों में विनियोग की मात्रा लगभग दुगती 
से भी अधिक हो गई है । इसके विपरीत लाभ का तो कहना हो क्‍या, सरकारी उपक्रम कुल 
मिलाकर घाटे पर चल रहे हैं। आखिर कब तक हम इन अलाभकारी विनियोगों में धन लगाते 
रहेंगे ? (शा) सरकारी उपक्रमों में कार्य करने वाले श्रमिक कर्मचारियों में श्रनुशासनहीसता दिलों- 
दिन बढ़ती जा रही है। इसका प्रतिकूल प्रभाव उत्पादकता पर पड़ रहा है। (5) शद्यपि सरकारी 
उपक्रमों की स्थापना कल्याणकारी कार्य करने के लिये की जाती है किन्तु वे इन कार्यों पर 
बहुत कम व्यय करते है। (४) सरकारी उपक्रमों में भ्रनुसंघान सम्बन्धी कार्यो पर कम ध्यान दिया 
जाता है। (४3) सरकार की अनिश्चित एवं दोषपुूर्ण नीति सरकारी उपक्रमों की प्रगति में बावक 
सिद्ध हुई है। (पा) सरकारी क्षत्र तथा निजी क्षेत्र के मध्य बढ़ती हुई प्रतियोगिता धीरे-धोर 
गम्भीर रूप धारण करती जा रही है। (0) सरकारी उपक्रमों मे एकाधिकार के दोष निरन्तर 
बढ़ते जा रहे हैं। (४४५) भारत में स्थित राजकीय उपक्रम धीरे-धीरे दृषित राजनीति के शिकार 


बनते जा रहे हैं । 
राजकीय उपक्रमों की प्रगति के लिये सरकार द्वारा उठाये गये कदम 
सरकारी उपक़मों से सम्बन्धित उपयुक्त दोषों को दूर करने एवं इनकी दशा को सधा- 


रने हेतु भारत सरकार द्वारा नियुक्त विभिन्न समितियों ने समय-समय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत 
करके विभिन्न सुझाव दिये हैँ । ये समितियाँ हैं: (१) केन्द्रीय मन्त्रालय की उत्पादन समिति, १६५० 
(२) लोकसभा की अनुमाव समिति, १६५४-५४; (३) कृष्णा मेनन समिति, १९५६; (४) योजना 
आयोग, १६५२ एवं १९५६; (५) छागला कमीशन, १६५८; (६) दिसम्बर १६९५७, १६५६ एवं 
१९६४ में हुई प्रबन्ध गोष्ठियो; (७) मेहता समिति; (८) दो अमरीकन विशेषज्ञों--प्रो० गेलब्न थ 
तथा डॉ० अ्रप्पलबी की समिति; (६) लोकसभा की शअ्रनुमात समिति; तथा (१०) प्रशासन 
सुधार श्रायोग, १६६७ (6 7गंगंडआाब्वपंप० रि००एाड 00प्रात्ं/०6) । प्रशासन सुधार आयोग 
ने श्रपनी २२० पृष्ठों की रिपोर्ट में बतलाया हैं कि सरकारी उपक्रमों में विनियोजित धनराशि 
सब्‌ १६४०-५१ की तुलना में १०० गुनी हो गई है और इन उपक्रमों में प्रतिवर्ष लगभग ५०० 
करोड़ रु० का घाटा होता है। अत५व राजकीय उपक्रमों की कार्य-प्रणाली सुधारने की तुरन्त 
आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में प्रशासन सुधार श्रायोग ने भ्रनेक महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये हैँ । 
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इतमें से कई सुझावों को तो भारत सरकार ने स्त्रीकार कर लिया है तथा कुछ भ्रभी तक उसके 
विचाराधीन हैं । इनमें से प्रमुख सुझावों का सारांश निम्तांकित है :-- 

( १ ) महत्त्वपूर्ण उद्योगों (जेमे--लोहा-इस्पात खान, पैट्रोल, कोयला, परिवहन, उत्े- 
रक, रसायन आंदि) में बड़े-बड़े वेधानिक क्षेत्रीय निगम स्थापित किए जाने चाहिये। ये निगम 
सम्बन्धित उद्योगों को बढ़ावा देने, विक्रास करने, शोध सम्बन्धी परामर्श देने, प्रशिक्षण व विक्रय 
सम्बन्धी सुविधा प्रद्यान करें । 

(२ ) राजकीय उद्योगों के कार्यालयों का पुनर्गठन किया जाना चाहिये, जिससे ये 
प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सके । 

( ३ ) सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यविधियों पर बहस करने के लिये संस्तद को प्रलग 
से समय निश्चित करता चाहिये । 

( ४ ) किसी भी परियोजना को स्वीकार करने से पूव॑ योजना श्रायोग द्वारा उसके 

व्यावहारिक पहलू की जाँच की जानी चाहिये । 

( ५ ) किसी भी परियोजना के स्त्रीकृत होते पर उपकृ। वास्तविक निर्माण कार्य 
प्रारम्भ करने से पूर्व निर्माण कार्यक्रम का विधिवत्‌ एवं पुर्णं नियोजन किया जाना चाहिये । 

( ६ ) राजकीय उपक्रमों के मण्डलों में निप्रुक्ति करते सवय उक्त उउक्रप में पहले से 
ही कार्यें करने वाले श्रधिकारियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। नियुक्ति का आवार कार्य 
प्रनुष्ठान (०7४-?९४००४४७॥०७) होना चाहिये । 

( ७ ) सरकारी उद्योगों में छोटे से छोटे कर्मचारी एवं बड़े से बड़े अधिकारी की 
नियुक्ति करते समय व्यावप्तायिक आधार ध्यान में रखना चाहिये । 

( ८ ) राजकीय उपक्रप्ों पर लागू होने वाले श्रम-कानूरों को निजी उपक्रमों पर 
लागू श्रम कानूनों के समान होने की आवश्यकता नहीं है । 

( ६ ) राजकीय उद्योगों का प्रबन्ध मण्डल, जहाँ तक सम्भव हो सके, मिला-जुला होना 
चाहिये | श्रधिकतर नियुक्तियाँ पूर्णकालिक नहीं होनी चाहिये । 

(१०) श्रम-मासलों पर प्रबन्ध से बातचीत करते के लिये श्रम-प्रियदों, जिनकी 
सदस्य संख्या पहले से ही निर्धारित हो, की स्थापना की जानी चाहिये । 

(११) सभी राजकीय उपक्रमों के लिये एक समान ऋण-पुजी अनुपात को अपनाने 
की आवश्यकता नहीं है । 

(१२) राजकीय उपक्रमों को धन दिये जाने की प्रशासनिक विधियों में उदारता लाई 
जानी चाहिये । 

(१३) यदि किसी राजकीय उपक्रम को घन प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई 
का अनुभव हो तो सरकार को उसकी गारण्टी देने के लिये तत्पर रहना चाहिये । 

(१४) राजकीय उपक्रमों के जद्देश्यों एवं उत्त रदायित््वों के सम्बन्ध में सरकार को 
एक विस्तृत एवं स्पष्ट विवरण तेयार करना चाहिये । 

(१५) राजकोय उपक्रम के प्रत्येक क्षेत्र में 'उपभोक्ता सलाहकार परिषदों' का गठन 
किया जाना चाहिये, जो सरकार को समग्र-समय पर उयभोीक्ताप्रों के हितों को सुरक्षित रखने की 
सलाह प्रदान करें । 

(१६) प्रत्येक राजकीय उपक्रम में आन्तरिक अंक्रेक्षत को कमंचारी प्रक्रिया के रूप 
में प्रभावी ढंग से सद्भुठित किया जाना चाहिये । 

(१७) चार या पाँच अंक्रेक्षण मण्डलों की स्थापना की जानी चाहिये । प्रत्येक मण्डल 
निर्दिष्ट क्षेत्रीय निगमों से व्यवहार करेगा। ये' मण्डल *कण्ट्रोलर एण्ड ऑॉडीटर जनरल के सामान्य 
निरीक्षण में कार्य करंगे । 

(१८) अंकेक्ष ण मण्डल की रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिये । 

(१९) सार्वजनिक उद्योग में प्रबन्धक तथा उनमें कार्य करने वाले श्रमिकों में उद्योग 
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को स्वार्थ सिद्धि और व्यक्तिगत लाभ का साधन न बनाना चाहिये, वरव्‌ सरकारी उपक्रमों को 
जनता की निजी सम्पत्ति मानकर कार्य करना चाहिये। 

(२०) किसी भी उद्योग को श्रधिकाधिक कुशलतापूर्वक एवं कार्यक्षमतापूर्णो ढंग से 
संचालित करने की सर्वोत्तम विधि यही है कि उसे अधिक से अ्रधिक स्वायत्तता प्रदान की जाय 
झौर फिर उसे अपने कार्य के लिये उत्तरदायी ठहराया जाय । सरकारी उपक्रमों को काये-प्रणांली 
में सुधार करने के लिये इस झायोग ने लगभग ६० सुझाव दिये हैं । 
अन्य सुकाव (आशा #एए९९४धणा5)७-- 

प्रशासन सुधार शभ्रायोग द्वारा किये गये उपयुक्त सुझावों के श्रतिरिक्त इनकी कार्य- 
कुशलता एवं संचालन में सुधार हेतु निम्न सुझाव भी दिये जा सकते हैंः:--(१) राजकीय उपक्रमों 
का प्रबन्ध एक संचालक मण्डल करे, जिसमें 0) वित्त विशेषज्ञ, (7) तकनीकी विशेषज्ञ, (7) 
उत्पादन विशेषज्ञ, तथा (४) श्रमिकों के प्रतिनिधि हों । (२) इन उपक्रमों की कार्यकुशलता सम्बन्धी' 
विस्तृत जाँच प्रति वर्ष करायी बाय तथा दोषी अधिकारियों को सख्त से सख्त दण्ड दिया जाय । 
(३) नीतियों के निर्धारण में पूर्ण सावधानी रखी जाय । (४) उपक्रमों की प्रगति के सम्बन्ध में 
जनता में अ्रधिक प्रचार किया जाय इनकी प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदनों (१००७०४७) का प्रकाशन 
विस्तृत रूप में किया जाय । (५) उपक्रमों को दृषित राजनीति से सर्वथा दूर रखा जाय । 
(६) इनमें स्थापित बहुमूल्य यन्जों की उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जाय । (७) जन- 
कल्याण के कार्यो पर अपेक्षाकृत अधिक बल दिया । (5) लेखा-पुस्तकों, लागत पुस्तकों व प्रबन्ध 
लेखों की जाँच विशेषज्ञों से कशयी जाय । (६) सरकारी उपक्रमों में उत्पादकता को सर्वोच्च 
प्राथमिकता दी जाय । वे निश्ो क्षेत्र के उपक्रमों के लिये झादर्श बनें। (१०) जनता का अ्रधि- 
काधिक सहयोग लिया जाय। (११) श्राधुनिक एवं नवीनतम प्रविधियों, प्रणालियों तथा पद्ध- 
तियों का उपयोग किया जाय । (१२) इनमें “कार्य प्रथम तथा व्यक्ति द्वितीय” के सिद्धान्त का 
पालन किया जाय | करमंचारियों की नियुक्ति कार्य की प्रकृति तथा उनकी व्यक्तिगत कुशलता के 
आधार पर होनी चाहिये। (१३) कमंचारियों की संख्या में अनावश्यक रूप में वृद्धि न की जाय । 
(१४) सरकारी उपक्रमों का अंकेक्षण महाब्ेखा पअंकेक्षक द्वारा कराया जाय । (१५) भारत एक 
गरीब राष्ट्र है। अतएवं इसमें 'सेवा' के साथ-साथ लाभ पर भी ध्यान दिया जाय। 
हम अब भ्रधिक समय तक 'सफेद हाथियों को पालने की स्थिति में नहीं है। (१६) आँख बन्द 
करके उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना अथवा नये-तये सरकारी उपक्रमों की स्थापना करना 
बन्द किया जाय क्‍यों कि इससे धीरे-धीरे निजी क्षेत्र में से साहस का तत्त्व ही समाप्त होता जा 
रहा है। वह श्रब विनियोगों का विस्तार करने की श्रपेक्षा निजी क्षेत्र कम करने की नीति का 
पालन कर रहा है । 
एशाप्रपरअर 0एडा0७ : 

१. भारत में राजकीय उपक्षमों की क्या प्रमुख समस्‍यायें हैं? उत्तको हल करने के लिये 
सुझाव दीजिये। 
२. भारत में राजकीय उपभ्ममों की क्या समस्‍यायें हैं? (नागपुर, १९६२) 
३. भारत में राजकीय उपक्ञमों की कार्य-प्रणाली एवं समस्यात्रों पर एक निबन्ध लिखिए । 
४. राज कीय उपक़्मों की प्रबन्ध व्यवस्था को सुधारने एवं इनके दोषों को दूर करने के 
लिये प्रशासनिक सुधार श्रायोग द्वारा दिये गये प्रमुख सुझावों का वर्णन कीजिये । 
भारत में लोक उद्योगों के कार्यंकेलाप पर संसदीय नियन्त्रण पर एक युक्तिसंगत टिप्पणी 
लिखिये। (भागलपुर, १६७०) 
६. भारत में राजकीय उपक्रमों पर संसदीय नियन्त्रण पर अपने विचार प्रकट कीजिये । 
(आर० बी०, १९७१) 
७. भारत में राजकीय उपक्रमों की प्रमुख समस्याओं का परीक्षण कीजिये | उनके समाधान 
के लिये अपने सुझाव दीजिये । (राजस्थान, १६७०) 
०८. भारत में लोक उद्योगों की आधारभूत समस्याझ्रों का विवेचन कीजिये। 
(मागलपुर, १६६६) 


है 


१९ 


वैज्ञानिक प्रबन्ध 
(डिलंशाए62९ क्चाब्रएशएलशा) 





प्रारस्भिक--वेज्ञानिक प्रबन्ध का श्रर्थ (१०४४४४ एणी इलंशाएंग0 +ैथवा9207०॥) 
वैज्ञानिक प्रबन्ध! निम्न दो शब्दों के योग से बना है--“विज्ञान' और 'प्रबन्ध | भली 
प्रकार इसका श्रथं समझने के लिये हमको विज्ञान शब्द के पुनः दो खण्ड करने होंगे--- 
“वि+-ज्ञान । वि! का भ्र्थ अधिक अथवा योग से है और 'ज्ञान! का भ्र्थे हमारी साधारण जान- 
कारी से है। इस प्रकार हमारे अर्थ में विज्ञान साधारण ज्ञान की भभिवृद्धि है, जो नये प्रयोगों 
द्वारा हमारे सामान्य ज्ञान में जुड़ जाती है । 'प्रबन्ध किसी भी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने 
की क्रिया को कहते हैं। इन दोनों शब्दों के समावेश से स्वतः ही एक नये शब्द 'लक्ष्य' का बोध 
होता है। किसी भी काये को अभिवद्धित ज्ञान के साथ सुव्यवस्थित रूप से चलाने की आवश्यकता 
तभी भ्रधिक पड़ती है जब हमारे सामने कोई निश्चित लक्ष्य हो और हम उसे प्राप्त करना 
चाहते हों । इस प्रकार किसी भी कार्य को क्‍्भिवर्धधित ज्ञान को सहायता से योजनाबड्ध रूप से किसी 
लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सुग्यवस्थित रूप से चलाने को वेज्ञानिक प्रबन्ध कहते हैं। उदाहरणाथें; 
यदि किसी कारखाने में श्रमिकों की भर्ती तथा कार्य का वितरण बिना किसी नियम के मनमाने 
ढंग से किया जाय तो ऐसे श्रमिकों से अधिक उत्पादन की श्राशा करता व्यर्थ होगा । किन्तु यदि 
वैज्ञानिक सिद्धान्त के आधार पर उनकी भर्ती की जाय; उनकी रुचि, शारीरिक एवं मानसिक 
क्षमता के भनुसार उन्हें कार्य सौँपा जाय तथा उनको पूर्व प्रशिक्षण दिया जाय तो कार्यक्षमता 
निश्चित रूप से अधिक होगी । इस प्रकार अधिक उत्पादन की झाशा सहज हीं में की जा सकती 
है। यह प्रणाली वैज्ञानिक प्रबन्ध कहलायेगी । 
वैज्ञानिक प्रवन्ध की पंरिभाषायें 
(थाह्वाएफ रण 8000770 फैदाउ8 २६720) 
विभिन्न विद्वानों ने वैज्ञानिक प्रबन्ध की परिभाषायें अपने देंश की व्यापारिक स्थिति 
के अनुसार भिन्न-भिन्न दी हैं। कुछ त्रमुलल वरिम्ावाय इस प्रकार हैं :- कक 
«“थो एच० एस० पसेन के अनुसार, “वैज्ञानिक प्रबन्ध सामुहिक प्रयत्नों की पद्धति 
एवं सज्भठन प्रणाली है, जोकि वेशञानिक भ्रन्वेषण एवं विश्लेषण से निकाले क्ये सिद्धान्तों अथवा 
नियमों पर आधारित है'"““““|”? 7 दूसरे शब्दों में, “निरीक्षण, विश्लेषण, प्रयोग द्वारा 
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कारण-प्रम्परा पर आधारित किसी भी पद्धति का उत्पादन-क्रियाप्रों में उपयोग करने को 
वैज्ञानिक प्रबन्ध कहते हैं। 
श्री सेल्डन के प्रनुपार, “वैज्ञानिक प्रबन्ध किसी उद्योग में उसके प्रबन्धकों के द्वारा 
निर्धारित योजना को इस प्रकार चलाता है, जिससे उसके उद्देश्य की पृति सुविधा के साथ की 
जा सके । । ु 
लॉयड डॉड एवं लिच के अनुसार, “विस्तत श्रथ में वैज्ञानिक प्रबन्ध कार्य प्रणाली, 
श्रमिकों, कच्चे मालों, यन्त्रों तथा पूजी के प्रयोग से अधिक्रतम लाभ प्राप्त करना चाहता है और 
वह [वैज्ञानिक प्रबन्ध) उत्पादन की समस्त क्रियाओं पर कारखाने के स्थानीयकरण एवं संरचना 
से लेकर 92288 | के भ्रन्तिम वितरण तक नियन्त्रण करता है ।” 
ई:7श्ली ० एफ० डब्ल्‌० टेलर के भनुमार, “वैज्ञानिक प्रबन्ध, श्रापके यह जानने की कला है 
कि श्राप लोगों से यथार्थ में क्या कराता चाहते हैं तथा यह देखना चाहते हैं कि वे उसको सुर्दर 
से सुन्दर तथा सस्ते से सस्ते ढज्ज से करें ।7 
श्री जौन्स के प्रनुसार, “वज्ञानिक प्रवन्त्र प्रशापसन-सम्बन्धी नियमों का समूह है, ताकि 
सज्भठन में नवीन धनुशासन का समन्वय नियन्त्रण तया उत्पासदन-पद्धति से कराया जा सके |! 
६८” श्री डीमर के भ्रनुमार, “वैज्ञानिक प्रबन्ध ये आशय प्रवच्ध के क्षेत्र में दशाग्रों, पद्धतियों 
एवं प्रविधियों से सम्बन्धित ज्ञान प्राप्त करता व उनको समायोजित करके उपयोग करने के लिये 
एक संगठित सिद्धान्तों के रूप में विकसित करता है | 2 


छ थ्री हेनरी पी० केन्डाल (सं. ?. 77०॥09]) ने निम्न तीन प्रकार के प्रबन्ध बतनाये 
हैं और इन तीनों ही प्रकारों का कार्य क्षमता पर विभिन्न प्रभाव होता है :४-() श्रव्यवस्थित 
प्रबन्ध ((005ए8860487980 (६॥8887शा); (7) व्यवस्थित प्रबन्ध ($एश४27747560 )४8॥926- 
7८०); एवं (7) वैज्ञानिक प्रबन्ध (5007070 )(8788०067) । 

प्रबन्ध का उपरोक्त वर्गीकरण श्राय के आधार पर नहीं, बल्कि कुशलता के श्राधार 
पर है। “अव्यवस्थित प्रबन्ध! में कार्य-पद्धति दोषपूरां होती है तथा इस प्रकार के प्रबन्ध में समय, 
स्थान तथा पूंजी का ह्ास होता है। “व्यवस्थित प्रबन्ध में कार्य सुगमता से होता है, किन्तु 
केन्द्रीय नियोजन तथा नियन्त्रण के न होने से श्रमिकों की कुशलता का उपयोग नहीं होता । 
किन्तु, वैज्ञानिक प्रबन्ध: दोषरहित है, क्‍योंकि प्रत्येक क्रिया मुक्त एवं विवेक द्वारा होती है तथा 
श्रप्तिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है । 
सामान्य शब्दों में वैज्ञानिक प्रबन्ध में अनुशासन, प्रयोग तथा विवेक द्वारा उत्पादन के 
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पृथक्‌-पृथक्‌ अझरज्धों का समीकरण करके उतका इस प्रकार उपयोग करता है जिससे उद्योगपति, 
श्रमिक, शक्ति, गतिशीलता ग्रादि का समन्वय हो सके तथा सभी वर्गों को आवश्यक लाभ हो । 


वेज्ञानिक प्रबन्ध के लक्षण अ्रथवा विशषतायं 
((फद्का820/00४708 ए 8छॉदाएंगट सधा3एथाशा।) 


उपरोक्त परिभाषाम्रों का भत्ती प्रकार भ्रध्ययन करने के पश्चात्‌ हम इस निष्कर्ष पर 
पहुँचते हैं कि वैज्ञानिक प्रबन्ध के निम्नलिखित लक्षण अथवा विशेषतायें हैं :--- 

( १ ) निश्चित योजना--वैज्ञानिक प्रबन्ध का सबसे मुख्य एवं प्रधान लक्षण यह है 
कि प्रत्येक कार्य को झ्रार्म्म करने से पूर्व निश्चित योजना (6 0८०6 ?७॥) तैयार की जाती 
है । सारा कार्य उसी योजना के अनुसार ही सम्पन्न होता है। क्‍ 

(२ ) वैज्ञानिक विश्लेषण (87495) तथा प्रयोग (875७प्रा०7)--किसी भी 
योजना को कार्यान्वित करने से पूर्व कुशल प्रबन्धक उसके अ्ज्भों का वैज्ञानिक विश्लेषण एवं 
प्रयोग करके देख लेते हैं कि उसकी उपयोगिता तथा उपयुक्तता किस सीमा तक पर्याप्त होगी । 

( ३ ) नियमों का समूह--प्रचन्ध की वैज्ञानिक व्यवस्था के लिये निश्चित की हुई 
योजना के श्रनुसार ही नियमों का निर्माण होता है तथा उनका उपयोग प्राय: सामूहिक रूप से 
क्रिया जाता है। नियमों का समूह (& $6 ० रेएॉ6०७) पहले से ही तैयार करने में वैज्ञानिक 
प्रबन्ध को लागू करने में सरलता रहती है। 

( ४ ) सामथिक प्रयोग (7४८४५ 80707)--वैज्ञानिक प्रत्नन्ध में समय-समय पर 
उत्पन्न होने वाली समस्याओ्रों का हल तुरन्त उचित प्रयोगों द्वारा निकाला जाता है। अभ्रतएंव इसमें 
सामयिक प्रयोग होते रहते हैं । 

( ५ ) मितव्ययिता--वैज्ञानिकर प्रबन्ध की प्राधारशिला ही मितव्ययिता हैं। इप्तको 
लागू करने के लिये उत्पादन के समस्त अनावश्यक तत्त्वों का विनाश किया जाता है और यह 
प्रयत्त किया जाता है कि न्यूनतम व्यय पर भ्रधिक से अधिक उत्पादन हो । 

( ६ ) कार्यक्षमता में वुद्धि--मितव्ययिता के साथ-साथ श्रमिकों की कार्येक्षमता का 
भी ध्यान रखा जाता है। ऐसी कोई भी मितव्ययिता की योजना लागू नहीं की जाती जिससे कि 
कार्यक्षमता का हनन होता है | अतएव वैज्ञानिक प्रबन्ध की प्रत्येक योजना में श्रमिकों की कार्ये- 
क्षमता का सबसे अधिक ध्यात रखा जाता है। न 

(७ ) उत्तरदायित्व फी सीमा--यहले छोटी मात्रा में उत्पादन होने के कारण सारा 
उत्तरदायित्त्व एक ही व्यक्ति के कन्चों पर होता था । किन्तु आज बड़े पैमाने पर उत्पादन होने के 
साथ-साथ उत्तरदायित्व भी बढ़ गया है| भ्रतएव इसकी सीमा को निर्धारित करना तथां ' 3-8 ह 
ऋमिक कमी लाना वैज्ञानिक प्रबन्ध की एक विशेषता है। इप प्रफ़ार वेज्ञानिक प्रबन्ध में. प्रत 
व्यक्ति का सीमित उत्तरदायित्त्व ही होता है । 

(८ ) हढ़ता--नियमों का सही रूप से पालन करने के लिये प्रत्॒न्धक को अपने व्यव- 
हार में हढ़ता (प77655) लाना श्रावश्यक होता है और एक बार हढ़ रुख अपनाये जाने के 
पश्चात्‌ फिर उसमें किसी प्रकार का अनावश्यक परिवतेन नहीं किया जा सकेगा। 

' ( €) निश्चित उद््द श्य--प्रबन्धक के सामते कार्य का संचालन करते से पूर्व एक 
निश्चित उद्देश्य (0७०० 00००) होना आवश्यक होता है और उसके सारे प्रयत्न उसकी 
पृति के लिये ही होते हैं । 

(१०) सहकारिता--प्रबन्ध में सफलता लाने के लिये यह आवश्यक है कि श्रम व 
पूजी में संघर्ष के स्थान पर स्नेह की भावना हो । उनके विचारों में एकता हो, जिससे काय॑ं में 
सामूहिक प्रवृत्ति की भावगा आ सके। सहकारिता का मुख्य उद्देश्य सामूहिक प्रयत्नों के 
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द्वारा सामृहिक हितः है। इसमें निजी स्वार्थ, व्यक्तिवाद, सब मेरे लिये ही, आदि दृषित भाव- 
नाझों के लिए कोई भी स्थान नहीं होता है । 


वैज्ञानिक प्रबन्ध का प्रादुर्भाव--ऐतिहासिक फलक 
(एएणएणांगा णी इलंशापी0 शिक्रा8श९०---४ह परीं/णांदव ४।६छ) 


वैज्ञानिक प्रबन्ध न कोई श्रन्बेषण है और न एक स्थायी वस्तु ही। इसमें मी समया- 
नुसार परिवर्तन होते रहते हैं। इममें परम्गरागत प्रणाली का कोई स्थान नहीं है। इसका एक- 
मात्र लक्ष्य श्रम-त्यय को घटाना तथा यन्‍्त्रों का अधिकतस्‌ उपयोग करते हुए कार्यक्षमता में वृद्धि 
करना है, ताकि कम से कम उत्पादन-पुल्य में अधिकतम वस्तुप्रों का उत्तादत हो सके । 

इस पद्धति की विचारधारा सर्वप्रथम अमेरिका के श्री एफ० डब्ल्यू० टेलर ने प्रस्तुत 
की । इसीलिये उन्हें इस विचारधारा का प्रवतंक कहा जाता है । टेलर महोदय ने श्रपता जीवन 
सब्‌ १८७८ में अमेरिकन मिटवेल स्टील कम्पनी में एक सामान्य श्रमजीवी के रूप में प्रारम्भ 
किया, किन्तु क्रमशः प्रगति करते-करते ६ वर्ष के उपरान्त भ्र्थात्‌ सब १५८४ में उसी कम्पती 
में मुज्य इन्जीनियर बन गये । अपने प्रनुभव से वे इस निर्णय पर पहुँचे कि श्रमिकों की उत्पादन- 
क्षमता बहुत कम है, जिसको बड़ाने के लिये वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग भ्रनिवायं है। सब १५६५ 
में उन्होंने मागिक दर पद्धति (& 06००९ २७॥४ $ए867) पर एक निबन्ध लिखा, जिसमें उन्होंने 
श्रमिकों की कार्यक्षमता तथा वेतन की वृत्ति पर प्रकाश डाला | इसके बाद सब्‌ १९०३ में उन्होंने 
“दुकान का प्रबन्ध! (8009 )४७78४8०८०८॥०) पर एक निबन्ध लिखा । इसके पश्चात्‌ सब १६११ 
में उन्होंने एक निबन्ध “वेज्ञानिक प्रबन्ध के नाम से प्रकाशित किया । परन्तु कद १६१४५ में ठंलर 
की मृत्यु के पश्चात्‌ “वैज्ञानिक आन्दोलन धीमा पड़ गया । 

सब्‌ १६१८ में रूस में लनिन के द्वारा इसको अपनाया गया और यह श्रादेश प्रपारित 
किया गया कि “हमको श्रपने उद्योगों में टेलर के अ्रध्ययन' तया शिक्षा को प्रसारित करता चाहिए 
तथा उसकी विधिवत्‌ क्रियाओं को पूर्ण॑रूप से श्रपनाना चाहिये ।” सब्‌ १६२६-३० की विश्वव्यापी 
आर्थिक मन्दी ने व्यापारियों एवं उद्योगपत्तियों की जड़ें हिला दीं। सब्‌ १६३० में श्रमिक्रों के 

वरोध के कारण इनकी प्रगति में बांधा पड़ी ।फ्रांस ने वैज्ञानिक प्रबन्ध में मनोविज्ञान को 
सिलाकर इसको एक नवीन रूप प्रदान किया। इड्डुलेण्ड ने उसको उसी प्रकार से स्वीकार 
किया । इसके पश्चात्‌ इसको यूरोप के झ्न्य देशों, एशिया तथा जापान में भ्रपताया गया । वैज्ञा- 
निक प्रबन्ध के मार्ग-दर्शकों में सर्वेश्री गेंट (छ. 7.. 02॥0), गिलब्रेथ (6. आछा»आ!॥), एच० 
एस० पप्नन (प. 8. एश5०), एच० इमसैंन' (लत. ]7०5७)), मोरिस कुक (]४०८४४ (००८०), 
एच० पी० कंण्डाल (प्र. ?. 77०709॥), फेयल (7890!) श्रादि विस्यात इन्जीनियर तथा विद्वान हैं। 
वैज्ञानिक प्रबन्ध के मूल तत्त्व भ्रथवा सिद्धान्त 
(छप्रात्राशांक्य 07 एश/06००णजाए शर्ालएाूड ण॑ 
$0था770 ऐ/७8297/श४) 

वैज्ञानिक प्रबन्ध के मुख्य-मुख्य सिद्धान्त निम्नलिखित हैं :--- 

६ १ ) कार्य सस्वस्धी झनुमाव (73८ ॥0629)--वैज्ञानिक प्रबन्ध का प्राघारभूत 
सिद्धान्त इस बात का ज्ञात है कि एक प्रथम श्रंणी के श्रमिक को उचित परिस्थितियों: में कितना 
काम करना चाहिये । काम सम्बन्धी अनुमान! के बिना यह ठीक-ठीक नहीं मलूम किया जा 
सकता कि अधश्िक प्रमाषित (50997970) उत्पादन से: कम काम कर रहे हैं अथवा अधिक | एक 
श्रश्चिक कितता-क्राम कर सकता है, इसको फोजना' बहुत सावधानी के साथ प्रयोगों द्वारा: निश्चित 
की जांती है। उर्दाह्वारणाथ,' बीथिलहेम इस्पात कम्पनी में एक श्रमिक भौधतन १२ ३ टन कच्चा 
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लोहा लादता था। टेलर ने उचित अध्ययन के पश्तात्‌ यह सिद्ध कर दिया कि एक प्रथम श्रेणी 
के श्रमिक को प्रतिदित ४७३ से ४ंद टव तक माल लादना चाहिये। 

( ३ ) प्रयोग (छऊफुआंग्राध्वं)---वैज्ञानिक ग्रतन्च में प्रयोगों का बहुत भ्रधिक महत्त्व 
है। प्रयोगों द्वारा अमिक की विभिन्न क्रियाओं की जाँच की जा सऊृती है तथा उतका विश्लेषग 
किया जाता है, जिससे उनमें सुघार करके कार्यक्षतता में वृद्धि हो। काम का ठोक-ठीक अनुमान 
करने के लिए श्री टेलर ने निम्न तीन प्रकार के वैज्ञानिक प्रयोग किये ;-...- 

( भ ) समय अध्ययन (7५06 8749)--अ्रबन्ध सम्बन्धी अनुसन्धान का पहला कार्य 
समय अध्ययन है। समय अध्ययन के ग्न्तगंत यह देखा जाता है कि प्रत्येक श्रमिक को एक ही 
प्रकार का कार्य करने में करितता समय लगता है। टेलर ने इसके लिये स्टॉय वाच (8709 ए/३/०॥) 
का प्रयोग किया। उसने समस्त क्रिया को कई भागों में विभाजित किया तथा प्रत्येक विभाग में 
लगने वाला समय नोट किया। इस श्रयोग में झॉररेटर भ्रपनी घड़ी तथा चार्ट लेकर ऐसे स्थान 
पर बंठता है जहाँ से वह श्रमिकों को देख सके, किन्तु वे उसे न देख सकें । इसके बाद वह प्रत्येक 
क्रिया में लगने वाले समय को चार्ट पर नोट करता जाता है। बीच में प्राराम के लिये निकाले 
गये समय का भी ध्यान रखा जाता है। उददाहरणार्थं; यदि कच्चा लोहा गाड़ी में लादने का 
समय अध्ययन करना हो तो उसे निम्नलिखित भागों में बाँठा जा सकता है :--() लोहे को 
जमीन से उठाने में लगने वाला समय; (7) लोहे को लेकर गाड़ी तक जाने में लगने वाला समय; 
(7) लोहे को गाड़ी में फेंकने में लगते वाला समय; तथा (7) खालो हाथ वापस आने में लगने 
वाला समय । इस प्रयोग के आधार पर उप्त कार्य को करने का प्रमापित समय ($3[4700870 
५४४७) निश्चित कर दिया जाता है| इस प्रमापित सपय के प्रन्दर प्रत्येक श्रमिक को उप्त कार्य 
को पूरा करना पड़ता है। इसके आधार पर मजदूरी दर भी निश्चित की जाती है, जो इस 
प्रमापित समय से कम समय में काम करता है उसे अधिक मजदूरी तथा जो अधिक समय में 
काम करता है उसे कम मजदूरी दी जाती है। 

( व ) गति ब्रध्ययन (१(०॥०7 $0709)--श्री ग्रिलत्नेथ के अनुसार, “गति अध्यूगन 
वह विज्ञान है, जिसके द्वारा अनावश्यक, अनिर्देशित तथा श्रकुशल "गति से होने वाली क्षति” को 
रोका जा सके ।” वास्तव में कार्य करने की सर्वेश्रेष्ठ रीति का पता लगाना गति अ्रध्ययनः 
कहलाता है। इस्त श्रष्ययन की आधारशिला यह हैं कि प्रत्येक कार्य को करने में श्रमिक को 
श्रयने हाथ-पैर हिलाने-डुलाने पड़ते हैं। शरीर का यह हिलाता-डुलाना जितना अधिक होगा, 
उतना हीं समय झ्धिक लगेगा तथा थक्रावट भी उतनी ही जल्दी आवेगी। अतंएवं वैज्ञानिक 
अध्ययन द्वारा काम करने की ऐसी विधि अ्पनानी चाहिये, जिससे शरीर की कम से कम हरकत 
हो भर थकान कम से कम हो । इसका उदाहरण हमें गिलब्रथ की ईंट जोड़ने की विधि में 
मिलता है । उन्होंने देखा हि औसतन एक राज को ईटें दीवार में रखने के लिये १८ बार हर- 
कत ()/(०५७॥९४४० करनी पड़ती है | उसने ई ट लगाने के तरोके में सुधार करके इस हरकत को 
घटाकर ५ और कुछ में तो केवल २ ही कर दिया । इपके लिये उसने निम्न तीन काये क्िये--- 
(0) भ्रनावश्यक हरकतों को बिल्कुल बन्द कर दिया; (7) दीवार को जोड़ने के ऐसे साधाररण यन्त्रों 
का आविष्कार किया जिससे श्रमिक को अपना शरीर कम से कम हिलाना-डुलाना पड़े; (5) 
उसने श्रमिकों को वैज्ञानिक विधियों से काम करने की शिक्षा दी, ताकि वे एक हाथ से ईट आर 
दूसरे हाथ से गारा बराबर लेकर एक साथ उसे रख सके। क्‍ 

( स॒ ) थकान अध्ययन (780206 $8870५9)--निरन्तर काम करने से श्रमिक थक जाते 
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हैं भौर उनकी कार्यक्षमता भी कम हो जाती है । यदि काम का श्रमिकों में वैज्ञानिक रीति से 
एवं उत्तकी रुचि के अ्रनुसार विभाजन नहीं होता है तो उसे वह कायें करने में अधिक थकान 
होती है, समय अधिक लगता है तथा कार्यक्षमता भी कम हो जाती है । इस सम्बन्ध में देलर ने 
प्रत्येक क्रिया का विस्तृत भ्रष्यवन करके यह पता लगाया कि थकान कब, क्यों और केसे होती 
है तथा उसे किस प्रकार सुधारा जा सकता है ? उचित प्रयोग करने के पश्वात्‌ टेलर इस निष्कर्ष 
पर पहुंचे कि थकान को दो प्रकार से कम किया जा सकता है; एक तो कार्य के बीच में 
आराम का समय देकर और दूसरे, बोफ की उचित मात्रा निश्चित करके । श्रमिक भी इससे 
सस्‍्फूरति श्रनुभव करता है । 

( ३ ) योजना (?8777702)--वैज्ञानिक प्रबन्ध में तीसरी विशेषता हर कारये के लिये 
एक विशेष योजना का होना है | श्री शील्डस के अनुसार, “योजना विभाग वैज्ञानिक प्रबन्ध का 
केन्र है, जिसका प्रमुख कार्य उन समस्त कर्मचारियों की श्रावश्यकताओ्ों को पूरा करना है जो 
उत्पादन की विभिन्न विधियों में लगे हुये हैं ।7 

प्रतएव प्रत्येक कारखाने में पृथक रूप में एक योजना विभाग होना चाहिये । अगले 
दिन क्या होगा, इसकी योजना पहले से ही तैयार कर ली जाती है। इसके लिये प्रत्येक श्रमिक 
को एक छोटी आलमारी (0६०००-॥०॥७ &7799) दे दी जाती है। प्रात:काल जब श्रमिक 
काम पर श्राता है तो उसे अपने खाने में दो कागज रखे हुये मिलते हैं। एक में यह लिखा रहता 
है कि उसे क्या काम कब रना है और उसे किन यन्त्रों की आवश्यकता होगी. तथा वे यन्त्र कहाँ से' 
प्राप्त होगे । दूसरे कागज १२ उसके द्वारा किये गये काय्ये का पूर्ण विवरण दिया होता है तथा 
यह भी लिखा रहता है कि उसने कितना वेतन कमा लिया है। कौन व्यक्ति कहाँ काम कर रहा 
है। यह नवशों, चार्टों इत्यादि के द्वारा शतरंज के मोहरों के समान स्पष्ट दिखलाया जाता है । 

श्री टेलर के मतानुसार, योजना विभाग के निस्‍्न कार्य होते हैं :--() कारखाने द्वारा 
लिये हुये प्रत्येक कार्य की पूर्ण विवेचना करना । (7) कारखाने में होने वाले प्रत्येक कार्य तथा 
विभिन्न त्रियाओों सें लगने वाले समय का अ्रध्ययन करना । (00) कारखाने के पास कितना 
सामान, कच्चा माल, स्टोर, तैयार माल तथा विभिन्न मशीनें झादि हैं, इसका विवरण रखता । 
(9) बिक्री विभाग में प्राप्त होने वाले प्रत्येक श्ॉडर (070७) का श्रध्ययन करता तथा उसकी 
सुपुरदंगी के श्लाकार पर उसकी तैयारी की योजना बनाना । (५) प्रत्येक वस्तु में होने वाले व्यय 
का विवरण रखना । (४) सूचना विभाग का संचालन करना। (५४) प्रमापित औजारों की 
व्यवस्था करता । (शा!) प्रत्येक श्रमिक की मजदूरी का निर्णय करना । (5) कारखाने की समस्त 
क्रियाओं पर पभ्रावश्यक नियन्त्रण रखना । (४) प्रमापित विधियों का निर्धारण करना तथा प्रशि- 
क्षण की व्यवस्था करता । (दा) सनन्‍्देशवाहन विभाग का संचालन करना । (57) रोजगार के 
दफ्तर (707900॥70600 0706) का प्रबन्ध करता । प्रत्येक बमंचारी का सेवा विवरण रखना । 
७7) उन्नति तथा सुधार सम्बन्धी योजनायें तैयार करता । 

( ४ ) भ्रमिकों का चुनाव तथा उनकी शिक्षा (8०॑ंथा770 $66207 थात पष्द्ा।- 
३8 ० 4.80077स्‍०5)--शरी ठेलर ने श्रस्िकों के चुनाव तथा उनके प्रशिक्षण पर बहुत बल दिया 
है । इससे कार्यक्षमता में वृद्धि होती है | श्री टेलर ने भागे कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य 
नहीं कर सकता । उन्होंने प्रथम श्र णी के कारीगर के बारे में विशेषताये बतलाई हैं :--- 

( ञ ) उक्त कार्य को करने हेतु बह शारीरिक एवं सानसिक दृष्टि से उपयुक्त हो। 
इसके लिये यहू अनिवाय नहीं है कि श्रम क भ्रसाधारण कोटि के व्यक्ति हों । साधारण लोगों में 


3 छांश0 ; किलाधांक ता #वोडखांदों 0724॥547707. 
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जो जिस कार्य के लिये उपयुक्त हो, उसे वैसा ही कार्य सौंप दिया जाना चाहिये । इस सम्बन्ध में 
टेलर ने स्वयं भी लिखा है---“कर्मंचारियों के चुनाव से यह मतलब कदापि नहीं है कि बहुत हीं' 
विशेष योग्यता वाले व्यक्ति लिये जायें; इसका श्राशय तो यह है कि बहुत ही सामान्य व्यक्तियों 
में से ऐसे व्यक्ति चुन लिये जाएँ जो उस कार्य के लिये विशेष रूप से उपयुक्त हों ।? विथेलहैम 
के स्टील के कारखाने में कच्चा लोहा भरने हेतु श्री टेलर ने ७५ श्रमिकों के कार्य का कई दिन 
तक निरीक्षण किया। अन्त में उसे केवल चार व्यक्ति ऐसे मिले जो १२२ टन की बजाय ४७ 
टन लोहा रोज भर सकें .। | क्‍ 

( व ) प्रत्येक असिक को उचित वेतत दिया जाना चाहिये । टेलर का कहना है कि 
“प्रथम श्रेणी के कमंचारी भ्रधिकृतम गति से काम करने के लिये न केवल तैयार हो जाते हैँ 
बल्कि उन्हें इसमें प्रसन्नता का अभ्रनुभव होता है, बशर्ते उन्हें ३० प्रतिशत से १०० प्रतिशत तक 
अ्रधिक वेतन दिया जाय ।” । 

कितनी भी सावधानी के साथ हम कर्मचारियों का चुनाव क्‍यों न करें, किन्तु जब तक 
उनको शआ्रावश्यक प्रशिक्षण न दिया जाय तब तक वे दक्षता से कार्य नहीं कर सकते । स्वयं टेलर 
के शब्दों में--'यदि कोई कमंचारी सौंपे हुये कार्य को न कर सके तो कोई सुयोग्य शिक्षक उसे 
बतलाता है कि उसे कीसे कार्य करना चाहिये'****** !? प्राय: सभी प्रगतिशील देशों में कर्मचारियों 
के लिये आवश्यक प्रशिक्षण देता परम आवश्यक होता है । भारत में भी कई उद्योगपतियों (जैसे 
देहली क्लॉय मिल्स, टाटा, बिड़ला) ने अपने-प्रपने यहाँ कर्मचारियों की नियुक्ति के पश्चात्‌ आव- 
श्यक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था कर रखी है । 

( ५ ) कार्य का युक्तिपूर्ण वितरण (5०० 3007०॥ ० '४४८)---कर्मचारियों 
का चुनाव कर लेने तथा उनको श्रावश्यक प्रशिक्षण दे देने के पश्चात्‌ उन्हें कार्य सौंपने की समस्या 
आती है। कार्य सौंपते समय उन्तकी योग्यता तथा कार्यक्षमता का ध्यान रखा जाना चाहिये । इस 
सम्बन्ध में पूर्णरूप से 'सही व्यक्ति को सही कार्य! (राँ87/ ]09 40 ॥86 प्रंशा एश8०४) का 
सिद्धान्त अपनाया जाना चाहिये । जो व्यक्ति जिस कार्य के लिये उपयुक्त हो उसे वैसा कार्य हो 
दिया जाना चाहिये । टेलर के मतानुप्तार कार्यक्षमता बढ़ाने तथा योग्य व्यक्तियों के लिये उन्नति 
का रास्ता खोलने के लिये इस पद्धति को अपनाया जाना परम श्रावश्यक है | द 

( ६ ) प्ररणात्मक मजदूरी पद्धति ([7060806 ए/३2८० 5ए2४67)--श्रमिकों की कार्य- 
क्षमता में वृद्धि करने के लिये यह नितान्‍्त प्रावश्यक है कि कारखानों में प्रेरणात्मक मजदूरी 
पद्धति पभ्रपनाई जाय । प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति से हमारा अभिप्राय मजदूरी देने की एक ऐसी 
पद्धति से है जिसके भ्रपनाने से श्रमिक अधिकाधिक कार्य करने के लिये उत्तेजित हो उठे । श्री 
टेलर ने इस बात का गम्भी रतापूर्वक अभ्रध्ययन किया शौर श्रघिक कार्यक्षमता तथा झ्धिक उत्पा- 
दन करने हेतु श्रमिकों को पारितोषिक का प्रलोभन देने के तत्त्व को वेज्ञानिक प्रबन्ध में महत्त्व 
दिया । इस उद्देश्य से उन्होंने 'विभेदात्मक मजदूरी पद्धति! (9) ७7/9! ?००७ २४॥० 5एशथा) 
का प्रतिपादन किया | इस पद्धति के अनुत्तार प्रमापित समय (प्रर्थात्‌ ;निर्धारित समय) में अपना 
कार्य समाप्त करने वाले श्रमिकों को ऊंची दर से मजदूरी दी जाती है। इसके विपरीत जो 
श्रमिक निर्धारित समय में भ्रपना कार्य समाप्त करने में असमर्थ रहता है उसे निम्न दर से मज- 
दूरी दी जाती है। इसके अतिरिक्त ठीक प्रकार से काम न करने वाले श्रमिकों को भ्रावश्यक दण्ड 
भी दिया जाता चाहिए । 

( ७ ) कुशल परिव्यय लेखा-कर्म पद्धति (शगशं्रा। 008 4&०००परगताड़ $एशंथा)-- 
कुशल परिव्यय लेखा-कर्म पद्धति भी वैज्ञानिक प्रबन्ध का एक महत्त्वपूर्ण भद्भ है। इससे उत्पादन 
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की विभिन्न क्रियाप्रों से वस्तुप्रों का भ्रपव्यय तथा यन्त्रों का दुरुपयोग प्रायः समाप्त हो जाता है 
तथापि समय का सदुपयोग होता है। प्रबन्धक का उत्पादन की विभिन्न प्रणालियों पर नियन्त्रण 
रहता है। भ्रतएवं इसके लिये योग्य तथा पझ्नुभवी परिव्यय लेखा-कर्म नियुक्त किये जाने चाहिये। 

( ५ ) झावश्यक एवं झच्छे सामान की व्यवस्था करना (57787207.0॥ ० 5000 
/४ै०८7१४))--च्ूं कि श्रमिकों की कार्यक्षमता बहुत बड़ी सीमा तक उस उद्योग में प्रयोग किये जाने 
वाले माल पर निर्भर रहती है, इसलिये यह आवश्यक है कि कच्चा माल बहुत सोच-विचार कर 

अच्छे से अच्छा क्रय विया जाय, ताकि उत्पादन में प्रमापीकरण रहे तथा उसमें वृद्धि हो । इसके 
अतिरिक्त भ्रपव्यय भी रोका जाना चाहिये ताकि उत्पादन-व्यय में भी कमी हो सके । 

( € ) उपयुक्त झौजारों की व्यवस्था (87/(806 005 800 ॥79]07075)--यदि 
कारखाने में प्रयोग भाने वाली मशीने व औजार आझादि पुराने किस्म के तथा घिसे-पिठे हैं तो 
श्रमिकों की कार्यक्षमता क्म हो जायगी, उत्पादन क्म तथा घटिया किस्म का होगा, जबकि व्यय 
बढ़ जायगा । अतः: यह भावश्यक है कि कारखाने में उपयुक्त तथा नवीनतम्‌ श्ौजारों व मशीनों 
का प्रयोग किया जाय । श्रमिकों को जो औजार दिये जायें उत श्रौजारों का पहले निरीक्षण किया 
जाना चाहिए । इस क।ये के लिये विशेषज्ञों की सेवाओं का भी उपयोग किया जाना चाहिये । 

(१०) प्रमापीकरण ($8(87027058007)-- जैसा कि इस पुस्तक के पिछले प्रध्यांय में 
वर्णन किया जा घुका है, प्रमापीकरण वैज्ञानिक प्रबन्ध की प्रमुख विशेषता है। वैज्ञानिक ग्रबन्ध 
में कोई भी बात श्रमिकों के ऊपर नहीं छोड़ी जाती है, न केवल उनके 'लिये प्रमापित किस्म के 
झ्ौजार दिये जाते हैं बत्कि काम करने की प्रमापित विधियों का निर्माण भी किया जाता है । 
ये विधियाँ ऐसी होती है जिनके हारा कम से कम परिश्रम से अधिक से अधिक कार्य किया 
जा सके । दंज्ञानिक प्रबन्ध में प्रमापित समय में प्रमापित विधियों द्वारा प्रमापित सामग्री से प्रमा- 
पित उत्पादन किया जाता है। 

(११) कारखातों का स्वास्थ्यप्रद वातावरण (प्र&्था॥ए &00059#९08 |7 (॥6 
7800५:०-कार खाने के वातावरण का उत्पादन-क्षमता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि कार- 
खाने का वातावरण स्वास्थ्यप्रद एवं प्रानःदमय है, तो श्रमिकों को कार्य भी भार रूप प्रतीत न 
होगा । वातावरण को स्वास्थ्यप्रद बनाने के लिये यह आवश्यक है कि काम करने के लिये पर्याप्त 
स्थान हो, स्वच्छ वायु हो, जलपान गृह, वाचनालय, शिशु-गृह (यदि |भौरतें भी काम करती हों) 
दथा पर्याप्त प्रकाश अदि की व्यवस्था हो । भारत के $धिकांश का्खानों में उपयुक्त वातावरण 

का अभाव है। 

(१२) मानसिक क्रान्ति (१/८०(४] २८ए०७४००)--मानसिक क्रान्ति का प्राधारभुत 
सिद्धान्त >हं है कि श्रम तथा पूजी में किसी प्रकार का विरोध नहीं होता । संघर्ष के स्थान पर 
एक्ता कायम होती है। दिना मानसिक क्रान्ति के कोई भी योजना, चाहे वह वैज्ञानिक प्रबन्ध 
की हो अथवा भ्रन्य कोई, स्फल्तापूर्वंक कार्यातवित नहीं की जा सकती है । वैज्ञानिक प्रबन्ध पूंजी 
तथा श्रम में सामन्ज्स्य स्थापित करना चाहता है, जिरुके द्वारा इन दोनों के बीच के भ्रन्तर को 
कमर किया जा सके तथा दोनों यह समझे कि उनका एक दुसरे के बिना निर्वाह नहीं हो सकता । 
इसके लिए पूजीपति को श्रमिक के कल्याण की शोर विशेष रूप से जागरूक रहना चाहिये तथा 
यह प्रयत्न करना चाहिये कि श्रमिक उस कारखाने को अपना ही कारखाना समझें तथा उसके 
विकास में प्रपता ही विकास भनुभव करें| श्रमिकों को भी ऐसा ही मार्ग अपनाना चाहिए 
जिससे कारखाने में किसी भी प्रकार की कटुता उत्पन्न न हो। श्री हन्ट के अनुसार “सुन्दर 
तथा नवीनतम औजारी तथा मशीनों कां प्रयोग तब ही सुखद परिणाम दे सकता है जब पू्जी+ 
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विभिन्न क्रियाप्नों का सरलतापूर्वक विभाजन क्रिया जा सकता हो । (४) कार्य सामान्य प्रकृति 
का हो । (५) कर्मचारी प्रनुशासनप्रिय हों । 

लाभ--वैभागिक सद्भठन के निम्नलिखित लाभ हैं :--(१) सरलता--यह प्रणाली 
सबसे प्राचीन तथा अत्यन्त सरल है । (२) पूर्ण प्रनुशासन--जिस प्रकार फौज में पूर्ण अनुशासन 
रहता है वैसे ही इस सज्भठन में सबसे भ्रधिक भ्रनुशासन रहता है, क्योंकि झपने मातहत कमे- 
चारियों पर एक व्यक्ति का पूर्ण भ्रधिकार रहता है। श्रमिकों को अपने फोरमैत की बात माननी 
होगी । यही कारण है कि इस प्रणाली का नाम सैतिक सद्भठन भी रखा गया है। (३) भअधि- 
कारों का स्पष्ट विभाजन--इस सड्भठन में श्रधिकारों का स्पष्ट विभाजन होने के कारण कोई 
व्यक्ति ध्पने उत्तरदायित्व को दूसरों के कन्धों पर डाल कर अपनी जिम्मेदारी पे मुक्त नहीं हो 
सकता । (४) निर्णय लेने में सुविधा--इसके अन्तगंत निर्णय आसानी तथा शीक्रता से लिये जा 
सकते हैं, क्योंकि निर्णय लेने वाला प्राय: एक ही व्यक्ति होता है तथा उसके द्वारा दिये गये 
निणंय का आसानी से विरोध नहीं किया जा सकता। (५) दोषी फो दण्ड देने में सुविधा--- 
चूँकि कोई व्यक्ति श्रपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता, अ्रतः दोषों भ्रथवा त्रुटियों का 
झासानी से पता लगाकर दोषी व्यक्ति को दण्ड देने में सुविधा रहती है। श्रतः लोग भश्रधिक्त लगन 
से कार्य करते हैं । 

दोष--उपरोक्त लाभों के होते हुए मी इस प्रणाली में निम्न दोषों का समावेश है-- 
(१) लालफीता और तानाशाही का बोलबाला---इस सद्भुठन में मबसे बड़ा दोष लालफीता (२०0- 
0797) तथा तानाशाही का बोलबाला होता है। बंचारे श्रमिकों को फोरमंनो के द्वारा 
की जाने वाली मनमानी श्ौर अ्रत्याचारों के प्रति फरियाद तक करने की श्राज्ञा नही होती । फोर- 
मैन का भादेश ही उनके लिये वरदान होता है । (२) अ्रनुपस्थिति सें क्षति--यदि किसी कारणवश 
फोरमेन प्ननुयस्थित हो जाय तो समस्त कार्य चौपट हो जाता है। (३) भनुसन्धान का झ्रभाव-- 
कारखाने के विस्तार के साथ प्रत्येक निरीक्षक का कार्य मी बढ़ जाता है, जिसके कारण इसमें 
्रनुसन्धान का अवसर नहीं मिल पाता । इससे प्रगति में रुकावट उत्न्न हो जाती है। (४) 
विशिष्टीकरण का श्रभाव--एक ही व्यक्ति से श्रनेक प्रकार के काम लिये जाने के कारण इसमें 
विशिष्टीकरण का श्रभाव रहता है। (५) भ्रच्छे कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का अभ्रभाव--इस 
सद्भठन में अच्छे कर्म चारियों को कोई प्रेरणा नहीं मिलती है, क्‍योंकि इसमें इनाम आदि की कोई 
व्यवस्था नहीं है । तरक्की खुशामद तथा जी-हुनूरी के आधार पर होती है। ऐसे लोगों को भ्रनु- 
चित सुविधायें भी मिल जाती हैं । इस प्रकार कार्येक्षमता का बलिदान हो जाता है। (६) लोच 
का अ्रभाव--कुछ विद्वानों के मतानुध्तार इस प्रणाली में लोच का भ्रमाव रहता है अर्थात्‌ इसे आव- 
श्यकतानुसार घटाया-बढ़ाया नहीं जा सकता । (७) बड़ी श्रोद्योगिक इकाई के लिये अतुपयुक्त-- 
यह पद्धति बड़े आधार की औद्योगिक इकाइयों के लिये, जिनमें कि कर्मचारियों की संख्या भी 
झ्रधिक रहती है, अनुपयुक्त है । 
(॥) कर चारी एवं लम्बबत सद्भूठन (50वीं शाव [॥॥० १9/७ ण॑ 0एशांडश्वीणा)-- 

उपरोक्त सज्भजठन के दोषो को दुर करने के लिये इम कमंचारी पद्धति का निर्माण 
हुआ । यद्यपि इस प्रणाली में मी काम का विभाजन स्वतन्त्र विभागों में किया जाता है और 
उत्तरदायित्त्व का विभाजन भी लम्बरूप में ही होता है, किन्तु विभागीय प्रमुखों के प्ताथ तान्त्रिक 
विशेषज्ञ भी. नियुक्त किये जाते हैं। उनका कार्य सलाहकारी होता है, प्रबन्धात्मक नहीं । पहले 
की भाँति फोरमेन का श्रप्मिकों पर पुरा भ्रधिकार रहता है । उनके हर काम के लिये वही जिम्मे- 
दार होता है १ विशेषज्ञ विभिन्न अंगों पर सलाह देने के साथ-साथ अनुसन्धान कायें में भी लगे 
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रहते हैं। इससे श्रमिकों की कार्यक्षम्ता में वृद्धि होती है । यह प्रणाली भ्रग्रांकित चित्र से और 
अधिक स्पष्ट हो जाती है :-- 





उत्पादन विशेषज्ञ ब्०क फोरमैन & विधि विशेषज्ञ 


अमियः 

लाभ--( १) विशेषज्ञों की नियुक्ति--इस प्रणाली के अ्रन्तर्गंत॑ उच्च अधिकारियों को 
परामर्श देने हेतु विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाती है। श्रतएवं कार्य में गलती होने की सम्भावना 
कम हो जाती है तथा कार्यक्षमता में वृद्धि होती है । (२) भनुप्तन्धान को प्रोत्साहत--विभिन्न 
विशेषज्ञों की नियुक्ति के कारण अनुसन्धान को सबसे भ्रधिक प्रोत्याहन मिलता है। (३) "सोचते! 
झौर 'करने' में स्पष्ट भेद--इस प्रणाली के अन्तगंत सोचने और करने की क्रियाओं को' एक- 
दूसरे से श्रलग-भलग कर दिया गया है। सोचने वाले तो होते हैं विशेषज्ञ तथा करने वाले होते 
हैं कर्मंचारी । प्रतएव कार्य झधिक सुचारु रूप से पम्पन्न होता है। (४) फुशल फर्मचारियों के लिए 
सुश्रबसर--इसमें कुशल कर्मचारियों को उन्नति के लिये सुअवसर मिलता है, क्योंकि उत्तर- 
दायी पदों की संख्या में वृद्धि हो जाती है । (५) मितव्ययिता--इसमें श्रपव्यय एक जाता है तथा 
कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार इस पद्धति में अन्त में पर्याप्त 
मितव्ययिता रहती है। फ । 

दोष-- (१) बड़े संग ठन के लिए भ्नुपयुक्त--विद्वानों के मतानुसार यह प्रणांली बहुत 
बड़े सद्भठन के लिये श्रनुष्युक्त है। (२) खर्चोली--बहु त श्रधिक संख्या में विशेषज्ञों की नियुक्ति 
की जाते के कारण यह प्रणाली भ्रपेक्षाकत श्रधिक ख्चीली है। श्रनुसन्धान के कार्यों यर अत्यधिक 
खर्चा करना पड़ता है। (३) विशेषज्ञों का उत्तरदायित्त्व नहीं--गलत सलाह देने पर विशेषज्ञों 
को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता । (४) संघर्ष की सम्भावना--कभी-कभी दूसरे का हृष्टि- 
कोण समभने में कठिनाई उत्तन्न हो जाती है। अतएवं गलतफहमी के कारण कर्मचारियों के 
बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। इससे उद्योग को क्षति पहुंचती है । (५) कर्मचारियों के कत्तंव्य व 
दायित्त्वों का स्पष्ट विभाजन न होने के कारण भ्रम की प्ाशंका रहती है। 
| (गा ) क्रियात्मक सद्भ-.ठन (पालाणाश 0एब्रांड्थ्वाणा)-- 


। निवन्‍ग रू पर शत एफ० डब्ल्यू० टेलर की देन है। श्री देलर के ध्रनुसार, “इस पद्धति 
में प्रबन्ध का नियन्त्रण इस प्रकार होता हैं कि जिससे प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम कार्य करना 
पड़े, अतएवं उसका काये यथासम्भक छोटी से छोटी प्रक्रिया (270००७७) में विभाजित कर दिया 


जाता है, जिससे इसी क्रिया तक उप्तका कार्यक्षेत्र सीमित रहता है। इप्त प्रकार के क्रिया-विभा- 
जन से एक व्यक्ति का सम्बन्ध केवल एक ही भ्रधिक्नरी तक रहता है, जो आवश्यक प्रादेश भ्रथवा 
सुचनायें देता है***“*।” इस प्रकार इस प्रणाली में प्रत्येक छोटे से छोटे कार्य के लिए भी एक 
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निरीक्षक नियुक्त किया जाता है, जोकि शपने कार्य की पूर्ण रूप से निमरानी रखता है। इस 
व्यक्ति को इस कार्य से सम्बन्धित प्रायः सभी अधिकार प्राप्त रहते हैं । उदाहरणार्थ, एक व्यक्ति, 
जो माल की किस्म का विशेषज्ञ है, इस ब्रात की जाँच करता रहेगा कि माल ठीक किस्म का 
बन रहा है भ्रथवा नहीं । उसे झ्न्‍्य बातों से कोई सरोकार नहीं है । 

श्री. टेलर के अनुसार क्रियात्मक पद्धति में निम्नलिखित आठ प्रधिकारी होते हैं, ज 


अपना-प्रपना कार्य करते रहते हैं :--- 


कारखाना अध्यक्ष कह 





( १) टोलो नायक (50॥8 8088)--यह प्रत्येक श्रमिक के काये|ं को निश्चित कर 
उसके लिये उसे श्रावश्यक सामग्री देता है तथा काम करने के लिये आवश्यक सुचनायें भी देता 
है। आवश्यकता पड़ने पर श्रमिकों की सुविधा के लिये काम करने की रीति का प्रदर्शन भी 
करता है। ह 

(२ ) गति नायक (59००0 8085)--अश्रमिकों की कार्यक्ष मता बढ़ाने के लिये काम 
किस प्रकार किया जाय, इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना देने तथा काम करने की विधि का 
प्रदर्शन करने का कार्य यह व्यक्ति करता है। 

( ३ ) निरीक्षक (7596007)--पह निर्मित वस्तुश्ों की किस्म की जाँच करता है । 

( ४ ) जोणोद्धार नायक (२००४ं7 8058)--यह इस बात की देखरेख करता है कि 
शअमिक झपनी सशीनों को ठीक प्रकार रखते हैं म्रथवा नहीं । यह मशीन की सफाई तथा तेल 
इत्यादि की ( कब ता है और पुर्जों की मरम्मत की व्यवस्था करता है । 

अर लिपिक (7२००४४०८ 0७८०0 --यह देनिंक कार्यक्रम की योजना बनाता 
है । किस क्रम में प्रमुक व्यक्ति से कार्ये लिया जाना चाहिये तथा कौन-सा कार्य कहाँ हो रहा है, 
उनका अ्रधिकारी कौन है, इसकी सूचना बनाता है । 

(६ ) संकेत कार्ड लिपिक (05070०/० (४0 ८७70--यह व्यक्ति योजना विभाग 
के लिये भादेश-पत्र ([75४प०४०॥ 0४४०) बनाता है। इन श्रादेश पत्रों के आधार पर वह किस 
प्रकार किन यन्त्रों पर कार्य करेगा, इसका आदेश विभिन्न टोलीनायकों को देता है । 

(७ ) समय तथा परिव्यय लिपिक (7४००८ 200 (०४ ८०४)---यह व्यक्ति समय 
एवं मूल्य सस्बन्धी आवश्यक लेखे (१०००7०५) रखने के लिये उत्तरदायी होता है । 

( ८ ) भनुशासक (8009 8०ंफऑएशां&7)---यह्‌ प्रत्येक विभाग के श्रमिक एवं 
कर्संचारियों के झनुशासन के लिए उत्तरदायी होता है। कारखाते में पूर्ण शान्ति हो, यही इसका 
कार्य है । 
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हसमें उत्तरदायित्त्वों का विभाजन निम्न ढज्भ से होता है :--- 





क्रियात्मक संगठन के गुरय (७7४ 07 एप्रालांणाल। 02॥5880०7)--( १) विशिष्टी - 
करण---चूं कि यह पद्धति विशिष्टीकरण पर आधारित है। झ्तः निरीक्षक अपने काम का विशेषज्ञ 
होता है। कार्यक्ष मता में सामान्यतः वृद्धि हो जाती है। (२) निरीक्षण में सुविधा--काम कम 
रहने के कारण निरीक्षण में सुविधा रहती है। (३) प्रनुसन्धान को प्रोत्साहन---विभिन्न विशेषज्ञों 
की नियुक्ति के कारण अनुसन्धात को सबसे अभ्रधिक प्रोत्साहन मिलता है। (४) बड़े पैसाने का 
उत्पादन--यह संगठन के बड़े पैमाने के उत्पादन को सफल बनाता है। (५) अमिकों को लाभ--- 
यह संगठन श्रमिकों की हृष्ठि से लाभदायक है, क्योंकि इसमें उनके साथ पक्षपात तथा शोषण की 
सम्भावनायें कम रहती हैं । श्षमिक्रों को उनकी योग्यता के भनुसार कार्य दिया जाता है। (६) 
प्रेरभात्मकर--इसके पग्रन्दर प्रत्वेक व्यक्ति को अधिक से भ्रधिक काम करने के लिये प्रेरणा मिलती 
है । प्रत्येक व्यक्ति अपनी अधिकतम्‌ योग्यता के अनुसार कार्य करता है। (७) झ्ाकार बढ़ि में 
सुविधा--मविष्य में औद्योगिक इकाई का झाकार सुविधापूर्वक बढ़ाया जा सकता है । 

झवगुण ([2८77075)---( १) उत्तरदायित्व का झभाव--एक ही कार्य पर कई झधि- 
कारी हो जाने से उत्तरदायित्त्व का अभ्रभाव रहता है । (२) विशेषज्ञों में पारस्परिक प्रतिद्वन्द्रिता--- 
विशेषज्ञों की संख्या अधिक हो जाने से भ्रधिकारों के लिए आपस में प्रतिहन्द्रिता प्रारम्म हो 
जाती है, जिसका प्रभाव कर्मचारियों पर बुरा पड़ता है। (३) सीमित क्षेत्र--यह संगठन छोटे 
उद्योगों के लिये भ्रनाथिक है। अभ्रत: इसका क्षेत्र केवल बड़े उद्योगों तक ही सीमित है। (४) 
समन्वय में कठिनाई--उत्पादन की विभिन्न क्रियाओं में समन्वय स्थापित करने के लिये प्रतिभा- 
शाली नेतृत्व की प्रावश्यकता पड़ती है, जो आज के युम॒ में कठिनता से मिलता है। (५) कार्ये में 
वृद्धि--अनेक प्रध्यक्षों ्रथवा ताबकों की नियुक्ति की जाने से बहुत-सा कार्य व्यर्थ में बढ़ जाता 
है । इसके भतिरिक्त लिखाई का कार्य भी बहुत करता पड़ता है। (६) भप्रनुशासन पर अपेक्षाकृत 
कम बल---अन्य संगठनों की प्रपेक्षाकत इसमें प्रतुशासत पर कम बल दिया जाता है । 

वेज्ञानिक प्रबन्ध के लाभ 
(2.(ए७7५ 8268 ० $टांथा।6 कैव8742०घछादा।) 

वैज्ञानिक प्रबन्ध का प्रयोग 'सर्वाज्जीण उन्नति! (&! 80०0 एा०8655) के लिये 

किया गया । इसका उद्देश्य उद्योग का प्रबन्ध इस प्रकार से करना है कि उससे सम्बन्धित प्रत्येक 
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तत्त्व पूर्णारूप से सफलता पा सके । इस प्रकार चाहे श्रमिक हो अथवा निर्माता या राष्ट्र, सभी 
को इससे लाम पहुँचता है । प्रतएव वैज्ञानिक प्रबन्ध के लाभों का निम्तलिखित शीषकों के अन्त- 
गत अ्रध्ययन किया जा सकता है :--- 

(१) निर्माता श्रथवा विनियोक्ता की हृष्टि से (छ7ण0॥ 06 एणंंगा ण॑ शां०्त ण १शाए- 


विलापराश' ० प्रएश४शं0०ण')-- 
वैज्ञानिक प्रबन्ध को लागू करने से निर्माता (अथवा उत्पादक) को निम्न लाभ 


पहुँचते हैं :-- 
जज ( ३ ) उत्पादन व्यय सें कम्ी--वैज्ञानिक प्रबन्ध का मुख्य उहं श्य, श्रपव्यय को रोक- 
कर उत्पादन व्यय में कमी करना है। इससे कारखाने में मितव्ययिता श्राती है, जोकि श्रौद्योगिक 
सफलता की कुजी है। 
वीथलहेम स्टील कम्पनी (जिसमें टेलर ने स्वयं वैज्ञानिक प्रबन्ध लागू किया था) के 
निम्नलिखित आँकड़ें इस कथन के स्पष्ट प्रमाण हैं :--- 





8 कल... द्यीजगालीें... बीना मे. विवरण पुरादी प्रणाली में नवीन प्रणाली में 
संख्या 
१. श्रमिकों की संख्या ४०००-६०० १४० 
२. प्रति श्रमिक लोहा लादने की 
तादाद श्६ टन ५६ टन 
३. प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की 
आय १९१५ डॉलर | #१'८ण डॉलर 
४, प्रति टन (२२४० पौंड) लोहा 
उठाने की लागत हि ००७२ डॉलर ००३३ डॉलर 


(२ ) वस्तु की किस्स सें सुधार--उचित निरीक्षण तथा प्रमापीकरण की योजना 
के लागू होने से वस्तु को क्स्मि में रुंधार होता है। प्रमाष्ति वस्तुओं का उत्पादन होने 
लगता है । 

( ३ ) अस-पूजी के भगड़ों का अ्न्त--श्रम एवं प्रबन्ध के परस्पर सहकारितापूर्ण 
सम्बन्ध होने से श्रौद्योगिक शान्ति कायम होती है, जिससे निर्माता को यह निश्चितता रहती है 
कि अ्रमुक श्रवधि में इतनी वस्तुयें तैयार होंगी । उदाहरणार्थ:; बीथलहैस कम्पनी में नई योजना 
लागू होने के पश्चात्‌ एक भी हड़ताल की नौबत नहीं झ्राई । अतएवं निर्माता अपनी श्रागरामी 
उत्पादन-योजनायें मली-भाँति बना सकता है तथा बिक्री का नियोजन भी कर सकता है। 

( ४ ) अ्रम-विभाजन के लाभ--वैज्ञानिक प्रबन्ध में श्रम-विभाजन से सृक्ष्मतम क्रियाओं 
में होने वाले अनेक लाभ निर्माता को मिलते हैं । | 

( ५ ) अमिकों से भ्रधिकतम काय ले सकना--वैज्ञानिक प्रबन्ध के श्रन्तगंत ऐसी 
नवीन युक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि श्रमिकों से भ्रधिकाधिक कार्य लेता सम्भव हो 
जाता है। उदाहरण के लिये, श्रमिकों को काम करने के लिए नवीनतम यन्त्र मिलते हैं तथापि 
उन यन्त्रों पर एक ही प्रकार का काम करते रहने के कारण उनकी कार्यक्षमता में आश्चर्यजनक 
वृद्धि हो जाती है । 

( ६ ) न्यूनतम श्रम परिव्यय--श्रमिकों की कार्यश्रमता में वद्धि हो जाने से काम 
प्रधिक होने लगता है तथा वस्तुओं का भ्रपव्यय भी कम हो जाता है। 

( ७ ) पूर्ण निरोदाण--इनके द्वारा निर्माता उद्योग के समस्त सूक्ष्म से सुक्ष्म 'तत्त्वों 
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- का पूर्ण नियन्त्रण” करने में सफल हो जाता है, झतः किसी भी कार्य में किसी प्रकार की असु- 
विधा या अड़चन नहीं रहती है । 
(72) श्रस्िकों को टषिठ से (ए-णा जण्लंटश$ छाए ण॑ शं०्फ)--- 

(१ ) वेतन सें वृद्धि---श्रमिकों की कार्यक्षमता बढ़ जाने के कारण उनके वेतन में 
भी वृद्धि होती है । यही नहीं, समय-समय पर श्रमिकों को बोनस भी दिया जाता है । अनुसन्धान 
के द्वारा प्राप्त आँकड़ों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि किसी भी झश्रोद्योगिक इकाई में 
वैज्ञानिक प्रबन्ध लागू कर देने पर सामान्यतः वेतन में ३०% से लेकर १००% तक वृद्धि 
हो जाती है । इस कथन की पुष्ठि $/॥7070 २०४४४ (४०४४७ (0. के उदाहरण से हो 
जाती है। 

हे (३ ) स्वास्थ्यप्रद एवं शान्तिपूर्ण बातावरण--इसके श्रन्त्गंत श्रमिकों को मानसिक 
शान्ति मिलती है और वे अधिक कुशलता से कार्य करने लगते हैं । 

( ३ ) कार्यक्षमता में बुद्धि--श्रमिकों में कार्य का समुचित एवं रुचि के श्रनुसार वित- 
रण और एक ही कार्य करते-करते उनकी कार्यक्षमता में दिन-दुनी रात चौोगुनी वृद्धि हो जाती 
है । इस कथन की पुष्टि में हम अमेरिका की प्रसिद्ध इंजीनियरिंग कम्पनी साइमन्ड्स रॉलिग 
मशीन कम्पनी (9ए॥0708 २०४४४ '(४०४॥० (००.) का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इस 
कम्पनी में वैज्ञानिक प्रबन्ध की योजना लागू करने के निम्न परिणाम निकले :--() जिस कायें 
को पहले १२० महिलायें करती थीं उसके लिये भ्रव केवल ३५ महिलाओं की ही झ्रावश्यकता रह 
गई । (7) पहले प्रति महिला का ग्रौसत वेतन ३३ से ४२ डॉलर प्रति सप्ताह था, किन्तु वैज्ञानिक 
प्रबन्ध की योजना लागू करने से श्रब बढ़कर ६. से & डॉलर तक हो गया । (7) काम करने के 
घण्टे १०) प्रतिदिन के स्थान पर 5रे प्रतिदिन ही रह गये । (५) इसके अतिरिक्त शनिवार को 
श्राघे दिन की छुट्टी भी मिलने लगी। (४) काये की शुद्धता तथा किस्म में पहले. की भ्रपेक्षा ई 
वद्धि हुई । 

गम ( ४ ) समय की बचत--काम का समय कम हो जाता है, क्योंकि वैज्ञानिक विधियों 
से काम करते में श्रमिक कम से कम समय में श्रत्यधिक कायं कर सकता है। इस कथन की पुष्टि 
उपरोक्त कम्पनी के उदाहरण से हो जाती है । 

(५ ) उच्चतम जीवन-स्तर--श्रमिकों के जीवन-स्तर में उच्चति होती है। शराब- 
खोरी, जुआ इत्यादि बुरी आदतों का विनाश हो जाता है । कारखाने के प्न्दर तथा बाहर श्रनेकों 
सुविधायें उपलब्ध हो जाती हैं । उतकी संख्या भ्रघिक होने से वे झपने लिये न्‍्यायोचित अधिकार 
की माँग कर सकते हैं । अपने प्रति स्व्राभिमान की भावना जाग्रत होती है । 

( ६ ) कार्य का युक्तिपूर्ण वितरण--नवैज्ञानिक भ्रबन्ध में काम का युक्तिपूर्ण वितरण 
होता है, क्योंकि प्रत्येक श्रमिक को उसकी शारीरिक शक्ति, मानसिक प्रवृत्ति एवं रुचि के अनुसार 
कार्य दिया जाता है, जिससे उसे कार्य करने में आनन्द का अभ्नुभव होता है । ' 

(७ ) झौछ्योगिकप्र शिक्षण की व्यवस्था--च्ू कि वेज्ञानिक प्रबन्ध में भ्रौद्योगिक प्रश्चि- 
क्षण का दायित्त्व निर्माता श्रपने कन्धों पर लेता है, अतः अमिक्रों को इससे लाभ पहुँचता है। 
उन्हें नि:शुल्क प्रशिक्षण मिलता है । 

( ८ ) मानसिक क्रान्ति--श्रम और पूंजी के दृष्टिकोण, में परिवर्तन हो जाता है, 
क्योंकि वे परस्पर-सहयोग से कार्य (करते हैं। हर श्रमिक को इस बात का गवे होता है कि 
निर्माता उसका विशेष ध्यान रखता है। निर्माता उतके लिये अधिक से अधिक सुविधायें उपलब्ध 
करने का प्रयत्न करता है । 


श्ण्द | 


(गा ) राष्ट्र की हृष्टि से-- 

( १ ) राष्ट्र की झ्ाय में वृद्धि--बड़े पेमाने पर उत्पादन होने से देश के उद्योगों व 
व्यवसाय का तीज्रता से विकास होता है । परिणामस्वरूप राष्ट्र श्राथिक दृष्ठि से समृद्धिशालीं बन 
जाता है । 
( २ ) उपभोक्ताओं को लाभ---वैज्ञानिक प्रबन्ध लागू हो जाने से उपभोक्ताश्रों को 
श्रनेक लाभ पहुंचते हैं; जेसे---माल की किस्म में सुधार होना तथा सस्ता, सुन्दर व टिकाऊ माल 
मिलना । इससे उनके रहन-सहन का स्तर ऊंचा होता है। 

( ३ ) पूर्ण श्रोद्योगिक शान्ति--जिस देश में श्रम व पूंजी का संघर्ष होता है वह देश 
कभी भी प्रगति नहीं कर सकता । वैज्ञानिक प्रबन्ध के लागु हो जाने से पूर्ण औद्योगिक शान्ति 
स्थापित हो जाती है, क्योंकि इससे श्रमिकों, निर्माताश्रों और उपभोक्ताओं श्र्थात्‌ सभी वर्गों को 
लाभ पहुंचता है। इस प्रकार शान्ति स्थापित हो जाने से समाज एवं (राष्ट्र का सज्भुठन मनमाने 
ढंज़ पर न होकर वैज्ञानिक ढद्भ पर होगा । 

( ४ ) सामाजिक स्तर में वद्धि--जैसे जैसे उत्पादत का आकार बढ़ता जाता है वैसे- 
वेंसे देश की आय भी बढ़ती जाती है, क्योंकि एक झोर तो उद्योग व व्यवसाय का विस्तार हो 
जाने से भ्रधिक कर प्राप्त होगा तथा दूसरी ओर जनता का जीवन-स्तर ऊँचा हो जाने के कारण 
उसकी श्राय-कर देने की सामथ्यं भी श्रधिक हो जायगी । श्री टॉमसन (70707080॥) के अनुसार, 
“वैज्ञानिक प्रबन्ध ने घाटे पर चलने वाले कारखानों को लाभ दिलाया, जो लाभ पर चल रहे 
थे उनका लाभ बढ़ाया तथा इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि उसका समाज पर बहुत गहरा 
प्रभाव पड़ा ।?२ 


वेज्ञानिक प्रबन्ध के दोष 
(095480पथभा(326७४ ० 5067770 १(६9820707) 


उपरोक्त तथाकथित लाभों को देखकर यह न समझना चाहिये कि वैज्ञानिक प्रबन्ध 
दोषरहित है प्रथवा यह एक ऐसी रामबाण झ्ौषधि है जिसके प्रयोग में लाने से समस्त समस्याप्रों 
का सदेव के लिये समाधान हो जाता है। वास्तविकता यह है कि टेलरवाद को भी सफलता नहीं 
मिली । चाहे _अमिक हो श्रथवा निर्माता सभी के द्वारा टेलरवाद की तीत्र आलोचना की गई। 
आंलोचनाओं में भुख्य-मुख्य झ्राघार इस प्रकार हैं :--- 


(१) आए द्वारा विरोध (०एझए०्न्रधंणा एप १/०ण-७४४)--- 
( ६“) भ्रधिक परिश्रम--वैज्ञानिक प्रबन्ध अपनाने के फलस्वरूप श्रमिकों से अधिक 


कार्य करवाया जाता है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर विषम प्रभाव पड़ता है। सवंश्री काहू ल्‍लो 
(&. ४. (४707॥0) के शब्दों में--.“उनकी शक्ति क्षीण हो जायगी और वे जीवन में केंम काय 
क्रें पायेंगे ७३७९ ७९५७७ ०७७ # हे 

.. (२) कठोर नियन्त्रण--वैज्ञानिक प्रबन्ध में श्रमिकों को बड़े ही कठोर नियन्त्रण के 
अन्तर्गत कार्य करना पड़ता है। वे काये के प्रति किसी प्रकार की भ्रावाज तक नहीं उठा सकते । 

( मे ) प्रसापोकरण तथा विशिष्टीकरण का प्रभाव--उत्पादन क्रियाओरों का अत्यधिक 
ध्रमापीकरण एवं विशिष्दीकरण होने से श्रमिक केवल. उसी क्रिया को कार्यक्षमता से कर सकता. 
है तथा उसे भन्य क्रियाशों का तनिक भी ज्ञान नहीं रहता । इस प्रकार एक ही मशीन पर सदैव 
कार्य किये जाने से उसमें उस कार्य के प्रति दिलचस्पी नहीं रहती तथा वह भश्रन्य कार्यों के लिये 
भनुपयुक्त हो जाता है, क्योंकि उसका क्षेत्र संकीर्ण होता है । 


7 'पफण्रएडणा ; 7#207 दा "८८४2८ क $टांशपएरप्री2 //00722९7॥/277:. 
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( ४ ) बेतन का प्रश्त--श्रमिक वर्ग का कहना है कि उन्तकों वेतन उस प्रनुपात में 
नहीं मिलता जिस श्रनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है। भ्रधिकांश भाग निर्माताओं की जेबों में 


चला जाता है । 
१ (....2 स्वतन्त्रता न्त्रता का हतन--प्रत्येक श्रमिक स्वाभाविक रूप से ही स्वतन्त्रतापूर्वक 


काम करना चाहता है । वैज्ञानिक प्रबन्ध में इसके लिए कोई स्थान नहीं है । उसमें हर काम, 
हर क्रिया नियन्त्रित रहती है । 'ऐसे काम करो', ऐसे खड़े,हो', 'अब काम करो'*, अब आराम करो' 
इत्यादि आदेश सुनते-सुनते श्रमिक ऊब जाता है। टेलर ने. स्वयं ही स्वीकार किया है कि इस प्रकार 
के प्रबन्ध से श्रमिक भ्ारम्भ में उसी प्रकार भड़कँते हैं जिस प्रकार लाल कपड़ा देखकर बल । 

.( ६ ) कार्य के प्रति रुचि का स्‍्रभाव--वैज्ञानिक प्रबन्ध में श्रमिकों की स्वतन्त्रता का 
हनन होने के कारण उन्हें एक मशीन की तरह कार्य करना पड़ता है| निरन्तर एक ही प्रकार 
का कार्य करते रहने के कारण उन्हें कार्य में कोई नवीनता नहीं दिखाई पड़ती । इसके परिणाम- 
स्वरूप उनमें कार्य के प्रति भ्ररुचि उत्पन्न होने लगती है, जिसमें उत पर बहुत ही बुरा मनोवैज्ञा' 
निक प्रमाव पड़ता है। 

(७ ) आरम्भ में बेकारो--वैज्ञानिक प्रबन्ध लागू करने से श्रमिकों की कार्यक्षमता 
बढ़ जाती है, जिसके कारण पहले के मुकाबले में उस कारखाने में कम श्रमिकों की प्रावश्यकता 
रहती है | परिणामस्वरूप, जिस कारखाने में यह योजना लागू ही जाती है, वहाँ पर बहुत से 
कर्मचारियों को शभ्रयोग्ग कहकर निकाल दिया जाता है। इससे श्रमिकों में आरम्भ में भयंकर 
बेकारी फल जाने का भय उत्पन्न हो जाता है। 

( ८ ) शोषण की नयी तरकीब--इस प्रणाली के द्वारा श्रमिकों का ग्ननेक प्रकार से 
शोषण (#ए/०६४0०7) किया जाता है। निर्माताप्रों की मनमानी, पक्षपात, तालाबन्दी, मतभेद 
पैदा करो और राज्य करो” (9५06 270 0७८) का बोलबाला हो जाता है । 

9) अ्रम-संघों का विरोध--अ्रम-संघों (,४9077 एश्ल००७) की दृष्टि से यह 
प्रणाली हानिकारक है, क्योंकि यह श्रमिकों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करती है तथा 
उनके (श्रेणियों के) नाम भी अलग-प्रलग रख दिये जाते हैं । इससे श्रमिकों की एकता की भावना 
नष्ट हो जाती है। इससे श्रम-सद्धों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है । 

(१०) असिकों पर विश्वास नहों--यह प्रणाली श्रमिकों की निर्जी योग्यता तथा गुणों 
पर कोई विश्वास नहीं करती । प्रो० हैमण्ड के अनुसार, “कौन-सा कार्य अधिक सुविधापूर्वक हू _ 
सकता है, जानकारी कास करने वाले को किसी. अन्य व्यक्ति की श्रपेक्षा प्रध्िक.दो सकती हैं।_ 
परन्तु वैज्ञानिक प्रबन्ध यह मान्यता लेकर चलता है कि श्रमिक काम करने की विधि स्वयं नहीं 
निकाल सकतें |! 

(॥ ) निर्माताश्रों श्रथवा विनियोक्ताभ्रों हारा विरोध (0फए०्जंतंणा 09 शिक्रााम्टिज्तश5 


छा पाए€४ण$)- 
(१ ) श्रत्यन्त ख्चोली पद्धति--यह प्रणाली अत्यन्त खर्चीली है, क्योंकि इससे पग- 


पग पर निरीक्षण की झावश्यकता पड़ती है, एक पृथक योजना विभाग खोला जाता है, अनेक 
विशेषज्ञ रखने पड़ते हैं तथा नित्य नये-नये सुधार होते हैं, जिनको उपयोग में लाना एक खर्चीली 


व्यवस्था का स्वायत करना है। 
( २ ) स्वतन्त्रता का हनन--निर्माताओ्रों की स्वतन्त्रता का हनन हो जाता है। ने 


7३ पुक्रमाक्ाए दे प्रशाजाणाह : (58० रण ॥॥45877. 
व्य]० स०, २६ 


२१० ] 
विशेषज्ञों के हाथ की “कठपुतली' हो जाते हैं और वे जिधर घुमाते हैं, उधर घूमना पड़ता है। _ 
अ्रतएव बहुत से निर्माता वैज्ञानिक प्रवन्ध को लागू करने में हिचकते हैं । 

(३ ) स्थिरता का प्रन्त--का रखाना एक कारखाना न रहकर एक प्रयोगशाला बन 
जाता है। नित्य नये-वये परिवतन होते रहते हैं । अतएवं स्थिरता का अच्त हो जाता है। इससे 

नर्माता को क्षति पहुंचती है । 

(४ ) पूर्ण प्रमापीकरण सम्भव नहीं--सिद्धान्त रूप में चाहे जो कुछ कहा जा सकता 
है, किन्तु व्यावहारिक रूप में पूर्ण प्रमापीकरण प्राप्त करना कोई झासान कार्य नहीं है, जबकि 
वैज्ञानिक प्रबन्ध में प्रमापीकरण का होना नितान्त आवश्यक है। 

( ४ ) प्राथिक मन्दी में भारस्वदरूप--अ्राथिक मन्‍्दी के समय जब उत्पादन शिथिल 
हो जाता है और लाभ कम हो जाते हैं तो उस समय वेज्ञानिक प्रबन्ध के अनुसार योजना एवं 
विकास विभाग तथा उसके अ्रधिकारियों पर होने वाला व्यय भार-स्वरूप हो जाता है । 

( ६ ) प्रशिक्षित फर्मचारियों को प्राप्त करवा सुलभ नहीं--वैज्ञानिक प्रबन्ध के अ्न्त- 
गत पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित कर्म वारियों की झ्रावश्यकता पड़ती है । इन्हें प्राप्त करना कोई 
सुलभ नहीं है । 
ग्रालोचनाश्रों की चत्यता (7एढंविट्थांणा ण॑ (परंपस॑ध्ा।4)--- 

उपरोक्त प्रालोचनाओं में कुछ सत्यता है तथा शेष श्रमपू्ण हैं। जहाँ भी वैज्ञानिफ 
प्रबन्ध के प्रयत्न असफल हुए, वहाँ पद्धति का कोई दोप नहीं, यदि गलती है तो कार्यान्वित करने 
वालों की श्र्थात्‌ निर्माताओं की, क्योंकि अच्छी से श्रच्छी पद्धति भी खराब निर्माताश्रों के हाथ में 
पड़कर बेकार हो जाती है। श्रतः इन ग्राजोचनाओं करे प्रत्युत्तर में यहु कहा जा सकता है कि :--- 


(१ ) अमिकों पर कार्य का बोक बढ़ जाने को धारणा श्रत्यन्त श्रमपुर्ण है । टेलर के 
मतानुसार औजारों तथा काम करने की विधियों में सुधार करने के परिणामस्वरूप वे उतने ही 
परिश्रम श्र समय .में.पहले के मुकाबले में कहीं अधिक कार्य कर सकते हैं, प्रतएवं भ्रधिक काम 
लेब्ने का प्रश्त ही नहीं. उठता । . 

( २ ) निर्माताश्रों से सनसानी करने का तक ठीक प्रतीत,होता है, किन्तु टेलर ने पहले. 
ही कह दिया कि अ्रच्छी से श्रच्छी पद्धति भी अयोग्य प्रबन्धकों के हाथ में पड़कर बेकार हो जाती 

हैं। जिंस प्रेंकार मनुष्य को खड़ा होने के लिये दोनों पंरों की आवश्यकता पड़ती है वैसे ही सफ- 
लता के लिये उत्तम प्रणाली तथा उत्तम व्यक्ति दोनों की समान रूप से आवश्यकता होती है । 

(३) यह कहा जाता है कि श्रमिकों को बढ़ हुये उत्पादन के अनुपात में वेतन नहीं 
मिलता है। इसके प्रत्युत्तर में यह कहा जा सकता है कि उत्पादन में वृद्धि केवल अमिकों के कारण 
नहीं होती, भ्रपितु उसमे नवीचतम मशीनों के प्रयोग का बहुत बड़ा भाग होता है, प्रतएवं बढ़े हुए 
उत्पादन के श्रनुपात में वेत्रत देने का प्रश्न ही नहीं उठता । 

(४ ) कुछ विरोधियों का यह भी कहना है कि वैज्ञानिक प्रबन्ध के लागू होने से 
सहुत से श्रमिक बेकार हो जाते हैं, भतएवं ये निकाल दिये जाते हैं । किन्तु यह श्रारोप भी विशेष 
महस्थपुर्ण नहों है, क्‍यों कि जो व्यक्ति परिश्रमी तथा काये में रुचि लेने वाले होते हैं उनको हटाने 
का प्रश्न ही नहीं उठता । भ्रकुशल तथा प्रयोग्य कमंचारी किसी भी श्राथिक झ्ौद्योगिक इकाई 
को भनाथिक बना देते हैं, श्रतएव उतको कुछ न कुछ दण्ड मिलना ही चाहिये। फिर भी यदि 
प्रारम्मिक भ्रवस्था में कुछ बेकारी फैलती है तो वह स्थायी न होकर अस्थायी होती है। श्री टेलर, 
के झनुसतार, “न्हें इस बात का डर है कि प्रति व्यक्ति उत्पादन में बृद्धि हो जाने से दूसरे कर्म- 
चारी बेरोजगार हो जायेगे, उन्हें इस बात को स्पष्ट रूप से समभ लेना चाहिये कि सम्य तथा 
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* असम्य, घनी तथा निर्घेन देशों का एक सबसे बड़ा अन्तर यही होता है कि. पहल्ने प्रकार के देशों 

में औसत कर्मचारी दूसरी श्रेणी के देशों की अपेक्षा पाँच या छः गुना अधिक उत्पादन करते हैं ।” 

( ५ ) जहाँ तक श्रमिक सच्धों के विरोध का प्रश्न है तो उसके प्रत्युत्तर में केवल यही 
कहना पर्याप्त होगा कि श्रमिक संघों की भाँति वेज्ञानिक प्रबन्ध का उद् श्य भी अम-पूंजी संघों 
के स्थान पर उच् दोनों में सामुदायिक भावना पेदा करना है । दोनों को यह दिखलाना है कि 
बिना झआपरी सहयोग के सफल उत्पादन सम्भव नहीं । झ्तः इसके द्वारा श्रमिकों तथा निर्माताओं 
की सारी समस्‍यायें हल हो जाती हैं। फिर विरोध क्‍यों झौर कैसे ? 

( ६ ) जहाँ तक प्रशिक्षित कर्मचारियों के श्रभाव का प्रश्न है तो उत्तके प्रत्युत्तर में 
पेवल यही कहना पर्याप्त होगा कि उनके प्रशिदाण की व्यवस्था स्वर्यं निर्माता द्वारा की जा सकती 
है । भारत के कई उद्योगपतियों ने अपने-अपने यहाँ कर्मचारियों के आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था 
कर रखी है। इनमें टाटा, विड़ला, जैन आदि का नाम प्रप्तिद्ध है 

श्री होवसी (०56) के श्रनुसार, “टेलर काशसिद्धान्त काफी सीमा तक काम लेने में 

अज्ञान के स्थान पर ज्ञान का प्रचार करता है तथा मालिक श्रौर नौंकर दोनों को अनुचित माँग 
करने से रोक सकती है परन्तु स्वार्थी लोगों द्वारा इसका दुरुपयोंग भो किया जा सकता है ।” 


धारापफ्ररछाए (१005770घ5 : 
१. वैज्ञानिक प्रबन्ध के प्रमुख लक्षण कतस्मा हैं ? इसके पक्ष व विपक्ष में अपने विचार प्रकट 
की जिये । (राजस्थान, १६७१; दिल्‍ली, १६६६ विक्रम, १६६६९; 


शभ्रागरा, १६६६; एवं १९७२) 
[संकेत--वैज्ञानिक प्रबन्ध का अर्थ; विशेषतायें; लाभ तथा हानियाँ ।] 
२. शी तथा समान्तर रेखा कर्मचारी सद्भुठन के मुख्य लक्षणों, लाभों तथा दोषों को सम- 


नाक (दिल्ली, १६७१) 
३. वेज्ञानिक 'ई में समाहित सिद्धान्तों की पूर्ण चर्चा कीजिये तथा इसके लाभों को 
नियोक्ताशों की हृष्टि से समफाइये । . (नागपुर, १६६९) 


४. “वैज्ञानिक प्रबन्ध अमानवीय है ।” क्या भाप सहमत हैं ? विवेचना कीजिये । 
(दिल्ली, बी० काम० झॉनसे, १६६६) 
धू, भारतीय उद्योगों के लिये वैज्ञानिक प्रबन्ध के महत्त्व को समभाइये | श्रम द्वारा इसके 


लागू करने का क्‍यों विरोध किया जाता है ? (इन्दौर, १६७०) 
६. वैज्ञानिक प्रबन्ध के मूल सिद्धान्तों को संक्षेप में समभाइये तथा बताइये कि सद्भुठित श्रम 
इसके प्रयोग का क्‍यों विरोध करता है ? (जोधपुर, १६६६; नागपुर, १६६४) 


७. वेज्ञानिक प्रबन्ध क्‍या है ? इसके प्रमुख तत्त्वों का वर्णत कीजिये । 
(जीवाजी, १९७०; दिल्‍ली, १६६८; इन्दौर, १६६६; जीवाजी, १९६५) 
८. “प्रबन्ध का प्रधान उद्देश्य स्वामियों के लिये अधिकतम समृद्धि श्रौर साथ ही प्रत्येक सेवक 
के लिये अधिकतम समृद्धि प्राप्त करना होना चाहिये।” उक्त वक्तव्य की विवेचना 
कीजिये। .. (इन्दौर, १६६८; विक्रम, १६६१) 
[संकेत---इस प्रश्न के उत्तर में वैज्ञानिक प्रबन्ध के केवल लामों का ही वर्णन करना 


चाहिये ।| 
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£. “वंज्ञानिक प्रबन्ध का श्रमिकों एवं नियोक्ताओं दोनों के द्वारा विरोध हुआ है।” कहाँ तक ८ 
उनकी आलोचना उचित है ? भ्रपने विचार दीजिये । (राजस्थान, १६६८) 
१०. <“८वज्ञानिक प्रबन्ध सौलिक रूप से सामान्यतः: कुछ निश्चित व्यापक सिद्धान्तों पर आबा- 
रित है, इसका एक प्रपना निश्चित दर्शन (207]05090₹) है, जो विविध रीतियों से लागू 
किया जा सकता है ।” इस कथन की विवेचना कीजिये । (झ्रागरा, १६६८) 
११. “वबज्ञानिक प्रबन्ध का सार यह है कि श्रमिकों के दृष्टिकोण में पूर्ण परिवर्तन हो जाय 
और उतना ही परिवतेन प्रबन्धकों के दृष्टिकोण में हो जाय ।” इस कथन की श्रालो- 
चनात्मक दृष्टि से जाँच कीजिये । (जोधपुर, १६७०; इन्दौर, १६६७) 
१२. वैज्ञानिक प्रबन्ध की परिभाषा दीजिये | इसके मुख्य सिद्धान्त क्‍या हैं !भारतीय उद्योगों 
में वैज्ञानिक प्रबन्ध को आरम्भ करने की श्रावश्यकता का स्पष्टीकरण कीजिये । 
(नागपुर, १६६७) 
१३. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये :--- 
(4 ) वैज्ञानिक प्रबन्ध । (जोधपुर, १६७२) 
(7 ) समय तथा गति श्रध्ययन । (आगरा, १६७०) 


१२ 
ववेकीकरण 


(सिक्वा0ानओंं४9007) 


ग्रारस्भिक--विवेकीकरण का श्रर्य (१(८४०४४ ० २७०॥७॥५०807) 

विवेकीकरण को श्रेंग्र जी में 'राशनेलाइजेशन” , (१६४083॥58007) कहते हैं। इस 
शब्द की उत्पत्ति श्रग्रंजी के राशनल (२७807४!) शब्द से हुई है, जिसका श्र है तक, युक्ति 
अ्रथवा विवेक से कार्य करना । हिन्दी का शब्द “विवेकीकरण” भी “विवेक' शब्द से बना है, जिसका 
प्र है कार्य को सोच-समझकर करना | विवेकीकरण में भी कार्य को बंहुत सोच-समझककर 
किया जाता है, जिससे उद्योग विशेष भ्रन्य देशों के उद्योग से प्रतियोगिता कर सके । विवेकीकरण 
को भ्नन्‍्य कई नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे अभिनवीकरण, वेज्ञानीकरण, युक्तीकरण झादि । 

विवेकीकरण का उद्गम एवं विकास 
(एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि) 

जमनी विवेकीकरण का जन्मस्थान कहलाता है। प्रथम विश्वयुद्ध (१६१४-१६१८) 
के समाप्त होने पर, जबकि जमेनी की झाथिक दशा प्रत्यन्त दयनीय हो गई थी, सारे उद्योग-घन्धे 
चौपट हो गये थे, श्रमिकों की भारी कमी हो गई थी, पूंजी तथा प्रन्य साधनों की बड़ी न्यूनता 
थी तथा मित्र-राष्ट्रों के ढ्वारा बहुत लम्बे युद्ध के कर्जे लाद दिये गये थे, जिनका भुगतान करना 
असम्भव हो रहा था, तब वहाँ के उद्योगपतियों श्रौर अर्थशास्त्रियों ने इस ओर ध्याव दिया। वे 
यह जानते थे कि उपरोक्त परिस्थितियों का सामना .करने के लिये उद्योगों का विकास करना 
अनिवाय॑ हैं। अतएवं सब १६१६ में जमंनी ने विवेकीकरण का प्रारम्म किया । सब १९२१ में 
जमेंती में एक बोर की स्थापना की गई, जिसका नाम “दी नेशनल बोर्ड फॉर इकॉनॉमी एण्ड 
एफीसियेन्सी' (76 ॥र४४०॥४ 80870 07 80070००ए & एछग्वीणंथाएए) रखा गया । यह 
जमंत्ी के तान्त्रिक तथा वैज्ञानिक संघों, फेडरेशन तथा झ्राथिक मन्वरणालय- की प्रेरणा से स्थापित 
किया गया और १६२४५ में इसको सबंत्र सान्‍्यता प्राप्त हो गई। सब १६२६ में जमनी में एक 
नया नारा बुलन्द किया गया, जिसके कारण उसके राष्ट्रीय उद्योग में सर्वत्र विवेकीकरण के 
सिद्धान्तों को अपनाया जाने लगा। े 

सब १६२६ में उस महाद विश्वव्यापी आथिक संकट का आरम्भ हुआ जिसने १० 
वर्ष तक समस्त संसार को गरीबी, बेरोजगारी तथा मनन्‍्दी की चक्की में पीस डाला ॥ इस भयंकर 
मन्‍्दी की मार के कारण उद्योग-धन्धों ने विवेकीकरण की शरण ली । उत्पादन-वब्यय में कमी 
करने के लिये बरबादी को रोका गया । श्रम झौर पूंजी में एकता स्थापित हों गई। इस प्रकार 
विवेकीकरण का रूप राष्ट्रीय से अन्तर्राष्ट्रीय घारण कर गया ॥ 

विवेकीकरण की परिभाषायें 
(>लीएंप्ंजाड ० रेघ्राजाकां॥007) 

भिन्न-भिन्न विद्वानों ने विवेकीकरण की भिन्न-भिन्न परिमाषायें दी हैं। उनसें से कुछ 

महत्त्वपूर्ण परिभाषायें इस प्रकार हैं :--- 
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( १ ) जर्मनी की राष्ट्रीय बचत तथा कार्यक्षमता परिषद्‌ (विक्षाणा॥ 80806 00  - 
2007000ए 2०१ एप्रिलंट्ा०) के श्रनुसार, “विवेकीकरण तान्त्रिक साधनों तथा व्यवस्थित योज- 
ताभ्रों को कहते हैं, जो समस्त उद्योग को उन्नत बनाने, उत्पादन बढ़ाने, लागत कम करने तथा 
माल की किस्म को सुधारने में सहायक हों ।”! 

( २ ) विश्व ग्राथिक सम्मेलन जिनेबा, १६९२७ (76 ज़०0 8८ण70०7070 0०- 
६&07600८ 00॥९५४, 927) के भ्रनुसार, “विवेकीकरणा में श्रम के (वैज्ञानिक संगठन, कच्चा 
माल तथा उत्पादित वस्तुओं के प्रमापीकरण, क्रियाओं के सरलीकरण तथा यातायात और विक्रय 
के साधनों में सुधार को सम्मिलित किया जाता है | 

( ३ ) सन्‌ १६३७ में भ्रन्तर्राष्ट्रीय अम-संगठन की विशेषज्ञ ;समिति ने विवेकीकरण 
की निम्त प्रामाणिक परिभाषायें प्रस्तुत की हैं :---(अ्र) साधारण श्रर्थ में---“विवेकीकरण ऐसे 
सुधार को कहते हैं जिसके द्वारा पुरानी परम्परागत प्रणालियों के स्थान पर व्यवस्थित तथा तके 
पर आधारित विधियों का उपयोग किया जाता है।” (ब) प्रत्यन्त संकुचित श्रर्य में---विवेकी- 
करण किसी उद्योग, शासन, साबंजनिक श्रथवा निजी संस्थाझ्नों की कोई भी सुधार प्रवृत्ति है, 
जिसके द्वारा प्राचीन एवं परम्परागत पद्धतियों की जगह व्यवस्थित तथा तक पर प्राधारित 
विधियों का प्रयोग किया जाता है ।” (स) विस्तृत श्र में --“विवेकीकरण ऐसे सुधार को कहते 
हैं जिससे व्यापारिक संस्थाप्रों के किसी समूह को एक इकाई मान लिया (जाता है तथा व्यवस्थित 
एवं तर्क पर आधारित विधियों के द्वारा प्रतिस्पर्धा से होने वाली बर्बादी एवं हानि को रोका 
जाता है ।” (द) भ्रति विस्तृत श्रर्थ में-“-“विवेकीकरण ऐसे सुधार को कहते हैं जिसके द्वारा 
सस्पूर्ण झाथिक एवं सामाजिक प्रयत्नों के लिये व्यवस्थित एवं तक॑ पर आधारित विधियों का 
प्रयोग किया जाता है।” इस प्रकार संकुचित श्रर्थे में विवेकीकरण एक विशेष कारखाने पर, 
विस्तृत भ्र्थ में एक विशेष उद्योग पर तथा अ्रत््यन्द॒विस्तृत भ्रथ॑में समस्त समाज पर लौगु 


होता है । 

( ४ ) श्रो० सार्जेन्ट फ्लोरेंस के अनुसार, “किसी उद्योग के अन्तगंत सभी साथों 
(6705) के सामूहिक प्रयत्न से वैज्ञानिक एवं तकंपूर्ण रीति से बर्बादी एवं अक्षमता दुर करने के 
प्रयत्नों को विवेकीकरण कहते हैं ।''२ 

( ५ ) उबविफ (एशांण्ट) के श्रनुतसार, “यह एक ऐसी' पद्धति है जिसमें सद्भुठत, 
उत्पादन, वितरण एवं उपभोग के क्षेत्र में वैधानिक रीति का उपयोग किया जाता है ।” 

( ६ ) चेकोस्लोवाक राष्ट्रीय प्रबन्ध समिति के अनुसार, “विवेकीकरण मानवीय 
क्रिया शोर विशेष रूप से श्राथिक क्रिया में मितव्ययिता लाने के लिये व्यवस्थित, सुविचारित 
तथा वेज्ञानिक रीति से सुसंगठित एक विधिवत्‌ प्रयास है, बिससे उत्पादित वस्तुशों की किस्म में 





7. “रिक्रांगरशोंडब्ांगा 48 (06 शण.एणञ०एशाला 0 थी ग्राल्या$ ० 76ए07शॉपुए2 200 ०.0७:8४० 
एॉथा35 ज्रांधंगा पढाए९8 [0 ७९ए०० (6 ए0]6 [700रश/प 870 (0 |00९886 [700प70- 
07, 0प्रद्ध 8 005 कात॑वं्ाए6 व5 वृण्चरात्॒र.--]रक्रांकाब 8०40 ण॑ ए००- 

70चाए भाव एगिलंशसाटप., है. च्प ' 

3 “एरबांग्राब5ब्ांणा गरल्एत०5 (86.- इसंटाप0 0724४78807 ०एी [80007, ७४॥048/6॥- 

स्थाणा 900 ण॑ ग्राबंधांध बात >700708,  भंग्राएशगीद्ाा०णा, ०0 [7700९58 800 [ए- 

छाएए९०९॥०७ वा (06 उच्शंधा। 0 द्ा590॥ 70 ग्राक्षात्थाा३--- एत्तत ए००ाणां2 
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' सुधार होता है तथा मूल्यों में गिरावट झाती है और इसके परिणामस्वरूप सामान्य कल्याण में 
बृद्धि होती है ।” 

(७ ) श्री मोण्ड के अनुसार, “उद्योग का विवेकीकरण उत्पादन को उपभोग के 
अनुसार समायोजित करके तथा व्यापारिक उतार-चढ़ाव के होते हुए भी मूल्य को इस प्रक्रार 
संचालित करता है कि वाणिज्य को एक प्रशस्त मार्ग मिल सके ।”! 


निष्कर्ष --उपरोक्त परिभाषाएं एक-दूसरे से भिन्न भले ही लगें, परन्तु वाघ्तविकता 
तो यह है कि उनमें बहुत कुछ समानता है। डॉक्टर नायडू एवं श्री ए० के० दत्ता ने जो परि- 
भाषा दी है उसमें भ्रन्य सभी परिभाषापश्रों का तत्त्व भ्रा जाता है। यह सबसे उत्तम परिभाषा 
कही जा सकती है । उन्होंने विवेकीकरण की परिभाषा को निम्न पाँच भागों में विभाजित किया 
है :--( १) यह देश के विभिन्न उद्योगों के ध्येय, ढाँचे भ्रौर प्रबन्ध में वृर्ण हझपए से परिवर्तन ला देता 
है । (२) यह प्रत्येक प्रकार के निरथ्थेंक्र विनाश को दूर कर देता है। (३) यह श्रमिकों में कार्ये- 
क्षमता ला देता है। (४) यह श्रमिकों के जीवन स्तर में प्रगति लाने का प्रयास करता है! (५) 
यह सम्पूर्ण समस्या किसी भी उद्योग विशेष के विषय में सामूहिक्र रूप से सोची जानी चाहिए, 
उनको किसी व्यक्तिगत उपक्रम के लिए प्रलग-प्रलग नहीं विचारना पड़ता । 

विवेकीकरण के प्रमुख पहलू 
($)6गा 2338796०४$ ० रि६0959707) 

विवेकीकरण के प्रमुख पहलू निम्न हैं :--(१) तकनीकी पहलू (॥6०॥700०ट्टां८क्ो 
287००), (२) संभपठन पहलू (0784758007 257००), (३) वित्तीय पहलू (साक्ा०ंघ। 3506०), 
(४) सामाजिक पहलू (800००/ 259०८) । 

(१) तकनीकी पहलू (6००४०००ट०8 /457००)--विवेकीकरण का सबसे प्रमुख 
पहलू तकनीकी है। यह श्रनुसन्धान एवं प्रयोगों द्वारा श्राकार, विधि, किस्म तथा वस्तुप्रों का 
प्रभापीकरण करंता है। अ्तएव इसके श्रन्तगंत प्रमापीकरण ($08॥0870॥58007), यन्त्रीकरण 
(१०७०॥४४४४४०7), विशिष्टीकरण (896८958007), सरलीकरण (8एप्रा०शा०), गहनी- 
करण (9श०7808007), आधुनिकीकरर (१५४०0०677४58%700), वर्गीकरण ((/8६आंग०६/०7) 
तथा स्वचालन (&0॥077800०॥) आदि झाते हैं । | 

(२ ) संगठन पहलू (72०४ 5470०7४। 487८०)--विकेकीकरण के प्रस्तुत पहलू का 
उह्देश्य उद्योग की भ्रनाथिक प्रतियोगिता को दूर करता होता है, जोकि आधुनिक प्रतिस्पर्धात्मक 
भ्र्थ व्यवस्था की मूल विशेषता हैं। इस प्रकार ,विवेकीकरण किये जाने वाले उत्पादव की सम्पूरां 
मात्रा को उपभोग की सम्पूर्ण मात्रा में समायोजित कर देता है, ताकि श्र्थ-व्यवस्था में समायोजन 
एवं सन्‍्तुलन के श्रवसर हो जायें और इस प्रकार उप भोग का तरीका सरल हो जाय । 

( ३ ) बित्तीय पहलू (ं१&7८ॉं४। 85०००)--क्रिंसी भी श्रोद्योगिक उपक्रम की प्रति- 
योगात्मक कुशलता बनाये रखने के लिए एक सुहढ़ वित्तीय पहलू की झ्रावश्यकता होती है । ! 
वित्तीय पहलू के अन्तगंत जिवेकीकरण ऐसी प्रौद्योगिक इकाइयों से सम्बन्धित है जिनमें न तो अल्प- ' 
पूजीकरण (ए76७ ०४ए(थंडक7णा) की समस्या है भौर न झति-पू जीकरण (0फए०-००/धा५2- 
६0०7) की समस्या । 

(४ ) सामाजिक प्रथवा मानवीय पहलू (808४ ण' सप्ाएक्षा &50००८)--विवेकी - 
करण केवंल यान्त्रिक विज्ञान ही न होकर मानवीय कला भी हैं। भ्रतएव इसके सामाजिक भ्थवा 
मानवीय पहलु की उपेक्षा नहीं की जा सकती । इस पहलू के श्रन्तगंत विवेकीकरण के सामाजिक 
प्रभावों का विश्लेषण किया जाता है और श्रमिक असन्‍्तोष एवं संघर्ष के कारणों का विश्लेषण 
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करके उन्हें दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। विभिन्न प्रोत्साहतात्मक योजनायें चालू की जाती 
हैं और श्रमिकों का मनोबल ऊँचा उठाने का प्रयास किया जाता है। 
विवेकीकरण की विशेषतायें 

उपयुक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने पर विवेकीकरण की निम्न विशेषतायें स्पष्ट 
हो जाती हैं :--[१] विवेक, अनुसन्धान, अ्रध्ययत एवं जाँच-पड़ताल की पय-पग पर शरण लेना 
झौर हर प्रकार की बरबादी एवं अ्रपव्यय को रोककर श्रमिकों. की कार्यक्षमता बढ़ाना | [२] 
उद्योग के उद्देश्य, संरचना (8770०ए7८) तथा नियन्त्रण के सम्बन्ध में नवीन विचारधाराओं को 
प्रस्तुत करना । [३] उत्पादन, कार्यशीलता एवं प्रबन्ध में मितव्ययिता लाना। [४॥| उत्पादन 
तथा माँग में सन्तुलन बनाये रखना । [५] व्यापारियों की आधिक प्रतिस्पर्धा को रोककर उनमें 
सामूहिक रूप से सोचने की क्षमता प्रदान करना । [६] सम्पूर्ण समाज अर्थात्‌ श्रमिक, उपभोक्ता 
तथा नियोक्ता सभी को लाभान्वित करने का प्रयास करना, [७] झ्राथिक एवं सामाजिक तत्त्वों 
का विकास करना । [५] वस्तुओं के लागत व्यय में कमी करना । [६] उत्पादन की परम्परागत 
एवं जीणं विधियों के स्थान पर नर्वन विधियों को लागू करना। 

विवेकीकरण को अपनाने के कारण 
(९80६6३४ ॥२९०5००7५096 6007 २७(079॥59007) 

विद्याथियों की सुविधा की हृष्टि से विवेकीकरण के कारणों को निम्नलिखित भागों 
में विभाजित किया जा सकता है :-- 

[ १] प्रथम विश्व-युद्ध का प्रभाव (206८ ० पांए४ ए/००१ ए/॥)--प्रथम विश्व- 
युद्ध के कारप देश की भ्राथिक दशा दयनीय हो गई थी, अतएव युद्ध समाप्त होते ही सर्वत्र 
शिथिलता (88८77658) भरा गई, जिसके कारण कच्चा माल, श्रम, पूजी व सशीनें झादि सभी में 
एक व्यापक कमी अनुभव होने लगी। इसी के कारण उत्पादन में वृद्धि करना प्रायः भ्रसम्भव 
प्रतीत होने लगा । इस प्रकार उत्पादन में वृद्धि करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का सामना 
करने के लिये विवेकीकरण श्रत्यन्त प्रावश्यक हो गया | 

[२ ] भ्रमिकों का सख्भठन (7,800प7 078०7॥$&707)--श्रमिकों ने राष्ट्रीय तथा 
प्रन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रम-सज्भुठनों की स्थापना करके झपने अधिकारों की भाँग की । परिणाम- 
स्वरूप एक तरफ तो उनका कार्यकाल घटा दिया गया तथा दूसरी ओर उनकी मजदूरी में वंद्धि 
की गई, भ्रतएवं उत्पादन-विधि सें श्रावश्यक परिवतेन के लिए विवेकीकरण का सहारा लेता 
भ्रावश्यक हो गया । 

[३ ] सुद्रा प्रसार एवं बेकारी (700 शा0 ए॥९एएछा०एश९४॥--क्षतिग्रस्त 
कुछ देशों में मुद्रा-प्रसार होने तथा बेकारी फैल जाने के कारण उद्योग तथा व्यापार का सन्तुलन 
बिगड़ गया तथा उसको नियन्त्रित करने के लिये विवेकीकरण ही एकमात्र उपाय था। 

[४ ] विश्वव्यापी भ्राथिक भन्‍दी का प्रभाव [१६२६ |--घटते हुए मूल्यों तथा बिगड़े 
हुए उत्पादन पर उचित नियन्त्रण स्थापित करने के लिये विवेकीकरण का अपनाया जाना आव- 
श्यक हो गया, क्‍योंकि उत्पादन-व्यय में कमी लाना अनिवार्य था। 

[४ ] वेज्ञानिकता लाने हेतु (० 87708 $0८०४0९४४07)--एत्पादन-पद्धति में 
वैज्ञानिकता लाने हेतु भी विवेकीकरण का अभ्पनाया जाना झावश्यक समभा गया। 

[६ ] उपभोक्ताप्नों के लाभायं (70 $8०४2ए०४००0 (00%5एा: ८७ तराश८श)--उप- 
भोक्ताओं को न्यूनतम मूल्य पर सस्ती, सुन्दर तथा टिकाऊ वरतुयें उपलब्ध कराने के लिये 
विवेकी करण ही एकमात्र सहारा था। 
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( ७ ) आ्राथिक सुदृढ़ता लाने हेतु (०0 फ्रतंण8 पवम्ध्ालंध डध॥7ए)--देश को 
आाथिक स्थिति में पुनः स्थायित्त्व लाने के लिए उद्योगों का विकास करना आ्रावश्यक था । उद्योगों 


का विकास बिना विवेकीकरण के अश्रसम्भव था, झ्रतएवं प्राय: सभी देशों में विवेकीकरण पर ही 
जोर दिया गया । 


विवेकाकरण के उदृश्य 
(0७9]४०४५$ ० १७६.०७8॥8800॥) 


अन्तर्राष्ट्रीय श्र्थ-सम्मेलच (जिनेवा, सब्‌ १६२७) के अनुसार विवेकीकरण के उद्देश्य 
निम्न हैं :--(१) न्यूनतम प्रयत्नों से अधिकतम कार्यक्षमता प्राप्त करता। (२) श्रम शक्ति एवं 
कच्चे माल के निरथेंक व्यय को दुर करना । (३) वस्तुश्रों की वितरण-पद्धति में सरलता लाकर 
उसे उपयोगी करना । इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्न प्रयत्न होने चाहिए :--([अ्र) 
चस्तुओं की विविधता दुर कर उनका प्रमापीकरण करता, (ब) अनावश्यक मध्यस्थों को दूर 
करना, (स) अनावश्यक आधिक व्यय को दुर करता, (द) प्रनावश्यक यातायात व्यय को कम 
करना, (३) उत्पादन की पद्धति में सुधार करने के लिए अनुसन्धान करना, (फ) यन्त्र एवं औजारों 
का प्रमापीकरण करना, (४) सामाजिक जीवन को स्थायी बनाना एवं जीवन-स्तर को ऊँचा 
उठाना, (५) माल की खपत बढ़ाने के लिये उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर वस्तुओं का प्रदाय 
(50777) सम्भव करना, (६) विविध श्रेणी के निर्माताओं को उचित पारिश्रभिक एवं लाभ 
सम्भव कर देना, (७) श्रमिक उपभोक्ताओं एवं समाज को सम्पन्न बनाना । 

बम्बई सूती वस्त्र उद्योग श्रमिक जाँच समिति, १६४१ के अनुसार विवेकीकरण के 
मुख्यत: निम्न तोन उद्देश्य हैं :---(अ्र) प्रति व्यक्ति अ्रथवा प्रति मशीन के उत्पादन में वृद्धि करना; 
(ब) श्रमिकों की कार्यक्षमता तथा उनके कार्य करने की परिस्थितियों में सुधार करना; तथा (स) 
वित्तीय तथा श्रौद्योगिक दृष्टि से औद्योगिक इकाइयों को पुनः संगठित करना । 


विवेकीकरण के सिद्धान्त अथवा तकनीक 
(एताएंए९5 ० 76०४77५४८6७ ० 7२४४7079859007) 


यद्यपि विवेकीकरण का उदय जमेनी में हुआ । किन्तु वह आज समस्त देशों के औद्यो- 
मिक सज्ुठनों का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण श्रंग बन गया है और उसकी प्राप्ति के लिये अलग- 
अलग देशों ने अपनी सुविधानुसार अलग-अलग प्रकार के ढद्भ अपनाये हैं। किन्तु उन सबका 
उह श्य समान ही है, वे उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्तनशील हैं। विवेक्नीकरण के मुत्र सिद्धान्त 
इस प्रकार हैं :--- 

[ १ | प्रमापीकरण (57800970530007)--उत्पादन में सरलता लाने के लिए प्रमापी- 
करण एक सुगम साधन है। बाल्फर समितिर (880 प्रा (०णाएंध००) ने अपनी रिपोढ में 
'बताया है कि उत्पादन के लिये कुछ विशेष चिन्हों को निश्चित करना तथा उत्पादन-कार्य में 
उन्हें श्रपताना या वस्तुओं की बिक्रो में उनका प्रयोग करना प्रमापीकरण है। इस प्रकार यदि 
वस्तुर्यें एक निश्चित प्रमाप के अनुसार बनाई जाती हैं तो उनके गुण तथा मुल्य के विषय में कोई 
विशेष कठिनाई नहीं पड़ती और उनका बाजार प्रायः निश्चित-सा हो जाता है । डॉ० मेयर्स 


((॥8765 $. )(४ए०४$) के अनुसार इस सिद्धान्त के द्वारा केवल उतल्रादन की कार्यक्षमता ही 
नहीं बढ़ती, अपितु उत्पादन की शक्ति में वद्धि होती है तथा वस्तु और धन का अ्पव्यय रुक 


जाता है। इस प्रकार प्रमापीकरण विवेकीकरण का प्रमुख अद्भ है । 
प्रो० किम्बाल के शब्दों में, 'प्रमापीकरण उत्पादन की एक शाखा को थोड़े से झ्ाकारों, 
3. क्र्[ा0एिए (०॥777/2९ 2१27077, 9. 266. 
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किस्मों तथा विशेषताओं में सीमित कर देने को कहते हैं ।” उदाहरण के लिये, प्राचीनकाल में: 
छूतों को बनाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पैर का नाप लेकर जूते तेयार किया करते थे । वे अपने 
यहाँ पहले से छूतों का स्टॉक नहीं रखते थे । परन्तु धीरे-धीरे उन्होंने यह भ्रनुभव किया कि केवल' 
थोड़े से स्टेण्डड साइज के जूते तैयार करने पर प्रत्येक व्यक्ति के पैर के लायक छूते तैयार हो 
सकते हैं । इसी के श्राधार पर स्टेण्डड नाप दैयार किया गया। आज आप किसी भी जूते की 
दुकान पर जाकर अपने नाप का जूता ले सकते हैं । 


[२] विशिष्दठीकरण ($5८०ं&॥5400०॥)--प्रभापीकरण से विशिष्टीकरण को 
प्रोत्साहन मिलता है। जब वस्तुओं का प्रमाप निर्घारित कर दिया जाता है तो उनके उत्पादन 
में विशिष्ट कठिनाई नहीं श्राती । अलग-अलग उद्योग एवं व्यक्ति भ्रपति रुचि के अनुसार पृथक- 
पृथक उत्पादन तथा उनकी' विधियों में विशिष्टता प्राप्त कर लेते हिं। इससे श्रम तथा पूंजी का 
ग्रपव्यय रुक जाता है तथा उपभोक्ताश्रों और निर्माताओ्रों को लाभ होता है। श्रमिकों की रुचि 
तथा योग्यता के अनुसार कार्य का विभाजन किया जाता है। 


[३ | सरलीकरण (8779709007)--प्रमापीकरण तथा विशिष्टीकरण के फल- 
स्वरूप उत्पादन में सरलता भ्रा जाती है। इससे उत्पादन की मात्रा बढ़ जाती है, उत्पादन-व्यय 
न्यूनतम्‌ हो जाता है, विक्रय में वृद्धि होती है, जिसके परिणामस्वरूप लाभ की मात्रा बढ़ 
जाती है । 

[ ४ | यन्त्रीकरण (१(८०॥७०४७४०7)---विवेकीक रण में प्रभापीकरण तथा विशिष्टी- 
करण तभी सम्भव हो सकता है, जबकि उद्योग पूर्णरूप से यन्त्रित हो । यन्त्रों के प्रयोग से उत्पा- 
दन में एकरूपता श्राती है। बड़े पैमाने पर उत्पादन सम्मव होता है तथा श्रमिक्तों की कार्य - 
क्षमता बढ़ती है। जमेती, रूस, अमेरिका, इज़्लेण्ड व फ्रांस आदि समस्त श्रौद्योगिक देशों में' 
उद्योग का पूर्ण रूप से यन्त्रीकरण कर दिया गया है। पिछड़े राष्ट्र जेसे--भारतवर्ष भी इस 
ओर, प्रयत्नशील हैं । 

[५ ] वैज्ञानिक प्रबन्ध ($0०७॥0॥0 (५798897877)--अ्रमिक्रों की कार्य करने की 
पद्धति तथा परिस्थितियों का विस्तृत श्रष्ययन विवेकीकरण के लिये आवश्यक है। उचित कार्य 
लेने तथा उचित पारिश्रमिक देने के लिये भी ऐसा करना आवश्यक है। श्रमिकों पर कार्य का 
न्यूनतम्‌ भार पड़ना चाहिये, जिससे कि कार्यक्षमता का विकास हो तथा श्रम-पुजी के संघर्ष 
न्यूनतम्‌ हों । 

[ ६ | श्रौद्योगिक श्रनुसन्धान ([7008078/| ऐ०४०४0॥)--नये नये साधन तथा क्रिया्रों 
को खोज विवेकीकरण का एक अनिवार्य भ्रद्भ है। इसके लिपे ग्रौद्योगिक भ्रनुसन्धानशालायें 
स्थापित की जाती हैं, जहाँ पर उद्योग के समी श्रज्धों के सम्पत्व में प्रशवश्यक प्रयोग होते रहते 
हैं। इसमें उत्पादत-व्यय कम होता है, माल की क़िस्म्र में सुधार होता है तथा श्रमिक्रों की कार्य - 
क्षमता बढ़ जाती है। 

[ ७ ] नियन्त्रण (0770!)--प्रभापीकरण, विशिष्टीकरण, यन्त्रीकर ण तथा विवेकी* 
करण का लाभ तब ही सम्मव हो सकता है, जबकि उत्पादन के समस्त अ्ज्ों पर श्रावश्यक 
नियन्त्रण हो । इस' नियन्त्रण को स्थापित करने के लिये कितने ही प्रकार के साधन प्रयोग में 
लाये जाते हैं; जैसे--क्रय-विक्रय पर नियन्त्रण रखना, वस्तु, श्रम व पूंजी के भ्रपव्यय को रोकना, 
उत्पादन की सीमा निर्धारित करना, श्रमिकों के कार्य पर नियन्त्रण रखना श्रादि । 

[ ८ ] संयुक्तीकरण (007र»आ78&007)--सजुठन ही शक्ति है।” छोटी-छोटी तथा' 
अनाथिक इकाइयों को या तो समाप्त कर देना चाहिये प्रथवा उन्हें शक्तिवात्‌ श्रौद्योगिक इका७ 
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वातावरण मिलता है, काम के घण्टे कम हो जाते हैं, काम का वितरण उनकी रुचि तथा योग्यता 
के श्रनुसार होता है । उनकी माँसपेशियों पर विशेष बोर नहीं पड़ता, जिससे वे काम को दूने 
उत्साह से करने लगते हैं और इस प्रकार उनकी कार्यक्षमता में तीत्र गति से वृद्धि होती है। 


( ३ ) गतिशीलता में वद्धि--विवेकीकरण की योजता के अन्तर्गत श्रम-विभावजन भी 
होता है। इसके आधार पर प्रत्येक श्रमिक निरन्तर एक्रता काम करते रहने के कारण अपने 
' कार्य का विशेषज्ञ होता है। भ्रतएवं वह उम्री प्रकार के कार्य में अन्य उद्योगों में भी आसानी से 
स्थान प्राप्त कर सकता है | परिणामस्वरूप, श्रमिकों की गतिशीज्ता में वृद्धि हो जाती है । 

( ४ ) फाय की दशाप्रों में सुधर--विवेकीक रण की योजता के अन्तर्मेत श्रमिक्रों की 
कार्य करने की दशाओं में सुधार किया जाता है, जिपम्ततें वे अधिक लगन एवं रुचि से कार्य करने 
लगते हैं । 

( ५ ) रोजगार की स्थिरता--विवेकीकरण के परिणामस्वरूप उद्योगों में स्थिरता 
भरा जाती है, जिसके कारण रोजगार में भी स्थिरता आ जाती है। जहाँ तक बेरोजगारी का 
प्रश्न है, वह केवल झल्पकालीन ही होती है, जोकि बाद में स्वयं समाप्त हो जाती है । 

( ६ ) परस्पर सहयोग--विवेक्रीकरण के द्वारा मानसिक्र क्रान्ति के कारण श्रम व 
पजी में सहयोग स्थापित हो जाता है। अतएवं उद्योगति श्रमिक्रों को उत्पादत का अनिवायें 
अंग मानते हुए अनेक प्रकार की सुविधाएँ प्रदाव करते हैं; जेप्ते--मकानों की व्यवस्था करना, 
स्कूल तथा औषधालय खोलना तथा झामोद-प्रमोद की व्यवस्था करना श्रादि । 

(वा ) उपभोक्ताशों को लाभ (40ए47/8205 (० (/७॥५४घ्ता8 79) --- 

( १) झूल्य में कमी होना--विवेकीकरण के परिणामस्वरूप उत्पादन-व्यय कम हो 
जाता है, जिसके कारण प्राय: मूल्यों में भी कमी हो जाती है । इसका सत्रत्ते अधिक लाभ उप- 
भोक्ताओं को होता है, क्योंकि मूल्यों में कमी हो जाते से वे अब पहले से अ्रधिक वस्तुग्रों का उसी 
धनराशि में क्रय कर सकते हैं । 

(२ ) वस्तुओं की किस्म में सुधार--विशिष्टीक रण, अनुसन्वान तथा प्रयोग के द्वारा 
वस्तुओं की किस्म में सुधार हो जाता है। झतः उप्रमोक्ताग्रों को भ्रत्र॒ पहले की अपेक्षा अच्छे 
किस्म की वस्तुयें उपलब्ध हो जाती हैं । 

( ३ ) चुनाव के ऋंकट से सुक्ति--वस्तुओ्रों का प्रमापीकरण हो जाने के कारण उप- 
भोक्ताओं को वस्तुप्नों के चुनाव के फंकट से मुक्ति मिल जाती है। इसके झ्रतिरिक्त वस्तुप्रों की 
किसमें सीमित होने के कारण उन्हें याद रखने में सुविधा रहती है । 

( ४ ) रहन-सहन के स्तर में वद्धि--सस्ती, सुन्दर व टिकाऊ वस्तुएँ मि लने के कारण 
उपभोक्ता का जीवन-स्तर ऊँचा हो जाता है, क्योंकि वे पहले की अप्रेक्ष! प्रधिक वस्तुप्रों का 
उपभोग करने में समर्थ हो जाते हैं । 

(॥९ ) देश को लाभ (40एक्रा38० 0 06 (०णा7ए)-- 

(१) राष्ट्रीय झ्ाय में वृद्धि--इससे राष्ट्रीय भ्राय बढ़ जाती है तवा आर्थिक सक्भुट 
से छुटकारा मिलता है। 

( २ ) व्यापारिक झ्राथिक कुचक़ों से बचाव--विवेकीकरण की योजना लागू होने से 
माँग एवं पूर्ति में समन्वय स्थापित हो जाता है। इससे देश व्यापारिक, क्‍झ्ाथिक कुचक्रों के प्रभाव 
से बचा रहता है । 

( हे ) देश के झ्राथिक साधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग --देश के झ्राथिक साधनों का 
सर्वेश्रेष्ठ उपयोग होता है तथा श्रपव्यय समाप्त हो जाता है । 
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(४ ) विदेशी प्रतिस्पर्धा से रक्षा--देश के उद्योगों का विकास होने तथा उत्पादन+ 
व्यय कम होने के परिणामस्वरूप विदेशी प्रतिस्पर्धा से रक्षा होती है । 

( ४ ) राष्ट्रीय बचत--विवेकीकरण की योजना लागू होने के परिणामस्वरूप उत्पा+ 
दन में कच्चे माल, श्रम व पूंजी का अपव्यय समाप्त होकर राष्ट्रीय बचत होती है । 

( ६ ) आर्थिक सम्पन्नता--विवेकीकरण के परिणामस्वरूप राष्ट्र में चहुँ ओर आ्िक 
सम्पन्नता विद्यमान होती है, ख्याति में बुद्धि होती है तथा इस प्रकार राष्ट्र प्रगति के पथ पर 
तेजी से अग्नसर होने लगता है। 

विवेकीकरण के दोष 


(/059097874285 ० २०7079॥84/70॥) 

विवेक का मार्ग तो सर्वश्रेष्ठ है जिसमें हानि की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती । 
अतएव हमारा यह कथन कि विवेक से कार्य करते रहने पर भी किसी-व-किसी परिस्थिति में हानि 
भी हो सकती है, सचमुच सबके लिये बड़े आश्चयें की बात होगी । इस सम्बन्ध में हम पुनः यह 
दुहराना चाहते हैं कि यदि किसी भी झद्योगिक इकाई में विवेकीकरण के सभी सिद्धान्तों को 
पूर्णतया लागू किया जाय, तो दोषों के रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। किन्तु तथ्य यह है कि 
उद्योगपति विवेकीकरण का पृुर्णरूप में अ्नुकरण न करते हुए केवल उसी भाग को अपनाते हैं, 
जिसमें कि उनका अधिकतम लाभ हो । परिणामस्वरूप इस प्रणाली में अनेक दोष उत्पन्न हो 
जाते हैं, जो निम्नलिखित हैं :-- 


( १ ) अत्यधिक पु जोगत व्यय---प्रारस्मिक अवस्था में विवेकीकरण की योजना लागू 
करते समय अ्रत्यधिक पू जीगत व्यय (550885 0४७०) ४57०7 /ंधपा०) होता है। यही कारण 
है कि उद्योगपति इसे लागू करने में हिचकिचाते हैं तथा स्थगित करने का ही' प्रयत्न करते हैं । 
बाद में अनुसन्धान तथा प्रयोगों के परिणामस्वरूप कई बार नवीन पद्धतियाँ लागू करनी पड़ती 
हैं, जो अत्यन्त खर्चीली होती हैं । 

( २ ) बृहत व्यापार की बुराइयों की आशडूग--एक ही उद्योग की समस्त इकाइयाँ 
मिलकर वस्तुग्नों के निरर्थंक व्यय समाप्त कर अ्रथवा क्रय-विक्रय का केन्द्रीयकरण कर अन्य दृष्टि 
से मितव्ययिता प्राप्त करने के लिए संगयोजनों ((/0779078/07) का निर्माण करती हैं। ये संयो- 
जन कभी-कभी इतने विस्तृत आकार के हो सकते हैं, जिससे बृहत व्यापार (82 38प87885) की 
बुराइयाँ उनमें आ जाती हैं । वृहत व्यापार के दोषों से पाठकगण भली प्रकार परिचित हैं । 


( ३ ) एकाधिकार का जन्स--विवेकीकरण के कारण व्यापार एवं उद्योग में एका७ 
घिकार (१07०7079) का जन्म होता है, जिससे कि कई बार उद्योग में श्रसामाजिक नीति का 
अवलम्बन किया जाता है; जैसे--माल की क्त्रिस कमी कर देना, वस्तु के भावों में एक साथ 
वृद्धि करना आदि । इस समस्या का एकमात्र उपाय उद्योगों में राज्य का हस्तक्षेप होना है । 

( ४ ) नियन्त्रण में कठिनाई--विवेकीकरण के द्वारा उद्योगों का भ्राकार बढ़ जाता 
है, जिससे उसका नियन्त्रण करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि उन्तके अ्रलग-अलग अ्रंगों पर 
समान नियन्त्रण रखने के लिये जितनी शक्ति व्यय होती है, उस श्रनुपात में लाभ नहीं होता । 

(५ ) सोलिकता तथा व्यक्तित्त का नाश--अत्यधिक प्रमापीकरण से मौलिकता 
तथा व्यक्तित्व का नाश हो जाता है, श्रमिकों की स्वतन्त्रता का हनन होता है तथा उनका 
व्यक्तित्व क्षीण हो जाता है । वे मशीन की भाँति काय॑ करने लगते हैं। उनका जीवन नीरस हो 
जाता है । 

( ६ ) लघु एवं कुटोर उद्योगों पर कुप्रभाव--बड़ी-बड़ी भीमकाय उत्पादन करते 


[ २२५४ 


वाली कम्पतियों की स्थापना से लघु एवं कुटीर उद्योगों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। 
देश की कला का विनाश हो जाता है। 

( ७ ) पुरानी सशीनों की बर्बादी--प्राधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप नई-नई मशीनें 
चलन में थ्रा जाती हैं तथा पुरानी मशीनें बेकार हो जाती हैं । कुछ लोगों ,के मतानुसार यदि 
आधुनिकीकरण में लगाई जाने वाली पू जी नये उद्योगों के विकास में लगाई जाती तो शायद 
अधिक लाभ होता । 

(८ ) योग्य व्यक्तियों का श्रभाव--विवेकीकरण में मुख्य कठिनाई यह भी है कि 
इसमें उद्योगों के संचालन हेतु योग्य (आ0ं८४/) व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, जिनका 
मिलना कोई आसान कार्य नहीं है और इस प्रकार संचालन में शिथिलता ञ्रा जाती है। 

( ६ ) भ्रसहयोग अ्रसस्दोलन का भय--प्रिन्न-भिन्न विभागों में स्वतन्त्रता की भावना 
जाग्रत होने से असहयोग की भावना जाग्रत हो जाने का भय हो जाता है। इससे उत्पादन कम 
होगा तथा आपस में झ्नस्वस्थ वातावरण उत्पन्न हो जाता है। 

(१०) श्रमिकों हारा विरोध (0970अं/०॥ 979 फ़०ए४ं:४5)--विवेकी हरण का सबसे 
बड़ा दोष श्रमिकों तथा श्रम सद्धों द्वारा घोर विरोध किया जाना है। कुछ समय पूर्व कानपुर 
धृतोी वस्त्र मिल उद्योग में विवेकीकरण के प्रश्न पर श्रमिकों द्वारा एक बहुत लम्बी हड़ताल की गई 
थी। श्रमिकों द्वारा विरोध किये जाने के निम्नलिखित कारण हैं :--() बेरोजगारी को 
गाशंका--आधुनिक स्व-संचालित मशीनों के प्रयोग से तात्कालिक प्रभाव पर्याप्त संख्या में श्रमिकों 
का काम से अलग किया जाना है। इससे उनमें बेरोजगारी, भुखमरी तथा गरीबी बढ़ती है। 
(7) काम का बोक बढ़ना--श्रमिकों को पहले की अपेक्षा श्रधिक कार्य करना पड़ता है, जिसके 
कारण शायद उनमें असनन्‍्तोष की भावना उत्पन्न होती है। कारखानों का वातावरण अस्वस्थ 
होने के कारण उन्हें काम बोऋ-स्वरूप प्रतीत होव लगता है। (४) पूजी का अस पर 
झाधिपत्य--विवेकीकरण में नई-नई स्वय-संचालित मशीनों का प्रयोग होने से मशीनों की महिमा 
तो बढ़ जाती है, किन्तु श्रमिकों का महत्त्व उतना ही कम हो जाता है। उन पर पूजी का 
आधिपत्य हो जाता है। (ए) श्रमिकों का शोषण--विवेकीकरण के कारण जो उत्पादन में वृद्धि 
होती है तथा लाभ की मात्रा भी पहले से कहीं अधिक हो जाती है, उसमें से श्रप्तिकों को या तो 
कुछ भी नहीं दिया जाता अ्रथवा बहुत थोड़ा-सा हिस्सा दिया जाता है। (२) संगठत के दोष 
श्रमिकों के मत्ये--कुछ श्रम-सच्धों का यह मत है कि पू जोपति संगठन सम्बन्धी दोषों को श्रमिकों 
के मत्ये मढ़ना चाहते हैं तथा उन पर काम का बोफ बढ़ाकर अधिक घन कमाना चाहते हैं । (४) 
नीरस एवं यन्त्रवत जीवन--यन्त्रों पर कार्य करते-करते श्रमिकों का जीवन नीरस एवं यन्त्रवत 
बन जाता है । 
श्रमिकों द्वारा विरोध का समापन-- 

सैद्धान्तिक रूप से श्रमिकों द्वारा विरोध को उचित नहीं ठहराया जा सकता | किस्तु 
फिर भी इस योजना को लागू करने से पहले कुछ सावधानियाँ अवश्य ध्यान में रखनी चाहिये, 
ताकि या तो उनका विरोध ही न हो भ्रथवा यदि हो तो उसका समाधान किया जा सके, जिससे 
कि कोई अप्रिय घटना घटित न हो । ये सावधानियाँ निम्न हैं ::---(१) जहाँ तक सम्मव हो स# 
विवेकीकरण की योजना को धीरे-धीरे कार्यान्वित किया जाना चाहिए। बेकार होने वाले श्रमिकों 
के लिये कोई न कोई रोजगार का प्रबन्ध अ्रवश्य किया जाता चाहिये ॥ अस्थायी बेकारी को 
श्रमिकों को आथिक सहायता देकर भी दूर किया जा सकता हैं। (२) विवेकीकरण की योजना 
पर अमिकों की सहमति ले लेनी चाहिये । (३) विवेकीकरण से मिलने वाले लाभों का सभी पक्षों 
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(अर्थात्‌ श्रमिक, मालिक व उपभोक्ता) सें समान वितरण होता चाहिये । (४) विवेकीक रण की 
योजना का अमिकों के बीच पर्याप्त प्रचार किया जाना चाहिए, ताकि वे किप्री गलवकठयी के 
शिकार न हो सकें | उनमें यह बात बिठाई जानी चाहिये कि यह योजना उनके लाभ के लिये है, 
हानि के लिये नहीं । (५) श्रम एवं पूजी में परस्पर सहयोग स्थापित करते के लिये श्रमिकों को 
भो प्रबन्ध में हिस्सा दिया जाना चाहिए। (६) विवेकीकरण की योजना के द्वारा प्रबन्ध सम्बन्धी 
दोषों को दूर करने का प्रयत्न किया जाता चाहिये। (७) इस योजना को लागू करते समय इस 
बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि अमिकों पर काम के बोर में वृद्धि न ही । किस्तु यदि 
इस प्रकार की वृद्धि होना श्रावश्यक हो तो श्रमिकों के पारिश्रम्िक में श्रपेश्ञाकृत श्रधिक दर से 
वृद्धि की घोषणा कर देनी चाहिए । 


एाएए७ाएए (0०४७॥7॥0०४७ : 
१. वेज्ञानिक प्रबन्ध और विवेकीकरण में अन्तर बताइये । भारत में इसे लागू करने में क्या- 
क्या बाधायें हैं ? (आगरा, १६६७ एवं १६७२) 


[सद्भ त--वैज्ञानिक प्रबन्ध तथा विवेकीकरण में भ्रन्तर; भारत में विवेकीकरण को लागु 
करने में बाधायें :---( १) अ्रत्यधिक पू जी गत व्यय करना सम्भव नहीं; (२) नियन्त्रण में 
कठिनाई; (३) लघु एवं कुटीर उद्योगों पर कुप्रमाव; (४) पुरानी मशीनों का क्या होगा ? 
(५) योग्य व्यक्तियों का अभाव; (६) श्रमिकों द्वारा विरोध का भय; (७) मालिकों 
द्वारा विरोध; (5) छोटी इकाइयों पर कुप्रमाव; (६) तान्त्रिक ज्ञान का प्रमाव) (१०) 
पृजी का अ्रभाव || 

२. विवेकीकरण के गुण-दोषों को संक्षेप में बताइये, इसकी बुराइयों को दूर करने के सुझाव 


दीजिए । (आगरा, १६७२; राजस्थान, १६७०) 
३. विवेकीकरण का ग्रथं, उद्देश्य तथा ढंग स्पष्ट कीजिए। यह वैज्ञानिक प्रबन्ध से किस 
प्रकार; भिन्न है ? (विक्रम, १९७०; जोधपुर, १६७०) 
४. विवेकीकरण तथा वैज्ञानिक प्रबन्ध में अन्तर बताइये । (आगरा, १९६७; 


राज०, १६६५ एवं १६६७; विक्रम, १६६६ एवं १६६७; बिहार, १६६४; 
नागपुर, १६६४) 
५.  विवेकीकरण किसे कहते हैं ? इसके क्‍या उद्देश्य हैं ? 
(इन्दौर, १६६५ एवं १६७०; विक्रम १६६६) 
६. उद्योग के विवेकीकरण तथा उद्योग के राष्ट्रीयक रण में अन्तर बताइये । 
(जोधपुर, १९७०; राजस्थान, १६६६) 
७. विवेकीकरण की परिभाषा दीजिये । विवेकीकरण से क्या लाभ व हानियाँ हैं ? 
(आगरा, १६७०; लखनऊ, १९७०; इलाहाबाद, १६५४) 
८. विवेकीकरण का अर्थ बताइये तथा भारतीय भौद्योगिक श्रमिकों के इसके प्रति दृष्टिकोण 
की जाँच कीजिये । (विक्रम, १६६९; पंजाब, १६६८) 
[संकेत--चविवेकीकरण का पश्र्थं; भारतीय भौद्योगिक श्रमिकों के द्वारा विरोध के कारण; 
श्रमिकों द्वारा विरोध का समाधान ।] 
६. “विवेकीकरण' से आप क्या समभते हैं? क्प्रा यह अ्धिक उत्पादन तथा श्रमिकों के लिए 
प्रधिक रोजगार की श्रोर अग्रसित करता है ? विवेचना कीजिये । (गोरखपुर, १६३०) 
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भारतीय उद्योगों में विवेकीकरण 


(रिक्षांणाब्रांध्थांणा ॥ पगशंका परधा5ईइ९४) 








प्रारस्भिक-- भारत में विवेकीकरण को झ्रावश्यकता क्‍यों और केसे ? 

हमारे यहाँ को अधिकांश मशीनें घिसी-पिठी अवस्था'में हैं, अमिक भी अकुशल हैं, कच्चे 
माल का पूर्णतया उपभोग नहीं हो पाता, माल का उत्पादन कम होने के साथ-साथ किस्म भी 
निम्न श्रेणी की है, अनुसन्धान का अभाव है तथा उत्पादन-व्यय अन्य प्रगतिशील राष्ट्रों के मुका« 
बले में बहुत भ्रधिक है। परिणामस्वरूप हमको देश व विदेश दोनों में तीव्र विदेशों श्रतिस्पर्धा का 
सामना करना पड़ता है। कपड़े को ही लीजिये, चीन व जापान से प्रतिस्पर्धा होने के कारण 
हमारे इस विशाल उद्योग के पैर भी डगमगाने लगे हैं। आज पाकिस्तान, चीन, जापान आदि 
चट्टान की भाँति हमारे विदेशी व्यापार के विकास को रोके हुये हैं। यदि हम फोरन नहीं जागे 
तो उनको प्रतिस्पर्धा के ञ्रागे हम अपने आन्‍्तरिक व विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार को खो 
बैठेंगे। भारतीय उद्योगों में विवेकीकरण की योजना को लागू करने से उत्पादत में आश्चयंजनक 
वृद्धि होगी, उत्पादन व्यय कम होगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, राष्ट्र आशिक क्षेत्र में दिन- 
दूनी रात-चोगुनी गति से प्रगति करेगा तथापि बेकारी जैसी गम्भीर समस्या को कुछ न कुछ 
राहत भ्रवश्य मिलेगी । यही कारण है कि हमारे देश में सब १६४२६ के रॉयल कमीशन आफ 
एश्रीकल्चर के बाद जिंतने अं बाद जितने भी ओद्योगिक कमीशन अथवा समितियाँ बैठी, प्राय: सभी ने भारत 
मे विवेकीकरण की झ्रावश्यकता पर बल दिया है। श्राज हमारे देश के उद्योगों में विवेकीकरण 


की सबसे भ्रधिक आवश्यकता है। इसके निम्नलिखित कारण हैं :--- 


( १ ) श्रतिरिक्त रोजगार प्रदान करने के लिये (70 700 8009 007० 3008)--- 
बेकारी की समस्या स्वतन्त्र भारत की सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण समस्या है, जिसका उल्लेख राज- 
नेतिक व आम सभाओं, आशिक सम्मेलनों, विद्यार्थियों कीं सभाओं, श्रौद्योगिक संस्थाप्रों, राज्य 
की विधान सभाओ्रों तथा लोक सभा झादि सभी महत्त्वपूर्ण स्थानों पर किया जाता है। दिनों- 
दिन यह समस्या भयंकर रूप घारण करती जा रही है। परिणामस्वरूप लाखों बेकार व्यक्ति 
रोजगार की तलाश में उद्योगों की ओर ग्राकषित होते हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि 
उद्योगों का विकास किया जाय, किन्तु अप्रचलित मशीनरी एवं परम्परागत पद्धतियों के द्वारा 
इस कार्य को करना एक प्रकार से आपत्ति को आमन्त्रित करना है, क्योंकि आधुनिक विषम 
प्रतिस्पर्धा के युग में श्रकुशल उद्योग अधिक समय तक नहीं टिक सकते। अ्रतएव रोजगार करे 
साधनों का विकास करने के लिए परमावश्यक है कि भारतीय उद्योगों में तेजी से विवेकीकरण 
की योजना लागू की जाय । यद्यपि विवेकीकरण से प्रारम्भिक अवस्था में केवल कुछ समय के 
लिये बेकारी बढ़ सकती है, परन्तु दीघंकाल में रोजगार के अवसरों में निश्चित रूप से वृद्धि 
हो जाती है। इजूलैण्ड में सूती वस्त्र उद्योग में काम करने वालों की सख्या, नवीन अविष्कारों 
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के पहले की अपेक्षा, एक पीढ़ी में दस गुनी हो गई थी । श्रमेरिका में भी पिछले ६० वर्षों में रोज- 
गार के अवसर १८ मिलियन (एक मिलियन दस लाख का होता है) से बढ़कर ६० मिलियन 
तक पहुँच गये, तथापि १६३६-५३ के बीच रोजगार के अवसरों में ७५ प्रतिशत की वृद्धि हुई । 
भारत के आधुनिक उद्योग भी, व्विकीकरण के लागू होने पर, प्रतिवर्ष लगभग २५ लाख शअ्रति- 
रिक्त रोजगार के अवसर प्रदान करने की क्षमता रखते हैं । 

( २ ) वरिद्रता तथा निम्न उत्पादकता के विरुद्ध प्रचार के लिये (8&7॥ 8000066 (0 
2०प्रषा? 800 ॥.0ए ?007८7एं०)--भारतीय उद्योगों में घिस्ती-पिटी मशीनरी एवं परम्परा- 
गत पद्धतियों से कार्य होने के कारण उत्पादन कम तथा निम्न श्रेणी का होता है। कम उत्पादन 
होने से लागत भ्रधिक पड़ती है । इसका प्रभाव श्रमिकों की मजदूरी पर पड़ता है। श्रमिकों की 
मजदूरी कम कर दी जाती है। मजदूरी कम होने से क्रय-शक्ति भी कम हो जाती है और इस 
अकार वस्तुओं की माँग कम हो जाती है। वस्तुप्रों की माँग कम होते के कारण बाद में उत्पादन 
भी कम होता है। यह कुचक्र प्रौद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुये राष्ट्रों (जैसे भारतवर्ष) की दरिद्वता 
का मुख्य कारण है। इसका एकमात्र उपचार यही है कि श्राधुनिक यन्त्रों व विधियों के द्वारा 
उद्योगों की उत्पादकता में वृद्धि की जाय, जिससे कि उत्पादन सस्‍्त्रा हो जाय, श्रमिक्रों की मज- 
दूरी में वृद्धि हो जाय, तथापि रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठे। 

( हे ) श्रवाथिक इकाइयों को हुटाने के लिये ('08 ७हांड००० 0 ए-७००॥०ापं० 
एजं8)--भारत के प्रत्येक उद्योग में श्रधिकांश श्रौद्योगिक इकाइयों का आकार अना्थिक है। 
भारतीय सूती वस्त्र उद्योग के लिये नियुक्त कार्यशील दल, १६६० (५० 'ज़णताड ० ०" 
06 (000 व७८/6 एरत7579, 7960) ने € सूती वस्त्र मिलों का आकार अ्रवाथिक बत- 
लाया था ओर यह सुझाव दिया था कि उन्हें या तो अन्य इकाइयों के साथ मिला दिया जाय या 
उन्हें समाप्त कर दिया जाय । किसी भी उद्योग में श्रनाथिक इकाइयों का होना उसके एवं समूचे 
देश के लिये एक प्रकार से भार ही है। विशेषज्ञों की राय में एक सूती वस्त्र मिल उस समय 
अनाथिक माता जायेगा जबकि उम्रमें तकुओं तथा करघों की संख्या ऋणश: २५,००० तथा ५०० 
से कम हो । इसी प्रकार ८०० टन प्रतिदिन से कम गन्ना पेरने की क्षमता रखते वाले चीनी मिल, 
८,००० टन प्रतिवर्ष से कम्त उत्पादत करने वाले कागज मिल, १,५०,००० टन प्रतिवर्ष से कम 
उत्पादन-क्षमता रखने वाले सीमेंट के कारखाने अनाथिक इकाइयों की श्रेणी में गिने जायेंगे । 
विवेकीकरण तथा सामूहिक प्रयत्वों के द्वारा इन प्राथिक इकाइयों को अनुकुलतम इकाइयों में 
परिणत किया जा सकता है ! 

( ४ ) सहकारी क्रियाप्रों के द्वारा कार्यक्षमता में वृद्धि करने के लिये (7'० ॥076858 
धरशिशाएए 97 (०-क॒कका२8 8०७४०॥)--यह॒तो सर्वविदित ही है कि भारतीय उद्योग प्राय: 
पिछड़े तथा झ्रकुशल हैं । हमारे घूट उद्योग, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग तथा अन्य सभी 
उद्योगों में सहकारी क्रियाप्रों का भारी श्रभाव पाया जाता है। “वे मिलकर तैरने की अपेक्षा 
अकेले रहकर डूबना अधिक पसन्द करते हैं ।”! इस प्रकार भारतीय उद्योगों में अलग रहने की 
भावना अपना घर किये हुये है। फलत: भारतीय उद्योगों की कार्यक्षमता में वृद्धि नहीं हो पाती । 
विवेकीकरण के भ्रन्तगंत भारतीय उद्योगों के बीच सहकारी भावना जाग्रत होती है, तथापि 
उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि हो जाती है। एक-दूसरे को नीचा दिखाने की श्रपेक्षा 'जीयो और 
जीने दो' की भावना का विकास होता है। 


ैमनपाव१७)२३४भाहक७ 4 ८नकम>कम+पपनअमक एक. 


+ पुफ्ठए #४ए९७ छाल 60 अआपंट29 ४076 (0० 8चजंग्रां॥ए (02०॥67. 
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( ५ ) अ्रप्रचलित तथा घिप्ती-पिटी मशीनरी को बदलने के लिये (२००४०८४०॥६ 0 
शरण ०० & 0050[68 78०भंग्रह/ए दवाएं €वृपरएज्रआ)--भारत के प्राचीन उद्योगों (जैसे-- 
सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग) में लगी हुई अधिकांश मशीनरी अप्रचलित तथा 
विसी-पिटी श्रवस्था की है। श्रतएवं इसकी मरम्मत तथा इसे कार्यगील बनाये रखने में अत्यधिक 
व्यय करना पड़ता है। उसका भार भी श्रमिकों पर अधिक पड़ता है । इसके कारण श्रमिकों की 
कार्यक्षमता कम हो जाती है। उत्पादन भी कम होता है । माल की किस्म में भी सुधार नहीं हो 
पाता । इसी कारण हमारे उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्धा के मुकाबजे में टिक नहीं पाते। ग्रतएव 
भारतीय उद्योगों एवं श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि करे तथः विदेशी प्रतिस्पर्धा का मकाबला 
करने के लिये यह परम श्रावश्यक है कि इस अप्रचलित तथा घिसी-पिटी मशीनरी के स्थान पर 
विवेकीकरण के द्वारा नवीनतम मशीनरी की स्थापना की जाय । 

( ६ ) विदेशी विनिमय का श्रर्जत तथा निर्यात सम्वर्धन के लिये (88778 907शं9॥ 
छिलीभा8४ था फ़रुणा एएण70०0ण॥)--युद्धकाल में मारतीय उद्योगों ने ग्रपने माल की 
खपत के लिये काफी बड़ा बाजार तैयार कर लिया था। परन्‍्तु प्रब यह वाजार शनै:-शने: हमारे 
हाथ से निकलता जा रहा है। परिणामस्वरूप पिछले कई वर्षों से हमारे विदेशी व्यापार का 
सन्तुलन प्रतिकूल चला आ रहा है। इस प्रतिकूत व्यापार सन्तुलन के कारण हमारे स्टलिज़् कोष 
प्राय: आज समाप्ति पर हैं। देश की ऋशणप्रस्तता निरस्तर बहती दी चती जा रही है । इसका 
प्रमुख कारण यह है कि भारत में निमित माल महँगा पड़ता है तथा उनझी क्रिस्म भी निम्न 
श्रेणी की है। इसीलिये विदेशी प्रतिस्पर्धा के सामने हमारे उद्योग नडीं टिक पा रहे हैं। भारतीय 
उद्योगों की विदेशी विनिमय अज॑त-क्षमता बढ़ाने के लिप्रे हमने कई साव से निर्षातिन्‍्सम्वर्धन 
भ्रान्दोलन चला रखा है, किन्तु उपमें भी हमें प्राश/!नवक सफवदा नहीं नि पा रही है, क्योंकि 
भारतीय उद्योगों में विवेकीकरण का अ्रभाव है। परिणामस्वरूप, इप्त दृष्टि से भी हमें अपने 
उद्योगों में विवेकीकरण को प्राथमिकता देना प्राय: श्रनिवार्य-सा हो जाता है। 

(७ ) विदेशी प्रतिस्प्षिषों द्वारा विषेकीकरण (002 854/07 9ए ०ए #0थंद्टा] 
(०७0॥००४(०७:४)--#मारे प्रतिस्पधियों ने अपने यहाँ के उद्योगों का पूर्ण रूप से विवेकीकरण तथा 
भ्राधुनिकीकरण कर लिया है। सुती कपड़ा तथा पटसन के विदेशी बाजारों को ही लीजिये । 
किसी समय में इन दोनों वस्तुओं के विदेशी बाजारों पर भारत का आधिपत्य था, किन्तु आज 
इन दोतों वस्तुप्रों के बाजार हमारे हाथ से श्े:-शर्तें: निकलते जा रहे हैं। पटसन के क्षेत्र में 
पाकिस्तान तथा सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में जापान, चीत, ब्रिटेन आदि हमारे कटु प्रतियोगी 
हैं। पाकिस्तान ने आस्ट्रेलिया के बाजार का ७५% भाग तथा क्यूवा के बाजार का ५०% 
भाग हथिया लिया है। इसी प्रकार चीन, जापान तथा ब्रिटेन आदि सूती वस्त्र के विदेशी बाजार 
पर अभ्रपता श्राधिपत्य कायम करते चले आ रहे हैं। फलत: यदि हम चाहते हैं कि प्रतिस्पर्धा के 
क्षेत्र में किसी श्रन्य देश से पीछे न रहें, तो उनकी भाँति हमें भी विवेकीकरण एवं आधुनिकी- 
करण का सहारा लेना होगा । 

( ८) भारतोय उद्योगों फो निरन्तर घाटे से बचाने के लिये (7.0 53४6 [6]790747 
[स्‍00500685 707 (०॥४70005 ॥,055)--पिछले कुछ वर्षों से भारतीय उद्योगपतियों की यह 
झास शिकायत है कि उन्हें उद्योगों के चलाने से आशाजनक लाभ नहीं हो पा रहा है | बहुत से 
उद्योग तो घाटे पर चल रहे हैं। श्रनेक मिलें बन्द हो चुकी हैं श्रौर बहुत-सी भांशिक रूप से 
काम कर रही हैं। विवेकीकरण के द्वारा उनके इस घाटे का अन्त किया जा सकता है। यही 
नहीं, घाटे के स्थान पर पर्याप्त लाभ भी हो सकता है, बशर्तें घादें वाले उद्योगों में विवेकीकरण 
एवं आधुनिकीकरण की योजनायें लागू की जायें । 
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( ६ ) गृल्यों में स्थायित््व लाने के लिये (27088 8080॥58007)--श्राज हमारे देश 
में सभी वस्तुओं के मुल्य निरन्तर बढ़ते चले जा रहे हैं। इस निरन्तर मृल्य-बृद्धि का लोगों के 
सामान्य जीवन-स्तर पर इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कि अब उनके मन में योजनाओं के प्रति भी' 
तरह-तरह की शंकायें उत्पन्न होने लगी हैं। यदि मूल्य-स्तर में इसी गति से वृद्धि होती रही, तो 
हमें चतुर्थ योजना के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये पहले से कहीं श्रधिक धन की आव+« 
श्यकता होगी । इस निरन्तर मूल्य-वृद्धि का प्रमुख कारण विभिन्न उद्योगों में निर्धारित लक्ष्यों 
का प्राप्त न होना है । इसके लिये आवश्यक है कि विभिन्न उद्योगों में विवेकीकरण एवं आध्ु« 
निकीकरण की योजनायें लागू की जायें। उत्पादन में वृद्धि होने से मृल्यों में स्वतः स्थायित्त्व ञ्रा 
जायेगा। इससे निर्यात को भी भ्रोत्साहन मिलेगा । यदि अत्यधिक उत्पादन होने के कारण मृल्यों 
में आशा से भ्रधिक गिरावट होने की सम्भावना हो, तो इस अतिरिक्त उत्पादन का निर्यात करके 
मूल्यों में पुन: स्थायित्त कायम किया जा सकता है। 

(१०) फमेटियों तथा उद्योगों की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये (0१०८००7८ 
दग्राहा080075 07 एणाणा॥।285 870 (.0०णरा759075)--युद्धऔकाल तथा मुख्यतः स्वतन्त्रता 
मिलने के पश्चात्‌ भ्रनेक कमेटियों तथा आयोगों ने भारतीय उद्योगों में विवेकीकरण की आव- 
श्यकता पर जोर दिया है। इनमें निम्नलिखित नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं :--() 
उद्योग विकास समिति, १६५१; () योजना आयोग; (7) सुती वस्त्र उद्योग के लिये नियुक्त 
कार्यशील दल, १६५२; (५४) पटतन जाँच आयोग; १९५३; (९) फोर्ड फाउण्डेशन के लिये श्रन्त- 
राष्ट्रीय योजना दल, १६५४; (शं) भारतीय लोक सभा प्रस्ताव, १६५४; (४7) कानपुर सूती 
वस्त्र मिल विवेकीकरण समिति, १६५६; (४४) निर्यात संवर्धन समिति, १६५७; (5) भारतीय 
श्रम-सम्मेलन, १६५७; (५) सूती वस्त्र जाँच समिति, १९५८; (5) घूट उद्योग के लिये भारत 
सरकार द्वारा नियुक्त आधुनिकीकरण समिति, १६५८; (ध) सूती वस्त्र उद्योग के लिये कार्य- 
शील दल, १६६०; (धा7) चीनी उद्योग के लिये विकास परिषद्‌, १९६२ आदि । 

(११) राष्ट्रीय भ्राय में वृद्धि के लिये (70695 47 र३४०॥४। [700770)--प्राज 
हमारे देश में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय अन्य प्रगतिशील देशों की तुलना में बहुत कम है । इमी 
कारण भारत एक पिछड़ा हुआ एवं अविकसित राष्ट्र कहलाता है । आखिर ऐसा क्‍यों ? इसका 
प्रमुख कारण भारतीय उद्योगों की उत्पादन-क्षमता श्रपेक्षाकुत कम होना है। भारतीय उद्योगों 
में, विवेकीकरण लागू किये जाने से उत्पादन-क्षमता में निश्चित रूप से वृद्धि होगी और इन 
प्रकार प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी । तब भारत की गिनती अविकत्तित राष्ट्रों में 
न होकर विकसित राष्ट्रों में होगी । जनसाधारण का सामान्य जीवन-स्तर भी ऊँचा उठेगा । 

भारतीय उद्योगो में विवेकोकरण आन्दोलन की धोमी गति के कारण 
((.६0563 ए 88॥00 ए087688 ० रित्रागाब्रा$007 (०एथ्याला ॥ 709) 
भारतीय उद्योगों में विवेकोकरण की सबसे अधिक आवश्यकता होते हुये भी इसको 
प्रगति सन्‍्तोषजनक रही है । सब्‌ १६९२० के आर्थिक सद्धूट से पूर्व विवेकीकरण की-श्रोर कछ 
भी ध्यान नहीं दिया गया था। जब उद्योगों को निरन्तर घाटे का सामना करना पड़ा तो उन्हें 
विवश होकर विवेकीकरण की शरण लेनी पड़ी । अत: छूट के उद्योग में उत्पादन तथा काम के 
घण्टे कम कर दिये गये, जिससे कि उत्पादन तथा माँग में सन्तुलन रहे । कुछ मिलों को बन्द भो 
कर दिया गया था। कहीं-कहीं सरकार का हस्तक्षेप भी हुआ | ए० सी० प्ती० (355009(2० 
(-थाल्या (णएथआं८३) के संयोग ((०ग्राणंप्रथ/०॥) का निर्माण किया गया। कपड़ा तथा 
चीनी उद्योग में किये जाने वाले विवेकीकरण का इतिहास भी सन्तोषजनक नहीं है, क्योंकि 
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, इसके द्वारा उत्पादकों को बहुत वड़ी सीमा तक हानि ही रही । भारत में विवेकीकरण आन्दोलन 
की धीमी गति के मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण हैं :--- 

(१ ) पूंजी का अ्रभाव--प्रभिनववीकरण (/०3&75&00४) की योजवाग्रों को 
कार्यान्वित करने के लिये भारत में पुजी का भारी पअ्रभाव है। हमारी मशीनें घिसी-पिटी एवं 
जीर्ण श्रवस्था में हैं। मशीनों का तो कहना ही क्या, यहाँ तक कि उनके पुर्जो तक का आयात 
श्रमी तक हमको विदेशों से करता पड़ता है। यही कारण है कि हमारे उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्धा 
का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं । 

( २ ) विदेशी सरकार की तीति--विदेशी सरकार की नीति भारतीय उद्योगों के 
विकास के विपरीत थी । वे भारत को इद्भलेंड के कारखानों के लिये कच्चे माल के निर्यातक के 
रूप में देखना चाहते थे। अतः उन्होंने इस क्षेत्र में कोई विशेष रुचि नहीं ली । 

( ३ ) सदभावना फा श्रभाव--भारतीय उद्योगपतियों मे पारस्परिक सदभावना का 
सदेव श्रभाव रहा है। व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण ये लोग किसी समझौते पर राजी न होते थे । 
जो कुछ समभोते हुये भी उनकां जीवन अल्पकालीन ही रहा । 

(४ ) बेकारी का भप--वेकारी की समत्या स्वतन्त्र भारत की एक महत्त्व पूर्ण समस्या 
है । विवेकीकरण की योजना लागू होने से वेकारी में वृद्धि होने का भय हैं। अ्रतएवं इसका 
विरोध होना स्वाभाविक ही है। 

( ५ ) श्रम व पूंजी के संघर्ष--विवेकीकरण की असफलता का सुझ्य कारण श्रम व 
पू'जी के बीच निरन्तर संघर्षों का होना है। दोनों के दृष्टिकोण में भारी अन्तर रहा है। श्रमिक 

उद्योगपतियों को झपना पोषक नहीं वरव्‌ शोषक समभते हैं। उधर उद्योगपति भी श्रमिकों को 
उत्पादन का अनिवार्य अंग नहीं मानते । झ्त:ः जबव-जब भारतवर्ण में विव्रेश़्ीकरण की योजनाओं 
को कार्यान्वित करने को प्रयत्न किया गया; श्रमिक्रों के द्/रा उसका प्रवल विरोध हुआ । 

( ६ ) भारतीय श्रमिक श्रस्थायो, श्रशिक्षित तया प्रज्ञातों है--भारतीय कारखातों में 
काम करने वाले अधिकतर श्रमिक गाँवों में से श्राते है। फल के समय वे पुनः गाँवों में चले 
जाते हैं। भ्रत: कारखानों के काम में उन्हें कोई विशेष रुचि नहीं होती । जो कुछ वे सीख पाते 
हैं, गाँव जाने पर तुरन्त उसे भूल जाते हैं। इसके ग्रतिरिक्त हमारे श्रमिक प्रशिक्षित, भ्रज्ञानी तथा 
रूढ़िवादी हैं। उनमें सद्भुञन का अभाव है। 

( ७ ) तान्त्रिक ज्ञान का अभाव--विवेकीकरण की योजना को कार्यान्वित करने के 
लिये यह आवश्यक है कि देश में पर्याप्त तान्त्रिक ज्ञान उपनत्रच्च हो। प्रमापवश है पारे देश में 
पहले से ही तान्त्रिक ज्ञान का अ्रभांव है। तान्त्रिक ज्ञान के अभाव में इस योजना को लागू करने 
में कठिनाइयों का झ्राता स्वाभाविक है। यही कारण है कि इसकी गति काफी धीमी है । 

( ८ ) उद्योगपतियों का विरोध--भारतीय उद्योगपति परम्परावादी हैं । वे पुरानी 
परम्परागत विधियों को बदलने में हिचकिचाते हैं। उतका मत है कि यदि कारखातों में विवेकी- 
कररा लागू किया गया तो उनके हाथ से कारखानों का नियन्त्रण निकल जायेगा और श्रमिक 
कारखाने के मालिक हो जायेंगे । 

कुछ विशिष्ट उद्योगों में विवेंकीकरण को प्रगति की एक भलक 


(ए7087655 णी रिक्रांगा्थाडक्मांणा ग॥ एशाॉंगांत ॥४४]०० ॥70087685) 


(॥) जूट उय्योग (30(०6 ॥0ए४7९४)--- 
हमारे देश में विवेकीकरण सर्वप्रथम १६२१ में जूट उद्योग में अपनाया गया | इसका 
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उद्देश्य उद्योग की उन्नति के लिये कृषि को सुधारना, अश्रच्छा छूट उत्पन्न करना तथा छूट कम्पनियों 
की आशिक व्यवस्था को हढ़ करना है । शाही कमीशन (रि०ए७ एणाए्रांईअऑंणा ०॥ 470 प+ 
(४776) के सुझावों पर सब्‌ १६३६ में केन्द्रीय जुट समिति! का निर्माण किया गया, जिसने उद्योग 
व कृषि में, आथिक तथा तान्त्रिक प्रयोगात्मक योग दिया है। इसके अन्तर्गत 'कृषि अनुसन्धानशाला' 
(8 8707रापरा6 २४९३८ 7,800780079) तथा 'तान्त्रिक खोज अनुसन्धानशाला! (7 '«्णाप्रांएछ 
0९९४८७४०) 7,8007807ए) का निर्माण किया जा चुका है, जिसने इस क्षेत्र में सराहनीय कार्ये 
किया है। इसके अ्रतिरिक्त भारतीय जूट मिल एसोसियेशन' (70था उप्या० शा 38580०४- 
४णा) की स्थापना की जा चुकी है। काम के घण्टों में भी कमी कर दी गई है । 

विभाजन का प्रभाव हमारे जूट उद्योग पर बड़ा ही घातक पड़ा । भारत विभाजन से 
जूट पैदा करने वाले क्षेत्र का लगभग ७२-३९ भाग पाकिस्तान में चला गया । इसके विपरीत विभा- 
जन के पूर्व की प्रायः सभी मिलें भारत में रह गयीं । श्रतएवं पंचवर्षीय योजनाश्रों के श्रन्तगंत देश' 
में ग्रधिक छूट उपजाओ आन्दोलन पर बल दिया गया तथा यहाँ यह भी निश्चय किया गया कि 
उद्योग में विवेकीकरण की आवश्यकता पर अपेक्षाकृत अधिक बल दिया जाय, ताकि उद्योग 
पाकिस्तान से होने वाली गलाकाट प्रतिस्पर्धा का सामना कर सके । 

जूट जाँच श्रायोग--उद्योग की विभिन्न समस्याझ्रों को सुलझाने के लिये हमारी सर- 
कार ने एक जूट जाँच आयोग नियुक्त किया था, जिसने कई महत्त्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। भारत 
सरकार ने इस्त आयोग की निम्न स्रिफारिशे स्वीकार कर ली हैं :--() भविष्य में जूट की खेती 
बढ़ाने के बजाय उसकी किस्म में सुधार करने की ओर अधिक ध्यान दिया जाय | (॥) वर्तमान 
मिलों के पास पूरा काम न होने के कारण नई भिलों के खोलने की अनुमति न दी जाय । (7) 
बम्बई के ईस्ट इण्डिया कॉठटन एसोसियेशन की तरह छूट के लिये भी एक हढ़ व्यापारिक सद्भुठन 
कायम किया जाय । (४) काम के घण्टे बढ़ाकर सप्ताह में ४८ किये जायें । (ए) उद्योग के विकास 
के लिये मिलों को भ्रपने निजी साधनों से अधिक काम लेना चाहिये । 

तृतीय पंचवर्षोय योजना के श्रन्तगेंत जूठ उद्योग--तृत्तीय पंचवर्षीय योजजा के श्रन्तर्गत' 
कच्चे जूट उत्पादन का लक्ष्य ६२ लाख गाँठ निर्धारित किया गया था । इसकी किस्म सुधार की' 
ओर सबसे अधिक ध्यान दिया गया। जूट की खेती में श्राधुनिक तरीकों को काम मे लाकर 
इसकी प्रति एकड़ उपज में वृद्धि तथा उत्पादन व्यय में कमी करने का प्रयत्न किया गया। इसके 
अतिरिक्त इस योजना के अन्तगंत शेष बचे हुये २०५४८ जूट मिलों में भी आधुनिकीकरण की 
योजनायें लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया । अब तक उपलब्ध आँकड़ों के झ्राधार पर 
यह कहा जा सकता है कि प्राय: सभी छूट मिलों में श्राधुनिकीकरण एवं विवेकीकरण की योज« 
नायें लागू की जा चुकी हैं । 

“चंतुर्थ योजना के अ्रन्तगंत इस उद्योग के विकास का विस्तृत कार्यक्रम कार्यान्वित किया 
गया । बंगला देश के बनने से अब हमारी कच्चे छूट की समस्या का काफी सीमा तक निवारण हो 
जायेगा । 

(॥) सीमेंट उद्योग ((शाशथा( ॥0750ए)--- 

इस उद्योग में विवेकीकरण का उपयोग केवल संयोजन निर्माण से होने वाले लाभ 
प्राप्त करने के लिये ही किया गया है। सब्‌ १६३० में प्रान्तरिक प्रतिस्पर्धा को रोकने के 
लिये सीमेंट मार्क टिंग कम्पनी ऑफ इण्डिया लिसिटेड' की स्थापना को गई। इसके द्वारा मूल्पों 
पर नियन्त्रण स्थापित कर दिया गया तथा प्रत्येक कम्पनी के उत्पादन का कोटा निश्चित कर 
दिया गया । सब्‌ १६३६ में ११ सीमेंट कम्पनियों के एकोकरण से “'एसोसियेशन सीमेंट कम्पनी 
लिमिटेड' (8. 0. ८.) की स्थापना की गई, जो अरब लगभग ५६% माँग की पूर्ति करती है । सब्‌ 
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१६४१ में डालमियाँ ग्रुप की सीमेंट कम्पनियों ने प्रतियोगिता से छुटकारा पाने के लिये 8.0.0. 
से समझोता कर लिया | 
(हा) सुती बस्त्र उद्योग ((०(०ा प«रचती९ पाताडइत९६)--- 

यह भारतवर्ष का सबसे प्राचीन एवं महत्त्वपूर्ण उद्योग है। सर्वप्रथम सत्‌ १६३६ में 
आन्तरिक तथा बाहरी प्रतियोगिता से रक्षा करते के लिये इसमें विवेकीकरण का प्रयोग किया 
गया; किन्तु कुछ प्रबन्ध-अ्रमिकर्त्ताश्रों तथा उद्योगपतियों के तीव्र विरोव के कारण सफलता नहों 
मिली । इसलिये सब्‌ १६४१ में “बम्बई सूती वस्त्र उद्योग जाँच समिति” की नियुक्ति हुई, जिससे 
विवेकीकररा हेतु अनेक सिफारिश प्रस्तुत कीं, किन्तु उन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया । 
वस्त्र-संकट को दूर करने के लिए सत्र १६४४ में मारत सरकार ने वस्त्र नियन्त्रण आदेश 
(000 0०77० 070७) जारी किया । वम्बई तथा अहमदाबाद की मिलों में पूर्ण तथा आंशिक 
रूप से विवेकीकरण को अपनाया गया। फासेट समिति के अनुसार कोहेनुर मिल्ख और सेसून 
तथा फिनले ग्रुप की मिलों में कुछ कुशलता-वृद्धि की योजनायें! (&#/७70५9 $ा०॥68) प्रव- 
लित की गयीं । प्रोफेसर सी० एन० वकील ने कपास के क्रय तथा वस्त्र के वित्‌ रण में विवेको- 
फरण से मितव्ययिता लांने के लिए संयुक्त केन्रीय सभा (० एक 80070) के लिए 
सुझाव दिया । भारत सरकार ने विशेषज्ञों तथा उद्योगपति-सचद्धों के सुझाव पर १६४८ में श्रो 
भवानीशंकर एम० बोरकर को जापान के कपड़ा उद्योग का अ्रष्ययन करने के लिए जापान भेजा। 
उन्होंने सब्‌ १६४६ में अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें जापान के उद्योग का 
विवेचन करते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि भारतीय सूती वस्त्र उद्योग प्रतियोगिता के 
क्षेत्र में तमी टिक सकता है, जब उसमें पर्याप्त विवेकीकरण किया जाय । सब १६४६ में भार- 
तीय संसद ने सूती वस्त्र उद्योग विवेकीकरण के लिये स्वीकृति प्रदान की । इसी वर्ष (१६५४) 
त्रिदलीय श्रम सम्मेलन नैनीताल में विवेकीकरण की समस्‍या पर पुत्र: विचार किया गया तथा 
इस सम्बन्ध में अनेक सुझाव दिये गये। सब्‌ १६५४ में कानपुर में विवेकीकरण के विरोध में 
श्रमिकों द्वारा एक असफल हड़ताल का श्रायोजन किया गया, जोकि ८० दिन तक चालू रही । सबू 
१९५८ में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में 'सृतो वस्त्र जाँच समिति ने विवेकीकरण पर जोर 
दिया । मई १६९५६ में भारत सरकार ने १९५६-६० तथा १६६१ के वर्षों में साधारण कर्घो के 
स्थान पर प्रति वर्ष २,५०० स्वयं-सचालित कर्षे लगाने तथा मिश्रित मिलों में ३,००० स्वयं- 
संचालित कर्घे लगाने की स्वीकृति प्रदान की । अनुसन्धान-कार्ये भी तेजी पर है । 

जोशी कार्यशील दल की रिपोर्ट (7089 ५ए४०7078 (ह०ए७ए ३१०००॥)--अ्रगस्त सब 
१६५६ में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास समिति ने सूती वस्त्र उद्योग में पूर्ण श्राधुनिकीकरण के 
उपाय सुकाने के लिये, तत्कालीन टेक्सटाइल कमिश्नर श्री डी० एस० जोशी की अश्रध्यक्षता में 
एक कार्यशील दल की नियुक्ति की । इस दल ने देश व विदेश के विभिन्न सूती वस्त्र उत्पादक केन्द्रों 
का भ्रमण करने के पश्चात्‌ मई-छून १६६० में श्रपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे भारत सरकार ने 
सब्‌ १९६१ में स्वीकार कर लिया। सुविधा की दृष्टि से समिति के सुकावों को मुख्य रूप से 
निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :--- 

( १ ) श्रनाथिक इकाइयाँ ([77०0००7००८ ए77)--सब्‌ १६६० में ३६ सूती वस्त्र 
मिलें अनाथिक होने के कारण बन्द थीं। दल ने इनमें से २० मिलों को वन्द करने का तथा शेष 
१६ का पुनर्स्थापत करके पुनः चालू करने का सुझाव दिया । 

(२ ) वित्त (7787००)--सूती वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण तथा पुनर्स्थापत 
हेतु १८० करोड़ रु० की आवश्यकता होगी, जिसमें से उद्योग कम से कम ८० करोड़ रुपये अपने 
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निजी साधनों से जुटा सकेगा। दल ने यह सुझाव दिया कि शेष धनराशि राष्ट्रीय श्रौद्योगिक 
विकास तथा श्रन्य साबंजनिक संस्थाओं से प्राप्त की जानी चाहिये । 

(३ ) नई मशीनरी (ए८ए )४४०॥॥८०:०)--टेक्सटाइल कमिश्नर के कार्यालय में 
मशीनरी जाँच समिति! (789600906 ० १(७०४४४०:०) की स्थापना की जाय । इसके अ्रति- 
रिक्त प्रावश्यक वस्त्र मशीनरी का देश में निर्माण करने के लिये मरसक प्रयत्त किये जायें। इसके 
लिये झ्रावश्यक मात्रा में विदेशी विनिमय भी उपलब्ध कराया जाता चाहिये । 

(४ ) पुनर्स्थापन तथा श्राधुनिकीकरण संगठन (२०७॥४७॥॥४॥07 &0 ](०१७ए28- 
#0०॥ 0०४०४॥४8४707)--उद्योग की श्राधुनिकीकरण की समस्याझ्रों को सुलझाने के लिये एक 
सूती वस्त्र उद्योग पुनर्स्थापन तथा “श्राधुनिकीकरण संगठन” स्थापित किया जाय । 

( ५ ) उद्योग द्वारा सामुहिक प्रयरन (॥076 &०४०॥ 0५ 7707579)--विवेकीकरण 
की विभिन्न योजनाओं को उद्योग को श्रमिकों के सहयोग से स्वयं ही लागू करता चाहिये । प्रबन्ध 
में सुधार तथा तकनीकी ज्ञान की वृद्धि पर बल दिया जाना चाहिये । 

( ६ ) नवीन इकाइयाँ (४०४ 0785)--प्रयोगात्मक दृष्टि से पूर्णतः झ्राधुनिक मशीनों 
से परिपूर्ों नवीन इकाइयाँ स्थापित की जानी चाहिये । प्रत्येक में २५,००० तकुए श्रौर ५०० 
स्वयं-संचालित करघे होने चाहिये | इनमें निर्मित माल निर्यात किया जाना चाहिए । 

9 ) लोहा एवं स्पात उद्योग (707 श्ा१ 500७ ॥0॥809)-- 

भारत में इस उद्योग का कुछ ही हाथों में केन्द्रीयकरण होने के कारण उसके विवेकी- 
करण में पर्याप्त उन्नति हुई है। ऐसे अनेक प्रयोग किये गये हैं, जिनके परिणामस्वरूप उत्पादन 
में सरलता, व्यय में कमी, माल की किस्म में सुधार तथा उत्पादन में वृद्धि हुई है। श्रम-संचय 
साधनों का भी प्रयोग किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के तीनों विशाल कारखातों भर्थात्‌ भिलाई, 
दुर्गापुर तथा रूरकेला में तेजी से उत्पादन हो रहा है। निज़ी क्षेत्रों में भी विकास कार्यक्रम तेजी 
पर है। भारत सरकार हर सम्भव तरीकों से इस महायू उद्योग का विकास करने के लिये प्रयत्न- 
शील है। वास्तव में भारत सरकार का सहयोग सराहनीय है । 

(9५ ) शक्‍कर उद्योग (8पश' ॥700507)--- 

शक्कर उद्योग में आपसी प्रतिहवन्द्रिता की भावना को समाप्त करने की दृष्टि से सब 
१६३२ में 'सुगर मार्केटिंग बोर्ड (5ए87 )४का८०४78 80070) की स्थापना की गई। इसके 
पश्चात्‌ शक्कर के वितरण एवं उत्पादन पर नियन्त्रण स्थापित करने हेतु सब १६३७ में 'सुगर 
सिण्डीकेट” (5807 5970॥086) का निर्माण हुआ । श्रब कुछ समय से केन्द्रीय समिति” बना दी' 
गई है| इस समिति के परिणामस्वरूप शक्कर उद्योग में अतेक उपयोगी अ्नुप्तन्धान कार्य हो रहे 
हैं। गन्ने की उपज में वद्धि होते के साथ-साथ किस्म में सुधार किया जा रहा है। इप् उद्योग 
के द्वारा मेथीलेटेड स्प्रिट, शराब झ्रादि का भी उत्पादन किया जा रहा है। यह विवेकीकरण की 
ही देन है कि श्राज हम अमेरिका तथा पाकिस्तान को पर्याप्त मात्रा में शक्कर के निर्यात करने के. 
समभौते कर रहे हैं। प्रमरीका को तो शक्कर का निर्यात शुरू भी हो गया है। | 

यह दुःख का विषय है कि उद्योग में लगी अधिकांश मशीनरी बहुत ही जी एवं 
घिसी-पिटी झवस्था में है। देश व विदेशों में निरन्तर बढ़ती हुईं चीनी की माँग को ध्यान में 
रखते हुए यह कहा जा सक्रता है कि आज इस उद्योग में विवेकी करण की सबते अधिक झाव- 
श्यकता है। भारतीय चोनी मिल एसोसियेशत ने अपनी' रिपोर्ट में जनवरी सब॒ १६६२ में चीती 
उद्योग से सस्बद्ध विकास-परिषद की बैठक में इस प्रावश्यक्रता पर विस्तृत रूप से जोर दिया 
था। पुनर्स्थापत तथा आधुनिकीकरण की भावश्यकता की दृष्टि से एत्ोसियेशन ने विभिन्न इका- 
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इयों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया :---प्र) वे इकाइयाँ जिन्होंने अब तक तनिक भी! 
विस्तार नहीं किया, (ब) वे इकाइयाँ जिन्होंने विस्तार किया : है, किन्तु वास्तविक विस्तार केवल 
३० प्रतिशत ही है; तथा (स) वे इकाइयाँ जिन्होंने अपनी पृर्वेक्षमता में ३० प्रतिशत से भी अधिक 
विस्तार किया है। 
(५१ ) श्रन्ध उद्योग--- 

उपरोक्त उद्योगों के अलावा माचिस, चाय, कोयला, इन्जीनियरिंग आदि महत्त्वपूर्ण 
उद्योगों में भी विवेकीकरण को अपनाया जा रहा है । 

विवेकोकरण को दिशा में राजकीय प्रयत्न 
(56695 (8६6६ 09 ४6 5076., 70 006 066 06 ६६४07958//07) 

युद्धोत्तरकाल में राष्ट्रीय सरकार ने विवेकीकरण की दिशा में निम्नलिखित महत्त्व- 
पूर्ण कदम उठाए :--- 
(। ) भारतीय प्रमाप संस्था की स्थापना (9ंश्ा' डाग्रातेब्ा05 पराइपपरा०)--- 

भारतीय उद्योगपतियों ने सर्वप्रथम सब्‌ १९४० के बारहवें उद्योग-सम्मेनन में भारतीय 
प्रमाप निश्चित करने के लिये “भारतीय प्रमाप संस्था? खोलने का प्रस्ताव भारत सरकार के 
सम्मुख रखा, किन्तु युद्ध की परिस्थितियों के कारण उस समय भारत सरकार ने इस ओर ध्यात 
नहीं दिया । सब १९४६ के औद्योगिक विकास योजना के श्रन्तर्गंत सरकार द्वारा दिल्‍ली में यह 
प्रमाप संस्था खोली गई है | इस संस्था का केन्द्रीय कार्यालय नई दिल्‍ली में है । इस संस्था का 
प्रबन्ध एक साधारण परिषद्‌ (507०४ 0०णाणो) द्वारा होता है, जिसके समापति भारत 
सरकार के उद्योग मन्‍्त्री हैं और इसमें पाँच विभाग हैं :--(१) इन्जीनियरिंग, (२) निर्माण कार्ये 
(8ए0॥98), (३) रासायनिक पदार्थ ((#५॥्रं०४७), (४) बुनाई उद्योग (7७5॥68), तथा (५) 
खाद्य और कृषि (7000 & 287०7्रप्रा०) | प्रत्येक विभाग का प्रबन्ध एक विभागीय परिपद्‌ 
द्वारा होता है। भारतीय प्रमाप संस्था का उद्देश्य राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्राधार पर विभिन्न 
उद्योगों का प्रमाप निश्चित करना है। इसके साथ-साथ इस संस्था के अन्य कार्य सरकार को 
वस्तुओं के सम्बन्ध में सुकाव देना, उत्पादन के प्रमापों को सरल बनाता, उद्योगों के बीच श्रच्छे 
सम्बन्ध स्थापित करना, उद्योगपतियों तथा उपभोक्ताओं की रुचि को सन्तुलित करते हुये वस्तु में 
सुधार करना, प्रमाप-चिन्ह बनाना, वस्तुओं की जाँच करना, अनावश्यक प्रयोग करना, विदेशों में 
संस्था का नाम बढ़ाना, प्रमापीकरण के लिये आवश्यक आँकड़े संग्रह करना तथा श्रदर्शनी आदि 
का झ्रायोजन करना है । 

भारतीय प्रमाप संस्था के विकास में सबसे महत्त्वपूर्ण कदम सब्‌ १९५२ का भारतोय 
प्रमाप अधिनियम है। इस भ्रधिनियम के अनुसार संस्था को प्रमाप-चिन्ह लगाने का ग्धिकार 
मिल गया है । अतएवं जो कम्पनी संस्था की अ्रमापित विधियों तथा प्रमापित किस्म का माल 
तैयार करेगी, उसके माल पर संस्था की 'प्रमापित माल की मोहर लगा दी जावेगी, जो इस बात 
का प्रमाण होगा कि माल प्रमापित किस्म का है । 

विदेशों को निर्यात किये जाने वाले माल की किस्म पर भी इस संस्था द्वारा नियन्त्रण 
स्थापित किया जाता है । इस नियन्त्रण का प्रमुख उद्देश्य यहाँ से निम्न श्र णीः के निर्यात किये 
जाने वाले माल को रोकना है, ताकि मारत की ख्याति पर धब्बा न लगे | इसका भारत को कु 
अनुभव है | उदाहरणार्थे, जूते व सूती वस्त्र तिर्यात में कुछ अनु प्रवहीन व्यापारियों ने निम्न 
श्रेणी का माल निर्यात करके राष्ट्र व उद्योग को क्षति पहुंचाने का प्रयत्न किया है । 
(7) औद्योगिक ग्रनुसन्धान (पत्र ऐ९४९४ थी )-- 

औद्योगिक भ्रनुसन्धान के क्षेत्र में मारत भन्य देशों की तुलना में बहुत पीछे है । ब्रिटेन, 
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रूस, अमेरिका व जमंनी आदि देशों में औद्योगिक अनुसन्धानशालाएं पर्याप्त संख्या में हैं, जिसके 


कारण वहाँ के व्यवसायी झ्ौद्योगिक क्षत्र में दिन-दुनी रात-चौगुनी प्रगति कर रहे हैं । प्रथम ' 


महायुद्ध के पूर्व भारत में केवल तीन प्रनुसन्धान संस्थायें थीं--भारतीय वैज्ञानिक संस्था, बंगलौर 
(770787 ॥7877(8 07 $०॥०९); वन श्नुसन्धान संस्था, देहरादून (07680 २९५४७०॥ 8 
4४6) तथा क्ृषि-प्रनुसन्धान संस्था, पुसा (28707॥प्रव्व २९४९६०॥ पाउतए6) । 

सत्‌ १९२६९ में कृषि के राज्य श्रायोग (२०ए७॥ (0४7४एं5आंणा ण 88ए0०प०५००७) के 
भ्रभिस्तावों के अनुसार कृषि-अन्वेषण की सम्राट परिषद्‌ (7रएथएंश 00पणी! ० ४8श70पॉ- 
(प्४! 7२०४९६०४) की स्थापना की गईं । सब्‌ १९३६ में कानपुर में शक्कर झौद्योगिक सम्राट 
संस्था (0फांब| (०णाजं! ण॑ 808०7 ॥6०४००४५) की स्थापना हुई, जिसका कार्ये-- 


उत्पाद के उपयोग के बारे में अ्न्वेषण करना, गन्ने की नई किस्मों की परीक्षा करना और शक्कर 
की औद्योगिक समस्याञ्रों को हल करना था | सरकार का विचार है कि लखनऊ के निकट शक्कर 


की श्रौद्योगिक और गन्ने की भअ्रन्वेषणशाला खोली जाय । क्ृषि-राज्य-आझ्रायोग के श्रभिस्तावों के 
अनुसार भारत की केन्द्रीय सन समिति (0647 (७४77७ 700७ (४०7॥४४(०४८) खोली गई, जिसका 
कार्य--क्ृषि, औद्योगिक तथा आधिक अन्वेषण, सन के पूर्वानुमान में उन्नति तथा बीज में उन्नति 
कराने के लिये परीक्षा और वितरण का ग्रच्छा प्रब:८घ कराना और सन के यातायात तथा विक्रय 
का प्रबन्ध करना था । भारत की केन्द्रीय रुई समिति की स्थापना सब्‌ १६२१ में हो चुकी थी । 
इस समिति ने रुई की पैदवार तथा उम्रके गुणों में उन्नति कराने का काफी प्रयत्न किया है । 
इधर ४ या ५ वर्ष में वस्त्रोद्योग में, चमड़े के उद्योग में तथा वनस्पत्ति घी के उद्योग में श्रन्वेषण 
समितियों की स्थापना हो चुकी है। राज्य ने अनेक शहरों में अन्वेषण प्रयोगशालायें खोली हैं । 
राज्य विश्वविद्यालयों तथा भ्रन्वेषण संस्थाओं को आथिक मदद भी दे रहा है। 

राष्ट्रीय सरकार ने देश की श्रौद्योगिक प्रगति को ध्यान में रखते हुये तथा झ्रौद्योगिक 
समितियों की सिफारिशों पर एक अलग वैज्ञानिक ग्रनुसन्धान विभाग स्थापित किया है। इस 
विभाग के श्रन्तगंत निम्न अनुप्तत्वनानशालाओं का निर्माण हो चुका है :--[(१) प्रृवा--नेशनल 
केमिकल लेबोरेटरी । (२) नई दिल्‍ली--नेशनल फिजीकल लेबोरेटरी । (३) जेलगोरा--सेण्ट्रल 
फ्यूश्रल रिसर्च इन्स्टीट्यूट । (४) जादवपुर--सेण्ट्रल ग्लास एण्ड सीरेमिक रिसचें इन्स्टीट्यूट । 
(५) मेसूर--सेण्ट्ल फूड टेकनॉलाजीकल इन्स्टीट्यूट। (६) जमशेदपुर--नेशनल मेटालजिकल 
लेबोरेटरी । (७) लखनऊ--सेण्ट्रल ड्रग रिसचे इन्स्टीट्यूट । (5) नई दिल्‍ली--सेण्ट्रल रोड 
रिसर्च इन्स्टीट्यूट। (६) कराइकुडी--सेन्ट्रल इलक्ट्रो केमिकल रिसचें इन्स्टीट्यूट॥ (१०) 
सद्रास--सेण्टूल लेदर रिसच इन्स्टीट्यूट। (११) रुड़की--सेण्ट्ल बिल्डिंग रिसचे इन्स्टीठ्यूट । 
(१२) पिलानी--सेण्ट्रल इलेक्ट्रोनिक इन्जी निर्यारिग इन्स्टीट्यूट । (१३) लखनऊ--नेशनल बॉटो- 
निकल गा्डन्त । (१४) भावनगर--प्ेण्ट्ल साल्ट रिसचे इन्स्टीट्यूट। (१५) फलकत्ता--मेके- 
निकल इन्‍्जीनिर्यारिग रिप्र्च इन्स्टीट्यूट। (१६) हैदराबाद--रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी | (१७) 
हैदराबाद--नेशनल भौगोलिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट । (१८) जम्पूु व फाश्मीर--रीजनल रिसर्च 
लेबोरेटरी । (१६) धनबाद--सेण्ट्रल माइनिग रिसचे स्टेशन । (२०) देहराहुन---इण्डियन इन्स्टी- 
ट्यूट ऑफ पेट्रोलियम । (२१) जोरहद--नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी । (२२) नई दिल्‍लो--सेण्ट्रल 
वेज्ञानिक सामान सद्भठन । 

उपयु क्त संस्थाओं के अतिरिक्त पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत भी कई अनुसन्धान- 
शालायें खोली जा रही हैं, जिनमें निम्न तीत के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं :---(श्र) रेडियो तथा 
इलेक्ट्रोनिक्स भ्रनु सन्धानशाला, (ब) मिकेनिकल इन्जीनियरिंग अनुसन्धानशाला, (स) केन्द्रीय 
लचण गवेपण केन्द्र । इन राजकीय प्रयत्नों के अतिरिक्त छुछ व्यक्तिगत उद्योगों ने भी अनुसन्धान 
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सुविधायें प्रदान की हैं :---0) अ्रहमदाबाद टेक्सटाइल उद्योग श्रनुसन्धान सद्छ, अहमदाबाद; 

(7) रेशम तथा नकली रेशम अनुसन्धान सचद्च, बम्बई; तथा (|) दक्षिणी भारत वस्त्र उद्योग संघ, 

कोयम्बटूर । 

(गा ) भारत में उत्पादकता श्रान्दोलच (0?7०४८ईशंए श०्शशाशाई ॥ पातं॥)-- 
फरवरी सत्‌ १६९५८ में एक स्वायत्त संस्था के रूप में भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता 

परिषद्‌ की स्थापना की गई थी, जिसका प्रमुख कार्य भारत में उत्पादकता आन्दोलन का संचा- 

लन करना था। इस आन्दोलन के निम्नलिखित पाँच मूल सिद्धान्त हैं :--- 

( १ ) उत्पादन में वृद्धि करता--उत्तादकता आन्दोलन का मून्न उहेश्य उत्पादन में 
वृद्धि करना एवं किस्म में सुधार करना है। इयका लक्ष्य मानव, मशीनों, माल, विजली और 
पूजी के उपलब्ध साधनों का कुल तथा उपयुक्त प्रयोग करना, जनता के रहन-सहन का स्तर ऊँचा 
करना श्रौर श्रमिकों के कार्य करने की दशाओं में सुधार करना है । 

( २ ) रोजगार में वृद्धि करता--निरन्तर विकासशील भ्रथ॑-व्यवस्था में उत्पादकता 
बढ़ने का अर्थ होता है कि भ्रन्त में उद्योगों का विकास होकर रोजगार में वृद्धि करना । 

( ३ ) यन्त्रों का विस्तार तथा नवीनीक्रण--उत्पादकता आन्दोलन के परिणाम- 
स्वरूप जो भी लाभ हों उनके द्वारा यन्त्रों एवं मगीनों का विघ्तार तथा नवीनीकरण करना होना 
चाहिये । 

( ४ ) श्रावश्यक सुधार करता--राष्ट्र के सभी कार्यों में उत्पादन में समान रूप में 
सुधार किये जाने चाहिये । उद्योग के क्षेत्र में यह आन्दोलप सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र के 
भीमकाय, मध्यम तथा छोटे उद्योगों में किया जाएगा । 

( ५ ) श्रम व पूंजी में समन्वय स्थापित फरना--चूकि श्रम व पूंजी के बिना सहयोग 
के उत्पादन में वृद्धि करते की कोई भी योजता सफन नहीं हो सक्रती है. अतएछव्र इस आन्दोलन 
का उद्देश्य श्रम व पूजी के सच्धूर्पों के स्थान में दोनों में एकता स्थापित करना है ! 

(॥९ ) संयोजन ((१७फ्रेंतनाणा)--- 

संयोजन की दिशा में भी महत्त्वपृणं कदम उठाये गये हैं। उदाहरणायं; लौह उद्योग 
में बचत के दृष्टिकोण से “इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी” तथा “स्टील कॉरपोरेशन श्रॉफ 
बंगाल” को मिला दिया गया, भारत बेंक का पंजाब बेंक ये विनलयतन कर दिया गया आदि । 
(५) वित्तीय सहायता (फ्राशाटं॥ 45४5(७80९)--- 

भारतीय उद्योगों में विवेकीकरण की योजना को लागू करने के लिये पर्याप्त मात्रा में 
वित्तीय सहायता की ग्रावश्यकता है | इन उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत सरकार ने अनेक वित्तीय 
निगर्मो (शाक्रालंत! (७फ%००४४०॥४७) की स्थापना की है। इनका विस्तृत वर्णन पहले ही किया 
जा चुका है। इसके अतिरिक्त पंचवर्यीय योजताप्रों के प्रल्तगंत भी इस कान हेतु पर्याप्त राशि 
की व्यवस्था की गई है। 


भारत में विवेकीकरण पर एक दृष्टि 
(3 पाल्ज़ ० र्क्ाणाओंडशा00 9 परशतं 9) 


भारत में विवेकीकरण की प्रगति का विस्तृत अ्रध्ययत करने के पश्चात्‌ हम निम्न- 
लिखित निष्कर्षों पर पहुँचते हैं :--- 

( १ ) घीमी प्रगति---भारतीय उद्योगों में विवेकीकरण की प्रगति बहुत घीमी है । 
भाज भी हम प्रगतिशील झ्ौद्योगिक राष्ट्रों (जैसे श्रमेरिका, जमंत्ती, रूस तथा ब्रिटेन) की तुलना 
में बहुत पिछड़े हुए हैं । इसका मुख्य कारण अप्रचलित व घिसी मशीनरी का होता है, जिसके 
कारण न तो उत्पादन में ही वृद्धि होती है और न माल की किस्म में ही सुधार हो पाता है। 


श्रे८ष 


इसके विपरीत उत्पादन-व्यय भ्रधिक होता है, परिणामस्वरूप हमारे उद्योग-धन्ध्े विदेशी प्रति+ " 
थोगिता के मुकाबले में मुश्किल से ठिक पाते हैं । 

( २ ) सरकार की उदासीनता--इतिहास इस बात का साक्षी है कि विदेशी सरकार 
ने भारतीय उद्योग-धन्धों के विकास में कभी कोई विशेष रुचि नहीं ली, क्योंकि ऐसा करने से 
उनके हितों को क्षति पहुँचने की सम्भावना थी । वे तो भारत को कच्चा माल निर्यात करने 
वाले राष्ट्र के रूप में ही देखना चाहते थे । स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात्‌ राष्ट्रीय सरकार ने अ्लग+ 
अलग झौद्योगिक इकाइयों में विवेकीकरण लागु करने का प्रयत्न किया है, परन्तु अभी तक समस्त 
उद्योगों में राष्ट्रीय श्राधार पर विवेकीकरण लागू करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है, फलतः 
हमारे देश में विवेकीकरण नियोजित रूप से नहीं हो रहा है । 

(३ ) सीमित क्षेत्र-- श्रभी तक जो कुछ भी विवेकीकरण हुआ है वह केवल संयोजन 
तथा श्रमिकों पर काम बढ़ाने तक ही सीमित है। मशीनों के नवीनीकरण, उत्पादन-विधियों में 
सुधार, उत्पादित वस्तुओं के प्रमापीकरण इत्यादि की श्र कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यही 
कारगर है कि श्रमिको द्वारा विवेकीकरण का तीत्र विरोध किया जा रहा है। 

( ४ ) उद्योगपतियों की अ्रधिकतम्‌ लाभ कमाने की लालसा--अमेरिका व भ्रन्य 
प्रगतिशील राष्ट्रों में उद्योगपतियों ने अपने निजी साधनों से भी विवेकीकरण को अपनाया है और 
इस क्षेत्र में पश्राश्चयंजनक सफलतायें प्राप्त की हैं। इसके विपरीत भारतीय उद्योगपतियों ने श्रपना 
प्रमुख उदद श्य श्रधिकतमु लाभ कमा ने तक ही सीमित रखा है और इस प्रकार विवेकीकरण की 
झोर सक्रिय कदम नहीं उठाया गया । 

( ५ ) कुछ लोगों का कहना है कि मारतीय उद्योगों में विवेकीकरण केवल उद्योगों 
में एकाधिकार प्राप्त करने तथा श्रमिकों का शोषण करने की दृष्टि से ही विशेष रूप से अपनाया 
गया है और उससे अ्रसली उद्दे श्य की श्लोर लोगों का विशेष ध्यान आ्राकर्षित नहीं हो सका । 


भारत में विवेकीकरण कंसे सफल हो 
(स0्ण रिश्रांणाद्रॉ$्राणा एथशा 0०6 5070085४0 ॥7 ॥709) 


यदि हम चाहते हैं कि उत्पादन में वृद्धि हो, माल की किस्म में सुधार हो, उत्पादन- 
व्यय कम हो तथा राष्ट्र के उद्योगन्‍धन्धों का विकास होकर लोगों का जीवन-स्तर ऊंचा हो तो 
हमें विवेकीकरण की शरण लेनी ही होगी । भारत में विवेकीकरण की सफलता हेतु निम्नलिखित 
सुझाव प्रस्तुत किये जा सकते हैं :-- 

( १ ) असम, पुजो तथा सरकार का सहयोग--विवेकीकरण की योजना की सफलता 
के लिये श्रावश्यक है कि इस दिशा में जो मी काय्यें किया जाय वह तीनों पक्षों श्रर्थात्‌ श्रमिक, 
मिल-मालिक तथा सरकार के सक्रिय सहयोग से हो। योजना को लागू करने के लिये प्रत्येक 
मिल में एक विवेकीकरण समिति की स्थापना को जानी चाहिये, जिसमें श्रमिकों, मिल-मालिक़ों 
तथा सरकार के उद्योग विभाग या श्रम-विभाग के प्रतिनिधि हों । यह सफलता का सबसे प्रथम 
एवं आवश्यकीय तत्त्व है । 

( २ ) विकास-कोष को स्थापना--नई मशीनों के क्रथ के लिए पूंजी की समस्या को 
हल करने के लिये प्रत्येक कारखाने में एक विकास-कोष की स्थापना को जानी चाहिये, जिसमें 
कि लाभ का एक निश्चित भाग प्रति वर्ष हस्तान्तरण (ए7७7र्घ४) किया जाना चाहिए। यह 
राशि झआय-कर से मुक्त होनी चाहिए । इस कोष के द्वारा धीरे-बीरे पुरानी मशीनों के स्थान पर 
नई मशीनों का क्रय किया जाना चाहिये । 

( ३) ऋण सुविधायें--भारतीय उद्योगों में विवेकीकरण तीज्र गति से हो, इतप्तके 
लिये यह आवश्यक है कि भारतीय उद्योग को पर्याप्त मात्रा में कम ब्याज पर ऋण सुविधायें 
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० उपलब्ध हों । इसके लिये सरकार को श्रौद्योगिक वित्त निगम के समान अन्य सरकारी व अद्ध- 
सरकारी संस्थाओ्रों की स्थापना करनी चाहिये तथा आवश्यक गारण्टी भी देनी चाहिये । 

( ४ ) झ्नुपन्धान-कार्य--अ्रत्येक उद्योग के लिये राष्ट्रीय श्राधार पर एक समित्ति की 
स्थापन्रा की जानी चाहिये जो उप्त विशेष उद्योग से सम्बन्धित अनुप्तन्धान कार्य करे । समिति 
द्वारा हर प्रकार के प्रमाप निकाले जायें, ताकि उद्योग प्रगति करें । 

( ५ ) श्रान्दोलन में तीतन्रता--प्राज ब्रावश्यक्ता इप्त बात की हैँकि विवेकीकरण 
आन्दोलन में वर्तमान शिथिलता के स्थान पर तीब्र गति लाई जाय, ताकि यह उद्योग की सूक्ष्म से 
सूक्ष्म बारीकियों में लागू हो सके । उदाहरणार्थे, श्रप्तकों पर काम बढ़ाने के साथ-साथ इस बात 
का भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि काम करने की दशाओं में सुधार हो, प्राधुनिक मशीनों का 
प्रयोग हो तथा प्रबन्ध में भी विवेकीकरण लागू हो । 

(६ ) श्रम और पूजी के हृष्टिकोण में परिवर्तत--श्रमिकों तथा पूजीपतियों के 
दृष्टिकोण में परिवर्तत होना नितान्‍्त श्रावश्यक है । उसके बिना विवेकीकरण की कोई भी योजना 
सफल नहीं हो सकती । श्रमिकों को कारखानों को निजी सम्पत्ति मान कर पूर्ण परिश्रम से कार्य 
करना चाहिये तथा पू जीपतियों को भी श्रमिक्रों को उत्पादन का श्रनिवार्य अंग मानकर (उनको) 
सम्मान का स्थान देना चाहिये । . 

(७ ) विवेकीकरण से होने वाले लाभ का उचित विभाजन--विवेकीकरण से मिलने 
वाले लाभ के रूप में मिल-मालिकों को अधिक मुताफा, श्रमिकों को अधिक मजदूरी, उपभोक्ताओं 
को कम कीमतों पर वस्तु की पूर्ति एवं अंशधारियों को श्रधिक लाभांश प्राप्त हो । 

(८ ) श्रमिकों में बेकारी न फैलने दो जञाय--विवेकीकरण के प्रचलन का सबसे बड़ा 
विरोध श्रमिकों द्वारा होता है। उनका कहता है कि इससे बेरोजगारी (छ7७790ए००॥0) को 
बढ़ावा मिलता है और इस प्रकार रोजगार की समस्या, जो पहले से ही जटिल है और भी भीषण 
हो जाती है । इसके प्रत्युत्तर में यह कहना ही पर्याप्त होगा कि हो सकता है कि प्रारम्भिक 
अ्रवस्था में कुछ बेकारी फैने, किन्तु उद्योगों का पूएंं विक्रास हो जाने पर पहने से भी अभ्रधिक 
श्रमिकों की आवश्यकता होगी, जिम्तके परिणमल्वरूर पृथकू किये गये श्रमिकों को पुनः कार्य 
स्वतः ही मिल जायेगा । यदि शुरू में किसी विशेष उद्योग में विवेक्रीकरण लागू करने से श्रधिक 
बेकारी फंलने की सम्भावना हो तो व्विक्रीकरण को घीरे-बीरे लागू करता चाहिये तथा पृथक्‌ 
किये गये श्रमिकों के लिए कुछ न कुछ काम की व्यवस्था अ्रवश्य की जानी चाहिये । 

यह कहना कि विवेकीकरण को टाल देने से बेकारी नहीं फैनेगी, गलत है। सच तो 
यह है कि इसको स्थगित कर देते से वस्तुप्रों की किस्म एवं उतके मूल्य पर कुप्रमाव पड़ेगा, 
जिसके परिणामस्वरूप देश व विदेश में माँग कम हो जायगी । उदाहरणार्थ, भारत जो वाधिक 
उत्पादन का २०% कपड़ा निर्यात करता है, यदि निर्यात बन्द हो जाय अथवा कम हो जाय तो 
मिलों को अपना उत्पादन भी कम करता होगा। अ्रतएवं श्रमिकों की छंटनी करनी होगी और 
इस प्रकार बेकारी फैलना स्वाभाविक ही है। 

संक्षेप में, आज भारत में विवेकीकरण की सबसे अधिक झावश्यकता है, ताकि राष्ट्र 
पंचवर्षीय योजनाओ्रों के अन्तर्गत श्रौद्योगिक पथ पर अग्रसर हो सके । इससे सभी को लाभ 


होगा । 
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प्राप्त 0ए४ऋ्शा0णर७ : 


१. 


२०. 


भारतीय उद्योगों के लिये विवेकीकरण क्यों आवश्यक समभा जाता है ? भारतीय उद्योगों 
में विवेकीकरण की दिशा में, भारतीय सरकार द्वारा किये गये प्रयत्नों की विवेचना 


कीजिये । (आगरा, १६७१) 
भारतीय उद्योगों में विवेकीकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये। भारतीय सरकार 
की विवेकीकरण के सम्बन्ध में क्या नीति है ? (रांची, १६९७०; विक्रम, १६६६) 


स्पष्ट कीजिये कि भारतीय उद्योगों में विवेकीकरण का शीघ्र श्रारम्भ होना परम श्राव- 
श्यक है । देश की रोजगार स्थिति पर इसका क्या प्रभाव होगा ? (विक्रम, १६६४, 

इन्दौर, १६६६; आगरा, १६६४) 
“अीक्र तथा मितव्ययी श्रौद्योगिक उन्नति के लिये विवेकीकरण श्रावश्यक है श्रोर इसलिए 
भारत में समस्त बड़े पैमाने के उद्योगों में इसको लागू करता चाहिये ।! इस कथन की 
विवेचनात्मक आलोचना कीजिये । (विक्रम, १६६३; आगरा, १९६०, १९६६३) 
विवेकीकरण वया है? भारतीय उद्योगों में विवेकीकरण की तात्कालिक झ्रावश्यकता को 
समभाइये । श्रम द्वारा विवेकीकरण का विरोध क्‍यों होता है ? (इन्दौ र, १६६८) 
विवेकीकरण से श्राप व्या समभते हैं ? भारतीय उद्योगों में यह कहाँ तक अपनाया गया 
है? (राजस्थान, १६९६१; जोधपुर, १६६६) 
भारतीय उद्योगों पर विशेष ध्यान देते हुये “विवेकीकरण” पर आलोचनात्मक टिप्पणी 
लिखिये । (विक्रम, १६६७; राजस्थान, १६५८, ६१) 
भारत में विवेकीकरण के प्रति श्रमिकों के हृष्टिकोण का परीक्षण कीजिये | 

(इन्दौर, १६६६; पंजाब, १९६८) 
उद्योगों में विवेकीकरण से श्राप क्या समभते हैं? भारतीय उद्योगों में विवेकौकरण के 
उपयोग में कौन-सी बाधायें हैं ? (जोधपुर, १९७१) 
बताइये कि भारतीय उद्योग-धन्धों में विवकीकरण कहाँ तक अपनाया गया है ? देश की 
रोजगार समस्या पर इसका क्‍या प्रभाव पड़ेगा ? ' (जोधपुर, १९७२) 


१५४ 
आओव्योगिक स्थानीयकरण 


(्रशाईपिंत्रों ॥.०८श्राणा) 








प्रारस्भिक-- शौद्योगिक स्थानोयकरण का अर्थ 

भ्ोद्योगिक स्थानीयकरण से हमारा आशय झ्ौौद्योगिक इकाइयों के किसी विशेष स्थान 
भ्थवा क्षेत्र की ओर प्राकषित एवं केन्द्रित होने से है । यह वह स्थान श्रथवा क्षेत्र होता है जहाँ 
पर श्ौद्योगिक उत्पादन के विभिन्न साधन सुलभता से उपलब्ध होते हों । उदाहरण के लिए, भारत 
का सूती वस्त्र उद्योग बम्बई तथा भ्रहमदाबाद में ही केन्द्रित है, क्योंकि वहाँ पर अन्य क्षेत्रों की 
भ्रपेक्षा सुती वस्त्र उत्पादन के विभिन्न साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं श्रौर इस प्रकार 
उत्पादन व्यय अपेक्षाकृत कम रहता है । 

स्थानीयकरण का महत्त्व 
(.790०+2४7086 ० 7.,0087070) 

किसी भी औद्योगिक इकाई की सफब्नता बहुत कुछ उसके स्थानीयकरण पर निर्भर 
करती है। इस सम्बन्ध में थोड़ी-्सी भी लापरवाही उद्योग के मविष्य को अन्धकार में बदल 
सकती है। उदाहरण के लिये, सूती बस्तर का मिल केवल उसी स्थान पर लगाया जा सकता हैं 
जहाँ पर कि जलवायु नम हो, जैसे अहमदाबाद व बम्बई । यदि इसी मिल की स्थापन। बीकानेर 
जैसे सूखे जलवायु वाले क्षेत्र में की जाय तो सफलता की कामना करता व्यर्थ ही होगा । किन्तु 
यदि कृत्रिम साधनों द्वारा कारखाने की जलवायु नम कर ली जाय तो दूसरी बात है। ऐसी दशा 
में उत्पादन व्यय अपेक्षाकृत अधिक रहेगा । ऐसी भौद्योगिक इकाई बहुत दिनों तक तो मुश्किल 
से ही टिक सकेगी । अतएव एक उद्योगपति अपने उद्योग को उसी स्थान पर स्थापित करना 
श्रेष्ठकर समझेगा जहाँ पर कि (0) पर्याप्त मात्रा में भूमि उपलब्ध हो, (7) जलवायु हितकर हो, 
0) रेलवे स्टेशन नजदीक हो, (४) कच्चा माल उपलब्ध होता हो, (५) कुशल श्रम हो, (शं) 
बाजार नजदीक हो, (शा) पूंजी घुलम हो, (शां।) पानी व बिजली आदि की कोई समस्या न हो, 
तथा (5) राज्य का पूर्ण सहयोग हो । 

ग्ौद्योगिक स्थानीयक रण के सिद्धान्त 
(एगंगरलंए65 ए [907४7४/ 4.008007) 

झौद्योगिक स्थातीयकरण के सिद्धान्त [से सम्बन्धित सर्वप्रथम लेख सर्वेश्री रोशर 
(क्‍१058०४७) द्वारा लिखा गया था । उन्होंने अपने इस महत्त्वपूर्ण लेख में श्रौद्योगिक स्थानीयकरण 
के सैद्धान्तिक पहलू पर प्रकाश डाला | इप्त लेख का समर्थेत्र अमेरिका के प्रोफेसर सर्वेश्री ई० ए० 
रोस (2. ४. ४०७७) ने किया । इनका लेख “उद्योगों का स्थानीयकरण' सब १८९६+ में प्रकाशित 
हुआ । इसके पश्चात्‌ प्रसिद्ध भ्रथेशास््री सवंश्री मार्शल ने प्रत्यक्ष रूप से औद्योगिक स्थानीयकरण 
पर अपने विचार प्रकट किये । 
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अल्फ़ ड वेबर का श्रौद्योगिक स्थानीयकरण का सिद्धान्त ($॥7०07 शक्तश”?5 पपा०ण ॑ 
प्राशाइएंको [.02श्राणा)--- 

जमंनी के प्रसिद्ध अर्थंशारक्षी स्वेश्री अल्फरेड ने औद्योगिक स्थानीयकरण के सम्बन्ध में 
निर्गमन सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । यह सिद्धान्त एक लेख के रूप में सब १६०५ में जमंतनी' 
भाषा में प्रकाशित हुआझा | अ्ग्रेजी भाषा में इस लेख का श्रनुवाद सब्‌ १६२६ में प्रकाशित हुआ | 
वेबर ने अपने सिद्धान्त को मुख्य रूप से ६ भागों में विभाजित किया है । प्रथम भाग में 'सैद्धान्तिक 
विवरण' श्रथवा “शुद्ध सिद्धान्त! ([॥००८७7०७ 068०79#णा ० ?प्रा6 7४००9) दिये गये हैं। 
दूसरे भाग में व्यावहारिक सिद्धान्त' (२०४॥४०० 7॥6०7ए) दिये गये हैं। प्रथम भाग तो प्रका- 
शित हो चुका है, किन्तु द्वितीय भाग अभी तक अ्रप्रकाशित है। इस प्रकार उन्होंने श्रौद्योगिक 
स्थानीयकरण के कारणों का श्रन्चेषण तथा विश्लेषण करके ही श्रपने इस ऐतिहासिक पिद्धान्त 
का प्रतिपादत किया है। लागत विश्लेषण (008-8702५०8) के द्वारा उन्होंने यह मालुम किया 
कि उत्पादन-व्ययों में से कुछ व्यय ऐसे होते हैं जिन पर भौगोलिक परिस्थितियों का सीधा प्रभाव 
पड़ता है और इस प्रकार वे प्रत्येक स्थान पर भिन्न होते हैं, जैसे भूमि, जलवायु, कच्चा माल, 
श्रम आ्रादि । इसक्रे विपरीत कुछ उत्पादव व्यय प्राय: सभी स्थानों पर एक ही समान रहते हैं, 
जैसे मशीनों की घिसावट और इस प्रकार उन पर भौगोलिक परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता । इस प्रकार बेबर ने श्रौद्योगिक स्थानीयकरण को प्रभावित करने के कारणों को निम्न 
दो भागों में विभाजित किया है :--- 

( ) प्राथमिक कारण (07787 (५७७४८४)--वे कारण जोकि उद्योगों के प्रादेशिक 
अथवा क्षेत्रीय वितरण पर प्रमाव डालते हैं, प्राथमिक कारण कहलाते हैं, श्रतएव इन्हें “प्रादेशिक 
अथवा क्षेत्रीय कारण' (२०९०४ (४०5९४) भी कहते हैं। (!) गौण फारण ($९००१087ए 
(४78८5)--वें कारण जोकि उद्योगों के पुनवितरण पर केन्द्रीयकरण एवं विकेन्द्रीयकरण की' 
रीतियों (52200. ब7ए८ 8200. 06९007०-६४ए० 78०078) द्वारा प्रभाव डालते हैं, गोण 
कारण कहलाते हैं । 

(] ) प्राथमिक प्रथवा क्षेत्रीय कारण (77% ए ०00 ॥१०2078) (७०४०४)--उद्योगों 
के स्थानीयकरण का मूल उद्देश्य उत्पादन-लागत में कम्ती करना होता है। अतएवं प्राथमिक 
कारणों के अन्तगंत उत्पादन लागत में कमी करने वाले कारणों का अ्रध्ययनत किया जाता है। 
सवंश्री वेबर के श्रनुसार (१) यातायात तथा (२) श्रम-लागत उत्पादन लागत के दो ऐसे महत्त्व- 
पूण तत्त्व हैं जोकि श्रौद्योगिक स्थानीयकरण के लिये उत्तरदायी होते हैं । 

( १ ) यातायात लागत--यातायात की लागत को निर्धारित करने वाले सुख्य रूप 
से निम्न दो तत्त्व हैं :--(४) यातायात किया जाने वाला भार (फ्०्ंठ0/ (00 96 08750070०0) 
तथा (४) तय की जाने वाली दूरी (58706 40 96 ००५७/४०) । 

सामान्य रूप से औद्योगिक स्थानीयकरण ऐसे स्थान पर होगा जहाँ पर निम्न दो 
हृष्टिकोणों से यातायात की लागत न्यूनतम हो :---(अ) कच्चे माल तथा ईंधन को एकत्रित 
करने पर व्यय तथा (ब) निर्मित माल को बाजार तक पहुँचने पर होने वाला व्यय । 

किसी स्थान विशेष पर होने वाली उत्पादन क्रियायें दो बातों पर आधारित होती 
हैं :--(अ) उपयोग में झाने वाले कच्चे माल की प्रकृति (५३(प78 ए 778067475) तथा (ब) 
उक्त माल को निर्मित माल में परिवर्तन करने की प्रकृति (र६प्रा७ ० (07० एथ्ारए्ईण74007 
700 ग75760 9700005) । श्री वेबर ने कच्चे माल का दो भागों में वर्गीकरण किपग्रा है :--- 
(अ) साधारण श्रथवा स्वप्राप्य कच्चा माल! (एणंध्णा/०5), जोकि प्रत्येक स्थान पर मिल 
सकती है, जेसे मिट्टी, पानी, ईट, बालू श्रादि | चूंकि यह माल सब जगह आसानी से मिल जाता 
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विशेष देश के उद्योगों के वित्तरण की वर्तमान दशा कैसी है। परन्तु किसी विशिष्ट केन्द्रीयकरण , 
के कारणों को मालुम नहीं किया जा सकता । 

( २ ) केवल गुणक के आधार पर ही यह मालूम करना कठिन कायें है कि किसी 
उद्योग के केन्द्रीयकरण की मनोवृत्ति है अथवा नहीं । 

( ३ ) स्थानीयकरण के कारण से सदैव निश्चित रूप से इस बात का पता नहीं लगाया 
जा सकता है कि किसी उद्योग के केन्द्रीयकरण का क्रम क्या है, क्योंकि वह किसी विशेष क्षेत्र में 
काम करने वाले श्रमिकों की संख्या पर निर्भर करता है। 

(४ ) इस सिद्धान्त द्वारा यह मालूम करना कठिन काये है कि विभिन्न क्षेत्रों में 
उद्योगों का क़म क्या होना चाहिये । 

उपरोक्त आलोचनाओों के होते हुये भी यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि सव्ंश्री 
फ्लोरेन्स के सिद्धान्त से किसी देश में औद्योगिक स्थानीयकरण' का भली-भाँति अध्ययन किया जा 
सकता है । 

ग्रौद्योगिक स्थानोीयकरण को प्रभावित करने वाले घटक 
(82008 &760०708 47487] 7.,008007) 

ओ्ौद्योगिक स्थानीयकरण पर किसी एक तत्त्व का प्रभाव नहीं पड़ता, अ्रपितु अनेक 
शक्तियाँ एवं कारण श्रौद्योगिक स्थानीयकरण को प्रभावित करती हैं| भ्रध्ययन की सुविधा की 
हृष्टि से औद्योगिक स्थानीयकरणा को प्रभावित करने वाले घटकों को मुख्यतः दो भागों में विभा- 
जित किया जा सकता है--(!) मुख्य घटक तथा (7) सहायक घटक । 

( 4 ) सुख्य घटक (शा्र्षए ४9९00०४७)--- 

( १ ) कच्चे माल को उपलब्धता (8४०४० ० २४७-78/27४)--कच्चे माल 
की उपलब्धता औद्योगिक स्थानीयकरण का एक महत्त्वपूर्णा घटक है। कच्चे माल को दो भागों में 
विभाजित किया जा सकता है--(अ) सर्वंव्यापी (जैसे मिट्टी तथा पानी), जो हर स्थान पर पाये 
जाते हैं तथा (ब) स्थानीय (जैसे--गन्ना, लोहा, ताँबा व अ्रन्य खनिज पदार्थ), जो केवल कुछ 
विशेष स्थानों पर ही पाये जाते हैं। सवंव्यापी कच्चे माल को पुनः दो भागों में विभाजित किया 
जा सकता है :---() विशुद्ध (?ए७) कच्चा माल (जैसे ऊन तथा रुई), जो अपना कुल वजन तैयार 
माल को देता है, तथा (0) सकल (07088) कच्चा माल (जैसे--लोहा व गन्ना), जो अपने वजन 
का केवल कुछ भाग ही तैयार माल को देता है। सकल कच्चे माल की उपलब्धता उद्योगों के 
स्थानीयकरण पर गहरा प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिये, मारत के लोहे एवं इस्पात उद्योग 
के कारखाने, चीनी उद्योग के कारखाने ऐसे स्थानों पर स्थित हैं जहाँ पर कि कच्चा माल पर्याप्त 
मात्रा में उपलब्ध होता है। 

(२ ) बाजारों से निकटता (?7०ज्ांग्राए ० ॥॥6 /७7:०४)--बाजारों की निकटता 
उद्योगों के स्थानीयकरण का दूसरा महत्त्वपुर्णं कारण है। यह ऐसे उद्योगों के लिये विशेष लाभ- 
दायक है जिनमें ऐसे कच्चे माल का उपयोग होता है जिससे माल तैयार होने पर बजन बहुत 
कुछ कच्चे माल के बराबर ही रहता है । उदाहरण के लिये, मिट्टी के सामान का उद्योग, फर्नीचर 
उद्योग, बरफ उद्योग आदि के स्थानीयकरण में बाजार की निकटता का तत्त्व महत्त्वपूर्ण है । 

( ३ ) अम की उपलब्धता (6४थ/०॥(0 ० .,80077)--श्रम उत्पादन का अ्रनि« 
वाये अज्ू है। अतएवं उद्योगों के स्थानीयकरण में इसका मी महत्त्वपूर्ण स्थान है। ऐसे उद्योगों 
की, जहाँ श्रमिकों की अ्रधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, स्थापना भी उन्हीं केन्द्रों पर की' 
जाती है जहाँ पर पर्याप्त संख्या में श्रंसिक उपलब्ध होते हैं । इसी प्रकार ऐसे उद्योगों की स्थापना 
जिनमें विशिष्ट कुशलता प्राप्त श्रमिकों की आवश्यकता होती है, उन्हीं स्थानों पर की जाती है 
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_ जहाँ पर कि कुशल श्रमिक्र उपलब्ध होते हैं । उदाहरण के लिये, आगरे में बूता उच्चोग, फिरोजा- 
बाद में चूड़ी उद्योग, मेरठ में केंची उद्योग तथा श्रत्नीगढ़ में ताला उद्योग केन्द्रित होते का प्रमुख 
कारण कुशल श्रमिकों की उपलब्धता ही तो है । 

( ४ ) शक्ति-स्रोतों को उपलब्धता (5077065 णए 7ए०ए०)--शक्ति-ख्रोत उद्योगों के 
स्थानीयकरण का चौथा प्रमुख कारण है । जिन उद्योगों में शक्ति के रूप में कोयले का उपयोग 
होता है उनकी स्थापना कोयले की खानों के निकट होती है। भारत का लोहा एवं इस्पात उद्योग 
इसका उदाहरण है। किन्तु अब विजली की उपलब्धता के कारण शक्ति -ल्ोत निकठता का महन्व 
कम होता जा रहा है । 

( ५ ) यातायात एवं सन्देशवाहन के साधनों फी उपलब्धता (१४४४४7०55 40 496 
)४6द्चा5 ए ॥फथाफ्रणा शातं (काप्राप्रांटआ00)--प्राय: उद्योगों का स्थानीयकरण ऐसे 
स्थानों पर होता है जहाँ यात्ञायात एवं सन्देशवाहन के सस्ते, सरल एवं शीघ्रगामी साधन उपलब्ध 
हों । इससे माल के आवागमन में सुविधा एवं मितरव्ययिता रहती है | बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, 
अहमदाबाद आदि नगरों में उद्योगों के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण यातायात एवं सन्देशवाहन 
के सुगम साधनों की उपलब्धता ही रहती है। 

( ६ ) बित्त की उपलब्धता--सामान्यत्र; वित्त की उपलब्धता उद्योगों के स्थानीय- 
करण को प्रमावित नहीं करती है, क्योंकि यह तो उत्पादन का एक बहुत ही गतिशील साधन है । 
किन्तु परिस्थितियों में यह घटक महत्त्वपूर्ण बन सकता है| उदाहरण के लिये, सरकार द्वारा यह 
घोषणा की जा सकती है । कि यदि अप्ुक स्थान पर उद्योगों की स्थापना होगी तो सरकार सुलभ 
शर्तों पर पूजी उपलब्ध करेगी | इसके अतिरिक्त यदि पूंजी बाजार निकटतम स्थित हो तो वहाँ 
पर उद्योगों की स्थापना को अ्रवश्य ही प्रत्साहत मित्रेगा 
(7) सहायक घटक (880ण0॥#7ए ए2075) --- 

उपरोक्त प्राथमिक घटक़ों के झ्रतिरिक्त निम्नलिखित घटक भी उद्योगों के स्थानीय- 
करण को प्रमावित करते हैं :--- 

( १ ) राजकीय नियम एवं सहायता--एक समय था जबकि सरकार उद्योगों की 
स्थापना के क्षेत्र में किसी प्रकार का भी हस्तक्षेप नहीं करती थी । किन्तु आज सभी देशों में वहाँ 
की सरकारें अपने यहाँ उद्योग-घन्धों की स्थापना के सम्बन्ध पें पर्याप्त हस्तक्षेप करती हैं। सरकार 
विशेष क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना हेनु करों में छूट, सुनम शर्तों पर पूंजी व अन्य आर्थिक 
एवं भ्रनाथिक सुविधायें देकर स्थानीयकरण को प्रोत्साहित करनी है। यही नहीं, सरकार 
प्रशुल्क प्रतिबन्ध लगाकर विदेणों से होने वाली प्रतिस्पर्या से भी अपने यहाँ के उद्योगों की रक्षा 
करती है । 

(२ ) प्राकृतिक साधन एवं जनवापु सम्बर्धी सुविधार्यं<->क्रिमी विशेष स्थान पर 
उपलब्ध प्राकृतिक साधन एवं उपयुक्त जलवायु सम्बन्धी सुविधायें भी उद्योगों के स्थानीयकरण 
को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिये, वम्ब्ई व अहमदाबाद में सूती वस्तु उद्योग के स्था- 
तीयकरण का प्रमुख कारण नम जलवायु का होना ही है | यद्यपि कृत्रिम नमी पैदा करके अनु- 
कूल जलवायु बनाया जा सकता है, किन्तु ऐसा करने पर अतिरिक्त व्यय होता है, जोकि उद्योग पर 
एक अनावश्यक भार होता है । इसी प्रकार कोयला, लोहा व अचन्य खनिज उद्योगों के स्थानीय- 
करण का प्रमुख कारण प्राकृतिक साधनों की उपलब्धता (खानों का होना) ही तो है। 

( ३ ) स्थान एवं अन्य सेवाओ्रों की उपलब्धता--स्थान एवं भ्रन्य सेवाओं की उप- 
लब्धता भी उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित /करती हैं। यदि किसी विशेष स्थान पर सस्ते 
दामों पर भूमि व अन्य सावंजनिक सेवायें (जेसे--पानी, बिजली, आग-वबुकाने की सेवायें, स्कूल, 
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अस्पताल, यातायात की सेवायें श्रादि) उपलब्ध होती हैं तो वहाँ पर तेजी से उद्योग स्थापित होने 
लगते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित श्रौद्योगिक बस्तियाँ (0060४:74 8590०5) इसका 
ज्वलन्त उदाहरण हैं। इनकी स्थापना का प्रमुख कारण स्थान एवं अ्रन्य सेवाओं की उपलब्धता 


ही है। 

(४ ) वेयक्तिक घटक--वैयक्तिक घटक भी उद्योगों के स्थातीयकरण को प्रभावित 
करते हैं। उदाहरण के लिये, श्रमेरिका के प्रसिद्ध उद्योगपति हेनरी फोर्ड ने श्रपता मोटर का 
कार खाना 'ेट्रोइट” नामक स्थान पर खोला था। इसका कारण यह था कि वहाँ पर उनकी 
भूमि थी । 

(५ ) शभ्रन्य घटक--उपरोक्त घटकों के अतिरिक्त अन्य घटक, जैसे मरम्मत आदि 
की सुविधाओं का होना, अनुसन्धान की सुविधाओं का होना, श्रौद्योगिक वातावरण का होता, 
पूरक एवं प्रतिस्पर्धात्मक उद्योगों का होना श्लादि भी श्रौद्योगिक स्थानीयकरण को प्रभावित 
करते हैं । 


बचा एणतारठार 0एएडा0र : 

१. किसी उद्योग की स्थापना हेतु उसके व्यावसायिक स्थल को चुनने में जिन महत्त्वपूर्ण 
कारकों (बातों) को ध्यान में रखना चाहिये उनका सावधानीपूर्वक विवेचन कीजिये । 
क्या श्रापके विचार से भारतीय उद्योग के स्थानीयकरण का कलेवर संतोषजनक है ? 
कारण सहित समभाइए | (झागरा, १९७१) 

२. पलोरेस के श्रौद्योगिक स्थात्तीयकरण के सिद्धान्त का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये । 
(इन्दौर, पूरक परीक्षा, १६७०) 
३. संक्षिप्त में अ्रल्फ्रेड वेबर के भौद्योगिक स्थानीयकरण का सिद्धान्त स्पष्ठ कीजिये। क्‍्यां 
उद्योग के स्थानीयकरण पर दूसरे तत्त्व भी प्रभाव डालते हैं ? (विक्रम, १६६५ एवं ६९) 

४. 'बेबर के औद्योगिक स्थिति के सिद्धान्त” का संक्षप में वशंव कीजिये और यह संक्रेत 
कीजिये कि उद्योगों की स्थिति को यह कहाँ तक सही बता सकता है ? 

(विक्रम, १६६८; इन्दोर, १६६६) 

५. वेबर के औद्योगिक स्थिति के सिद्धान्त की मुख्य बातें क्या हैं? इनकी आलोचना किन 


बातों के श्राधार पर की जाती है ? (इन्दौर, १६६७) 
६. उन घटकों की व्याख्या कीजिये जो एक औद्योगिक इकाई के श्राकार तथा स्थिति को 
प्रभावित करते हैं । (जीवाजी, १६६८; विक्रम, १६६४) 
७. किसी कारखाने को स्थापित करने का स्थान निर्धारित करने में जिन बातों को ध्यान में 
रखना चाहिये, उनका सावधानी से विवेचत कीजिए । (आगरा, १९६६६) 


८. शौद्योगिक स्थानीयकरण से सम्बन्धित श्रल्फ्रड वेबर तथा सारजेण्ट फ्लोरेंस के पिद्धान्तों 
की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिये एवं दोनों में समन्वय की भ्रावश्यकता पर भी अपने 
विचार दीजिए । 
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संयन्त्र अभिन्‍यास 
(09 .अष्णा) 


ग्रारस्भिक-- संयन्त्र प्रभिन्‍्यास को रचना का महत्त्व 

किसी भी निर्माणी औद्योगिक इकाई भ्रथवा कारखाने में वास्तविक कार्य प्रारम्भ करने 
से पूर्व उसके संयन्त्र के भ्रभिन्‍्यास के सम्बन्ध में निर्णय लेना बहुत महत्त्वपुर्ण होता है, क्योंकि 
थह सामग्रियों एवं प्रक्रियाग्नों की गति, श्रम कुश्बलता, पर्यवेक्षण और नियन्त्रश, साज-सज्जा के 
प्रयोग, जगह के प्रयोग, विस्तार की सम्मावनाझोों श्र संयन्त्र आकृति को प्रमात्रित करता है । 
यदि इसे उचित रूप से पूस्स किया जाय तो यह समय की बर्बादी, अनावश्यक प्रयत्त और क्रिय- 
भाण कमे (फ०८-7-०7०९27८४४) की व्यर्थ की गति तथा भ्रमण के कारण होने वाली आर्थिक 
क्षति से सुरक्षा करता है। यही नहीं, संयन्त्र का उचित भ्रभिन्‍्यास श्रमिकों की कुशलता में वृद्धि 
करता है, क्योंकि यह उन्हें अनावश्यक कदम छठाने अ्रथवा निरर्थंक गतियों से मुक्त करता है । 
इसके अतिरिक्त यह कारखानों के मालिकों को हत्पाद (70670) की किस्म बताये रखने तथा 
सुपुदंगी प्रनुसूचियों को पूरा करने में सहायता देब्ा है श्रोर इस प्रकार यह ग्राहकों के साथ अच्छे 
सम्बन्ध बनाये रखने में भी सहायक है । संक्षेप में, संयन्त्र ्रभिन्‍्यास की उचित संरचना निर्माताओं, 
श्रमिकों तथा ग्राहकों सभी के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है । 


संयन्त्र अभिन्‍्यास का श्रर्थे एवं परिभाषा 
(श6द्ाओ78 3270 00707 णएण ?070 78४०7) 


संयन्त्र श्रभिन्‍्यास का अर्थ-- 

किसी निर्माणी औद्योगिक इकाई के लिये स्थान का चुनाव हो जाने के पश्चात्‌ उसके 
प्रबन्धकों को इस बात का निश्चय करना पड़ता है कि उसमें यन्त्रों एवं मशीनों को ऐसे स्थानों 
प्र स्थापित किया जाय, जिससे कि कम से कम ब्रागत पर अधिक से अधिक एवं श्रेष्ठतम, उत्पा- 
दन प्राप्त हो। इसी क्रिया का नाम संयन्ञ ग्रभिन्‍्यास है । इस प्रकार यह क्रिया कारखानों में 
यन्त्रों एवं मशीनों को स्थापित करने की - एक तकनीक है, जिससे न्यूनतम सम्भव लागत पर 
झ्धिकतम्‌ एवं सर्वोत्तम माल तैयार किया जाता है । 
संयन्त्र श्रभिन्‍्यास की परिभाषा-- 

मेसस सेन्सोनेट्टी एवं मल्लिक के अनुस्नार, “संयन्त्र अ्रभिन्‍यास का तात्पर्य सही साज* 
सज्जा का सही तरीके से, सही स्थान पर स्थापित करना है, ताकि वस्तुओं का निर्माण श्रत्यधिक 
प्रभावी ढज़ु--कम से कम दूनी तथा कम से कम समय में सम्भव हो सके । ” 

मैसर्स मल्लिक एवं गाँडयू के प्रनुसार, “संयन्त्र श्रभिन्‍्यास किसी आयोजित संयनत्र की 
मशीनरी एवं साज-सज्जा को एक सर्वोत्तम स्थान पर स्थापित करने की एक ऐसी भूमितल 
योजना है, जिसके अन्तगंत पदार्थों का न्यूनतम लागत पर शीघ्रतम्‌ बहाव, पदार्थों के विधायन 
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(?९7006४»४॥2) और कच्चे माल की प्राप्ति से लेकर परिरूपित श्रथवां निरमित वस्तुओं का बाहर 
भेजना न्यूनतम रख-रखाव से सम्भव हो सके ।” 

उपयुक्त परिभाषा--/संयन्त्र श्रभिन्‍्यास कारखाने में मशीनों, प्रविधियों तथा संयस्त्र 
सेवाग्रों को स्थापित करने की एक तकनीक है, ताकि न्यूनतम सम्भव कुल निर्माणी लागत पर 
उच्च किस्म का अधिकतम सम्भव उत्पादन प्राप्त हो सके ।”! संयन्त्र श्रभिन्‍्यास हारा एक ऐसी 
धनुकूलतम योजना की खोज की जाती है, जिसके द्वारा कि कारखाने में प्रत्येक क्रिया भ्रधिकतम 
सुविधा के साथ सम्पन्न हो सके । इस प्रकार संयन्त्र अभिन्‍यास किसी कारखाने की श्रान्तरिक 
प्यवस्था से सम्बन्धित है, जिसके श्रन्दर मशीनों की स्थापना एवं विभिन्न विभागों के लिए स्थान 

का भ्राबण्टन किया जाता है । 
| वैज्ञानिक अभिन्‍यास के उद्देश्य 
(09००६ 0० 8 $06७7070 ॥,8५00) 

क्री आर० सौ० डेबिस के श्रनुसार किसी भी संयन्त्र का वैज्ञानिक श्रभिन्‍्यास करने के 
निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं :--- 

( १ ) उपभोक्ता को उच्चतम श्रेणी की सेवायें प्रदान करना--ऐसा उसी समय हो 
सकता है जबकि : (0) माल की पूर्ति के लिये प्राप्त आदेशों का कम से कम समय में पालन 
किया जाता हो; तथा (7) उत्पादन बहुत ही उच्चकोटि का होता हो । 

(२ ) निम्नतम लागत पर अधिकतम एवं सर्वोत्तम उत्पादन--इस उद्देश्य की पूर्ति 
के लिये निम्न कार्यों का करना आवश्यक होता है: (0) कच्चे पदार्थों को प्राप्त करने में कम 
व्यय; (7) ऊपरी परिव्ययों में कमी; (68) श्रम परिव्यय में कमी; तथा (0ए) व्यथथे बर्बादी की 
रोकथाम । 

( ३ ) चाल एवं स्थायी सम्पत्तिषों का भ्रधिफृतम उपयोग--ऐसा उत्ती समय सम्भव 
हो सकता है जबकि : () चालू काय का प्रवाह तेज हो; (४) मशीन की क्षमता तथा श्रम-शक्ति 
का अधिक से अधिक एवं प्रभावशाली उपयोग हो; (४) कारखाने के प्रतिवर्ग फीट स्थान पर 
झधिक से अधिक उत्पादन होता हो; तथा (ए) रहतिया (800०८) में जल्दी-जल्दी फेर-बदले 
होता हो । 

( ४ ) उच्चतम संगठन चरित्र--ऐसा उसी समय सम्भव हो सकेगा जबकि : () 
कमचारियों को कम से कम परिश्रम करना पड़ता हो; (7) श्रौद्योगिक दु्घेटनाश्रों में निरन्तर कमी 
होती हो; (॥0) कार्य करने की दशायें अ्रच्छी हों; तथा (५) कमचारियों के धेये में निरन्तर वृद्धि 
होती हो तथा उन्हें श्रपनी उन्नति की आशा हो । 

डॉ० क्लाउड एस० जोर्जी (07. (८87006 $, (06026) के श्रनुसार एक श्रच्छे 
अ्भिन्‍यास के सामान्य उद्देश्य निम्न होते हैं :--(१) निर्माणी लागतों को कम करता । (२) कम- 
चारियों की सुरक्षा में वद्धि करना । (३) उत्पाद की भ्रच्छी किस्म तैयार करना । (४) ग्राहक 
को श्रेष्ठ सेवायें प्रदान करना । (५) पूजीगत विनियोग को कम करना । (६) लचक में वृद्धि 
करता । (७) कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि करना। (5) भूमितल स्थान का अधिक प्रभाव- 
शाली उपयोग करना । (६) क्रियमाण कर्म (४०४८नं०-%7०९४०४७) की मात्रा को न्यूनतम करना । 


7. ाब्रा। [० ठक्याा 96 0७66 88४ 3 €णागंतदुप6 ० 4008778 7807768, 970 
०९४६65, 370 एप. 5७४०65 ज्ांग्रात्त 06 80077 50 88 [0 80०7०९९ ६6 शा्द्वां०४ 
7088706 0095६ जी 87 प्र॒पद्का[ए 30 76 0 ज़र6४ 90889)6 [09% 6008 ० ग्रात्ष70- 
विएंप्साए. 
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(१०) सामग्री की क्षति को न्यूनतम करना । (३१) काम में देरी अथवा रुकावटों को कम करनता। 
(१२) श्रम-शक्ति का अधिक प्रभावशाली उपयोग करना। (१३) नियन्त्रण तथा निरीक्षण में 
सुधार करना । (१४) सामग्री एवं सुविधाओं का अधिक प्रभावी उपयोग करता । (१५) निर्माणी 
चक़ों को कम करना । एवं (१६) काम एकत्रित होने के बिन्दुओं को समाप्त करता । 
अभिन्‍यास पर प्रभाव डालने वाले घटक 
(&80००8 उीपकालआआए (6 ,4ए०ए) 

एक संयन्त्र के प्रभावशाली श्रभिन्‍न्यास का विकास करते समय कई ऐसी महत्त्वपूर्ण 
बातों (घटकों) का ध्यान रखना परम आवश्यक होता है जोकि एक श्रच्छी एवं कार्यशील व्यवस्था 
की प्राप्ति के लिये नितान्त श्रावश्यक हैं। भ्रभिन्‍्यास को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक निम्न- 
लिखित हैं :--- 

( १ ) निर्माण की जाने वाली वस्तुझों की किस्म--निर्माण की जाने वाली वस्तुओं 
की किस्म का अभिन्‍यास पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिये, भारी किस्म के 
उत्पाद के निर्माण के लिए सामग्री को उठाने-धरने की व्यवस्था का उपयुक्त न्दुप्“ों पर होना 
झावश्यक है । इसके लिये उत्पाद अभिन्‍यास की भावश्यकता होगी । इसके विपरीत हल्के किस्म 
के उत्पाद के लिये, जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया-ले जाया जा सकता है, 
क्रियात्मक अभिन्‍्यास की आ्रावश्यकता होगी । 

(२ ) उत्पादन की सात्रा--संयन्ज के अ्रभिन्‍्यास पर उत्पादन की मात्रा का भी 
महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है । मात्रा की दृष्टि से उत्पादन की निम्न तीन विधियाँ हो सकती हैं: 
(झ) जॉब उत्पादन (॥709 ?700प0८707)--इसमें वस्तुश्नों का उत्पादन ग्राहकों के आादेशानुसार 
किया जाता है । उत्पादन विभिन्न प्रकार का होने के कारण इसमें प्रमापीकरण सम्भव नहीं है । 
इसमें यन्त्र आदि ऐसे लगाये जाते हैं जो सभी मानकों ($06०70&(075) के माल का उत्पादन 
कर सके, ताकि सभी प्रकार के ग्राहकों की सन्तुष्टि की जा सके | ऐसा जहाज निर्माण, मोटर्स 
बस आदि की बॉडी बनाने वाले उद्योगों में होता है। (ब) बहत परिमाण में उत्पादन (358 
?९०१7ए०८०००)--यह जॉब उत्पादन का बिलकुब ढल्‍्टा है| इसके अन्तगंत प्रमापित वस्तुओं का 
बड़े पैमाने पर निरन्तर उत्पादन होता रहता है । भ्राज का युग बृहत परिमाण में उत्पादन का युग 
है । (स) वर्ग उत्पादन (88000 770000०/07)--जाँब उत्पादन और बुहत परिमाण के उत्पादव 
के मध्य वर्ग-उत्पादन की प्रक्रिया श्राती है। इसके श्रन्तर्गत माल का उत्पादन वर्गों में क्रिया 
जाता है। एक वर्ग का माल बिक जाने पर ही दूबरे वर्ग में उत्पादन का काये शुरू हो जाता है। 
दवाई निर्माण उद्योग में वर्ग उत्पादन प्रक्रिया कार्य में लायी जाती है | 

( ३ ) क्रियाओ्रों का क्म--संयन्त्र के प्रभिन्‍्यास में क्रियाओ्रों क्रे क्रम का भी भारी 
प्रभाव पड़ता है। यह उत्पाद अभिन्‍यास में अपेक्षाकृत अधिक महत्त्वपुर्ण है। क्रियाश्रों के क्रम 
पर ही यन्त्रों एवं मशीनों का क्रम निर्मेर करता है। अभिन्‍यास का नियोजन करने से पूर्वे क्रियाओं 
का क्रम निर्धारित होना झ्रावश्यक होता है । 

(४ ) मशीनों को क्रम में अ्रथवा समूह सें रखा जाना--मशीनों को या तो क्रम में 
रखा जा सकता है अ्रथवा किस्म के श्रनुसार समूह में रखा जा सकता है। अभिन्‍यास का नियो+ 
जन होने से पूर्व यह निश्चित हो जाना परम आवश्यक होता है कि इन दोलों विधियों में से 
कौन-सी विधि भ्रपनाई जानी चाहिये । 

( ५ ) स्थान को झावश्यकता--सभी मशीनें एक-सा स्थान नहीं घेरती हैं ! कुछ 
मशीनें अधिक स्थान घेरती हैं तथा कुछ कम स्थान घेरती हैं.। किन्तु स्थान की आवश्यकता केवल 
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भशीन को रखने के लिये ही नहीं होती, श्रपितु उसे चलाने के लिये भी पर्याप्त स्थान चाहिये । 
किस मशीन को चलाते के लिये कितने स्थान की भावश्यकता होगी यह बात बहुत कुछ मशीन 
की किस्म पर निर्भर करती है। शभ्रतएव अभिन्‍यास का नियोजन करने से पूर्व यह भी निश्चित 
करना आवश्यक है कि किस मशीत को रखने एवं चलाने के लिए कितने स्थान की आ्रावश्यकता 
होगी । इसके श्रभाव में दुर्घटनाश्रों का होना स्वाभाविक-सा प्रतीत होता है । 

( ६ ) प्रवाह का चालू रहना--संयन्त्र श्रभिन्‍्यास का प्राथमिक उद्देश्य केवल मशीनों 
को खड़ा करना ही नहीं है अपितु संयनन्‍्त्र के माध्यम से सामग्री के अनुकूलतम प्रवाह की प्राप्ति 
करना है । वास्तव में, सामग्री का प्रभावशाली प्रवाह का होना एक भ्रच्छे संयनन्‍्त्र अ्रभिन्‍यास का 
प्राथमिक लक्षण होता है। अतएव हमें अभिन्‍यास का विकास करते समय यह देखना चाहिये 
कि सामग्री का प्रभावशाली प्रवाह है या नहीं | 

( ७ ) न्यूनतम हिलना-डुलता--अ्रन्य बातें समान रहने पर, सर्वेश्रष्ठ प्रभिन्‍्यास बह 
है जिसमें सामग्री का हिंलना-डुलना न्यूनतम होता हो । सामग्री का हिलता-डुलना जितना कम 
होगा श्रम, समय एवं सामग्री की झावश्यकता उतनी ही कम होगी । 


( ८५ ) साज-सज्जा--मशीन श्रभिन्‍्यास में हमें न केवल क्षमता भौर भूमितल स्थान 
की शोर ही ध्यान देना चाहिये अपितु मशीन के भार और उसके चलाने के लक्षणों की धोर भी 
ध्यान देना चाहिये। भारी मशीनों को ऐसे स्थान पर रखा जाना चाहिए जो कि भार का वहन 
कर सके । इसी प्रकार ऐसी साज-सज्जा को, जिनसे कि चलाने में कम्पन उत्पन्न होता हो, सदेव 
नीचे के भूमितल पर रखा जाना चाहिये | इसके विपरीत, ऐती मशीनों को, बिनके चलाने में 
श्रावाज होनी हो, प्रथक्‌ स्थान पर रखा जाना चाहिये । 


( ६ ) सन्तुलन--अ्रभिन्‍्यास में सन्तुलत का प्रभिप्राय मशीन क्षमता की ऐसी व्यवस्था 
से है जिपके द्वारा क्षमता प्रचलन पर उत्तादन का प्रमाव अवेज्ञाकुत एक समान होता हो। 
अभिन्‍याप्त में सन्तुलन के होने से उत्पादन-क्रिया की रुकावठें समाप्त हो जाती हैं तथा दुहरी साज- 
सज्जा की आवश्यकताय नहीं रहती हैं । उत्पादन द्वारा अ्भिन्‍्यास में सन्‍्तुलन के घटक का महत्त्व 
अपेक्षाकृत ग्रधिक है । 

(१०) लचीलापन--उत्पादों, प्राविधियों, साज-सज्जा एवं उत्पादन के तरीकों में 
परिवर्तनों का होना स्वाभाविक ही है। अतएव अभिन्‍यास ऐसा होता चाहिये जिपमें कि पर्याप्त 
लचकीलापन हो । अभिन्‍यास में लचकीलापन प्राप्त करने के श्रनेक तरीके हैं, जैस्े--घृमने वाली 
मशीनों का उपयोग । 

ग्रभिन्‍्यास के प्रकार 
(7'एकु6४ 07 4,9ए०ए) 

संयन्त्र अभिन्‍न्यास निम्नलिखित चार प्रकार का हो सकता है :--() रेखा अथवा 
उत्पाद अ्रभिन्‍्यास । (7) प्रक्रिया अभिन्‍यास | (गगी) मिश्वित अभिन्‍यास । एवं (५) स्थिर- 
अभिन्‍यास । 

(॥ ) रेखा श्रथवा उत्पाद शअ्रभिन्‍यास (76 ० ए/०वेाल १,॥एणा)--- 

रेखा ग्रभिन्‍्यास में कच्चा माल एक प्रक्रिया (0929007) से दूसरी प्रक्रिपा में स्थाना- 
न्तरित होता है तथा मशीनें प्रक्रियाओं के ताकिक क्रम (.0/802 5०6००॥०९) के श्र॒नुसार 
स्थापित की जाती हैं। इसे उत्पाद अभिन्‍्यास इसलिए कहते हैं, क्योंकि उत्पादन की समस्त 
क्रियायें एक विशेष क्रम में ही चलती रहती हैं भऔरौर जब तक उत्पादन पूर्ण नहीं हो जाता तब 
तक निर्माणी क्रियाओं के पास ही उत्पादन की सामग्री उपलब्ध होती रहती है । इसे रेखा अभि- 
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न्यास इसलिये कहते हैं, क्योंकि समस्त कार्य उत्पादन की क्रिया एक निश्चित रेखा में ही सम्पन्न 
होती है । 

उपयुक्तता--यह विशुद्ध दशा में तो किसी भी उद्योग में नहीं पाया जाता, किन्तु जहाँ 
प्रमापित वस्तुग्नों का उत्पादन बृहत्‌ पैमाने पर किया जाता है, यह सबसे अधिक लोकप्रिय अभि- 
न्यास माना जाता है । 


चित्र द्वारा प्रदशन--रेखा श्रथवा उत्पाद पर आधारित कारखाना अभिन्‍यास योजना 
का चित्र नीचे दिया गया है | इसमें एक कारखाना दो बस्तुयें अ' और शव तैयार करता हुआ 
दिखाया गया है । यह उत्पादन की दो अलग-अलग रेखायें बनाता है :--- 


। 
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रेखा भ्रयवा उत्पाद श्रभिन्‍्यास के लाभ--( १) इसमें सामग्री के प्रयोग में पर्याप्त मित- 
व्ययिता रहती है तथा कम जमीन काम में लाने में सुविधा रहती है। (२) वस्तु के निर्माण में 
कम समय लगता है। (३) आस्तरिक यातायात न्यूनतम हो जाता है। (४) चाबू-कार्य-तालिका 
(५४०7९ ॥ ए7087655 ॥7ए6४079) में कमी हो जाती है। (५) उत्पादन पर नियन्त्रण रखना 
बहुत ही सरल हो जाता है, क्योंकि माल एक बार मशीन पर चढ़ जाने पर सीधा भ्न्तिम मशीन 
तक पहुँच जाता है और इस प्रकार उसके बीच में रह जाने अ्रथवा खो जाने की आशंका जाती 
रहती है । (६) माल के रखने-रखाने की लागत बहुत कम हो जाती है। (७) समस्त उत्पादन 
भांग के आधार पर निश्चित किया जा सकता है| (5) इसके कार्य में रुकावट आने की सम्मा- 
बनायें अपेक्षाकृत कम हो जाती हैं, क्‍योंकि उत्पादन की सभी क्रियायें पहले से ही ताकिक क्रम 
में स्थापित कर दी जाती हैं। (६) चूकि इसमें उत्पादन कायें में कम समय लगता है अतएव 
कार्य अथवा प्रक्रिया (7०7८ ०7 9700655) में विनियोजन की मात्रा कम हो जाती है । (१०) अ्रधे 
कुशल-श्रम-शक्ति द्वारा विशिष्ट प्रयोजन वाली साज-सज्जा का प्रचलन कराया जा सकता है । 


रेखा झ्रयथवा उत्पाद अभिन्‍्यास के दोष---(१) इसमें लचकीलेपन का अभाव रहता है, 
क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया में परिवतंन होने से अभिन्‍यास में भी परिवतेन की आवश्यकता पड़ 
सकती है। (२) इसमें प्रारम्भिक विनियोग अत्यधिक होता है। (३) यदि किसी कारणवश 
रेखा की कोई मशीन बन्द हो जाय तो समस्त रेखा ही कार्य करना बन्द कर देती है। (४) इसमें 
क्रियात्मक अ्रभिन्‍्यास की अपेक्षा निरीक्ष णा में श्रधिक विशिष्टीकरण बरतना पड़ता है। (५) 
इसके अन्दर उत्पादन वृद्धि में प्रायः कठिनाई का सामना करना पड़ता है। 
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( ॥ ) क्रियात्मक अथवा प्रविधि श्रभिन्‍यात् (7शालांणाबों ० 7008५ ॥,89०)--- 
ग्रभिन्‍न्यास की प्रस्तुत प्रणाली विशिष्टीकरणश के सिद्धान्त पर झ्राधारित है। इसमें 
मशीनें कार्यों के हिसाब से अलग-भलग समूहों में विभाजित की जाती हैं। अर्थात्‌ एक-सी 
मशीनों को एक ही विभाग में उनके कार्यों के अनुप्तार स्थापित किया जाता है। उदाहरण के 
लिये, ड्िलिंग विभाग (00॥078 0०5477०7/) में छेद करने की सभी मशीनें स्थापित की 
जाती हैं । 
उपयुक्तता--यह प्रणाली उन उद्योगों के लिये सर्वश्रेष्ठ है जो कि “जॉब ऑर्डर (00 
(70०) उत्पादन विधि श्रपनाते हैं। इसके अन्तर्गत विभिन्न किस्म के उत्पाद को विभिन्न समय 
पर तैयार किया जाता है । 
चित्न द्वारा प्रदर्शन--- 
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क्रियात्मक अभिन्‍यास के लाभ--क्रियात्मक अभिन्यास पर आधारित निर्माण योजना 
के लाम निम्नलिखित हैं :--(१) यह योजना अधिक लोचदार है, क्‍योंकि अन्य प्रकार की 
प्रक्रियाओं में परिवर्तत होते हुये भी अ्भिन्‍यास में परिवर्तत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है । 
(२) उत्पादन की मात्रा घटने-बढ़ने पर सम्रायोजन करने में सुविधा रहती है। (३) प्रारम्भिक 
विनियोग कम रहता है, क्योंकि इसमें सामग्री का पूर्ण उपयोग सम्मव है। (४) विशिष्टीकरण 
के सिद्धान्त पर आधारित होने के कारण श्रमिकों की कुशलता का अधिकतर उपयोग किया जा 
सकता है। (५) इस योजना में निरीक्षक अपने कार में बहुत ही निपुण हो जाते हैं और निरी- 
क्षण कार्य प्रमावशाली ढंग से करते हैं। (६) विभिन्न विभागों के बीच प्रतिस्पर्धा के रहने से 
कुशलता में वद्धि होती है। (७) यदि किसी कारणवश कोई मशीन फेल हो जाय श्रथवा अन्य 
किसी प्रकार की रुकावट झा जाय तो भी हानि अपेक्षाकृत कम होती है । 


क्रियात्मक अभिनन्‍यास के दोष--क्रियात्मक अभिन्‍यास के दोष निम्न हैं :--(१) इस 
योजना में पदार्थों को उठाने-धरने की विधि स्वचालित न होने के कारण उठाने धरने में काफी 
व्यय होता है। (२) उत्पादन नियन्त्रण में अधिक कठिनाई होती है । (३) कच्चे पदार्थों को एक 
विभाग से दूसरे विभाग तक लाना एवं ले जाना पड़ता है, जिससे व्ययों में वृद्धि होती है। (४) 
एक ही प्रकार का माल तैयार करने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। (५) इप्त योजना में 
सर्देव अर्थ निर्मित माल के एकत्रित होने का भय बना रहता है। (६) इस व्यवस्था में स्थान भी 
शभ्रधिक घिरता है। (७) इसमें तयार माल की सूची में वृद्धि होने की श्रवृत्ति पाई जाती है। (८) 
इस योजना में एक ही काये विभिन्न विभागों में होकर गुजरने के कारण निर्माणी उत्पाद-के 
अति अन्तिम उत्तरदायित्त्व निर्धारित करना, कठिन होता है । 
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«. उत्पाद तथा क्रियात्मक श्रभिन्‍्यासों का तुलनात्मक अ्रध्ययन ((०एफुआशाार४ डाए05 रण 
090०॥ (6 4,4ए0०05)--- 


हि न उत्पाद तथा क्रियात्मक दीनों प्रकार के अभिन्‍याप्रों का श्र्थ समझाने तथा उनके गुण- 
दोषों का विवेचन करने के पश्चात्‌ तुलनात्मक श्रध्ययन करना भी झावश्यक प्रतीत होता है । 


श्री लुण्डी (9709) के अनुसार उत्पाद तथा क्रियात्मक अभिन्‍्यास दोनों का भ्रन्तर 
भ्रागे दी गई तालिका से पूर्णतया स्प्रप्ट हो जाता है +-- 
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कस कल . उत्पाद क्रियात्मक 
संख्य! विशेषता ' अभिन्‍यास , झ्रभिन्‍्यास 
कं... खफ्श..... शा | धोना 
१. उपकरणों का न्यूनतम दुहरा उपयोग (शीएंएिएा/) 
(प्रछ0०4४०॥ पए5७ ०0 (00]58) न ना 
२. लोच (+्यंआएए) न -+ 
३. मशीनों के टूट जाने पर व्यवस्था (९70शंशं०ा 
8 0886 जाला 7807765 ६7० 02702260) कन- रब 
४. विशिष्टीकरण का तत्त्व (छछ्णथशा ०एा 8980॑- 
किट । का ः 
प्‌. व्यक्तिगत योग्यता का उपयोग (एप्ताइका07 0 
9०75074] 8०7॥09) “-+ | लत 
६५ कच्चे माल को उठाने-घरने में ध्यूनतम लागत 
[एशांप्राएपपफा गशाता॥ड ०॥87४०४ ० उब्ष्जना#6- । 
72) न ना 
७. उत्पादन में न्यूनतम समय (क्‍थीपांएपशा ऐं6 
| 9700प0०07) न हा 
छः उत्पादन नियन्त्रण में सुविधा (#8०॥४ ० ?०- 
(70॥07 ००7770) न ध्ण्ग्ा 
९. कम से कम शभरूमि क्षेत्रन्‍्त की आवश्यकता 
(५ांगाएा ग007 55706 ए2पुपां760) ने ना 
सामूहिक प्रेरणा ((०॥राप्रपाप्रोए [706000९५७) न नी 





(गा ) सिश्चित ग्रभिव्यास (5०७07 १.,89०70--- 

ऐसे उद्योगों में जहाँ वस्तुओं के विभिन्न हिस्सों को पहले से ही बना लिया जाता है 
तथा बाद में उन्हें जोड़ा जाता है, मिश्रित भ्रभिन्‍यास की प्रणाली अधिक लोकप्रिय है। अभिन्‍यास 
की इस प्रणाली का प्रदर्शन निम्न चित्र द्वारा किया गया है :-- 
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छ्ह्हा है जलन । 








उपरोक्त चित्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि मिश्रित अभिन्‍्यास योजना में उत्पाद तथा 
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क्रियात्मक दोनों प्रकार के अभिन्‍यासों के दोषों को हटाने का प्रयत्न करते हुए उन दोनों की 
अधिक से अ्रधिक अ्रच्छी बातों को ग्रहण करने का प्रयास किया गया है । 
( 7९ ) स्थिर अभिन्‍यास (89०7४ 5(०णान्ाए)-- 

प्रभिन्‍यास की यह योजना बड़े-बड़े भागों का निर्माण करने श्रथवा मिश्रण कार्यों के 
लिये श्रधिक उपयुक्त है। उदाहरण के लिये, जहाज निर्माण का कार्य (00 (०१४४ ४809) 
आदि । इस प्रणाली के अन्तगंत पदार्थ तो एक ही स्थान पर स्थिर रहता है, किन्तु मनुष्य तथा 
मशीन (]७६॥ ४70 ॥(४०४॥6) दोनों घूमते हैं, भ्र्थात्‌ ये दोनों स्वयं ही पदार्थ के नजदीक पहुँ&- 
चते हैं । 

स्थिर भ्रभिन्‍यास प्रणाली के लाभ--इस प्रणाली के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं : -- 
: (१) किसी एक काय॑ को पूरा करने के लिये एक या प्रधिक व्यक्तियों की नियुक्ति सरलता से की 
जा सकती है। (२) इस प्रणाली में श्रधिकतम लोच रहती है। (३) एक ही श्रभिन्‍्यास में एक 
से अधिक विभिन्न किस्म के काये एक साथ किये जा सकते हैं । ' ' 

स्थिर प्रभिन्‍्यास प्रणाली के दोष--(१) इसमें स्थिर (१:०0) एवं भारी (पछ०॥४५) 
मशीनों का उपयोग करना कठिन होता है, क्‍योंकि इसमें घूमने वाली (१/०७॥०) मशीनरी की 
आवश्यकता पड़ती है। (२) इसमें अत्यधिक कुशलता प्राप्त व्यक्तियों की कुशलता का उपयोग 
कर सकना भी सम्मव होता है, क्‍योंकि ऐसे व्यक्ति मुश्किल से ही पदार्थ तक जाने के लिए सहमत 
होते हैं । (३) प्रस्तुत प्रणाली का क्षेत्र बहुत ही सीमित है । 

कुशल श्रभिन्‍्यास के लाभ 
(&0१४६807(8268 ० था। शरलं०ा। 22890) 

अध्ययन की सुविधा की हृष्टि के एक कुशल अभिन्‍्यास से होने वाले लाभों को निम्न« 
लिखित तीन भागों में बॉटा जा सकता है :--() निर्माताओं को लाभ, () श्रमिकों को लाभ, 
तथा (गा) उपभोक्ताओं को लाभ । 


(] ) निर्माताश्रों को लाभ-- 

(१) निर्माणी लागत में कमी होना; (२) पूंजीगत विनियोग में कमी होना; (३) 
भूमितल घरातल का अधिकतम उपयोग होना; (४) चालू कार्य (फ़णा 77 एा08/885) में कमी 
होना; (५) अंश पू जी के सम्बन्धों में छुधार होता; (६) सामग्री की क्षति न्यूनतम होता; (७) 
अम-शक्ति का अधिकतम उपयोग होना; (5) कार्य में देरी श्रथवा रुकावटों में कमी होना; (६) 
नियन्त्रण एवं निरीक्षण में सुधार होना; (१०) उपलब्ध सामग्री एवं सुविधाओं का झधिक प्रभावी 
उपयोग होना; (११) निर्माण चत्रों में कमी होना; (१२) काम एकत्रित होने के बिन्दुप्रों में 
कमी होता; (१३) विभिन्न विभागों में सनन्‍्तुलन कायम होना; (१४) प्रति मशीन अभ्रधिक उत्पादन 
सम्भव होना; (१५) लचकीलेपन में वृद्धि होना । 

(॥ ) अमिकों को लाभ-- 

(१) श्रमिकों की कार्य करने की दशाओं में सुधार होना; (२) दुर्घटनाओं की संख्याश्रों 
में कमी होता; (३) माल को रखने-धरने की क्रियाओं में कमी होना; (४) अधिकतम कुशलता से 
कार्य करने का सुअ्रवस्तर प्राप्त होता; (५) कर्मचारियों का मनोबल ऊँचा उठना; (६) श्रमिकों 
के परिश्रम में कमी होना; (७) श्रमिकों में उन्नति करने की आशा का संचार होना । 

९ ॥ा ) उपभोक्ताश्नों को लाभ-- 

(१) उत्पाद की किस्म में सुधार होना, (२) श्रेष्ठ सेवायें उपलब्ध होना, तथा (३) 

माल के आदेशों की कम से कम समय में पूर्ति होता श्रादि । 
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उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कुशल अभिन्‍यास प्रणाली से निर्माता, श्रमिक तथा 
उपभोक्ता सभी को अनेक लाभ होते हैं । 


एाषाफ्ररशआा।रएर 0एएछ5ा0शपरड | 
१.  संयन्त्र भ्रभिन्‍्यास का कया श्रर्थ है ? वे कौन से उद्देश्य हैं जिन्हें प्रबन्ध एक कुशल संयन्त्र 
श्रभिन्‍यास से प्राप्त करना चाहता है ? 
(इन्दौर, पुरक परीक्षा, १६७०; जीवाजी, १६६४५; विक्रम, १६६१) 


२. संयन्त्र अभिन्‍्यास पर एक टिप्पणी लिखिये । (विक्रम, १६६६) 
३. संयन्त्र श्रभिन्यास से आप क्‍या समभते हैं? संयन्त्र अभिन्यास को प्रभावित करने वाले 
घटकों का परीक्षण कीजिये । (विक्रम, १६६५) 


४. संयन्त्र अभिन्‍यास से आप क्या समभते हो ? उत्पाद तथा प्रक्रिया अभिन्‍यासों में अन्तर 
बतलाइये और प्रत्येक के जाभों को दीजिये । 
५. वृहत व्यावसायिक उपक्रमों के स्थानीयकरण तथा अभिन्‍वयास का निर्धारण करने वाले 


कौन-कौन से घटक होते हैं ! (इन्दौर, १६७०) 
६. विभिन्न प्रकार के संयन्त्र वित्यासों के तुलनात्मक लाभ-हानियों का संक्षिप्त विवेचन 
कीजिये । एक दोषपूर्ण विन्यास के क्‍या लक्षण हैं ? (विक्रम, १६७०] 


७. वे कौन से उद्देश्य हैं जिन्हें औद्योगिक व्यवस्थापक कुशल संयन्त्र अभिन्‍यास (यन्त्रों के 
विन्यास) के द्वारा प्राप्त करता चाहता है ? एक नये कारखाने में संयन्‍्त्र अभिन्‍यास की 
योजना बनाने की सम्पूर्ण कार्यविधि को समभाइये । (आगरा, १६७१) 


व्या० स०, ३२ 


शेप 
सेविवर्गीय प्रबन्ध 


(एशडणाएशे ि्रा2४ा९०॥) 








प्रारस्भिक--सेविवर्गीय प्रबन्ध से प्राशय 

“सेविवर्गाय प्रबन्ध, प्रबन्ध का वह भाग है जो कर्मचारियों तथा अन्य श्रमजीवबियों फी 
प्रबन्ध व्यवस्था से सम्बन्ध रखता है । आझ्ाजकल की इस जटिल एवं गलाकाट प्रतियोगिता के 
थुग में केवल वही व्यवसायी सफलता प्राप्त करने कीकामता कर सकता है, जिसके यहाँ के कर्म- 
चारी तथा भन्य श्रमजीवी अपने-अपने कार्य में श्रधिकततम कुशल एवं झ्नुभव रखते हों । कर्म 
चारियों तथा श्रन्य श्रमजीवियों की कुशलता अनेक बातों पर निर्भर करती है, जेसे--() वैज्ञा- 
निक ढज् से भर्ती करना; (7) प्रशिक्षण की व्यवस्था करना; (॥/) उनकी शारीरिक एवं मानसिक 
योग्यता के अनुसार कार्य सौंपता; (५) मजदूरी भुगतान की वेधानिक प्रणालियाँ लागू करना; 
(7) कल्याणकारी क्रियाश्रों की व्यवस्था करना; (४) श्रौद्योगिक शान्ति स्थापित करने का प्रयत्न 
करना; (शा) उन्हें अधिकतम सन्तुष्टि प्रदान करने का प्रयत्न करता तथा कार में लगन की' 
भावना को जाग्रत करना। इन सभी बातों के होने से उनकी कार्येक्षमता का विकास होता है 
शभौर इस प्रकार वे श्रधिकतम कुशलता एवं लगन से श्रपना-भ्रपना कार्य करने लग जाते हैं । यही 
'सेविवर्गीय प्रबन्ध! है । सेविवर्गीय प्रबन्ध विभाग श्रमजी वियों की समस्याओ्रों का अ्रष्ययन करने 
तथा उनका वैज्ञानिक ढंग से समाधान करने का प्रयत्त करता है, ताकि श्रम-शक्ति का अधिकतम 
कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा सके । 

सेविवर्गीय प्रबन्ध की परिभाषायें 
(02७॥70075 ० ?&४0778 (७782९०7707[) 

सेविवर्गीय प्रबन्ध की परिभाषा !हैविभिन्न विद्वानों ने विभिन्न शब्दों मेँ प्रस्तुत की हैं । 
कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गयी परिभाषायें निम्नलिखित हैं :--- 

ई० एफ० एल० ब्रीच के अनुसार, “सेविवर्गीय प्रबन्ध, प्रबन्ध प्रगति का वह भाग है 
जो मुख्यतः किसी सद्भठन के मानवीय तत्त्वों से सम्बन्ध रखता है ।! यह परिभाषा धानवीय 
सम्बन्धों की स्थापना पर जोर देती है, जो कि प्रबन्ध की,सफलता का शक्तिशाली स्तम्म है । 

टॉमस जी ० स्पेद्स के अनुसार, “कार्य पर लगे हुये व्यक्तियों को सद्भठित करने तथा 
उनके साथ व्यवहार करने के ऐसे उपायों की संहिता (०००6) को सेविवर्गीय प्रशासन कहते हैं, 
जिससे वे श्रपनी श्रन्तनिहित योग्यताओों का सदुपयोग कर सके और भ्रपने वर्ग की कार्यकुशलता 


3 मकुशइगागहल ग्राधाबद्धादा, 48 0980 087 ण 6 परशा2शाला। ए0६20355 ज्रॉतंजा 5 
ज़ांगन्रा!ए ०णाव्हयार्त ज्ञात प्रीाढ पाक्षा ००४फ्धाड णी का ०एक्रांडधांणा. 
--+47पंरटाए28 बाहव॑ 274272९९ ठा 2/4श्व2208९7४, ०१९० 09 ४. %. ॥.. फरलल्‍लाी, 9. 387, 
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को अधिकतम सीमा तक बढ़ा सकें। इस प्रकार संस्था को, जिसके कि वे अद्भ हैं, प्रतिस्पर्घा में 
विजय पाने तथा प्नुकूलतम्‌ लाभ कमाने की सामर्थ्य मिल सके ॥7! 

एडवर्ड ट्ं गास्किस एलबोन (20फ़रक्0 प५८४०४४०५७७ 2[80ण07०) .के अनुसार, “सेवि- 
वर्गीय प्रबन्ध, प्रबन्ध की प्रक्रिया का वह भाग है, थो एक संगठन में नियुक्त व्यक्तियों से सम्बन्धित 
है । इसका उद्देश्य सद्भठन के सभी स्तरों पर व्यक्तिगत सम्बन्धों की स्थापना एवं पोषण करता 
है । यह सेविवर्गियों का प्रभावशील प्रयोग करने का प्रयास करता है, जिससे ब्वंस्था के सभी व्यक्ति 
इसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये अधिकतम योगदान कर सके तथा व्यक्तिगत एवं सामाजिक 
सन्तोष प्राप्त कर सकें |?” 

बस्वई सूती वस्त्र जाँच समिति के शझ्नुसार, “सेविवर्गीय प्रबन्ध किसी उद्योग में मानव 
तत्त्व को सावधानी तथा न्यायसंगत तरीके से नियन्त्रित करने का ढंग है ।” 
सेविवर्गोय प्रबन्ध के विभिन्न नाम-- 

सेविवर्गीय प्रबन्ध को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न नामों से पुकारा है। कुछ ने इसे 
सिविवर्गीय प्रशासन” (?७०80776 4070ंग्रांभावंणा) के नाम से, कुछ ने आाद्योगिक प्रबन्ध! 
(धा07४079] +(७॥426700॥7) के नाम से तथा कुछ ने सेविवर्गीय प्रशासन एवं प्रबन्ध (?९४- 
806 40गांध्रांग्राधांणा 0 १७१७2०7०॥.) के नाम से सम्बोधित किया है। किन्तु नामों 
की विभिन्नता होते हुए मी इन सभी विद्वानों का अभिप्राय 'सेविवर्गीय प्रवन्ध' से है । 

सेविवर्गीय प्रबन्ध का क्षेत्र 
(50006 ० ९९5०0776! १(४782०7॥60/) 

अ्रतीत में व्यावसायिक इकाई का क्षेत्र सीमित होने के कारण सेविवर्गीय प्रबन्ध का 
क्षेत्र मी सीमित था । इसका कारण यह था कि सेविवर्गीय प्रवन्ध का कार्य व्यावसायिक इकाई 
का स्वामी स्वयं ही कर लिया करता था । किन्तु जैसे-जैसे व्यावसाथिक इकाई का क्षेत्र विस्तृत 
होता गया बैसे-वैसे सेविवर्गीय प्रबन्ध का क्षेत्र भी,बढ़ता गया । एक आधुनिक व्यावसायिक इकाई 
में सेविवर्मीय प्रबन्ध से सम्बन्धित कार्यों के सम्पन्न करने हेतु एक पृथक विभाग स्थापित किया 
जाता है, जिसे 'सेविवर्गोय प्रबन्ध विभाग कहते हैं। इसके अन्तगंत मुख्यतः निम्नलिखित कार्यों 
का समावेश होता है :--- 

( १) अ्मिकों को भर्ती करता--इसके अन्तर्गत विज्ञापन तथा अन्य साधनों से 
श्रमिकों को प्राकषित किया जाता है तथा उनसे साक्षात्कार क्रिया जाता है। विभिन्न वैज्ञानिक 
- साधनों के द्वारा उनकी योग्यता की परीक्षां की जाती है तथा बाद में उपयुक्त स्थान पर उनको 
नियुक्त किया जाता है। 

(२ ) अमिकों का प्रशिक्षण--श्रमिकों की भर्ती के पश्चात्‌ उनके लिये आावश्यक्र 
प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। यह प्रशिक्षण सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दोनों प्रकार का 
होता है । प्रशिक्षण काल में श्रमिकों को एक विश्चित दर से भत्ता भी दिया जाता है। प्रशिक्षण 
के अनुसार ही उन्‍हें कार्य सौंपा जाता है तथा उनकी पदोन्नति होती है। 

( ३ ) अमिकों को पारिअ्रमिक देना--श्रमिकों को पारिश्रमिक देने के लिये विभिन्न 
पद्धतियाँ लागू की जाती हैं । ये पद्धतियाँ कार्य की किस्म तथा श्रमिकों की कुशलता पर आ्राधारित 
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होती हैं। अधिक कठिन एवं श्रेष्ठतम्‌ कार्य करने वाले श्रमिकों के लिये विभिन्न प्रेरणाश्रों की 
व्यवस्था भी रहती है । । 

( ४ ) कार्य -विश्लेषण तथा कार्य-विवरण--व्यावसाथिक इकाई में किये जाने वाले 
सभी कार्यों का विस्तृत विश्लेषण करके उनका यथाविधि वर्ण प्रस्तुत किया जाता है। इसके 
प्राधार पर ही श्रम-विभाजन किया जाता है तथा यह भी निश्चित किया जाता है कि अमुक कायें 
के लिये श्रम॒क पारिश्रमिक दिया जाना चाहिये । 


( ५ ) सेविवर्गोाप कल्याणकारी कार्य---एक बड़ी व्यावसायिक इकाई में विभिन्न 
कल्याणकारी कार्यों, जैसे--मनोरंजन की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, 
व्यावसायिक इकाई के श्रन्दर तथा बाहर विभिन्न कल्याणकारी कार्यों की व्यवस्था श्रादि का 
आयोजन रहता है । इससे श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है । 


( ६ ) सेविवर्गीय लेखे रखना--उपयुक्त कार्यों के श्रतिरिक्त सेविवर्गीय प्रबन्ध के 
प्न्तगत श्रमिकों तथा कर्मचारियों से सम्बन्धित समस्त झ्रावश्यक लेखे भी सुरक्षित रखे जाते हैं । 
लेखे श्रमिकों की संख्या, उपस्थिति, श्रनुपस्थिति, कार्य, प्रशिक्षण, पारिश्रमिक, हस्तान्तरण, सेवा' 
निवृत्ति, पदोन्नति श्रादि के सम्बन्ध में होते हैं । 

सेविवर्गीय प्रवन्ध का महत्व 
([770079706 ० ?&४०४76] १७०७॥०४2९०7॥९४।) 

कमेंचारी आधुनिक उद्योग व व्यवसाय के प्राण होते हैं। व्यवसाय के पास उत्पादन 
की सामग्री कितनी भी उच्चकोटि की क्‍यों न हो, उत्पादन प्रक्रिया कितनी श्रेष्ठ भी क्‍यों न हो, 
यह सब कर्मचारियों के अभाव में व्यथं हो जायेंगे । एक विद्वान ने सेविवर्गीय प्रबन्ध की तुलना 
मानव शरीर से की है। जिस प्रकार शरीर के समस्त अंगों का कार्य-निर्देशत का कार्य मस्तिष्क 
करता है और उसके अस्वस्थ हो जाने पर सुहढ़ से सुहृढ़ भ्रंग भी कार्यहीन हो जाते हैं, उसी 
प्रकार एक कुशल मानव प्रबन्ध व्यवसाय के सम्पूर्ण कर्मचारियों से काम लेता है तथा श्रपने 
उद्देश्य की प्राप्ति करता है। पीटर ड्रकर के अनुसार--“व्यावसायिक सद्भुठन में जिन साधनों का 
विस्तार किया जा सकता है, वे केवल मानवीय साधन हैं ।॥ आज के इस युग में मानव का 
भारी महत्त्व है। बड़ी-बड़ी मशीनों यहाँ तक कि स्वचालित मशीनों के चलाने व देखभाल करने 
के लिये भी मानव की ही आवश्यकता होती है। संक्षेप में, कर्मेंचारियों के सहयोग के बिता 
उत्पादन करना व सफलता प्राप्त करना असम्भव है । यह सहयोग कर्मचारी प्रबन्ध द्वारा प्राप्त 
किया जाता है। जो प्रबन्ध इस सहयोग को प्राप्त करने में सफल होता है वही श्रपने व्यवप्ताय एवं 
उद्योग में निश्चयात्मक रूप में सफलता प्राप्त करने में समर्थ होता है। यही कारण है कि सेवि- 
वर्गीय प्रबन्ध का महत्त्व दिनोंदित बढ़ता चला जा रहा है। 

सेविवर्गीय प्रवन्ध के लिए एक अलग विभाग की आवश्यकता 
(ऐच660 600 3 86726 ?एश३50०ाााले ॥08४9876॥) 

श्रमिक आन्दोलनों के विकास तथा अनेक श्रमिक कानूनों के ज्वार ने आज समग्र 
प्रबन्धकीय व्यवस्था को भकभोर दिया है । प्रबन्ध के सामाजिक उत्तरदायित्त्वों की विचारधारा 
के सृजन ने प्रत्येक सद्भठन की प्रबन्ध-व्यवस्था में, सेविवर्गीय समस्याश्रों के शान्तिपू्णं समाधान 
हेतु एक अलग विभाग की स्थापना पर बल दिया है । सेविवर्गीय निर्णायों के लेने में सेविवर्यीय 
नीतियों एवं कार्यक्रमों के निर्धारण में और उनके सफल क्रियान्वयन में सेविवर्गीय प्रबन्धकों के 
सहयोग को प्राप्त करने के लिये प्रबन्ध ज्यंंखला में एक पृथक विभाग की आवश्यकता का अनु- 
भव किया गया है। “यद्यपि सेविवर्गीय प्रबन्ध विभाग कमंचारी सामान्यतः न तो उत्पादन ही 
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करते हैं, और न वस्तुझ्नों का विक्रय ही । किन्तु व कम्पती के विकास और स्थायित्त्व में योगदान 
देते हैं ।”* यही कारण है कि प्रवन्ध व्यवस्था के महत्त्व को देखते हुए सेविवर्ग के प्रबन्ध हेतु 
सेविवर्गीय प्रबन्ध विभाग के अस्तित्त्व को पृथक रूप में स्वीकार किया गया है। पृथक विभाग की 
भ्रावश्यकता को भ्रधोलिखित कारणों द्वारा और भी स्पष्ट रूप में समा जा सकता है :--- 


( १ ) मानव-शक्ति के सदुपयोग के लिए--पसेविवर्मीय प्रबन्ध विभाग किसी संगठन 
की मानव-शक्ति के सर्वोत्तम एवं अधिक्रतम सदुपयोग में सहायता करता है। भूमि, श्रम, पूंजी, 
साहस तथा संगठन उत्पादन के पाँच महत्त्वपूर्ण घटक हैं और श्रम का इन उत्पत्ति साधनों में 
झ्रपता एक विशिष्ट स्थान है | उत्पत्ति का सक्रिय घटक होने के कारण श्रम को उत्पत्ति केन्द्रों 
का आधार स्तम्भ माना गया है। मानव-शक्ति के पदुपयोग के लिए एक पृथक विभाग की प्राव- 
श्यकता को अनुभव किया गया है; जिससे कि सेविवर्गीय प्रतत्ध विभाग सम्रग्न सानव शक्ति 
की आवश्यकता को मालूम करके, उसकी पूर्ति कर सक्रे और कर्मचारियों के वतंमान तथा भावी 
कत्तेंग्यों एवं दायित्त्वों का निर्धारण कर सके । 

( २ ) संगठन के निर्बाघ कार्य संचालन के लिए--प्रेविवर्गीय प्रबन्ध को वेधातनिक 
प्रबन्ध का हृदय (पर6क॥ ० $0860४॥0 (३॥39०7०॥7 माना गया है | इतना ही नहीं, अपितु 
भ्राधुनिक समय में 'सेविवर्गीय प्रबन्ध” प्रबन्ध का पर्याय तथा समानार्थी माना गया है, क्योंकि 
सेविवर्गीय प्रबन्ध 'कमंचारियों से कार्य लेने से” सम्बन्धित है। इसलिए संगठन के निर्बाच कार्ये- 
संचालन हेतु एक सतन्‍्तुष्ट, स्थायी, कुशल, प्रशिक्षित्र एवं सहयोगवूर्ण सेविवर्ग की स्थापना करना 
ग्रावश्यक होता है, जिपसे न केवल उत्पादन लागत में ही कमी हो, बल्कि संगठन के विकास में 
आने वाली सभी समस्याझ्रों का समाधान उचित ढंग से किया जा सके । 

( ३ ) सद्भठन के सन्तुलित एवं व्यवस्थित विकास के लिए--प्राय: देखा गया है कि 
अधिकांश संगठनों का विकास न तो व्यवस्थित और सचन्‍्तुलित छल्ण से हो पाता है और न ही 
उनके विकास में स्थिरता आ पाती है। इसका एकमात्र कारण विक्रम, उत्पादन, इन्जीवियरिग, 
वित्त, अनुसन्धान झादि विभागों का समानुपातिक विक्रास न होना है। सेविवर्गीय प्रबन्ध विभाग 
सद्भठन के सन्तुलित एवं व्यवस्थित विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकता है, क्योंकि यह विभाग 
नियन्त्रण-संयन्त्र (200000 १(००४७एं४ए) की स्थिति में होता है श्रौर इसके श्रन्तर्गत बहुत से 
उपविभाग होते हैं । यह सत्य है कि सद्भठत के विकास को गति विक्रय, वित्त एवं ग्रनुसन्धान 
विभागों से मिलती है, किन्तु औद्योगिक श्रनुभव यह बताता है कि सद्भुठनों के विकास में सेविवर्गं 
(?९४४४०॥॥6! 87070) प्रमुख रूप से बाधक रहा है |! भ्रतएव सेविवर्ग का सहयोग प्राप्त करने 
तथा संगठन के सर्वाज्भीण विक्रास के लिये से विवर्गीय प्रबन्ध विभाग की प्रथक रूप में आवश्यकता 
झ्रनुभव की गई है । 

(४ ) प्रशिक्षित एवं कुशल सेविवर्ग के विकास के लिए--भ्राधुनिकतम मशीनों, 
उश्नत तकनीकी एवं वैज्ञानिक विधियों और नवीन संशोधित उत्पादन प्रणालियों से कर्मचारियों 
को परिचित कराना प्रत्येक संगठन के लिए आवश्यक होता है, ताकि न्यूनतम लागत पर अधिक- 
तम उत्पादन की उपलब्धि सुलम हो सके । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नये पाने वाले कर्म- 
चारियों तथा पुराने कमंचारियों के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था करती पड़ती है, प्रशिक्षण योजनायें 
बनानी पड़ती हैं, प्रशिक्षण व्ययों का अनुमान लगाता पड़ता है । इस महत्त्वपूर्ण कार्य के सम्पादन 


4. सृरश्श्ाश्शी (. 60एथचा भाव एाश्रोण शं. एल । अऑविाव2शारा ता आ#हहगाग्रश, 
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हेतु सेविवर्गीय प्रबन्ध विभाग के श्रन्तगंत एक प्रशिक्षण विभाग की स्थापना जरूरी होती है, ताकि , 
कुशल एवं प्रशिक्षित सेविवर्ग का निर्माण एवं विकास सम्भव हो । 


( ५ ) वेज्ञानिक पदोन्नति, पदावनति, स्थानान्तरण, निष्कासन और भृत्ति प्रशासन 
के लिए--किसी भी व्यावसायिक अथवा झौद्योगिक संगठन के समस्त प्रबन्धकीय दृष्टिकोणों से 
ऐसी नीतियों, कार्यक्रमों एवं योजनाश्रों का निर्धारण और क्रियान्वयन एक बहुत ही न्यायोचित 
भ्रावश्यकता है, जिनके द्वारा योग्य एवं कुशल कर्मचारियों की भर्ती एवं पदोन्नति की जा सके । 
अकुशल कमंचारियों का स्थानान्‍्तरण तथा निष्कासन किया जा सके । कर्मचारियों के लिये सर्व- 
मान्य मजदूरी स्तर निर्धारित किये जा सकें । इन समस्त कार्यों के सम्पादन के लिए सेविवर्गीय' 
प्रबन्ध का पृथक विभाग आवश्यक समभा गया है । 


(६ ) श्रम एवं पूंजी के बीच मधुर सम्बन्धों की स्थापना के लिए---किसी' सी संगठन का 
विकास श्रम और पूजी के बीच विद्यमात शान्तिपूर्ण मधुर पारस्परिक सम्बन्धों पर भ्राश्चित होता 
है। औद्योगिक प्रजातन्त्र की बड़ों को मबबूत करने के लिये श्रौद्योगिक भ्रनुशासन श्रौर नैतिकता 
की आवश्यकता होती है, जो कि सेवानियोजकों एवं सेविवर्ग के सम्बन्धों पर निर्भर करती है। 
इसलिए करमंचारियों के चतुरदिश विकास के लिए एक पृथक सेविवर्गीय प्रबन्ध विभाग की स्थापना 
हर श्रौद्योगिक इकाई में की गई है, जिससे कि पारस्परिक विश्वासाश्रित सम्बन्धों का विकास 
किया जा सके। 

सेविवर्गीय प्रबन्ध के कार्ये 
(#फाएा078 ए एट5०गआाश (४॥8९०॥7श५7) 

सेविवर्गीय प्रबन्ध विभाग का कार्य बहुत कुछ उद्योग की प्रकृति, श्राकार तथा उसके 
संगठन पर निर्भर करता है। उदाहरण के त्रिए, एक छोटे श्राकार के उद्योग में सेविवर्गीय भ्रबन्ध 
के कई कार्य स्वयं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के अ्रधीन होते हैं। सामान्यतः सेविवर्गीय प्रबन्ध 
उन सभी कार्यों को करता है जो कि किद्री व्यावसायिक संगठन के मानव तत्त्व से सम्बन्ध रखते 
हैं । डॉ० विलियम शभ्रार० स्प्रीमल (07. जाता 7२. 59768०) के अ्रनुसार, सेविवर्गीय प्रबन्ध 
विभाग के कार्यो को निम्नलिखित भाजों में विभाजित किया जा सकता है :--- 

( १ ) अ्मिकों की भत्तो--यह स्रेविवर्मीय प्रबन्ध विभाग का सबसे प्रमुख कार्य है । 
इसके श्रन्तग्गंत भिम्त कार्यों का समावेश्व होता है :--() श्रम-पूर्ति के साधनों का विकास करना । 
(7) कृत्य (700) सम्बन्धी आ्रावश्यकताबों एवं मजदूरी की प्रचलित दरों के सम्बन्ध में आवश्यक 
सूचनायें एकत्रित करता । (77) ग्रावेदन-पत्र, लिखित परीक्षा, डॉक्टरी जाँच, साक्षात्कार, सन्दर्भों 
की जाँच, मति-विवरण आदि उपायों द्वारा श्रमिकों को कार्य पर रखना, (४7) भृतपुर्वे, वर्तमान 
एवं भावी करमंचारियों के विषय में छपतबब्ध जानकारी रखना। (५) नये श्रमिकों एवं कमे- 
चारियों को सम्बन्धित कम्पनी की नीति तथा छलके अधिकारियों से परिचित कराना | डॉ० 
स्प्रीगल की राय में इस कार्य के लिये एक पृथक परामर्श विभाग की स्थापना की जा सकती हू । 

( २ ) पदोन्नति, हस्तान्तरण तथा सेवानिवृत्ति--यह सेविवर्गीय प्रबन्ध का द्वितीय 
महत्त्वपूर्ण विभाग है । इस विभाग के अन्दर निम्न कार्यों का समावेश किया जा सकता है :-- 
() पदोन्नति के सिद्धान्त निर्मित करता लथा उसके सम्बन्ध में समस्त रिकार्ड सुरक्षित रखना। 
(7) कमंचारियों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में कम्पनी-की नीति बनाने में सहायता पहुँचाना। 
(9) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में कम्पनी की नीति बनाने में सहायता पहुँचाना । 
(४९) कमंचारियों के नौकरी से पृथक होने के कारणों को दूर करने का प्रयत्न करता । (५) कमे- 
चारियों को नौकरी से हटाये जाने के सम्बन्ध में कम्पनी की नीति बनाने में सहायता पहुंचाना । 
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( ३ ) प्रशिक्षण--कर्मंचा रियों के लिये समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करना भी 
सेविवर्गीय प्रबन्ध विभाग का तृतीय महत्त्वपूर्ण कार्य है। इसमें निम्तलिखित कार्यों का समावेश 
होता है :--0) नये कर्मचारियों के प्रशिक्षण से सम्बन्धित नियम बनाने में कम्पनी को सहायता 
पहुँचाना । (0) प्रशिक्षण सम्बन्धी समस्त कार्यों की देख-माल करना । (४) सुरक्षा एवं कम्पनी 
की नीतियों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्रदात करता । (ए) कर्मचारियों के लिए एक विशेष वाधिक 
रिपोर्ट बनाने में कम्पनी को सहायता पहुंचाना । (४) कर्मचारियों के सुझावों पर उचित कार्ये- 
वाही करने में कम्पती को सहयोग प्रदान करना । 

( ४ ) मजदूरी एवं प्रेरणाएं (३32०5 ४०0 ]7०07076५)--इस के श्रन्तगंत सेवि- 
वर्गीय प्रबन्ध विभाग निम्नलिखित कार्य सम्पन्न करता है :--() मजदूरी सम्बन्धी विभिन्न योज- 
नाओं के सम्बन्ध में कम्पनी को सहयोग प्रदान करना । (४) पैंशन योजनाञों, लाभ-विभाजन 
कार्यक्रमों, पारस्परिक बचत कार्यक्रमों, साख-स छ्लों, बीमा योजवाप्रों, कमंचारियों को कम्पनी 
द्वारा निर्मित वस्तुओं के विक्रम करने तथा सायंकाल स्कूलों में प्रध्यपन प्ादि के बारे में योज- 
नायें बनाने में कम्पती को सहयोग प्रदान करता । (8) कृत्य (39) सम्बन्धी निंदे शन लिखना 
तथा उत्तका सूल्यांकन करना । 

(५ ) सेवा सम्बन्धी क्रि[ए--इपके अन्तर्गत निम्तलिखित कार्यों का समावेश किया 
जा सकता है :---() रेस्टोरेण्ट एवं अन्य मनोरंजत की सुविधाप्रों का निरीक्षण करना। (7) 
श्रमिकों एवं कमंचारियों के निजी मामलों के सम्बन्ध में परामर्श प्रदान करना। (8) प्लाण्ट की 
पत्रिका प्रकाशित करना । (४) कर्मचारियों के नैतिक सतोबल को हड़ करने वाले कायंत्रमों में 
भाग लेता आदि । 

( ६ ) सामृहिक सोदेबाजी एवं कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व--इसके श्रन्तगंत सेवि- 
वर्गीय प्रबन्ध विभाग के तिम्न कार्यों का समावेश किया जा सकता है :---() श्रमिक सच्भच से बात- 
चीत करना तथा उनके प्रतिनिधियों के साथ सहयोग प्रदान करना । (7) कर्मचारियों के क्लब 
(57४) से सहयोग करना । (४) कर्मचारियों की शिक्र यतें दर करने में सहयोग प्रदान करना | 


ए्राएशशाए ३ए४०७70णएबछ 
१. कर्मचारियों की भर्त्ती एवं प्रशिक्षण तथा मजदूरी प्रशासन के सम्बन्ध में क्मंचारी विभाग 


के दायित्त्वों का विवेचन कीजिये । (विक्रम, १६७०) 
२. व्यावसायिक संगठन में कर्मचारी प्रबन्ध के महह्व का सावधानीपूर्वंक परीक्षण कीजिये । 
कर्मचारी प्रबन्ध विभाग के विभिन्न कार्य कौन-कौन से हैं ? (इन्दौर, १६६६) 
३. सेविवर्गीय प्रबन्ध पर एक टिप्पणी लिखिये । (इन्दौर, १६९७०) 


४. कमंचारी प्रबन्ध के क्या-क्या प्रमुख कर्त्तत्य होते हैं? किसी श्रौद्योगिक उपक्रम के लिये 
कमंचारी प्रशासन के एक पृथक्‌ विभाग के ओचित्य पर प्रकाश डालिये । 

(झागरा, १६७१) 

प्र. आधुनिक झ्ौच्ोगिक संस्थाओं में “कर्मचारी प्रबन्ध का अर्थ एवं महत्त्व स्पष्ट रूप में 

समभाइये । साथ ही भ्रौद्योगिक संगठन में “कर्मचारी प्रबन्ध विभाग के स्थान एवं कार्यों 

की भी विवेचना कौजिये । (आगरा, १६७० ) 


१७ 


सेविवर्गीय प्रबन्ध : पदोन्नात, पद अवनयन, स्थानान्तरण, 
नोंकरो की समाप्ति तथा अवकाश-ग्रहण 


(?९5णाएशे िक्षासएशाशां : शण्ाणांजा, 0.000, ॥7थश्रार्ईश', 
परश्गातशश्राणा ण $0ए06 थातपे रशा।शाशा) 


(॥ ) कर्मचारियों की पदोन्नति 


(ए7070 007 ० ए०7९०:) 





पदोन्नति से श्राशय-- 

साधारणत: लोग पदोन्नति से आशय ऐसे परिवतेंन से लगाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप 
भ्राय में वृद्धि हो जाय । किन्तु आय बढ़ना पदोन्नति के लिये श्ननिवायें नहीं है, क्योंकि बिना आय 
में वद्धि हुये भी पदोन्नति सम्भव है । यदि किसी कर्मचारी के केवल वेतन में वृद्धि होती है, पद 
में नहीं तो इसे वेतन वृद्धि कहेंगे, पदोन्नति नहीं। सही भ्रर्थों में पदोन्नति से आशय कमंचारी 
के पद में बेद्धि से है। पदोन्नति के परिणामस्वरूप कर्मचारी की झ्राय, प्रतिष्ठा, पद तथा उत्तर- 
दायित्त्व चारों मे वृद्धि होती है। स्कॉट एवं स्प्रीगल के भ्रनुसार, “पदोन्नति किसी कर्मचारी का 
ऐसे कार्य पर स्थानान्तरण है जो भ्रधिक धन देता है श्रथवा जो कुछ विशिष्ट स्थिति का उपभोग 
कराता है |”! पॉल पिगर्स एवं चाल्से ए० मेयसे (एशा!) एछं808 200 (0७76४ 2. (४७४४) 
के अनुसार, “पदोन्नति से झ्राशय किसी कर्मचारी के पद में वृद्धि,से है, जिस पर कि अधिक उत्तर- 
दायित्त्व, श्रधिक प्रतिष्ठा, भ्रधिक चातुर्य तथा बढ़ी हुई वेतन दर होती है ।” यह परिभाषा 
भ्रधिक उपयुक्त प्रतीत होती है । 
यदोन्नति के कारण-- 

किसी कर्मचारी की पदोन्नति के कई कारण हो सकते हैं। पदोन्नति के सामान्य कारण 
निम्नलिखित हैं :--- 

(१) कमंचारियों सें स्वामिभक्ति की भावना जाग्रत करने हेतु पदोन्नति की व्यवस्था 
करना--इससे कर्मचारियों में अनुशासन बना रहता है, क्‍योंकि वे जानते हैं कि यदि मालिक 
हमसे नाराज हो गया तो हमारी आगे की प्रगति रुक जायगी। (२) कमंचारियों में स्थायित्त्व 
की भावना फो बनाये रखना--यदि आप चाहते हैं कि आपके यहाँ के योग्य कर्मचारी श्रापके यहाँ 
से अनुभव प्राप्त करने के पश्चात्‌ किसी दूसरी जगह पर न जायें, तो उनकी निरन्तर पदोन्नति 
करते रहना चाहिये । (३) नियोक्ता एवं कर्मचारियों के बीच मधुर सम्बन्ध बताने के लिये--यदि 
शझाप चाहते हैं कि आपके यहाँ नियोक्ता एवं कर्मचारियों के बीच मधुर सम्बन्ध निरन्तर बना रहे 


4 +6 एछाणागाीणा 8 ॥6 दद्षाईई०ए णएध्रा। शाफरा0०0768 400 9 ]00 एव 98५8 प्रणा6 
70767 0०7 धीहध ९0098 5076 ार्श0760 ४8(73."---5606 & &ए7८०ए०. 
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तो आपको अपने यहाँ के कर्मेचारियों की पदोन्नति करते रहना चाहिये। (४) पुरस्कारस्वरूप 
पदोन्नति--कभी-कभी पुरस्कारस्वरूप भी पदोन्नति होती है, जैसे--अधिक कुशलता दिखाने के 
प्रतिफल में, अधिकतम उपस्थिति के प्रतिफल में, दुर्घटनाश्रों से बचाने के प्रतिफल में, अ्रनुतन्धान 
कार्य के प्रतिफल में की जाने वाली पदोन्नतियाँ। इस प्रकार से की गईं पदोन्नतियों का दूसरे कर्म- 
चारियों पर बहुत श्रच्छा प्रभाव पड़ता है। (५) प्रशिद्षाण की शोर प्राफषित करने के लिये--- 
पदीन्नति के लालच से कर्मचारी श्रशिक्षण प्राप्त करने में स्वतः श्रभिरुचि रखने लगते हैं। इससे 
उद्योग एवं कर्मचारी दोनों का ही भविष्य उज्ज्वल होता है । (६) श्रम समस्याप्रों के समाधान 
के लिये--पदोन्नति से कमंचारी सन्तोष का ग्रनुभव करता है। अतएवं श्रम-समस्याप्रों के समा- 
धान के लिये भी पदोन्नति की व्यवस्था की जाती है । प्राय: देखा गया है कि असन्‍्तुष्ट कमेंचारी 
ही (जिनकी पदोन्नति को रोक लिया गया है) श्रम-नेता बनकर मालिकों के समक्ष तरह-तरह की 
कठिनाइयाँ उत्पन्न करने में व्यस्त रहते हैं । 
पदोन्नति के प्रकार--- 

पदोन्नति दो प्रकार की होती हैं :---[१) समतल पदोन्नति (स्ठांरणा्व 27070- 
70०0)--यदि एक हीं काये-वर्गीकरण के भन्तगंत पदोन्नति की जाय, तो यह समतल पदोन्नति 
कहलायेगी, क्योंकि इसमें मौलिक वर्गीकरण ज्यों का त्यों हो रहता है (अर्थात्‌ अपरिवर्तित रहता 
है) । उदाहरण के लिये, एक सहायक निरीक्षक को निरीक्षक बनाना, एक लोग्रनर डिवीजन क्लके 
को भ्रपर डिवीजन क्लक बनाना (२) लम्बबत पदोन्नति (५७४०४ ?7070०४0॥)--जब पदो- 
न्नति वर्गीकरण की सीमाश्रों के बाहर होती है (भर्थात्‌ वर्गीकरण में मौलिक परिवतंन होता है) 
तो वह लम्बवत्‌ पदोन्नति कहलाती है, जैसे--अपर डिवीजन क्लक को ध्ुपरिल्टेन्डेन्ट बना देना, 
कॉलेज के किसी विभागीय अध्यक्ष को प्रिन्सीपल बना देना । इस प्रकार की पदोन्नति में उत्तर- 
दायित्त्व, प्रतिष्ठा, पद, वेतन-दर श्रादि सभी में वृद्धि होती है । 
पदोन्नति के सिद्धान्त (?ंआलंफा०४ ण॑ एणाणीणा)--- 

संस्था के कर्मचारियों की पदोन्नति करते समय पदोन्नति के निम्नलिखित सिद्धान्तों को 
विशेषरूप से ध्यान में रखा जाना चाहिये :--(१) कर्मचारियों की पदोन्नति के लिये “वरिष्ठता' 
(8070707) तथा योग्यता (00779००॥08) दोनों की ही श्लोर ध्यान दिया जाना चाहिये । 
किन्तु यदि ऐसे दो कमंचारी हैं जो योग्यता की दृष्टि से समान स्तर पर आते हैं, तो वरिष्ठता की 
हृष्टि से पदोन्नति होनी चाहिये, श्र्थात्‌ इन दोनों में से जो भी वरिष्ठ (867००) हो उसे ही' 
पदोन्नति का अवसर मिलना चाहिये ।? (२) प्रबन्धकों द्वारा पहले से ही इस बात की घोषणा कर 
दी जानी चाहिये कि समस्त पदोन्नतियाँ, जहाँ तक सम्भव होंगी, संस्था के वर्तमान कर्मचारियों 
में से ही की जायेंगी । इस घोषणा का ईमानदारी से पालन होना चाहिये । (३) प्रबन्धकों एवं 
कर्मचारियों के बीच पहले से ही इस सम्बन्ध में समझोता हो जाना चाहिये कि पदोन्नति के 
लिये वरिष्ठता एवं योग्यता दोनों को ही ध्यात में रखा जायगा। दो समान योग्यतायें रखने वाले 
व्यक्तियों के बीच वरिष्ठता के आधार पर निर्णय होगा । (४) पदोन्नति करते समय पक्षपरातपूर्ण 
रवेये को त्याग देना चाहिये । (५) पदोन्नति की रेखा पहले से ही स्थापित हो जानी चाहिये । 
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इसके लिये कर्मचारियों के बीच पहले से ही ऐसे चार्टों (20७75) का पर्याप्त प्रचार हो जाना 
चाहिये कि प्रमुख उच्च पद की प्राप्ति के लिये उत्तमें कितनी क्षमता, श्रतुमव, शिक्षा आदि का 
होना भ्रावश्यक है । (६) पदोन्नति के लिये सबसे' पहले सिफारिश निकटवर्ती सुपरवाइजर द्वारा 
की जानी चाहिये तथा श्रन्तिम निर्णय उच्चवर्गीय प्रबन्ध द्वारा लिया जाना चाहिये । (७) किसी' 
विशिष्ट पदोन्नति के विरुद्ध, पदोन्नति नीति की सीमाओं के अन्दर, किसी अन्य कर्मचारी श्रथवा 
श्रम सद्छु को भ्पनता दावा (0&॥) प्रस्तुत करने का अधिकार होना चाहिये । (८) पदोन्नति की 
सुविधा के लिये पदों को क्रबद्ध कर लेना चाहिये । इस सम्बन्ध में फ्रैंक गिलबर्थ (7207 (ञ- 
७०८८४) ने 'त्रिपदीय योजना (7.68 ?०४४07 ए[80) का निर्माण किया है। ये पद निम्न- 
लिखित हैं :---(अश्र) सबसे निम्ततम पद, जो कमंचारी को संस्था में पहले प्राप्त था; (ब) वह 
पद जो कमंचारी संस्था में श्रब ग्रहण किये हुये है; तथा (स) सर्वोच्च पद जो कर्मचारी भविष्य 
में प्राप्त कर सकेगा । इसका प्रदर्शन चार्ट द्वारा होना चाहिये। (६) शुरू में पदोन्नति भ्रस्थायी 
काल (॥७ए०धए ९७४००) के लिये ही होनी चाहिये । यदि उस अ्रवधि में कर्मचारी का काये 
सनन्‍्तोषजनक रहता है तो उसे उक्त पद पर स्थायी कर देता चाहिये, श्रन्यथा उसे अपने पूर्व पद 
पर पुन: भेज देता चाहिये। (१०) पदोन्नति योजनाओं और प्रशिक्षण योजनाओं दोनों में सम- 
न्वय का होना परम भ्रावश्यक होना चाहिये, अर्थात्‌ पदोन्नति के लिये कुछ न कुछ प्रशिक्षण प्राप्त 
करना श्रनिवायं कर देना चाहिये । (११) रिक्त स्थान की सूचता पहले से ही दे देनी ।चाहिये, 
ताकि हित रखने वाले कर्मचारी निर्धारित श्रवधि के अन्दर श्रपना प्रार्थना-पत्र दे सकें। (१२ ) 
पदोन्नति करते समय कर्मचारियों का पूर्व का विवरण सामने होता चाहिये, क्योंकि इससे तथ्यों 
की पूर्ण जानकारी होती है तथा निर्णय भी भ्रधिक ठोस होता है । 
(ए ) पद-अ्रवनयन भ्रथवा पद-प्रवनति 
(9०7००णा07) 

पद-अवनयन से श्राशय-- 

किसी कमंचारी के पद-भ्रवनयन से आशय उसके वर्तमान पद से नीचे कर देने से है । 
डेल योडर के प्नुसार, “पद-अवनयन से झराशय एक ऐसा पद देने से है जिसमें उत्तरदायित्त्व कम 
हो जाते हैं''*““'पदोच्नति, एक भ्रथ॑ में, पद में वृद्धि है श्रौर पद-अवनयन पद में गिरावट है?! 
पद-प्रवनयन में कमंचारी का वेतन, पद, प्रतिष्ठा एवं उत्तरदायित्व कम हो जाता है। इस प्रकार 
पद-अभ्रवनयन पदोन्नति का ठीक उल्टा है । 
पद-भ्रवनयन के कारण--- 

किसी कर्मचारी के पद-अवनयन के अनेक कारण हो सकते हैं। सामान्य कारण निम्न- 
लिखित हैं :--(१) यदि किसी कर्मचारी की पदोन्नति भ्रनुचित रूप में कर दी गई हो । (२) 
यदि कर्मचारी अपने वर्तमान पद पर श्रपने कार्य को सन्तोषजनक ढड्भ से नहीं कर रहा हो । 
(३) यदि वे क्रियायें जिन पर कि कमंचारी कार्य कर रहा है, मन्द पड़ गई हों श्रथवा समाप्त हो 
गई हों । (४) यदि किसी कर्मचारी ने कार्य के सम्बन्ध में कोई श्रावश्यक योग्यता खो दी ही, 
जसे--मभानसिक हृष्टि से भ्रयोग्य हो जाना । 
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पद-अवनयतन से सम्बन्धित नीति-- 

पदोन्नति करना जितना सरल होता है, पद-अवनयन करना उतना ही कठिन होता 
है। भ्रतएव किसी भी कमंचारी का पद-अवनयन करते समय उसके विभिन्न पहलुओं पर पूर्ण 
रूप में विचार कर लेना चाहिये । अतएवं इस सम्बन्ध में जल्दबाजी से बिल्कुल भी काम नहीं 
लिया जाना चाहिये, क्योंकि इसके बड़े ही ग्रम्भीर परिणाम निकलते हैं। पद-प्रवनयन के सम्बन्ध 
में प्रबन्धकों की नीति बहुत ही स्पष्ट होनी घाहिये । प्रत्येक कमंचारी को इस नीति के सम्बन्ध 
में पूर्ण जानकारी होनी चाहिये, ताकि बाद में कोई अप्रिय घटना घटने न पाये । 

( गा ) स्थानान्तरण शअ्रथवा हस्तान्तरण 
(78756) 

स्थानानतरण से श्राशय--- 

जब किसी कमंचारी को एक काय॑ से हटाकर दूसरे कार्य पर लगा दिया जाता है तो 
वह स्थानान्तरण कहलाता है। स्थानान्तरण में कमंचारी के पद, वेतन, प्रतिष्ठा व उत्तरदायित्त्व 
में कोई भन्तर नहीं प्राता है, श्रर्थात्‌ वह ज्यों का त्यों रहता है। डेल योडर के भ्रनुसार--- 
“स्थानान्तरण से अभिप्राय किसी कर्मचारी के उत्तरदायित्त्व में परिवर्तन श्रथवा क्षतिपृति के 
विशेष सन्दर्भ के बिना ही, एक कार्य से दूसरे कार्य पर भेजना है ।१ 


स्थानान्तरण के कारण-- 

स्थानान्तरण के निम्न कारण हो सकते हैं :--(।) किसी विशिष्ट विभाग में कमें- 
चारियों की कमी हो जाना । (7) व्यापार का विस्तार अथवा संकुचन हो जाना । (॥४) किसी 
विशिष्ट विभाग में विशिष्ट योग्यता वाले कमेंचारी की कमी होना । ((५) प्रारम्भ में किसी कर्म- 
चारी की नियुक्ति गलत विभाग में होना तथा बाद में उसे सुधारा जाना। (५) किसी कर्मचारी 
का अपने साथियों से झगड़ा हो जाना । (शा) कभी-कभी कर्मचारी का स्वास्थ्य खराब हो जाने 
के कारण भी स्थानान्तरण हो जाना । (हां) प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु भी स्थातान्तरण हो 
जाता है। (शा) कर्मचारी की रुचि एवं क्षमताओं में परिवर्तन होने पर भी स्थानान्तरण हो 
जाता है। (5) कर्मचारी की कुशलता में वृद्धि करने के लिये भी स्थानान्तरण हो जाता है। 
(5) कभी-कभी किसी कर्मचारी का उसकी स्वयं की माँग पर भी स्थातान्तरण हो जाता है। 
(जा) कभी-कभी संस्था की यह सामान्य नीति भी होती है कि व्यक्ति को एक स्थान पर किसी 
निश्चित भवधि से अधिक समय तक कायें नहीं करने दिया जाना चाहिये, जैसे--सरकारी कर्म- 
चारी सामान्यतः किसी एक स्थान पर मुश्किल से ३-५ वर्ष तक कायें करने पाते हैं कि उनका 
स्थानान्तरण किसी भनन्‍य स्थान पर हो जाता है । 


स्थानान्तरण के सिद्धान्त-- 

स्थानान्तरण के सम्बन्ध में प्रबन्धकों की नीति पृर्णरूप से स्पष्ट होनी चाहिये। इस 
सम्बन्ध में प्रबन्धकों को निम्नलिखित प्रिद्धान्तों का पालन करना चाहिये :--- 

(१) स्थानान्तरण सम्बन्धी गीति पूर्णन्न: स्पष्ट होनी चाहिये। इस नीति की पहले 
से ही घोषणा हो बानी चाहिये। (२) स्थानान्च्नरण सम्बन्धी नीति सभी विभागों पर सामान्य 
रूप से लागू होनी चाहिये। (३) कमत्रारियों को इस्र वात का पता होता चाहिये कि किन परि- 
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स्थितियों में स्थानानतरण होते हैं। (४) स्थानान्तरण की सिफारिश करने व उसे स्वीकार करने 
का उत्तरदायित्व किसका है, यह भी पहले से' निश्चित होना चाहिये । (५) कार्यो (700७) जिनमें 
स्थानान्तरण किया जायगा, पहले से निश्चित होने चाहिये। (६) क्षेत्र श्रथवा इकाई जिनमें 
स्थानान्तरण किया जा सकता है, निश्चित एवं पारिभाषित होने चाहिये, जैसे अ्रन्तर विभागीय 
स्थानान्तरण । (७) स्थानान्तरण की आधार सीमा (जैसे--वरिष्ठता अथवा कुशलता) भी पहले 
से' निश्चित होनी चाहिये । (८) जिस व्यक्ति का स्थांनानतरण हुश्रा है, उसको किस दर से वेतन 
मिलेगा, यह भी पहले से ही निश्चित होना चाहिये । 

स्थानान्तरण के प्रकार (777०४ ० 'क्ार्ईश')--- 

( १ ) उत्पादन स्थानान्तरण (00प००॥ '7०॥४2:$)--जब किसी कमंचारी 
का स्थानानतरण उत्पादन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये एक काय से दूसरे कार्य पर 
होता है, तो वह उत्पादन स्थानान्तरण कहलाता है । यदि किसी कार्य पर कर्मचारियों की संख्या 
ग्रावश्यकता से भ्रधिक हो तथा दूसरे काय पर कर्मचारियों की कमी हो, तो जिस काये पर कर्म- 
चारी अधिक होते हैं उनका स्थानानतरण कभी वाले कार्यों पर कर देते हैं। इससे कर्मचारियों 
की नोकरी में स्थायित्व बना रहता है | इसके श्रभाव में, जहाँ कर्मचारियों की संख्या प्रावश्यकता 
से भ्रधिक होती है वहाँ पर उनको छाँटनी का सामना करना पड़ सकता है तथा कमी वाले क्षेत्रों 
में नये कर्मचारियों को काम पर रखकर अ्रनावश्यक रूप में जोखिम उठानी पड़ती है । 

( २ ) प्रतिस्थापन स्थानान्तरण (२००!३०८॥शा ''7क्चार्शघ०5)--प्रतिस्थापन स्थाना- 
न्तरण भी उत्पादन स्थानान्तरणों की भाँति ही हैं। इस प्रकार के स्थानान्‍्तरण की विशेषता यह 
है कि इसमें एक वरिष्ठ कमेंचारी का स्थानान्तरण उसी पद पर किसी दूसरे विभाग में, जहाँ 
पर उसके मुकाबले में कोई छूनियर कर्मचारी कार्य कर रहा था, किया जाता है। प्रतिस्थापन 
स्थानान्तरों का मुख्य ध्येय वरिष्ठ कर्मचारियों की सेवाशों को कायम रखना है। 


( ३ ) बहुसुखी दाता स्थानान्तरण (ध०४७7॥( 'फ॥४७/5)--इस प्रकार के 
स्थातान्तरणों का मुख्य ध्येय प्रबन्धकों को बहुमुखी दक्षता प्राप्त कमेंचारियों की उपलब्धि करना 
है। भ्रतएव यदि कोई कर्मचारी बहुमुखी दक्षता प्राप्त करने के लिये स्थानान्तरण की माँग करता 
है, तो प्रबन्धक सहर्ष उसे स्वीकार कर लेते हैं । 


(४ ) पाली स्थानान्तरण (807 77७॥४०७)--जब किसी उद्योग में एक से श्रधिक 
पालियों में काये होता हो, तो कमंचारी का एक पाली से दूसरी पाली में समान पद एवं कार्य 
पर स्थानान्तरण कर दिया जाता है। इसे 'पाली स्थानान्तरण' कहते हैं । 

( ५ ) उपचार स्थानान्तरण--इस प्रकार का स्थानानतरण कई कारणों से हो सकता 
है, जैसे--प्रारस्भिक नियुक्ति का ही गलत ढल्ग से होता, कर्मेचारी का भ्रपने सुपरवाइजर श्रथ वा 
साथियों से झगड़ा हो जाना, अस्वस्थता के आ्राधार पर स्थानान्‍तरण की माँग करना, एक ही 
स्थान एवं कार्य पर निरन्तर करते-करते ऊब-सा जाना श्रादि। 

(9 ) नौकरी की समाप्ति 
(शशं।&00 ० $07९०6७) 
नोकरो की समाप्ति से श्राशय--- 

किसी कर्मचारी की नौकरी की समाप्ति से क्‍्राशय उसे उसकी सेवाझों से मुक्त कर 
देने से है। जब किसी कर्मचारी को उसकी नौकरी से पृथक कर दिया जाता है, जिसके परिणाम- 
स्वरूप उसकी सेवायें समाप्त हो जाती हैं तो वह नौकरी की समाप्ति कहलाती है । 


[ २६६ 
नोकरों की समाप्ति के कारण-- 


किप्ती कर्मचारी की नौकरी की समाप्ति के कई कारण हो सकते हैं। उनमें से अ्रमुख 
कारण निम्नलिखित हैं :---(१) कर्मचारी का काये असन्तोपजतक होने पर; (२) उत्पादन की 
कमी होने की दशा में कर्मचारियों की छोटनी होने पर; (३) कर्मचारी का व्यवहार आपत्तिजनक 
होने पर; (४) उस कार्य के समाप्त होने पर जिस पर कि कमेचारी कार्य कर रहा है; तथा (५) 
कर्मचारी का नैतिक पतन होने पर आदि । 
नोकरी की समाप्ति से सस्बन्धित नोति-- 

किसी कर्म चारी क्री नौकरी की समाप्ति होना, संस्था व कर्मचारी दोनों की दृष्टि से 
बहुत ही दुष्कर कार्य है । श्रतएव नौकरी की समाप्ति क्रे सम्बन्ध में प्रवन्धकों की नीति बहुत ही 
स्पष्ट होनी चाहिये, क्योंकि तनिक सी असावधानी से काम लेने पर प्रवन्धकों को मारी कठिनाइयों 
(जैसे--मुकहमेबाजी, हड़ ताल आदि) का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी कर्मचारी 
को उसकी सेवाओं से मुक्त करने से पूर्व “कारण बताझो नोटिस! (8॥0ण (08756 ९०४०४) 
झ्रवश्य दिया जाना चाहिये, ताकि वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर सके। नौकरी की समाप्ति के 
सम्बन्ध में बहुत ही निष्पक्षता से काम लिया जाना चाहिये। नौकरी से हटाये जाने वाले कर्म - 
चारी के मन में यह भावना जाग्रत नहीं होने देवा चाहिये कि ऐसा करते समय उसके साथ 
प्रन्याय किया गया । यदि कमंचारियों की छोंटनी की जा रही है तो जितकी नियुक्तियाँ बाद में 
हुई हैं, उन्हें पहले हटाया जाय । इसके भ्रतिरिक्त नौकरी से हटाने में मालवीय पहलू पर भी 
भ्रच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिये, जैसे--अ्रविवाहित कर्मचारी को विवाहित कमंचारी से 
पहले हटाना । 


( ५९) अश्रवकाश ग्रहण 
(२८४08४7767[) 


जब कोई करंचारी किसी व्यावप्तायिक इकाई में निरन्तर काम करते-करते एक 
निश्चित भ्रायु पर पहुँच जाता है (जेसे सरकारी नौकरी में ५५ वर्ष की आयु होने पर), तो उसे 
बाद में नौकरी से मुक्त कर दिया जाता है, इसे अबकाश ग्रहण करना कहते हैं। अ्रवकाश ग्रहण 
का उद्देश्य व्यक्ति को वृद्धावस्था में श्राराम देना है। किसी भी कर्मचारी के जीवन में अवकाश- 
ग्रहण करना एक महत्त्वपूर्ण घटना है। भ्रवकाश-ग्रहण के समय सेविवर्गीय प्रबन्ध क (छोटे व्यवसाय 
की दशा में स्वयं मालिकों) को सम्बन्धित कर्मचारी से साक्षात्कार अवश्य करना चाहिये तथा हर 
सम्भव तरीके से उसकी सहायता करने का प्रयत्न करना चाहिये । यही नहीं, जाने वाले कमे- 
चारी को भी बतला देना चाहिये कि उसके श्रवकाश ग्रहण से व्यावहारिक इकाई को क्षति पहुं- 
चेगी । प्राय: सभी व्यावहारिक इकाइयों में अवकाश प्राप्त करने वाले कमंचारियों के लामार्थ 
प्रॉवीडेण्ट फण्ड, पेंशन आदि की व्यवस्थायें रहती हैं । इन योजनाञ्रों का उद्देश्य जाने वाले कमे- 
चारी के हाथों में इतना धन सौंप देना है कि वह अपना शेष जीवन आराम से व्यतीत कर सके । 
इससे कमंचारियों का नैतिक बल ऊँचा उठता है तथा सम्बन्धित व्यावसायिक इकाई को ख्याति 


में वृद्धि होती है। 


राषाएएरधार (0ए४७७»७70ब5 : 
१. बड़े पैमाने की इकाइयों को श्रपने कमंचारियों की पदोन्नति तथा अवकाश ग्रहण के 
सम्बन्ध में किन सिद्धान्तों को भपनाना चाहिये । (इन्दोर, १६७०) 


२७० ] 


२. पदोन्नति एवं स्थानान्तर' में में भ्रन्‍्तर बतलाइए। व्यापारिक संस्थान में पदोश्न ति के « 
निर्णायक सिद्धान्तों की विवेचना कीजिये। (विक्रम, १६९६२, जीवाओ, १६६८) 

३. कम्मंचारियों की भर्ती व पदोन्नति के सम्बन्ध में किन सिद्धान्तों को ध्यान में रखना 
चाहिये तथा भारत में इसके सम्बन्ध में क्या दोष हैं ? (विक्रम, १६६६) 

४. पदोन्नति की परिभाषा दीजिये। समतल पदोन्नति तथा लम्बवतः पदोन्नति दोनों में अ्रन्तर 
बताइये तथा पदोन्ना त के सिद्धान्तों की विवेचना कीजिये । 


अल ७2एप( + मारकर सेडिकलााइराहडल 2उका्तारतमरप 
(५ 


सेविवर्गीय प्रबन्ध : श्रमिकों का चुनाव, प्रशिक्षण, 
ओद्योगिक सम्बन्ध, प्रबन्ध में भाग 


(?श5०णाशे फैश्राइ्रइशआशा : 5शव०्लाीणा ० ज़०ल:शष, परतक्चापंआए2, 
गाक्राधांतं पिशेक्षाणाड, एकालंडशांण मे ैशावश्शा्शा) 








प्रारस्भिक-- 

श्रम की गरिमा भश्रपार है। यह उत्पत्ति का एक श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण सक्रिय साधन है । 
इसकी सन्तुष्टि में ही श्रौद्योगिक प्रगति निर्मर करती है। वैसे तो श्रम का महत्त्व श्रादिकाल से 
ही रहा है; परन्तु सभ्यता के विकास के साथ-साथ इसका महत्त्व भी बढ़ता गया है। आधुनिक 
युग में तो इसका महत्त्व और भी बढ़ गया है । इसका मुख्य कारण मनुष्य की निरन्तर बढ़ती 
हुई भ्रावश्यकताओं को सन्तुष्ट करने हेतु विषम तथा बड़े पैमाने का उत्तादन है| आज के उत्पा- 
दन में अधिक मात्रा में कुशल एवं अनुभवी श्रम की प्रावश्यकता है। गलाकाट प्रतियोगिता में 
केवल कुशल एवं अ्रनुभवी श्रम ही सहारा दे सकता है। प्राकृतिक सम्पत्ति की प्रचुरता से सम्पन्न 
भारत जैसा विशाल देश भी पर्याप्त एवं कुशल श्रम के श्रभाव में मनोवांछित प्रगति नहीं कर 
सका है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत श्रध्याय में भारतीय श्रम-शक्ति के कुछ महत्त्व- 
पूर्ण पहलुओं पर विचार किया गया है। 

(१ ) श्रमिकों का चुनाव 
(8866ण०ा0%5 ० ए४०-८०७४) 

अमिकों के चुनाव की आवश्यकता--- 

श्रम को किसी उद्योग में जुटाने के लिये सबसे पहला कदम श्रमिकों का चुनाव करना 
है। अतएवं श्रमिकों का चुताव करता एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समस्या है। इस समस्या को सुल- 
भाने के लिये झावश्यक है कि श्रमिकों का चुनाव बहुत सोच-समझकर वैज्ञानिक ढद्भ से किया 
जाय; इसमें किसी प्रकार की जल्दबाजी, पक्षपात, जात-पाँत, रंगनरूप तथा देश-घर्म के भेद-माव 
के लिये कोई स्थान नहीं हैं । यदि कोई नियोक्ता इस प्रकार के पचड़ों में जाने या अनजाने में 
पड़ता है तो वह न केवल अपना द्रोही है वरदव््‌ उस उद्योग तथा सम्पूर्ण देश का द्रोही है। एक 
चतुर एवं सफल नियोक्ता का परम कत्तेंव्य है कि वह जिन श्रमिक्रों की भरती कर रहा है उनके 
प्राकृतिक स्वभाव, चाल-चलन, सामान्य बुद्धिमत्ता, विशेष. अभिरुचि, उनके द्वारा 'किये गये का्ये 
उनका अनुभव तथा उनकी मानसिक प्रवृत्ति की ठीक से जाँच करे ओर उनको इन्हीं विशेषताओं 
के भ्रनुसार उनके योग्य कार्य में जुटाये । यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह अपना, अपने उद्योग 
तथा राष्ट्रीय श्राय का तो नुकसान करता ही है साथ में प्रपने राष्ट्र के मानव-शक्ति के साधन को 
भी नष्ट करता है। 
असम-शक्ति की पूति के स्रोत (5007०७ ० ॥.80007 570099)-- 

श्रम-शक्ति की पूर्ति के प्रमुख स्रोत अग्रलिखित हैं । 


२७१ 
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(१) सद्भठत में से ही कर्मचारी, जिनके लिये रिक्त-स्थान पदोन्नति (?70700०॥) 
है--निम्नतर स्तर को छोड़कर रिक्त स्थान संगठन में से ही पदोन्नति द्वारा भरा जा सकता है। 
यह रीति नैतिकता को उत्साहित करती है भ्रौर वेतन सूची में वृद्धि को रोकती है, क्योंकि निम्त 
स्तर पर कार्य करने के लिये आवश्यक व्यक्तियों से श्रधिक रखे जाते हैं। इससे पदोचन्नतियों की 
एक श्रृंखला चलती है। यदि एक निश्चित रिक्त-स्थान हो जाने पर उसे कम्पनी के भीतर से' 
ही किसी व्यक्ति द्वारा भरा जाता है तो बदले में उसका स्थान रिक्त हो जाता है। इस प्रकार 
क्रमशः यह शंखला बढ़ती जाती है। बहुधा एक रिक्त-स्थान द्वारा सम्भवतः ५-६ पदोन्नतियाँ की 
जाती हैं । 

( २ ) पूर्व के कमंचारी (70706 थिएए07०९४)--पूर्व. के कर्मचारियों से अभिप्राय 
ऐसे कर्ंचारियों से है जो कि या तो निकाल दिये गये थे श्रथवा स्वयं छोड़कर चले गये थे, किन्तु 
अब वापस भाने के लिये उत्सुक हैं। यदि ऐसे कमंचारियों के पिछले भ्रभिलिख (24४६ २०००7७5) 
भ्रच्छे हैं तो नये कर्मचारियों की अपेक्षा इन्हें काम पर लेता वांछतीय रहता है। इसका कारण 
यह है कि इनके प्रशिक्षण आदि पर कुछ भी व्यय करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके 
अतिरिक्त ये जाने-पहिचाने होने के कारण इन पर नये कमंचारियों की शअ्रपेक्षा अधिक भरोसा 
किया जा सकता है। 

( ३ ) वर्तमान कर्मचारियों के मित्र एवं रिश्तेदार--वतमान कर्मचारियों के मित्रों 
एवं रिश्तेदारों के द्वारा भी श्रम-शक्ति की पूति की जा सकती है। कुछ कम्पनियाँ अपने यहाँ अपने 
कर्मचारियों के पुत्रों, मित्रों एवं रिश्तेदारों की नियुक्तियों को प्रोत्साहित करती हैं। इस सम्बन्ध 
में कर्मचारियों को इस प्रकार की सिफारिशें करते समय बहुत सावधानी से कार्य लेना चाहिये । 
उन्हें केवल ऐसे व्यक्तियों की ही सिफारिश करनी चाहिये जो कि योग्य हों तथा जिनका मनोबल 
ऊँचा हो । यदि कर्मचारियों का आदर्श ऊंचा है तो यह बिल्कुल सम्भव है कि वे व्यक्ति जिनको 
वें कम्पनी में रखे जाने की सिफारिश करते हैं, भी उच्च श्रादर्श वाले होंगे । 

( ४ ) कम्पनी के निजी कार्यालय पर प्रार्थो---कम्पनी के निजी कार्यालय पर प्रारथियों 
से आवेदन-पत्र लेकर भी श्रम-शक्ति की पूर्ति की जा सकती है। इसके लिये कम्पती का सेवि- 
वर्गीय विभाग प्राथियों से भ्रावेदन-पत्र लेकर उन्हें निश्चित तिथि को साक्षात्कार के लिये अपने 
यहाँ बुला लेता है। किन्तु यह पद्धति उच्च-स्तर के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये उपयुक्त नहीं 
कही जा सकती है । 


(५ ) विद्यालय, महाविद्यालय तथा तकनीकी संस्थायें--विद्यालयों, महाविद्यालयों, 
तथा तकनीकी संस्थाओ्रों से भी सम्पकं स्थापित करके रिक्त स्थानों की पूर्ति की जा सकती है। 
अमरीका में एक कम्पनी के लिए यह सामान्य नीति है कि वह विभिन्न महाविद्यालयों तथा 
तकनीकी संस्थाओ्रों में अपता एक योग्य अधिशासी (#5००॥7४०) भेजे तथा वहाँ से होनहार नव- 
युवकों की आवश्यकतानुसार भरती करे । 


( ६ ) रोजगार कार्पालय--रोजगार कार्यालय भी श्रम-शक्ति की पूर्ति का एक महृत्त्व- 
पूर्ण साधन है । जो लोग काय की तलाश में रहते हैं वे अपना नाम रोजगार कार्यालयों पर 
रजिस्टर करा लेते हैं। कम्पनी इन रोजगार कार्यालयों से सम्पक स्थापित करके अपने यहाँ के 
रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकती है। 


( ७ ) ग्रस्य कम्पनियों से परस्पर सम्पर्क द्वारा--दो या दो से झ्रधिक कम्पनियाँ, जो 
उसी प्रकार के श्रमिकों की नियुक्त करती हैं विशेष दशाओ्रों में परस्पर सम्पके द्वारा एक दूसरे के 
यहाँ के कमंचारियों को, जो कि पदोन्नति चाहते है, किन्तु उनके लिये कोई रास्ता नहीं है, अपने 
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यहाँ नियुक्त करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकती है| इसके लिये यह गझ्रावश्यक है कि दोनों 
कम्पनियों के सेविवर्गीय प्रबन्ध विभाग श्रापस में सहयोग प्रदान करें ! 

( ८ ) विज्ञापन हारा--विज्ञापन भी श्रम-शक्ति की पूति का एक महत्त्वपूर्ण साधन 
है। किन्तु इसका उपयोग प्राय: विशिष्ट योग्यता वाले कमंचारियों की नरती के लिये ही किया 
जाता है । 

( ९ ) अ्रम-संघों हारा--उन दशाझ्रों में जहाँ किसी वाशिज्य या व्यापार में श्रम- 
शक्ति पर सच्धु का एकाधिकार होता है, कर्मचारियों की मुख्य पूति संघ अभिकर्तता द्वारा अश्रथवा 
सच्ठू नियुक्ति कार्यालय द्वारा की जा सकती है। कुछ नियोक्तागण श्रम-शक्ति के पूर्ति के इस न्नोत 
के प्रति इस प्राधार पर आपत्ति उठाते हैं कि श्रम-सद्धों में प्रायः यह धारणा उत्पन्न हो जाती है 
कि जिस प्रावेदक को वे भेजें उसे अवश्य ही ले लिया जाना चाहिये। हमारी राय में उनकी 
यह धारणा मिथ्यापूर्ण है 


(१०) व्यावसायिक एवं वाणिज्य समितियों द्वरा--यह मी श्रम-झक्त की पूर्ति का 
महत्त्वपूर्ण साधन है । भरधिशासी, पर्यवेक्षकीय अथवा तकनीकी वर्गों के व्यक्तियों की पूर्ति के लिये 
यह बहुत ही उत्तम साधन है । व्यावसायिक एवं वाणिज्य समितियाँ ऐसे व्यक्तियों की एक क्रम- 
बार सूची झपने यहाँ रखती हैं। इनसे सम्पर्क स्थाप्रित करके रिक्त स्‍थान की पति की जा 
सकती है । 
कर्मचारियों के चुनाव की पद्धति (5५९८/७॥ ० ?70०८४९ए०)--- 

किसी झौद्योगिक या व्यावसायिक इकाई में कर्मचारियों का चुनाव कार्य वहाँ के 
सेविवर्गीय प्रबन्ध विभाग द्वारा सम्पन्न किया जाता है चुनाव पद्धति के अन्तगंत इन बातों का 
रुमावेश होता है :--() नियुक्ति प्रमापों को निश्चित करना; (४) आवेदन-पत्रों का विश्लेषण 
करना; (7) प्रारम्भिक साक्षात्कार करना; (४) विभिन्न परीक्षण (76४77%) करता; (९) शारी- 
रिक परीक्षण करना; (४) सन्दर्भों की जाँच करना; (शा!) अन्तिम साक्षात्कार करता; (शांत) 

'झावश्यक अमिलेखों (7२८००7०$) को मरना; (5) सफल आवेदकों को उनकी नियुक्ति के बारे में 
सूचित करना; तथा (») नियुक्त कर्मचारियों को उनके भ्रधिकरारियों और कार्य से परिचित कराना। 
जहाँ कार्य की मात्रा व्यय को न्यायोचित ठहराती है वहाँ उनमें से अत्येक कार्य उस काये के 
विशेषज्ञ द्वारा सम्पादित किया जाता है | इस प्रकार चुनाव पद्धति का उद्देश्य योग्य एवं होनहार 
नवयुवकों का चुनाव करना तथा उन्हें काम के लिये तैयार रखना है। 


श्रमिकों एवं कमंचारियों के चुनाव की पद्धति का क्रमानुसार वर्णुन इस प्रकार है :-- 

( १ ) प्रारथियों का श्रागमन एगं उनका स्वागत--श्रमिकरों एवं कर्मचारियों की मरती 
की सबसे प्रथम सीढ़ी वह है जबकि इच्छुक व्यक्ति नौकरी की खोज में कम्पनी के रोजगार 
कार्यालय में उपस्थित होते हैं । श्रम-शक्ति की पूर्ति विभिन्न स्थानों से ही हो सकती है। इसका 
विस्तृत वरणन 'श्रम-शक्ति की पूति के स्नोत' तामक शीषंक के अन्तर्गत पहले ही किया जा 
घुका है । 

( २ ) आझावेदन-पत्रों को जाँच करना--प्रा थी कम्पनी के रोजगार कार्यालय में या तो 
स्वयं झ्रावेदन-पत्र के साथ उपस्थित हो जाता है अथवा डाक द्वारा आवेदन-पत्र भेज देता है । 
इसके साथ वह अपनी योग्यता एवं अनुमव सम्बन्धी प्रमाण-पत्र तथा सन्दर्भ भी संलग्न कर देता 
है । रोजगार कार्यालय में इनकी जाँच की जाती है तथा यह पद़ा लग्यया जाता है कि प्रार्थी 
हमारे योग्य है अथवा नहीं । इसके आधार पर ही प्राथियों को साक्षात्कार के लिये चुना जाता है। 
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( ३ ) रोजगार विभाग द्वारा साक्षात्कार--चुने हुये प्राथियों को किसी निश्चित तिथि 
पर रोजगार कार्यालय में साक्षात्कार हेतु बुलाया जाता है । साक्षात्कार करने की कोई तैयार 
रीति नहीं है। इस सम्बन्ध में प्रत्येक प्रार्थी से विभिन्न रीति से व्यवहार किया जाना चाहिये 
भौर ऐसे तरीके से व्यवहार करता चाहिये, जो उसके व्यक्तिगत मामले' में सबसे भ्रधिक उपयुक्त 
हो । साक्षात्कार का उ हे श्य इस बात का पता लगाना है कि क्या प्रार्थी कार्य 'के लिये और काय॑े 
प्रार्थी के लिये उपयुक्त है। भ्रतएवं साक्षात्कार में प्रार्थी को परेशान करने का कदापि प्रयत्न ने 
किया जाना चाहिये । एक सफल साक्षात्कार वह है, जो प्रार्थी को स्वाभाविक अ्रवस्था में रखकर 
उसे शअ्रपने भ्रनुभव और इच्छाओं के सम्बन्ध में स्वतन्त्रता से बात करने दे। बातचीत की प्रक्ृत्ति 
साक्षात्कार किये जाने वाले व्र्याफ्त के शअश्रतुकूल होनी चाहिये और इस प्रकार निर्देशित होनी 
चाहिए कि बिता किसी संकोच के वांछित सूचना प्राप्त की जा सके । साक्षात्कारकर्त्ता तथा प्रार्थी 
के मध्य सम्मेलन का उद्देश्य आपस में सूचनाओ्रों का आदान-प्रदान है। साक्षात्कारकर्त्ता को प्रार्थी 
की रुचियों एवं योग्यताप्रों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने का प्रयत्त करता चाहिये तथा 
कम्पनी श्रोर कारय॑ सम्बन्धी सूचना उसे (प्रार्थी को) देनी चाहिये । अन्त में, ऐसा प्रयास्त किया 
जाता चाहिये कि जब प्रार्थी चलने लगे तो वह यह भावना साथ लेकर जाये कि उप्तके साथ सपृ- 
भावना से व्यवहार किया गया है, चाहे उसका चुनाव हो अथवा नहीं । 

(४ ) चुनाव में परोक्षणों का प्रयोग (78 ए36 ० 7७5 $७४०४००)--साक्षा- 
त्कार के पश्चात्‌ प्रार्थी को चुनाव सम्बन्धी विभिन्न परीक्षणों 'का सामता करना पड़ता है । इस 
आशय के लिये श्रौद्योगिक मनोवैज्ञानिकों ने कई प्रकार के परीक्षण दूंढ़ निकले हैं। प्रमुश् परी- 
क्षण निम्नलिखित हैं :--() बुद्धि परीक्षण (7॥0॥8०708 ""४४)--इसके द्वार। प्रार्थी की बुद्धि 
का माप किया जाता है। (7) योग्यता परीक्षण (७७०४/४१४ 7७४) --इसके द्वारा प्रार्थी की छिपी' 
हुई योग्यताशों का पता लगाने का प्रयत्त किया जाता है। (४) रुचि परोक्षण (0(87०5६ 6४) --- 
इसके द्वारा सम्बन्धित व्यवसाय एवं कार्य के सम्बन्ध में प्रर्थी की रुचि का पता लगाते का प्रथत्त 
किया जाता है । (7४) व्यक्तित्व परीक्षण (?४०5०009॥0ए "७४)--इसके द्वारा प्रार्यी के सामाजिक 
तथा पारिवारिक जीवन के सम्बन्ध में आ्रावश्यक जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता 
है । (५) निष्पादन परीक्षाणा (&०7०ए०७7०7 7"6४)--निष्पादन परीक्षण कार्यालय सम्बन्धी पदों 
(जैसे टड्भूग-कला) के लिये विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है । (४४) व्यापारिक परोक्षण (7":806 ]'०४))--- 
इसके द्वारा यह पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है क्रि प्रार्थी सम्बन्धित कार्य के योग्य है 
अ्रथवा नहीं । 

( ५ ) विभाग-प्रधान झ्थवा पर्यवेक्षक की श्रन्तिम स्वीकृति--यदि थ्रार्थी साक्षात्कार 
तथा चुनाव सम्बन्धी किये गये विभिन्न परीक्ष णों में सफलता प्राप्त कर लेता है तो उसे भ्रन्तिम 
स्वीकृति के लिये सम्बन्धित विभाग प्रधान अथवा पर्यवेक्षक के पास भेज दिया जाता है। यह 
प्रार्थी की भोतिक एवं मानसिक क्षमताग्रों की सम्बन्धित कार्य के सन्दर्भ में जाँच करता है तथा 
इस बात का भ्रस्तिम निर्णय करता है कि प्रार्थी को नियुक्त किया जाना चाहिये श्रथवा नहीं । 

( ६ ) शारोरिक परीक्षण --यदि विभाग प्रधान अथवा पर्यवेक्षक प्रार्थी की इस बात 
से भ्रपनी सहमति प्रगट करता है कि प्रार्थी को नियुक्त किया जाना चाहिये, तब उप्तकी डाक्टरी 
परीक्षा कराई जाती है। डाक्टरी परीक्षण द्वारा इस बात का पता लगाया जाता है कि प्रार्थी 
शारीरिक दृष्टि से कार्य के लिये उपयुक्त है भ्रथवा नहीं । 


( ७ ) नियुक्ति-पत्र का निर्मेभनन--यदि प्रार्थी शारीरिक परीक्षण में मी सफनता प्राप्त 
कर लेता है तो कम्पनी द्वारा उसे नियुक्ति-पत्र बिगमित कर दिया जाता है। नियुक्ति-त्र में 


न 
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नियुक्ति की शर्ते, ग्रेड तथा कार्यालय में कार्य पर पहुँचने की अन्तिम तिथि--प्रादि बातों का 
स्पष्टतः उल्लेख होना चाहिये । 

( ८ ) कार्य का आबण्टन--घुनाव के पश्चात्‌ जब प्रार्थी अपना स्थान ग्रहण करने के 
लिये कार्यालय में पहुँचता है तो उसे उसकी योग्यता के अनुसार कार्य सौंप दिया जाता है। कार्य 
सौंपने से पहले उसे विभाग और अपने नये कार्य से परिचित कराया जाता है! 

(॥ ) कर्मचारियों का प्रशिक्षण 
(77४02 एण ५०४८४) 
प्रशिक्षण का महत्त्व (शाण्ाधारर एज पक्लांणं।2)--- 

प्रशिक्षण स्वस्थ प्रबन्ध की श्राधारशिला है। यदि आप चाहते हैं कि आपके कर्मचारी 
अपने कार्य को ठीक प्रकार से कर तो उनके लिये विधिवत प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी । 
झाप अपने कर्ंचारियों का कितनी भी सावधानीपूर्वंक चुनाव क्‍यों न करे अथवा उनमें कार्य करने 
की क्षमता कितनी भी श्रधिक क्‍यों न हो, यदि आप चाहते हैं कि उनका कार्य करने का स्तर सन्तोष७ 
जनक हो तो उनके लिये विधिवत प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी । प्रशिक्षण की व्यवस्था 
नये व पुराने दोनों ही प्रकार के कमेंचारियों के लिये प्रावश्यक है। एक नये कमंचारी को कायें के 
सम्बन्ध में शुरू से ही प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये | इसके विपरीत पुराने कर्मचारियों को कार्य 
करने के भ्राधुनिक तरीकों (जैसे-ज॑से उनका विकास होता जाय) के सम्बन्ध में प्रशिक्षण देने की 
व्यवस्था होनी चाहिये। एक नियोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रवन्धक अपने कर्मे- 
चारियों को कम्पनी की नीतियों, नियमों एवं प्रतिबन्धों के सम्बन्ध में स्पष्टत:ः जानकारी प्रदान 
करने में समर्थ हो जाता है। वास्तव में, एक नियोजित प्रशिक्षण व्यवस्था किसी भी औद्योगिक 
इकाई की मुल्यवान सम्पत्ति है, क्योंकि इससे निम्नलिखित लाभ हैं :--0) पूर्ण प्रवीणता का 
झ्रधिक गति से विकास; (7) उत्पादित माल की किस्म एवं मात्रा में सुधार; (॥7) सामग्री का कम 
अ्रपव्यय; (४) मशीनों का श्रेष्ठ उपयोग; (₹) निरीक्षण की मात्रा एवं व्यय में कमी; (४) मशीनों 
शभौर औजारों की कम हानि; (शा) कमंचारियों के परिवर्तन (['ए्रत्ञ0ए७) में कमी; (शा॥) कर्म 
चारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि; (5) घटती हुईं इकाई लागतें एवं कम्पनी के लाभों में वृद्धि; 
तथा (5) कर्मचारियों के मनोबल में सुधार झ्ादि । 
प्रशिक्षण के ढज़ा (९४005 0 7शांएॉए४)--- 

प्रशिक्षण के प्रमुख प्रचलित ढज़ू निम्नलिखित हैं :-- 

(१) कार्य पर प्रशिक्षण (0॥ 06 300 777४॥४0५8)--कर्मंचारियों को कार्य पर 
प्रशिक्षण का उद्दृश्य उन्हें कार्य की वास्तविक परिस्थितियों एवं ग्रवश्यकताओं से कम से कम 
समय में परिचित कराना है । जब कमंचारी कार्य पर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो वे स्वयं समस्त 
क्रियाओं को देखते हैं और उन्हें क्रिया द्वारा सीखते हैं। इससे प्रशिक्षण के समय में पर्याप्त कमी 
हो जाती है । 

( २ ) प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण (८४एंगषट (७॥98 7प्थ्नंगध8)--इसके भअन्त- 
गंत सबसे पहले विशिष्ट प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जाती है अलग-अलग अश्रशिक्षण केन्द्र 
झलग-अलग व्यवसायों के लिये प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन्हें तकनीकी प्रशि- 
क्षण केन्द्र भी कहते हैं । नये अथवा पुराने कमेंचारी विशिष्ट व्यवन्चाव अथवा कार्य के सम्बन्ध 
में यहाँ पर प्रशिक्षण ब्राप्त करते है। इस प्रकार के प्रशिन्ण ऋन्‍द्र सरकार द्वारा तथा निजी 
उद्योगों द्वारा श्रपने यहाँ के कमंचारियों के प्रशिक्षण हेतु चलाये जाते हैँ । सामान्यतः: यहाँ पर 
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सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दोनों ही प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। किन्तु 
सैद्धान्तिक प्रशिक्षण की तुलना में व्यावहा रिक प्रशिक्षण पर श्रधिक बल दिया जाता है। 

( ३ ) अनुभवी कांरोगरों द्वारा प्रशिक्षण (पकएंाआड 97 छिफ़क्रांभा००० म्रण८- 
707)--अनुभवी कारीगरों द्वारा भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस प्रकार का प्रशिक्षण 
उस स्थिति में विशेष उपयुक्त है, जिप्षमें भ्रनुभवी कारीगरों को सहाय कों की आवश्यकता रहती 
है। प्रशिक्षण देने की यह पद्धति उन विभागों के लिये भी उपयुक्त है. जिनमें कारीगर उत्तरोत्तर 
कृत्यों (570065876 [009) द्वारा क्रियात्रों की एक श्रृंखला निष्पादित करने के लिये भागे 
बढ़ता है । 

(४ ) निरीक्षकों द्वारा प्रशिक्षण (7थणं।8 09 809#एं508)--निरीक्ष कोंके द्वारा 
प्रशिक्षण का आयोजन करने से प्रशिक्षणाथियों को अ्रपने अधिकारियों (छे05528) से परिचित 
होने का सुश्रवसर मिलता है । इसके अतिरिक्त निरीक्षक्तों को भी कार्य-सम्पादन के दृष्टिकोण से 
प्रशिक्षणाथियों की योग्यताभ्रों एवं सम्भावताप्रों को परखने का सुअवधर मिल जाता है । 


( ५ ) नव-सिखिया प्रशिक्षण कार्यक्रम (5977०700९ 7फ४एंा३ह शि०शाशाय6)-- 
नव-सिखिया प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य सर्व-कुशल कारीगरों का विकास करना है। प्रत्येक 
नव-सिखिये को एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार कार्य सौंप दिया जाता है। नियोजित कार्य - 
क़म कुशल प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। इस कार्यक्रम के ग्रन्तगंत प्रशिक्षण प्राप्त करने में 
लगभग ५ या ६ वर्ष का समय लग जाता है । 

( गा ) श्रौद्योगिक सम्बन्ध तथा औद्योगिक शान्ति के ढड़ 
(ग्रतपषए॥] +२6०४४०7४४ दे ॥/०७0०003 06 [7005778।| 2९8०6) 

इज्भलेण्ड में हुई औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात्‌ जब से माक्सेवादी विचारधारा का जोर 
हुआ है, तब से' श्रौद्योगिक समाज में दो वर्ग उत्पन्न हो गये हैं--(१) पूजीपतियों का वर्ग, तथा 
(२) श्रमिकों का वर्ग । इन दोनों के बीच प्रापसी संघर्ष के दृष्परिशाम निकलते हैं, जो न केवल 
पू जीपति वर्ग अथवा श्रमिक वर्ग के लिये हानिकारक होते हैं, वरव्‌ इतसे सम्पूर्ण उद्योग, सम्पूर्ण 
राष्ट्र तथा सम्पूर्ण समाज प्रभावित हो उठता है। ऐसी परिस्थिति में यह परम श्रावश्यक प्रतीत 
होता है कि नियोक्ता वर्ग तथा श्रमिक वर्ग दोनों के बीच अच्छे मधुर सम्बन्ध स्थापित किये 
जायें। इससे श्रौद्योगिक शान्ति कायम होगी । 
श्रोौद्योगिक शान्ति का महत्त्व-- 

औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने, श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और राष्ट्र को 
झाथिक हृष्टि से समृद्धशाली बनाने हेतु श्रोद्योगिक शान्ति का ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है । यदि 
हड़तालें होती हैं, मित्रों, कारखानों में तालाबन्दी की जाती है, भ्रौर इस प्रकार औद्योगिक शान्ति 
भज्जध हो जाती है तो उत्पादन घटने लगता है, उत्पादन व्यय में निरन्तर वृद्धि होने लगती है 
तथा श्राय कम हो जाने से बेचारे श्रमिकों को भीषण आ्थिक कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ता है। इतना ही नहीं, बाजार में प्रति-दित काम श्राते वाली वस्तुओं की कमी हो जाने से 
भचोर-बाजारी का बोलबाला हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उपभोक्ताश्रों को भी श्रनेक कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता है। संक्षेप में, औद्योगिक शान्ति के भज्र हो जाने के परिणामस्वरूप 
सम्पूर्ण राष्ट्र की शान्ति भज्भ हो जाती है और इससे किसी को भी लाभ नहीं पहुंचता | आज 
जबकि हमारा राष्ट्र तेजी से औद्योगीकरण की तरफ चला जा रहा है, भ्ौद्योगिक शान्ति की 
सबमे श्रधिक आवश्यकता है। यह पंचवर्षीय योजनाप्ों की सफलता की कुजी' है । 
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_* शअ्रोद्योगिक संघर्षों के कारण-- 

हु हे भौद्योगिक भगड़े पू'जीवादी अर्थ-व्यवस्था की देन हैं। इन संघरों के भ्रमेक कारण हैं, 
जिनमें से कुछ प्राथिक हैं, कुछ मनोवेज्ञा निक हैं, कुछ राजनीतिक व सामाजिक हैं तथा कुछ प्रवन्ध 
सम्बन्धी हैं। संक्षेप में औद्योगिक संघर्ष के निम्त कारण हैं-- (१) निम्न मजदूरी दर । (२) काम 
करने की दोषपूर्णा दशायें | (३) श्रमिकों की मतमाने ढज्छ से छंटनी । (४) बोनस तथा महँगाई 
आदि की माँग। (५) शअम-संघध--इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत में श्रम-संधों की 
स्थापना के वाद से ही भ्ौद्योगिक स छ्वूष प्रारम्भ हुए हैं । इनसे पहले संघर्ष ताममात्र के ही थे । 
उद्योगपति तथा श्रम संघ दोनों ही शुरू से अपने को एक दूसरे का दुश्पन मानकर चलते हैं । 
उद्योगपति जान-वूककर श्रम-संबों को मान्यता प्रदान नहीं करते। (६) श्रम्िक्रों की भरती की 
दोषपूर्ण पद्धति । (७) श्रमिक्रों तथा नियोक्ताओं में प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध न होने के कारण भी 
भगड़ें शुरू हो जाते हैं। (८) स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये “राजनैतिक नेताओं ने अ्रमिक्नों के आन्‍्दो- 
लन को श्रपना महत्त्वपूर्ण हथियार बनाया । (६) उद्योगों में प्रचलित की जाने वाली विवेकीकरण 
से सम्बन्धित योजनाओं के कारण भी मिल-मालिकों तथा श्रमिकों में परस्पर संघर्ष प्रारम्भ हुप्रा 
है। (१०) धन्य कारण--मिल-मालिकों का दुध्यवड्ार, साम्पवादी विचारधारा, श्रमिक्रों की 
निर्घेनता, भ्रज्ञानता तथा श्रवकाश व छुट्टियों की ऊमी के कारण भी संघर्ष होते रहते हैं । 
भारत में श्रौद्योगिक संघर्ष का उद्गम श्रौर विकास-- 

प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व औद्योगिक संघर्य नाममात्र के थे, क्योंकि श्रमिक संगठित नहीं 
थे। किन्तु प्रथम युद्ध-काल में श्रमिक्रों में तेजी से चेतना श्राई । मूल्यों में वृद्धि होने के फलस्वरूप 
जीवन-स्तर 5यय में भी वृद्धि हुई, किन्तु इसके विपरीत सजइरी में समान अनुप्रात में वृद्धि न 
हुई | रूप में ऐतिहासिक क्रान्ति तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रभ-संघ की स्थापना से भी भारतीय हत्ममिकों 
को प्रेरणा मिली । इन सब बातों के कारण मारतीय श्रप्तिक्ौंने १९१९ में हड़तालें करना 
प्रारम्भ कर दिया। युद्ध समाप्त हो जाने से यह संघर्ष जोर पकड़ गया । १९२१ में लगभग ४०० 
हड़तालें हुई । इसके बाद हड़तालों की संख्या :में कुछ कमी हो गई। सब १९२२, १६२३ झौर 
१९२४ में क्रमशः २६०, १७६ तथा १३२ हड़तालें हुई | सब्‌ १६९३६ के बीच के समय में हड़तालों 
की वाषिक संख्या १५० थी । 

इस के बाद सितम्बर १६३६९ से द्विनीय विश्व युद्ध प्रारम्भ हो गया, जिसके कारण 
वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई | अ्रतः श्रमिकों में श्रसन्‍्तोष ?की भावना उत्पन्न हुई श्रौर इस 
प्रकार श्रौद्योगिक संघर्षों में तेजी से वृद्धि हो गई । 

१५ भगस्त १६९४७ को भारत स्वतन्त्र हो गया। राष्ट्रीय सरकार की स्थापना से 
श्रम समस्या की ओर विशेष अभ्रभिरुचि दिखाई गई । परिणामस्वरूप संघर्ष में कमी होना प्रारम्भ 
हो गया। यह संख्या सन्‌ १६९४९, १६५०, १६५१, १६९५२, १६९५३, १६५४, १६५५ तथा १६५६ 
में क्रमशः ६२०, ८१४, १,०७१, ६६३, ७७२, ८४०, १,१६६ और १,२०३ तक पहुँच गई | सब्‌ 
१९४८ में बन्दरगाह कर्मचारियों की हड़ताल एवं जमशेदपुर के कर्मचारियों की हृड़तान प्रभुख थी । 

आ्रौद्योगिक संधर्षों का प्रतिशत वितरण, १६६१-७० (परिणामानुसार) 


परिणाम १९६१ १६६२ १६६३ १६६४ १६६५ १६६६ १६६७ १६६८ १६६६ ६६७० 
मम मा पक 
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वर्तमान स्थिति-- 
अ्रग्रलिखित तालिका से भारत में भौद्योगिक संघर्ष की वतंमान स्थिति स्पष्ट हो 
जाती है :-+- 
ग्रोद्योगिक सड्भषे 
| भाग लेने वाले कर्मचारियों फर्मंचारियों द्वारा खोये 
वर्ष (3 की संख्या दिनों की संख्या हे 
(हजारों में ) (हजारों में ) 
१९५६ १२०३ ७१५ ६,६९२ 
१६९५७ १,६३० ८प८€ ६,४२६ 
१६४५८ १,५२४ ६२६ ७,७९८ 
१९५६ १,२२५ १२३० ४,६८५ 
१६६० १,५५६ €८३ ६,२१५, 
१६६७ २,८१५ १,४६० १७, १४७ 
१९६८ २,७७६ १,६६६ १७,२४३ 
१६६६ २,६२७ १,८२६ १९,०४८ 
१६७० २,३२८ रे, 6.. १७, १७४ 
१६७१-७२ ३,३७३ 8. पर, 8. 


(जनवरी, १९७१ से ३० छून, १९७२ तक) 


भारत में श्रोद्योगिक हड़तालें--- 

श्रम ओर पुनर्वास मन्‍्त्री द्वारा गत १७ अ्रगस्त को लोकसभा की मेज पर रखे गये 
विवरण के अनुसार देश भर में जनवरी, १९७१ से जून, १६९७२ तक की श्रवधि में कुल ३,३७३ 
हड़तालें हुई । सर्वाधिक हड़तालें ६०२ महाराष्ट्र में हुईं | महाराष्ट्र के पश्चात्‌ पश्चिम बड़ाल 
(३३६ हंड़तालें), केरल (२०२ हड़तालें), तमिलनाडु (२६९ हड़तालें), बिहार (२७२ हड़तानें ), 
उत्तर प्रदेश (२२० हड़ताले) भोर मध्यप्रदेश (२०७ हड़तालें) का नम्बर आ्राता है, इस प्रकार 
७५ प्रतिशत से भी अ्रधिक हड़तालें इन छह राज्यों में हुई । 
श्रोद्योगिक संघ्षों को निबटाने की व्यवस्था-- 

( १ ) ट्रंड डिस्प्यूट्स एक्ट, १९२९ (॥7806 ॥)59प(65 50० ० 929)---इस एक्ट 
में भ्रवेधानिक हड़तालों अथवा तालाबन्दी की स्पष्ट शब्दों भें व्याख्या की गई है । सहानुभूति 
प्रकट करने के लिये की जाने वाली हड़तालों को भी अ्रवेध घोषित किया गया है। इस एक्ट के 


कस फननक नम परत पनपकललपारकि ज+न+पन+ 5 


उन विवादों से सम्बन्धित जिनके बारे में सचना ए उपलब्ध थीं | 
स् | ब्ध थीं। 
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अनुसार सरकार की ओर से श्रम्तिकों के हितों की रक्षा के लिये श्रम-अधिक्नारियों (,850एा" 
(0#02४5) की नियुक्ति की भी व्यवस्था की गई है। किन्तु इस अ्रधिनियम में अनेक दोष होने के 
कारण १६३८ में इस एक्ट में सरकार ने आवश्यक संशोधन किये । 


( २ ) श्रौद्योगिक संघर्ष श्रधिनियम, २६९४७ (06 ॥760०एंवव| एछी59णए68 6० 00 
947)--द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात्‌ बढ़ते हुये संघर्षों को रोकने तथा उनके निबटारे के लिये 
सब्‌ १९४७ में झ्ौद्योगिक संघर्ष अधिनियम पास किया गया, जो कि १ भ्रप्रैल, १९४७ से जम्मू 
झोर कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया। इस एक्ट की मुख्य-मुख्य बातें इस 
प्रकार हैं :--- 

( श्र ) वक्‍से समितियों (7०:८४ (१0॥०४४८००५) की स्थापना उन औद्योगिक इकाइयों 

में की गई है जिनमें १०० या इससे अधिक श्रमिक कार्ये करते हैं । १ जुलाई, 
१९६६ को ६४८ वकक्‍तसे समितियाँ कार्य कर रही थीं । 

(ब ) समभोता दयवस्था अश्रधिक्तारी (000आ/9000 0०००७ तथा समभझोता 
व्यवस्था समिति (80370 ० (0०॥लागधणाी) की स्थापना--यह श्रधिनियम 
केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को यह ग्रधिकार प्रदान करता है कि वे अपने-अपने 
क्षेत्र में समझौता व्यवस्था अधिकारी तथा समभौता व्यवस्था समिति की 
नियुक्ति तथा स्थापना कर सक्रती हैं। इन अधिकारियों तथा समितियों की 
मुख्य कार्य उद्योगों में होने वाले संघर्षों को निपटाने के लिये मालिकों तथा 
श्रमिकों के बीच मध्यस्थ का कार्य करना औ्ौर दोनों पक्षों के बीच समभोता 
कराने का प्रयत्न कराना होगा । 


( स ) इस एक्ट में श्रोद्योगिक टिव्यूनल्प (00578 7एंठ्णाशं$) की स्थापना का 


व्यवस्था भी की गई है । 
( द ) सार्वजनिक उपयोगिता सेवाश्ं में हड़ताल या तालाबन्दी करता अवत्र साना 
जायेगा । 


(३ ) पंचायत फी व्यवस्था !?70एंडंणा 0णि #&काएशा०व “-फिलु उपरोक्त 
एक्ट के विरुद्ध भी यह श्रारोप लगाया जाता है कि इसमें अ्रनिवाय रूप से' 
समभौता और विवाचन की व्यवस्था की गई है । इसके ग्रतिरिक्त केन्द्रीय और 
राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न समितियों की स्थापना के फलस्वछप दोनों ने एक 
ही विषय पर विभिन्न मत प्रकट किये । श्रतः श्रमिकों तथा मालिकों दोनों में 
प्रसन्‍्तोष की मावना उत्पन्न हुई । 

( ३ ) झ्रौद्योगिक संघर्ष श्रपीलिट ट्रिब्यूनल एक्ट, १६५०--यह श्रधिनियम २० मई, 

१६५० को पास किया गया । इसका मुख्य उद्देश्य लेबर श्रपीलेट ट्रिब्यूनल (॥,800प 6.00०॥96 
एप०एा/) की स्थापना करना था। इस लेबर अवीनेट द्विब्यूनल का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के 
श्रौद्योगिक न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों की श्ररीलें सुनना है। किन्तु सब १६४६ में इण्ड- 
स्ट्यिल डिस्प्यूट्स (8पाशातादा & शी5०७७7०075 ?ए०शंभंणा) पास हो जाने से उपरोक्त 
श्रौद्योगिक संघर्ष अपीलेट ट्ब्यूनल एक्ट, १९५० को समाप्त कर दिया गया । 

(४ ) इण्डस्ट्रयल डिस्प्यूटस (संशोत्रित एवं विविध प्रोवीजन्स) एक्ट, १६५६--इस 
प्रधिनियम ने भ्रौद्योगिक संघर्ष अधिनियम में अतेक महत्वपूर्ण परिवर्तेत कर दिये । इसमें श्रमिक 
की एक नवीन परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार ५०० रुपया या इससे कम प्रतिमास मजदूरी 
पाने वाले श्रमिक भी इसमें शामिल कर दिये गये हैं, बशरतें उनका कार्य प्रशासनिक (शध॥4267%& | 
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07 807एं॥5780५०) न हो । उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी एक इसी प्रकार का भ्धिनियम 
पास किया । 
(9 ) प्रबन्ध में श्रमिकों का भाग 
(प्रणाएक्ष४ एबणांथंएथ7०7 47 (३७982०707/) 

प्रबन्ध में अ्रसिकों के भाग का अर्थे-- 

श्रमिकों के भाग लेने से तात्पयं है कि वे नीति-निर्धघारण और लाभ दोनों में भाग लें। 
अर्थात्‌ क्मंचारी मजदूरी के श्रतिरिक्त, लाभ तथा उद्योग से' सम्बन्धित नीतियों के निर्धारण करने 
तथा उन्हें कार्यान्वित करने में सक्रिय सहयोग प्रदान करते हैं। इसमें श्रमिकों एवं मिल-मालिकों 
के पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता होती है। ऐसे सहयोग का भ्राधार आपस में विचार-विमश्शे 
होता है। इसका यह अर्थ नहीं कि उद्योगों के प्रबन्ध में समस्त श्रमिकों को बुलाकर उनसे सलाह 
ली जाय, बल्कि उनके प्रतिनिधियों को संचालन बोर्ड अथवा प्रबन्ध समितियों में लिया जाय, ताकि 
ये श्रपती श्रमूल्य सलाह दे सकें । इससे श्रमिकों श्रौर मालिकों में स्वस्थ वातावरण उत्पन्न होगा । 


इस विचारधारा का प्रादुर्भाव एवं विकास-- 

राजनैतिक स्तर से औद्योगिक स्तर एवं जनतन्त्रवाद के विस्तार करने की चाह के 
कारण इस विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ। श्रमिक संघों ने मिल-मालिकों के द्वारा किये जाने 
वाले भयंकर शोषण के प्रति अपनी आवाज उठाई, जिससे' श्रमिकों में एकता का संचार हुशा। 
कारखानों के प्रबन्ध संचालन में श्रमिकों तथा पुजीपतियों का सहयोग प्राप्त करने का सर्वप्रथम 
प्रयत्न प्रथम विश्व युद्ध के समय हछ्विटले कमेटी ने किया । उसने मिल-“मालिकों तथा श्रमिकों के 
आपसी सम्बन्ध भ्रच्छे करने तथा मामलों पर नियमित रूप से विचार-विमर्श करने के लिये संयुक्त 
ओआद्योगिक परिषदों की स्थापना करने की सिफारिश की, जिसमें कि दोनों के बराबर-बराबर प्रति- 
निधि हों । प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात्‌ श्रौद्योगिक संस्थाश्रों में काये परिषद्द॒ (१४०८ (0०४०७) 
स्थापित करने के लिये कई देशों में कानून भी पास किये गये । 
भारत में योजना का महत्त्व ओर लाभ-- 

भारतीय श्रमिक अत्यन्त गरीब हैं। चूकि श्रम नाशवान है, श्रतः उसकी सौदा 
(88878) करने की क्षमता पश्चिमी राष्ट्रों के श्रमिक की श्रपेक्षा न्यूनतम है। वह शभ्रज्ञानी, 
अशिक्षित होने के भ्रतिरिक्त रुढ़िवादी प्रथा का पुजारी है। उसको श्रकुशल तक कहा जाता है। 
ऐसी स्थिति में श्रमिकों के व्यवस्था में भाग लेने का प्रश्न और भी महत्त्वपूर्ण है। इससे भारतीय 
श्रमिकों को अनेक लाभ होंगे। श्रमिकों के प्रबन्ध में भाग लेने से उनका मान बढ़ता है। समाज 
में उनको उचित स्थान मिलता है। उनका मालिक से सीधा सम्पर्क हो जाता है, जिसके फल- 
स्वरूप दोनों एक दूसरे की कठिनाइयों से परिचित हो जाते हैं। श्रमिकों तथा मालिकों के सम्बन्ध 
अ्रच्छे बने रहते हैं, हड़ताल अथवा तालाबन्दी का डर नहीं रहता । श्रमिक मन लगाकर श्रपनी' 
पूरी शक्ति से कार्य करते हैं, जिससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है और ऐसा होने से उत्पादन अधिक 
होता है तथा दूसरी झोर उत्पादन व्यय में भी आश्चर्यंजतक कमी हो जाती है। बढ़ी हुई 
कार्यक्षमता से श्रमिकों की श्राय में वृद्धि होती है। इससे उनका जीवन-स्तर ऊँचा उठ जाता 
है । परिणामस्वरूप देश में प्रौद्योगिक शान्ति स्थापित होती है तथा झ्रापस में सहयोग और प्रेम 
की भावना उत्पन्न होती है, जिससे उद्योग, मालिकों श्रथवा श्रमिकों को ही नहीं राष्ट्र को भी 
लाभ होता है। वास्तव में समाज में समाजवादी समाज की स्थापना की दिशा में यह एक 
महत्त्वपूर्ण कदम है । 


द्वितीय पंचवर्षोय योजना के प्रनुसार इससे (अ) उद्योग, श्रमिकों तथा समाज के हित 
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में उत्पादन में वृद्धि होगी, (ब) श्रमिक उद्योग के संचालन में अपना सही महत्त्व समझेंगे, (स) 
अमिकों को अपने मत के भाव प्रकट करने की चाह सन्तुष्ट हो जायगी, जिससे कि भ्रौद्योगिक 
शान्ति स्थापित होगी, श्रमिकों तथा मालिकों के आपसी सम्बन्धों में सुधार होगा और परिणाम- 
स्वरूप श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी । पारस्परिक विवाद हड़तालों और तालाबन्दी के 
विकट रूप धारण करने से पूर्व ही विचार-विमर्श द्वारा तय हो जायेगे । 
योजना की कठिनाइयाँ--- 

यह भय है कि मिल-मालिक इस योजना का घोर विरोध करेंगे । उनके मतानुसार 
यदि श्रमिक प्रबन्ध में भाग लेंगे, जोकि अज्ञानी और शअ्रशिक्षित हैं तो व्यवस्था के मामलों में शीघ्र 
निर्णय लेने में देरी होगी और मिल-मालिकों के हितों पर कुठाराधात होने से वे उसमें कम दिल- 
चस्पी लेंगे, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन में कमी हो जायगी तथा इस प्रकार की कमी होने 
से लाभ भी कम होगा। जबकि दूसरी ओर प्रति इकाई ख्चों में कोई कमी नहीं होगी। इस 
योजना के फलस्वरूप निजी क्षेत्र में उत्साह समाप्त हो जायगा, जोकि भारतीय उद्योग की “रीढ़ 
की हड़डी' कही जाती है। इसके अ्रतिरिक्त यह योजना संयुक्त पूंजी वाली कम्पर्नियों में ही लागू 
की जा सकती है, अन्य संस्थाओं में नहीं । 

किन्तु श्रब समय बदल गया है तथा औद्योगिक विकास की योजनाशरों में उपयु क्त तकों 
का कोई स्थान नहीं है। आज की प्रगतिशील दुनियाँ में उद्योगपतियों को अपनी विचारधारा में 
परिवतंन करना होगा । वह समय दूर नहीं जबकि उनसे जबरदस्ती योजता को स्वीकार करने 
के लिये कहा जायगा । श्रतः भला इसी में है कि वे परिस्थितियों के अनुसार अपने ही हित में 
इस योजना को स्वीकार कर लें । 
विदेशों में किये गये प्रधत्न--- 

उद्योगों के प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग लेने की य्येजना अ्रभी हाल की ही है। किन्तु 
फिर भी कुछ देशों में इसने महत्त्वपूर्ण प्रगति की है। सर्वप्रथम इस योजना का आरम्भ जर्मनी 
में हुआ । इसके बाद यह विचार ब्रिटेच और अमेरिका में बढ़ा । ब्रिदेत में, निजी एवं सार्वेजनिक 
दोनों क्षत्रों के उद्योगों में कर्मचारियों को भाग देने के लिये संयुक्त सलाहकार समितियाँ (7०7६ 
(णा5प्राब४० (00ण्रा्रो/००७) स्थापित की जाती हैं। इन समितियों में मिल-मालिक व श्रमिक 
दोनों के प्रतिनिधि होते है । 

फ्रांस में श्रमिकों को उद्योग के प्रबन्ध में भाग देने की प्रथा का श्रीगणेश सदर १६४५ 
में पास हुये अधिनियम से हुआ । इस भ्रधिनियम के अनुसार समस्त निजी उद्योगों में जिनमें कि 
५० या इससे अधिक श्रमिक कार्य करते हों, कार्य समितियों! का संगठन करना अनिवार्य है। 
सरकारी उद्योगों में श्रमिकों का प्रतिनिधि संचालक बोडे' में होता है। इन सभितियों का कार्य 
सलाह देना तथा प्रशासन में भाग लेना है। उत्पादन बढ़ाने, उचित व्यवस्था करने, मुल्य बढ़ाने 
व उचित प्रकार से प्रबन्ध करने के लिए यह समितियाँ सलाह देती हैं । 


जमंनी में इस कार्यक्रम का नाम सह-निर्बारण (00-0००7यां॥270०)) है, जिसके तीन 
प्रमुख पहलू हैं--श्राथिक, व्यक्तिगत श्रौर सामाजिक। श्रमिकों की सहमति सभी महत्त्वपूर्ण विषयों 
जैसे भर्ती, बदली, कार्य-समय, अवकाश, मजदूरी की दर आदि में ली जाती है। इससे श्रमिकों 
में काफी सन्‍्तोष उत्पन्न हो गया है । 
यूगोस्लेविया की प्रणाली स्वयं प्रबन्ध संचालन प्रणाली कहलाती है, जिसके अन्त गंत 
श्रमिक व्यक्तिगत पूजीपतियों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श न करके खुद ही अपने-अपने कार- 
व्या० स०, ३५ 
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खानों का प्रबन्ध करते हैं। देश में समस्त उद्योगों को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित कर दिया गया 
है। उनका प्रबन्ध श्रमिकों की समितियाँ (प्र) श्रमिक-परिषद्‌ (जण८०७१ (०णाणं5) तथा (ब) 
प्रबन्ध समिति ((७78227॥07/ 308705) करती हैं । स्वीडन, कनाडा शौर बेल्जियम श्रादि में 
भी उद्योगों के प्रबन्ध में कर्मचारियों को भाग देने की योजनायें चालू हो चुकी हैं । 


भारत में किये गये प्रयत्न-- 

भारत में यह योजना अभी समय के गर्भ में ही है। १९४७ में औद्योगिक विवाद 
प्रधिनियम पास करने से पूर्व भारत में इस दिशा में कोई भी प्रयत्न नहीं किया गया था । भारत 
सरकार ने सब १६४८ तथा १६९५६ की औद्योगिक नीतियों में इस शोर संकेत दिया । द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना में भी इसका उल्लेख किया गया। योजना में कहा गया कि “एक समाजवादी 
समाज की रचना लाभकारी सिद्धान्तों पर नहीं की जा सकती, उसके लिये समाज-सेवा के 
सिद्धान्त को श्रपनाना पड़ेगा । यह श्रावश्यक है कि श्रमिक समझें कि वह प्रगतिशील राष्ट्र के 
निर्माण में श्रपना थोग दे रहा है । प्रजातान्त्रिक समाज सज़्ूठित करने के पहले औद्योगिक प्रजा- 
तन्‍्त्र की स्थापना श्रति आवश्यक है । द्वितीय योजना के सफल संचालन के लिये कमेंचारियों का 
प्रबन्ध से श्रधिकाधिक सहयोग अ्रनिवायें है। इससे उत्पादन में वृद्धि होगी, श्रमिक उद्योगों के 
बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे तथा साथ ही साथ श्रमिकों को श्रपनी भावनाओ्रों को 
व्यक्त करने का अवसर मिलेगा, जिससे औद्योगिक शान्ति होगी ।” 

प्रबन्ध में श्रमिकों को भाग देने की योजना को वास्तविक रूप प्रदान करने तथा इससे 
उत्पन्न होने वाली समस्याओं के सम्बन्ध में श्रावश्यक सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से' भारत सर- 
कार ने यूरोपीय देशों में श्रमिकों द्वारा प्रबन्ध संचालन में भाग लेने की प्रथा का अध्ययन करने 
के लिये १६९५६ में १० सदस्यों का एक अध्ययन मण्डल (जिसमें मालिकों, श्रमिकों तथा सरकार 
के प्रतिनिधि थे) केन्द्रीय श्रम मन्‍्त्रालय के सचिव श्री विष्णुसहाय की अध्यक्षता में भेजा । 
भ्रध्यपन् सण्डल की सिफा रिशें--- 

अ्ध्ययत मण्डल की रिपोर्ट जून सब्‌ १९५७ में प्रकाशित हुई | भारत में इस योजना 
के कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में निम्न सिफारिशें की :--- 

( १ ) इस योजना को लागू करने से पूर्व “शिक्षा श्रान्दोलन” आवश्यक है । 

( २ ) यह योजना किन-किन उद्योगों में लागू हो, यह निर्णय करने का श्रधिकार 
सरकार को होना चाहिये । यह प्रणाली उन्हीं उद्योगों में चालू की जाय, जिनका प्रबन्ध सबंश्रेष्ठ 
हो । छोटे उद्योगों को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिये । 

( ३ ) दोनों पक्षों के रुख में परिवर्तन होना श्रावश्यक है अर्थात्‌ श्रमिकों और मालिकों 
में स्वेच्छापुवंक सहयोग होना चाहिये । 

( ४ ) यदि उद्योग या कारखाने की कई शाखायें न हों तो उनके लिए एक ही "संयुक्त 
परिषद्‌” होनी चाहिये । इन संयुक्त परिषदों से कारखानों में काम के नियम, छेंटनी, विवेकीकरण', 
कारखानों की बन्दी, नये तरीके अ्रपनाने और बहाली तथा दण्ड आदि के सम्बन्ध में परामर्श किया 
जाना चाहिये । 

( ५ ) श्रष्ययन दल की रिपोर्ट में कहा गया है कि अनेक देशों के प्रबन्ध परिषदों में 
अमिकों तथा मालिकों की संझ्या बराबर-बराबर रक्‍्खी गई है । किन्तु दल के मतानुसार यह 
आवश्यक नहीं, क्यों कि निर्णय आपस के सहयोग तथा समभौते के भ्रनुसार होना चाहिये, म कि 
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तीय॑ श्रम श्राथिक सम्मेलन (860000 «गा पाक ॥,809077/ ए०0)णआ०  (0४व००७॥०७) में, 
जिसके श्रध्यक्ष श्री वी० वी० गिरि थे, इस योजना पर विचार-वितिमय किया गया था ; इस 
सम्मेलन में यह विचार प्रकट किया गया था कि इस योजना को धीरे-धीरे श्रमिकों तथा मालिकों 
के सक्रिय सहयोग द्वारा कार्यान्वित किया जाता चाहिये । प्रारम्भ में परीक्षण (#छ०पाएंथा0 के 
रूप में इनका अर्थ सलाह के रूप में ही लिया जाय । दोनों को आपस में कन्धे से कन्धा मिलाकर 
कार्य करते हुये श्रपने दायित्त्व को निभाना चाहिये । द 

इस समय १४५ श्रोद्योगिक संस्थाओं के प्रबन्ध में श्रमिकों के योगदान की योजना 
लागू है। इस योजना का विस्तार यथासम्भव भ्रधिक से भ्रधिक उद्योगों के लिये करना श्रेयस्कर 
भाना गया है। केन्द्र तथा राज्य सरकारों ते इस योजना को शीघ्र लागू करने के लिए विशेष 
भ्रनुभाग स्थापित किये हैं । (भारत १६६७) 
सफलता के लिए महत्त्वपूर्ण कदस-- 

प्रबन्ध में श्रमिकों व कर्मचारियों को भाग देना उचित है या नहीं, इस प्रश्न को छोड़ 
कर हमें तो श्रव यह देखना है कि इस योजना को किस प्रकार सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया 
जाय । सरकार को इस सम्बन्ध में प्रचार सुविधायें तथा नियम बनाने चाहिये । श्रमिकों की 
शिक्षा का कार्यक्रम तेजी से तुरल्त' प्रारम्भ किया जाय | श्रमिकों को अपने अ्रधिकारों की माँग 
करते समय उत्तरदायित्त्व को नहीं भूलना चाहिये । उन्हें मन लगाकर पूरी मेहनत से कार्य करना 
होगा । उधर मालिकों को भी समय की गति को पहिचानते हुये समझ से काम लेना चाहिये। 
श्रमिकों को प्रबन्ध में सथात देकर उनकी सदभावना, सहयोग व सलाह लेती चाहिये । इसी में 
सबका हित है। अभी तक जो भी इस क्षेत्र में कार्य हुआ है वह न के बराबर है। परन्तु यदि 
वर्तमान परीक्षण सफल रहे तो यह योजना सभी उद्योगों में लागु कर दी जायेगी भर फिर देश 
में सभी वर्ग समान हो जायेंगे । झ्पस में हंष, बुरी भावना, संकीर्शाता व प्रतिद्वन्द्रिता के स्थान 
पर सहयोग, सह-भावता और सह-सम्बन्ध स्थापित होंगे, जिसका फल उद्योगों, मालिकों, कर्म - 
भारियों, अन्य व्यक्तियों तथा सरकार सभी के लिए श्रेष्ठ होगा। हमें पूर्ण आशा है कि उद्योगों 
के प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लेने का कार्यक्रम जो प्रमी एक छोटे बीज के समान है, किसी 
दिन एक विशाल वृक्ष में परिणत हो जायगा, जिसकी कि छत्नद्धाया में--सरकारी और निजी 
दोनों ही क्षेत्र पनपेंगे । 


शाराप्एाए 0ए४प0४७ : 
१. किसी ओद्योगिक संस्थान में कर्मचारियों की भरती की कार्यविधि का वर्णन कीजिए । 
(झागरा, १९७२; विक्रम, १६६२; इन्दौर, १६६८ एवं १६७०) 
२. प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी से श्राप क्या समभते हैं? इसके उद्देश्य क्‍या हैं ओर 
इनको प्राप्त करने के लिये कया प्रयत्न किये गये हैं ? (दिल्ली, १९७१) 


३. अ्रमिकों की पूर्ति के सामान्य खोत कौत-कौन से हैं? श्रमिकों की चुनाव पद्धति का संक्षेप 
«में वर्णन कीजिये। 


[ रबर 
श्रमिकों के प्रशिक्षण के प्रचलित साधन कौन-कौन से हैं? प्रशिक्षण की महत्ता पर प्रकाश 
डालिये । 


झ्रौद्योगिक सद्भ॒र्ष क्‍यों होते हैं ? उनके निपटारे के लिये किये गये उपायों की विवेचना 
कीजिये । 

श्रमिकों के प्रबन्ध में भाग लेने की योजना का श्रर्थे स्पष्ट कीजिये । भारत में इस योजना 
का महत्त्व तथा प्राप्त होने वाले लाभों का संक्षेप में वर्णन कीजिए । 

कर्मचारियों को शिक्ष ण देने का क्‍या महत्त्व है? प्रशिक्षण की विभिन्न विधियों का संक्षेप 
में वर्णन कीजिए । (आगरा, १६७१; जीवाजी, १६६७; विक्रम, १६६५) 
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कार्य कुशलता आदशे 
(ए्लेंशाटए 4069) 





प्रारस्भिक--कार्य कुशलता श्रादर्श से श्राशय 

श्रम की कार्यकुशबता से श्राशय उसकी उत्पादन शक्ति से है। कुशलता का सम्बन्ध 
श्रमिक के उस गुण से है, जिसके द्वारा वह एक निश्चित भ्रवधि के अन्दर वस्तु के उत्पादन भ्रथवा 
गुण में वृद्धि कर सकता है। किसी भी श्रमिक की योग्यता की परीक्षा निम्न दो |बातों से की जा 
सकती है :---0) उत्पादन की सांत्रा एवं किस्म; (४) उत्पादन का समय। श्रम की कार्यकुशलता 
एक सापेक्षिक शब्द (२७७४४० ७77) है और इसका प्रयोग तुलनात्मक भ्रर्थ में ही होता है । 
उदाहरण के लिये; यदि कोई श्रमिक निश्चित अवधि में श्रधिक उत्पादन करे या दूसरों से पहले 
कार्य समाप्त कर डाले अथवा उसका उत्पादन दूसरों के मुकाबले में श्रेष्ठतम हो, तो वह दूसरे 
की श्रपेक्षा श्रधिक कार्य कुशल कहलायेगा । झ्रतएवं श्रम की कार्यकुशलता प्रादर्श से अ्रभिप्राय एक 
ऐसे बिन्दु से है, जिस तक पहुँचने पर श्रमिक की गिनती कुशल श्रमिकों में होने लग जाती है, 
भ्र्थात्‌ वह एक आ्रादर्शे कार्यकुशल् श्रमिक कहुलाने लगता है । 


कुशलता बनाम उत्पादकता (छ&गलिशाएए 775. ए700ए८एशा(९)--- 

सामान्यतः कुशलता एवं उत्पादकता दोनों में कोई श्रन्तर नहीं है। किन्तु तकनीकी 
दृष्टि से इन दोनों में पर्याप्त भ्रन्तर विद्यमान है। उत्पादकता का सम्बन्ध केवल श्रम और उत्पा« 
दन के घण्टों दोनों के अनुपात से ही त्रगाया जाता है। इसके विपरीत श्रम की कुशलता एक 
विस्तृत शब्द है, जिसके क्षेत्र में श्रम की उत्पादकता के अतिरिक्त उसकी योग्यता एवं कुशलता का 
भी समावेश होता है। इस प्रकार श्रम की कुशलता में उत्पादकता भी निहित होती है, जबकि 
उत्पादकता में कुशलता का निहित होना प्रावश्यक नहीं है । 
कुशलता के भेद (068 ण॑ स्रीलंशाटलए)-- 

श्रम की कुशलता को निम्न दो भागों में विभाजित किया जा सकता है :--- 

( १ ) तकनोकी कुशलता--अम एवं मशीन की काय-क्षमता तकनीकी श्राधार पर 
निश्चित की जाती है। इसे “तकनीकी कुशतता' कहते हैं। तकनीकी कुशलता के भ्रन्तगंत न्यूनतम 
लागत पर पग्रधिकतम उत्पादन प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। बर्बादी श्रथवा क्षय का 
कोई स्थान नहीं होता । 


( २ ) भ्रायिक कुशलता--आाथिक कृशत्ता से प्राशय ऐसे साधनों के काम में लेने से 
है, जिनका उपयोग करने पर उत्पादन में वृद्धि करना सम्मव होता है । 


श्रमिकों की कुशलता का माप (शशशष्माशाश( ० ॥ठशथाटप)--- 
श्रमिकों की कुशलता का माप करने के प्रमुख तरीके अग्रलिखित हैं । 


२८६ 


[ श्८७ 


( १ ) उत्पादन को प्रति इकाई पर अमं को लागत--अ्रमिकों की कुशलता का साप 
श्रति इकाई पर श्रम की लागत निकाल कर किया जा सकता है। इसके प्रन्तगंत श्रमिकों के द्वारा 
जितनी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है उसका भाग श्रमिकों को दी गयी कुल मजदूरी की 
राशि में देते हैं, भौर इस प्रकार जो कुछ भी झ्राता है उस्ते उत्पादन की प्रति इकाई पर श्रम की 
लागत कहते हैं। उदाहरण के लिए ५ वस्तुओं के निर्माण करने में १०० रु० मजदूरी के रूप में 
दिये गये हैं। यहाँ पर प्रति इकाई श्रम लागत -- * 8-. रु०---२० रु० होगी । यह लागत जितनी 
कम होती जायगी, श्रमिकों की कुशलता में उतनी ही बृद्धि होती जायगी । इसके विपरीत, यदि 
श्म-लागत में वृद्धि हो जाती है, तो यह कहा जायगा कि श्रमिक्रों की कुशलता में कमी हो गयी है। 

( २ ) प्रति श्रमिक घन्दा उत्पादन--इसके अन्तर्गत उत्पादन का माप प्रति श्रसिक 
घण्टा भ्रथवा दिन के झ्राधार पर किया जाता है। 


कार्यकुशलता आदशों को प्रभावित करने बाले तत्त्व-- 

वैसे तो श्रमिक के कार्यकरुशलता के भ्रादर्शों पर प्रभाव डालने वाले अनेक तत्त्व हो 
सकते हैं, किन्तु उनमें से मुख्य-मुख्य तत्त्व निम्नलिखित हैं :--- 

(१ ) पारिश्रमिक (9७४०४)--प्रच्छा पारिश्रसिक मिलने पर एक श्रसिक उच्च 
जीवन-स्तर कायम रख सकता है। इसके होने पर वह प्रधिक व सुन्दर कार्य कर सकता है। एक 
व्यक्ति जो श्राधा भूखा है, फ्ोंपड़ी में रहता है तथा शभ्रपने परिवार के लिए शिक्षा तथा चिकित्सा 
को व्यवस्था नहीं कर पाता है, कैसे कुशल बन सकता है। भारतीय श्रमिकों की भ्रकुशलता का 
सबसे प्रमुख कारणा पर्याप्त पारिश्रमिक का न मिलना है। यदि श्रमिक को उसकी मेहनत का 
पर्याप्त पारिश्रमिक दिया जाय तो वह सदेव सन्‍्तुष्ठ रहेगा झौर मन लगाकर कार्य करेगा । इससे 
उसकी कार्यकुशलता स्वभावत: भ्रधिक होगी । 

( २ ) कार्य करने की दशाएं (007ता9075 ० ए0०7८)---श्रमिक की कार्य करने की 
दशायें उसकी कार्यकुशलतां पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं, यदि कारखानों में स्वच्छ वायु, शुद्ध 
ठण्डा जल, पर्याप्त प्रकाश, सफाई तथा उचित तापक्रम आदि होगा, तो श्रमिक की कार्य कुशलता 
अवश्य बढ़ी हुई होगी । | 

( ३ ) कुशल प्रबन्ध (8ग्िणंआ। ४६॥826070॥)--श्रमिक की कार्यक्शलता प्रबन्ध 
की कुशलता पर भी निर्भर करती है। यदि काम का वितरण मनोवैज्ञानिक आधार पर किया 
जाय, प्रत्येक श्रमिक को उसकी योग्यतानुसार काये सौँपा जाय तथा उच्चक्रोटि का कच्चा माल 
एवं नवीनतम यन्त्रों का प्रयोग किया जाय, तो श्रमिक की कार्य कुशलता में वृद्धि होता निश्चित है । 

(४ ) मनोवेज्ञानिक व्यवहार (?5ए-००ह08 77०&४(7थ॥/)--अ्रन्य मानवों की 
तरह श्रमिक भी मानव है। दूसरों की तरह उप्तकी भी मान-मर्यादायें, भावनायें एवं इच्छायें 
हैं। दूसरों की तरह वह भी समानता का अधिकार चाहता है। वह यह भी चाहता है कि उसकी 
भी बात सुनी जाय तथा उस पर विचार किया जाय । अन्य उत्पादन के सधिनों की तरह वह 
भी उत्पादत का एक महत्त्वपूर्णा सक्रिय साधन है। अभाग्यवश, हमारे आझ्राधुनिक कारखानों में 
श्रमिकों को काम में प्रोत्साहन देने के लिए कुछ भी नहीं है और न कोई ऐसी चीज है जिसको 
वह अपना कह सके । यह उसकी कुशलता की वृद्धि में एक महत्त्वपूर्ण रुकावट है। श्राज श्राव- 
शयकता इस बात की है कि मनोवैज्ञानिक ढज्भ से श्रमिकों की आवश्यकताश्रों का अध्ययन किया 
जाय तथा' उनको अधिक से श्रधिक सन्तुष्टि प्रदात की जाय । 

(५ ) सामाजिक एवं राजनेतिक दशायें (500७७] 800 एणांतंए४ (00008078)-- 
देश की सामाजिक एवं राजनैतिक दशाग्रों का भी श्रमिक की कुशलता पर प्रभाव पड़ता है ॥। 


श्ष्८ ] हे 


जिस देश [में भ्रशान्त वातावरण है, जहाँ घन की सुरक्षा का प्रभाव है, जहाँ का श्रमिक तथा 
पू'जीपति वर्ग मित्र न रहकर एक दूसरे का दुश्मन बना हो, वहाँ के श्रमिकों की कार्यकुशलता 
में वृद्धि कैसे हो सकती है । 

( ६ ) जातीय एवं पैतृक लक्षण तथा नेतिक गुण (रेब०४। थात सथ&्वा॥7५ 
(फश्चबरणलांडाए०5- 070 (०४ (0४॥४०४३)--जातीय एवं पैतुक लक्षण तथा नैतिक गुणों का' 
भी श्रमिकों की कार्यकूशलता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिये, बढ़ई का लड़का 
लकड़ी का सामान बनाने में चतुर होगा। इसी प्रकार ईमानदारी, थैयें, परिश्रम, निष्कपटता 
आदि नैतिक गुणों का उसकी कार्यकुशलता पर निश्चय ही प्रभाव पड़ेगा। एक चरित्रहीन एवं 
कामचोर व्यक्ति कभी भी श्रमिक नहीं बन सकता । 

(७ ) फाम करने की स्वतन्त्रता (ल7०2000 ० ५०॥0--क्राम करने की स्वतन्त्रता 
से भी श्रमिक की कार्यकुशलता पर प्रभाव पड़ता है। किसी श्रमिक से यदि बलपूर्वक श्रथवा कड़े 
निरीक्षण में काम कराया जाय तो उसकी कार्यकुशलता का हनन होना स्वाभाविक है। मनुष्य 
स्वभाव से स्वतन्त्रता-प्रिय है, श्रतएब दासतापुणे कार्य कदापि कार्यकुशलता नहीं बढ़ा सकता । 

(८ ) भावी उन्नति की झ्राशा (9096 णि एप्रणा6 ?०४7०४5)--भावी' उन्नति की 
आशा श्रभिकों को प्रेरणा प्रदान करती है। इसके श्रभाव में उसका निरुत्साहित हो जाना स्वाभा- 
विक ही है । भावी उन्नति की झाशा श्रमिकों के हृदय में खून-पसीना एक करने की भावना पैदा 
करती है । इसके लिये यह प्रावश्यक है कि कारखानों में तरक्की, पेन्शन, प्रॉवीडेन्ट फण्ड, लाभ- 
विभाजन योजना, बोनस आदि की योजनायें लागू की जायें । 

(९ ) कार्य भ्रवधि (0ए7४00॥ ० ५४४०7:)-अनुभव के आधार पर यह कहा जा 
सकता है कि यदि श्रमिकों के कार्य करने के घण्टे कम हों तथा कुछ भ्रवधि तक निरन्तर कार्ये 
करने के पश्चात्‌ उन्हें थोड़ा विश्वाम दे दिया जाय, तो उनकी कार्यकुशलता में भ्रवश्य वृद्धि होगी। 
इसके विपरीत, यदि श्रमिकों से प्रातः सात बजे से लेकर साय॑ के सात बजे तक निरन्तर कार्य 
करने को कहा जाय तो उनकी कार्यकुशलता घटते-घटते एक न एक दिन अ्रवश्य ऐसे बिन्दु तक 
पहुँच जायगी जबकि वे कार्य करना ही बन्द कर देंगे । 

(१०) अन्य ((६०४॥७7९075)--एपरोक्त के अतिरिक्त भश्रन्य भी कई ऐसे तत्त्व हैं 
जो कि श्रमिकों की कार्यकुशलता को प्रभावित करते हैं--जैसे, जलवायु तथा भौतिक दशायें; 
उत्पादन का ढंग; सामान्य बुद्धि; प्रशिक्षण की व्यवस्थायें; श्रमिकों का संगठन, सामाजिक प्रथायें। 


एापर507र२ 0ए४७770एघ७ : 


१. आप कुशलता सम्बन्धी आादशों से क्या समभते हैं ? इस पर पूरी टिप्पणी लिखिये। 
(विक्रम, १६६८; इन्दौर, १६६५) 

२. कार्यकुशलता आदशोें से क्‍या अ्रभिप्राय है ? श्रमिकों की कुशलता को प्रभावित करने वाले 
तत्त्वों का संक्षेप में वर्णन की जिये । 

३. श्रमिकों की कुशलता को प्रभावित करने वाले कौन से घटक हैं ? क्या आपकी राय में 
भारतीय श्रमिक अ्रकुशल है ? 

४. क्या श्रम की कुशलता एवं उत्पादकता में कोई भ्रन्तर है ? श्रम की कुशलता के भेदों का 
वर्णन कीजिये । 


श्३ 


मजदूरी अथवा भ्ृत्ति म्रुगतान की पद्धतियाँ 
(एशलथीणत०5 ० ३४९ ए4फ्राशा) 











प्रारम्भिक--मजदूरी भुगतान प्रणाली का महत्त्व 


उत्पादन में श्रम को महत्त्वपुर्ण स्थान प्राप्त है। श्रम की क्षमता पर ही उत्पादन 
निर्भर करता है, क्योंकि उत्पादन के भ्रन्य साधन निर्जीव होते हैं तथा उनको नियोक्ता किसी भी 
प्रकार से अपनी इच्छानुसार उपयोग में ला सकता है। परन्तु यह बात श्रम पर लागू नहीं होती । 
श्रमिक से भ्रधिकतम्‌ उत्पादन प्राप्त करने के लिये नियोक्ता को मानवशासत्र (09,०००४७) के 
सिद्धान्तों का पालन करना शनिवार्य होता है। वास्तव में सन्तुष्ठ श्रम-शक्ति उत्पादन के लिये 
एक श्रमूल्य सम्पत्ति है। इसके लिये यह श्रावश्यक है कि श्रमिकों को अन्य सुविधाओं के साथ- 
साथ उचित मजदूरी भी दी जाय | इसलिये औद्योगिक संगठन में मजदूरी तथा उसकी भुगतान 
प्रणालियों को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसकी महत्ता पर प्रकाश डालते हुये डॉ० शेडबेल ने 
एक स्थान पर लिखा है :---“श्रम श्रधिक परिमाण में सस्ता भले ही मिल जाय, परन्तु उसको 
सस्ता खरीदना दोषपूर्ण मितव्ययिता है, क्योंकि नियोक्ता केवल श्रम नहीं चाहता अपितु श्रम का 
फल चाहता है, जो सस्ते में उसे नहीं मिलेगा ।””! यही कारण है कि भ्रधिकांश' श्रौद्योगिक संघर्ष 
दूषित मजदूरी भुगतान पद्धतियों के प्रचलन के कारण ही होते हैं। अतएवं एक सन्‍्तोषजनक मज" 
दूरी भुगतान प्रणाली का होना परम आवश्यक है, क्योंकि उचित मजदूरी देने पर ही नियोक्ता 
एवं श्रमिकों में परस्पर सहकारिता उत्पन्न होकर कम श्रम व्यय में अधिकतम्‌ उत्पादन प्राप्त हो 
सकता है। 


आदर्श अथवा श्रच्छी श्रथवा सन्‍्तोषजनक मजदूरी 
भुगतान प्रणाली की विशेषतायें 
(88$807॥048 ए 7 ॥6687 ०0" 0000 
० $8084007"7 ३४९ ?४ए7॥760ए7॥ा $प्श/शा)) 

मजदूरी को उत्पादन में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भ्रवेधानिक एवं दृषित मजदूरी 

प्रणाली से एक शोर तो श्रमिकों की कार्यक्षमता का हनन होता है, उनके सामाजिक जीवन एवं 
परिवार का शोषण होता है तथा दूसरी ओर उत्पादन में शिथिलता झ्ाती है एवं देश का श्ौद्यो- 
गिक विकास रुक-सा जाता है। भ्रतएवं मजदूरी भुगतान प्रणाली न्यायपूर्णं एवं सन्‍्तोषजनक होनी 


-किकककक .. अर थे अनयानब्लपक>+++स+अन--यननक नाम, 
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बाहिये, जिससे कि अमिकों का जीवन-स्तर ऊँचा हो तथा देश में तीन्नगति से औद्योगिक विकास 
हो ॥ इसके लिये एक श्रादर्श मजदूरी भुगतान पद्धति में निम्नलिखित विशेषतायें होनी चाहिये : 

( १) दोनों पक्षों के लिए हितकारी--मजदूरी भुगतान प्रणाली ऐप्ी होनी चाहिये 
जिसमें श्रमिक एवं उद्योग दोनों का ही हित हो। मजदूरी न॒ तो इतनी कम होती चाहिये कि 
श्रमिक अपनी आवश्यकताशों की पूर्ति ही न कर सके एवं उनका शोषण होता हो भ्ौर न इतनी 
भ्रधिक ही हो जिससे उद्योग की क्षमता को देखते हुये नियोक्ताओ्नों के लिये असहनीय हो जाये तथा 
उद्योग का भविष्य सड्भूट में पड़ जाय । सारांश में, श्रमिक्रों के लिये उचित मजदूरी (एक्षो/ 
४एछ४४८४) की व्यवस्था होनी चाहिये । 

(२) शअमिक्त की योग्यतानुसार--वही मजदूरी भुगतान प्रणाली योग्य होगी एवं श्रमिक 
की कार्यक्षमता में वृद्धि कर सकेगी, जिससे प्रत्येक श्रमिक को उसकी योग्यतानुत्तार मजदूरी दी 
जाती है । 'सब धान बाईस पसेरी” का सिद्धान्त यदि मजदूरी देने की प्रणाली में लागू किया 
जाता है तो कुशल श्रमिकों को श्रपनी कार्यक्षमता बढ़ाने में किसी भी प्रकार की प्रेरणा श्रथवा 
प्रलोभन नहीं मिलता । अतएवं कुशल श्रमिक को अधिक तथा अक्ुशल श्रमिक को कम मजदूरी 
मिलनी चाहिये | इस प्रकार मजदूरी का भुगतान योग्यतानुस्तार होना परम आवश्यक है । 

( ३ ) स्यूनतम मजदूरी निश्चित होनी चाहिए--श्रादर्श मजदूरी प्रणाली में न्यूवतम्‌ 
मजदूरी का प्रबन्ध भ्रवश्य होना चाहिये, जिससे नियोक्ता श्रमिकों का शोषण न कर सकें। यह 
इतनी अवश्य होनी चाहिये, जिससे श्रमिक्र अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें भौर वे “जीने 
के लिये काम करें न कि काम के लिये जीयें ।” 

(४ ) सरलता एवं सुगमता--यह सरल एवं सुबोध होनी चाहिये | उसका ढज्ज इस 
प्रकार का हो कि जिससे एक साधारण मजदूर भी--उसे क्या मिलेगा--इसका सही-सही अनु- 
मान लगा सके तथा नियोक्ता को भी श्रम परिव्यय (.,90०४/ (090) निकालने में सुविधा हो । 
इस प्रकार सरल एवं सुगम मजदूरी भुगतान प्रणाली के होने से श्रमिक एवं तनियोक्ता दोनों ही 
अपना झनुमान पहले से ही लगाकर उतती हिसाब से झपना बजट बना सकते हैं । 

(५) पद्धति मितव्ययितापूर्ण हो--मजदूरी पद्धति में मितव्ययिता का तत्त्व होना 
झ्रावश्यक है, भ्रर्थात्‌ जिसमें कच्चे माल, समय तथा यन्त्र-सामग्री आदि का श्रपव्यय न होता हो । 

( ६ ) मजदूरी एवं उत्पादनशीलता सें सम्बन्ध--मजदू री -भुगतान प्रणाली का सम्बन्ध 
उत्पादनशीलता से होना चाहिये, जिससे वह उद्योग श्रपने श्रमिकों को निश्चित मजदूरी दे 
सकेगा । इसके साथ ही श्रमिक को पर्याप्त मजदूरी दी जानी चाहिये, जिप्पते वह भ्रपती सारी 
झावश्यकतायें पूरी कर सके । इसमें श्रमिकों एवं पूजीपतियों के सम्बन्ध भ्रच्छे रहते हैं भोर दोनों 
का ही हित होता है । 

( ७ ) झ्न्य उद्योगों के झ्रनुरूप मजदूरी --मजदूरी श्रन्यः उद्योगों के प्रनुरूप प्रतियोगी 
((०079०४४४०) होनी चाहिये, जिपसे श्रमिकों को दूसरे उद्योगों में मागने की इच्छा न रहेगी 
ओर वे उद्योग में ही टिके रहेंगे । उद्योग की प्रगति तया श्रमिकों की सन्‍्तुष्टि इसी में है कि 
समान उद्योगों में इनके वेतन एक दूसरे से कम न हों । 

( ८ ) प्रेरणात्मक ([7०७7076) होनी चाहिए--मजदूरी भुगतान प्रणाली इस प्रकार 
की होनी चाहिये जिससे श्रमिक को भ्रपनी कार्येक्षमता बढ़ाने की निरन्तर प्रेरण। मिलती रहे । 
श्रमिक को इस बात का आभास होना चाहिये कि वह जितना अधिक कार्य करेगा उसे उतनी ही 
भ्रधिक मजदूरी मिलेगी । मजदूरों में प्रेरणा उत्पन्न करते के लिये पुरस्कार (०७३१० तथा 
ग्रधिसाभांश (80779) भ्रादि की ध्यवस्था होनी चाहिये । 

' ( € ) स्थापिस्व--स दूरी भुगतान प्रणाली में स्थायित््व होना चाहिये, क्‍योंकि 


(६ २६१ 


भस्थायी श्रथवा परिवर्तनशील मजदूरी प्रणाली में मजदूरों का विश्वास नहीं रहता और न इससे 
सरलता ही भ्रा सकती है। स्थायित्त्व न होने की दशा में नियोक्ताओं को भी अपने व्यय का पूर्वे 
भ्रनुमान लगाने में कठिनाई होती है । | 

(१०) लोचबार--मजदूरी भुगतान प्रणाली लोचदार होनी चाहिये, क्योंकि यदि यह 
लोचदार होगी तो श्रमिकों के असन्तोष के बिना उनकी मजदूरी उत्पादन एवं लाभ के श्रनुसार 
कम अथवा अधिक की जा सकती है। 

(११) भ्रौद्योगिक शान्ति के लिये उपयुक्तता--अ्रधिकतर श्लौद्योगिक संघर्ष मजदूरी 
झथवा अधिलाभांश (80705) न देने के कारण होते हैं। यदि मजदूरी श्रमिकों की आवश्यकता- 
नुसार उचित रूप से दी जाय तो श्रौद्योगिक संघर्ष का भ्रन्त होकर दोनों में बहुत सुन्दर सम्बन्ध 
स्थापित होंगे तथा उद्योग दिन-दूनी, रात-चौगुनी गति से प्रगति करेगा । 

(१२) कार्यशील व व्यावहारिक--मजदूरी पद्धति का केवल सैद्धान्तिक महत्त्व ही 
नहीं होता, भ्रपितु उसमें कार्येशीलता एवं व्यावहारिकता का होना भी परम आ्रावश्पक है। तभी 
बह क्रियान्वित हो सकेगी । 

(१३) समय पर भुगतान--म्रन्य बातों के प्रतिरिक्त मजदूरी का निश्चित समय पर 
भुगतान होना चाहिये, ताकि श्रसिक नियमित रूप से अपने बजट के अभ्रनुसार आवश्यकताश्रों की 
पूति कर सकें । 

.».. (१४) न्यूनतम सजदूरी की गारण्टी--न्यूनतम मजदूरी से श्राशय मजदूरी की उस 
भात्रा से है जो कि श्रमिकों की कम से कम न्यूनतम आावश्यकताप्रों की पूति करने में समर्थ हो । 
मजदूरी भुगतान की किसी भी प्रणाली को क्‍यों न अपनाया जाय समपी में कम से कम इस बात 
की गारण्टी भ्रवश्य होनी चाहिये कि सनन्‍्तोषजनक काये न होने पर भी उन्हें न्यूनतम मजदूरी 
प्रवश्य दी जायेगी । 

(१५) नियत आधार--मजदूरी भुगतान प्रणाली का कोई निश्चित आ्राधार अवश्य 

होना चाहिये जो स्थायी रूप से निरन्तर कायम रह सके । जो दरें (१8(०5) केवल कल्पना तथा 
अनुमान पर आधारित होती हैं, उनसे श्रमिक व नियोक्ता दोनों को ही क्षति पहुँचती है । 
क्‍ (१६) लाभ विभाजन का उहू श्य--उद्योगपति को सफल उत्पौदन हेतु यह मानना 
होगा कि श्रम उत्पादन का एक अनिवार्य अंग है। उसका भी उद्योग पर अधिकार है। इसके 
लिये यह भ्रावश्यक है कि श्रमिकों को भी लाभ व उद्योग की व्यवस्था में से मजदूरी के श्रतिरिक्त 
हिस्सा दिया जाय । 

इस प्रकार यदि उपरोक्त सिद्धान्तों के आधार पर मजदूरी भुगतान प्रणाली बनाई 
जाती है तो इससे श्रम एवं पूजी में संघर्ष के स्थान पर सदमावनापूर्ण सम्बन्ध स्थापित होकर 
झौद्योगिक शान्ति कायम हो सकती है । 


मजदूरी देने' की विभिन्न प्रणालियाँ 
(9४927०॥0 (९६१००४ ० ४३४९० ९०ए77०॥) 


श्राधुनिक युग में मजदूरी देने की विभिन्न प्रणालियाँ उपयोग में लाई जाती हैं। साधा- 
रणत: मजदूरी के भुगतान करने के दो प्रमुख तरीके हैं :--(१) सम्रय के अनुसार (]॥76 
७४४०७) तथा (२) काये के अनुसार (206०४ ए/४०७) | मजदूरी देने को ये दोनों प्रणालियाँ 
भ्रति प्राचीन काल से चली आा रही हैं भौर श्राज भी उनका महत्त्व किसी प्रकार से कम नहीं 
“ हुआ है । वास्तव में यदि देखा जाय तो जितनी भी बतंमान प्रेरणात्मक तथा प्रगतिशील प्रणा- 
:झपनलियाँ ही गई हैं, वे इन्हीं पद्धतियों की परिवर्तित एवं संशोधित रूप हैं। उद्योगों में मजदूरी 


-- है _ ही 2 पप 
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| मजदूरों देने की प्रणालियाँ 
| 


| | 
(7) (पर) 
समपानुप्तार भजदुरो प्रणाली कार्यानुसार गम प्रणाली 
| 


( । ) 

प्रेरणात्मक मजदूरी प्रणाली 

(१) देलर पद्धति । 

(२) हैल्से पद्धति । 

(३) रोवन पद्धति । 

(४) गेंट पद्धति । 

(५) एमरसन पद्धति 

(६) क्रभिक दर पद्धति । 

(७) जीवन निर्वाह पद्धति । 

(८) न्यूनतम मजदूरी । 

(६) घण्टे के लिये घण्टा पद्धति । 
(१०) लाभों में हिस्सा पद्धति । 
(११) सहभागिता पद्धति । 

( ) समयानुसार अथवा दैनिक मजदूरी पद्धति 
(7776 ०" 70209 ५४०७४८४) 

इस प्रणाली में मजदूरी का श्राधार समय को बताया गया है। यह मजदूरी भुगतान 
करने की सबसे प्राचीन प्रणाली है। इस प्रणाली के प्रनुप्तार श्रमिकों को निश्चित समय के 
अनुसार मजदूरी मिलती है, जेसे--प्रति घण्टा, प्रति दिन, प्रति सप्ताह, प्रति पखवारा (807(- 
एा8॥0 श्रथवा प्रति महीना आदि | प्रत्येक श्रमिक्र को यह विश्वास रहता है कि एक निश्चित 
अवधि के बाद उसको एक निश्चित राशि झ्वश्प मिलेगी । काम की मात्रा अथवा उसकी किस्म 
के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शर्त नहीं रहती । श्री जॉन ए० शुबिन (70॥ &. 80090) 
के भ्रनुसार, “अमेरिका के ७५% उद्योगों में समयानुसार मजदूरी पद्धति प्रचलित है।” भारत 
में यह प्रणाली प्रायः सभी उद्योगों में विद्यमान है । 
लाभ (40048॥92९७)--- 

(१) सरलता--यह प्रणाली अत्यन्त प्राचीन तथा सरल है । एक भ्रादमी को किसी' 
काम करने में जो समय लगता है उत्ते नापता आसान है। केवल इतना ज्ञान करना पड़ता है 
कि श्रमिक ने कितने समय तक कार्य किया है। (२) प्रसापीकृरण की झावश्यकता नहों--इस 
प्रणाली के अनुसार प्रत्येक अमिक के कारये का प्रमापीकरण करने की कोई भ्र।वश्यकता नहीं क्योंकि 
उसकी मजदूरी समय के प्रनुसार निश्चित की जाती है न कि कार्य के भ्नुसार | (३) प्राय की 
सुरक्षा--यह प्रणाली श्रमिक को उसकी श्राय की भ्राकस्मिक कमी से बचाती है या व्यक्तिगत 
दक्षता में प्रस्थायो कमी, जो भ्रनिवाय॑ दुर्घटना या रोग या बाहरी पअ्रशान्ति के परिणाम» 
स्वरूप पैदा हो सकती है, के कारण होने वाली कमी से श्रमिक को सुरक्षा पहुँचाती है । श्रमिक 
स्थिर झाय का निश्चय हो जाने के कारण भ्रपने खचों को अपनी प्राग्र के अनुसार व्यवस्थित कर 
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सकता है और एक निश्चित स्तर कायम कर सकता है। (४) कुशल एवं शिल्पकारी कार्यो के 
लिए सर्वोत्तम --वे कार्य जिनमें विशेष कुशलता एवं शिल्पकारी की श्रावश्यकता पड़ती है, जैसे--- 
दस्तकारी एवं चित्रकला तथा भ्रन्य कलात्मक कार्य इस प्रणाली के अन्तर्गत सुगमतापुवंक करवाये 
जा सकते हैं। इसके विपरीत यदि इस प्रकार के कार्य ठेके पर करवाये जायें तो ठेकेदार उतने 
अधिक चाव व लगन से कार्य नहीं करेगा, क्योंकि वह कम से कम समय में उसे पूरा करने का 
प्रयत्न करेगा । (५) उत्पत्ति के साधनों का उचित प्रयोग--जब कार्य सावधानी, थैयें एवं लगन 
के साथ किया जाता है तो उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का भी निरथंक क्षय नहों होता | यन्त्र उप- 
करण, कच्चे माल आदि सभी का उचित प्रयोग किया जाता है। इससे नियोक्ताओं को विशेष 
लाभ होता है, क्योंकि उत्पादन-व्यय में कमी हो जाती है। मशीनों की भ्रनावश्यक घिसाई न होने 
से उनका जीवन-काल बढ़ जाता है। (६) भमिकों पर विशेष नियन्त्रण को श्रावश्यक ता नहीं-- 
क्योंकि श्रमिक स्वयं निश्चित समय पर आते तथा चले जाते हैं, श्रतएव उन पर विशेष नियन्त्रण 
की झ्रावश्यकता नहीं होती । (७) प्रशासन व्यय में कमी--इस प्रणाली में श्रन्य प्रणालियों की 
भ्रपेक्षा प्रशासन सम्बन्धी ध्यान कम देता पड़ता है और श्रमिक्र भी प्रायः स्वतन्त्रतापूर्वक कार्ये 
करते हैं। (८) विशेष उपयोगिता का क्षेत्र--पह प्रणाली उन कार्यों के लिये श्रत्यन्त उपयोगी 
है, जिनमें श्रमिकों को भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्यों को करना पड़ता है और जिनमें श्रम का सही 
मूल्याद्भुन नहीं किया जा सकता । (€) अमिकों सें एकता--मजदूरी देने की इस प्रणाली को 
श्रमिक सद्भ॒ अधिक पसन्द करते हैं, क्योंकि यह श्रत्यन्त सरल प्रणाली है तथा इससे श्रमिकों में 
एकता रहती है। (१०) सरकार फो झादेश देने सें सुविधा--सरकार को भी इससे निश्चित 
भ्रादेश देने में सुविधा रहती है। (११) स्वास्थ्य रक्षा--मजदूरी भुगतान की प्रस्तुत प्रणाली के 

अन्तर्गत श्रमिक शझ्राराम से कार्य करते हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि शी घ्रता से कार्य करने का उन्हें 
कोई पश्रतिरिक्त पारिश्रमिक मिलने वाला नहीं है। इसके परिणामस्वरूप उनका स्वास्थ्य ठीक बना 
रहता है। (१२) कार्य में सावधानी तथा भ्रेष्ठता--प्रन्य प्रणालियों की श्रपेक्षा इसमें कायें 
प्रधिक सुविधा एवं श्रेष्ठता से किया जाता है। इप्तमें जल्दबाजी का प्रश्न ही नहीं उठता । 
हातनियों (0890फ48228)--- 

(१) कुशल श्रमिकों पर कुठाराधात--इस प्रणाली का सबसे प्रमुख दोष यह है कि 
यह “बढ़िया (कुशल) झादमी को दबा लेती है ।” इसका कारण है कि श्रकुशल व कुशल दोनों 
प्रकार के श्रमिकों को समान मजदूरी दी जाती है। परिणामस्वरूप प्रत्येक श्रमिक यह श्रनुभव 
करता है कि दूसरे श्रमिकों की श्रपेक्षा भ्रधिक मेहनत से कार्य करना निष्फल है, क्योंकि मेरे भ्रति- 
रिक्त प्रयासों के बदले में मुझे तत्काल कोई लाभ न होगा। इस प्रकार श्रमिक आराम पसन्द 
होने लगते हैं, जिसके कारण उसकी कार्यक्षमता का हनन होता प्रारम्भ हो जाता है। (२) श्रद- 
क्षता को पुरस्कृत करने बाली प्रणाली---जब तक एक निर्धारित मजदूरी मिलना सुनिश्चित है 
प्रौर अधिक परिश्रम करने के लिये कोई प्रोत्साहन नहीं है तब तक यह प्रणाली अदक्षता को 
पुरस्कृत करने वाली रहती है । वास्तविकता यह है कि समय-श्राधार भ्रच्छे (कुशल एवं परिश्रमी ) 
श्रमिकों को पुरुस्कृत भौर बुरे (प्रकूशल एवं कामचोर) श्रमिक को दण्डित करने की कोई व्यवस्था 
नहीं करता । (३) काम को अ्रनावश्यक रूप से बढ़ाने की प्रवृत्ति का पनपना--जब काम की 
भात्रा निश्चित हो और उसके बाद श्रमिक को हटा दिया जाता हो, तब समय के आधार पर 
भुगतान पद्धति कार्य को यथासम्मव लम्बा करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है, जिससे कमाई 
झधिक हो । जब हटाये जाने का भय नहीं रहता तब भी श्रमिक काम से बचते हैं । इससे लाल- 
फीताशाही भी पनपती है। (४) निरीक्षण को झ्रावश्यकता--श्रमिक पूरी कार्यक्षमता से पूर्ण 
समय तक काम करते हैं भ्रथवा नहीं, यह देखने के लिये उन पर कड़ा निरीक्षण रखना पड़ता है । 
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फलत: फोरमेन व सुपरवाइजरों को पुलिस वालों की तरह काम करना पड़ता है। उन्हें यह भी 
बताना होता है कि वे कैसे और क्या काये करें । इसमें निरीक्षण व्यय में वृद्धि होती है। (५) विरोधी 
कार्यों को प्रोत्साहन--उपरोक्त कारणों के फलस्वरूप दबी हुई योग्यता उत्पादन के बजाय 
विरोधी कार्यों के रूप में प्रगट होने लगती है, क्योंकि इससे योग्य आदमियों को क्षति होने की 
सम्भावना पैदा होती है। इस सम्बन्ध में फ्रेकलिंन ने लिखा है--“सामयिक भुगतान प्रणाली में 
बहुत से मनुष्य ऐसे कायं करते रहे हैं, जिनके लिये उनमें न दिलचस्पी है और न योग्यता, जबकि 
वे दूसरे (विरोधी) कार्यों में श्रागे बढ़ जाते हैं''।” (६) अमिक की उत्पादन शक्ति नापना 
सम्भव नहीं-- उद्योगपति यह निश्चित नहीं कर पाता कि वास्तव में श्रमिकों की उत्पादन-शक्ति 
क्या है, क्योंकि इस पद्धति में श्रमिकों के व्यक्तिगत उत्पादन का कोई हिसाब नहीं रखा जाता । 
(७) झनर्णयक पद्धति--उद्योगपति को आनुपातिक अभ्रधिक मजदूरी देती पड़ती है जबकि उत्पादन 
में कमी हो जाती है और इस प्रकार उसका लाभ कम हो जाता है। मजदूरी भुगतान पद्धति 
के भश्रन्दर किसी दिन कार्य कम होने पर भी श्रमिकों को उतनी ही मजदूरी देती पड़ती है। 
(८) काये से मु ह चुराना--समयानुसार मजदूरी देने से' एक महत्त्वपूर्ण हानि यह भी है कि भ्रधिक- 
तर श्रमिक काम से मुह चुराने लगते हैं। वे किसी प्रकार से समय व्यतीत हो जाने की प्रतीक्षा 
में ही रहते हैं। (६) श्रम-सड् ठनों को प्रोत्साहन---इस पद्धति से श्रमिकों में एकता आ जाने से 
श्रम सद्भठनों को प्रोत्साहन मिलता है; जिसके कारण उद्योग में निरन्तर श्रौद्योगिक सद्भृर्ष बने 


रहते हैं । 

सायांश में उपरोक्त दोषों के कारण 'सब घान बाईस पसेरी” अथवा 'गधे और घोड़े 
को एछ उणप्डे से हाँकने वाली” यह मजदूरी भुगतान पद्धति' दोषपूर्ण है। इस पद्धति का अमिकों 
पर झनेतिक प्रभाव होता है तथा उनमें यह प्रवृत्ति भ्रा जातो है कि “काम उतना हो करों जिससे 
नौकरी बनी रहे ४! श्री जे० झार० स्मिथ के शब्दों में, “यह मजदूरी भुगतान पद्धति सैद्धान्तिक 
एवं व्यावहारिक दृष्टि से एक अ्रसन्तोषजनक पद्धति है। इसमें किचित भी शब्ध्ा नहीं है, क्योंकि 
इसमें मनुष्य की मुल-भिन्नता की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया जाता है ।?? 

निष्फर्ष--- उपयुक्तता--समयानुसार मजदूरी प्रणाली के गुण-दोषों का अ्रध्ययन करने 
के पश्चात्‌ यह वहा जा सकता है कि समयानुसार मजदूरी प्रणाली उन दशाभ्रों में विशेष लाम- 
' द्वायक है जिनमें कि () कार्य का माप नहीं किया जा सकता है, जैसे--एक शिक्षक का कायें, 
एक चित्रकार का काये भ्रादि । (7) जहाँ कायें की मात्रा की तुलता में उप्तकी किस्म (0७४४५) 
की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है, जैपे--दर्जी का कार्य । (7) जहाँ उत्पादन का श्राकार 
इतना छोटा हो कि भ्रकेला नियोक्ता ही उस पर उचित नियन्त्रण रखने में समर्थ हो । (४) जहाँ 
निरीक्षण का काय हो । जैसे--निरीक्षक भ्रथवा, फोरमैन श्रादि का कार्य । 


( ए ) कार्यानुसार मजदूरी भुगतान प्रणाली श्रथवा भागिक भृत्ति पद्धति 
(07606 ४३४४९ $9४0ा) 


स)।मयिक मजदूरी भुगतान प्रणाली के दोषों के निवारण हेतु कार्यानुसार मजदूरी 
भुगतान पद्धति का विकास हुआ | इस पद्धति में श्रम्रिक की मजदूरी उत्पादन के परिमाण एवं 
गुण से सम्बन्धित होती है, समय से नहीं | जो श्रमिक जितना और जैसा काये करता है, छसी' 
आधार पर उसको मजदूरी दी जाती है, प्रतएवं जो श्रमिक जितना अ्रधिक कार्य करेगा उसको 
उतनी ही भ्रधिक मजदूरी दी जायेगी । इस प्रकार इस पद्धति में श्रस को भ्रधिक महत्त्व दिया जात 
.  ए. 0. उ0०ा68 : पर 4वंकांडांड/ वा रा ॥4ं॥हावंतां ाॉश278०. 
3 ठ. पर. छाणात, . 
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है । यह पद्धति निम्न दो उप-पद्धतियों में विभाजित की जा सकती है :--(क) कार्यानुत्तार बढ़ती 
हुई मजदूरी प्रयता वृद्धि कर भागिक दर ([70०&४78 ?608 २७6 5पए887)--इस पद्धति के 
भ्रनुसार श्रमिक की मजदूरी उसके द्वारा उत्पादित वस्तुग्रों की मात्रा बढ़ने के साथ-साथ बढ़ती 
है। [किन्तु श्रमिक की कार्य-क्षमता सीमित होने के कारण उसकी मजदूरी भी सीमित रहती है ।] 
उत्साही श्रमिकों के लिये यह प्रणाली अत्यन्त लाभदायहू है। किस्तु इसमें मजदूरी का व्यय बढ़ 
जाता है, भ्रतएवं उद्योगपति इसका विरोध करते हैं । (ख) कार्यानुप्तार घदतोी हुई मजदूरी श्रथवा 
ह्रातित भागिक दर (0०2८०४»॥४ शि००० १२०४७ 5एड०7)--इस पद्धति के अनुसार, जैसे-जैसे 
काम बढ़ता जाता है, मजदूरी की राशि को क्रमश: प्रति इकाई घटा दिया जाता है। इससे 
उद्योगपतियों को पर्याप्त लाभ होता है, क्योंकि उनको उत्पादन-व्यय कम करना पड़ता है। श्रमिकों 
को इससे प्राय: हानि ही होती हैं क्योंकि उनके कार्य के अनुप्तार उतकों मजदूरी नहीं मिलती। 
जहाँ तक मजदूरी की दर को निश्चित करने का प्रश्त है, इनके लिये कोई वैधानिक प्राधार नहीं 
है और यह अनुभव के द्वारा ही तय की जा सकती है । इसके तय करते से पहले झौसत मजदूरी 
निकाली जाती हैं और कुशल तथा प्रकुशल श्रमिकों को उनकी उत्पादन-शक्ति के प्रनुसार मजदूरी 
दी जाती है। 
लाभ (40747(982९५)--- 

इस प्रणाली के लाभ निम्त हैं :---(१) योग्यता के श्रनुततार मजदूरी--प्तमी श्रमिकों 
को योग्यता के अनुसार मजदूरी दी जाती है, जिससे उन्हें श्रपती योग्यता बढ़ाने का पर्याप्त अव- 
सर मिलता है। भ्रत: यह प्रणाली श्रधिक न्‍्यायोचित है। (२) निरोक्षण व्यय में कमी--श्रमिकों 
पर भ्रधिक निरीक्षण रखने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वे स्वयं ही श्रधिक से भ्रधिक परि- 
श्रम एवं लगन से कार्य करते रहते हैं। (३) उत्पादन की साब। में वृद्धि --इप प्रणाली के भ्रन्त- 
गेंत अधिक पारिअश्रमिक की श्राशा से अमिक अधिक से अधिक उत्पादन करने की चेष्टा करते हैं, 
झतएव कम से कम समय में श्रधिकतम उत्पादन सम्भव हो जाता है। (४) प्रति इकाई उत्पादन 
व्यय सें कमी--उत्पादन की मात्रा बढ़ने के साथ-साथ उत्पादत व्यय भी प्रति इकाई कम हो 
जाता है, क्योंकि उपरि-व्यय (076:0०986 ए5७०॥563) प्रायः वही रहते हैं। फलत: उत्पादक को 
लाभ होता है । (५) प्रबन्ध व्यय में कप्तो--उत्पादक को प्रवन्ध व्यवस्था पर अधिक व्यय नहीं 
करना पड़ता है और उस व्यय को वह अन्य झ्रधिक लाभकारी कार्यों में लगा सकता है। (६) 
सशीनों का सदुपयोग--श्र मिक मशीन एवं ओजारों का सदुपयोग करते हैं, क्योंकि उतके खराब 
हो जाने से उन्तका कार्य रुक जाता है, जिससे उनकी मजदूरी में मी कमी भा जाती है। (७) समय 
का सदुपयोग--चूं कि श्रमिक जानता है कि वह जितना काम करेगा उप्ते उतनी ही मजदूरी मिलेगी, 
प्रतः वह भ्रपना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होने देता, वर प्रत्येक क्षण का सदृपपोग करता 
है। (८) उत्पादन प्रणाली में सुघार--इस प्रणाली से न केवल उत्पादन की मात्रा व मजदूरी में 
वृद्धि होती है बल्कि उत्पादन प्रणाली में सुधार होता है, क्योंकि श्रमिक दोषरहित कच्चा माल 
एवं सही हालत में मशीनरी चाहता है। इसके अतिरिक्त भ्रधिक मजदूरी का लालच उसे उत्पादन 
प्रणाली में सुधार करने हेतु पर्याप्त प्रोत्साहन देता है। (६) प्रधिह्र प्रेरणात्मक--प्रह प्रणाली 
भ्पेक्षाकृत भ्रधिक प्रेरणात्मक है, क्योंकि कोई श्रमिक जितता प्रधिक् कार्य करता है उसे उतनी 
ही अधिक मजदूरी मिलेगी; परिणामस्वरूप श्रमिकों मे कम समय के अन्दर भ्रधिकाधिक कार्य 
करने की भावना जाग्रत होती है। इस प्रकार श्रमिकों की कार्यक्षमता में प्राश्चर्यजनक गति से 
वृद्धि होने. लगती है । (१०) उपभोक्ताध्ों को लाभ--उत्पादन-व्यय में कमी हो जाने के कारण 
उपभोक्ताओं को सस्ती वस्तुयें मिल जाती हैं। (११) अ्रम-पूंजी में स्वस्थ सम्बन्ध--श्रमिकों को 
त्यायोचित मजदूरी तथा नियोक्ताप्नों को प्रधिक उत्पादन प्राप्त हो जाने के कारण दोतों में मान- 
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सिक शान्ति बनी रहती है, भ्रतः श्रम-प्‌ुजी के सम्बन्ध स्वस्थ रहते हैं। (१२) उच्च जीवन-स्तर- 
श्रॉमक अधिक परिश्रम करके अधिक लाभोपार्जन करते हैं, श्रतएव उन्तका जीवन-स्तर भी ऊचा 
उठ जाता है। (१३) अमिकों की तुलनात्मक योग्यता का शान--इस प्रणाली के भ्रन्तर्गत श्रमिकों 
की तुलनात्मक योग्यता का बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है। इसके भ्रतिरिक्त उनके 
द्वारा किये गये कार्य का सरलतापुर्वक अनुमान लगाया जा सकता है। (१४) अमिकों से गति- 
शीलता--यह प्रणाली श्रमिकों की गतिशीलता में वद्धि करती है, क्योंकि वे भ्रपने कार्य में विशेष 
दक्ष होने के कारण आसानी से समान उद्योगों में एक दूसरे में जा व भ्रा सकते हैं । (१५) राष्ट्रीय 
आय सें वद्धि--मजदूरी देने की इस पद्धति के अन्तर्गत प्रत्येक श्रमिक अपनी योग्यता तथा शक्ति 
का पूरा-पूरा उपयोग करता है, क्‍योंकि वह यह जानता है कि वह जितना अधिक कार्य करेगा 
एवं जितना सुन्दर माल बनायेगा उसे उतनी ही अधिक मजदूरी मिलेगी। अतएवं माल के उत्पा- 
दन की मात्रा एवं किस्म में सुधार होने से राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। (१६) गति- 
शौलता में वद्ध--मजदूरी भुगतान की प्रस्तुत प्रणाली के अन्तगंत श्रमिकों की गतिशीलता में 
पर्याप्त वद्धि होती है क्योंकि वे कार्य की निर्धारित मजदूरी पर एक कारखाने से दूसरे कारखाने 
में सरलता से जा सकते हैं। (१७) श्रमिकों को स्वतन्त्रता--इस पद्धति के भ्रन्तगंत श्रमिक अपने 
श्रापको स्वतन्त्र समझता है। वह इस बात के लिये स्वतन्त्र है कि चाहे जब काम करे और चाहे 
जब बन्द कर दे, अतएवं वह अधिक मत लगाकर काम करता है । 
हानियाँ (0540एशा(88९8)-- 

उपरोक्त लाभों के होते हुये भी इस प्रणाली के निम्न प्रमुख दोष हैं :--(१) अभिकों 
के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव---अधिकतम मजदूरी कमाने की लालसा से श्रमिक श्रधिक परिश्रम करता 
है, जिससे उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। (२) भजदूरी में फटौती--इस प्रणाली के भनन्‍्दर 
उद्योगपति बड़ी सरलता से बढ़े हुये काम के लाभ में से श्रमिकों की मजदूरी कम कर लेता है, जो 
श्रमिकों'के पक्ष में नहीं है। यद्यपि यह सत्य है कि बढ़े हुए काम के लाभ का कुछ अ्रंश श्रमिकों 
को मिलता है, किन्तु श्रानुपातिक अंश में उनको प्राय: हानि ही रहती है । (३) श्रधिक मजदूरो 
पर उद्योगपतियों को ईष्या--यदि श्रमिकों को अधिक मजदूरी मिलती है तो वह उद्योगपतियों 
के दिमाग में खटकती है और वे सदेव अश्रपने लाभ को बढ़ाने के लिये मजदूरी घटाने की चेष्टा 
करते हैं, जिससे श्रमिकों श्लोर उद्योगपतियों में आपस में बेर-भाव बनने लगता है एवं उत्पादत 
पर इसका विषम प्रभाव पड़ता है। (४) वस्तु के गुण सें कम्ी-इसमें श्रमिक उत्पादन के परिमाण 
की ओर अधिक ध्यान देते हैं, गुणों की श्रोर नहीं । इस प्रकार उत्पादन की किस्म (0०७॥(५) गिर 
जाती है। (५) कलात्मक तथा शिल्पकारों कार्यों के लिये श्रनुपयुक्त--उन कार्यों के लिये जिनमें 
कलात्मक बारीकियों की श्रावश्यकता पड़ती है, यह प्रणाली अनुपयुक्त है। (६) भ्रसहनीय हस्त- 
क्षेप --इस प्रणाली के भन्तर्गत श्रमिक, प्रबन्धक श्रथवा निरीक्षक का हस्तक्षेप पसन्द नहीं करते । 
(७) अ्रम-संघों का विरोध--अ्रम-संघ इस प्रणाली का सदेव विरोध करते हैं, क्योंकि इससे (अ) 
श्रमिकों की एकता भंग हो जाती है और वह अ्रधिक कमाने के लालच से स्वार्थी हो जाते हैं; (ब) 
झधिक उत्पादन होने से श्रमिकों में बेकारी फेलने का भय उत्पन्न हो जाता है। (८) बेकारी का 
भय--इस पद्धति के अन्तर्गत कार्य शीघ्र समाप्त हो जाने के कारण श्रमिकों की माँग अपेक्षाकृत 
कम रहती है, अतएव उनमें बेकारी फैलने का भय उत्पन्न हो जाता है। (६) अमिकों की कुश- 
लता का हनन--श्रमिक पैसे के लालच में अधिकाधिक परिश्रम करने का प्रयत्न करता है। इसका 
प्रिणाम उसके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा पड़ता है श्रोर इस प्रकार धीरे-धीरे उसकी कुशलता का 
मी हनन होना शुरू हो जाता है। (१०) छुट्टियों का महत्त्व जाता रहता है--इस पद्धति के श्रन्त- 
गत श्रमिकों को छुट्टियों की मजदूरी नहीं मिलती । ऐसी दशा में वह यही कहता है कि यदि छुट्टी 
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*. नहीं होती तो उसे मजदूरी मिलती । अतएव छुट्टियों का महत्व उसके लिए जाता रहता है॥ 
. (११) श्राय की अ्िश्चितता--इस प्रणाली के श्रन्तगंत श्रमिकों की झ्राय में निश्चितता नहीं 

रहती, क्योंकि वह प्रायः घटती एवं बढ़ती रहती है, जिसका उनके जीवन-स्तर पर विषम प्रभाव 
पड़ सकता है। (१२) झ्रकुशल श्रसिक फो क्षति--इस प्रणाली के कारण अकुशल श्रमिक 
निरुत्साहित हो जायेगा, क्योंकि कुशल व अ्रकुशल श्रमिक्र की मजदूरी में असमानता निरन्तर 
बढ़ती ही जायेगी । (१३) यन्‍्त्रों एवं कच्चे माल का भ्रपव्यय--यन्त्रों की अधिक घित्ताई होने के 
कारण उनका (यन्त्रों का) जीवन-काल कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त प्रायः श्रमिक कच्चे 
माल के उपयोग में लापरवाही से काम लेते हैं। (१४) जहां पर कार्य ठीक-ठीक इकाइयों में 
विभाजित नहीं हो सकता वहाँ यह प्रणाली अनुपयुक्त है। (१५) उत्पादन में नियमितता का 
अभाव--श्रमिकों को अधिक वेतन मिलने से वे अपनी अतिरिक्त झाय को बचाकर अधिक छुद्दियाँ 
लेते हैं, जिससे उत्पादन में नियमितता नहीं रहती तथा उद्योग की उत्पादनशीलता प्रभावित होती 
है। यह प्रवृत्ति बम्बई और अहमदाबाद के वस्त्र उद्योग के श्रमिकों में श्रधिक पाई जाती है । 

निष्कषें---कार्यानुसार मजदूरी भुगतान प्रणाली के गुण-दोषों का अ्रध्ययन करने के 
पश्चात्‌ यह कहा जा सकता है कि प्रस्तुत प्रणाली उन उद्योगों के लिए विशेष रूए में उपयुक्त है 
जहाँ पर उत्पादन की क्रिया का प्रमापीकरण हो चुका है तथा समान किस्म की वस्तुओं का 
उत्पादन होता है एवं कार्य का माप भी आसानी से किया जा सकता है, जैसे--हाथकरघा 
भ्रथवा खादी वस्त्र उद्योग, जूता उद्योग तथा कोयला खान उद्योग आदि | 

कार्यानुसार तथा समयानुसार मजदूरी प्रणाली की तुलना 
((०07792/7507 9260ए9९९॥ 7४76 १४9७४०४ 8704 ?]60९ ५७४०७26७) 

मजदूरी का भुगतान करने की उपयुक्त दोनों प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन 

निम्न तालिका की सहायता से किया जा सकता है :-- 








ऋण- ऋत्लर को 0 कक 2 
जा 00200 के (777906 ४४३९2८४) । (0|208 ४४४४९68) 
१. ग्राधारशिला यह समयानुसार दी जाती है। | यह कार्यानुसार दी जाती है । 
२. कुशलता यह कुशल श्रमिकों के लिये | यह कुशल श्रमिकों के लिये 
विशेष लाभदायक नहीं है। विशेष लाभदायक है । 
३. मजदूरों इसमें मजदूरी की राशि की | इसमें मजदूरी की राशि की 
की निश्चितता | निश्चितता रहती है । अनिश्चितता रहती है। 
४. स्थायित्त्व इसमें नौकरी के स्थायित्त्व | इसमें नौकरी के स्थाथित्त्व 
का श्राकषंण रहता है । का पूर्णतया अ्रभाव रहता है। 
५. छुट्टियों का इसमें छुट्टियों का श्राकर्षण रहता । इसमें छुट्टियों के आकर्षण का 


| भी वेतन भिलता है। 
६. श्रम-संघों का | श्रम-सद्ध॒ समयानुसार मजदूरी , श्रम-सद्ध कार्यानुसार मजदूरी 
दृष्टिकोण | पद्धति का समर्थन करते हैं क्योंकि | प्रणाली का विरोध करते हैं, 
यह उनमें एकता उत्पन्न करती है। | क्योंकि इससे उनमें एकता नहीं 
हो पाती । 
इससे श्रमिकों को अधिक कार्य 
करने के लिए प्रेरणा मिलती है। 


आरक्षण है क्योंकि श्रमिकों को छुट्टियों का * भ्रभाव रहता है । 


७, भ्रधिक कार्य | मजदूरी की यह पद्धति श्रमिकों 
के लिए प्रेरणा को अधिक काये करने के लिये 
| प्रेरणा नहीं देती है । 
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८. शिल्पकारी कार्य, मजदूरी की यह पद्धति शिल्प-| यह पद्धति शिल्पकारी कार्यो 
| कारी कार्यों के लिये अधिक उप- | के लिए ग्रनुपयुक्त है । 
क्तहै। 
९. निरीक्षण की | इसमें कठोर निरीक्षण की | इसमें कठोर निरीक्षण की 


व्या०ण० स०, ३८ 


र&८ ] 


के शायश्यकता 
क्षण व्यय बढ़ जाता है। 
१० साल की किस्म 


झ्रावश्यकता होती है जिससे मिरी- 


इसमें उत्पादन की मात्रा में 


“कह 77 जअातवश्यकता | प्रावश्यकता होती है जिससे निरी- | आवश्यकता नहीं होती, भ्रतएवं 
निरीक्षण व्यय घद जाता है। 

इसमें श्रमिक उत्पादन की 
मात्रा में वृद्धि को अधिक महत्त्व 


बनाम उत्पादन | वृद्धि करने की तुलना में माल की 
की सात्रा | किस्म में वृद्धि करने पर अधिक | देता है, न कि माल की 
ध्यान दिया जाता है । किस्म को । 
११. कार्य में कभी-कभी श्रमिक इसमें जात- | इसमें ऐसा करना सम्भव 
शिथिलता.| बूभकर कार्य शिथिलता से करते | नहीं है। 


हैँ । 
(पा ) प्रेरणात्मक, प्रगतिशील अ्रथवा प्रब्याजि अधिलाभांश प्रणाली 
(0७॥07ए8, श०865४४७ ०. शिशक्षपांप्रा] 80705 $89एशॉं0ा) 

मजदूरी भुगतान करने की दोनों प्रणालियों (प्र्थात्‌ सामयिक्र तथा कार्यानुसार) में 
कुछ न कुछ दोष विद्यमान हैं । सामयिक मजदूरी देने की प्रणाली एक कुशल एवं भ्रकूशल श्रमिक 
में कोई भेद नहीं करती और कार्यानुसार मजदूरी देने की प्रणाली का वस्तु के गुणों पर अच्छा 
प्रभाव नहीं पड़ता । इन दोनों के दोषों को दूर करने के लिए एवं श्रमिकों को काये करने के 
लिए पर्याप्त प्रेरणा एवं उत्साह देने के लिए मजदूरी भुगतान की कुछ वैज्ञानिक पद्धतियाँ 
निकाली गई हैं। ये पद्धतियाँ तान्त्रिक रूप से 'प्रेरणात्मक', 'प्रगतिश्लील' श्रथवा “प्रब्याजि अधि- 
लाभांश” प्रणालियाँ कहलाती हैं । 
प्ररणा से आशय (श०्या॥।28 ० ताटशाएंप०)--- 

प्रेरणा से हमारा आशय उप्त मनोवैज्ञानिक उत्तेजना से है जो कि व्यक्तियों को कार्य« 
शील बनाती है एवं श्रधिक कार्य करने के लिए इन्हें प्रभावित करती है। प्रायः सभी व्यक्तियों 
को ऐसी प्रेरणा की झावश्यकता होती है। इसके बिना निर्धारित लक्ष्य पर पहुँचना कठिन होता 
है । लोग तभी कायें करते हैं जबकि ऐसा करना उत्तकी हृष्टि में लाभप्रद हो । 


विभिन्न प्र रणायें (४707७ प्राट्शाएंर०४)--- 
रे श्रमिक मन लगाकर अधिक कार्य करे इसके लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है। 
प्रेरणा देना कर्मचारी तथा नियोक्ता दोनों की दृष्टि से लाभप्रद होता है, तभी तो प्रेरणा दी 
जाती है । ये प्रेरणायें विभिन्न रूपों. में दी जा सकती हैं, जो कि श्रग्नलिखित हैं :--- 
प्रंरणाएं 
(एाट्शाएं7९४) 





| 

() द्राव्यिक भ्रथवा वित्तीय प्रेरणाएं () ध्रवित्तीय प्रेरणाएं 
(१) भ्रन्‍्य रूप में अधिलाभांश । (१) नौकरी का स्थायित्त्व । 
(२) व्यूनतम मजदूरी का झ्राश्वासन । (२) न्याय । 


(३) पारस्परिक हित के मामलों में 
परामशशे देने का श्रधिकार । 

(४) भय का अभाव | 

(५) मान्यता, प्रशंसा एवं सत्कार । 

(६) उन्नति के अवसर । 

(७) ब्यक्तिगत स्थिति । 

(८) नेतृत्त्व । 

(६) कायें से श्रमिक का सम्बन्ध । 
(१०) प्रबन्ध में भाग । 
(११) जिज्ञासा । 


(३) भ्रपव्यय पर आधारित भ्रधिलामांश 
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() द्राव्यिक प्रेरणा-- 

वह प्रेरणा जो द्रव्य के रूप में दी जाती है, द्राव्यिक प्रेरणा कहलाती है। इसका अंर्य 
है कि किये गये कार्य के लिये द्राव्यिक पुरस्कार देना | श्रमिक अ्रधिक कार्य करें, इसके लिये यह 
भावश्यक है कि इसका सम्बन्ध उत्पादन की मात्रा से बैठा दिया जाय | इसके अनुसार जो श्रमिक 
जितना भ्रधिक कार्य करेगा उसको उतना ही श्रधिक पुरस्कार मिलेगा द्राव्यिक श्रथवा वित्तीय 
प्रेरणाओं में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जा सकता है :--- 

( १ ) भ्रन्य रूप में ग्रधिलाभांश--इसमें श्रमिकों को नियमित उपस्थिति, न्यूनतम 
दुर्घटनाओोों तथा लाभों में वृद्धि के श्राधार पर अधिलाभांश देने की व्यवस्था की जाती है। 

( २ ) न्यूनतम. सजदूरों का श्राश्वासन--यदि कार्य करने वाले कमेचारी को न्यूनतम 
भजदूरी का आश्वासन हो; तो वह इससे अपने श्राप को अधिक सुरक्षित अनुभव करने लगता है, 
जिसके परिणामस्वरूप वह भ्रधिक काये करने के लिये प्रेरित होता है । 

( रे ) भ्रपव्यय पर भ्राधारित झ्धिला्भाश--किसी कारखाने में झ्पव्यय' श्रधिक होने 
की दशा में उसे काम करने हेतु न्यूनतम अपव्यय पर श्राधारित अभ्धिलाभांश देते की व्यवस्था 
रहती है। 

(7) श्रवित्तीय प्र रणाएं 

श्रवित्तीय प्रेरणाओ्रों के अ्रन्तगंत उन समस्त वित्तीय एवं मनोवैज्ञानिक कारणों को 
सम्मिलित किया जाता है जिनसे श्रमिकों को अधिकाधिक कार्य करने के लिये प्रेरित किया जा 
सके । श्रमिकों को नकद राशि के अतिरिक्त अन्य प्रकार की प्रेरणा्रों की भी श्रावश्यकता होती 
है, जिनके आधार पर वे सुन्दर एवं प्रभावी ढज् से काय॑ करने के लिये प्रेरित हो उठते हैं। ये 
भ्रवित्तीय प्रेरणाएं निम्नलिखित रूपों में दी जा सकती हैं :--- 

( १ ) नौकरी का स्थायित्त्व--प्रत्येक कमंचारी यह चाहता है कि उसकी नौकरी में 
स्थायित््व हो तथा उसे नियमित रूप से निर्धारित तिथि पर पारिश्रमिक मिलता रहे | इससे 
उसमें श्रपने काम के प्रति लगन उत्पन्न होती है । 

( २ ) न्याय (70870०)--मजदूुरी न्याय के सिद्धान्त पर झ्राधारित होनी चाहिए । 
यह नियोक्ता तथा कर्मचारी दोनों की ही दृष्टि में न्‍्यायोचित होनी चाहिये । . 

( ३ ) पारत्परिक हित के मासले सें परामर्श देने का झधिकार--कर्म चारी को भी 
उद्योग या व्यापार के संचालन में भाग लेमे तथा पारस्परिक हित के मामलों में परामर्श देने का 
भ्रधिकार होना चाहिये । 

( ४ ) भय का श्रभाव--किसी श्रमिक को भयभीत करके उससे कुछ समय तक 
भ्रधिक कार्य कराया जा सकता है । कुछ समय पहले उद्योग में इस प्रेरणा को बहुत महत्त्व दिया 
जाता था। लेकिन अब यह सभी अनुभव करते हैं कि भय के श्रन्त्गंत श्रमिक अधिक परिश्रम से 
कार्य करते हैं, लेकिन दिल से नहीं करते । भय उत्पादित सहकारिता, भय जारी रहने के समय 
तक चलती है, लेकिन भय हटा लेने पर वह विरोध में, विरोध!” बदले की भावना में और बदले 
की भावना अ्रन्यायपुरं व्यवहार में परिणत हो जाती है। 

( ५ ) मान्यता, प्रशंसा एवं सत्कार--प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि उसके कार्यों 
की प्रशंसा की जाय । उसे मनुष्य के रूप में आदर प्रदान किया जाय । किन्तु इस भावना की बहुत 
उपेक्षा को जा रही है । वास्तव में श्रमिक के कार्य की श्रेष्ठता को या उसप्तके व्यक्तित्व को सम्मात 
देना भी एक बड़ी प्रेरणा है। कभी-कभी तो मशीन पर श्रसिक के नाम की प्लेट लगा देने से 
उसकी कार्यक्षमता बहुत बढ़ जाती है । 

( ६ ) उन्नति के श्रवसर--प्रत्येक कमंचारी भ्रपनी उन्नति करने के भ्रवसर चाहता है। 
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सम्भव है कि अवसर मिलने पर वह उसका लाभ न उठा सके, किन्तु .ऐसा पश्रवसर मिलने की 
झाशा वह जरूर करता है। कुछ लोग उन्नत पदों पर जाना पसन्द नहीं करते, क्योंकि वे प्रति- 
रिक्त जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं, लेकिन 'अधिकांश” लोग इसके इच्छुक रहते हैं । 

( ७ ) व्यक्तिगत स्थिति (8805)--प्रत्येक कर्मचारी यह चाहता है कि उसे कार्य में 
एक महत्त्वपूर्ण स्थिति प्राप्त हो, उसका कार्य उपयोगी हो, उसे उत्पादन के लिये भ्रति आवश्यक 
माना जाय। उसे श्रपनी योग्यता, कुशलता, स्थिति तथा जिम्मेदारी का भ्रभिमान होता है। श्रतः 
प्रेरणा प्रदान करने के लिये श्रौद्योगिक संस्था को चाहिये कि प्रत्येक कार्य से श्रमिक का सम्बन्ध 
एक विशेष रूप से कायम किया जाय, जिससे वह यह अ्रनुभव करे कि “उक्त कार्य मुफ्त पर निर्भर है। 
जैसे ही कर्मचारी को यह अनुभव होने लगेगा वैसे ही वह भ्रधिक मेहनत से कार्य को करने लगेगा । 

( ८ ) नेतृत्त्त (.68008॥9)--प्रबन्धकों द्वारा किया गया कुशल नेतृत्व श्रम-पूजी के 
सम्बन्धों को सुधारने में सहायक होता है, जिसके परिणासस्वरूप कर्मचारियों में विश्वास की भावना 
जाग्रत होती है श्लौर वे मन लगा कर अभ्रधिकाधिक कार्य करने के लिये प्रेरित हो उठते हैं । 

( ९ ) कार्य से श्रसिक का सम्बन्ध--यदि किसी औद्योगिक इकाई के प्रत्येक क्रार्य से 
श्रमिक को सम्बन्धित कर दिया जाय तो वह स्वत: ही उसे अ्रपना स्वयं का कार्य समझ कर 
उसका शीघ्र निष्पादन करने के लिये प्रेरित हो उठता है। 

(१०) प्रबन्ध में भाग--कर्म चारियों को प्रबन्ध में भाग देते से भी उन्हें भ्रभिप्रेरणा 
मिलती है, जिपके परिणामस्वरूप वे कार्य करने के लिये प्रेरित होते हैं । 

(११) जिज्ञासा--मनुष्य की एक विशेषता है उसका जिज्ञातु होना । वह यह जानता 
चाहता है कि कोई कार्य क्‍यों और कैसे किया जा रहा है । यदि प्रवन्धक उसे उक्त सूचना प्रदान 
करते रहें, तो इसका उस पर भ्रच्छा नैतिक प्रभाव पड़ेगा । ज्ञान होने से सहकारिता की भावना 
विकसित होती है । | 

इस प्रकार जिस मजदूरी प्रणाली में उपयुक्त प्रेरणायें होंगी; उसे एक प्रेरणात्मक 
मजदूरी प्रणाली कहा जा सकता है । 

प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धतियों के प्रकार 
(008 ०0 ॥70070५6७ १४३४० ?]9॥8) 
( १ ) टेलर भिन्नक कार्यानुसार पद्धति (भ्रशण एशिकषाततर 00०७ २4० 8ञल्‍8रथा।--- 

द इसका आविष्कार श्री एफ० डब्ल्यू० देलर ने किया है | इस पद्धति में समय भौर गति 
अध्ययन (व6 & (०४०7 80009) के श्राधार पर प्रत्येक कार्य का एक नियत प्रमाप 
(80800) निश्चित किया जाता है। इस प्रमाप में श्रमिक को काम पूरा करना पड़ता है। इस 
प्रकार इस पद्धति में मजदूरी देने की दो दरें होती हैं--एक “ऊँची दर भ्रर्थात्‌ प्रमाप दर तथा 
दूसरी 'नीची दर” । जो श्रमिक निश्चित प्रमाप में श्रथवा उप्तसे ग्रधिकत श्रपना कार्य कर लेते हैँ 
वे मजदूरी की ऊँची दर पाने के अधिकारी होते हैं। इसके विपरीत जो श्रमिक उस प्रमाप से कारये 
को पूरा क रने में भ्रसमर्थ रहते हैं उन्हें 'तीची दर” से मजदूरी दी जाती है। इस प्रकार इस 
पद्धति में कुशल श्रमिक को प्रधिक तथा श्रकुशल श्रमिक को कम मजदूरी दी जाती है। 

विशेषताएं --इस पद्धति की निम्नलिखित मुख्य विशेषतायें हैं :--( १) इसमें मजदूरी 
की दो दरें होती हैं :-...) ऊँची दर, तथा (7) नीची दर ये दरें कार्य के प्रनुसार तय होती 
हैं। (२) इन दरों में काफी प्नन्तर होता है। (३) नियत प्रमाप (3६0270) अथवा उससे भ्धिक 
कार्य करने पर ऊंची दर दी जाती है तथा इससे कम काम करने पर नीची दर दी जाती है । 
(४) कुशल श्रमिकों के लिये यह प्रणाली श्रधिक प्रेरणात्मक है तथा प्रकुशल श्रमिकों को कम 
मजदूरी देकर एक प्रकार का दण्ड दिया जाता है। 
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उदाहरण द्वारा स्पष्ठीफरण--- ध 

निश्चित प्रमापित काय्यें'******* १६ इकाई (70) 

प्रमापित कार्य करने पर दर---७४५ पैसे प्रति इकाई 

प्रमापित कार्य न करने पर---५० पैसे प्रति इकाई 

यदि कोई श्रमिक निश्चित प्रमापित कार्य कर लेता है तो उप्ते १२ ० (१६७८ "9५ ₹०) 
मिलेंगे शौर यदि वहु केवल १२ इकाई काये ही कर पाता है तो उसे केवल ६ रु० (१२०८ ५०) 
मिलेंगे । 

उपयुक्तता---भी ठदेलर के अनुसार इस पद्धति का प्रयोग “जहाँ व्यावहारिक हो वहाँ 
होना चाहिये, परन्तु किसी मी दशा में जहाँ क्रियाप्रों का समुचित समय-पअ्रभ्यास, पूर्ण प्रमापी- 
करण तथा श्रन्य आ्रावश्यक शर्तें पुरी न हों वहाँ इस पद्धति का उपयोग क्रिप्ती भी दशा में नहीं 
होना चाहिये । इस प्रक्रार यह पद्धति वहीं उपयोगी है, जहाँ पर प्रतिदिन एक ही प्रकार का कार्य 
होता हो तथा भ्रधिकतम्‌ उत्पादन वांछित हो ।”! 
(२ ) हैल्से प्रब्याजि पद्धति (प्भ४७ए ए/शाएा ?]॥)-- 

प्रेरण। की इस पद्धति को निकालने का श्रेव कनाडा निवासी श्री एफ० ए० हैल्से' को 
है । इस पद्धति के भ्रनुप्तार उत्पादन का प्रमाप ($08॥0470) एवं उप्ते समाप्त करने का प्रमापित 
समय (8/87087/0 7५776) पहले से ही निश्चित कर लिया जाता है। यदि निश्चित समय के 
'प्रन्दर (अर्थात्‌ प्रमाप समय में) निर्धारित प्रमाप ($॥870470) की वस्तु तैयार हो जाती है तो 
श्रमिकों को निश्चित मजदूरी मिल ही जाती है । साथ ही यदि श्रमिक निश्चित समय से पूर्व ही' 
कार्य पूरा कर लेता है, श्र्थात्‌ कुछ समय बचा लेता है तो उसे बचाये हुये समय के लिये मजदूरी 
का एक निश्चित प्रतिशत (जोकि ३३३९% पअ्यत्रा ५०% होता है) अधितामाश (8०708) 'के 
रूप में दिया जाता है । इसके विपरीत यदि श्रप्तिक प्रभाप कार्य करते में अ्रप्तमर्य रहता है तो 
उसको तब तक कोई भी मान्यता नहीं दी जायगी जब तक कि वह पूरा कार्य नहीं करले । प्रमाप 
कार्य तथा प्रमाप समय दोनों अनुभव के अनुप्तार निश्चित होते हैं । 
द विशेषताएं--( १) उत्पादन का प्रमाप (88870870 0070०) तथा उसे समाप्त 
करने का प्रमाप (8/870870 7५४०) पहले से ही निश्चित कर लिया जाता है। (२) प्रत्येक 
श्रमिक कार्य पूरा कर लेने पर ही मजदूरी पाने का अभ्रधिकारी होता है। (३) प्रमापित समय से 
कम समय में ही कार्य समाप्त कर देने पर श्रमिक्र को बचाये हुये समय का कुछ प्रतिशत प्रब्याजि 
(?:शणंपा)) के रूप में दिया जाता है। यह ३३६३ से ५०% तक होता है। (४) प्रमापित . 
कार्य निश्चित समय में पूरा किये जाने पर श्रमिकों को निश्चित मजदूरी दी जाती है। इसको 
न्यूनतम्‌ मजदूरी भी कहते हैं। (५) प्रत्येक कार्य (09) पर प्रव्याजि श्रलग-प्रलग निकाला जाता 
है । (६) यह पद्धति श्रमिकों की कुशलता में वृद्धि करती है। (७) इस पद्धति का मानना प्रत्येक 
श्रमिक के लिये ऐच्छिक होता है | 
उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण --- 


निश्चित प्रमाषित कार्य ध्य्ट २० इकाई 
निश्चित प्रमापित समय नम १० घन्दा 
निश्चित न्यूनतम्‌ मजदूरी च््द १) प्रति घन्टा 
प्रमापित समय से पूर्व कार्ये 

पूरा कर लेने पर प्रब्याजि घन ३३३६% 


2 ए. ए. पण्शतः. 
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हे मान लो कि श्रमिक केवल ८ घण्टे में कार्ये पुरा कर लेता है तो :-- 
(कार्य समाप्त करने का वास्तविक समय >< मजदूरी देने की प्रति घण्टा दर)-- 
(प्रब्याजि की दर >< बचाया हुआ समय >< प्रति घण्टा दर) भ्र्थात्‌ (८५८ १ रु०)-+- 
(३३३९, 2८ २२८ १ ०) 
लय रुू०--६६९९७ पैसे 
“>द रू० ६६*७ पैसे 
शेष २ घण्टे का-+८ रु० ६६७ पैसे ८ 3 (घण्टे) 
ज्|रे रु० १६९७ पैसे 
कूल मजदूरी -->८ र० ६६७ पेसे-- २ र० १६७ पैसे--१० रु० ८३४ पेसे 
यदि प्रब्याजि की दर ५०% हो तो+- 
अर्थात्‌ (८५०८ १ र०)-+- (५०% >< २२८ १ ०) 
न्ल्है रू० 
शेष २ घण्टे का-+& रु० *< इ घण्टे 
न्ू+२' २५ ० 
कूल मजदूरी --€ रु०-- २९२५ रु०-5११२५ रु० । 
इगलैण्ड में 'बेइर पद्धति' जो इस योजना के समान ही है, श्रधिक् प्रचलित है। इसका' 
यह नाम इसलिये पड़ा है, क्योंकि यह पहले क्लाइड नदी पर स्थित 'बेइर इन्जीनियरिंग बक्से! 
कथकार्ट में काम में लाई गई थी । 


लाभ--( १) सुगस प्रारम्भ--यह पद्धति सुगमता से प्रारम्भ की जा सकती है। (२) 
संघर्षों का भ्रभाव--इसमें श्रम-पूंजी के सद्भुषं का भय नहीं रहता, क्योंकि प्रब्याजि पूर्व निश्चित 
अनुपात में श्रमिकों को दी जाती है। (३) श्रमिकों को सनन्‍्तोष---मनोवैज्ञानिक हृष्टि से भी यह 
पद्धति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। श्रमिक को जो कुछ भी लाभ होता है उससे वह सन्तुष्ट हो जाता 
है, यद्यपि बचाये हुए समय का कुछ भाग नियोक्ताश्नों को भी मिल जाता है । (४) श्रपनाने में 
सुविधा--प्रचलित दूृकान पद्धति (5009 |(०(४॥००) तथा इस पद्धति में विशेष अन्तर नहीं है । 
यह श्रप्रमापित दशाश्रों में श्रपताई जा सकती है । 


दोष--( १) प्रवेज्ञानिक--इस पद्धति में अवैज्ञानिक रीति से निश्चित प्रमापित समय 
के आधार पर कार्यानुसार पद्धति (श००९-7२४(९) श्रपनाई जाती है। (२) यह नवीन कार्य की 
ग्रपेक्षा पिछले कार्य पर निर्भर करती है। (३) प्रशासन की हृष्टि से यह पद्धति उपयुक्त नहीं है, 
क्योंकि इसमें एक निश्चित प्रमाप पर पहुँच जाने के बाद अधिक उत्पादन करने या न करने का 
निश्चय करना केवल श्रमिक पर छोड़ दिया बाता है। (४) न्यूनतम मजदूरी निश्चित होने के 
कारण यह श्रमिकों की इच्छा पर निर्भर करता है कि वे भ्रधिक कार्य कुशलता से करें भ्रथवा नहीं । 
(३ ) रोबन प्रब्याजि पद्धति (२०णशथा एशांप्ा ?]4॥)--- 

यह पद्धति हैल्से पद्धति का सुधार है, इसलिये इसको रोवन सुधांर पद्धति (२०फ्षा 
]१/0०७४४॥04/707) भी कहते हैं। प्रेरणा की इस पद्धति को निकालने का श्रेय स्कॉटलैण्ड निवासी 
मिस्टर जेम्स रोबन को है। इसके अ्रतुसार श्रमिक को उस समय के लिए, जिसमें कि उसने कार्य 
किया है, साधारण दरों पर मजदूरी दी जाती है । बचे हुये समय के आधार पर प्रब्याजि के रूप 
में उसे अतिरिक्त धन दिया जाता है। इसमें प्रमापित समय और प्रमापित कार्य दोनों निश्चित 
होते हैं । बचे हुये समय को मजदूरी उसी प्रतिशत से बढ़ेगी, जितने प्रतिशत कमी उस काम के 
लिए निर्धारित समय में होती है। श्री रोवन के अ्रनुसार बचाये हुए घण्टों की प्रब्याजि कल प्रमात 


[ ३०३ 


पित मजदूरी से श्रधिक नहीं हो सकती और इस प्रकार श्रमिक चालाक़ी से प्रावश्यक ता प्ले 
झ्धिक नहीं कमा सकता । श्री' रोवन ने इसके लिये इस प्रकार का नियम दिया है :--- ह 
प्रव्याजि निकालने का नियस-- 

प्रब्याजि -- काये का कुल समय >< मबदूरी की दर प्रति घण्टा 


बचाया हुआ समय 
प्रमापित समय 


रोवन तथा हैल्से पद्धतियों का तुलनात्मक प्रध्ययन ((०0एशांडणा 9श्तछशा एे०्त्क्षा भात 
छत्रा5०ए ४३2९ ?ए]॥ा5)--- 

दोनों योजनाञ्रों की तुलना करने पर निम्न भ्रन्तर स्पष्ट हो जाता है :--(१) आरम्भ 
में रोवन योजना में प्रव्याजि की दर अधिक रहती है और हैल्से योजना में दर कम रहती है । 
(२) जब हैल्से योजना में श्रमिक आधे से अधिक समय' बचाने लगते हैं तब प्रब्याजि की दर एक- 
दम बढ़ जाती है, किन्तु रोवन योजना में प्रब्याज्ि की दर एकसी रहती है। (३) हैल्से योजना 
में श्रधिक काम करने पर वेतन दुगना हो सकदब्ा है, किन्तु रोवन योजना में वेतत कभी दुगता 
नहीं हो सकता है । 

दोनों पद्धतियों में निम्न दोष पाये जाते हैं :--(१) कार्य करने के अ्रनुसार वेतन 
मिलने की प्रथा में कटौती बहुत कम होती है, शित्तु इन योजनाओं में कटौती अधिक होती है, 
इसलिये श्रमिकों को इन योजनाओं की तुलना में काम के प्रतुपार वेतन मिलने की प्रथा में वेतन 
ग्रधिक मिल जाता है। (२) यह निश्चित करने के लिये कवि कार्य करते का प्रमाप समय कितने 
घण्टे रखा जाय, काफी कठिनाई होती है। (३) जो श्रमिक बहुत कम्त कार्य करते हैं उन पर 
कोई जुर्माता नहीं किया जाता है । 
(४ ) गेण्ट अधिलाभांश पद्धति (6 80983 ?क)-- 

इस पद्धति को श्री एच० एल० गेंट ने प्रस्तुत क्रिया । यह पद्धति टेलर मजदू री भुगतान 
पद्धति पर आधारित है। इसमें प्रत्येक अमिक को मिलते वाली मजदूरी को न्यूनतम सीमा पहले 
से ही निश्चित कर दी जाती है, जिप्रपते कम मचहूरी कित्री भी श्रमिक को नहीं मिलेगी। इस 
प्रकार जो श्रमिक उप्रको रिये प्रादेशानुस्तार नियत समा में (प्रथा प्रमाप समय में) कार्य पूरा 
कर लेता है भ्रथवा उप्तते अधिक कार्य करता है तो उसे २१९ तह ग्रविनामांश रिया जाता है। 
किन्तु यदि वह नियत समय में (प्र्वथात्‌ प्रभाप समध में) नियव उत्पादन से कम उत्ताइत करता 
है तो उसे 8 न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। भरी गैण्ड के ही शहदों में, “यदि कोई ग्रादमी श्रादेशों के 
अनुसार चले शोर भ्रपने लिये दिन भर के लिये एक निश्चित कार्ये-भार को, जो प्रथम कोटि की 
कार्य पूति को सूचित करता है; पूरा कर लेता है, तो उप्ते देनिक दर के प्रज्ावा जो प्रत्येक 333 
में मिलती है, एक निश्चित भ्रधिलामांश भी दिया जाता है, किन्तु यदि दिन के श्रन्त में वह 
कार्य पूरा न कर सके तो उसे प्रधिलाभांश नहीं मिलता, केवल न्यूगतम (जो निश्चित होती है) 
मजदूरी मिलती है । हे 
उदाहरण द्वारा स्पष्ठीकरण-- 


निश्चित प्रमापित कार्य ध्स्ल १०) इकाई 

मजदूरी की दर कष्सर १) प्रति इकाई 

न्यूनतम मजदूरी वन १०) प्रतिदिन 

झधिलाभांश ्् भागिक मजदूरी का ५०% 

कुल इकाई भागिक सजदूरों देनिक दर झधिलाभांश_ कुल योंग 
ष ८) १०) >< १०) 

१० १०) १०) ५) १५) 
१२ १२) १०) ६) १६) 
१४ १४ १ आर 8 ७) १७) 
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लाभ--( १) न्यूनतम मजदूरी सुरक्षित--इसमें श्रमिकों को पूर्ण सन्तोष रहता है, 
क्योंकि उनकी न्यूनतम मजदूरी पूरं सुरक्षित रहती है, भ्रतः यह पद्धति भ्रकुशल श्रमिक के लिये 
भी ठीक है । (२) पर्याप्त प्रोत्साहन--जो श्रमिक निश्चित समय में श्रथवा उससे पूर्व श्रपना कार्य 
पूरा कर लेते हैं उनको भ्रधिलाभांश के रूप में भ्रतिरिक्त धनराशि दी जाती है। (३) कटौती 
समाप्त--इसमें उद्योगपतियों को भी बचत होती है श्लौर उनकी कटौती करने की भ्रवृत्ति समाप्त 
हो जाती है। (४) सितव्ययिता--मजदुरी की दर में ऋ्रिक न्‍्यूनता के कारण उत्पादन-व्यय में 
मित व्ययिता भ्रा जाती है। (५) अम झौर पूंजी का मेल--दोनों में मेल रहने के कारण इसको 
प्रगतिशील दर (27027०5»9४० 7२86) भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मजदूरी बढ़ती जाती है । 

हानियाँ--(१) अमिक का श्रालसी होना--यदि श्रमिक यह देखता है कि वह निश्चित 
समय में काम को समाप्त नहीं कर सकता तो वह अपने कार्य की गति धीमी कर देता है, क्योंकि 
वह जानता है कि न्यूनतम मजदूरी तो सुरक्षित है ही। (२) इसमें लम्बी भ्वधि में कभी-कभी 
श्रमिक नियमित काय॑ से कम काये करता है श्रोर उसको मजदूरी अधिक मिल जाती है। एक 
प्रमाप बिन्दु पर मजदूरी एकदम बढ़ जाती है । 
( ५ ) एमरसन कार्येक्षमता पद्धति (शश507 णिीलंशाल एश्ना)-- 

इस योजना को बताने वाले श्री हैरिड्भाटन एमरसन हैं । इस योजना में श्रधिलामांश 
(80778) श्रमिक की कार्य-कुशलता (००००५): पर निर्भर करता है। एमरसन का कार्य- 
कुशलता को मापने का सिद्धान्त श्रग्न प्रकार है :-- 

इस योजना में यन्त्रों का प्रमापीकरण कर दिया जाता है। सबसे कुशल श्रमिक को 
उत्पादनशीलता मालूम कर ली जाती है। इस श्रमिक ने जितने समय में निश्चित उत्पादन किया 
है उसको ही प्रमाप समय का काये मान लिया जाता है। जो श्रमिक्र इस समय में निर्धारित उत्पा- 
दन कर लेते हैं उनकी कुशलता १००% मान ली जाती है। यदि कोई श्रमिक इस कुशलता के 
स्तर पर नहीं आता और उसकी कुशलता निश्चित कुशलता के ६६:७९% से भी कम है तो उसको 
न्यूनतम वेतन भ्रवश्य मिलेगा । उसकी कुशलता ६६:७% से अधिक है तो उसको निश्चित वेतन 
तथा पारितोषिक दिया जायेगा | पारितोषिक (या प्रब्याजि) इस आधार पर दिया जाता है कि 
१०००८ कुशलता प्राप्त करने पर पारितोषिक (या प्रब्याजि) देनिक वेतन का २०% हो जाये । 
१००९ से अधिक कुशलता प्राप्त करने पर पारितोषिक तथा कुशलता में समानता रखी जाती 
है। यदि कुशलता ११०% है तो पारितोषिक (प्रब्याजि) २०% १०% ३० ९४ होगा और इसी 
प्रकार १९०९, १३०९, १४०% कुशलता पर पारितोषिक ४०%, ५०९८ तथा ६०%७ होगा । 
( ६ ) ऋमिक दर पद्धति श्रथवा सर्पो श्रतृ॒मान पद्धति (89078 5०806 ?]क्वा)--- 

इस पद्धति के अ्रतुसार अ्रमिकों की सजदूरी निर्मित वस्तु के मुल्य के अनुसार घटती- 
बढ़ती रहती है । इस प्रकार यदि विक्रय वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो श्रमिकों की मजदूरी भी बढ़ 
जाती है भौर यदि विक्रय वस्तु का मूल्य घट जाता है तो श्रमिकों क्री मजदूरी भी घट जाती है। 
यह पद्धति इस सिद्धान्त पर आधारित है कि वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने से साधारणत; 
उद्योगपतियों को अ्रधिक लाभ होता है, अतः श्रमिक्रों को भी उसमें से कुछ माग मिलना चाहिये । 
इसके विपरीत जब मृल्यों में कमी हो जाती है तो उद्योगपतियों के लाभ का अनुपात भी गिर 
जाता है, भ्रत: श्रमिको की मजदूरी में भी क्रमश: कमी हो जाती है। किल्तु इसके लिये एक _ 
निश्चित सीमा होतो है, उससे कम श्रमिकों की मजदूरी नहीं होती है । 

लाभ--(१ व न श्रनुपात--श्रमिक और नियोक्ता दोनों ही उद्योग के लोभ को 
समान रूप से मम हैं, अ्रत: दोनों, ही उसके उत्थान-पतन, में सहायक रहते हैं । (२) 
ऋौद्योगिक शान्ति-- इसमें श्रमिकों तथा उद्योगपतियों में मजदुरी के विपय में ऋगड़ा नहीं होता, ” 
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क्योंकि दोनों ही उद्योग में भ्पते को साकेदार समझते हैं। (३) कार्य सुशक्षा--श्रमिकों के कार्यो 
में सुरक्षा तथा निश्चितता झ्रा जाती है भौर वे निश्चित होकर भ्रपना कार्य करे सकतें हैं। (४) 
व्यापार सें पूर्ण जानकारी--श्रमिकों को अपने अंकेक्षकों के द्वारा व्यापार की समस्त जानकॉरी 
प्राप्त करने का अधिकार रहता हैं भर इस प्रकार समय-समय पर वे व्यापार में होने वाले 
उतार-चढ़ाव को सुविधा से जान सकते हैं झोर उसके अनुरूप काय॑ में लगे रहते हैं। 

हानियाँ-- (१) श्रनिश्चित जीवने-स्तर--इससे आय का ठीक शअ्रनुमान नहीं लगाया 
जा सकता, इसलिये श्रमिक के जीवन स्तर में किसी प्रकार की निश्चितता नहीं लाई जा सकती । 
(२) भ्रनिश्चित लाभ--व्यापार का लाभ केवल उत्पादन पर ही निश्चित नहीं किया जा सकता । 
कमी-कमी व्यापार का उत्पादन-मूल्य तो बढ़ जाता है, किन्तु उत्त अनुपात में लाभ नहीं बढ़ता । 
कभी इसके विपरीत मूल्य कम हो जाने पर भी लाभ बढ़ सकता है। इसप्त प्रकार श्रमिक मूल्यों 
की तुलना करके किसी परिणाम पर नहीं पहुँच सकता। (३) बिना दोष का बोझ --मूल्य की 
घटा-बढी श्रमिक की उत्पादन-शक्ति की अ्रपेक्षा वस्तु की बाजार में माँग तथा प्रदाय पर निर्भर 
करती है। जब मूल्य गिरता है तो श्रमिक के दोषों के न होने पर मी उप्तक़ो बोफ वहन करना 
पड़ता है। (४) सृल्य के गिरने पर श्रमिक को हारनि---मन्दी के समय उद्योगपति थाने माल को 
सुविधा के साथ हानि का हिस्सा मजदूरों पर डाल कर बेच सकता है और मजदूरों को बिना 
किसी दोष के कभी-कमों उद्योगपति की परिकल्पना का शिकार होना पड़ता है। (५) आधुनिक 
झाविष्कारों का प्रभाव--वर्त॑मान वैज्ञानिक युग में विशिष्ट मशीनों के आविष्कार बहुत हो रहे 
हैं। उन मशीनों के उपयोग से श्ौद्योगिक इकाई अपने उत्पादन-व्यय में पर्याप्त कमी कर लेती 
है भ्ौर उत्पादन-व्यय में कमी आने के साथ-साथ वस्तु के विक्रय-मूल्य में भी कमी ञ्रा जाती है। 
वस्तु के विक्रय-मूल्य|में कमी होने पर श्रौद्योगिक इकाई के लाभांश में वद्धि हो जाती है । इप्तका 
श्रमिकों की श्राथिक दशा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। वस्तु के मूल्य मे कमी होने का अभिप्राय 
है मजदूरी में कमी होना । इस प्रकार मूल्य में कमी होने से एक ओर तो झ्ौद्योगिक इकाइयों 
के लाभों में वृद्धि होती है तथा दूसरी श्रोर श्रमिकों की मजदूरी कम करके उसका शोषण होता 
है । आखिर ऐसा अन्याय क्‍यों ? 
(७ ) जीवन-निर्वाह या जोवनयापत्र मजदूरों (2०5४ ण॑ /एफ8 ०४४० 57#शा)-- 

इस पद्धति के अनुसार श्रमिकों की मजदूरी जीवन-निर्वाह लागत अनुक्रमणिका (005 
० 7,एॉ708 70७0) के भ्रनुसार निश्चित की जातो है। इसके अनुसार श्रमिकों की मजदूरी को 
रहन-सहन की लागत के साथ प्रत्यक्ष रूप से सह-सम्बद्ध कर दिया जाता है। यह पद्धति श्रमिकों 
की उस समय सुरक्षा करती है जबकि मुद्रा-स्फीति (79007) हो, श्रर्थात्‌ चलन में मुद्रा की 
मात्रा आवश्यकता से अधिक हो, जिसके कारण मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। इसके द्वारा 
भजदूरी में वद्धि उसी अनुपात में होगी, जिस श्रनुपात में मुद्रा स्फीति हो गई हो, जिससे अमिक 
झपने जीवन-स्तर को भो उसो प्रकार बनाये रखे, जिस प्रकार पहले था। दूसरे शब्दों में, श्रमिकों 
के वास्तविक वेतन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता और हर स्थिति में उनको झावश्यक 
वेतन मिलता है । 

लाभ (४(५४॥७8०5)--( १) मजदूरी काम के अनुप्तार नहीं, वरब्‌ वस्तु के भावों के 
अनुसार निश्चित की जाती है। (२) श्रमिकों को बाजार की तेजी-मन्दी की चिन्ता नहीं रहती 
है । उसके ही अनुसार उनके वेतन में घटा-बढ़ी होती है। (३) श्रमिकों को सद्भुठन के विरुद्ध किसी 
प्रकार का असन्तोष नहीं रहता । (४) उद्योगपति को मी सन्‍्तुष्ट कार्यकर्ता मिलते हैं, जिससे 
उसके उत्पादन में कमी की अ्रसुविधा नहीं होती है, (५) बढ़ते हुए मूल्यों के कारण जो लाभ होता 
है, उसका उचित विभाजन किया जा सकता है । 

ह हानियाँ (0580ए&782०5)--( १) श्रमिकों की झ्रावश्यकता के श्रनुसार तत्काल ही 
मजदूरी में परिवर्तन नहीं किया जा सकता | (२) श्रमिकों की सही जीवनयापन अनुक्रमणिका 
(०& 0 ,ए 78 77060) भी आसानी से प्राप्त नहीं होती, जिससे उनके वेतन की घृटा-बढ़ी 
का हिसाब सही नहीं रखा जा सकता । (३) मूल्य के अनुस्तार एकाएक वेतन में घटा-बढ़ी करना 
बहुत कठिन होता है । (४) इस प्रकार की क्रिया से श्रमिक अपनी अवस्था का अध्ययन नहीं कर 
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है. न + 
सकता, क्योंकि जब मजदूरी में वृद्धि हो तो श्रमिक प्रसन्न होगा, किन्तु मजदूरी में कमी उसको 
कभी सहन नहीं होगी । 

यह पद्धति भारत में विशेष उपयोगी नहीं है, क्योंकि हमारे देश में अमी तक श्रमिक 
झनुक़मणिका के प्रकाशन की उचित व्यवस्था नहीं है । 
(८ ) न्यूनतम मजदूरी' (शफ्राएणा ए०४०४)-- हे 

न्यूनतम मजदूरी श्रसिक को अत्यन्त श्रावश्यक माँगों फी पूर्ति के लिये विया जाने वाला 
वह घन है, जिसके बिता वह झपना साधारण कार्य भी कुशलतापूर्वक नहीं कर सफता। प्रायः 
अ्रसज़जुठित उद्योगों के उद्योगपति अपने श्रमिकों को इतनी कम मजदूरी देते हैं कि उन्तको न्यूनतम 
आवश्यक जीवन-स्तर भी कायम रखना दुलेभ हो जाता है ओर इस प्रकार उनकी कार्यक्षमता 
पर इसका विषम प्रभाव पड़ता है। फलत: समाज में सद्भृष उत्पन्न हो जाता है। इससे समाज व 
राष्ट्र दोनों को ही क्षति होती है। आखिर कब तक श्रमिक वर्ग का शोषण किया जा सकता है ! 
अतएव इस प्रकार के उद्योगों में एक न्यूनतम मजदूरी देना भ्रनिवायें करने से प्रत्येक श्रमिक को 
उचित मजदूरी (#थं/ ५४७४८७) मिल जाती है । मजदूरी की न्यूनतम सीमा रखी' जाती है जिसमें 
एक श्रमिक अपना एवं अपने बाल-बच्चों का साधारण जीवन-स्तर पर जीवनयापन कर सके । 

न्यूनतम मजदूरी के बीज विश्व में सर्वप्रथम सब्र १८६९ में पोष लुई १३वें द्वारा निर्गे- 
मित भेनिफेस्टो के द्वारा बोये गये, जिसमें उसने घोषणा की थी--“प्रात्म संरक्षण वास्तव सें हर 
किसी का कत्तंव्य है भौर इसको पूरा न करना भ्रपराध है ।”! पोप के इस कथन का प्रभाव सारे 
विश्व पर पड़ा और सब १६२६८ में श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने एक अ्रभिसमय ((:0०07०॥६07) 
स्वीकार किया । इसके श्रनुसार इस श्रभिसमय का समर्थन करने वाले श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सज्भूठन 
(0. ।.. 0.) के प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के लिये यह श्रावश्यक हो गया कि वह ऐसी व्यवस्था करे 
जिससे उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी प्राप्त हो सके । भारतवर्ष में इस 
सम्बन्ध में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, १६४८ पास किया गया है। इस भप्रुधिनियम के अन्तर्गत 
केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को यह भ्रधिकार प्रदान किया गया है कि वे न्यूनतम मजदूरी जिन 
उद्योगों में चाहें नियत करदें । इस प्रधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न उद्योगों के लिए समय के 
अनुसार दिया जाने वाला न्यूनतम्‌ पारिश्रमिक, कार्य की मात्रा के अनुसार दिया जाने वाला 
न्यूनतम्‌ पारिश्रमिक तथा अतिरिक्त किये गये कार्य के लिये न्यूनतम पारिश्रमिक की दरे नियत 
की गई हैं। इस अधिनियम में १६९५०, १६९५१, १६५७ एवं १६५६ में श्रावश्यक संशोधन किये 
गए तथा कारखानों, खानों, गोदी, तेल-क्षत्रों व बागानों श्रादि के अ्रतिरिक्त कृषि में संलग्न 
श्रमिकों के लिए भी न्यूनतम मजदूरी दर निर्धारित की गई। इस प्रकार जिन उद्योगों में यह 
प्रधिनियम लागू हुआ है, उनके मजदूरों को काफी लाभ पहुँचा है, उनकी मजदूरी बढ़ गई है । 
किन्तु अब भी ऐसे बहुत से उद्योग हैं जिनमें यह अधिनियम लागू होना शेष है। हमारी राय में 
न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करने के लिए स्थायी व्यवस्था का होना नितान्त आवश्यक है। 
यह खुशी का विषय है कि केन्द्रीय सलाहकार परिषद्‌ ((आएपए०। 80ए50०0५४ 80970) ने सारे 
देश में एक सी मजदूरी की दरें निर्धारित करते को प्िफारिश की है । 
( € ) 'घन्दे के लिए घण्टा' भ्रथवा (१०० प्रतिशत झ्रघिलाभांश पद्धति! (800७ ?॥)- 

क्‍ इस योजना की विशेषता यह है कि मजदूरों को उपाजित शभ्रधिलाभांश का १०० 

प्रतिशत मिलता है। इस तरह इसकी तुलना सीधे इकाई-दर-पद्धति से हो सकती है भौर यह 
हैल्से योजना से भिन्न है, जिसमें मजदूरों को बचाये हुए समय का कुछ हिस्सा ही मिलता है। 
यह इकाई -दर से इस बात में भिन्न है कि उसमें ये माप उत्पादन की प्रति इकाई एवं समय के 
हिसाब से प्रकट किये जाते हैं, घत के नहीं । बचाए हुए समय को प्रति घण्टा दर के पूरे मान से 
गुणा किया जाता है। परिणाम यह होता है कि तेज काम करने वाले मजदूर को गारण्टी की हुईं 
प्रति घण्टा मजदूरी के भ्रतिरिक्त उतनी राशि और मिलती है जो धीरे काम करने वाले, प्रभाप 
मजदूर को उतना ही काम करने पर अन्त में मिली होती है, प्रतः यह योजना सीधी इकाई-दर 
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धाले भर प्रति घण्टा गारन्टी की हुई दर (जो चालू का हिसाब दिये बिना ही दी जाती है) का 
जोड़ है। प्रमाप चाल हो जाने के बाद कुल मजदूरी उतनी ही होती है, जितनी सीधी इकाई डर 
प्रयुक्त होने पर होती है । 

उदाहरण के लिये, यदि प्रति धण्टा दर १ रु० है, समय ८ घण्टे है, प्रति इकाई प्रमाष 
समय १ घण्टा है और पूरी की हुईं इकाइयों की संख्या १० है तो कुल कमाई होगी :--- 

. +>समय > प्रति घण्टठा दर-- (बचाया हुआ समय ८ प्रति घण्टा दर) 

सएण >€ १ रु०--२ ०८ १ रु० 

सनण-जं- २5७८5 २१० र० 

इस योजना में एक बार प्रमाप या शुन्‍्य प्रतिशत बोनस बिन्दु आ जाने पर एक नियत 
((0०७४॥४४४४४) इकाई लागत हो जाती है; जिससे लागत का हिसाब लगाने और बजठ तथा भ्ौचित्य 
एवं न्याय की दृष्टि से यह सर्वोत्तम प्रणाली है । यही नहीं, इस योजना के अश्रन्त्गंत नियन्त्रणों 
एबं दक्षता मापक साधनों की उन्नति आसानी से हो सकती है । 
(१०) लाभों में हिस्सा तथा (११) सहभागिता (?णी६ डा्रांप्रड भाव 2०-ए४/त०ञआं0)- 

इन दोनों का वर्णन अगले अध्याय के शभ्रन्तर्गंत किया गया है। 


एाराएफरर'र 0०४७7703७ : 


१. भृत्ति भुगतान की समय दर पद्धति तथा कार्य दर पद्धति का अन्तर-भेद समभकाइए, जिसमें 

उनके विशिष्ट लक्षणों तथा अपेक्षाकृत गुण व दोषों का उल्लेख हो । (भ्ागरा, १६७२) 

२. समयानुसार मजदूरी भुगतान पद्धति के गुण तथा सीमाओं की विवेचना कीजिये । कार्या- 

नुसार पद्धति से आप इसकी तुलना कैसे करेंगे ? (दिल्ली, १६७२) 

३. एक भच्छी भृत्ति पद्धति की क्या विशेषतायें हैं? हैल्से तथा रोवन प्रब्याजि पद्धति का 

' संक्षेप में वर्णन कीजिये तथा दोनों की तुलना कीजिये । (भझागरा, १६६७ एवं १६७१) 

४. एक सन्‍्तोषजनक भृत्ति पद्धति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ? आप किस पद्धति को सर्वोन् 

त्तम समभते हैं और क्‍यों ? ((लखनऊ, १६७०) 

[संकेत--श्रे ष्ठ (आदर्श) मजदूरी पद्धति की 'विशेषताय; हैल्से पद्धति का वर्णन; रोवन 
पद्धति का वर्णन; हैल्से तथा रोवन पद्धंतियों की तुलना ।] 

४. मजदूरी देने की विभिन्न प्रणालियों का संक्षेप में वर्णन कीजिये । प्रत्येक के गुण-दोषों की 

विवेचना कीजिये । (जोधपुर, १६७२; इन्दौर, १६६७) 

. ६. प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति से आप कया समभते हैं ? विभिन्न प्रव्याजि योजनाश्रों को 

बताइये । एक श्रेष्ठ प्रेरणात्मक पद्धति की प्रमुख भ्रावश्यकताओों की विवेचना कौजिये । 


(रांची, १९७० ) 
७. मजदूरी देने की विभिन्न प्रेरणात्मक पद्धतियों के नाम बताइये और उनमें से किन्हीं दो 
पंद्धतियों का उपयुक्त उदाहरण सहित सविस्तार वर्णात कीजिये । (प्रागरा, १६७०) 


८. मजदूरी के भुगतान को 'समयानुसार' तथा ार्यावुसार प्रणालियों के लाभ झोर 
हानियों को बताइये । (जोधपुर, १६७१) 


दै 
लाभ-वि भाजन तथा सहभागिता 
(एणी शात्रताए भाएं (०-?९४८एश४४ा४ए) 


लाभ-विभाजन पद्धति 

लाभ-विभाजन पद्धति का उद्गस-- 

पिछले भ्रध्याय के अन्तगंत . वणित विभिन्न मजदूरी भुगतान पद्धतियों में किसी न 
किसी प्रकार के दोष रहने के कारण उनमें या तो श्रमिकों का अथवा नियोक्ताओं का विरोध 
होता है। इस कारण उपयुक्त दोषों का निवारण करने के लिये इस प्रणाली का प्रयोग सर्वप्रथम 
भ्रमेरिका की मेट्रोपोलिटन गैस कं० में किया गया। कुछ लेखकों के भ्रनुसार इसका सर्वप्रथम 
प्रयोग फ्रांस में हुआ । वहाँ के गृह-चित्रकार श्री एन० लेकलेयर ने यह भ्रनुमान लगाया कि यदि 
लाभ का कुछ भाग श्रमिक्रों को भी दिया जाय तो कच्चे माल एवं श्रौजारों के प्रयोग में मित- 
व्ययिता होगी, जिपसे उसको ३,००० पौण्ड की बचत होगी । साधारणत: यह देखा जाता है कि 
झोद्योगिक कलह का भूल कारण कम मजदूरी तथा नियोक्ताश्रों'को मिलते वाले श्रसीम लाभ के झास- 
पास केन्द्रित होता है, क्योंकि उद्योग का लाम पूंजी व श्रम दोनों के संयुक्त उपयोग से होता है, 
फिर वह पूजीपतियों को ही क्‍यों मिले ? 


आशय--- 
लाभ-विभाजन पद्धति के प्रन्तगंत श्रमिकों को उनकी निश्चित मजदूरी के भतिरिक्त 


लामों में से भी निश्चित भाग दिया जाता है। इसी कारण इसे 'लाभ विभाजन पद्धति! कहते हैं । 
परिभाषायें-- 

श्री एच० प्रार० सीगर (प्त. 7९. 8८४2०) के अनुसार, “यह एक समभौता है जिसके 
अनुसार श्रमिक को लाभ का एक हिस्सा मिलता है, जो लाभ होने से पूर्व ही निश्चित कर 
दिया जाता है ।! 

श्री रॉबट्ट के प्रनुसार, “लाभ-विभाजन एक मुक्त समभौता है, जोकि लिखित भ्थवा 
भौखिक हो सकता है भौर जिपके अनुसार नियुक्त श्रमिकों को उतकी साधारण मजदूरी के अति- 
रिक्त लाभ का हिस्सा प्राप्त करते का अभ्रधिकार देता है, किन्तु झनि का नहीं ।” 

१८६६ में पेरिस के लाभ-विभाजन के सम्बन्ध में हुये झ्न्‍्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन: ने लाभ- 
विभाजन की' परिमाषा इस प्रकार दी थी--“वहू समझौता (झौपचारिक. या प्रनौपचारिक) जो 
स्वेच्छा से किया गया हो और जिसके झनुसार कर्मचारियों को लाभ होने से पूर्व निश्चित लाम 
का हिस्सा मिलता हो ।” 

झाई० एल० श्रो० (.. ।.. 0.) की १६४८ की रिपोर्ट के झ्ननुसार--.लाभ-विभाजन 
झ्रौद्योगिक पारिश्रमिक की वह विधि है जिसके भ्रन्तगंत संस्थान का नियोक्ता' भपने कर्मचारियों 
को उनकी सामान्य मजदूरी के भ्रतिरिक्त संस्थान के शुद्ध लाभ में भी अ्रंश देने का वचन देता है।”3 


+ जे, है, डक्कए्४--२१४22/०४ ० 22070%7८5, 9. 58. 
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डॉ० किम्बाल एवं किम्बाल के शब्दों में, “लाभ-विभाजन एक ऐसी योजना है जिड्रके 
ध्रनुसार लाभ का एक निश्चित प्रतिशत, निश्चित समयान्तर से साधारणतया वाधिक अथवा 
भ्रद्धं वाधिक, उस अ्रवधि में लगे हुए समस्त श्रमिकों को एक निश्चित अनुपात में बाँठा जाता है।” . 

सारांश में, उपरोक्त पद्धति के अनुसार श्रमिकों को साधारण मजदूरी के भ्रतिरिक्त 
लाभ का एक भाग भी दिया जाता है। 
विशेषतायें-- 

इस पद्धति की विशेषतायें निम्न हैं :--(१) श्रमिकों को दिया जाने वाला लाभ का 
झनुपात पहले से ही निश्चित कर लिया जाता है और उसमें बाद में नियोक्ता परिवर्तन नहीं 
कर सकता है। (२) लाम मजदूरी के अज्ावा प्रेरणा देने के लिग्रे दिया जाता है। (३) यह 
श्रमिकों तथा नियोक्ताओं में हुये किसी निश्चित समझौते के अनुप्तार ही दिया जाता है। (४) इस 
लाभ का ज्ञान समस्त पाने वाले श्रमिकों को होत। है। (५) यह लाभ केवल श्रमिकों को ही दिया 
जाता है, प्रबन्धकर्ता वर्ग को नहीं। (६) इध लाम का मांग औद्योगिक इकाई के शुद्ध लाभ भ्रथवा 
लाभांश पर भ्राधारित होता है। (७) श्रप्रिकों को यह लाभ नक री (2997) के रूप में दिया जा 
सकता है शभ्रथवा उनके लाभ के हिस्से को प्रॉवीडेण्ट फण्ड (?/०शंतथा( एएएत) में जमा कर 
दिया जा सकता है। यही नहीं, लाभ का विभाजन अंशों एवं स्कन्‍्धों के वितरण के रूप में भी 
हो सकता है । (८५) लाभ-विभाजन योजना में लाभ-विभाजन करते समय श्रमिकों की व्यक्तिगत 
योग्यता पर विचार नहीं किया जाता है । 


लाभ-विभाजन के प्रारूप (7000५ ण॑ एणी(5त्रता8)-- 
लाभ-विभाजन पद्धति के विभिन्न प्रारूप होते हैं और कम्पनी इन विभिन्न प्रारूपों में से 


झ्पनी सुविधानुसार किसी एक को अपना सकती है । ये विभिन्न प्राहूप निम्न हैं :--(१) उद्योगों 
के आधार पर ([700587ए 89859)--इप्त प्रणाली में एक ही उद्योग की विभिन्न इकाइयों के 
झतिरिक्त लाम को एक ही स्थान पर एकत्रित कर लिया जाता है श्ौौर बाद में उस लाभ को 
उद्योग विशेष के समस्त श्रमिकों में समान रूप से बाँट दिया जाता है। (२) स्थानीय श्राधार पर 
(0,0०४॥६५ 8885)---इसमें एक ही स्थान पर स्थापित सपस्त्र उद्योग अपने लाभों को एकत्रित 
करके श्रमिकों के लाभों का लामांश निकालते हैं, जिससे उप्त स्थान के समस्त उद्योगों के श्रमिकों 
को समान रूप से लाम वितरित किया जा सके । (३) उद्योग एवं स्थानीय ग्राधार पर (005- 
0'ए-0प्रशान ,००४७॥४ए 89895$)--इस पद्धति में एक ही स्थान के एक विशेष उद्योग के लाभों को 
एकत्रित करके श्रमिकों का लामांश निकाल कर समान रूप से श्रमिकों के बीच में वितरण किया 
जाता है। उदाहरणाथे; प्रहमदाबाद के सूती वस्त्र के निर्माता इस प्रणाली को भ्रपना सकते हैं। 
(४) इकाई के श्राधार पर (0 8885)--इस पद्धति में उद्योग की विभिन्न इकाइयों का लाभ 
झंलग-प्रलग निकालकर उन इकाइयों के श्रमिक्रों को बाँठा जाता है। (५) विभाग के झ्राधार पर 
(00०94।४6९४६ छ885)--इसके अनुसार कमी-कभी किसी श्रौद्योगिक इकाई के विभिन्न विभागों 
का लाभ भझलग-प्रलग निकाल कर उन विभागों के श्रमिकों को बाँट दिया जाता है। (६) व्यक्ति 
के झ्राधार पर ([0एं074।! 8485)--इस पद्धति में प्रत्येक श्रमिक को कार्यकुशलता के आधार 
पर निश्चित लाभ दिया जाता है। इसमें श्रमिक के परिश्रथ और पारिश्रमिक में प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध है । 





, . गिराणी-करेश्ात।र 75 3 76१०० ० 0फन॑धंत पल्याफशभ्ाजा परातद जांशंगी बा 
थाए़ो०एलः' परात/27०४ (0 छ4 5 ९०॥१ए७०ए९९४ 8 ॥क्वा6 [0 6 7७ एएणी५ ण (6 
९॥/०८07056९, | 80भमरांणा (० एाशथा' 7628प्रॉध जब2०5.7--य, 7. 0. #८8८४ (4) 
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लाभ-विभाजन योजना के लाभ एव दोष (4कश्ाश्रएू०४ भात ए5नक्रा2९० ण॑ एणी 
5ययाए $ताशाए--- ' 

लाभ-विभाजन के लाभ--(१) श्रमिकों में उत्साह एवं वफादारी--इसमें श्रमिकों में 
” कार्य करने का उत्साह उत्पन्न होता है भौर वे उद्योग के प्रति पूर्णछप से वफादार रहते हैं । 
(२) उत्पादन की मात्रा एवं गुण में वद्धि--श्रसिक लाभ के भाग लेने के लिये अधिकतम परिश्रम 
करने के साथ-साथ इस बात के लिये भी प्रयत्नशील रहता है कि वस्तु-निर्माण अ्रन्य कारखानों के 
मुकाबले में उत्तम क्समि का हो, ताकि प्रतिस्पर्धा का सफल मुकाबला किया जा सके | श्रतएव 
उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के साथ-साथ उसके गुणों में भी सुधार होने लगता है। (३) मित- 
व्ययिता--इसमें श्रमिक उद्योग के लाभ बढ़ाने में श्रपना भी हित समभता है। भ्रतएवं वह कच्चे 
साल एवं यन्त्रों का प्रयोग श्रत्यन्त सावधानी के साथ करता है, जिससे उसका अ्रपव्यय न हो । 
इससे पर्याप्त बचत होती है। (४) श्रौद्योगिक शान्ति--दोनों का एक ही लक्ष्य होने के कारण 
श्रम एवं पूजी में संघर्ष होने के स्थान पर उनके प्रापसी सम्बन्धों में सुधार होता है, जिनसे 
श्रोद्योगिक शान्ति स्थापित होती है। (५) निरीक्षण श्रावश्यक नहीं--श्रमिकों का निजी हित होने 
के कारण वे स्वयं ही ईमानदारी से कार्य करते हैं, जिससे निरीक्षण की श्रावश्यकता नहीं रहती। 
(६) श्रमिकों को कार्य कुशलता में वृद्धि--श्रमिक पूर्ण मेहनत, तत्परता एवं लगन से कार्य करते 
हैं जिससे उनकी कार्य कुशलता में आश्चयंजनक वृद्धि हो जाती है। श्रधिक आय के कारण उनका 
जीवन-स्तर भी उठ जाता है। (७) नौकरो में स्थायित्व--श्रमिकों की नौकरी में स्थायित्त्व श्रा 
जाता है, क्योंकि लाभ पाने का लालसा से वे बीच में नौकरी नहीं छोड़ते भौर जहाँ पर लाभ की' 
राशि श्रमिकों को नकद (८७5४) न देते हुए एक निधि (२०४७४४७) में जमा को जाती है वहाँ पर 
यह स्थायित्त्व दीघेंकालीन हो जाता है। यही नहीं, उनकी उपस्थिति में भी स्थिरता भा जाती है । 
(८) अमिकों के व्यक्तित्व का विकास--श्षमिको में आत्म-सम्मान की भावना जाग्रत होती है. . 
तथा उनके व्यक्तित्व का विकास होता है। (€) राष्ट्र को लाभ--श्रौद्योगिक शान्ति स्थापित होने, 
श्रमिकों के जीवन-स्तर में वृद्धि होने तथा राष्ट्रीय उत्पादन मे वृद्धि होने से राष्ट्र को भी लाभ 
होता 'है । (१०) उपभोक्ता्ों को लाभ--उपभोक्ताप्रों को समय पर उत्तम किस्म का माल उचित 
भावों पर मिल जाता है । 

लाभ-विभाजन के दोष एवं कठिनाइयॉँ---( १) प्रभास और पुरस्कार में प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
का झ्रभाव--लाभ-विभाजन की इस पद्धति के अन्तगंत श्रमिक के प्रयास भौर पुरस्कार (207 
9॥0 २८फ्६0) में कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं रहता । पुरस्कार श्रमिक की व्यक्तिगत दक्षता के 
अनुसार न दिया जाकर, सब श्रमिकों को सामूहिक रूप से दिया जाता है। अ्रतएव श्रमिकों को 
अधिक प्रेरणा नहीं मिलती है। (२) पुरस्कार मिलने में देरी--लाभ का वितरण प्रायः वर्ष के 
अन्त में (जबकि खाते तैयार होते हैं) होता है श्र वह भी उस्त समय जबकि उद्योग का लाभ 
होता है ।.भला बेचारे श्रमिक इतने लम्बे समय तक कैसे इन्तजार कर सकते हैं ? (३) पुरस्कार 
की अनिश्चितता+-चू कि पुरस्कार केवल लामों में से ही दिया जाता है, प्रतएव इसका मिलना 
पूर्ण रूप से भ्रनिश्चित ही रहता है। हो सकता है कि वर्ष के श्रन्त में हानि हो जाय श्रथवा लाभ 
केवल नाममात्र का ही हो । ऐसी भ्रवस्था में श्रमिकों का उत्साह ठण्डा पड़ जाता है और वे भविष्य 
में प्रधिक क्रियाशील नहीं रहते । (४) श्रमिकों को व्यक्तिगत कुशलता पर ध्यान नहीं दिया 
जाता--लाभ-विभाजन व्यक्तिगत कुशलता के ग्राधार पर नहीं होता । कुशल श्रमिक प्रधिक कार्य 
करने को झोर्‌ प्रेरित नहीं होता, क्योंकि लाभ सब श्रमिकों को सामूहिक रूप से दिया जाता है । 
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डॉ० शेडवेल के शब्दों में, “यह व्यक्तियों में उनकी क्षमता के श्रनुसार अन्तर नहीं करतलौ”श! 
(५) उद्योग परिवर्तन में कठिवाई--श्रमिकों का लाभ प्रॉवीडेण्ठ फण्ड की योजना में जमा होने 
के कारण वे एक उद्योग से दूसरे उद्योग में, एक औद्योगिक इकाई से दुसरी श्रौद्योगिक इकाई में 
तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरलता से नहीं जा सकते हैं । (६) उद्योगपतियों द्वारा हिसाब 
में गड़बड़ फरना--कभीन्कभी ध्रमिकों को लाभ न देने की इच्छा से उद्योगपति हिसाब में गड़- 
बड़ कर देते हैं, जिससे श्रमिक की मेहनत बेकार हो जाती है। (9) अमिकों के स्वाभिमान पर 
चोट--उद्योगपति लाभ-विभाजन पद्धति को अपने क्षपालु हृदथ की उदारता' अथवा एक प्रकार 
का 'दान' समभते हैं। उत्तके इस विचार से श्रमिकों की प्रतिष्ठा एवं स्वाभिमान को चोट पहुँचती 
है । (८) अम-संघों द्वारा विरोध--श्रम-सद्भु इस पद्धति का विरोध करते हैं, क्योंकि (क) इधके 
द्वारा श्रमिकों को उद्योगपति के प्रति स्वामिभक्त रहता पड़ता है; (ख) विभिन्न कम्पनियों में लाभ 
की दर में अन्तर होने से श्रमिकों के रहन-सहन में विभिन्नता गश्रा जाती है, जित्से उतकी एकता 
को क्षति पहुँचती है श्र इस प्रकार श्रमिक्त सद्धों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है । 
(६) यह अनिवायें योजना नहों--नाभ-विभाजन योजना उद्योप्वति को स्वेच्छा पर निर्भर है, 
श्रमिक इसको वेघानिक रूप से कार्यान्वित नहीं करा सकते। (१०) प्रबन्वकर्ताध्रों दवरा विरोध--- 
प्रबन्ध-कर्त्ताश्रों का भी श्रमिक की भाँति उत्पादत में वृद्धि करने में पूरा-पूरा हाथ होता है, फिर 
भी उनको लाभ-विभाजन योजना से वंचित रखा जाता है, अभ्रतएव वे सदेव इस योजना का 
विरोध करते हैं। (११) नियोक्ताश्रों का विरोध--नियोक्ता इप्त योजना का इस आधार पर 
विरोध करते हैं कि श्रमिक वर्ग केवल लाभों में ही हिस्पा बेटाता है, हानियों में नहीं, प्रत एव 
उनकी सम्मति में यह योजना न्यायोचित नहीं है। (१२) भ्रमिरों में प्रवत्तोष--प्रमिक इस 
प्रकार के लाभ को प्राप्त करना अ्वता अधिकार समझते हैं। श्रवप्ताद काल में जब उन्हें कम 
लाभ मिलता है तो अ्रपन्तोष प्रकट करते हैं और कभी-कऋमी प्रवत्तोष की मावत् हड़ताल का 
रूप धारण कर लेती है। (१३) श्रवेज्ञानिक्र श्राधार--त्राभ-विभाजन करने का कोई वेज्ञानिक 
झ्ाधार नहीं होता । यह तो उद्योगपतियों द्वारा मनमाने ढड्भ से निर्धारित होता है । 


श्रम की सहभागिता पद्धति 
(800०7 (0-एक्राप्रशशीाफए $फ४श॥) 


लाभ-विभाजन योजना के दोषों को दूर करने के लिए श्रम की सहभागिता ताम के 
थोजना का प्रादुर्माव हुआ। इस योजना के अनुसार श्रप्तिक अपने उद्योग के सहमागी ((०- 
040767/5) बन जाते हैं। इस योजना में श्रमिक्रों को उद्योग के काम में भाग लेने के अ्रतिरिक्त 
प्‌जी तथा प्रबन्ध में भी भाग लेने का अविकार मिल जाता है। श्री चेपमेन के शब्दों में, “सह- 
भागिता में लाभ-विभाजन तथा नियन्त्रण दोनों का समावेश होता है ।/” 
विशेषताएं-- 

(१) श्रमिकों को मजदूरी के श्रतिरिक्त उद्योग के शुद्ध लाभ में से भी हिस्प्ता लेने का 
झ्रधिकार होता है। (२) मजदूरी के अलावा श्रमिक को जो हिस्पा लाभ के रूप में मिलता है 
उसको वह उद्योग में पूजी के रूप में लगा देता है। (३) श्रमिकों को प्रबन्ध में हिस्सा लेने का 
झ्रधिकार मिल जाता है| यह भ्रधिकार निम्न प्रकार से मिलता है :--(भ्र) भ्रंश पूजी क्रय करके--- 
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न्यू प्रशधारियों की तरह अधिकार मिल जाते हैं। (ब) श्रमिक सहभागिता सम्रिति (००- 
9877९500 (००॥7४४९८) बनाकर--उद्योग के अतिरिक्त प्रबन्ध में भाग लेते हैं । 
सहभागिता के लाभ एयं दोष (6०४ शथात ऐशाल्याड ण०॑ (०-कुशाएरशशां।)--- 

लाभ--( १) इस योजना के कारण श्रमिकों को तीन लाभ होते हैं :---(भ) श्रमिक के 
रूप में वेतन मिलता है। (ब) अंशधारी के रूप में लामांश प्राप्त होता है । (स) सहभागी होने के 
झाधार पर प्रबन्ध में भाग लेने का अधिकार मिलता है। (२) श्रमिक वर्ग की प्रेरणा उद्योग को 
सफल बनाने में रहती है । इसलिये वे बड़े उत्साह एवं रुचि के साथ कार्य करते हैं। शभ्रतः निरी- 
क्षण व्यय भी बहुत कम हो जाता है। (३) श्रमिकों में आत्म-सम्मान की भावना उत्पन्न होती है। 
चह श्रपने को केवल श्रमिक ही नहीं बल्कि स्वामी भी सम भते हैं, जिससे समाज में उनको प्रतिष्ठा 
प्राप्त होती है। (४) श्रमिकों तथा मिल-मालिकों में सहयोग की मावना उत्पन्न होती है । (५) 
श्रमिकों को प्रबन्ध में भाग लेने का अधिकार मिलता है, जिससे कि श्रम तथा पूजी के भगड़े 
सुगमता से निबट जाते हैं। (६) प्रबन्ध में भाग लेने के कारण श्रभिक अपना उत्तरदायित्त्व भी 
समभने लगते हैं। (७) इसके द्वारा उद्योग में 'जनतन्त्रीय-पद्धति! को लाने का प्रयत्न किया 
जाता है। (८5) श्रमिकों के लाम का भाग उनको नक्रद न देकर अंशों में दिया जाता है, जिससे 
एक शोर तो उद्योग सुदृढ़ होता है तथा दूसरी ओर श्रमिकों में घन बचाने की भ्रवृत्ति को प्रोत्सा- 
हन मिलता है । 

हानियाँ--( १) यह योजना केवल सयुक्त पूजी वाली कम्पनियों में ही कार्यान्वित की 
जा सकती है, साकेदारी अथवा एकल व्यापार में नहीं । (२) श्रमिक अशिक्षित होने के कारण 
उद्योग के प्रबन्ध में ग्रनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करने लगते हैं, जिससे उद्योग संचालन में बाधाएं 
उत्पन्न हो जाती हैं। (३) उनके लाभ का सम्पूर्ण हिस्सा उद्योग के भ्रंशों में लगा हुआ होने के | 
कारण उद्योग की असफलता से श्रमिकों का सारा लाभ मारा जा सकता है। (४) श्रमिक अ्रल्पमत में 
होने के कारण उद्योग पर मुश्किल से ही प्रभावशाली नियन्त्रण कर सकते हैं। यदि मान लीजिये 
किवे नियन्त्रण प्राप्त कर भी लें तो भी उनमें तान्त्रिक एवं व्यापारिक कुशलता न होने से 
उद्योग असफल ही होगा । (५) इस प्रकार की किसी भी योजना से श्रमिक-सच्धों के अस्तित्त्व 
को खतरा है। अ्रतएव वे इस योजना का किसी न किसी बहाने विरोध करते हैं। (६) श्रमिकों 
का लाभ फिर से विनियोग में पहुँच जाता है। भ्रमाग्यवश यदि उद्योग को हानि का सामना 
करना पड़ जाय श्रथवा उसको बन्द होना पड़े तो श्रमिकों की पूजी खतरे में पड़. जाती है । 
एराएएर575 ५0ए०४७770०४७ ; 

१. लाभ-अ्रंशमागिता योजना' के पक्ष में तकों का उल्लेख कीजिए । (जोधपुर, १६७१) 

२. अ्रधिलाभांश, लाभ सहमाजन प्रोर सहभागिता के अन्तर को स्पष्ट कीजिये। उनकी 


विशेषता्ों का उल्लेख कीजिये । (इन्दौर, १६७०) 
३२. लाभ विभाजन पद्धति पर एक संक्षिप्त एवं बुद्धिमत्तापूर्णं टिप्पणी लिखिये। 
(विक्रम, १६६६) 
४. लाभ-सहमागिता योजना सहभागिता से किस प्रकार भिन्न है। लाभ-भागिता योजना के 
गुण-दोंषों की विकेचना कीजिये । 


(इन्दौर, १६६८; विक्रम, १९६६; श्रागरा, १६५६ एवं १६६६) 
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ओद्योगिक उत्पादकता 


(एवाइणंनओों एछ०कालाशं0ष) 





प्रारस्भिक-- श्रौद्योगिक उत्पादकता का सहर्व 

आधुनिक झोद्योगिक जगत में “उत्पादकता सम्बन्धी विचारधारा! एक नवीनतम्‌ 
विकास है, जिसका उद्गम विज्ञान तथा उद्योग के पारस्परिक गठबन्धन के परिणामस्वरूप ही हुआ 
है। विश्व के किसी भी कोने में निर्घतता का निवास समूची धरती की समृद्धि के लिये भीषण 
खतरा है। यह भावना भ्रब विकसित एवं भ्रविकसित सभी देशों में समान रूप से घर कर रही 
है। यही कारण है कि आज सभी देशों में श्राथिक प्रगति के प्राथमिक उपाय के रूप में “उत्पा- 
दकता' पर भ्रधिकतम बल दिया जा रहा है। भ्रविकसित एवं अल्पविकसित देशों में तो आ्राथिक 
प्रगति के लिये 'उत्पादकता' रामवाण भ्रौषधि के तुल्य बन गयी है । इसका कारण यह है कि 
एक भ्रविकसित एवं अ्रल्पविकप्तित श्र्थ-व्यवस्था की प्रभुख विशेषता होती है--साधनों की 
सीमितता' । उन सीमित साधनों से अधिकतम उत्पत्ति कैसे हो--यही उत्पादकता का सार है। 
यही कारण है कि “उत्पादकता' आधुनिक काल का ग्राही शब्द (०&॥०॥ फ़070) बन गया है और 
शायद यह न्यायसंगत भी है । 

उत्पादकता का अ्रथ एवं परिभाषा 
(/९७7॥772 0 छशीएफा0फ ण छए०07८ए५9) 
उत्पादकता का प्रथें--- 

“उत्पादकता” एक ऐसा शब्द है, जिसका विस्तृत विश्लेषण तथा विविध रूपों में उल्लेख 
किया गया है । राजनीतिज्ञ इसे उत्पादकता के नाम से पुकारते हैं, उद्योगपति श्रौद्योगिक क्षमता 
की संज्ञा प्रदान करते हैं, औद्योगिक अभियन्ता इसे एक औद्योगिक इकाई द्वारा निष्पादित कार्ये 
का मापदण्ड कहकर पुका रते हैं, प्रबन्ध विशेषज्ञों ने इसे श्राथिक प्रगति की तुलनात्मक दर कहकर 
सम्बोधित किया है और अ्रथंशासत्री इसे झआथिक परिवतंनों के माप का दण्ड (ए६0 ४707) 
मानते हैं । इस प्रकार भ्रकेले शब्द का इतने अ्रधिक रूपों में उल्लेख होना इस बात को प्रदर्शित 
करता है कि उत्पादकता एकं अश्रकेली विचारधारा न होकर विभिन्न विचारों का चक्रित 
मिश्रण है । 

वाणिज्य के प्रायः सभी छात्र यह बात भली प्रकार जानते हैं कि किसी भी वस्तु के 
उत्पादन में भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और व्यवस्था इन पाँचों साधनों का सहयोग होता है। इन्हें 
उत्पत्ति के साधनों के नाम से सम्बोधित करते हैं। बिना इन पाँचों उत्पत्ति के साधनों के उत्पा- 
दन सम्भव नहीं है । सम्पूर्ण उत्पादत में प्रत्येक साधन का कुछ न कुछ भाग सम्मिलित होना 
स्वाभाविक ही है। उत्पादन में उपरोक्त प्रत्येक साधन का जो श्वनुपात होता है उसे ही उस 
साधन की “उत्पादकता कहते हैं । 


३००५ 
व्या० स०, ३६९ 


३०६ | 


उत्पादकता की परिभाषायें-- 

( १) भी एल० टेपर ([.. 7४००) के अनुसार, “कछ विद्वान उत्पादकता को सम्पूर्ण 
प्रथेव्यवस्था के कार्य से सम्बन्धित करते हैं, जबकि श्रन्य' विद्वान निजी उद्योगों श्रथवा कारखानों 
के सन्दर्भ में इस पर विचार करते हैं'*'""**“इन सभी विचारों की' पृष्ठभूमि में व्यवस्थापकों 
की यह इच्छा छिपी हुई है कि उद्योग के आधार--मानव, मशीन एवं माल का पूर्णतम्‌ एवं 
कुशलतम प्रयोग किया जाय ।” 

(२ ) श्री बी० के० झआार० मेनन के अनुसार, “उत्पादकता का उद्देश्य ऐसी किस्म की 
ग्रधिकतम साधनों और सेवाशों, जो उपभोक्ताओं द्वारा' सबसे श्रधिक वांछित है, पर जितना 
भ्रधिक सम्भव हो न्यूनतम सम्भावित लागत पर प्राप्त करने के लिये साधनों का श्रधिकतम्‌ 
उपयोग है |”! 

( ३ ) एम० बनर्जी के भ्नुसार, “उत्पादकता का सामान्य श्रर्थ वस्तुओ्रों एवं सेवाश्रों 
के रूप में सम्पत्ति के उत्पादन तथा उक्त उत्पादन में साधनों के उपयोग के भ्रनुपात से है 7” 

( ४ ) लेनिन के शब्दों में, “श्रम की उत्पादकता श्रौद्योगिक समूद्धि की सूचक है ।” 

(५ ) श्रन्तर्राष्ट्रीय अम सद्भुठन (. 7,. 0.) के अनुसार, “उत्पादकता से प्राशय' 
समूह, समाज अ्रथवा देश के प्रसाधनों के स्राथ समस्त उपलब्ध वस्तुओं एवं सेवाओं के अनुपात 
से है। इसमें मानव, मशीन, माल, द्रव्य, शक्ति तथा भूमि आदि समस्त उपलब्ध साधनों का 
पूर्ण, उचित एवं कुशल उपयोग निहित है। यह प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक प्रकार के श्रपव्यय के 
विरुद्ध संगठित प्रयत्न है ।” 

( ६ ) भारत के भूतपूर्व अम, नियोजन एवं रोजगार मन्जी श्री जी० एल० नग्दा के 
झनुसार, “उत्पादकता प्रगति का एक पर्याय है। हमारे लिये यह केवल प्रगति का पर्याय ने होकर 
जीवन का प्रश्न है ।” 

निष्कषें--उपरोक्त परिभाषाओ्रों का भ्रष्यपन करते के उपरान्त यह कहा जा सकता 
है कि उत्पादकता से तात्पयं उत्पादन के विभिन्न साधनों के बीच ऐसा सन्‍्तुलन स्थापित करना 
है, जिससे कि ब्यूनतम्‌ प्रयत्न से अधिकतम्‌ उत्पादन प्राप्त किया जा सके । इसमें उत्तम उत्पा- 
दन तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिये । 

वेज्ञानिक उत्पादकता के उद्देश्य 
(086०५ ० 80०76 ए/00707श५) 

वेजश्ञानिक उत्पादकता से निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है :--() भ्रौद्योगिक 
प्रगति; () रहत-सहन के स्तर का ऊँचा उठना; (॥) मजदूरी में वृद्धि होना; 6५) श्रम-कल्याण 
के कार्यों में वृद्धि होता; (४) उत्पादन में तेजी से वृद्धि होना; (४) श्रमिकों की कुशलता में वृद्धि 
होना; (एप) बाजार का विस्तार होना; (शा!) भ्रनुसन्धान सम्बन्धी कार्यों का विकास होना; (5) 
उत्पादित माल के नमूनों का गिरना; तथा (5) प्रधिक रोजगार मिलता । 
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पू जी की उत्पादकता ज्ञात करने का सूत्र ० 
उत्पादकता ज्ञात करने के लिये निम्न सूत्र (70णाप्रा9) का प्रयोग किया जा सकता 


(4) उत्पादकता++-0 दिन 
उत्पत्ति के साधन का प्रंशदान 


!] ह ने। ध्ः _सम्पुर्णा उत्पादन 
(7 ) पूजी की उत्पादकता विनियोजित पूलजी 


(॥ ) भूमि की उत्पादकता+-- 0 
प्रयुक्त भूमि का क्षेत्रफल 
कुल उत्पादन 
श्रम घण्टों की संख्या 
उत्पादकता के सम्बन्ध में कुछ भ्रान्तिमुलक धारणायें 
एवं उनका समाधान 

( १ ) उत्पादकता बनाम अधिक कार्यभार (?700प्रढाजाए 79. ण्वाण ए/०ए८- 
0090)--अश्रमिकों द्वारा उत्पादकता का अर्थ श्रधिक कार्य भार एवं कठोर परिश्रम से लगाया 
जाता है । उनके अनुसार उत्पादकता की आड़ में मिल-मालिक उनसे अ्रधिक कार्य लेकर उनका 
शोषण करता चाहते हैं, ताकि उनके लाभों में वृद्धि हो जाय । वास्तव में यह धारणा भ्रान्तिपूर्रा 
है | उत्पादकता बृद्धि श्रान्दोलन श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि करता है, जिससे उन्हें कम थकान 
हो, कार्य की दशाओ्रों में सुधार हो, कार्य-विधि सरलतमु हो तथा मजदूरी में वृद्धि हो । 

( २) उत्पादकता बनाम पूजीपतियों के लाभों में वृद्धि (?706प्रताशं( प्र. 
[08886 7 970#0)---उत्पादकता के सम्बन्ध में दूसरी भ्रान्ति यह है कि उत्पादकता में वृद्धि 
होने से केवल पूजीपतियों के लाभों में ही वृद्धि होती है। यह स्पष्ट है कि इस प्रकार की भ्रान्ति 
एक पूजीवादी अर्थ-व्यवस्था वाले समाज में पतप॒ सकती है । यदि उद्योग के विभिन्न संघटक्ों में 
ग्रापसी अधिकारों, कत्तंव्यों, उत्तरदायित्त्वों के विषय में उचित ज्ञान हो जाय तो ऐसी शभ्रान्ति का 
स्देव के लिये उन्मूलन हो सकता है। वृद्धित उत्पादकता का उद्देश्य खेल में भाग लेने वाले 
सभी पक्षकारों को इसका लाभ देना है। यहाँ तक कि उपभोक्ता जोकि उद्योग के उत्पादन पहलू 
से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित नहीं हैं, उनको भी उत्पाकता में वृद्धि होने से लाभ होता है। संक्षेप 
में, उत्पादकता में वृद्धि होने का लाभ मिल-मालिकों, श्रमिकों एवं उपभोक्ता सभी को होता है । 
हाँ, आवश्यकता इस बात की है कि इन लाभों का वितरण सम्बन्धित पक्षकारों के बीच न्यायोचित 
ढ़ से ही हो । इसके लिये किसी न किसी प्रकार के त्तियन्त्रण की व्यवस्था! होना श्रावश्यक 
प्रतीत होता है । 

( ३ ) उत्पादकता बनाम उत्पादन (श/000०ंशॉए 79 छा०१ंप८ाए॥)--उत्पादकता 
के सम्बन्ध में तृतीय महत्त्वपूर्श भ्रान्ति यह है कि अधिकतर लोग उत्पादकता को उत्पादन का 
ही पर्यायवाची शब्द समझते हैं। वास्तविकता यह है कि इन दोनों शब्दों में पर्याप्त अन्तर विद्य- 
मान है । यदि किसी औद्योगिक इकाई में कुल उत्पादन बढ़ता है तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं 
होता कि उप्तकी उत्पादकता भी बढ़ गई है। एक निर्माणी इकाई में अधिक श्रम, अधिक मशोनों 
की स्थापना तथा अभ्रधिक सामग्री के प्रयोग से, उत्पादन लागत को ध्यान में नहीं रखते हुये, 
उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि उत्पाइत में वृद्धि का श्र उत्पा- 
दकता की वृद्धि ही है, यद्यपि उच्चतर उत्पादकता से उत्पादत में निश्चयात्मक रूप में वृद्धि होती 
है। उदाहरण के लिये, एक निर्माणी इकाई में नियुक्त ५० श्रप्तिक उतनी ही-अ्रवधि में उतना ही 


(7ए ) श्रम की उत्पादकता ८- 


३०८५ ] 


उत्पादन करते हैं जितना कि उसी प्रकार की अन्य तिर्माणी इकाई में ७५ श्रमिक करते हैं। अन्य 
बातें दोनों इकाइयों में समान हैं। यहाँ पर यद्यपि इन दोनों इकाइयों का उत्पादन बराबर है, 
किन्तु पहले वाली इकाई की उत्पादकता दूसरी इकाई की तुलना में श्रधिक है । 

( ४ ) उत्पादकता बनाम विवेशीकरण (?7067०7४ए४( 75. ॥१७६0048900॥)-- 
उत्पादकता के विषय में चतुर्थ महत्त्वपूर्ण भ्रान्ति यह है कवि इसे विवेकीकरण का ही पर्यायवाची 
समभा जाता है। इस सम्बन्ध में यहाँ तक कहा जाता है कि विवेकीकरण की पुरानी शराब को 
नई बोतल में भरकर केवल उत्पादकता का लेबल लगा दिया गया है। वास्तव में इस विचार- 
धारा में कुछ सत्यता प्रवश्य है, क्योंकि दोनों का ही अ्रन्तिम उद्देश्य क्षमतापूर्ण एवं मितव्ययिता« 
पूर्ण उत्पादन करना है। क्रिन्तु इन समानताओ्रों के होते हुए भी दोनों में प्र्तर अवश्य है । उत्पा- 
दकता की तुलना में विवेकीकरण का क्षेत्र अधिक व्यापक है। विवेक्ीकरण उद्योग के तान्त्रिक, 
वित्तीय, संगठनात्मक तथा मानत्रीय सभी पहलुओं को प्रमावित करता है, जबकि उत्पादकता 
मुख्य रूप से उत्तादन-विधियों, विभिन्न प्रमापों तथा श्रमिक वर्ग से ही सम्बन्धित है। विवेकी- 
करण में अ्रपव्यय की' कमी पर जोर दिया जाता है, किन्तु उत्पादकता के श्रन्तर्गत प्रबन्ध के 
सुधार पर श्रधिक जोर दिया जाता है। 

( ५ ) उत्पादकता बनाम बेकारों (77000०0ए9 78. एालाफाएशशाणओध--उत्पा- 
दकता के विपय में पंचम भ्रान्ति यह है कि इससे एक विशाल श्रम-शक्ति तुरन्त छोँटनी में श्रा' 
जायेगी और इस प्रकार रोजगार की स्थिति बिगड़ जायेगी । प्रत्युत्तर में यह कहा जा सकता 
है कि प्रारम्भिक अ्रत्रस्था में कुछ न कुछ बेकारी अवश्य फैलेगी, किन्तु यह बेकारी स्थायी न होकर 
केवल अल्पकाल के लिये ही होगी। निरमित वस्तुओं की माँग में वृद्धि होने के कारण (क्योंकि 
उत्पादन लागत में कमी होने से उत्तकी माँग देश-विदेश में बढ़ेंगी) विद्यमान औद्योगिक इकाइयों 
का विस्तार होने के साथ-साथ नई श्रौद्योगिक इकाइयों की भी स्थापना होगी । ऐसा होने पर 
रोजगार के सुअ्रवसरों में भी वृद्धि होना स्वाभाविक है । अतएवं इस सम्बन्ध में हमें दीघंकालीन 
दृष्टिकोण ही श्रपनाना चाहिये । 

उपरोक्त महत्त्वपूर्ण भ्रान्तियों के श्रतिरिक्त कभी-कभी यह भी आलोचना की जाती है 
कि उत्पादकता मुख्यतः उद्योगों से ही सम्बन्धित है । यद्यपि उत्पादकता की शुरूआत केवल उद्योगों 
के क्षेत्र में ही की गयी है, किन्तु उसको श्रन्त में राष्ट्रीय अथं-व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में लागु 
करना होगा । उत्पादकता भ्रान्दोलन हेतु कृषि, व्यापार, यातायात, कार्यालय, प्रबन्ध श्रादि में 
विस्तृत क्षेत्र विद्यमान है । उत्पादकता वास्तव में सभी का कार्य है। 

औद्योगिक उत्पादकता पर प्रभाव डालने वाले घटक 
(0280००005 द्ावपिश्ञाणा३ [00877 27007 0ए॥9) 

श्रोद्योगिक उत्पादकता को प्रभावित करने वाली श्रनेक बातें हैं। इसका कारण यह है 
कि आजकल उत्पादन का ढाँचा इतना जटिल हो गया है कि उत्पादन में वृद्धि करने के लिये हमें 
नियोक्ता श्र उसके कर्मचारियों के सहयोग के भतिरिक्त भ्रन्य क्षेत्रों में भी, जैसे---तकनीकी, 
वित्तीय, समाज की विचारधारा, सरकारी नीति, प्रबन्ध नीति आदि में सहयोग की श्रावश्यकता' 
पड़ती है। औद्योगिक उत्पादकता पर इन सब बातों का मिश्रित प्रभाव पड़ता है। संक्षेप में, 
भ्रोद्योगिक उत्पादकता पर प्रभाव डालने वाले महत्त्वपूर्ण घटक निम्नलिखित हैं :--- 

(१) तकनीकी घटक (76०४700208 7780००078)---जब से विज्ञान एवं तकनीकी 
ने श्रौद्योगिक जगत में प्रवेश किया है तब से, श्रौद्योगीकरण की काया पलठ गयी है--प्र्थात 
भौद्योगीकरण की गति में तोब्रता भा गयी है। विज्ञान भ्रौद्योगीकरण हेतु नई-नई मशीनें उपलब्ध 
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करता है, मशीनों के स्वचालन को प्रोत्साहित करता है, उत्पादन विधियों में सुधार करता है 
तथा विशिष्टीकरण, प्रभ्मापीकरर् एवं सरलीकरणा को प्रेरणा देता है। इससे व केवल नये-सये 
उद्योगों की स्थापना होती है बल्कि विद्यमात उद्योगों के भी विकास एवं विस्तार की सम्मावनायें 
बढ़ जाती हैं । 

(२) वितच्ीय घटक (एग्रब्गणांतं 74०००४)--पू जी श्राधुनिक उद्योगों के जीवन 
संजीवनी एवं प्राणाधार है। बिना पृजी के न तो औद्योगिक अनुसन्धान ही हो सकते हैं भौर न' 
आधुनिकीकरण ही सम्भव है। तकनीकी अनुपतन्धान, आधुनिकीकरण, अमिक्रों को अ्रिकतस 
सुख-सुविधायें प्रदान करने, उत्पादन विधियों में सुधार करने श्रादि अनेक कार्यों के लिये विशाल 
पजी की झ्ावश्यकता होती है। यही कारण है कि जिन देशों में पूृजी का आधिक्य हैं, वहाँ पर 
उत्पादकता में भी श्रपार वृद्धि हुई है । 

(३) सामाजिक घटक (50०४! 780079)--ओऔद्योगिक उन्नति तथा सामाजिक ढाँचा 
दोनों में गहन सम्बन्ध है। श्रौद्योगिक उन्नति के साथ-साथ सामाजिक ढाँचे में परिवर्तत होना 
स्वाभाविक है। श्रौद्योगीकरण के परिणामध्वछूप बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है तया रहन-सहन 
के स्तर में विकास होता है लेकिन साथ ही साथ श्रौद्योगिक झगड़े, रोग, दुघेटनायें एवं श्रमिकों 
की विभिन्न समस्‍यायें उठ खड़ी होती हैं। इत समस्याओं का ओऔद्योगिक उत्तादकता पर बुरा 
प्रभाव पड़ता है। उन्हें रोकने के लिये विभिन्न उपाय काम में जिये जाने चाहिये, जैसे--श्रम- 
कल्याण के कार्यों में वृद्धि होता, श्रमिक अधितियमों का पाप्त होते, लग रों का सु प्रायो बज न, उद्योगों 
का विकेन्द्रीयकरण, श्रमिक्रों के प्रशिक्षत की व्यवस्था, गद-निवोग, स्वास्थ्य, सरोरंजन की 
व्यवस्था श्रादि । यह तभी सम्भव है जबकि प्रवन्धकों, श्रमिकों, निर्मातात्रों तथा उपभोक्ताओं सभी 
में मानसिक क्रान्ति का उदय हो संक्षेप में, उत्तादकता वृद्धि के लिग्रे समाज में मानसिक क्रान्ति 
का होना परम श्रावश्यक है । | 

(४) प्राकृतिक घटक (५४४! 778००४)--प्राकृतिक घटकों में भौतिक, भौगोलिक 
तथा जलवायु श्रन्तरों को सम्मिलित किया जाता है, जो कि श्रोद्योगिक उत्पादकता पर व्यापक 
प्रभाव डालते हैं। जहाँ पर प्राकृतिक साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और उनका उपयोग किया 
गया है, वहाँ पर उत्पादकता में पर्याप्त वृद्धि हुई है । उद्दाहरण के लिये, बम्बई और मेनचेस्टर 
में कपड़ा मिलों की अधिकता का मुख्य झारण वहाँ की जलवायु की नमी है, जिससे रुई का धागा 
बार-बार नहीं हटने पाता है ! 

(५) सरकारी नीति (50ए७70०7॥ ?०7०ए)--परकार अपनी करारोपण (7&79- 
0०), प्रशुल्क, वित्तीय श्रौर प्रशासनिक नीतियों द्वारा औद्योगिक उत्ताइक्ता पर बहुत गहरा 
प्रभाव डाल सकती है। आधुनिक मगीनों की स्थावता की प्रवृत्ति को करों में छूट देकर प्रोत्सा- 
हित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अत्यधिक संरक्षण (?:०४४४०7) की नीति से घरेलू 
बाजार में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जां सहता है। इन दोतों कदमों द्वारा उत्पा- 
दकता को प्रोत्माहन मिलता है । 

(६) प्रबन्धगीय घटक ()(&798०78 77800079)---प्रौद्योगिक इकाइयों की सफ- 
लता या श्रसफलता बहुत कुछ प्रबन्धकों की योग्यता पर निर्भेर करती है । प्रबन्धक ही झौद्योगिक 
जगत के नेता होते हैं। श्रतएव उनमें सज्ूठन करने की कुशलता, दूरदर्शिता, निर्णय लेने की कुश- 
लता, जोखिम उठाने की तत्परता, अपने भ्रधीनस्थों के साथ सम्मानजनक एवं सहानुभूतिपूर्ण 
व्यवहार करने की योग्यता श्रादि गुणों का होना आवश्यक है। इन गुणों के अभाव में औद्योगिक 
उत्पादकता पर बुरा प्र भाव पड़ता है। 
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उत्पादकता के प्राथमिक आधार 
(07704॥767(8]8 ० ?700007ए॥ ५) 


उत्पादकता रूपी भवन की नींव, जिन्हें उत्पादकता के श्राधार कहा जा सकता है, 
निम्न आधारों पर खड़ी है :--(१) हमें सिद्धान्त रूप में इस बात को स्वीकार करना होगा कि 
“उत्पादकता जीवन है मन कि विनाश! । इसके उपरान्त ही उत्पादकता की दिशा में झ्रावश्यक्र 
कदम उठाये जा सकते हैं। (२) उत्पादकता फी प्राप्ति अधिनियमों के हारा नहीं की जा सकती 
है ।' अपितु इसके लिए तो मानव के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तत होना परम आवश्यक है। 
(३) तकनीकी ज्ञान का विस्तार होना उत्पादकता के लिये परम श्रावश्यक है, क्योंकि जब तक 
उत्पादन विधियों में सुधार नहीं होगा तब तक उत्पादन में वृद्धि केसे सम्भव हो सकती है। 
(४) 'झनुसन्धान' उत्पादकता में बृद्धि का एक बहुमूल्य हथियार है, क्योंकि अनुसन्धान के कारण 
ही नई-नई मशीनों की स्थापना होती है तथा तकनीक में सुधार होता है। ये दोनों बातें उत्पा- 
दकता बढ़ाने के लिये आवश्यक हैं। (५) 'अमिकों से ऐच्छिक सहयोग मिलता' उत्पादकता के लिए 
परम झ्ावश्यक है, क्योंकि इसके श्रभाव में कोई भी उत्पादकता वृद्धि की योजना, चाहे वह कितनी 
ही अच्छी क्‍यों न हो; सफलता प्राप्त नहीं कर सकती । (६) 'कुशल अम उत्पादकता के बिना 
उत्पादकता में वृद्धि होता सम्भव नहीं है। झ्रतण॒व इसके लिये सभी झ्रावश्यक कदम उठाये जाने 
चाहिए, जै से--श्रमिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था, श्रम-कल्याणकारी कार्यों का श्रायोजन श्रादि । 
(७) उत्पादकता पारस्परिक सहयोग पर श्राधारित है। श्रतएवं उत्पादकता की किसी भी 
योजना के लागू करने में जब तक कि श्रमिकों, प्रबन्धकों, मिल-मालिकों तथा उपभोक्ताओं का 
सहयोग नहीं मिलेगा तब तक उसकी सफलता की कामना करना व्यर्थ है । 
निम्न उत्पादकता के कारण 
((४५868 ० ॥.0छ 2700प०४ा(५) 
न्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा निर्दिष्ट भिम्त उत्पादकता के प्रमुख कारण निम्न 
हैं (१) अशफियों की लूट तथा कोयलों पर छाप की नीति का अनुकरण किया जाना। इसका 
श्र है--भ्रौद्योगिक प्रबन्ध में श्रल्पकालीन हृष्टिकोण का विद्यमान होना । (२) तकनीकी ज्ञान 
का अ्रभाव होना । (३) अपने उत्पाद में अभियान का अभ्रभाव होना । बड़े दुःख का विषय है कि 
हम लोगों में अभ्रपने देश के उत्पादों के विषय में तनिक भी जागरूकता नहीं है। श्राज हम ऐसी 
किसी भी वस्तु को भश्रपेक्षाकृत श्रधिक मुल्यों में, जिसका कि निर्माण विदेशों में हुआ है, सहर्ष 
स्वीकार करने को तत्पर हैं चाहे वह देश में ही निमित उत्पाद के मुकाबले में महंगी ही क्‍यों न 
पड़े । (४) श्रमिक वर्ग के प्रति उदासीनता की भावना । (५) कुशल विक्रय-नीति का श्रभाव | 
जब तक विक्य में वृद्धि नहीं होगी तब तक उपलब्ध साधनों का पूर्णतः: उपयोग करने के लिये 
प्रेरणा नहीं मिलिगी । (६) प्रन्य कारण---()) पू जी की कमी होना, (7) उत्पादकता में वृद्धि से 
होने वाले लाभों का न्‍्यायोचित वितरण न होना, (77) बेकारी की समस्या आदि । 
उत्पादकता में बुद्धि के सुझाव 
(97885४7078 (0 [77970ए06 ?704प"0श५) 
श्रौद्योगिक उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु निम्न सुझाव कार्य में लाये जा सकते हैं:--- 
(१) भ्ोद्योगिक क्षेत्र में विज्ञान एवं तकनीकी ज्ञान का विस्तार होना। (२) श्रमिकों, प्रबन्धकों, 
सरकार तथा उपभोक्ताओं के मध्य पारस्परिक सहयोग का होता । (३) श्रमिकों की कुशलता में 
वृद्धि के लिये प्रशिक्षण, प्रेरणात्मक मजदूरी योजना. तथा श्रम-कल्याण के कार्यों में बुद्धि होना । 
(४) भर मापीकरण, विशिष्दीकरण तथा सरनीकरण की योजनाओं को भ्रपनाया जाना । (५) प्रल्प- 
कालीन दृष्टिकोण के बजाय दीघंकालीन हष्टिकोण का श्रपनाया जाना। (६) उत्पादन की 
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वृद्धि से प्राप्त होने वाले श्रतिरिक्त लाभों के लिये न्यायोच्रित वितरण के लिये उपयुक्त व्यवस्था 
का होना। (७) शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था का होना । (८) उतवा- 
दन नियन्त्रण, लागत नियन्त्रण आदि तकनीकी विधियों का अयत्ताया जाना । (६) उद्योगपतियों 
द्वारा, जहाँ तक सम्मव हो, श्रौद्योगिक परिवतंनों द्वारा उत्पन्न मानव समस्याओं के प्रति व्याव- 
हारिक हष्टिकोण का अपनाया जाता । (१०) उत्पादकता वृद्धि में उत्पन्न वित्तीय रुकावटों का 
हटाया जाना। (११) देश की सरकार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होना । (१२) उपभोक्ताओ्रों का पूर्ण 
समर्थन प्राप्त होना । 
श्रौद्योगिक उत्पादन को वृद्धि में प्रबन्ध का योगदान 

(796 7२06 ण॑ शक्राब2थाला। था एवांड।र घ्रतप्रढ्पंधा 20070%7ए9) 

जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है, शौद्योगिक उत्पादकों पर विभिन्न घटकों का 
प्रभाव पड़ता है, किन्तु इतमें से सबसे अधिक प्रभाव प्रबन्ध का पड़ता है। इसका कारण यह है 
कि उत्पादकता वृद्धि की योजना कितनी भी भ्रच्छी क्‍यों न हो तथा उसको सफल बनाने के लिये 
कितने भी साधन क्यों न जुटा लें, किन्तु यदि कहीं उस योजना को कार्यात्वित करने का भार 
भ्रकूशल व्यक्तियों के हाथों में सॉप दिया जाय तो ऐपी' व्यवस्था में सफलता की कामना करना 
व्यथें ही होगा । उत्पादन के सभी साधत सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं और प्रबन्ध उत्पादन 
के इन सभी साधनों को अपने ज्ञान, चातुय्ये एवं अ्रनुभव से कार्यशील बनाता है। यद्यपि प्रबन्ध- 
कीय क्षमता की जाँच करने के लिये हमारे पात्त कोई स्थायी एवं सर्वमान्य मापदण्ड नहीं है, 
किन्तु फिर भी उनके निर्णय लेने की शक्ति तथा समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने 
की दूरदशिता श्रादि से उसकी योग्यता एवं क्षमता को श्राँका जा सकता है। अतः उपरोक्त विवे- 
चन से यह स्पष्ट हो जाता है कि औद्योगिक उत्तादकृता की वृद्धि में प्रतरन्थ का महत्त्तवूरँं स्थान 
है। इसके उपरान्त झव यह प्रश्न उठता है कि प्रबन्ध श्रौद्योगिक उत्पादकता की वृद्धि में किस 
प्रकार प्रपता योगदान दे सकता है। इसके प्रत्युत्तर में यह कहा जा सकता है कि उत्पादकता' 
की वृद्धि में प्रबन्ध अपता योगदान निम्न कदम उठाकर दे सकता है :--(१) उतल्तादकता वृद्धि 
के विषय में समुचित योजना तैयार करना; (२) उत्पादन प्रक्रिया पर प्रभावपूर्ण नियन्त्रण रखना; 
(३) उत्पादन का प्रमापीकरण, विशिष्टीकरण एवं सरलीकरण करना; (४) किस्म नियन्त्रण 
एवं निरीक्षण की व्यवस्था करना; (५) प्रबन्ध सम्बन्धी उत्तरदायित्व निबाहने वाले व्यक्तियों के 
लिये कुशल प्रशिक्षण की व्यवस्था करना; (६) कुशल लागत लेखे तैयार करना; (७) मधुर 
श्रौद्योगिक सम्बन्धों की स्थापना करना; (८) श्रेष्ठ सेविवर्गीयः नीति अपनाना; (६) प्रबन्ध में 
श्रमिकों को भी भाग लेने देने की व्यवस्था करना; (१०) भ्ौद्योगिक भ्रनुसन्धान के कार्य पर बल 
देना; (११) उद्योग में दो मार्गीय सम्पकक्त प्रयवा संवादवाहत की कुशल व्यवस्था करता; जैसे-- 
झादेश, स्पष्टीकरण झादि ऊपर से नीचे की ओर जाता तथा सूचनाओं, शिकायतों एवं सम्भतियों 
का निम्न श्रमिकों से ऊपर की ओर आना; (१२) श्रमिक-वर्ग का पूर्ण समथ॑न प्राप्त करने का 
प्रयत्न करना; (१३) उद्योगों में उत्पन्न होने वाली समस्त समस्याग्रों के प्रति प्रबन्ध का सहानु« 
भूतिपूर्ण रख होना तथा उनका स्यायोचित तरीकों से हल निकाला जाना झ्ादि। 

. इस प्रकार उद्योगों में उत्पादकता वृद्धि का मूलभूत उत्तरदायित्त्व प्रबन्धकों के ही कन्धों 
पर है। उनके योगदान के बिना सफलता की कामना करना व्यर्थ ही होगा । भतः हमें यह झाशा 
करसी चाहिये कि प्रबन्धक इस सम्बन्ध में उदारतापूर्ण दृष्टिकोण प्रपतायेंगे और इस प्रकाद 
उत्पादकता वृद्धि के प्रयत्नों में अपना हादिक सहयो ग प्रदान करेंगे। 
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घरापएएए्डाा'र 07एणशप0र& : 
१. श्लौद्योगिक उत्पादकता से श्राप क्या समभते हैं ? यह कुशलता से किस प्रकार भिन्न है? 
(विक्रम, १६७०) 

२. थोद्योगिक उत्पादकता के सिद्धान्त को स्पष्ठ कीजिये और वर्तमान युग में उसके महत्त्व 
को बताइये । भारतीय उद्योगों में उत्पादकता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है, उसके 
लिये ध्रपने सुझाव दीजिये । (विक्रम, १६६५) 

३. उत्पादकता की परिभाषा दीजिये। उद्योगों में उच्च उत्पादकता प्राप्त करने में प्रभावी 
यो गदान देने वाले प्रमुख घटकों का विश्लेषण कीजिये । 

४. “व्यवसाय में उत्पादकता किसी उपक्रम की सम्पन्नता तथा उसके जीवित रहने का श्राधार 
होती है ।” इस कथन की विवेचना कीजिये तथा यह बताइये कि उत्पादकता किस प्रकार 
बढ़ायी जा सकती है ? (जीवाजी, १६६९) 

५... श्ौद्योगिक उत्पादकता की वृद्धि में प्रबन्ध के योगदान की विवेचना कीजिये । 

६... उत्पादकता से आप क्या समभते हैं ? उत्पादकता के सम्बन्ध में उत्पन्न हुई प्रान्तिमुलक 
धारणाओों का उन्मूलन कीजिए । 
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निर्यातों में वद्धि होती है तथा विदेशी मुद्रा का श्र॒जन होता है | भाज हमारे देश में विदेशी मुद्रा 
की सबसे प्रधिक आवश्यकता है, ताकि हम एक श्रोर तो विदेशों से खाद्यान्न का आयात करके 
भूखी' जनता को पेट भर प्रताज उपलब्ध कर सकें तथा दूसरी भोर पाकिस्तानी तथा चीनी श्राक- 
मण का सामना करने हेतु विदेशों से भ्रस्त्र-शस्त्र एवं युद्धओसामग्री खरीदकर झपने देश की स्व- 
तन्त्रता की रक्षा कर सके । 

(४ ) उत्पादन की मात्रा में वृद्धि तथा उत्पादन लागत में कप्ती करने फे लिये--- 
भारत में उपभोक्ता तथा पूंजीगत वस्तुओं का भारी श्रभाव है। देश में पूजी की कमी के कारण 
इतमें वृद्धि करना सम्भव नहीं है। इनकी कमी के कारण मूल्यों में वृद्धि होता स्वाभाविक ही है। 
मूल्यों में वृद्धि के होने से जन-साधारण का जीवन कष्टमय हो जाता है। श्रतएवं हमें श्रब उपलब्ध 
पुजी से ही उत्पादन में बुद्धि करनी है। इसके लिये उत्पादकता की वृद्धि का आ्राश्नय लेना होगा । 
जैसे-जैसे उत्पादकता में वृद्धि होती जायगी वैसे-वैसे उत्पादन लागत में कभी होती जायगी। 
इससे उपभोक्ताश्रों को उचित मृल्थों पर श्रधिक वस्तुओं के उपभोग का सुअवसर मिलेगा । 

(४ ) श्रत्य लाभ--() उत्पादकता में वृद्धि होने से. देश की वास्तविक श्राय में भी 
वृद्धि होती है । (॥) उत्पादकता प्रगति का सूचक है। (४) उत्पादकता में बुद्धि होने से श्रमिकों 
को भी लाभ पहुँचता है। उनकी प्राय में वृद्धि होती है, काम के धण्टों में कमी होती है तथा' 
श्रम-कल्याणकारी कार्यों में बुद्धि होती है। (५४) उत्पादकता निर्देशांकों का विविध उपयोग किया 
जा सकता है । (५) विदेशी उत्पादकों से सफल प्रतियोगिता की जा सकती है। (४) देश की सुरक्षा 
व्यवस्था को सुहढ़ बनाने के लिये भी उत्पादकता में बद्धि करना आवश्यक प्रतीत होता है । 
भारत सें उत्पादकता श्रान्दोलन को महत्ता के सम्बन्ध में भारतोय नेताश्रों के विचार--- 

( १ ) स्वर्गीय भी जवाहरलाल नेहुरू के अनुसार, “यद्यपि हमारे यहाँ बड़ी संख्या में 
सस्ते मजदूर सुलभ हैं, फिर भी हम दुसरे देशों से उनके उत्पादन, यन्त्र, किस्म आ्ादि में प्रतियों- 
गिता नहीं कर सकते, यहाँ तक कि श्रपने श्रान्तरिक संरक्षित बाजार में हम बहुत दिनों बहुत 
झागे तक नहीं जा सकते । भ्रतएव यह पत्यन्त महत्त्व की बात है कि हम अपने साधनों का यथा< 
सम्भव सर्वोत्तम तरीके से उपयोग करें श्रौर इसके लिये हमें श्राधुनिक उत्पादन प्रणालियाँ तथा 
उत्तम प्रबन्ध के तरीके प्रयोग में लाने चाहिये ।'' 

(२ ) भारत के भूतपूर्व श्रम तथा नियोजन मन्‍्त्री थी गुलजारीलाल नन्‍दा के प्रनुसार, 
“यद्यपि मजदूरों की मांगें उचित हैं, फिर भी वे जो माँगते हैं, वह काफी लम्बे' समय तक तत्काल 
नहीं दिया जा सकता, जब तक कि साथ ही साथ और कुछ कदम न' उठाये जायें श्रौर ये कदम 
“उत्पादकता' शब्द में आ्राते हैं ।/******+**** “उत्पादकता! शब्द “उद्देश्य तथा कार्य-प्नेत्र” दोनों ही 
दृष्टियों से बहुत व्यापक है। यह सामान्यतः प्रगति का पर्यायवाची समभा जाता है। हमारे लिए 
तो यह इससे कुछ अभ्रधिक है, क्योंकि हमारा जीवित रहना इसी पर निभर है। हमारे देश में 
झगर उत्पादकता नहीं बढ़ती तो बाँदने के लिये होगा ही क्या ?” 

( ३े ) भारत के भूतपूर्व उच्योग सन्‍्त्री श्री सनुभाई शाह के भ्रनुसार, “विदेशों के 
बाजार में हमें उन देशों के उत्पादित माल से प्रतियोगिता करनी है, जिनका उत्पादन का स्तर 
काफी ऊंचा है भर जो कम लागत पर बढ़िया किस्म का साल तैयार कर सकते हैं ।*“*******५**** 
बढ़िया किस्म की भ्रधिकाधिक चीजें कम लागत पर पैदा करने के लिये हमें उत्पादकता आ्रान्दो- 
लन का सहारा लेना चाहिये ।” 

भारत में उत्पादकता आ्रान्दोलन 

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत की चतुमुंखी उन्नति के लिये 

उत्पादकता में वृद्धि करना नितान्त प्रावश्यक है, भ्रतएव स्वतन्त्रता प्राप्ति के तुरन्त पश्चात ही' 
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हमारी राष्ट्रीय सरकार ने स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू की श्रध्यक्षता में भारत में उत्पादकता 
की वृद्धि के प्रश्न पर जोर देना प्रारम्भ किया । इस प्रकार भारत में उत्पादकता आन्दोलन का 
श्रीगणेश स्वतन्त्रता की प्राप्ति से हुआ है | उत्पादकता की वृद्धि के उपायों पर विचार-विनिमय 
करने के लिए श्रध्ययन गोष्ठियों का आयोजन किया गया और “तकनीकी सहायता कार्यक्रम! के 
प्रत्तगंत विदेशों से तकनीकी विशेषज्ञों को आमन्त्रित किया गया एवं भपने शिष्टमण्डलों को विदेशों 
में तकतीकी ज्ञान की प्रगति का अध्ययन करने के लिये भेजा गया। अध्ययन में सुविधा की हृष्ठि 
से भारत में उत्पादकता वृद्धि आन्दोलन के सम्बन्ध में अब तक के उठाये गये कदमों को निम्त- 
लिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है :--- 

( १ ) विदेशों से तकनीकी विशेषज्ञों का श्रागमन--भारत सरकार की माँग पर प्रथम 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम सद्भुठन मिशन भारत में दिसम्बर सब्‌ १६५२ में आया । इसमें प्रबन्ध एवं झौद्यो 
गिक इन्जीनियरिंग से सम्बन्धित चार विशेषज्ञ थे । इसने बम्बई एवं कलकत्ता में उत्पादकता से 
सम्बन्धित विभिन्न प्रदर्शन आयोजित किये । ये प्रदर्शन काफी सफल रहे । मिशन एक वर्ष तक 
भारत में रहा । इस मिशन के कार्य का प्रधान परिणाम यह हुआ कि सरकार ने दसम्बर सब्‌ 
१९५३ को यह निश्चय किया कि सब्‌ १९५४ में राष्ट्रीय उत्पादकता केन्द्र की स्थापना में तकनीकी 
सहायता की व्यवस्था की प्रार्थना की जाय। सितम्बर सब १६५४ में दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम- 
सज़ुठन मिशन भारत पहुँचा, जिसने कई कारखानों में निरीक्षणों के विस्तृत क्रम से ग्रपना कार्ये 
प्रारम्भ किया । इस मिशन का कार्य भी पर्याप्त सन्‍तोषजनक रहा। 

( २ ) विदेशों को भारतीय दलों का प्रस्थान--उत्पादकता आन्दोलन के सम्बन्ध में 
विदेशों में हुई प्रगति का अ्रध्ययन करने हेतु अक्टूबर-नवम्बर १६५६ में एक दल डॉ० विक्रम 
साराभाई की श्रध्यक्षता में जापात गया । इस दल ने मार्च १६५७ में श्रपती रिपोर्ट प्रस्तुत की । 
दल ने सुझाव दिया कि जापान के उत्पादकता केन्द्र की भाँति मारत में भी “राष्ट्रीय उत्पादकता 
प्रिषद्‌' की स्थापना की जानी चाहिये, जिसके निम्न काये हों :--(0) उत्पादकता की वृद्धि के 
लिये उपयुक्त वातावरण पैदा करना । (7) राष्ट्रीय एवं श्रन्तर्राष्ट्रीय साधनों से' वित्तीय सहायता 
प्राप्त करना । (॥) विशिष्ट तकनीकी सहायता प्रदान करना। (४) स्थानीय पे रिपदों को 
स्थापना करना । 

( ३ ) उत्पादकता वृद्धि से सम्बन्धित सेमिनार का ध्रायोजन--जापान से लौटे दल 
की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की दिशा में पहला कदम सब १६५७ में उठाया गया, जब 
केन्द्र के वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय के तत्त्वावधान में उत्पादकता पर एक सम्मेलन बुलाया 
गया, जिसमें राष्ट्रीय उत्पादकता शआ्ान्दोलन के छिद्धान्तों एवं कार्यक्रमों को स्वीकार किया गया । 
उत्पादकता आन्दोलन को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में सेमिनार ने निम्न सिद्धान्त निश्चित किये :--+- 
() सुधरी हुई तकनीक से उत्पादकता में वृद्धि करना, लोगों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना, 
श्रमिकों के काम की दशाओं में सुधार करना तथा कल्याणकारी कार्यों में वृद्धि करता। 0) 
विकासशील अर्थ-व्यवस्था में उत्पादकता की बुद्धि के लिये उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित कर 
रोजगार में वृद्धि करना । (॥) उत्पादकता की वृद्धि से जो लाभ हों उनको पूजी, श्रम एवं उप- 
भोक्ता तीनों के बीच न्‍्यायोचित ढज् से बाँटना । (४) उत्पादकता आन्दोलन के ग्रन्तगंत बड़े, छोटे 
तथा हल्के, चाहे निजी क्षेत्र में हो म्रथवा सावंजनिक क्षेत्र में, सभी प्रकार के उद्योगों को सम्मिलित 
किया जाय । (४) उत्पादकता वृद्धि के लिये उपयुक्त वातावरण पैदा करने हेतु संयुक्त विचार- 
विमशं, प्रबन्ध में श्रमिकों के भाग और प्रत्येक उद्योग एवं इकाई में पारस्परिक सहयोग को 
ओत्साहन दिया जाय । का 
( ४ ) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्‌ की स्थावना---जापान से लौटे हुये दल तथा सेसि« 
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तार की सिफारिशों पर फरवरी १६५८ में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्‌ की स्थापना की गई। यह 
एक स्वायत्तशासी संस्था है, जिसके सदस्यों की श्रधिकतस्‌ संडझया ६० तक सीमित है। परिषद्‌ 
में ११ प्रतिनिधि हैं, जो सरकारी विभागों, सेवायोजकों के सद्ों तथा श्रम-सज्धों से लिये गये हैं । 
इसमें उपभोक्ताओं, तकनीकी विशेषज्ञों तथा लघु उद्योगों के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया 
गया है। इस परिषद्‌ के भ्रध्यक्ष भारत सरकार के उद्योगमन्त्री हैं। परिषद्‌ का प्रबन्ध एक प्रशा* 
सन समिति द्वारा किया जाता है। इस समिति के सदस्यों की संख्या २० तक सीमित है । सदस्यों 
का निर्वाचन प्रतिवर्ष परिषद्‌ द्वारा किया जाता है। परिषद्‌ का प्रमुख कार्य भारत में उत्पादकता 
आन्दोलन का संचालन करना है। परिषद्‌ की सर्वप्रथम बैठक २२ मार्च, १९५८ में हुईं। इसमें 
इसते एक आठनसुत्री कार्यक्रम की घोषणा की । 

झ्राठ सुत्री कार्यक्रम--परिषद्‌ द्वारा घोषित श्राठ-सूभ्री कार्यक्रम निम्न प्रकार है ३--- 
(१) उत्पादकता से सम्बन्धित सूचनाओं का प्रसार करके उत्पादकता बढ़ाने की चेतना को प्रोत्सा- 
हित करना । (२) प्रबन्धक के सभी स्तरों पर उत्पादकता की टेकनीक तथा प्रक्रियाओं को 
प्रशिक्षण देता । (३) जब स्थानीय परिषदें श्रावश्यक समभें तब विशेषज्ञों की सेवायें उपलब्ध 
करना । (४) कारखानों में पारस्परिक निरीक्षण को प्रोत्साहन देना, जिससे सामान्य समस्याश्रों 
पर विचारों का आ्रादान-प्रदान होने लगे । (५) उत्पादकता के क्षेत्र में विस्तृत एवं गहन अनुसन्धान 
करना । (६) प्रगतिशील देशों में उत्पादकता को बढ़ाने के लिये भ्रपनाये गये साधनों का भ्रध्ययन 
करने हेतु भ्रष्ययन-मण्डल भेजना । (७) विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त करने की व्यवस्था करना। 
(८) विदेशी तकनीशियनों एवं विशेषज्ञों को श्रामन्त्रित करना । 

[आजकल हमारे देश में ४६ स्थानीय परिषदें तथा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कानपुर 
बंगलौर तथा लुधियाना में छः क्षेत्रीय परिषदें हैं ।] 

( ५ ) उत्पादकता सर्वेक्षण समिति की स्थापना--मार्च १६५८ में राष्ट्रीय उत्पादकता 
परिषद्‌ के द्वारा उत्पादकता सर्वेक्षण समिति की स्थापना की गई | इस समिति का प्रमुख उद्देश्य 
भारत में उत्पादकता आन्दोलन की प्रगति के सम्बन्ध में श्रावश्यक लेखा-जोखा रखना है । 

( ६ ) पंचवर्षोय योजनाओं में उत्पादकता वृद्धि श्रान्दोलन--भारत सरकार ने यह 
भ्रनुभव किया कि बिना उत्पादकता में वृद्धि हुये. मारत की श्राथिक प्रगति की कामना करना 
व्यथें होगा । भ्रतएवं इस बात को ध्यान में रखते हुये तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में भारत में 
उत्पादकता वृद्धि के लिए प्रयत्न किये गये । प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के क्षेत्र में उत्पाद 
कता वृद्धि की दिशा में विभिन्न कदम उठाये गये । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के श्रन्तगंत श्रौद्यो- 
गिक उत्पादन वृद्धि झ्रान्दोलन को झ्रधिक महत्त्व दिया गया । तृतीय पंचवर्षीय योजना के श्रन्तगंत' 
श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि तथा उत्पादकता बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रशिक्षण योजनायें चालू 
की गई । चतुर्थ योजना में श्रौद्योगिक उत्पादकता में वृद्धि के लिये विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किये 
गये हैं । 

( ७ ) अन्य सहायक संस्थानों की स्थापना--राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्‌ तथा उत्पाद- 
कता सर्वेक्षण समिति के भ्रतिरिक्त निम्न संस्थायें भी उत्पादकता वृद्धि भानदोलन में अ्रपना 
अमुल्य सहयोग प्रदान कर रही हैं :--(१) भारतीय सांख्यिकी संस्थान (0तांआा 8(रत50व7 
॥7870॥07) ने गुण-नियन्त्र०ण (000॥79 (०7070)) के प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया । (२) बम्बई 
भ्रौर बंगलोर में गुण-नियन्त्रण इकाइयाँ (07४४9 (००४० ए्७) स्थापित की गईं । (३) 
भ्रहमदाबाद टेक्सटाइल इण्डस्ट्रोज रिसर्च एसोसियेशन तथा इण्डिया टैक्सटाइल रिसचे एसोसियेशन 
ने गुण-तियन्त्रण कला का विस्तार किया। (४) उच्च प्रबन्ध के प्रशिक्षण हेतु बंगलौर में इण्डियन 
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एडमिनिस्ट्रं टिव स्टाफ कॉलेज की स्थापना भारत सरकार ने की । (५) प्रनेक स्थानों पर मैनेज- 
मेन्ट एसोसियेशन स्थापित किये गये । (६) कई विश्वविद्यालयों, जैसे--ब्म्बई, मद्रास, कलकत्ता 
श्रादि में बिजितेस एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स प्रारम्भ किये गये हैं। (७ ) भारत सरकार द्वारा 
स्थापित स्मॉल इण्डस्ट्रीज इन्स्टीट्यूट प्रशिक्षण प्रदान करती है और टेक्‍्नीक में सुधार करने का 
प्रयत्व करती है। (५) नेशनल डेवलपमेण्ट कॉउन्सिल के अन्‍न्तगंत प्लान प्रोजेक्ट कमेटी तथा 
प्लानिंग की इण्डरिट्रयल मैनेजमेण्ट रिसचे यूनिट तथा श्रन्य भनुसन्धान संस्थानों द्वारा उत्पादकता 
वृद्धि से सम्बन्धित तकनीकी में छानबीन के प्रयत्न किये गये हैं। (९) भ्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम सद्भुठन 
ने भारत को विशेष शिक्षकों की सेवायें सुलभ की हैं, जिन्होंने भारत के विभिन्न केन्द्रों में सुपर- 
वाइजरों के लिये कई कोर्स संचालित किये हैं। (१०) श्रमेरिका का ठेकनीकल कोश्रॉपरेटिव 
मिशन (6०ाणंतक 00-०फथथा२० 'शाइशं०प) भी उत्वादकता श्रान्दोलन में बहुत कुछ सहयोग 
दे रहा है। विशेषज्ञों की सेवायें तथा पुस्तकों के रूप में महत्त्वपूर्ण सहयोग इस संस्था से मिल 
रहा है। (११) श्रोद्योगिक इन्जीनियरिंग के क्षेत्र में प्रनेक इन्जीनियरिंग संस्थाओं, जैसे---इण्डि- 
यन इन्स्टीट्यूट श्रॉफ टेक्नोलॉजी, खड़गपुर; इण्डियन इन्स्टीट्यूट श्रॉफ साइन्स, बंगलौर आदि ने 
प्रशिक्षण का आयोजन किया है। (१२) एशियन उत्पादकता सज्भठन भी इस दिशा में सहयोग 
प्रदान कर रहा है । 

(५) उत्पादकता वर्ष, १९६६--भारत में उत्पादकता झान्दोलन को और अधिक 
प्रभावशाली बनाने के लिये भारत सरकार ने सब्‌ १९६६ का कलैण्डर वर्ष उत्पादकता वर्ष के 
रूप में मनाया । इसके भ्रन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का श्रायोजन किया गया, जैसे--सेमिनार एवं 
गोष्ठियों का श्रायोजन, विशिष्ट विवेचन एवं रेडियो द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का भ्रायोजन, प्रद- 
शितियों का श्रायोजन, विश्वविद्यालयों में उत्पादकता सम्बन्धी प्रतियोगिताओ्ों का भ्रायोजन, 
वाधषिक लक्ष्य निर्धारित करना श्रादि । 

( ६ ) एशियन उत्पादकता संगठन को सदस्पता--भारत में उत्पादकता वृद्धि के 
सम्बन्ध में विदेशों से भऔौर अधिक सम्पर्क बढ़ाने हेतु भारत श्प्रैल १६६१ भें स्थापित एशियन 
उत्पादकता सज्भुठन का भी सदस्य बन गया है। 

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत में उत्पादकता वृद्धि क्‍्रान्दोलन को सफल बनाने 
हेतु अनेक सराहनीय कदम उठाये गये हैं। इस दिशा में कुछ सफलता भी मिली है, लेकिन इस 
श्द्धला में श्रमी एक कड़ी, जो बहुत महत्त्वपूर्ण है, मौजूद नहीं है । वह कड़ी है, हर कारखाने में 
भ्रापसी परामश के द्वारा उत्पादन बढ़ाने के लिये अ्रधिक से अधिक प्रयास करने की अमभिलाषा । 
केवल नीति बनाने या ऊँचे स्तर पर फैसला करने से कार्य नहीं हो सकता भ्रावश्यकता है हर 
व्यक्ति में उत्पादंन बढ़ाने की अ्भिलाषा होना और आपस में परामर्श द्वारा उस अ्भिलाषा को 
कार्यान्वित करता । 

देश में उत्पादकता को बढ़ाने की जिम्मेदारी तीन मुख्य वर्गों पर है और वे हैं उद्योग- 
पति, सरकार ओर श्रमिक । आशा है कि यदि भारतीय उत्पादकता आन्दोलन के ये तीनों स्तम्भ 
हृढ़ एवं शक्तिशाली बनकर अपने कत्तंव्य का पालन करेंगे, तो देश का आथिक आधार बहुत हढ़ 
हो जायगा । 


उत्पादकता पर राष्ट्रीय सेमीनार (१६७२) 
(पिद्याएणाशों धशातत्रा' 0 ?000९४४79०) (972) 


भारत सरकार ने २४ तथा २४ माचे, १९७२ को नई दिल्‍ली में उत्पादकता पर एक 
राष्ट्रीय सेमीतार का प्रायोजन किया, जिसमें विभिन्न संस्थाश्रों की भर से ३०० प्रतिनिधियों ने 
भाग लिया । इसमें उद्योग, श्रम-संघों, शिक्षाशास्तरियों, तकनीकी-विशेषज्ञों तथा ग्रन्तर्राष्ट्री य संग+ 
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ठनों (जैसे-- अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन) के उच्च नेताओं ने भाग लिया। इस सेमीतार का उद- 
घाठन केन्द्रीय उद्योग विकास मन्त्री तथा राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्‌ के अध्यक्ष मोइनुल हक 
चौधरी ते दिनांक २४ मार्च, १९७२ को किया। अपने उद्घाटन-भाषण में केन्द्रीय उद्योग मन्त्री 
ने कहा कि “राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्‌ द्वारा उल्लेखनीय कार्य किये जाने पर भी श्रभी उत्पा- 
दकता के स्तर में वृद्धि करने के लिये बहुत कुछ किया जाना है, ताकि आर्थिक विकास की गति 
तीव्र हो, कार्यकारी वर्ग का जीवन-स्तर ऊंचा हो तथा जन-साधारण श्रेष्ठ एवं सम्पन्न जीवन 
व्यतीत करने में समर्थ हो । ऐसे प्रयत्नों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिये ।” इस सेमी“ 
नार की सिफारिशें निम्नलिखित हैं :--- 


( 43 ) सरकार केलि छ्‌ सिफारिशें (8९९८०॥॥शात्त्रांणाइ (0 00ए४।॥॥ाशा--- 

( १ ) सेमीनार की सम्मति में राष्ट्रीय श्रर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान 
उत्पादकता में वृद्धि करके श्राथिक विकास की गति तेज की जा सकती है। इसके लिये सरकार 
को निम्न सुझाव दिये गये :--() श्राथिक विकास तथा उत्पादकता के प्रति व्यापक दृष्टिकोण 
झपनाया जाना चाहिये तथा राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजताग्रों के सन्दर्भ, में उत्पादकता के लिये गहन 
नियोजन किया जाना चाहिये । इसके लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्‌ द्वारा स्पष्ट रूप में लक्ष्यों, 
कार्यों तथा प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाना चाहिये, ताकि स्वत: विकसित होने वाली' 
झ्राथिक विकास की गति प्राप्त हो सके | () उत्पादकता मुक्त श्रौद्योगिक नीति का निर्धारण 
किया जाना चाहिये तथा उद्योगों के हिसाब से उत्पादकता के लक्ष्य निर्धारित किये जाने चाहिये । 
(0) कमंचारियों को इस बात का विश्वास दीजिये कि उत्पादकता के परिणामस्वरूप किसी भी 
कर्मचारी की छोटनी नहीं की जायेगी। (४) उपलब्ध सभी साधनों का कुशल उपयोग करके 
उपक़म-स्तर पर उत्पादकता में सुधार करना । इपके द्वारा कार्यकारी वर्ग के जीवन-स्तर तथा 
कार्य की दशाप्रों में सुधार होता चाहिये । संयन्त्र अभिन्यास, तकनीक तथा सामग्री के गलत 
चय न के दोषों को दूर कीजिये। इनसे उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है । 


(२ ) प्रभावी परामशे तथा समन्वय के माध्यम से प्रबन्ध को प्रजातन्त्रीय संगठन- 
संरचना करनी चाहिये। विभिन्न स्तरों जैसे--कर्मंचारी, पर्यवेक्षक तथा मध्यम प्रबन्ध, पर प्रत्रन्ध 
में भाग लेने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये । 


( ३ ) कार्यकारी वर्ग (५०/टांग8 ००७७) के प्रति प्रबन्ध का विशिष्ट दायित्त्व है और 
उसे इस दायित्त्व को निभाना चाहिये | जैसे--() प्रगतिशील सेविवर्गीय नीतियों को अपनाना, 
(9) मानवीय पहलू को मान्यता देना, (77) परम्परागत मजद्री-ठहरावों के स्थान पर उत्पादकता 
पर श्राधारित मजद्री-पद्धतियों को लागू करना । 


( ४ ) श्रम-प्रबन्ध के मध्य स्वस्थ सम्बन्धों की स्थापना करना । उत्पादकता के लाभों 
का श्रमिकों में वितरण करना । इसके लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषए्‌ द्वारा तैयार की गई 
थयोजनाओों' का सहारा लिया जा सकता है । 

( ५ ) सभी स्तरों पर कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा विकास पर बल देना । 

( ६ ) प्रबन्ध को नियोजन, कार्यक्रमों तथा बजट-अवस्थाओ्रों की सुधारात्मक पद्धतियों 
का उपयोग करना चाहिये । 

( ७ ) श्रौद्योगिक उत्पादकता के क्षेत्र में कार्य के आकार को ध्पान में रखते हुये 
उद्योगों के आधार पर उत्पादकता-प्रकोष्ठों (20॥5) की स्थापना की जानी चाहिये । 

( ८ ) चूंकि उत्पादकता आन्दोलन का भविष्य साहसी विकास कार्यक्रम से गिकटतम' 
रूप से सम्बन्धित है, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें लघ साहसियों के तीब्रगति से विक्रास के लिये 
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विभिन्न सुविधायें प्रदान कर सकती हैं | उदाहरण के लिये, उनके लिये विनियोग सुभ्रबसरों का 
पता लगाना, वित्तीय संस्थानों को प्रशावी योगदान के लिये परामर्श देना । 

( £ ) सरकार का यह कत्तंव्य है कि वह देखे कि उत्वादकता आन्दोलन के परिणाम- 
स्वरूप किसी कर्मचारी की छुँटनी न होने पाये । 

(१०) सरकार प्रबन्धकों तथा श्रम-संघों को इस बात के लिये प्रोत्साहन दे सकती है 
कि वे अपने महत्त्वपूर्ण मामलों, जेते--मानव-शक्ति की आवश्यकता, प्रभिप्रेरणायें, मजद्री-ढाँचा 
तथा उत्पादन-मापदण्ड आदि का निपटार। पारस्परिक सहमति के आधार पर करें। इस कार्य के 
लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्‌ से सहायता ली जा सकती है । 

(११) सरकार को स्कूल तथा कॉलेजों में उत्तादकता को एक पृथक्र विषय के रूप 
में प्रारम्भ करता चाहिये । 

कि (१२) उत्पादकता में वृद्धि के लिये विभिन्न श्रम-सन्नियमों में संशोधन किया जाना 
चाहिये। 
( गए ) प्रबन्ध के लिए सिफारिशें 0२९८०॥्राशातबरांगराड 0 शैक्षा॥४शाशा)-- 

( १ ) उद्योग में उत्पादकता को प्रोत्साहन देता प्रवन्ध का काये है। श्रतएवं इसके 
लिये उसे निम्न कार्य सम्पन्न करने चाहिये :--() उत्तादकता की श्राधुनिक तकनीकों का उप- 
योग करके उत्पादकता में वृद्धि करने तथा गुण (033॥0) में सुधार के लिये प्रत्येक्त सम्भावित 
कदम उठाये जाने चाहिये । (॥) प्रत्येक उपक्रम में एक उत्पादकता विमाग की स्थापना की जाती 
चाहिये । (४) राष्ट्रीय उत्तादकता परिषद्‌ को राष्ट्रीय तथा राज्य नियोजन संस्थानों में प्रति- 
निधित्त्व दिया जाना चाहिये । 

(२ ) प्रशासनिक तन्‍त्र में कुशलता तथा व्यय में कमी करने के लिये प्रत्येक मन्त्रा- 
लय तथा सरकारी विभाग में उत्पादकता कक्ष की स्थापना की जानी चाहिये । 

( ३ ) राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजनाम्रों के श्रन्तगंत उत्पादकता आन्दोलन तथा उत्पा- 
दकता संस्थाओ्रों को उच्च प्रथमिकता मिलती चाहिये । राष्ट्रीय उत्वादकता परिषद को संगठन 
तथा श्राथिक दृष्टि से सुहढ़ बनाया जाना चाहिये । 

(४ ) उत्पादकता के लिये स्वस्थ वातावरण के निर्माण के लिये सरक्षार निम्न कार्य 
कर सकती है ;---() मजदूरी बोर्डों के स्थान पर उद्योगों के आधार पर उत्पादकता बोर्डों की 
स्थापना; (॥) कच्चा माल, यन्त्र तथा प्रन्य सामग्री हेतु लाइसेन्स की स्वीकृति देने के लिये प्रत्येक 
विभाग के लिये भ्रवधि की सीमा निर्घारित करना, ताकि देरी की शिकायतों को दूर किया जा 
सके । (7) उद्योगों द्वारा अपनी पूर्ण कार्यक्षमता के उपयोग पर बल दिया जाना। (४) सेवा 
नियमों में श्रावश्यक संशोधन करके सरकारी कर्मचारियों को पर्याप्त प्रभिप्रेरणा देना, ताकि वे 
अपने उत्तरदायित्त्व को समझ कर उसे अच्छी तरह से पूरा कर सके । 

( ५ ) उत्पादकता तकनीकों तथा दीघंकालीन उत्पादकता समभझभोतों के द्वारा सरकार 
कार्यकारी वर्ग के लिये सरकारी उपक्रमों को उच्च उत्पादकता तथा अधिक आय कमाने के लिये 
प्रेरित कर सकती है। यह प्रेरणा सावेजनिक मान्यता अथवा पारितोषण की योजना की स्थापना 
करके दी जा सकती है । 

( ६ ) पंचवर्षीय झाथिक नियोजन के साथ-साथ पॉच साल के लिये कर-पोजना भी 
तेयार करने के बारे में विचार करना, ताकि उपक्रमों को विशिष्ट प्रवधि में कर-दायित्त्व के 
शम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हो जाय । 

( ७ ) लघु उद्योगों में उत्पादकता में वृद्धि करने के लिये विस्तृत प्रशिक्षण तथा परा- 
भश-सेवाशों पर बल दिया जाना चाहिये । 
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(7) श्रम-संघों के लिए सिफारिशें (0९९०ए॥ीशाशावेत्रांणा३ (0० 780९ एगरंणा8)--- 

( १ ) उपक्रम-स्तर पर उत्पादकता में वृद्धि के लिये सरकार तथा प्रबन्ध के प्रति 
श्रम-सझ्छों को पूर्ण सहयोग प्रदात करना चाहिये । 

(२ ) प्रबन्ध में कमंचारियों द्वारा भाग लेने की योजना को लाभदायक बनाने के 
लिये श्रभ-सच्धों को सिद्धान्त-रूप में कर्मचारियों को प्रशिक्षण तथा विकाप्त की बात स्वीकार कर 
लेनी चाहिये । 

(] ) राष्टीय उत्पादकता परिषद्‌ के लिए सिफारिशें (2९९००॥॥राशावैत्रांणा5 (0 40 
एण्ग्रटांशाए (०) ० '. ?. (.)-- 

हु ( १) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्‌ को चाहिये कि वह उत्पादकता की योजना तथा 
पंचवर्षीय योजनाओं में सम्बन्ध स्थापित करने हेतु सरकार तथा योजना आझरायोग को सिफारिश 
करने के लिये उचित कदम उठाये | 

(२ ) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्‌ की सेवाश्रों का विस्तार करने के लिये प्रयत्न किये 
जाने चाहिये । 

( ३ ) कृषि उत्पादकता के क्षेत्र में कृषि पर श्राधारित उद्योगों की उत्पादकता में 
सुधार करने के लिये ही राष्ट्रीय उत्पादकता परिपद्‌ को प्रयत्न करने चाहिये । 

... (४ ) प्रबन्धकीय निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिये राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्‌ 
को/तई विधियों का विकास करना चाहिये । 

(५ ) देश में मूल्यवान यन्त्र तथा सामग्री का उपयोग होने के कारण उनके श्रनुरक्षण 
(](4४॥6709000%). की झोर ध्यान देता चाहिये। इस शोर राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को भी 
ध्यान देना चाहि 

॥. ४५ 5. संषु-स्तरीय उद्योगों में उत्पादकता में सुधार करने के लिये राष्ट्रीय उत्पादकता 
परिषद को एक विंशिष्ट परामर्श विग (896००] (0075ए/७707 ५४॥॥४) की स्थापना करनी 
चाहिये 

) विभिन्न उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये राष्ट्रीय उत्पादकता 
परिषद की एक 'प्रशिक्षिण कार्यक्रम” का विकास करना चाहिये । 

(८) कैमेचारियों तथा श्रम-संघों के पदाधिकारियों के उत्पादकता स्तर को ऊंचा 
उठाने के. लिंयें अ्रम-सं्चों: को विशिष्ट उपायों के सम्बन्ध में परामर्श देना । 

ह ( ६” रॉष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसन्धान का कार्य सम्पन्न 
करना' चाहिये, जे से--वेंतन वृद्धि के सन्दर्भ में उत्पादकता वृद्धि का अध्ययत करना, उत्पादकता 
के क्षेत्र में केस अध्ययन करना श्रादि | 

(१०) उत्पादकता-तकनीकों के उपयोग के लिये उपयुक्त वातावरण की स्थापना 
करना | इंसे कै के लिये योग्य पंचों को सेवाओं का विकास करना, ताकि प्रबन्ध एवं श्रम-संघ' 
के मध्य विवाद के उत्पन्न होने पर उनकी सेवाझों का उपयोग किया जा सके । 

22003 (१६) आगे आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के महत्त्वपूर्ण योगदात' को 
ध्यान में रखते हुये इस बात का प्रयत्त किया जाता चाहिये कि केर्द्रीय सरकार राष्ट्रीय उत्पा- 
दकता परिषद को दिये जाने वाले वार्षिक पश्रनुदान में पर्याप्त वृद्धि करे । 

ह 7757 री उद्योगों में उत्पादकता बढ़ाने के लिये श्रन्य सुफाव 

(जाल 50226४7008 6007 हा0७6१४४॥४ ?705प७एशॉ५ए ॥70 एवं) ॥0009॥7768) 

“57 ॥/४ पेड शी मिंहेशर हंसी हुई माँग को पूरा करने एवं निर्यात में वृद्धि के लिये भार- 

तीय उद्योगों में उत्पादकता में वृद्धि करते की प्राज सबसे भ्रधिक प्रावश्यकता है। श्रमी तक इस 
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दिशा में जो कदम उठाये गये हैं वे भरे तालाब में पाती की बूंद के समान हैं । अश्रत: कुछ अरैर 
ठोस कदम उठाये जाने चाहिये । इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव हैं :--- 

(१ ) तकनीकी विधियों के प्रयोग पर बल--उत्पादकता बढ़ाने के लिये तकनीकी 
विधियों, जैसे--लागत नियन्त्रण, गुण नियन्त्रण, उत्पादन नियन्त्रण आदि पर अश्रधिकाधिक बल 
दिया जाना चाहिये । 

(२ ) त्रियक्षीय उत्तरदायित्व--उत्पादकता बढ़ाने का मूल उत्तरदायित्त्व श्रमिक, 
नियोक्ता तथा सरकार पर है। यदि उत्तादकता आन्दोलन के ये तीनों स्तम्भ हढ़ एवं शक्तिशाली 
बनकर कन्धे से कन्धा सिलाकर अपने कत्तंब्य का पालन करें तो उत्पादकता में निश्चयात्मक रूप 
में वृद्धि होगी । इन तीनों के मध्य पूर्ण सहयोग होना चाहिये । इनमें से भी श्रमिक एवं नियोक्ता 
के सम्बन्ध सदभावनापूर्ण होने चाहिये, क्योंकि वे एक ही गाड़ी के दो बैल हैं, जिन्हें एक साथ 
ही चलना होता है ।' 

(३ ) अनुसन्धान पर बल--उत्पादकता वृद्धि के क्षेत्र में अनुसन्धान “रीढ़ की हड्डी 
के समान होता है, अतएवं इसकी आवश्यकता अनुभव करते हुये इस पर भ्रधिकाधिक बल दिया 
जाना चाहिये | 

( ४ ) श्रम-कल्याण कार्य--ओ्रौद्योगिक उत्पादकता बढ़ाने के लिये श्रम-कल्याण 
कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये । अरब तक अ्रधिकांश उद्योगपति इस दिशा में नकारात्मक 
रुख अपनाते रहे हैं । 

( ५ ) प्रबन्ध से अ्मिकों का भाग--श्रमिकों को प्रबन्ध में हिस्सा दिया जाना 
चाहिये ताकि श्रमिक प्रबन्ध की समस्याओ्रों को समझें और उतके समाधान में बाधायें उत्पन्न 
करने के स्थान पर सहयोग प्रदान करें। 

( ६ ) लाभों सें हिस्सा--उत्पादकता में वृद्धि के परिणामस्वरूप हुये श्रतिरिक्त 
बा श्रूषिः, उद्योयपति एवं उपभोक्ता सभी को समान अनुपात में हिस्सा दिया जाना 
चाहिये । 

हि ( ७ ) विवेकीकरण--- उद्योगों में उत्पादकता बढ़ाने के लिये सभी क्षेत्रों में विवेकी- 
करण की विस्तृत योजना को लागू किया जाना चाहिये । 

( ८) सानसिक करान्ति--श्रम और पूंजी के दृष्टिकोण में आामूल परिवर्तन की 
आवश्यकता है। दोनों के मध्य संघर्ष के स्थान पर एकता स्थापित होनी चाहिये । इसके लिये 
मानसिक क्राध्ति' की आवश्यकता है । 


धाया एफ 0एएाछ70एर5 : 

१. श्रौद्योगिक उत्पादकता से श्राप क्या समभते हैं ! यह कुशलता से किस प्रकार भिन्न है ? 
भारत में सूती कपड़ा उद्योग में उत्पादकता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है, इसके लिये 
अपने सुझाव दीजिये । (विक्रम, १६७०) 

२. श्रौद्योगिक उत्पादकता से आप क्या समभते हो ? यह उत्पादन से किस प्रकार भिन्न है? 
भारत सरकार ने औद्योगिक उत्पादकता बढ़ाने के लिये जो प्रयत्त किये हैं, उन्हें 
बताइये । (विक्रम, १६६८) 

३.  श्रौद्योगिक उत्पादकता के श्रर्थ एवं महत्त्व को स्पष्ट कीजिये । भारत सरकार ने वर्तें- 
मान में, औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ाने के लिये क्‍या भ्रयत्न किये हैं ? 

(विक्रम, १६६७) 
४. भारत में औद्योगिक उत्पादकता आन्दोलन पर लेख लिखिये । 
५. राष्ट्रीय उत्पादकता पर टिप्पणी लिखिये। 





व्या० सं०, ४१ 
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भारत में श्रम-कल्याण 
((0णा' शान ए पराएं॥) 





प्रारस्भिक---भ्रम-कल्याण का प्रर्थ एवं परिभाषा 

श्रम-कल्याण शब्द का प्रयोग परिस्थितियों तथा प्रावश्यकताओं के अ्नुप्तार विभिन्न 
प्यक्तियों द्वारा विभिन्न भ्रशों में किया जाता है। शाही श्रम श्रायोग के भ्रनुसार, “यह एक शब्द 
है, जो भ्रावश्यक रूप से लचीला होना चाहिये । इसका श्रथें एक देश में दूसरे देश की तुलना में 
उसकी विविध सामाजिक रीतियों, श्रौद्योगोकरण की स्थिति तथा श्रमिकों की शिक्षा सम्बन्धी 
प्रगति के अनुसार भिन्न-भिन्न लगाया जाता है ।” “श्री बाल्फर समिति (840० (०॥ापर((०९०) 
के अनुसा र, “अति विस्तृत रूप में इसके भ्रन्तर्गत ऐसी सभी बातों को सम्मिलित किया जाता है 
जो कि श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, आराम तथा सामान्य कल्याण को प्रभावित करने वाली हों 
झौर शिक्षा, मनोरंजन, बचत योजनाग्रों तथा स्वास्थ्यप्रद गृहों का प्रावधान होता है ।”१ कुथारी 
ई० टी० केली (5४ 8. "', एआ०ए) के शब्दों में, श्रम-कल्याण से तात्पर्य किसी फर्म द्वारा 
श्रमिकों के व्यवहार श्रौर कार्य के लिए कुछ सिद्धान्तों को भ्रपताया जाना है ।* भ्स्‍्तर्राष्ट्रीय श्रम 
संगठन के अनुसार, “श्रम कल्याण उन क्रियाओं को कहते हैं जो किसी उद्योग के भास-पास 
ग्रथवा उद्योग के क्षेत्र में स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर वातावरण में काम करते हुए श्रमिक के 
स्वास्थ्य तथा नीति के स्तर को भ्रच्छा रख सकें ।”१ सर एडवर्ड पेन्टन के शब्दों में, “श्रम« 
कल्याण का श्रर्थ श्रमिकों के सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए उपलब्ध की जाने वाली 
दशाओओं से है ।”” 


अम जाँच सप्तिति, १६४४ के प्रनुसार, “श्रमिकों के बौद्धिक, शारीरिक, नेतिक तथा 
भ्राथिक कल्याण के लिए किया गया कोई भी कार्य जो वैधानिक भ्रथवा मालिकों एवं श्रमिकों के 
मध्य किये गये श्रनुबन्ध के श्रतिरिक्त हो, चाहे वह नियोक्तांग्नों, सरकार श्रथवा अन्य संस्थाश्रों 
द्वारा किया गया हो, श्रमिक कल्याण कहलाता है ।” 


उपयु क्त परिभाषाओरं से स्पष्ट है कि उद्योग के भ्रन्दर तथा बाहर श्रम तथा रोजगार 
की सर्वोत्तम दशाग्रों की व्यवस्था करने के लिए नियोक्ता, सरकार तथा श्रम-संघों द्वारा किये गये 
विभिन्न प्रयत्नों को श्रम-कल्याण में सम्मिलित करते हैं। इस प्रकार श्रम-कल्याण के शभ्रन्तगंत हम 
श्रावास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पालन-पोषण, विश्वास की सुविधायें, सहयोगात्मक भावनायें, पारि- 


- गा दर जाता 8७086 ॥ 00790885 था! 7467 4700008 (08 ॥0087 82०५, 
0०प्रागिए 8४00. इशाक्षकं एशश४78 0 (86 जाला, 870 ॥700068 एए०एंशंगा 07 
800०९8४०), ०ण९काणा, पतं. 82जाशा68, 007ए8४॥०४०७॥७ ॥07728.7 --- उन गाए 
(णाधाएंए(९९. 
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श्रमिक सहित छुट्टियाँ, सामाजिक बीमा, प्रसुति लाभ योजनायें, प्रॉवीडेण्ट फण्ड तथा पैंशन प्रादि 
सम्मिलित करते हैं । 


श्रम कल्याण कायें 
[कारखाने के अन्दर और बाहर | 

डॉ० ब्राटन (77. 870ए87॥) ने श्रमशकल्याण कार्य को दो वर्गों में विभाजित किया 
है--(!) कारखाने के अ्रन्दर किये जाने वाले श्रमब्कल्याण कार्य । (7) कारखाने के बाहर किये 
जाने वाले श्रम-कल्याण कार्ये । श्रब हम प्रत्येक का अभ्रलग-अलग वर्णन करेंगे । 

() कारखाने के श्रन्दर के कार्य (02-ए7-)--- 

कारखाने के अन्दर किये जाने वाले श्रम-कल्याण कार्य मुख्य रूप से त्िम्तलिखित हैं :--- 

( १ ) श्रमिकों की वेज्ञानिक भर्तो--भारत में श्रमिकों की भर्ती का कार्य उद्योगों के 
संचालकों द्वारा किया जाता है। इस कायें के लिए मिल-मालिक श्रमिक आयोजक (30007) 
नियुक्त करते हैं। ये पुराने श्रमिकों को हटाकर तथा नये श्रमिकों की भर्ती करके झतुचित रूप से 
अपनी आ्राय में वृद्धि करने का प्रयत्त करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि श्रमिकों का 
शोषण होता है, उतकी कार्यक्षमता का हनन होता है और उत्पादन में कमी हो जाती है । इस 
दोष को दूर करने के लिए यह श्रावश्यक है कि श्रमिकों की भर्ती वैज्ञानिक भ्राधार पर हो । 
इसके लिए श्रमिक श्रायोजकों के स्थान पर कुशल तथा अनुभवी अधिकारियों की नियुक्ति की 
जानी चाहिए। श्रमिक्रों की भर्ती के समय किसी भी प्रकार का भेद-भाव श्रथवा पक्षपात नहीं 
किया जाना चाहिए । 

( २) झौद्योगिक प्रशिक्षण--प्राज के इस परिवर्ततशील युग में उद्योग के प्रत्येक क्षेत्र 
में नये-नये आविष्कार किये जा रहे हैं। परिणामस्वरूप नई-तई मशीनें एवं कार्ये करने की 
पद्धतियाँ प्रचलन में श्रा रही हैं। इन नई-नई मशीनों तथा कार्य करने की नवीनतम्‌ प्रणालियों 
से परिचित कराने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि श्रौद्योगिक प्रशिक्षण की व्यवस्था हो । 
इससे उद्योग तथा श्रमिक दोनों को अ्रनेकानेक लाभ पहुंचेंगे । 

(३ ) स्वच्छता, प्रकाश तथा वायु का प्रबन्ध--कारखानों में पूर्णतया स्वच्छता, 
प्रकाश तथा शुद्ध वायु के आवागमन का प्रबन्ध होना चाहिये। नियमित रूप से सफाई तथा पुताई 
कराते रहना चाहिए। प्रकाश की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए कि श्रमिकों को अपने 
कार्य के लिए उपयुक्त प्रकाश प्राप्त हो सके । अधिक घीमी तथा अधिक तेज रोशनी श्राँखों के लिए 
हानिकारक होती है। कारखानों में शुद्ध वायु के प्रवेश की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिये । 
श्रमिकों के लिए स्तान-गृह, मृत्रालय, शोचालय तथा स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए ॥ 

( ४ ) दुघेटनाश्रों को रोकथाम--कारखानों में दुर्घटनाओं के रोकथाम की समुचित 
व्यवस्था होनी चाहिए। खतरनाक मशीनों के सामने “भाड़ (एशाथा8) लगा देनी चाहिए। 
मशीतों से पैदा होने वाले अ्रग्निकाण्डों से बचने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। उदाहरण के 
लिए, अग्निरक्षक पोशाक का प्रयोग श्रावश्यक स्थानों पर करने की व्यवस्था होनी चाहिए। 
प्राकस्मिक परिस्थितियों के लिए डॉक्टर की भी व्यवस्था होनी चाहिए । 

(॥ ) कारखाने के बाहर के कार्य-- 

( १) सस्ते व पौष्टिक भोजन का प्रबन्ध--श्रमिकों की कार्यक्षमता को कायम रखने 
तथा उसमें वृद्धि करने के लिए यह नितान्त श्रावश्यक है कि उन्हें सस्ता व पौष्टिक भोजन उप- 
लब्ध हो । श्रधिकांश श्रमिकों को मर पेट भोजन तक नहीं मिल पाता है। इसका प्रभाव उनके 
स्वास्थ्य व कार्यक्षमता पर बहुत बुरा पड़ता है। अतएवं यह आवश्यक है कि कारखानों में ऐसी 
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फकेन्टीन! ((80॥620) खोली जाये जहाँ पर- उन्हें सस्ता व पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो सके । 
इसके भतिरिक्त श्रमिकों के लिये उपभोक्ता प्तकारी भण्डार भी खोले जाने चाहिये जहाँ पर उन्हें 
सस्ते भावों पर खाद्यान्न व श्रन्य दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं मिल सके । 

( २ ) भ्रावास का प्रबन्ध--रोटी' और “कपड़ा? के उपरान्त मानव की तीसरी प्राथ- 
मिक आवश्यकता आवास की है। बुरी आवास व्यवस्था का अ्रथ है गन्दगी, शराबखोरी, चोरी, 
बीमारी, व्यभिचार, जुआ, भ्राचारहीतता और झ्पराध । उचित आवास व्यवस्था न होने से 
श्रमिक का शारीरिक, नैतिक व सामाजिक पतन होता है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी कार्ये- 
क्षमता का निरन्तर हास होता जाता है। डॉ० राघाकमल मुकर्जी के शब्दों में, “भारतीय श्ौद्यो- 
गिक केन्द्रों की श्रम-बस्तियों की दशा इतनी भयंकर है कि वहाँ मानवता का विध्वंस होता है ॥ 
महिलाशों के सतीत््व का नाश होता है एवं देश के भावी आधारस्तम्भ शिशुओं का गला घुट 
जाता है ।” प्रतएवं यह श्रावश्यक है कि श्रमिकों की उचित आवास व्यवस्था हो । 

( ३ ) शिक्षा का प्रबन्ध--श्रमिक प्राय: भ्रशिक्षित एवं श्रज्ञानी होते हैं। यही उत्तकी 
समस्याओं का मूल स्रोत है। इसके कारण न तो उनकी' कार्यक्षमता में किसी प्रकार की वृद्धि 
हो पाती है, न वे श्रपने आप को प्रगति के पथ पर श्रग्रसर कर पाते हैं। यही नहीं, उनकी इसी 
दुर्बलता का लाभ उठाकर श्रम-संगठन व नियोक्ता दोनों अपने-प्रपने लाभ के लिये उन्हें गुमराह 
करके उनका शोषण करते रहते हैं । अतः प्रौढ़ों व बालकों के लिये श्रनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था 
होनी चाहिये । श्रमिकों के लिये रात्रि की कक्षायें प्रारम्भ की जा सकती हैं, जहाँ पर कि मुफ्त 
शिक्षा की व्यवस्था हो । 

( ४ ) मनोरंजन फा प्रबन्ध--अमिक दिन भर के कठिन परिश्रम के पश्चात्‌ थक 
जाता है। अतएवं थकान दूर करने के लिये उसे मनोरंजन की श्रावश्यकता होती है। मनोरंजन 
के साधनों का भ्रभाव होने पर वह शराबधरों, ताड़ी की दूकानों, जुए के भ्रह्ों तथा वेश्यालयथों 
की ओर आरक्षित होता है। इससे उसका शारीरिक, श्राथिक व नेतिक पतन होता है। इसलिये 
यह श्रावश्यक है कि श्रमिकों की बस्तियों में विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था 
होनी चाहिये । विभिन्न प्रकार के खेलकूदों के श्रतिरिक्त उनके लिये पुस्तकालय, वाचनालय, पाक 
श्रादि की भी व्यवस्था होनी चाहिये । 

( ५ ) चिकित्सा का प्रबन्ध--श्रमिकों को स्वस्थ बनाये रखने के लिये यह भ्रावश्यक 
है कि उनकी चिकित्सा के लिये उपयुक्त व्यवस्था की जाय । इसके लिये समय-समय पर उनकी 
डाक्टरी परीक्षा होती रहनी चाहिये । उनके लिये नि:शुल्क इलाज की व्यवस्था होनी चाहिये । 
इससे उनकी कायंकुशलता में निश्चित रूप से वृद्धि होगी । 

( ६ ) भ्रन्‍्य सुविधायें--उपरोक्त के श्रतिरिक्त श्रमिकों के लिये भ्रनिवायं बीभा योजना, 
प्रॉवीडेण्ट फण्ड, बोनस, पेन्सन भ्रादि की भी व्यवस्था होनी चाहिये । 

भारत में श्रम-कल्याण की आवश्यकता श्लौर उसका महत्त्व, क्यों भ्रौर कैसे ? 
(९८० 800 ए07॥09 ० 7.8790प्र' ४६४ ॥7 [70॥9) 

श्रमिकों के शारीरिक, नेतिक, सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान के लिये श्रम-कल्याण 
आवश्यक है। श्रम-कल्याण पर जो कुछ भी व्यय किया जाता है वह 'मानवीय विनियोजन' है, 
जो मशीन शभ्रादि के विनियोजन से कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। कार्यक्षमता तथा श्रम-कल्याश में 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। इससे श्ौद्योगिक शान्ति का वातावरण बनता है। इस प्रकार सामान्य रूप में 
प्रत्येक देश के लिये श्रम-कल्याण की श्रावश्यकता है, किन्तु भारत की कुछ विशेष परिस्थितियाँ हैं, 
जिनके कारण पाश्चात्य देशों की तुलना में भारत में श्रम-कल्याण की विशेष श्रावश्यकता शव 
महत्त्व है । इसके पक्ष में झग्र तक॑ प्रस्तुत किये जा सकते हैं । 


[| सर 


( १ ) अ्रमिकों की प्रवासी प्रकृति के रोफने के लिए--भारतीय श्रमिक प्राय: गाँवों 
से शहर में रोजगार की तलाश में आते हैं। शहरों में उन्हें ग्रकेने ही गन्दी बस्तियों की दक्तीय 
परिस्थितियों में रहना पड़ता है । वे शीघ्र ही इस दूषित वातावरण से ऊवकर वापस गाँव लौटने 
की सोचने लगते हैं। इस प्रकार उतनें स्थायित्व का अ्रभाव रहता है और जो कुछ भी वे सीख 
पाते हैं, गाँव जाने पर तुरन्त भूत जाते है । जब वे वापस ग्राते हैं तब उन्हें पुनः नये सिरे 
से काम की खोज करनी पड़ती है। श्रमिकों की इस प्रवग्सी प्रकृति को रोकने में श्रम-कल्याण 
पर्याप्त सहयोग दे सकता है। इसके द्वारा उनके रहने के लिये स्वच्छु मकान तथा अन्य आव- 
श्यकताञों की पूति की जा सकती है, ताकि वे सपरिवार शहर में ही झ्ानन्दमय जीवन व्यत्तीत 
कर सके । 

( २ ) औद्योगिक शान्ति की स्थापना के लिए--श्रम और पूंजी औद्योगिक मशीनरी 
के दो पहियों के समान हैं। उद्योग की सफलता के लिये दोनों में सामंजरस्थ का होना परम प्राव- 
श्यक है। इसके अभाव में औद्योगिक श्रशान्ति का भय उत्पन्न हो जाता है, जिससे सभी को क्षति 
पहुँचती है । श्रम-कल्याण के द्वारा श्रम और पू'जी दोनों के बीच निकटतम्‌ सम्बन्ध स्थापित किये 
जा सकते हैं और इस प्रकार स्थायी श्रौद्योगिक शान्ति की स्थापना की जा सकती है । भारत में 
श्रौद्योगिक शान्ति की श्राज सबसे श्रधिक आ्रावश्यकता है । 

( ३ ) श्रस-संघों को संगठित करने के लिए--पश्चिमी देशों में श्रम-संघ श्रम-कल्णण 
के अनेक कार्य करते हैं। उनके आथिक साधन भी सुहृढ़ हैं। इससे श्रमिकों के बीच सदुभावना 
बनी रहती है। परिणामस्वरूप वे संगठित रहते हैं। संगठत ते उत्क्नी शक्ति एवं साधनों में भी 
वृद्धि होती है । किन्तु भारत में श्रम-पंघ श्रम-कल्पाण का काय नहीं करते हैं। इसके प्रभाव में 
न तो सदस्यों के बीच सदभावना ही रहनी है और न वे संगठित ही हो पाते हैं। इसके कारण 
श्रमिकों का निरन्तर शोषण होता रहता है । 

( ४ ) अमिकों के नेतिक उत्थान के लिये--स्वस्थ मनोरंजन के साधनों का भ्रभाव 
होने के कारण श्रमिक प्राय: शराबखोरी, वेश्यावृत्ति जैसे अतैतिक कार्यों का शिकार हो जाता 
है | श्रम-कल्याण के कार्यों के द्वारा श्रमिकों के लिये मनोरंजन के विविध साधनों की व्यवस्था 
की जा सकती है और इस प्रकार उनका नैतिक उत्थान किया जा सकता है । 

( ५ ) शअमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि के लिये---भारतीय श्रमिक ग्रकुशल है, क्योंकि 
उसकी कार्यक्षमता अन्य देशों की तुलना में न्‍्यून है । इसका कारण यह है कि वह असत्तुष्ट है । 
उसकी न तो दैनिक जीवन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति ही हो पाती है और न उप्के काम 
करने की दशाओं में ही किसी प्रदार का सुवार हो पाता है । उसके साथ बराबर अ्रन्याय होता 
रहतः है और वह उसके विरुद्ध अपनी श्रावाज तक नहीं उठा सकता । हाथ रे प्रभु ! यह कैसा 
अन्याय है। इन सब बातों का उसकी कार्यक्षमता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। श्रम-कल्याण 
के द्वारा उसकी श्रावश्मकताओं की पूति की जा सकती है तथा उसके काम करते की दशाओं को 
सुधारा जा सकता है। ऐसा करने से श्रमिकों की कार्यक्षमता में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। 
परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होगी और इसका लाभ श्रमिकों, उत्तादकों, उपभोक्ताओं तथा 
राष्ट्र सभी को पहुँचेगा । 

( ६ ) मानसिक क्रान्ति के लिए--श्रम-कल्याण के कार्यों के द्वारा श्रमिकों की मान- 
सिक दशा में क्रान्ति श्रावेगी । जीवन के प्रति उदासीन श्रौर नैराश्य से परिपूरंं रुख को बदल 
कर उनमें उत्साह तथा आशा का संचार होगा। वे अपने मालिकों को श्रगना शोषणकर्त्ता न 
समभंकर एक हितैषी समभेंगे। 
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( ७ ) श्रमिकों को श्राथिक दशा सुधारने के लिए---अन्य देशों की तुलना में भारतीय 
श्रनिकों की श्राथिक दशा बहुत ही दयतीय है। इसका कारण उसकी न्यूनतम मजदूरी दर तथा 
अम-कल्याण के कार्यों का श्रभाव होना है। श्रम-कल्याण के कार्यों द्वारा उसकी श्राथिक स्थिति 
में पर्याप्त सुधार किया जा सकता है। उनकी महिलाओं की सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि की 
शिक्षा द्वारा उनके परिवार की आय में वृद्धि हो सकती है । 

(८ ) श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए--भारतीय श्रमिक श्रशिक्षित एवं श्रज्ञानी 
हैं । इसके कारण वे श्रपनी स्थिति तथा अधिकारों के सम्बन्ध में जागरूक नहीं हैं। उनकी इस 
झ्ज्ञानता तथा अशिक्षा के कारण पेशेवर नेता लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिये श्रमिकों 
को उल्ठा-सीधा समभाकर चाहे जब हड़ताल आदि करा देते हैं। श्रम-कल्याण के कार्यों के द्वारा 
श्रमिकों के लिये सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दोनों प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जा 
सकती है । 

( € ) कार्य करने की दशाश्रों में सुधार करने के लिये---भारतीय कारखानों में कार्य 
करने की दशायें प्रायः भ्रसन्‍्तोषजनक हैं । उन्हें मस्वत्थ वातावरण में काम करना पड़ता है जहाँ 
न तो वायु का प्रबन्ध है और न प्रकाश का ही। आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती है । श्रम- 
कल्याण के कार्यों के द्वारा कार्य करने की दशाझ्रों में पर्याप्त सुधार किया जा सकता है । 


(१०) योजनाधों की सफलता तथा देश की समृद्धि के लिये--श्रम उत्पादन का अनि- 
वार्य अंग है । श्रतएव किसी भी उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए श्रम का सहयोग मिलता 


नितान्त झ्ावश्यक है । भारत के आथिक विकास के लिये पंचवर्षीय योजनायें लागू की गई हैं । 
इन योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं। इन लक्ष्यों के प्राप्त होने पर 
ही देश की समृद्धि की कामना की जा सकती है। श्रम का सहयोग प्राप्त करने के लिये यह 
नितानन्‍त आवश्यक है कि देश में श्रम-कल्याण के कार्यों को श्रावश्यक प्रोत्साहन दिया जाय । 

(११) श्रम-कल्याण श्रोद्योगिक प्रशासन के अंग के रूप सें--प्रगतिशील राष्ट्रों में श्रम- 
कल्याण को औद्योगिक प्रशासन के श्रंग के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। भ्रबः यह उद्योग- 
पतियों की अ्रनुकम्पा, सहृदयता एवं दयालुता का प्रमाण न होकर एक उत्तरदायित्व बन गया 
है । भारतीय उद्योगपतियों को इससे सबक लेना चाहिये तथा इसे सहर्ष स्वीकार कर लेता 
चाहिये । ऐसा करने से उनका उद्योग दिन-दूती रात-चौगुनी गति से प्रगति करेगा । 


भारत में श्रम कल्याण-कार्य 
(,800 प्रा थेधि८ ४४०7४६ ॥7 ॥709) 
सुविधा की दृष्टि से भारत में श्रम-कल्याण कार्यों को मिम्त चार वर्गों में विभाजित 


किया जा सकता है :--() केनद्रीय सरकार द्वारा श्रम-कल्याण कार्य । () राज्य सरकारों 
द्वारा श्रम-कल्याण कार्य । (गा) उद्योगपतियों द्वारा श्रम-कल्याण कार्य । एवं (५) श्रमिक-सचद्धों 
द्वारा श्रम-कल्याण काये | 
(। ) केन्द्रीय सरकार द्वारा श्रम-कल्याण कार्ये-- 

केन्द्रीय सरकार ने द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ ही श्रम-कल्याण के कार्यों में भाग लेना 
प्रारम्भ किया है। यह कायें मुख्य रूप से वंधानिक श्रनिवायंता से सम्बन्धित है| इस्त सम्त्रन्ध में 
सरकार ने ऐसे कई विधान पास किये, जिनके ग्रन्तर्गंत उद्योगपतियों के लिये श्रम-कल्याण के 
कार्यों की व्यवस्था करना अनिवायं कर दिया गया। इन विधानों का संक्षिप्त विवरण इस 
प्रकार है :-- 

( १ ) कारखाना अधिनियप्त, १६९४८--सव्‌ १९६३४ के पू्व श्रम-कल्याण सम्बन्धी कोई 
विशेष वैधानिक व्यवस्था का प्रबन्ध नहीं क्रिया गया था। केवल कारखाना अधिनियम में श्रमिकों 
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के स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा विश्वाम आदि से सम्बन्धित धाराग्नरों का समावेश किया गया था। किन्तु 
सब १९३४ में सर्वप्रथम कारखाना अग्रधिनिषम में श्रम-कल्पाण सम्बन्धी विशेष धाराओंका 
समावेश किया गया । परिणामस्वरूप कारवबानों में वायु, रोशनी, सफाई, पीने के पानी श्रादि 
की व्यवस्था की गई । सब्‌ १६४८ में कारखाना अ्रधिनियम में आवश्यक संशोधन करके स्नानघरों, 
प्राथमिक चिकित्सा, कैण्टीन, विश्वामघर श्रादि के सम्बन्ध में विस्तृत नियम एक स्वतन्त्र श्रध्याय 

में वणित किये गये हैं। ५०० या इससे अधिक श्रमिकों वाले कारखानों में श्रम-कल्याण अधि- 
कारी की नियुक्ति अ्निवायें कर दी गई। 

( २ ) खान झ्रधिनियप, १६९५२--प्रव्‌ १६५२ में खातों में क्रम करने वाले श्रमिकों 
की सुरक्षा एवं लाभ के लिए एक विश्येष अधितियम पराप्त क्रिया गया । यह खान अधिनियम, 
१६५२ कहलाता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत कारखाना अ्रधिनियम सम्बन्धी सभी सुविधायें 
झनिवारय रूप से उपलब्ध हैं । 

( ३ ) बगीचा असम अ्रधिनियम, १९५१--प्रवर १६५१ में बगीचों में काम करने वाले 
श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के जिये एक प्रतग मे ग्रधिनियम पास किया गया । यह बगीचा 
श्रम भ्रधितियम, १६५१ कहनाता है| इसके अल्त्गत स्त्रप्री श्रत्रिक्नों के लिये आवास व्यवस्था 
करना प्रनिवार्य कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें कारखाना अधिनियम सम्बन्धी 
सभी सुविधायें उपलब्ध हैं। बागानों का विभाजन करके मालिकों के अपने दायित्त्व से बचने 
हादि पर रोक लगाने के लिये सब्‌ १६६० में इस अधिनियम में आवश्यक संशोधन किये गये । 

(४ ) सोटर यातायात श्रमिक श्रधिनियम, १६६१--मई, १९६१ में मोटर यातायात 
श्रमिकों की दशाप्रों में सुधार करने तथा उनके कल्याण हेतु मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम 
पास किया गया। इसके अ्रन्तगत श्रमिकों के जिय्रे कैण्टीत, विश्राम-गृह, वर्दी, कार्य करने के 
धण्ठे तथा छुट्टियों झ्रादि के सम्बन्ध में श्रावश्यक व्यवस्थायें की गई हैं । 

(५ ) फोयला खान श्रमिक फल्याण कोष, १९४४--पत्‌ १६४४ में कोयला खान 
श्रमिक कल्याण हेतु एक विशेष कोष की स्थापना के लिये अध्यादेश जारी किया गया । इस कोष 
के द्वारा २ केन्द्रीय अस्पताल, € क्षेत्रीय अस्पताल, ५३ जच्चा-बच्चा कल्याणकारी केन्द्र, ३ 
झोषधालय, २५ श्रायुवंदिक औषधासय, १ तपेदिक चिकित्सा केन्द्र, तथा ३ तपेदिक अस्पताल 
चलाये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त यह कोष प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, महिला कल्याण केन्द्र, बाल- 
उद्यान तथा परिवार परामर्श केन्द्र का भी संचालन करता है। गृह-निर्माण के लिये अनुदान 
सम्मिलित ऋण योजना' भी चालु की गई है, जिसके अन्तगंत गह-निर्माण के लिये अनुदान तथा 
ऋण दिया जाता है। भ्रव तक इस योजना के भ्रन्तर्गत ५,८५१ घर बनाये जा चुक्रे हैं। नवीन 
झ्रावास योजना के श्रन्तगंत कोयले की खानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिये ६०,३४२ 
मकान तथा १४२ बैरक बनाने का काय॑ पूरा हो चुका है। उपरोक्त कोष के द्वारा १२ केन्द्रीय 
उपभोक्ता सहकारी भण्डार, ३७२ प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार और १६७ सरकारी ऋण समि- 
तियों को भी वित्तीय सहायता दी जाती है। 

( ६ ) झ्रभ्रक खान श्रमिक कल्याण कोष, १६४६--सद १६४६ में अश्रक खान 
श्रमिक कल्याण हेतु एक अधिनियम पास किया गया। इसके द्वारा एक कोष की स्थापना की 
गई । इस कोष में से श्रश्नक की खानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिये चिकित्सा, शिक्षा, 
मनोरंजन झादि की व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त इस कोष द्वारा ४ अस्पताल स्थापित 
किये जा चुके हैं। यही नहीं, इस कोष द्वारा कई लघु चिक्रित्तालय तथा जच्चा-बच्चा केन्द्र तथा 
प्राथमिक विद्यालय चलाये जा रहे हैं, बच्चों को छात्रवृत्तियाँ मिलती हैं तथा पुस्तकों निःशुल्क दी 
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जाती हैं। सब॒ १६७०-७१ के वर्ष में इस कोष में से अ्रश्नक उत्पादन करने वाले राज्यों को' 
५२हैं८० लाख रु० (१२ लाख रु० आस्ध्र प्रदेश को, २९५१ लाख रु० बिहार राज्य को तथा 
११४४७ लाख रु० राजस्थान को) दिये गये । 

( ७ ) लोहा खान श्रसिक कल्याण अधिनियम, १९६१--सव्‌ १९६१ में 'लोहा खान 
श्रमिक कल्याण अधिनियम” पास किया गया। इस श्रधिनियम में लोहे की खान में काम करने 
वाले श्रमिकों के कल्याण के लिए कर (८०४३) लगाकर कोष बनाने का झरायोजन किया गया है । 
प्रारम्भ में लोहे पर कर की दर २४ पैसे प्रति मीट्रिक ठन निर्धारित की गई है। १ श्रक्टबर, 
१९६३ से यह अधिनियम केन्द्र द्वारा प्रशासित राज्यों भ्र्थात्‌ गोआ, डामन, ड्यू पर भी लागू 
किया गया है । इस भधिनियम के अन्तगंत स्थापित कोष में से लोहा खानों में काय॑ करने वाले 
श्रमिकों एवं उनके परिवारों के सदस्यों को चिकित्सा, शिक्षा, आवास, पीने के पानी तथा मनो- 
रंजन आदि की सुविधायें दी जाती हैं। सब १९७०-७१ के वित्तीय वर्ष में इन कल्याणकारी कार्यों 
पर कोष में से ७६*६८ लाख २० व्यय किये | गये 

( ५ ) सावजनिक श्रौद्योगिक उपक्रम श्रसिक कल्याण कोष, १९४६---सावेजनिक 
झ्ौद्योगिक उपक्मों में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण के लिये सब्र १९४६ में विशेष कोष 
की स्थापना की गई । इसका नाम 'सावंजनिक श्रौद्योगिक उपक्रम श्रमिक कल्याण कोष” है । इन 
कोषों की स्थापना स्वेच्छा के श्राधार पर की गई है। 

( ६ ) अ्रम-कल्याण केस्र--भ्रनेक राज्य तथा सद्चू क्षेत्र कई कल्याणकारी केन्द्र चला 
रहे हैं । इन केन्द्रों के द्वारा श्रमिकों तथा उनके बच्चों की मनोरंजन, शिक्षा, व्यावसायिक तथा 
संस्कृति (५०८४४०)० 870 (प्रा|ए्ा॥]) सम्बन्धी आवश्यक्रताश्रों की पूति होती है । इसके भ्रति- 
रिक्त सभी ख्याति-प्राप्त निजी श्रोद्योगिक संस्थायें भी श्रपने श्रमिकों के लाभ के लिये कल्याण 
केन्द्र चलाती हैं । 

(१०) राष्ट्रीय पुरस्कार योजनायें (३४४002 ४ फ़ात 80॥0७॥68)!--- कारखानों 
में अच्छी सुरक्षा व्यवस्था रखने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सर्वोत्तम श्द्योगिक संस्थाओं के लिये 
'रष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार! की चार योजनायें चालू की गई हैं। प्रत्येक योजना में १५ पुरस्कारों 
का प्रावधान है। इसके भ्रतिरिक्त उद्योगों (880०7०४, (768, ]87800॥5$ 270 ॥000६5) में 
उत्पादन वद्धि, मितव्ययिता तथा कार्यकुशलता में वृद्धि के लिये उपयोगी सुझाव देने वाले श्रमिकों 
को “भ्रमवीर' की उपाधि से विभूषित किये जाने की भी योजना है । इस योजना के अन्तगंत ३५ 
पुरस्कार दिये जाते हैं । 

(११) खानों में निरापता के उपाय--खान अधिनियम, १६९५२ तथा इसके अधीन 
बने नियमों एवं उप-नियमों के श्राधार पर खालनों में श्रम तथा निरापत्ता के नियमों की व्यवस्था 
है । सब्‌ १६६६ में कोयला खान सहित सभी खानों में प्रति हजार ०-५० व्यक्तियों ने दुर्घटनाओ्रों 
में अपनी जान गंवाई । एक राष्ट्रीय खान निरापत्ता परिषद्‌ की स्थापना की गई है जो सुरक्षात्मक 
साधनों के सम्बन्ध में शिक्षा प्रदान करती है। 

(॥ ) राज्य सरकारों द्वारा अ्म-कल्याण कार्ये--- 

सब १६३७ के पूर्व राज्य सरकारो ने श्रम कल्याण के कार्यों की ओर कोई ध्यान 
नहीं दिया था । वे केवल केन्द्र की इच्छानुसार ही कार्य करती थीं। सब्‌ १६३७ में विभिन्न 
राज्यों में काँग्रेसी मन्त्रिमण्डल स्थापित हुये । काँग्रेसी मन्च्रिमण्डलों ने श्रम-कल्याण के लिये कई 
योजनायें बताई । सब १६४७ के वाद से तो राज्य सरकारों ने इस दिशा में बड़े प्रणंसनीय 
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कार्य किये हैं। बम्बई, उत्तर-प्रदेश तथा बंगाल राज्य की सरकारों ने इस दिशा में विशेष उलल्‍लेख- 
नीय कार्य किये हैं। इनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :--- हा 

( १ ) बम्बई राज्य--बम्बई राज्य में सर्वप्रथम १६३६ में श्रम-कल्याण केन्द्रों की 
थापना की गई। यहाँ पर चार श्रेणी के श्रम-कल्याण केद्ध हैं। प्रथम श्रेणी के केच्दों में बच्चों 
के लिये नर्सरी स्कूल हैं। इसके अ्रतिरिक्त इनमें म हिलाओं और पुरुषों की शिक्षा, चिकित्सा, मनो- 
रंजन आदि के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थायें हैं। द्वितीय श्रेणी के केन्द्रों में प्रथम श्रेणी के 
केन्द्रों की भाँति ही व्यवस्थायें हैं, किन्तु उनका स्तर कुछ नीचा है। तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के 
केन्द्रों में मनोरंजन झादि की सामान्य रूप में व्यवस्थायें हैं, इसके श्रतिरिक्त विभिन्न केद्धों में 
चलते फिरते पुस्तकालय तथा वाचनालयों की भी व्यवस्था की गयी है। कई प्रशिक्षण केन्द्र भी 
खोले गये हैं । 

( २ ) उत्तर प्रदेश--उत्तर प्रदेश की सरकार ने सब्‌ १६३७ में एक श्रम आयुक्त 
(40077 (णगञण्रांइश४0०॥67) के भ्रधीन एक पृथक श्रम-विभाग की स्थापना की। ग्रब तक इस 
विभाग द्वारा ६४ श्रम-कल्याण केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। ये केन्द्र मुख्य रूप से कानपुर, 
भ्रागरा, लखनऊ, वाराणसी, फिरोजाबाद, श्रलीगढ़, सहारनपुर, मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, 
गोरखपुर, रुड़की आदि में स्थित हैं । इनमें से कुछ स्थायी हैं तथा कुछ अस्थायी । बम्बई राज्य 
की तरह यहाँ पर भी इन केन्द्रों को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रथम श्रेणी के 
केन्रों में भ्रंग्र जी ढज् के चिकित्सालय, पुस्तकालय, वाचनालय, महिलाओं के लिये सिलाई आ्रादि 
का प्रशिक्ष ण, बाहरी तथा भीतरी खेल, प्रसूति-गह, रेडियो, संगीत तथा शिशु कल्याण की सुवि- 
धाये प्राप्त हैं । द्वितीय श्रेणी के केन्द्रों में प्रथम श्रेणी के केन्द्रों की भाँति ही सुविधायें प्राप्त हैं, 
किन्तु श्रन्तर केवल इतना है कि श्रेग्र जी, चिकित्सालय के स्थान पर होम्योपैथिक चिकित्सालय 
है। तृतीय श्रेणी के केन्द्रों में पुस्तकालय, वाचनालय, बाहरी तथा भीतरी खेल तथा रेडियो की 
व्यवस्था है। चतुर्थ णी के केन्द्रों में केवल बाहरी खेलों की व्यवस्था है। 

उपरोक्त व्यवस्थाओं के अ्रतिरिक्त उत्तरप्रदेश की सरकार ने श्रमिकों की आवास 
व्यवस्था पर काफी व्यय किया है। श्रमिक राज्य बीमा योजना से भी लाखों श्रमिकों को लाभ 
पहुँचता है । 

( हे ) श्रन्य राज्यों में श्रम कल्याण कार्य--उपरोक्त राज्यों के अ्रतिरिक्त भारत के 
शेष राज्यों में भी राज्य सरकारों की श्रोर से श्रम-कल्याण केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इनमें 
विशेष रूप में बंगाल, पंजाब, मध्य-प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान के नाम विशेष उल्लेखनीय 
हैं । केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रथम तथा ह्वितीय योजना काल में क्रमश: ७ करोड़ रु० 
तथा १९-८१ करोड़ रु० श्रम-कल्याण के कार्यों पर व्यय किये गये । तृतीय योजना काल में लग- 
भग ७१ करोड़ रु० व्यय होने का अनुमान था । 

(गा ) उद्योगपतियों द्वारा श्रम-कल्याण-कार्य-- 

अतीत में भारतीय उद्योगपति श्रम-कल्याण कार्यों के प्रति उदासीन रहे हैं। इसका 
कारण यह है कि वे बहुत समय तक श्रम-कल्याण कार्यों को अनाथिक विनियोग समभते रहे। वे 
श्रमिकों का अधिक से अधिक शोषण करना चाहते थे । उनके विचारानुप्तार श्रमिकों को जितनी 
प्रधिक सुविधायें दी जायेंगी, उनके दिमाग उतने ही ऊंचे चढ़ जायेगे और बाद में उनसे काम 
लेना ओर भी दुलेंभ हो जायगा। परन्तु पिछले लगभग २५ वर्षों से वे यह समभकने लगे हैं कि 
श्रम उत्पादन का एक अ्रनिवाय अंग है, अतएवं उसके सहयोग के बिना उत्पादन में वृद्धि सम्श्व 
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नहीं है । श्रमिकों का सहयोग प्राप्त करने के लिये श्रम-कल्याण कार्यों को उचित स्थान देना 
होगा । इधर समय-समय परपास किये गये अधिनियमों ने भी उन्हें श्रम-कल्याण की ओर झाव- 
शयक ध्यान देने के लिये बाध्य किया है। भारत के कुछ प्रमुख उद्योगों में उद्योगपतियों द्वारा 
किये गये श्रम-कल्याण कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है २“ 

( १ ) सूती वस्त्र उद्योग--सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे' प्रमुख एवं सबसे बड़ा 
उद्योग है। बम्बई में लगभग प्रत्येक सूती बस्तर मित्र में सस्ते गल्ते की दूक नें, चिकित्सालय आदि 
की व्यवस्थायें हैं । ५७ मिलों में केण्टीन तथा ५३ मिलों में सहकारी समितियाँ हैं। कई मिलों में 
श्राधुनिक चिकित्सालय, जलपान गृह, शिक्षण केन्द्र, बाहरी तथा भीतरी खेल, प्रॉविडेण्ट फण्ड 
योजनायें, आवास-व्यवस्था, शिशु-गृह, पुस्तकालय, वाचनालय, ड्रामा-क्लब, मुफ्त दूध, हलका 
भोजन तथा फल बाँटने की व्यवस्था, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, बुढ़ापे की पेंशन, बीमा योजना, पारि- 
तोषण वितरण, व्यायामशाला आदि की व्यवस्था है। इस दृष्टि से नागपुर का एम्प्रैस मिल, 
दिल्‍ली का दिल्‍ली क्लॉय एण्ड जनरल भिल्स, मद्रास का बकिंघम एण्ड कर्नाटक सिल्स, ग्वालियर 
का जीवाजीराव कॉटन मिल्स, बंगलौर का बंगलौर बुलियन कॉटन मिल्स, बिड़ला कॉटन मिल्स, 
मदुरा की मदूरा मिल्स श्रादि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । 

( २ ) जूट उद्योग--भारतीय छूट मिल्‍्स एसोसियेशन ने, जो इस क्षेत्र के उद्योग*« 
पतियों का एक शक्तिशाली सद्भठन है, श्रम-कल्याण के कार्यों का उत्तरदाथित्त्व स्वयं अपने कन्धों 
पर लिया है श्रौर इस सम्बन्ध में सराहनीय कार्य भी किया है। इस एसोसियेशन ने पाँच स्थानों 
पर श्रम-कल्याण केन्द्र की स्थापना की है। प्रायः सभी मिलों में श्रम-कल्याण श्रधिकारी की 
नियुक्ति की गई है । इस सप्य लगभग ७० छूट मिलों में केण्टीन, ६७ मिलों में चिकित्सालय, 
५५ मिलों में शिशु-गृह, ३५ मिलों में स्कूल तथा २४ मिलों में मनोरंजन केन्द्र चलाये जा रहे हैं । 
कई मिलों में व्यायामशालायें, पुस्तकालय, वाचनालय तथा सिनेमा श्रादि दिखाने की भी' 
व्यवस्था है । 

( ३ ) इन्जीनियरिंग उद्योग--इस क्षेत्र में उन उद्योगों में जहाँ १,००० या इससे 
अधिक श्रमिक कार्य करते हैं, चिकित्सालय का प्रबन्ध किया गया है। कुछ कारखानों में, जहाँ 
स्‍त्री श्रमिक कार्य करती हैं, शिशु-गृह भी हैं। छोटे-बड़े सभी कारखानों में कैण्टीन की व्यवस्था 
है। कुछ बड़े कारखानों में श्रमिकों के लिये मनोरंजन की व्यवस्था भी है। इसके अतिरिक्त प्राय! 
सभी कारखानों में प्रॉवीडेण्ट फण्ड की भी व्यवस्था है। श्रम-फल्याण के कार्यों की सबसे श्रच्छी' 
व्यवस्था दादा भ्राइरन एण्ड स्टील कम्पनी, जमशेदपुर” में है। इसमें ४०० पलंग धाला एक बड़ा 
भ्रस्तताल, ३ स्कूल, ११ मिडिल स्कूल, १६ प्रारम्भिक पाॉंठशालाएं, £ रात्रि की पाठशालाएं, 
१२ श्रम-कल्याण केन्द्र, बड़े-बड़े खेल के मैदान, पुस्तकालय, वाचनालय, उपभोक्ता सहकारी भण्डार, 
शिशु-गृह, मुफ्त सिनेमाघर, बच्चों के लिये मुफ्त दूध व बिस्कुट का वितरण श्रादि की व्यवस्था 
है। आशा है कि भ्रन्य स्टील के कारखाने भी शीघ्र इस कम्पनी का झनुकरण करेंगे। 

(४ ) चीनो उद्योग--चीती के सभी बड़े-बड़े कारखानों में चिकित्सालय की व्यवस्था 
है। इसके अ्रतिरिक्त भ्रधिकांश चीनी मिलों में स्कूल, मनोरंजन के लिये क्लब, बाहरी व भीतरी 
जलपात-गृह, कैण्टीन, उपभोक्ता सहकारी समिति, वाचनालय श्रादि की व्यवस्था है । 

उपभोक्ता के अलावा सीमेण्ट उद्योग, कागज उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, बागान उद्योग, 
कोयला खान उद्योग, अभ्रक खान उद्योग में भी श्रम-कल्याण कार्यों की व्यवस्था है । 


' (7ए ) अभिक संधों द्वारा श्रम-कल्याण के कार्ये-- 
मारतीय श्रमिक भ्रन्य प्रगतिशील पश्चिमी देशों के श्रमिकों की भाँति न तो उतना 
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शिक्षित है श्लौर न जागरूक, अतएवं उसमें संगठन की प्रवृत्तियों का प्रभाव है। उनके आर्थिक 
साधन सीमित हैं, श्रतः वे श्रम-कल्याण के कार्यो पर आवश्यक व्यय नहीं कर पाते । राष्ट्रीय काँग्रेस 
की चेतना के साथ श्रमिकों में कुछ संगठन भ्वश्य हुआ है। श्रमिक-संघों ने इस संगठन का उप- 
योग मिल-मालिकों के साथ मजदूरी, कार्य के घण्टे आ्रादि के बारे में संघर्ष करने में ही किया है । 
किन्तु फिर भी कुछ श्रमिक संघों ने इस दिशा में सराहनीय कार्य किया है। इस क्षेत्र में प्रहमदा- 
बाद सूती वस्त्र मिल श्रम-संघ, मजदूर सभा कानपुर, इन्दौर मिल-मजदूर संघ, रेलवेमैन्स यूनियन, 
बेंक कर्मचारी संघ, फैडरेशन ऑफ इण्डियन लेबर के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। 
अन्य संस्थाश्रों हारा अश्रम-कल्याण-कार्ये-- 

श्रम कल्याण के क्षेत्र में कुछ समाज-सेवी संस्था्रों के नाम भी विशेष उल्लेखनीय हैं । 
इनमें बम्बई समाज सेवी लीग, सेवा सदन समिति, बम्बई प्रेसीडेन्ती महिला समिति, वाई० एम० 
सी० ए० (४. (७. 2. &.) तथा दलित वर्ग सद्भ के नाम प्रमुख हैं। इन संस्थाओं ने मुख्य रूप 
में शिक्षा के क्षेत्र में अपना श्रमुल्य पहयोग प्रदान किया है। कई स्थानों पर नगरपालिकाश्रों 
तथा नगर निगमों ने भी श्रम-कल्याण के कार्यों में अपना महत्त्वपृर्"णं योग दिया हैँ। इस प्रकार 
उपरोक्त कथन से यह विदित हो जाता है कि भारत में अब इस दिशा में सक्रिय कदम उठाये 
जाने लगे हैं। हमें यह आशा करनी चाहिये कि निक्रट भविष्य में श्रम-कल्याण केन्द्रों की संख्या 
में और भी तीत्र गति से वृद्धि होगी । इस प्रकार हमारे देश में श्रम-कल्याण के कार्यों का भविष्य 
निश्चित रूप से उज्ज्वल है। श्रम-कल्याण के कार्यों के माध्यम से ही “कल्याणकारी राज्य 
(५५७४०४७ $(806) की स्थापना की कामना की जा सकती है । 

पंचवर्षीय योजनाभ्रों के अन्तर्गत श्रम-कल्याण 
(80007 फछक्ि8 0प्रत0४ 7ए6 ४6३7 ए६॥5) 

प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में श्रम-कल्याण हेतु ९३१ करोड़ रुपये रखे गये थे । 
इस श्रवधि में श्रमिकों के रहने के लिये ४०,००० मकानों का निर्माण क्रिया गया तथा लगभग 
३४२ श्रम-कल्याण केन्द्रों की स्थापना की गई। द्वितीय पंचवर्षोष योजना काल में श्रम कल्याण 
हेतु २९१६ करोड़ रुपये रखे गये थे । इस अ्रवधि में १,३२० श्रम-कल्याण केन्द्रों की स्थापता की 
गयी । तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में भारत सरकार ने ४५ करोड़ रुपये श्रम-कल्याण के कार्यों 
पर व्यय किये । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में श्रम-कल्याण के कार्यों पर और अ्रधिक राशि 
व्यय होने की व्यवस्था की गई है । 
भारत में श्रम-कल्याण कार्यों की अप्फलता क्‍यों ? 

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि भारत जैसे विशाल श्राबादी वाले देश में, जहाँ 
कि जनसंख्या का एक महत्त्वपूर्ण भाग पश्रौद्योगिक श्रमिकों के रूप में कार्य करता है, श्रम-ऋल्याण 
कार्यों की प्रगति असन्तोषजनक रही है। भारत में श्रम-कल्याण कार्यों कौ भ्रसफलता के प्रमुख 
कारण निम्न हैं :--(१) भारतीय उद्योगपति अ्रभी तक श्रम-कल्याण कार्यों के दायित्त्व को अपने 
ऊपर एक बोभा मानते हैं। ग्रतएव वे इस दिशा में तत तक कोई कदम नहीं उठाते हैं जब तक 
कि राजनियम के द्वारा ऐसा करना अ्रनिवाये न हो | कोई न कोई बहाना लेकर वे सदेव टालने का 
ही प्रयत्न करते हैं। (२) श्रम कल्याण कार्यों का आयोजन करने में सच्चाई एवं वैज्ञानिक हृष्टि- 
कोण का प्राय: श्रमाव रहता है । श्रनेक दशाप्रों में ये कार्य श्रम संघों के विकास को रोकने श्रथवा 
श्रमिकों के विद्रोह को शान्त करने के लिये ही क्रिये गये हैं। (३) श्रम-कल्याण कार्यों को वैज्ञा- 
निक ढझ्भ से संगठित करने के लिये भारत में प्रशिक्षित कार्यकर्त्ताओ्रों का अभाव है। (४) श्रमिक 
भी श्रम-कल्याण कार्यों के आयोजन में पर्याप्त रुचि नहीं लेते हैं । (५) भारत में श्रम-कल्याण 
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सम्बन्धी भ्रधिनियम भी अभ्रनियोजित एवं प्रवैज्ञानिक छज्भ से पास हुए हैं, जिसके कारण उनके 
व्ययवहारिक प्रचलन में कभी-कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । 
भारत सें श्रम-कल्याण कार्यों को सफल बनाने के लिये कुछ महत्त्वपुर्ण सुझाव--- 

भारत में श्रम-कल्याण' कार्यो को और भ्रधिक सफल एवं प्रभावशाली बनाने के लिये 
निम्न सुझाव महत्त्वपूर्ण हैं :--(१) भारतीय कारखाना श्रधिनियम, १६४८ की श्रम-कल्याण 
सम्बन्धी धाराश्रों [४२-५०] में अनुभव के श्राधार पर श्रावश्यक संशोधन किये जाने चाहिये । 
तत्पश्चात्‌ इसके क्रियाशीलन पर प्रधिक बल दिया जाना चाहिये। उल्लंघन की दशा में कड़े 
झाथिक एवं दण्डतीय दोनों प्रकार के दण्डों की व्यवस्था होती चाहिये । (२) सरकार द्वारा 
उद्योगपतियों तथा श्रम संघों को श्रम-कल्याण कार्यो हेतु आाथिक सहायता दी जानी चाहिये । (३) 
केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों को श्रम-कल्याण कार्यों में अधिकाधिक भाग लेना चाहिये। 
(४) श्रम-कल्याण अ्रधिकारियों को अपने श्रधिकारों एवं कत्तेत्रों के प्रति अधिक जागहूक रहना 
चाहिये । (५) उद्योगपतियों को श्रम-क्ल्याण कार्यों के प्रति अयने दृष्टिकोग में परिवर्तेत करना 
चाहिये । उन्हें इन कार्यों को केवल बोफा न समझ कर पूरा करना श्रपता परम कत्तेव्य मानना 
चाहिये। (६) इन कार्यों में तीत्र गति लाने के लिये श्रमिक्रों (को कल्याण समि तियों में श्रधिक से 
अधिक भाग लेना चाहिये । (७) सभी पक्षों को श्रम-कल्याण कार्य श्रपना नैतिक उत्तरदायित्तव 
समभकर करना चाहिये । 


ाराएारअआाएर 0५०८७770०४७ : 
१. श्रम-कल्याण सम्बन्धों कार्य -क्षेत्र में, जो प्रगति भारत में, स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ 
हुई है, उसका वर्णन कीजिए । (आगरा, १६७२) 
२. श्रम-कल्याण का भ्र्थ समफाइये । भारत में विभिन्न संस्थाश्रों द्वारा श्रायोजित कल्याण 
कार्यों का संक्षिप्त विवरण दीजिये । (आगरा, १६७०) 
३. कारखाना शअ्रधिनियम में श्रप-कल्याण के लिये क्‍या व्यवस्थायें हैं ? श्रमिकों फी दशा 
सुधारने में ये कहाँ तक सहायक हुई हैं ? (आगरा, १६६६) 
४... श्रम-कल्याण से आप क्‍या समभते हैं ? इस दिशा में भारत में (श्र) मालिकों तथा (ब) 
मजदूर समाज (77906 ए707) ने क्या काम किया है ? (आगरा, १६६८) 


ज्ञात १40 प्रणण एा6॥8४9800 97 7,.80"77 शे/6 ? एा३॥  छ०ण75 ॥ एी$5 
शुजीश० ॥988 560०)॥ 0०6 ॥ ॥70॥48 9ए (8) ०७०ए०ए७४, 800 (0) 7५६१९ छाग्रां०05 ? 

४. “पश्चिम के मुकाबले में मारत में श्रम-कल्याण कार्य का पश्रधिक महत्व है !” इस कथन 
की जाँच कीजिये तथा भारत में श्रभी हाल के कुछ वर्षों में विभिन्न एजेन्सीज द्वारा किये 
गये श्रम-कल्याण कार्यों की प्रकृति को समभझाइये । 

६. भारत में किसी उद्योग में औद्योगिक भवन (00507 छि077969) (क) कानूनी 
प्रावधानों के अनुसार तथा (ख) स्वेच्छा से जो श्रम-कल्याण कायें करते हैं, उन्तकी विवे- 
चना कीजिये । क्या आप इस काम को पर्याप्त समभते हैं ? (शागरा, १९६६) 

७. “अ्रम-कल्याण के साधन द्रव्य की बर्बादी हैं, क्योंकि न तो उनका स्वभाव शोर न उनके 
इस्तेमाल की सीमा मजदूरों की कार्यक्षमता में बद्धि करती है ।/” इस कथन पर श्रपने 
विचार प्रकट कीजिये । (श्रागरा, १६६४) 


*) ४ 
भारत में सामाजिक सुरक्षा 


(802) 86९९ ॥ प्राएं4) 





प्रारस्भिक--प्तामाजिक सुरक्षा से आशय 

मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह समाज में जन्म लेता है, समाज में रहता है ओर 
ग्रन्त में समाज के अन्दर हीं मर जाता है। भ्रतः यह समाज का प्राथमिक कत्त॑व्य है कि वह 
मानव की भलाई के लिये समस्त प्रावश्यक सुविवायें प्रात करे। बीमारी, बेकारी, भुखमरी, 
वृद्धावस्था, विधवापन और प्रज्ञानता प्रादि ऐपे दानव हैं जियते युद्ध करने के वास्ते मनुष्य को 
सामाजिक सुरक्षा की विशेष ग्रावश्यकता पड़ती है। सर विलिउ्म बेवरीज (&7 जांताक्षा/ 
8०0०7 626) के झनुपार, 'सामाजिक सुरक्षा से प्रमिताय पाँच द।तवों के ऊर ग्राक्रमण है, जेसे 
अ्रावश्यकता, बीमारी, प्रज्ञानता, गरदगी और बेकारी । अत रष्टीय श्रव-मं गठत ([8870980णा 
[,90077 0:82गां50एंणा) ने सामाजिक सुरक्षा को इस प्रकार परिभाषित क्रिया है : प्ामाजिक 
सुरक्षा वह सुरक्षा है जो समाज के किप्ती उचित सद्भठन द्वारा सदस्यों को किन्‍हीं खतरों में प्रदान 
की जाती है, जो खतरे उन पर कमी भी प्राक्मण हर सहते हैं । प्रशत यह होता है कि वाह्तव 
में ये खतरे हैं क्या ? प्रत्युत्तर में कहा जा सकता है कि ये खतरे अनिवार्य रूप से आपत्तियाँ हैं, 
जिनका न्यून साधनों वाले व्यक्ति समता नहीं कर सहते हैं। इस प्रकार यह एक ऐसी योजना 
है जिम्तें कि सामाजिक व्यक्ति को जीवन की प्पुरक्षाप्रों के प्रति सुरक्षा प्रदान की जाती है। 

सामाजिक सुरक्षा को परिभाषा 

()0शएं0एफणा! ण $0०॑4 $8$९07779) 

श्री जी० डो० एच० कोल के प्रनुभार “सामाजिक सुरक्षा का विचार विस्तृत रूप 
में यह है कि राज्य अपने समी नागरिकों के लिये स्यूवतम भौतिक कल्याण करने का भार लेता 
है, जिससे उनके जीवन की सभी मुख्य झ्राकस्मिक घठनायें (जन्म से सृश्यु तक) सुरक्षित हो 
जाय ।!* 

भ्रस्तर्राष्ट्रीय अम-संगठन के शब्दों में, “यह वह सुरक्षा है जो समाज किसी उपयुक्त 
सख्भठन द्वारा अपने सदस्यों की उत जोखिमों के विरुद्ध रक्षा करता है जिनमे वे प्रभावित हो 
सकते हैं। ये जोखिम आवश्यक रूप से वे हैं जिनके विरुद्ध भ्रश्य आयु वाले लोग अपनी बुद्धि- 
मत्ता या दूरद्शिता से व्यवस्था तहीं कर पाते हैं ।* 

निष्कर्ष--वास्तव में सामाजिक सुरक्षा एक भ्रत्यन्त ही विस्तृत शब्द हैं, जिसमें मानव 
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की भलाई के वास्ते किया जाने वाला प्रत्येक कार्य श्रा जाता है। “जन्म से मृत्यु तक' जो भी' 
मनुष्यब्की न्यूनतम भ्रावश्यकतायें होती हैं वे सभी सामाजिक सुरक्षा में श्रा जाती हैं । 
संसार के विभिन्न देशों में सामाजिक सुरक्षा का उद्गम 

सामाजिक सुरक्षा की विचारधारा का उद्गम सर्वप्रथम जमंनी में हुआ, जबकि सम्राट 
व्रिलियम प्रथम ने १८८३ में चिकित्सा हित लाभ श्रौर १८८४ में श्रमिक क्षति-पू्ति का श्रीगणेश 
किया । श्राज रूस की सामाजिक सुरक्षा की योजवायें संसार के अन्य राष्ट्रों की श्रपेक्षा स्वेश्रेष्ठ 
मानी जाती हैं, जहाँ कि इन योजनाओं पर प्रतिवर्ष लगभग २,१४,००० रूबल (रूस की मुद्रा का 
नाम) का व्यय होता है । इज्जलेण्ड में बेवरिज प्रणाली के अन्तर्गत सरकार शिशु, युवक, वृद्ध, स्त्री- ' 
पु८प सभी को जन्म से लेकर मरण' तक भ्रावश्यक सुविधायें प्रदान करती है। वहाँ भारतीय 
मुद्रा में प्रतिवर्ष १,२०० करोड़ रु० केवल सामाजिक सुरक्षा पर ही खच्चे होता है। सब १६३४ में 
भ्रमेरिका के भ्रन्दर सामाजिक सुरक्षा अश्रधिनियम पास हुआ, जिसमें सामाजिक बीमे का क्षेत्र 
काफी विस्तृत कर दिया गया। इसके बाद न्यूजीलेण्ड (]१९०७/०७७॥०), स्वीडन, डेनमार्के, फ्रांस, 
मिस्र और आस्ट्रेलिया आदि ने भी अपने-अपने यहाँ सामाजिक सुरक्षा की विशाल योजनायें 
प्रारम्भ की । 

भारत में सामाजिक सुश्क्षा की श्रावश्यकता 
(२९९१ ० 80097 $60007779ए ॥7 रव9) 

मारत में सामाजिक सुरक्षा के बारे में जो कुछ भी कहा जाय, कम ही होगा । भार- 
तीय श्रमिकों की दशा अत्यन्त शोचनीय है। बेकारी, भुखमरी, भ्रज्ञानता, दरिद्रता श्रौर विभिन्न 
प्रकार की बीमारियों का बोलबाला है। ऊँची मृत्यु ओर जन्म दर का होना, न्यूनतम मजदूरी, 
सीमित जीवन काल, श्रम-संघों का राजनंतिक हृष्टि से शोषण, निम्न श्रंणी का जीवन-स्तर और 
राष्ट्रीय भ्राय, श्रमिकों में तीव्र मतभेद, श्रमिकों और मालिकों का आपस में असहयोग, श्रेंग्नेजी 
सरकार की विनाशकारी नीति भरादि ऐसी बातें हैं जिनके कारण मानव शअ्रपने को श्रसुरक्षित 
महसूस करता है। भारतीय श्रमिक अकुशल कहलाता है, क्योंकि उनकी न्यूनतम आ्रावश्यकतायें 
भी पूरी नहीं हो पाती, श्रारामदेय भ्रथवा विल।सिताभों का तो कहना ही क्या ? यदि हम चाहते 
हैं कि भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, राष्ट्र प्रगति करे और श्रमिकों की श्रकुशलता 
दूर हो तो सामाजिक सुरक्षा का विकास किया जाना परम आवश्यक है। समानता ही हमारे 
विधान का एक प्रधान अंग है, जिसको प्राथ्त करने के लिये सामाजिक सुरक्षा रूपी क्रान्ति करनी 
होगी । थ्री बेवरिज के अलुत्तार जितने भश्रधिक आप गरीब होंगे, उतनी ही अधिक श्रापको सामा- 
जिक सुरक्षा की झ्रावश्यकता पड़ती है'“'““॥ यही कारण है कि श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संघ भी भारत 
में दरिद्रता को कम करने के लिये सामाजिक सुरक्षा पर बल दे रहा है। देश के श्रौद्योगीकरण 
में भी सामाजिक सुरक्षा की आरावश्यकता है । 

भारत में सामाजिक सुरक्षा का श्रीगणेश 

भारत में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का श्रीगणेश सब्‌ १६२३ के “श्रमिक क्षत्ति- 
पूति अधिनियम! (श्रक्रफ्ाका'$ (ण7एथ7४४४०7 40, ]923) के पास होने के साथ-साथ ही 
कहा जा सकता है। यह श्रधिनियम जुलाई, १६२४ से कार्यान्वित हुआ । बाद में इस अधिनियम 
मेँ ग्रावश्यक संशोधन क्रमश: १६९२६, १६२६, १६३३ झोर १६४४ में हुए। श्रसिक क्षातिपृर्ति 
झधिनियस का अन्तिम संशोधन सत्‌ १९६२ सें हुआ । इसके अनुसार यह अ्रधिनियम उन सभी 
श्रमिकों पर लागू होता है जिनका मासिक पारिश्रमिक ५०० र० से शभ्रधिक नही है तथा जिनका 
रोजगार आकस्सिक नहीं है। जिन श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १६४८ के 
अन्तर्गत आश्रवित-लाम (00७थ70थ708 907०0 या श्रयोग्यता लाभ (058000674 छथा०ी) 
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प्राप्त होता है, उन्हें इस श्रधिनियम के प्रन्तगंत सहायता नहीं मिलती । इसके अतिरिक्त जो 
लिपिक (भाप) या प्रशासक (20०0आा0879/07) के पद पर कार्य करते हैं उन्हें भी इस* अधि- 
नियम के श्रन्तगंत सहायता नहीं मिलती । इसके अन्तर्गत श्रमिकों को मृत्यु, अस्थायी, श्रांशिक 
अथवा स्थायी पूर्ण असमथता (/)5980]97670 के लिये क्षतिपृरति मिलती है, बशर्ते कि चोट काम 
करते हुये पहुँची हो और मजदूर के स्वयं के दोष के कारण न लगी हो, अर्थात्‌ यदि चोट शराब 
अथवा समान द्रव्य के नशे में या मालिक के आ्रादेशों की जाव-बूककर अवहेलना के कारण लगी 
हो तो उसको किसी भी किस्म का मुआवजा नहीं मिलेगा। मुझ्नावजे की दर भिन्न भिन्न दशाओं 
में भिन्न-भिन्न है। क्षतिपूर्ति की धनराशि श्रमिक के औप़त मासिक पारिश्रमिक तथा दुघंटना से 
उत्पन्न चोट की श्रवस्था के अनुसार निश्चित की जाती है। घायल श्रमिक जिसका मासिक पारि- 
श्रमिक १० रु० से अधिक नहीं है उसे मृत्यु की अवस्था में ५०० र०, स्थायी अपज्ञता की अवस्था 
में ७०० रु० तथा अस्थायी अपड्भता की श्रवस्था में औसत मासिक पारिश्रमिक का आधा भाग 
मिलता है। जिस श्रमिक का मासिक पारिश्रमिक ५० रु० व ६० ० के बीच में है उसके लिए 
उपरोक्त सम्बन्धित राशि क्रमश: १,८०० रु०, २,५२० रु० और १४ रु० मासिक है। इसी प्रकार 
३०० र० मासिक से अ्रधिक पारिश्रमिक पाने वालों के लिए सम्बन्धित राशि क्रमश: ४,५०० ₹० 
६,२०० रु० और ३० रु० मासिक है । 

भारत में सामाजिक सुरक्षा की ओर दूमरा महत्त्वपूर्ण कदम मातृत्त्व हित लाभ 
सम्बन्धी श्रधिनियम (१४४/७7४५ ऐश 2०0 का विभिन्न प्रान्तों द्वारा पास किया जाता हैँ 
सय्‌ १९२६ में बम्बई सरकार ने सबसे पहले श्पने यहाँ यह भ्रधिनियम पास किया । इसके बाद 
यह अधिनियम क्रमशः मध्य-प्रदेश (१६३०), मद्रास (१६३४), देहली (१६३७), उत्तर-प्रदेश 
(१६३८), बद्धाल (१६३६), पंजाब (१९४३), असम (१९६४४), बिहार (१६४५), सौराष्द्र 
(१६४८), मध्य-भारत (१९४६), द्रावनकोर-कोचीन (१९५२), उड़ीसा व राजस्थान (१६५३) 
में पास किया गया । केद्धीय सरकार ने सब १९४१ में खानों में काम करने वाली स्त्रियों के लिये 
मातृत्व हित लाभ का केन्द्रीय. प्रधिनियम पास किया | इस भ्रधिनियम में सूद १६४३, १९६४५ 
और १६४८ में संशोधन किये गये। इसके भन्तगंत स्त्री श्रमिकों को उनके शिशु जन्म के कुछ 
सप्ताह पूर्व भौर कुछ सप्ताह पश्चात्‌ तक छुट्टी मिल जाती है। साथ ही साथ उनको चिकित्सा 
सम्बन्धी सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। हित लाभ की रकम विभिन्न राज्यों में ५० पैसे 
प्रतिदिन से लेकर ७१ पैसे प्रतिदिन तक है अथवा स्त्री श्रमिकों की श्रौत्त मजदूरी के बराबर है, 
दोनों में से जो भी रकम श्रधिक हो । 

राज्यों के अधिनियमों में एकरूपता लाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने सब १६६६१ मेँ 
मातृत्व हित लाभ सम्बन्धी श्रधिनियम पास किया | इस श्रधिनियम के अनुसार प्रत्येक स्त्री कर्मे- 
चारी को (जिसने १६० दिन से अधिक कार्य किया है) बच्चा पैदा होने श्रथवा गर्भपात के दिन 
के बाद ६ सप्ताह की छट्टी मिलती है। ६ सप्ताह की छुट्टी बच्चा पैदा होने की तिथि से पहले 
भी मिलती है। इसके झतिरिक्त नियोक्ता द्वारा २५ रु० दवा-बोनस भी दिया जाता है। बच्चा 
पैदा होने के पहले या पश्चात्‌ कुछ दिनों तक अधिक परिश्रम का कार्य नहीं किया जा सकता । 
इसके भ्रतिरिक्त बच्चे की अवस्था १५ महीने की होने तक स्‍त्री अ्मिक को दिल में दो बार भव» 
काश भी मिलता है। यह अधिनियम उन सभी कारखानों पर लागू होता है जो कारखाता अधि- 
नियम, खान अधिनियम एवं प्लाण्टेशन श्रधिनियम (श]87%/०॥ 4०) ५ भ्रन्तगंत अते हैं । 
किन्तु जिन श्रौद्योगिक संस्थाह्रों पर कर्मचारी राज्य बीमा योजना' लागू होती है इसके भ्रनन्‍्त 
गंत नहीं भाते। 


३६६ ] 


झालोचनाएं --- 
उपयु क्त दोनों अ्धिनियमों में श्रनेक दोषों का समावेश है, जिसके कारण इनकी कु 


शब्दों में ग्रालोचना की जाती है। इसमें जो भी लाभ होते हैं वे सब केवल नाम-मात्र की सहायता 
मात्र ही हैं। द्वितीय, इनका क्षेत्र सीमित है। तृतीय, चू कि मातृत्व लाभ देने का उत्तरदाधित्त्व 
मालिकों पर ही है, भ्रतः वे नौकरी से हटाने की धमकी देकर या अविवाहित भ्रथवा वृद्ध श्रौरतों 
को नियुक्त करके हमेशा उससे बचने का प्रयत्त करते हैं । इसके श्रतिरिक्त वे मुभ्रावजे के भुगतान 
को टालने श्रथवा अनावश्यक रूप से देरी करने का प्रयत्न करते हैं। इन सब बातों के कारण 
डॉ० अमरनारायण श्रग्रवाल ने इस सम्बन्ध में तीखा ताना कसते हुए कहा है कि “श्रमिक का 
क्षतिपुति या लाभ पाने का अ्रधिकार केवल कागज पर रह जाता है। 
आधुनिक सामाजिक सुरक्षा की योजनायें 

(१) कर्मचारी राज्य बीमा योजना (१९४८)--- 

कर्मचारी राज्य बीमा अ्रधिनियम, १६४८ को पास करके भारत सरकार ने सामाजिक 
सुरक्षा की ओर एक महाब्‌ कदम उठाया है। चूँकि श्रनेक कठिनाइयों के कारण इसका कार्य 
शीघ्र आरम्भ नहीं हो सका, श्रत: ६ भ्रवटूबर, १९५१ को इस अधिनियम का पुनः संशोधन हु्ा 
श्र इसका शुभारम्भ २४ फरवरी, १६५२ को दिल्‍ली और कानपुर में भारत की कोटि-कोटि 
जनता के हृदय-सम्राट स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू के कर-कमलों द्वारा हुआ । भाज यह 
योजना बिल्‍ली, कानपुर, अमृतसर, लुधियाना, जालन्धर, बठाला, भ्रम्बाला, भवानी, नागपुर, 
बम्बई, कलकत्ता, कोयम्बटूर, ग्वालियर, रतलाम, उज्जैन, उड़ीसा, मेरठ, आगरा, लखनऊ भ्रादि 
सभी प्रमुख श्ौद्योगिक केन्द्रों में सफलतापुवंक चल रही है। फरवरी १९७१ के भ्रन्त तक प्रस्तुत 
योजना से देश के ३२३ केरद्रों में ४१०१ लाख भोद्योगिक कमंचारी लाभ उठा रहे थे। यह 
योजना गैर-मौसमी (२०7-$8८७६०॥७) कारखानों के उत सभी कर्मचारियों, जिनमें २० या 
इससे भ्रधिक कर्मचारी कार्य करते हैं एवं जिनका माप्तिक वेतन ५०० रु० तक है, लागू होती 
है। गरीब व्यक्तियों को भी इससे लाभ मिल सके, इस उद्देश्य से चन्दरे की दर १ रु० से १-४० 
रु० प्रतिदिन कर देने का निश्चय किया गया है। इस योजना का प्रबन्ध-संचालन कर्मचारी 
राज्य बीमा निगम को दे दिया गया है, जिसका श्रध्यक्ष केन्द्रीय श्रममन्‍्त्री होता है तथा सदस्य 
चिकित्सा-व्यवसाय और संसद के प्रतिनिधि होते हैं। सच्च॒ १६६६-७० के झन्त तक इसमें कर्म- 
चारियों तथा मालिकों का चन्दा क्रमशः १५१२१ करोड़ रु० और २१०२५ करोड़ रु० था। 
इसमें से १८१३ करोड़ र० बीमित कर्मचारियों को दिया जा चुका था ($0प708 : #८/2 974- 
72) | १ अप्रैल, १६६८ से नियोक्ताप्रों को ३% श्रधिक अ्रंशदान देना पड़ता है। इस योजना के 
अन्तगंत श्रमिकों को पाँच प्रकार के लाभ होते हैं :--(१) बीमारी सम्बन्धी लाभ--श्रम्तिकों को 
बीमारी के समय उसके देनिक वेतन का है नकद प्राप्त होता है, ताकि उसे बीमारी के समय 
आ्थिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े । यह केवल उन्हीं दिनों के वास्ते मिलता है जिसके 
लिए डॉक्टर ने प्रमाणित कर दिया है, किन्तु एक वर्ष में यह लाभ ५६ दिन से श्रधिक दिनों के 
वास्‍्ते नहीं मिल सकता । सब १९६९-७० में १२५९ करोड़ रु० की धनराशि बीमारी के लाभ के 
रूप में दी गई | (२) चिकित्सा लाभ--इसके श्रन्तगेंत श्रमिकों की डाक्टरी, देख-भाल, सब प्रकार 
की दवाइयाँ, मरहम-पट्टी, डॉक्टर द्वारा बिना फीस के घर श्राकर देखना इत्यादि सुविधायें 
प्राप्त होती हैं । भ्रबव तक ६,५१८ रोगी शब्यान्रों की व्यवस्था से युक्त ३७ चिकित्सालय तथा २० 
सम्बद्ध चिकित्वालयों का निर्माण किया जा चुका था। (३) सातृत्त्व सम्बन्धी लाभ्र--इससे बीमित 
स्त्री श्रमिकों को शिशु जन्म के ६ सप्ताह पूर्व श्रौर ६ सप्ताह बाद तक छूट्टी मिल्न सकती है श्रौर 


[| हे३े७ 


७४ पेसे प्रतिदित या बीमारी हित लाभ की दर से (दोनों में जो भी अधिक हो) दिया जाता है। 
सत्‌ १९६९-७० में ६१ लाख रु० की राशि मातृत्त्व सम्बन्धी लास के सम्बन्ध में दी गई । ( ४) 
ब्रसमथेता लाभ--यदि काम करते समय किसी श्रमिक के चोट लग जाय या उस कारखाने से 
सम्बन्धी किसी शोग का शिकार हो जाय, जिसके फलस्वरूप वह स्थायी या अस्थायी, आशिक 
था पूर्णूूप में श्रसमर्थ हो जाय तो उसे दैनिक वेतन का आधा भाग मिलेगा, जब तक कि बिलकुल 
ठीक न हो जाय । सन्‌ १६६६-७० में ४५३६ करोड़ रु० की राशि असमर्थता लाम के रूप में दी 
गई है। (५) श्राश्चितों को लाभ--यदि किसी कारखाने में काम करते समय किसी श्रमिक की 
मृत्यु हो जाय तो उसके आश्षितों अर्थात्‌ स्त्री, पुत्रों और पुत्रियों को नकद इनाम लाभ है। सब 
१६६६-७० में ५० लाख रु० की राशि आश्रितों को लाभ के रूप में दी गई ॥१ 

ग्रालोचनाएं --- 

(१) इस अधिनियम का क्षेत्र सीसित है। ५०० रु० मासिक से अधिक पारिश्रमिक 
पाने वाले कमंचारी इस योजना के भ्रन्तर्गंत नहीं आते । (२) इस थोजना के अन्तर्गत वेकारी को 
श्रवधि में कोई लाभ नहीं मिलता है । (३) इस योजना के अन्तगंत बीमारी हित दाम केवल ८ 
सप्ताह के लिये ही मिलता है। किन्तु ऐसी भी बीमारियाँ हैं, जो अधिक समय में ठोक होती' 
हैं, जैसे तपेंदिक की बीमारी । (४) अस्पताल में डॉक्टरों का व्यवहार सन्तोषजतक नहीं पाया 
जाता है । मरीजों को भ्रनावश्यक् रूप में बहुत समय तक इन्तजार करना पड़ता है। इसके श्रति- 
रिक्त दवाइयों के वितरण की पद्धति भी दूषित है। अधिकांश दवाइयाँ निम्न श्रेणी की होती 
हैं। (५) प्रस्तुत योजना के प्रशासन में केन्रीयकरण के दोष पाये जाते हैं । 


( ! ) कर्मचारी भविष्य निधि श्रधिनियम, १९५२ (४॥ए0१०९४' ए/०रंतेशा। एजात 2०, 
4952)--- 


प्रारम्म में यह अधिनियम केवल ६ उद्योगों में लागू किया गया था। ये उद्योग थे :-- 
(0) सीमेण्ट, (४) सिगरेट, (॥) इन्जीनियरिंग, (४) लोहा तथा स्पात, (४) कागज, तथा (४) 
वस्त्र । परन्तु सितम्बर, १९७० तक यह अधिनियम कुल मिलाकर १२४ उद्योगों में लागू हो 
चुका था । प्रस्तुत अधिनियम ऐसे कारखानों पर लागु होता है जो कम से कम ३ वर्ष पुराने हों 
तथा जिनमें ५० या ५० से श्रधिक कर्मचारी कार्य करते हों । यह अ्रधिनियम उन कारखानों पर 
भी लागू होता है, जो ५ वर्ष पुराने हों तथा जिनमें कर्मचारियों की संख्या २० या २० से अधिक 
किन्तु ५० से कम हो। ऐसे कारखाने के वे सभी कर्मचारी इस योजना के अन्तगंत आते हैं, 
जिनको कुल मिलाकर १,००० रु० मासिक से अधिक पारिश्रप्तिक नहीं मिलता। इस योजना की 
सदस्यता प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि कर्मचारी १ वर्ष तक निरच्तर नौकरी में 
रहा हो भ्थवा १२ महीने या इससे कम अ्रवधि में कम से कम २४० दिन तक वास्तविक रूप में 
कार्य किया हो । इस योजना में कमेचारी अपने कुल पारिश्रमिक का ६६ प्रतिशत चन्दे के रूप में 
देता है। नियोक्ता भी इस दर से चन्दा देता है। यदि कर्मचारी चाहे तो अ्रपने चन्दे की दर 
बढ़ाकर ८३. प्रतिशत तक कर सकता है। ३० सितम्बर १६७० से ८द७ उद्योगों में अंशदान की 
राशि बढ़ाकर ५९६, कर दी गई है। सितम्बर १६७० के भ्रन्त तक यहें योजना ४७,४३६ कार- 
खानों तथा प्रतिष्ठानों पर लागू थी। इस समय तक कोष में चन्दा देने वाले कर्मचारियों की 
संख्या ५७४७ लाख तथा चन्दे की राशि १७५४-२७ करोड़ ह० थी । एक "मृत्यु सहायता कोर्षा 


की स्थापना मृतक के उत्तराधिकारी या नामांकित व्यक्ति को कम से कम ७५० ० देने के लिए 
की गई ।* 
4. 9६7८८ : 70943 497-72, 9. 468. 
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शरे८ | 


( हर ) कोषला खान भविष्य निधि एवं बोनस योजना अ्रधिनियम, १९६४८ (7॥6 (०४ 
भांवरड ?शणांवशां एजाव शात 80ाएड 38लाशा6 3432, 4948)--- 

यह गप्रधिनियम जम्मू व काश्मीर राज्य को छोड़कर भारत में स्थित सभी को यला 
खानों के श्रमिकों पर लागू होता है। जनवरी, १९७० तक यह भ्रधिनियम १,३२७ कोयला खानों 
में लागू था । यह अधिनियम खानों में काम करने वाले श्रमिकों पर अनिवार्य रूप से लागू किया 
गया है। इसमें कर्मचारी अपने कुल मासिक पारिश्र/मक का ८ प्रतिशत भाग जमा करता है। 
इसी दर से नियोक्ता भी जमा करता है। घून १६६३ के बाद से कमंचारी इस निधि में अनि- 
वार्य रूप से दिये गये चन्दे के अतिरिक्त अपनी कुल मासिक आय का ८५% भाग श्रौर हे जमा कर 
सकता है। किन्तु इस सम्बन्ध में नियोक्ता पर अश्रतिरिक्त जमा किये चन्दे के सम्बन्ध में कोई भी 
दायित्त्व न होगा अर्थात्‌ नियोक्ता भी अ्रतिरिक्त राशि को जमा करने के लिये बाध्य नहीं किया 
जा सकेगा । अ्रप्रैल १९६६९ के श्रन्त तक चन्दा देने वाले कर्मचारियों की संख्या ३४४६ लाख थी 
तथा सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित राशि ८८०४ करोड़ रु० थी । 

(॥ए ) पारिवारिक पेंशन योजनायें (१९७१)-- 

१३ फरवरी, १९७१ को राष्ट्रपति ने कोयला खान भविष्य, निधि और कमेचारी भविष्य 
निधि अधिनियम, १६५२ में संशोधन करके इनसे लाभान्वित होने वाले' श्रमिकों के लिये पारि- 
वारिक पेंशन योजनायें लागू करने के लिये एक भ्रध्यादेश जारी किया । इस श्रध्यादेश के भ्रन्तर्गत 
पारिवारिक पेंशन योजनायें १ मार्च १६७१ से लागू कर दी गई । पारिवारिक पेंशन तथा श्रन्य 
सुविधाओं के भुगतान के लिए पारिवारिक पेंशन निधि की स्थापना की गई है, जिनमें श्रमिकों, 
मालिकों तथा सरकार तीनों से श्रंशदान मिलता है। इस निधि से ६० वर्ष से कम आयु वाले 
सेवायुक्त कर्मचारी की मृत्यु होने पर नियत दर से उक्त कमंचारी के परिवार को पेंशन मिलती' 
है । श्रवकाश प्राप्त होने पर कमंचारी को उसके कार्यकाल के आधार पर ४००० ₹० तक की राशि 
एकमुश्त दी जाती है । 

(५ ) झ्लौौद्योगिक विवाद झ्रधिनियम्र, १९४३-- 

इसके अन्तर्गत कम से' कम एक साल लगातार काम करने वाले श्रमिकों को बेरोज- 
गारी से सुरक्षा प्रदान की जाती है। उसे एक महीने का नोटिस तथा एक माह के वेतन का 
मुग्नावजा दिये बिना नहीं हटाया जा सकता | यह योजना केवल गैर मौसमी कारखानों तथा 
खानों में हो लागू रहती है। यह योजना भी सामाजिक सुरक्षा का एक श्रमुख भ्रज्भः है जिसके 
द्वारा गरीब, अज्ञानी तथा अनपढ़ व्यक्तियों को सुरक्षा मिलती है। सद्‌ १६९६२ से हुये संशोधन के 
भ्राधार पर ५०० रु० मासिक तक पाने वाले कमंचारी इसके श्रन्तर्गत पाते हैं । 

( ४ ) उत्तर-प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन, १९५७-- 

यह महत्त्वपूर्ण योजना लागू करके उत्तर प्रदेश ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में वास्तव 
में एक सराहनीय कार्य किया है। इस योजना के भ्रन्तगेत ७० वर्ष की उम्र से ऊपर के वृद्धों को 
मासिक पेंशन के रूप में एक निश्चित रकम दी जाती है, जिनकी श्राय का न तो कीई, साधन 
है भ्लोर त उनकी देखभाल करने वाला उनका कोई रिश्तेदार ही है। अब यह थोजना भ्रन्य प्रदेशों 
में भी लागू कर दी गई है। 

भारत में किये गये सामाजिक सुरक्षा कार्यों की ग्रालोचनायें 

यद्यपि भारत में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया गया है, किन्तु 
फिर भी वर्तमान योजताभों तथा प्रधिनियमों की प्रश्नलिखित आधारों पर कटु शब्दों में श्रालो- 
चनायें की जाती हैं । 
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(१) कृषि अमिक की उपेक्षा--भारत एक कृषक राष्ट्र है। हमारी जनसंख्या का ७५ 
प्रतिशत से भी अधिक भाग प्रत्यक्ष रूप से इस घन्चे में लगा हुआ है। किन्तु फिर भी यह शझत्यन्‍्त 
आ्राश्चय का विषय है कि सामाजिक सुरक्षा की प्रत्येक योजना में खेतिहर श्रमिक को शामिल नहीं 
किया गया है। वास्तविकता यह है कि भ्रन्य उद्योगों में लगे श्रमिकों की श्रपेक्षा खेतिहर श्रमिकों 
की दशा श्रत्यन्त शोचनीय है। (२) पेंशन तथा बेरोजगारी लाभ का झभाव--बेरोजगारी लाभ 
की कोई व्यवस्था नहीं है। (३) श्रपर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था--इस योजना में चिकित्सा का बहुत 
ही अपर्याप्त प्रबन्ध है। (४) सीमित लाभ--ये लाभ कुछ स्थानों के विशेष प्रकार के श्रमिकों को 
ही मिलते हैं। (५) श्रल्पफाल बीमारी लाभ--बीमारी लाभ बहुत ही अल्पकाल के वास्ते हैं । 
(६) फाइलों तक सीमित--योजनाओ्रों का बहुत सा कार्य फाइलों तक ही सीमित है। विवाद का 
निपटारा करने में बहुत देर लगती है। लालफीताशाही जोरों पर है । 

सामाजिक सुरक्षा भ्रौर ग्राथिक विकास में सम्बन्ध 

उपरोक्त आलोचनाओं के कारण भारत में सामाजिक सुरक्षा की योजनाञ्रों की सफ- 
लता के बारे में अनेक प्रकार की शंकायें की जाती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक सु.क्षा समुदाय 
(॥/07्रहांगाब] 502० ॑% $6००प्रपा॥ 05802 4707) का कहना है कि अनुभव इस बात को प्रमा- 
णित करता है कि एक अविकसित राष्ट्र में जहाँ पर कि लोगों को भर-पेट भोजन तक नहीं 
मिलता, श्रज्ञानता, बेकारी और अशिक्षा का बोलबाला हो, सामाजिक सुरक्षा की योजनाश्रों को 
लागू करने में शीघ्रता नहीं करनी चाहिये । स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, “हम 
भारत में सामाजिक सुरक्षा चाहते हैं, किन्तु हमें यह्‌ मानना होगा कि यह तभी सम्भव है जबकि 
देश में एंक निश्चित विकास हो जाय श्रन्यथा यहाँ पर न तो सामाजिक सुरक्षा ही होगी और न 
किसी प्रकार का विकास ।” श्रतः आरथिक विकास का सामाजिक सुरक्षा एक भज्ज है । 
सेनन समिति की सिफारिशें - 

स्वर्गीय श्री महांत्मा गाँधी के शब्दों में, 'जनता की आँखों से श्रांसुश्रों को पोंछने के 
वास्ते भारत में सामाजिक सुरक्षा की नितान्त आवश्यकता है । इस सम्बन्ध में दिसम्बर, १६५८ 
में श्री वी० के० मैनन की श्रध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गयी थी। समिति ने भारत में 
सामाजिक सुरक्षा हेतु निम्नलिखित सुभाव प्रस्तुत किये :--(१) वर्तमान श्रमिक प्रॉवीडेण्ट फण्ड 
योजनाओं को एक वैधानिक पेंशन योजना में परिणत किया जाय । उसमें ग्रेच्युटी भी शामिल की 
जाय । (२) बेरोजगारी लाभ शुरू किये जायें । (३) श्रमिक राज्य बीमा योजना के भ्रन्तगंत 
मिलने वाले लाभों में वृद्धि की जाये । (४) श्रमिक राज्य बीमा योजना तथा श्रमिक 
प्रॉवीडेण्ट फण्ड योजना को मिलाकर दोनों का प्रशासनिक उत्तरदायित्त्व सम्भालने के लिये केवल 
एक केन्द्रीय संस्था की स्थापना की जाय । (५) चन्दे की दर ६:२५% से बढ़ाकर ८३३५७ कर 
दी जाय । 
श्रावश्यक सुभाव-- 

(१) न्यूनतम मजदूरी नीति” शीघ्र से शीघ्र श्रपनाई जाय । स्यूनतम मजदूरी की 
भात्रा निश्चित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि कम से कम प्रत्येक श्रमिक 
की भावश्यकताश्रों की पूर्ति तो अवश्य ही हो जाय । (२) भारत में से दरिद्रता को हमेशा के वास्ते 
दूर भगाने के लिये खेतिहर श्रमिक को भी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का सदस्य बनाना झाव- 
श्यक है। (३) वर्तमान समस्त सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं में समन्वय होना चाहिये । (४) 
कारखानों में काम करने की दशाओं में श्नौर श्रधिक सुधार की आवश्यकता है। (५) सामाजिक 
सुरक्षा की योजनाश्रों को कार्यान्वित करते समय अन्तर्राष्ट्रीय श्रमब्सच्धु की सेवायें प्राप्त की जाती 

चाहिये । 
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स्वतन्त्र भारत में सामाजिक सुरक्षा समय की माँग है जिसे पूरा करना होगा । यदि 
जनदा कष्ट भोगे तो क्या राष्ट्र उचत्चतिशील कहा जा सकता है ? कद्रापि नहीं । भारत पूरंख्प 
से लोक हितकारी राज्य उसी दिन होगा, जब वह देश से निर्धनता, ऋणग्रस्तता, रोग, गन्दगी, 
निरक्ष रता, भुखमरी, अज्ञानता एवं बेकारी का निष्कासन करने में समर्थ होगा। भ्रतः चतुर्थ पंच- 
वर्षीय योजना में संशोधन करते समय सामाजिक सुरक्षा हेतु तृतीय योजना की शभ्रपेक्षा भ्रधिक धन 
की व्यवस्था की जानी चाहिये तभी देश की प्रगति वास्तव में सफल कही जा सकेगी। ईश्वर 
जनता और सरकार को इस पवित्र महाव्‌ कार्य में सफलता प्रदान करे, यही हमारी प्रार्थना है । 
भारत का भविष्य निश्चित रूप से उज्ज्वल है। 
पाँचवीं योजना में सामाजिक सुरक्षा-- 

२३ जुलाई, १९६७२ को केन्द्रीय शिक्षामन्त्री श्री नुरुलहसन ने विभिन्न राज्यों के समाज 
कल्याण मन्त्रियों का एक सम्मेलन दिल्‍ली में बुलाया । इस सम्मेलन में सर्वेसम्मति से यह तय हुआा 
कि पाँचवीं योजना में सामाजिक सुरक्षा के लिये ७५० करोड़ रु० का प्रावधान किया जाय । 
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१. सामाजिक सुरक्षा' की परिभाषा दीजिये श्रौर भारत में इपके आ्राथिक महत्त्व पर प्रकाश 
डालिये । भारत में स्वतन्त॒ता के पश्चात्‌ हुये सामाजिक सुरक्षा के कार्य-कलाप की प्रगति 
की विवेचना भी कीजिये । (आगरा, १६७१) 

२. वर्तमान समय की परिस्थितियों में सामाजिक सुरक्षा की क्‍या भ्रावश्यकता तथा महत्त्व 
है ? इस देश की सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा के लिये किये गये विभिन्न उपायों 
को बताइये । 

३. क्या आप मारत में साभाजिक सुरक्षा की दिशा में प्रबः तक किये गये कार्यों से सन्तुष्ट 
हैं ? यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में श्रावश्यक सुझाव दीजिये । 

४. भश्रौद्योगिक कर्मचारियों हेतु कमंचारी भ्रविष्य निधि योजना पर टिप्पणी लिखिये । 

(आगरा, १६६२) 
५. भारत में सामाजिक बीमा व्यवस्था पर एक टिप्पणी लिखिये । (श्रागरा, १६६९) 


९प 


भारत सरकार की ओद्योगिक नीति 


(एरण्राइाएंत्रों एग्रांटए ण 8 60ए7शपराशशा रण प्रात) 





प्रारमस्भिक--प्रौद्योगिक नीति की श्रावश्यकता, 

किसी भी राष्ट्र की श्रौद्योगिक प्रगति.एक सफल, सुनिश्चित, सुनियोजित एवं प्रेरणा- 
दायक ओ्रौद्योगिक नीति पर ही श्राधारित होती है, जिसके द्वारा देश का ग्राथिक विकास सही 
रास्ते 'पर हो सके, देश के प्राकृतिक साधनों का पूर्णाँंहप से उपमोग हो, उत्पादन में वृद्धि तथा 
उचित वितरण हो तथा देश का धन भौर सम्पत्ति कुछ ही व्यक्तियों तक सीमित न होकर जन*« 
साधारण के उपभोग के वास्ते उपलब्ध हो । मारत जैसे विकासशील राष्ट्र के लिये ऐसी भ्ौद्यो- 
गिक नीति का होता और भी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा रेश एक सुनियोजित अर्थव्यवस्था के 
माध्यम से औद्योगीकरण की शोर बढ़ रहा है। देश में प्राकृतिक साधन असीम मात्रा में हैं किन्तु 
उनके समुचित विदोहन की आवश्यकता है। उदाहरण के लिये, हमारे पास कच्चे लोहे के अपार 
भण्डार हैं, किन्तु साधनों के श्रभाव के कारण हम भारी मात्रा में कच्चे लोहे का निर्यात जापान 
जैसे प्रगतिशील राष्ट्र को करते हैं तथा घहाँ से इससे निर्मित इस्पात तथा मशीनों का श्रायात 
करते हैं । यह दुर्भाग्य का विषय है कि भारत सरकार की झौद्योगिक नीति देश की उद्योग सम्बर 
आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भ्रसमर्थ रही है । इस नीति ने देश में असन्तुलित विकास किया 
है, एकाधिकार एवं संयोजन को प्रोत्साहन दिया है, श्रसमानताप्नों को घढाने के स्थान पर बढ़ाया 
है तथा भाथिक सत्ता का कुछ गिने-चुने लोगों के हाथों में ही केन्द्रीयकक्रण कर दिया है। प्रोफेसर 
पी० सी० जैन के शब्दों में, “भारत की वर्तमान नीति को नकारात्मक नीति कहा जा सकता है। 
यह नीति यथार्थवादी नहीं है, क्योंकि इसमें भारत में निजी उद्योग की वर्तमान स्थिति श्रौर उसके 
संगठन तथा भ्राकार-प्रकार पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया गया है ।” 

भ्रौद्योगिक नीति से आशय 
(/९७॥7४7४ एस 770058774 ?0॥0९) 

श्रौद्योगिक नीति से श्राशय किसी देश की सरकार द्वारा भ्ौद्योगिक विकास हेतु की 
जाने वाली ऐसी भौपचारिक घोषणा से है जिसके माध्यम से सरकार उद्योगों के भावी विकास 
हेतु अपनायी जाने वाली सामान्य नीतियों का उल्लेख करती है। इनमें ऐसे सभी राजकीय 
सिद्धान्त, नियम तथा नीतियों को सम्मिलित किया जाता है जिससे उक्त देश के उद्योग प्रभावित 
होते हैं। भौद्योगिक नीति के भ्रन्तगत सरकार विशेष रूप में अपने देश में उद्योगों की स्थापना, 
विद्यमान उद्योगों का विकास, नियन्त्रण व्यवस्था, प्राथमिकताओं का क़म तथा प्रबन्ध व्यवस्था 
आदि के सम्बन्ध में अपनी नीति स्पष्ट करती है । 

पराधीन भारत की श्रौद्योगिक नोति 

ईस्ट इण्डिया कम्पती की नीति का उद्देश्य मारत को ब्रिटेन के कारखानों के वास्ते 

कच्चे माल का देने वाला तथा उनके कारखातों के द्वारा निर्मित वस्तुओं के बेचने के बास्ते एक 
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उत्तम बाजार के रूप में ही रखने का था। इसे खेतिहर देश का नाम देकर उद्योगों की शोर 
ध्यान नहीं दिया गया । देश के लघु तथा कुटीर उद्योगों का विनाश करने में हर सम्भव तरीकों से 
काम लिया गया | भारतीय कुशल बुनकरों के अंगूठों तक को कटवाया जाना इस दिशा में एक 
अनुपम उदाहरण है । ईस्ट इण्डिया कम्पनी की समाप्ति के बाद भारत का शासन महारानी 
विक्टोरिया को सौंप दिया गया, किन्तु फिर भी हमारे देश के श्रौद्योगिक विकास के प्रति ब्रिटिश 
नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, भ्रर्थात्‌ यह नीति स्पष्टतया भारत में श्रौद्योगीकरण के विरुद्ध 
थी । उस समय उद्योगों के विकास के लिये नियम बताना विनाशकारी और उनकी सहायता 
करना व्यर्थ समझा जाता था। 

प्रथम विश्व-युद्ध (१६१४-१८) के छिड़ने से इस नीति में कुछ परिवतेंत हुआ । युद्ध 
का श्रावश्यकता को पूरा करने के लिए हर सम्भव तरीके से उत्पादन में वृद्धि करने के वास्ते' 
जोर दिया गया। परिणामस्वरूप सरकार को स्वतन्त्र व्यापार की नीति छोड़नी पड़ी और इसका 
स्थान राजकीय प्रोत्साहन ने ले लिया । भारत सरकार ने देश की श्रौद्योगिक समस्या की छान- 
बीन करने के लिए सबसे पहला प्रयत्न सब १६१६ में किया, जबकि सर टॉमस हॉलैण्ड को अध्य- 
क्षता में एक भारतीय' उद्योग कमीशन नियुक्त किया गया । कमीशन की रिपोर्ट पर कोई उल्लेख- 
तीय कार्यवाही नहीं की गई , सरकार का ध्यान भ्रधिकतर सृल्य तथा विनिमय सम्बन्धी संकट 
एी ओर ही लगा रहा, जोकि प्रथम महायुद्ध के तत्काल बाद ही उत्पन्न हो गया था । 

सब्‌ १६१६ में भारतीय संविधान में जो परिवतंन किये गये उनके श्रनु्तार 'उद्योग' 
एक प्रान्तीय विषय बन गया शोर इस प्रकार प्रान्तीय सरकारों को श्रौद्योगिक विकास के लिये 
उद्योगों को सहायता देते का भ्रधिकार मिल गया । किन्तु फिर भी इन प्रयत्नों का कोई श्राशा- 
जनक परिणाम नहीं हुआ । इसके बाद सत्र १९२३ में पक्षपातपूर्ण संरक्षण नीति की घोषणा की' 
गई । तटकर बोड्ड बनाये गये, ब्रिटिश उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के लिये तट-कर सम्बन्धी 
जाँच की गई और भारतीय बाजारों में विदेशी प्रतियोगिता से कुछ उद्योगों की रक्षा करने के 
लिये उपयुक्त तट-कर तीतियाँ श्रपताई गईं | यदि क्रिसी उद्योग को विशाल घरेलू बाजार प्राप्त 
था तो वह अपना कच्चा माल देश में ही प्राप्त कर लेता था और यदि संरक्षण की अवधि के 
बाद श्रपने पैरों पर खड़े होने के योग्य था तो उसे संरक्षण दे दिया जाता था। इस संरक्षण नीति 
का सहारा पाकर हस्पात, चीनी, कपड़ा, ऊनी व रेशम वस्त्र उद्योग श्रादि की उन्नति हुई। यह 
विकास उस समय हुश्ना जबकि सारे संसार में घोर मनन्‍्दी छाई हुई थी । इसके बाद १६३६ तऋ% 
भारतीय उद्योगों का जो विकास हुमा वह एक प्रकार से अपने श्राप ही हुआ । इधर स्वर्गीय 
भहात्मा माँघी द्वारा संचालित स्वदेशी आन्दोलन ने जनता में राष्ट्रीय मावना उत्पन्न की जिसके 
कारण भारतीय उद्योगों में निमित माल की माँग निरन्तर बढ़ती गई भर इस प्रकार बहुत से 
राष्ट्रीय उद्योगों का विकास हुआ । इसी काल में बहुत से भारतीय उद्योगी भागे श्राये और उन्होने 
अपने साहस भोर सूक-बुक के बल पर विपरीत परिस्थितियों में भी देश के उद्योगों का बहुमुखी 
विकास किया | 


सब १६३९ में द्वितीय महायुद्ध छिड़ जाने से श्रौद्योगिक उत्पादन की माँग में भारी 
ब॒द्धि हुई | युद्धकाल में यह अभ्रनुभव किया गया कि ठोस भ्रौद्योगिक नीति का श्रपनाया जाना 
नितान्‍्त आवश्यक है। श्रत: विशाल, लघु, कुटीर--समी प्रकार के उद्योगों को युद्धजनित श्राव- 
श्यकताओं के लिए तेजी से बढ़ाया गया | फलतः महायुद्ध के भ्रन्तिम दिनों में हमारे उद्योगों का 
उत्पादन चरम सीमा पर पहुँच गया। इस प्रकार उद्योगों ने प्राश्वयंजनक प्रगति की । किस्तु युद्ध 
के समाप्त हो जाने से हमारे श्रौद्योगिक जगत के सामने भ्रनेक समस्‍यायें उत्पन्न हो गईं: जैसे--- 
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भयंकर मन्दी का श्राना, पुरानी व घिसी-पिटी सशीनों के स्थान पर नई मशीनों की स्थापना 
करना तथा श्रमिकों में बेकारी का फैलना, जिसके फलस्वरूप हड़तालें व श्रौद्योगिक संघ ब्रारम्भ 
हो गये । सब १९४३ में योजना और विकास विभाग की स्थापना की गई । 
श्रप्रैल सन्‌ १९४४५ में सरकार ने श्रपती श्रौद्योगिक नीति की घोषणा की । इस नीति 
का उद्देश्य देश में उपलब्ध प्राकृतिक व झ्राथिक साधनों का श्रधिकतम उपयोग करके राष्ट्रीय घन 
में वृद्धि, देश की सुरक्षा का उत्तम प्रबन्ध और रोजगार के ऊँचे स्थायी स्तर की स्थापना करना 
था। इसकी पूर्ति के वास्ते सरकार ने स्वेच्छावाद की तीति छोड़कर उद्योगों के संरक्षण की नीति 
भ्रपनाई, कुछ मूलभूत उद्योगों को विकसित करने, जब उपयोगिताग्रों और रेलों के अतिरिक्त 
राष्ट्रीय महत्त्व के आधार पर उद्योगों का राष्ट्रीकरण करने का निश्चय किया गया। इसके 
अतिरिक्त निम्न उपायों के द्वारा भी उद्योगों को सहायता देने की घोषणा की गई, (श्र) महत्त्व- 
पूर्ण श्रौद्योगिक संस्थाग्रों को ऋण देना, (आरा) न्यूनतम लाभांश की गारण्टी देना, (इ) श्रनुसन्धान 
संगठनों को प्राथिक सहायता देना, (६) औद्योगिक विनियोग निगम की स्थापना करना, (उ) 
सामाजिक न्याय और श्रौद्योगिक विकास दोनों के सन्तुलित हित की दृष्टि से कर-नीति कार्यान्वित 
करना, (ऊ) औद्योगिक आवश्यकताओं को विदेशों से मेगाने की व्यवस्था । 
राष्ट्रीय सरकार की श्रौद्योगिक नीति, १६ ४८ 
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१५ अगस्त, १९४७ को हमारा देश स्वतन्त्र हुआ तथा राष्ट्रीय सरकार की स्थापना 
हुई । राष्ट्रीय सरकार ने शासन-भार सम्मालते ही देश के लिये एक निश्चित श्रौद्योगिक नीति 
निर्धारित करने के बारे में विचार करना आरम्भ किया । एक ऐसी नीति जिससे भारत एक 
विशाल श्रौद्योगिक राष्ट्र बनाया जा सके । इस श्रादर्श से प्रेरित होकर ६ अप्रैल सब १६४८ को 
तत्कालीन उद्योग एवं पूर्ति मन्त्री डॉ० श्यामाप्रसाद सुकर्जी ने संसद में भारत सरकार की भौद्यो५ 
गिक नीति के विषय में पहला विस्तृत वक्तव्य दिया था। आपने श्रौद्योगिक नीति सम्बन्धी निम्न 
प्रस्ताव उपस्थित करते हुए कहा था कि यह प्रस्ताव मिश्चित ब्रर्थ-आ्यवस्था पर आधारित है--- 

“आरत सरकार ने देश के समक्ष उपस्थित आर्थिक समस्याओं का गम्भीरतापुर्वक 
अ्रध्ययत किया है। राष्ट्र श्ब ऐसी समाज व्यवस्था करने के लिए वचनबद्ध है, जिसमें सभी राष्ट्र- 
जनों के लिये न्याय तथा अवसर की मान्यता प्राप्त होगी । हमारा उद्देश्य एक व्यापक पैमाने पर 
शिक्षा की सुविधायें झर आरोग्य सेवायें प्रदान करना और देश के अदृश्य साधनों के दोहन, 
उत्पादन-वृद्धि श्रौर जन-समुदाय की सेवा के लिये सभी को नौकरी के भ्रवसर सुलभ करके जनता 
के जीवन-स्तर में द्रतगति से वृद्धि करता है | इस उद्देश्य की सिद्धि के लिये सावधानी पूर्ण श्रायो+ 
जन तथा राष्ट्रीय गति-विधि के समय क्षेत्र में एकीकृत प्रथत्त की आवश्यकता है। भारत सरकार 
का प्रस्ताव एक राष्ट्रीय योजना श्रायोग स्थापित करने का है, जो विकास के कार्यक्रम बनायेगा 
तथा उनको क्रियान्वित करायेगा ।” 
उद्योगों का चार भागों में वर्गीकरण-- 

इस प्रस्ताव में उद्योगों को मोटे रूप से चार भागों में विभाजित किया गया था। 
प्रथम, सरकारी उद्योग भ्रर्थात्‌ वे उद्योग जिन पर सरकार का पूर्ण एकाश्किर रहेगा। इस वर्ग 
में तीन उद्योग श्राते हैं--युद्ध सामग्री का निर्माण, ऋणु-शक्ति का उत्पादन एवं नियन्त्रण तथा 
रेल यातायात का स्वामित्त्व एवं प्रबन्ध । द्वितीय, सरकारी नियमन तथा नियन्त्रण का क्षेत्र--- 
तमक उद्योग, मोटर गाड़ी तथा ट्रैक्टर उद्योग, बिजली इन्जीनियरिंग उद्योग तथा भ्रन्य भारी 
मशीनों के उद्योग भ्रादि । इस प्रकार इस वर्ग में वे उद्योग भ्राते हैं जिनकी स्थापना तथा स्थान 
का निर्णय भ्रखिल भारतीय झ्राथिक कारणों से क्रिया जाये या जिनके लिए झ्धिक मात्रा में पू जी 
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की आवश्यकता हो या जिनके चलाने के वास्ते उचच स्तर का शैल्पिक कौशल झ्रावश्यक हो 
उतका नियमन तथा नियन्त्रण सरकार करेगी। तृतीय, निजी' साहस के साथ सरकारी नियन्त्रण का 
क्षेत्र--यह श्रभी निजी भ्रधिकार के क्षेत्र में ही रहेंगे, किन्तु सरकार इनको भ्पने हाथ में लेने के 
वास्ते १० वर्ष बाद सोचेगी । इसके अ्रतिरिक्त नये कारखाने केवल सरकार ही खोल सकेगी । 
इसमें कोयला, लोहा, इस्पात, जहाज, वायुयान निर्माण, खनिज, तेल, ठेलीग्राफ एवं वायरलेस 
एपरेटस का निर्माण आता है। चतुर्थ, निजी व्यवसाय क्षेत्र--सरकार का इन उद्योगों पर 
आवश्यक नियन्त्रण रहेगा । शेष श्रौद्योगिक क्षेत्र इन्हीं के लिये खुला रहेगा; जैसे--छूट, 
सीमेण्ट आदि । 

प्रस्तुत श्रौद्योगिक नीति की श्रन्य विशेषतायें-- 

(१) सरकार श्रमिकों को लाभांश में हिस्सा देने , के सिद्धान्त को स्वीकार करती है। 
(२) विदेशी पूंजी के विनियोग पर कोई भी नियन्त्रण नहीं रहेगा । किन्तु विदेशी कम्पनियों को 
भारतीय विशेषज्ञ प्रशिक्षित करने पड़ेगे। इसके साथ-साथ विदेशी पूंजी का नियन्त्रण भी भार- 
तीयों के अ्रधिकार में रहेगा | (३) सरकार छोटे भौर कुटीर उद्योगों के महत्त्व से परिचित है 
तथा उनके विकास करने का उत्त रदायित्त्व भी सरकार का है। (४) श्रमिकों 'के हिताथे १० वर्ष 
में १० लाख मकान बनाने की योजना तेयार की गईं। (५) प्रशुल्क नीति इस ,प्रकार प्रशासित 
होगी कि अनुचित विदेशी प्रतियोगिता का अन्त होकर देश के उपलब्ध स्रोतों का पूर्णतया उप« 
योग होने लगे । (६) केन्द्र में केन्द्रीय सलाहकार परिषद होगी, जो सब उद्योगों में भ्रच्छे सम्बन्ध 
रखने के बारे में सलाह देगी । (७) देश की कर नीति इस प्रकार से निर्घारित होगी कि बचत 
को प्रोत्साहन मिलकर उत्पादन क्षेत्र के विनियोग में वृद्धि हो सके तथा पूजी का जमाव कुछ ही 
व्यक्तियों तक सीमित न हो । 
ग्रालोचनात्मक अध्ययन (५ (संधंतो 5छ609)--- 

सब्‌ १६४८ की औद्योगिक नीति का कुछ क्षेत्रों में तो स्वागत किया गया श्रौर कुछ 
क्षेत्रों में इसकी कटु शब्दों में आलोचना की मई। श्री मीन्‌ मसानी के अ्रनुसार, “इस नीति द्वारा 
प्रजातन्त्रात्मक समाजवाद की नींव डाली गई ।” प्रो० कुछाल के अनुसार, सतद्‌ १६४८ की श्रौद्यो- 
गिक नीति की प्रमुख विशेषता यह थी कि इसने उद्योगों व परिवहन के क्षेत्र में सार्वजनिक व 
निजी क्षेत्रों का अन्तर स्पष्ट कर दिया | यह एक मिश्चित व्यवस्था थी, जिसके विषय में जनता के 
विभिन्न वर्गों में भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रतिक्रियायें हुई । प्रो० के० टी० शाह के शब्दों में, “यह 
वह नीति नहीं थी जिसे एक प्रगतिशील तथा उन्नति की आशा रखने वाले देश को श्रपनाना 
चाहिये ।” वासपन्थियों के अनुसार, “सब्‌ १९४८ की. औद्योगिक नीति पूंजीवादी परम्पराओं का 
प्रतीक है ।” श्री बेंकटासुवेया मारत सरकार की इस ओ्ौद्योगिक नीति को तथ्यहीन मानते हैं, 
क्योंकि उनके मत में इस नीति में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तत निहित नहीं था । इस प्रकार उप- 
रोक्त औद्योगिक तीति की निम्न आधारी पर कटु शब्दों में श्रालोचता की गई :--- 

( १ ) राष्ट्रीयदरण का भय--इस नीति के कारण उद्योगपतियों में राष्ट्रीयकरण का 
भय समा गया। श्री दलाल के शब्दों में, “राष्ट्रीयकरण, लाभांश की सीमा, लाभ में हिस्सा लिये 
जाने तथा १० वर्षों के पश्चात्‌ पू जी के विधघटन के भय से विनियोजक भयभीत हो गये हैं।” 
स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू ने विनियोजकों को राष्ट्रीयकरणः से भयभीत न होने की सलाह 
दी तथा इस सम्बन्ध में आवश्यक आ्राश्वासन भी दिया। किन्तु फिर भी उनका भय दूर न हो 
सका झौर इस प्रकार राष्ट्रीयकरण के भय से उद्योगपतियों ने श्रौद्योगीकरण की विश में कोई 
सक्रिय कदम नहीं उठाया। अश्रतएवं इस दूषित नीति के कारण भारत का श्रौद्योगिक विकास 
मन्द पड़ गया । 
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( २ ) इबंल नोति--इस तीनि में मिश्रित अर्थव्यवस्था (४5०० 8000079) पर 
बल दिया गया । आझालोचकों के अनुसार इस नीति पर झ्राधारित औद्योगिक नीति एक सबल नीति 
न होकर दुबंल नीति ही रहती है। एक शोर तो पूजीपतियों की पीठ ठोंकना तथा दूप्तरी ओर 
श्रमिकों को प्रबन्ध, में हिस्सा देता तथा तरह-तरह के आश्वासन देना ये दोनों बातें एक साथ 
कैसे सम्भव हो सकती हैं । इस नीति ने न उद्योगपतियों, न विनियोजकों, न श्रौद्योगिक श्रम और 
न जन-साधारण को सनन्‍्तुष्ट किया । 


( ३ ) श्रव्यावहारिक नीति--श्री सी० ए० वकील के अनुसार विशुद्ध पूंजीवाद अथवा 
विशुद्ध समाजवाद की श्रपेक्षा मिश्चित श्रथें-व्यवस्था पर अमल करना अत्यन्त कठिन होता है, 
क्योंकि निजी व सार्वजनिक क्षेत्रों में क्रमशः पूजीपतियों एवं राज्य के दृष्टिकोण में परस्पर 
विरोधाभास हो जाता है तथा उनमें समन्वय करने में बहुत-सी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं । 
इस प्रकार यह नीति अव्यावहारिक है, क्योंकि इसको कार्यान्वित करने में कठिनाई होगी । 
ु ( ४ ) प्राथमिकताश्रों का अ्रभाव---आलोचकों के अनुसार इस औद्योगिक नीति में 

प्राथमिकताओों का अभाव है। किसी भी नीति को घोषित करने से पूर्व कम से कम उसमें प्राथ- 
मिकताझों का क्रम तो पहले से निर्धारित किया हुआ होता ही है । प्राथमिकताओं का क्रम निर्धा- 
रित किये बिना औद्योगिक तीति की सफलता की कामना करना एक प्रकार से असम्भव तथा 
व्यर्थं की बात है । 

( ५ ) समन्वय का अभाव--उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्त पर केन्द्र तथा राज्य 
सरकारों की क्रियाश्रों के वीच समन्वय का भारी भ्रभाव अनुभव किया गया। उदाहरण के लिये, 
कुछ उद्योगों का एक निश्चित भ्रवधि के उपरान्तः ही राष्ट्रीयकरण किया जाना था। किन्तु मद्राप्त 
एवं उत्तर-प्रदेश की राज्य सरकारों तथा बम्बई की' म्यूनिस्पेलिटी ने बिजली की कम्पनियों का 
राष्ट्रीयकरण करने के सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाये | इसी प्रकार कुछ राज्य सरकारों ने 
सड़क यातायात का राष्ट्रीयकरण किया । इसी प्रकार के कदम अच्य क्षेत्रों में भी उठाये गये । 


( ६ ) राजफोय उपक्र्तों का कुप्रबन्ध--इस औद्योगिक तीति के कारण राजकीय उप- 
क्रमों का संचालन करने हेतु भारी मात्रा में प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता महसुस्र की गई । 
आलोचकों के मतानुप्तार इस श्रौद्योगिक नीति में उनके प्रशिक्षण के लिये किसी प्रकार की 
व्यवस्था नहीं थी । इश्त कमी को दुर करने के लिये सरकार ने सिविल स्वित्त (शा $७४7०७) 
के कर्मचारियों की नियुक्ति की, जिसके कारण उद्योगों के सम्बन्ध में परम्परागत लालफीताशाही 
तथा देरी करने की नीति का बोलबाला हो गया । इसके अ्रधिक उद्योगों के प्रबन्ध से सम्बन्धित 
व्यय में भी भारी वृद्धि हुई । 

झ्रौद्योगिक (विकास एवं नियमन) अधिनियम, १९५१ 
([80प्रषएंव! (0678070॥०ा & रि5४2पएॉ४7०) 340०0, 4954) 

देश में श्रौद्योगिक विकास को हढ़ करने के लिये भारत सरकार ने अक्टूबर, १६५१ में 
आद्योगिक (विकास तथा नियन्त्रण) अधिनियम स्वीकृत किया, जो ८ मई १६५२ से कार्यान्वित 
हुआ । प्रस्तुत श्रधिनियम के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि “भ्रौद्योगिक (विकास एवं तियमन) 
झ्रधिनियम ने, जिसका समानान्तर सम्पूर्ण विश्व में नहीं है, सामाजिक दर्शन और नीति के महत्त्व- 
पूर्ण श्रस्त्र के रूप में हमारे देश की सरकार को सब कुछ काठने वाले दांत ओर सभी उपकरण 
एवं अस्त्र दिये हैं, जिनसे यह देखा जा सके कि विकास कार्य निर्दिष्ट निर्देशन के अनुपार हो रहा 
है या नहीं ।” इस अधिनियम में समय-समय पर श्रावश्यक संशोधन किये गये। ये संशोधन क्रमशः 
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सन्‌ १९५३, १६९५६, १६६१ तथा १६६२ में किये गये। इस अधिनियम की मुख्य बातें इस 
प्रकार हैं :-- 
अधिनियम का क्षेत्र (5००७९ ण॑ 0० &०)-- 

यह अधिनियम प्रारम्भ में प्रथम भ्रनुसूची में दिये गये. केवल ३६ उद्योगों पर ही लागू 
होता था, जैसे---हवाई जहाज, हथियार तथा बाहद, कोयला, लोहा तथा इस्पात, गणित तथा 
विज्ञान सम्बन्धी यन्त्र, मोटर तथा बवायुयान का ईघन, शक्कर उद्योग, सूती, ऊती एवं रेशपी 
वस्त्र उद्योग, पटसन, मोटर, ट्रैक्टर, सीमेण्ट, विद्युत की मोटर, भारी रसायन, विद्युत लैम्प 
तथा पंखे, रेलवे इन्जन, कागज, मशीन के औजार, मिश्रित धातुएं, चमड़े का सामान, वनस्पति, 
कृषि-यन्त्र, बैटरी, साइकिल, लालटैन, रेडियो, कपड़ा सीने की मशीनें, काँच, साबुन, रिसीवर, 
रबड़ की बस्तुयें ग्रादि । सन्‌ १६६९ में यह भ्रधिनियम २४० उद्योगों पर लागू होता था। एक 
अन्य संशोधन के अनुसार कीमती धातुग्रों, स्वर्ण रजत तथा उनके भिश्रण सहित उद्योगों को भी 
अधिनियम के अन्तर्गत ले लिया गया है । 
ग्रधिनियम के उह श्य ((>0]९०९४ए९८६४ ०ए 2९ 42४)--- 

प्रस्तुत अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं :--(१) देश के औद्योगिक विकास का 
नियमन करना तथा निर्धारित योजनाग्रों के लक्ष्यों एवं प्राथमिकताभ्रों के अनुसार देश में उपलब्ध 
साधनों को प्रवाहित करना । (२) विशाल उद्योगों की अनुचित प्रतिस्पर्धा से देश के लघु उद्योगों 
को सुरक्षा प्रदान करना । (३) एक्राधिकार को निभ्न्त्रित करता। (४) अन तथा सम्पत्ति के 
केन्द्रीयकरण को रोकना । (५) नये साहसियों को नये उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्पाहित 
करता । (६) अनाथिक इकाइयों के स्थान पर श्राथिक इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित 
करना । (७) विभिन्न क्षेत्रों में सन्‍्तुलित औद्योगिक विकास पर बल देना । (८) उद्योगों के क्षेत्र 
में श्राधुनिक तकनीकों एवं विधियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करना | (६) उद्योगों की जाँच-पड़- 
ताल करना । 


अधिनियम की विशेषताएं (शात्राइलशांग्रीट8 ण 06 &९०)--- 

इस अ्रधिनियम की मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :--- 

( १ ) भ्रनिवारय पंजीकरण (२८०४४0४४०7) तथा लाइसेन्स देने की व्यवस्था---इस 
भ्रधिनियम के अ्रन्तगंत विद्यमान श्रौद्योगिक इकाइयों का पंजीकरण कराना श्रनिवायं है। इसके 
प्रतिरिक्त श्रनुसूची में दी गई उद्योगों की नवीन श्रौद्योगिक इकाइयों की स्थापना के पूर्व सरकार 
से लाइसेनस प्राप्त करना होगा । यही नहीं, यदि लाइसेन्स प्राप्त विद्यमान श्रौद्योगिक इकाई में 
विस्तार करना है तो इसके लिये भी लाइसेन्स लेना होगा । यदि किसी श्रौद्योगिक इकाई की स्थायी' 
सम्पत्तियाँ (भूमि, मकान तथा सम्पन्न मशीनरी में विनियोग) १ करोड़ रुपये (फरवरी, १६७० 
में संशोधित) से अधिक तन हों तो उनकी स्थापना के लिये लाइसेन्प लेने की श्रावश्यकता नहीं है, 
परन्तु डाइरेक्टर जनरल ऑफ टेक्नीकल डेवलपमेण्ट के यहाँ उनका पंजीकरण कराना प्रावश्यक है । 

( २ ) जाँच-पड़ताल को व्यवस्था--यदि इन औद्योगिक इकाइयों का उत्पादन कप्त 
होने, वस्तु का गुण घटने अथवा भूल्य बढ़ने की श्राशंका हो तो केन्द्रीय सरकार उद्योग की जाँच 
कर सकती है और दोष पाये जाने की दशा में निम्न श्रादेश दे सकती है :---[प्र) वे ऐसा को ई 
कार्य न करें जिससे उत्पादन में कमी श्रावे । (ब) इकाहयाँ उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न करें। 
(स) इकाइयाँ उद्योग के विकास का प्रयत्न करें। (द) सम्बन्धित वस्तु और वितरण पर आव- 
प्रयक् नियन्त्रण रक्खा जाय । 

( हे ) केख्वोप परासर्श समिति का गठत---उद्योगों के विक्रास में सरकार को परामर्श 
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देते के लिये केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति बनाई गई है, जिसमें अनुसूचित उद्योगों के स्त्रामीगण, 
कमंचारी वर्ग, उपभोक्ता वर्ग एवं श्रन्य दलों के प्रतिनिधि होंगे । ७ 

( ४ ) उद्योगों फो हाथ में लेना--यदि केन्द्रीय सरकार को यह विश्वास हो जाता 
है कि कोई इकाई उसकी श्राज्ञाओं को नहीं मान रही या जन-हित के विरुद्ध चलाई जा रही है 
तो वह उसका प्रबन्ध बिना जाँच किये भी खुद ले सकती है अथवा अ्रन्य किसी व्यक्ति को सौंप 
सकती है । 

( ५ ) विकास परिषदों की स्थापना--ओ्रौद्योगिक विकाप्त परिषद्‌ का भी निर्माण 
किया गया है, जिसमें सभी दलों को प्रतिनिधित्त्व प्राप्त है। इसके निम्त का हैं :---[ श्र) उत्पा- 
दन की सीमा निश्चित करना, योजनाओं में समन्वय रखता और उन्नति के लिये सलाह देना । 
(आरा) अकुशल इकाइयों को कुशल बताना । (इ) श्रमिकों करे काम की दशाओं में सुधार करना । 
(ई) कर्मचारियों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध करना । (3) उद्योग को कच्चे माल के मिलने में सहा- 
यता देना । (ऊ) वस्तुओ्रों के प्रमापीकरण में सहायता देना | (ए) उत्पादन विधियों ये अनुसन्धान 
करना । (ऐ) आँकड़े संग्रह करना । (झ) उपभोक्ताओं के हित का ध्यान रखते हुये विक्रय और 
वितरण की उचित प्रणाली व्यवहार में लाना । (औ) हिसाब रखने की प्रणाली में सुधार करना । 
(अं) श्रौद्योगिक क्रियाओं के विकेन्द्रीयकरण के विषय में जाँच करना । (अः) केन्द्रीय सरकार 
के आ्रादेशानुसार जाँच करना और श्रावश्यक सलाह देना । 

औद्योगिक (विकास और नियमन) अधिनियम के अन्तगत अब तक १६ उद्योगों में 
विकास परिषदों की स्थापना की जा चुकी है जिनमें से १४ विकास परिषदें क्रियाशोल हैं जो कि 
निम्न हैं :--(१) साइकिल, सिलाई मशीनरी भौजार। (२) हल्के विद्युत उद्योग । (३) भारी 
विद्य त उद्योग । (४) भारी रासायनिक पदार्थ (तेजाब प्र उवेरक) । (५) भारो रासायनिक 
पदार्थे (क्षारक) । (६) भिषक और झषधियाँ । (७) भोजन विधियन । (5) ऊनी कपड़ा । (£) 
कलापूर्ण रेशमी कपड़ा । (१०) चीनी उद्योग । (११) अलौह धातुयें और मिश्रित धातुयें । (१२) 
मोटर, मोटर-यन्त्र व पार्ट, यातायात वाहन, ट्रैक्टर, अर्थ-मूत्रिंग उपकरण | (१३) कागज, लुग्दी 
तथा सम्बन्धित उद्योग । (१४) तेल, साबुन, रंग, सौन्दयं-प्रसाधन आदि । 

( ६ ) श्ौद्योगिक पेनल ([700507%/ ?७॥65)--जिन उद्योगों का पर्याप्त विक्राप्त 
नहीं हो पाया है उतके लिये विकास परिषद्‌ के स्थान पर आद्योगिक पैनल नियुक्त किये जाते हैं । 
थे औद्योगिक पैनल सम्बन्धित उद्योग की समस्याश्रों पर विचार करते हैं। बिजली व बेतार के 
उपकरण, घड़ी, सीमेण्ट आदि उद्योगों में इस प्रकार के पैनल स्थापित किये गये हैं । 

( ७ ) प्रॉँकड़ों का संकलन--प्रस्तुत अधिनियम के अन्तगंत सरकार को सम्बन्धित 
उद्योगों के सम्बन्ध में श्रावश्यक आँकड़े एकत्रित करने का भी अधिकार प्राप्त है । 

( ८ ) उद्योगों के लिए विशेष कर (८655) व्यवस्था--सरकार को यह श्रधिकार भी 
प्राप्त है कि वह उद्योगों के उत्पादन पर १२% तके विशेष कर लगाकर एक विशेष कोष का 
निर्माण करे, जिसका उपयोग तकनीकी प्रशिक्षण व अनुसन्धान कार्यो के लिये किया जा सकता है । 

( ६ ) लाइसेन्सिग सप्रति---इस अधिनियम के श्रन्तगंत स्थापित होने वाली नवीन 
औद्योगिक इकाइयों को लाइसेंस देने के लिये एक विशेष लाइसेन्सिंग समिति का भी गठन किया 
गया है । 

(१०) पुर्नानरीक्षण उप-पमिति (7१6ए०एॉ।॥४ 570 (०णणञराआ(8०2)---एक पुननिरीक्षण 
उप-समिति की भी स्थापना की गई है, जो समय-समय पर लाइसेन्सिग समिति के कार्यों का पुनः 
निरीक्षण करेगी ॥ 
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श्रोद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम का प्रभाव-- 
ह (१) विभिन्न उद्योगों में विकास परिषदों श्रादि की स्थापना से औद्योगीकरण के 
दोषों को दूर करने का प्रयत्न किया गया है। 

( २) इस अधिनियम का एक अन्य महत्त्वपूर्ण लाभ उद्योगों के “विकेन्द्रीयकरण को 
हुआ है। इस भ्रधिनियम के भ्रनुसार विकेन्द्रीयकरण की नीति को घ्यान में रखकर उद्योगपतियों 
को लाइसेन्स दिये जाते हैं । 

( ३ ) इस अधिनियम के श्रन्त्गंत कई सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं, जैसे---उप- 
क्रमों को सरकारी नियन्त्रण में लेना, मूल्य व गुण पर नियन्त्रण स्थापित करना आदि । इससे 
श्रोद्योगीकरण को प्रोत्साहन मिला है तथा उपभोक्ता के हितों की रक्षा की गई है । 

( ४ ) उत्पादन तथा प्रबन्ध के क्षेत्र में कई सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं । 

साथुर समिति के सुकाव---श्री एस० सी० माथ्र श्रध्ययन मण्डल ने श्रपनी रिपोर्ट में, 
जोकि श्रगस्त, १६६६ में संसद में प्रस्तुत की गई थी, लाइसेन्सिग प्रणाली के विकेन्द्रीयकरण पर 
जोर दिया । इस सुझाव के श्रनुभार ऐसी ग्रौद्योगिक इकाइयों को जिन्हें विदेशी विनिमय की' 
भ्रावश्यकता नहीं है तथा न केन्द्र के नियन्त्रण में रखने की आवश्यकता है, लाइसेन्स देने का 
अधिकार राज्य सरकारों को दिया जाना चाहिये । इससे उद्योगों के विकेन्द्रीयकरण को प्रोत्पाहन 
मिलेगा । 

फरवरी, १९७० को नवीन लाइसेन्प्रिग नोति कौ घोषण--हमारी सरकार ने 
फरवरी, १९७० को तवीन लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की है। इसमें भ्रम्य बातों के साथ-साथ 
यह भी घोषणा की गई कि अ्रब ऐसे उद्योगों की स्थापना के लिये “जिनकी पुजी एक करोड़ ० 
(पहले यह सीमा २५ लाख रु० थी) से श्रधिक की नहीं है, लाइमेन्स लेने की श्रावश्यकता नहीं 
है। केवल डाइरेक्टर जनरल श्रॉफ टेक्तीकल डेवलपमेन्ट के यहाँ उनका पंजीकरण फरना 
होता है । 

हमारी नवीन औद्योगिक नीति, ३० श्रप्रैल, १९५६ 
(ए९०ए पराता्रशपक् 20009, 300 8एए!, 4956) 
नवीन श्रोद्योगिक नीति, १९५६ क्‍यों श्रौर कंसे ?--- 

भारतीय संसद द्वारा राष्ट्र के सर्वोपरि ध्येय, समाजवादी प्रथ॑व्यत्रस्था पद्धति की 
स्वीकृति तथा उसकी श्रावडी श्रौर अमृतसर काँग्रेस अधिवेशनों में पुष्टि एवं द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना का शुभारम्भ जिसमें कि देश के श्रौद्योगीकरण पर विशेष जोर दिया गया तथा निजी' 
क्षेत्र में साहस का श्रमाव झ्रादि ऐसी घटनायें घटित हुईं जिससे कि ओ्ौद्योगिक नीति में पुन: संशो- 
धन करता भ्रावश्यक हो गया है। उस समय के वित्तमन्त्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा था :--- 

“लगभग ८०% उद्योग-धन्धे जिनसे मेरा सम्पर्क रहा है, उनमें निजी क्षेत्र देश की' 
बढ़ी हुई माँग की पूर्ति करने में असमर्थ रहा । वास्तविकता तो यह है कि उसने वृद्धि की शोर 
ध्यान ही नहीं दिया ।” 

इन कारणों से ही बाध्य होकर ३० प्रप्रैल, १६५६ की संसद में औद्योगिक नीति 
सम्बन्धी प्रस्ताव स्वयं प्रधान मन्‍्त्री स्वर्गीय श्री जवाह रलाल नेहरू ने पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा' 
गया है कि :--“सरकार स्वयं ही नये उद्योग-घन्धों को स्थापित करने तथा यातायात की सुवि- 
धाओं के प्रसार करने का उत्तरदायित्व अपने कन्धों पर ग्रहण करेगी, ताकि श्राथिक विषमतायें 
दूर हो सके और आर्थिक शक्ति का संचय कुछ ही हाथों में न ही ।” नई नीति संविधान में निर्धा- 
रित सिद्धान्तों, समाजवाद के लक्ष्य और पिछले वर्षों में प्रजित अनुभव पर आधारित है । 
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प्रस्तुत गौौद्योगिक नीति के उह श्य (09कफुंश्लाए०७३ ०( 6 पातेएडाणंशे एजांटर)-- 

प्रस्तुत श्रौद्योगिक नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्त हैं :--(१) देश की विद्यमान आऔद्योगी- 
करण की गति को तीजन्र करना एवं प्राथिक विक्राप्त की दर में वृद्धि करता | (२) सार्वजनिक 
क्षेत्र का विस्तार करना। (३) मशीन निर्माण उद्योगों एवं भारी उद्योगों के विकास पर बल 
देता । (४) आय तथा धन के वितरण की अपमानताम्रों को दूर करना । (५) सहकारी क्षेत्र के 
निर्माण एवं विवास पर जोर देना। (६) रोजगार के अवसरों का विकास करना । (७) कुछ 
ही व्यक्तियों के हाथों में प्राधिक शक्ति के केन्द्रीयक रण तथा निजी एकांधिकार को रोकना । 
(८) श्रमिकों की दशाओं में सुधार करना । (६) देश में समाजवादी श्र्थं व्यवस्था पर 
बल देता । 
नवीन नीति की मुख्य बातें (0०/शा5 ० ७४ 'प७क्त ९णां०)-- 

अप्रैल, १९५६ से दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ हुई । इस योजना में देश के शोद्यो- 
गिक विकास पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया । प्रत: इसके लिये यह भी श्रावश्यक हो गया 
कि सरकार की तीति स्पष्ट व सक्रिय हो। सद १६५६ की झौद्योगिक नीति सत््‌ १६४८ की 
श्रौद्योगिक नीति से भधिक स्पष्ट एवं एक निश्चित सधार के रूप में है | इसमें सामान्य रूप से 
उद्योगों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है :--- । 

(१ ) केन्द्रीय सरकार का श्रनग्य एकाधिकार क्षेत्र--इस श्रेणी में १७ उद्योग रखे 
गये हैं, जिनके भावी विकास का दागित्त्व केवल सरकार (राज्य) का होगा | इस श्रेणी में उन 
उद्योगों को रखा गया है, जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं तथा भ्रत्यधिक पूंजी की ग्रावश्यकता है । 
इसका श्रर्थ यह नहीं कि निजी क्षेत्र में स्थित ऐसे उद्योग समाप्त कर दिये जायेंगे भ्रथवा तिजी' 
उद्योगपतियों से कोई सहयोग ही नहीं लिया जापगा भ्रथवा जो उद्योग लिये जायेंगे उनका राष्ट्रीय- 
करण हो जायेगा । प्रस्ताव में स्पष्ट कहा गया है कि इसके होते हुये भी निजी क्षेत्र में जो इस 
समय उद्योग हैं उनको वृद्धि करने की पूर्ण सुविधायें प्रदान की जायेंगी और झावश्यकता पड़ने 
पर राष्ट्रीय हित की हृष्टि से उनके सहयोग की माँग की जायगी । ये उद्योग तालिका ए 
(8०००० 8) में दिये गये हैं, जो इस प्रकार हैं :--- 

( श्र ) सुरक्षा उद्योग--युद्ध के हथियारों तथा बरारूद का निर्माण, अणुशक्ति का 

उत्पादन । ये केच्रीय सरकार के ही अधीन रहेंगे । 

( व) खनिज--कोयला, लिगनाइट, खनिज तेल, लौह खनिज, टीन, जिप्सम, सल्फर, 

सोना, चाँदी, ताँबा, जस्ता (,290) इत्यादि । 

( स ) भावी उद्योग--लोहा एवं इस्पात, बिजली की मशीनें इत्यादि । 

( द ) यातायात संवाहन--हवाई जहाज, रेलवे, टेलीफोन, पानी का जहाज । 

( २ ) मिश्चित क्षेत्र (सरकार तथा निजी क्षेत्र दोनों के द्वारा)--इस श्रेणी में १२ 
उद्योग होंगे । इसके विकास के लिये सरकार अ्रधिकाधिक प्रयत्न करेगी और इसके साथ-साथ 
निजी क्षेत्र को भी उचित प्रोत्साहन दिया जायेगा । प्रस्ताव में कहा गया है कि “भ्रोद्योगीकरण 
की गति तेज करने के लिये सरकार सामान्यतः तये उद्योग स्थापित करेगी, लेकिन साथ ही साथ 
निजी उद्योग से भी आशा की जायेगी कि वह राज्य के प्रयास में पूरी सद्रायता दे । परन्तु ये 
उद्योग क्रमश: राजकीय होते जायेंगे ।” इन उद्योगों की सूची 'तालिहा बी' ($97०6०|७ 3) में दी 
गई है, जिसमें फर्टीलाइजर, सड़क यातायात, औषधि, रंग-रोगत. प्लास्टिक नकली रबड़, कोयले' 
से काबबंन गैस का उत्पादन आदि मुख्य हैं । 

( ३ ) मिजी उद्योग का क्षेत्र--शेष सभी उद्योग, जैसे--सुती वस्त्र, सीमेण्ट , चीनी 
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इत्यादि तीसरे वर्ग में सम्मिलित हैं, जिनके स्थापित तथा संचालन करते -का अ्रधिकार निजी क्षेत्र 
को होला । किन्तु राज्य को यह भी श्रधिकार होगा कि वह आवश्यकता पड़ने पर इस वर्ग के 
उद्योगों को भी आरम्भ कर सके। सामान्यतः सरकारी नीति ऐसे उद्योगों के विकास में उद्योग- 
पत्नियों को ही प्रोत्साहन व सहायता देने की होगी। 

अ्रन्य विशेषताएं--इस नवीन श्रौद्योगिक नीति की भ्रन्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :--- 
(0) लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए हर प्रकार की सुविधायें दी जायेंगी। इनके विकास 
से बेकारी की समस्या दूर होगी, श्राय का उचित विभाजन होगा, पूजी का सदुपयोग होगा और 
देश में समाजवादी समाज का निर्माण हो सकेगा। () भिन्न-भिन्न राज्यों में औद्योगिक अस- 
मानता को दूर करके पिछड़े राज्यों को नये-नये उद्योगों की स्थापना में अम्रुखता दी जायगी। 
(7) योग्य शिक्षित व्यक्तियों की कमी को दूर करने के लिये शिक्षण संस्थायें खोली जाय॑गी। 
(०) उचित श्रौद्योगिक सम्बन्धों की स्थापना एवं श्रम-कल्याण पर बल दिया जायेगा। (५) उद्योगों 
का विभाजन अस्थायी है | भरत: इसमें प्रावश्यकतानुसार परिवर्तेन क्रिया जा सकता है।इस 
प्रकार वर्तमान नीति लोचदार है । 


नवोन नीति की श्रालोचना ((एंधंटंज्ा। ण॑ 00० रण ?एजआा०१)--- 

इस नवीन नीति की भी कटु शब्दों में श्रालोचनायें की गई हैं श्रौर कुछ लोगों ने तो 
इसे पूर्णतया काल्पनिक ही बताया है । फैडरेशन भ्रॉफ इण्डियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स की समिति ने 
निम्नलिखित शब्दों में ग्रपती राय प्रकट को है, “यह नीति निजी क्षेत्र के साहस को मनन्‍्द कर 
देगी । इसकी श्रपेक्षा एक लचीली तीति की श्रावश्यकता थी, जिससे निजी और सार्वजनिक क्षेत्र 
दोनों अ्रपना-अपना योग भारत के औद्योगीकरण में प्रदान कर सकते ।” आलोचनाएं निम्त- 
लिखित आधारों पर की गई हैं :-- 

( १) सरकारो द्षोत्र पर भ्रत्यधिक बल--जब सरकारी क्षेत्र में कार्य असन्तोषजनक 
है तो इतने उद्योगों को सरकार के अधीन करना क्या ग्रन्यायपरूर्ण नहीं है ? 

(२) गाँधीवाद के प्रतिकूल--इसमें मुल और भारी उद्योगों पर श्रावश्यकता से 
अधिक जोर दिया गया है, जोकि “गाँधीवाद' के स्वेथा प्रतिकूल है । 

( ३ ) निञ्जी उपक्रम को उपेक्षा--निजी उपक्रम को बहुत ही संकुचित क्षेत्र प्रदान 
किया गया है, जिसके कारण वे सरलता से कार्य नहीं कर सकते | 

( ४ ) नौकरशाही का बोलबाला--नीति बनाने वालों की अनुभवहीनता के कारण 
यथार्थ शक्ति सरकारी अ्रधिकारियों के पास चली जायेगी । इतनी अधिक शक्ति,उनके हाथ में पहुँच 
जाने से चाहे जब हमारी अ्रमुल्य स्वाधीनता पर कुठाराघात हो सकता है । 

( ५ ) राजनोीतिज्ञों के हाथों में श्राथिक शक्ति का होना--आथ्थिक शक्ति का केन्द्रीय- 
करण राजनी तिज्ञों के हाथों में होना उद्योगपतियों की अपेक्षा अधिक खतरनाक है । 

(६ ) पृजीवाद के दोषों का उदय होना--इस नीति से कृषि तथा औ्ौद्योगीकरण 
दोनों में ही सरकारी पू जीवाद के दोष उत्पन्न हो जायेंगे । 

(७ ) अभिक संस्थायें पक्ष सें नहीं--श्रमिक संस्थाओं ने भी इस नीति का स्वागत 
नहीं किया । 

( ८ ) राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में श्रस्पष्टठता--सव्‌ १६४८ की श्रौद्योगिक नीति में 
वर्तमान उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के लिए १० वर्ष की अवधि निश्चित की गई थी, अर्थात्‌ १० वर्ष 
तक राष्ट्रीयकरण नहीं होगा, इस बात का विश्वास दिलाया गया था, जिससे निजी क्षेत्र में कछ 
झाशा बँधी । किन्तु १६५६ की भ्रोद्योगिक नीति में राष्ट्रीयकरण के बारे में सरकार की क्या 
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के विरुद्ध थी, क्योंकि निजी क्षेत्र | से निजी क्षेत्र का विस्तार किया 
| में इस नीति के कारण भय एवं | गया है । 

श्रसुरक्षा का वातावरण उत्पन्न हो 

गया था। | 
4 सहयोगी क्षेत्र | इस श्रौद्योगिक नीति में सहयोगी | इस नई नीति के अनुसार 
क्षेत्र पर जोर नहीं दिया गया | निजी क्षेत्र का विस्तार, जहाँ 


था। तक सम्भव होगा, सहयोगी क्षेत्र 
के रूप में किया जायेगा । 
६. शिथिल इस नीति के अनुसार उद्योगों | नवीन नीति के भनुसार 
विभाजन | का विभाजन कठोर ढछज्भ से किया | उद्योगों का विभाजन कठोर ढंग 
गया था । से न होकर शिथिलता से किया 
गया है । 


'स्रकॉमवा2 ५3 प्रदसतअरालाशभाणकासाकपपकाता2०+ "० 2 अलावा. 


आद्योगिक नीति में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन--संयुक्त क्षेत्र को स्थापना 

ग्रभी हाल में (सब १६७३ में) सरकार ने सब्र १६५६ की श्रोद्योगिक नीति में महत्त्व- 
पूर्ण परिबतेन की घोषणा की हू। इसके अनुसार श्रब एक नवीन क्षेत्र अर्थात्‌ “संयुक्त कोत्र (॥00/ 
5००07) की स्थापना पर बल दिया जायगा। यह संयुक्त क्षेत्र सरकार तथा निजी क्षेत्र दोनों की 
साभेदारी में स्थापित किया जायगा। इसके श्रनुसार अब उद्योगों का वितरण तिम्न तीत 
क्षेत्रों के अन्तर्गत हो जायगा :--() सरकारी क्षेत्र, (8) संयुक्त क्षेत्र, तथा (४) निजी क्षेत्र । 
सरकार को यह आशा है कि संयुक्त क्षेत्र की स्थापना से देश में औद्योगीकरण की गति तीक्र हो 
जायेगी तथा उद्योगों में श्रात्मनिर्भेरता! की भावना भायेगी। इसमें मारतीय तकत्तीकी ज्ञान के 
उपयोग एवं उसके विस्तार पर बल दिया जायेगा । 


प्रावश्यक सुभाव-- 

नवीन औद्योगिक नीति की सफलता हमारी पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता पर 
निर्भर है। आश्राज आवश्यकता इस बात की है कि देश का तेजी से श्रीद्योगीकरण हो, ताकि देश 
प्रगति के क्षेत्र में पीछे न रह जाय | इस सम्बन्ध में हमारे कुछ धुझाव इस प्रकार हैं :--- 

(१) सही आंकड़ों का संकलन--सही आँकड़ों का संकलन कराया जाय । इस सम्दन्‍्रन्थ 
में विश्वविद्यालयों की सहायता ली जा सकती है। (२) संगठन में परिवर्तत--उद्योगों का रागठन 
इस आधार पर हो कि उनकी गतिविधियों की जानकारी |जनता को निरन्तर होती रहे । (३॥ 
लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर बल--मारतीय आर्थिक समस्याश्रों का एकमात्र हल लघु 
एवं कुटीर उद्योगों के विकास में निहित है। इसलिये इनके विकास को प्रमुखता मिलनी चाहिये । 
उनकी समूद्धि पर २ करोड़ व्यक्तियों का निर्वाह निर्भर है। (४) प्रशिक्षण को प्रोस्साहन--सफल 
ओद्योगीकरण के वास्ते यह नितान्त आवश्यक है कि देश में पर्याप्त मात्रा में आवश्यक प्रशिक्षण 
पाये हुये योग्य एवं अनुभवी कर्मचारी हों । इसके लिये समुचित मात्रा में प्रशिक्षण केन्द्र खोले 
जाये । (५) राज्यों सें श्रायोगों को स्थापना--जिस प्रकार केन्द्रोय प्रायोग है, उसी प्रकार राज्यों 
में भी स्थायी रूप में श्रायोग स्थापित किये जायें। (६) अमिकों को प्रबन्ध में भाग--प्रबन्ध में 
श्रमिक्रों को और अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। (७) राष्ट्रीयक्रण के सम्बन्ध में स्पष्ट 
सीति--देश में राष्ट्रीयकरण का भय दिनों-दिन बढ़ता ही जा रहा है। प्रतणएवं सरकार को देश 
में स्थिर श्रौद्योगोीक्रण के विकास की हृष्टि से प्रपनी राष्ट्रीयकरण की भीति विस्तृत रूप 
में स्पष्ट करनी चाहिये। (८) विदेशी पूंजी सम्बन्धी नोति में संशोधन--विदेशी पूजी' 
सम्बन्धी नीति सब १६४६ में घोषित की गई थी । चूंकि उस समय से अत्र. परिस्थितियों में काफी 
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परिवर्तन हो चुबा है, श्रतएव इस नीति में महत्त्वपूर्ण संशोधन किये जाने चाहिये । (९) झ्ोचो- 
गिक सस्बन्धों सें सुधार--सरकार के भ्रनेक प्रयासों के बावजूद श्रौद्योगिक सम्बन्धों में कोई मह्त्व- 
पूर्ण सुधार देखने में नहीं श्राया है । सरकारी व निजी क्षेत्रों के उद्योगों में श्रौद्योगिक संघर्पों का 
ताँता-सा लग गया है। भ्रतएव इस सम्बन्ध में एक रचनात्मक नीति अपनाये जाने की आवश्यकता 
है। (१०) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के सम्बन्ध में पुनः विचार--सरकारी उद्योगों की प्रगति 
असनन्‍्तोषजनक रही है। एक लाभकारी इकाई भी सरकारी क्षेत्र में जानो पर अलासकारी बन 
जाती है । श्रतएवं सरकार को इस सम्बन्ध में पुनः विचार करके एक उचित नीति निर्धारित 
करनी चाहिये । (११) निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के सन्नियमों सें समानता--देश में स्थित निजी 
तथा सावेजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर समान रूप से अधिनियम लागू होने चाहिये । इस प्रकार 
का पक्षपात करना स्वथा अ्रनुचित है। (१२) श्रौद्योगिक प्रबन्ध के विकास पर बल--चू कि देश 
में प्रबन्ध अ्भिकर्त्ता प्रणाली समाप्त हो चुकी है, अतएवं उसका स्थान ग्रहण करने के लिये एक 
नई प्रबन्ध-व्यवस्था की स्थापना करनी होगी । भ्रतएव प्रबन्ध-वर्ग के विकास पर बल दिया जाना 
चाहिये। (१३) श्रोौद्योगिक वित्त का विकास--भारतीय उद्योगों, विशेषतः निजी क्षत्र, के उद्योगों 
के विकास में एक महत्त्वपूर्ण बाधा श्रावश्यक वित्त विशेषतः दीघ॑ंकालीन वित्त का श्रभाव होना है। 
अतएवं इस दिशा में आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिये, ताकि उन्हें अपने भावी विकास के कार्ये५ 
क्रमों को लागू करने में श्राथिक बाधायें उत्पन्न न हो सर्के। ((४) संसद सदस्य, श्रथंशास्त्री, 
उद्योगपति, श्रमिक शौर सभी लोग एक साथ मिलकर भारत को संसार का एक प्रमुख श्रौद्योगिक 
राष्ट्र बनाने में अ्रपना-अपना सहयोग प्रदान करें । 
उपसंहार-- 

स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, “भारत सरकार यह विश्वास करती है कि 
नवीन श्रौद्योगिक नीति सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त करेगी और भारत के शीघ्र औद्योगीकरण में 
सहायक सिद्ध होगी ।” श्राज देश में जो उपभोग्य तथा उत्पादक वस्तुओं के उद्योगों का तेजी से 
विकास हो रहा है तथा यथासम्भव सभी कच्चे माल को देश में ही उत्पन्न कर लेने के जो प्रयत्न 
हो रहे हैं उसे देखते हुये यह प्रश्त उठना स्वाभाविक ही है कि क्‍या हमारा देश विभिन्न ओद्यो- 
गिक उत्पादनों की दृष्टि से किसी समय बिल्कुल स्वावलम्बी हो जायगा ? जब्र हम इप्त महत्त्वपूर्ण 
प्रश्न पर विचार करते हैं तो इस निष्कर्ष पर आते हैं कि प्रजातन्त्रीय प्रणाली की अर्थ-व्यवस्था' 
में ऐसा होना कोई श्रसम्भव काये नहीं है। विश्व के माने हुये श्रौद्योगिक क्षेत्र में सबत्ते अधिक 
प्रगतिशील राष्ट्र, जैसे--संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा ब्रिटेत भी इस क्षेत्र में आत्म-निर्भर नहीं हो 
पाये हैं। किन्तु यह श्राशा की जा सकती है कि हमारा राष्ट्र भविष्य में श्रायात कम करेगा, जबकि 
निर्यात में वृद्धि होगी । इसके अतिरिक्त इस सफल नीति के फलस्वरूप देश में समाजवादी भ्र्थ - 
व्यवस्था आसानी से स्थापित हो सकेगी तथा देशवासियों का जीवन-स्तर ऊंचा होगा । गत कुछ 
वर्षों में हमारी शभ्रात्मनिर्भरता में जो वृद्धि हुई है उससे उज्ज्वल भविष्य की कामना का विकास 
होता है । 

सन्‌ १९५६ को श्रौद्योगिक नीति में क्रान्तिकारी परिवर्तन 
सन्‌ १९७३ की नई श्रौद्योगिक नीति 

भारत सरकार ने भ्रब नई श्रौद्योगिक नीति की घोषणा की है, यद्यपि यह कहा गयः 
है कि हम सब १९५६ की श्रौद्योगिक नीति को बिलकुल ही नहीं बदल रहे हैं, श्रपितु उसमें केवल 
_ कुछ संशोधन ही कर रहे हैं । यदि इन संशोधरतों का ध्यानपूर्वक मनन किया जाय, तो विदित 
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होगा कि यह लगभग नई श्रौद्योगिक नीति ही है। प्रस्ताविक पाँचवीं योजना के सन्दर्भ में नई 
झ्ौद्योगिक नीति की घोषणा करना सरकार के लिए अनिवाये सा हो गया है। नई भऔद्योगिक नीति 
की माँग हम गत कुछ वर्षो से निरन्तर करते आा रहे हैं । नई प्रौद्योगिक नीति पाँचतीं पं चवर्षी य यो जना 
के मूलभूत लक्ष्यों जैसे विकास, सामाजिक न्याय और आत्मनिभभ रता के अ्रनुरूप है। इसमें श्राथिक 
शक्ति के केन्द्रीयकरण पर पहले से झ्रधिक नियन्त्रण रखने की बात कही गई है। विकास के यन्‍्त्र 
के रूप में संयुक्त क्षेत्र की धारणा को स्वीकार किया गया है। नई श्रोद्योगिक नीति की कुछ 
आधारभूत बातें निम्नलिखित हैं :-- 

( १ ) बड़ी श्रौद्योगिक इकाइयाँ--मारत सरकार ने पाँचवी योजना के लक्ष्यों को 
ध्यान में रखकर १६ ओद्योगिक इकाइयों की एक सूची प्रसारित की है। बड़े श्ौद्योगिक समृह 
इत १६ श्रौद्योगिक इकाइयों में भी अपना धन लगा सकते हैं। इप सुची में धातु उद्योग, सेरेमिन 
उद्योग, सीमेण्ट उद्योग श्रादि को सम्मिलित किया गया है । 

( २ ) बड़ी श्रौध्योगिक इकाइयों की परिभाषा में परिवर्तत--सरकार ने बड़ी औद्यो- 
गिक इकाइयों पर अ्रंकुश लगाने और छोटी श्रौद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देने हेतु बढ़े 
उद्योगों की परिभाषा में महत्त्वपुर्णा परिवर्तत किया है | श्रभी तक बड़े श्रौद्योगिक घराने वे कह- 
लाते थे जिनकी कम से कम सम्पत्ति ३५ करोड़ रुपये से अधिक की हो। किन्तु अब इस नई 
परिभाषा के अनुसार वे औद्योगिक इकाइयाँ (घराने) बड़ी मानी जायेंगी जिनकी सम्पत्ति २० 
करोड़ रुपये से भश्रधिक की हो । दूसरे शब्दों में, 'बड़ी श्रौद्योगिक इकाई से श्राशय उस इकाई से है 
जिसकी कुल सम्पत्ति २० फरोड़ रु० से श्रधिक फी हो ।” इसके परिणामस्वरूप अब बड़ी श्रौद्यो- 
गिक इकाइयों को संख्या ६५-६८ तक पहुँच गई है । 

( से ) क्षेत्रों का वर्गोकरण--नई श्रौद्योगिक नीति के भ्रधीन सरकार ने श्राधारभूत 
उद्योगों, प्रतिरक्षा सम्बन्धी उद्योगों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को सरकारी क्षेत्र के लिए 
ही सुरक्षित रखा है। धातु, विद्यत उपकरण, परिवहन, इन्जीनिय रिंग, कागज, राप्तायनिक, टायर- 
ट्यूब श्रादि उद्योग सभी के लिए--छोटे, मध्यम व बड़े श्रौद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए खोल 
दिये गये हैं। इनमें छोटे व मध्यम उद्योगों को सुरक्षा प्रदान की गई है। उपभोक्ता उद्योग 
स्थापित करने के लिए सहकारिता को आमन्त्रित किया गया है । 


( ४ ) संयुक्त क्षेत्र को स्थापना एवं उसको व्याख्या--नई झद्योगिक नीति में बहु- 
चचित 'संयुक्त क्षेत्र का उल्लेख श्ौद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के महत्त्वपूर्ण साधन के रूप 
में किया गया है। बड़े उद्योग-समूहों तथा विदेशी कम्पनियों को संयुक्त क्षेत्र से दूर रखा गया 
है, अर्थात्‌ इन्हें इसमें कोई स्थान नहीं दिया गया है । सरकार ने इस प्रौद्योगिक तीति में श्रपने इस 
विचार को कार्यान्वित किया है कि देश के श्रौद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की प्रेरणा केवल छोटे 
उद्योगपतियों को ही दी जानी चाहिए और बड़ी श्रौद्योगिक इकाइयों पर श्रावश्यक प्रंकुश लगाया' 
जाना चाहिए। संयुक्त क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना सरकार के साभे में की जायगी । भ्रधिसूचना 
के भ्रनुसार संयुक्त क्षेत्र के सभी एककीय संचालन, प्रथन्ध व्यवस्था भौर नीति निर्धारण में 
सरकार का प्रमुख हाथ रहेगा। संयुक्त क्षेत्र के ऐसे उद्योगों में, जिनमें उनका प्रभ्त्व पहले से ही' 
हो, बड़ी औद्योगिक इकाइयों, प्रमुख प्रधिकरणों तथा विवेशी कम्पनियों को प्रवेश की अनुमति 
नहीं दी जायगी । इस प्रकार संयुक्त क्षेत्र का गठन सरकार के सामाजिक और ग्राथिक लक्ष्य के 
सन्दर्भ में किया जायेगा । 

( ५ ) लाइसेसिंग व्यवस्था--नई श्रौद्योगिक नीति में लाइसेंसिंग की व्यवस्थाओं से 
एक करोड़ रुपये तक की पू'जी स्ले गठित किये जाने घाले उद्योगों को मुक्त रखने की व्यवस्था 
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जारी रहेगी। किन्तु यह छूट बड़ी श्रौद्योगिक इकांइयों, विदेशी कम्पनियों तथा उनके साक्केदार 
की कम्पनियों को प्राप्त नहीं होगी । सरकार अझल्पपूरक उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन «देगी 
तथा सहकारी क्षेत्र का भी विकास करेगी | 


( ६.) बड़े उद्योगों तथा विदेशी कम्पनी के लिए सीसित क्षेत्र--नई श्रौद्योगिक नीति 
में जो १६ उद्योगों की सूची दी गई है केवल उन्हीं में बड़े उद्योगों तथा विदेशी साम्रेदार कम्प- 
नियों को अ्रपने कारखाने स्थापित करने की शभ्रनुमति होगी। ऐसा करने से सरकार ने इनके 
कार्य-क्षेत्र को सीमित करके इन पर अंकुश लगाया है । 


([बा५ एारडछाएए ३ए६७)0र७ : 

१. हमारी सरकार की आद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषताओं को समझ्माइये। इसने अभ्रधिक 
उत्पादकता तथा आथिक विकास के लक्ष्य को कहाँ तक प्राप्त किया है ? 

(दिल्ली, १९७२) 

२. ओद्योगिक्र (नियमत तथा विकरान्न) प्रधितियप्त, १९५१ की मुश्य बातें संज्ञेप में बताइये । 

(आगरा, १६६९६) 

२. भारतीय औद्योगिक नीति, १९५६ की प्रमुख विशेषतायें बत्ताइये। भारत के श्रौद्योगिक 
विकास पर इसका क्‍या प्रभाव पड़ा है ? (इन्दोर, १६६७; विक्रम, १६६१) 

४. “१६५६ औद्योगिक नीति प्रस्ताव इस विचार से वनाया गया था जिम्से कि समाजवादी 
समाज की रूपरेखा के उद्देश्य की प्राप्ति हो सके ।” इस कथन की विवेचना की जिये । 

(भ्रागरा, १६६७) 

५. सन १९५६ की भारतीय औद्योगिक नीति की विवेचना कीजिये | भारत की औद्योगिक 
प्रगति पर इसका क्‍या प्रभाव पड़ा है ! 

६. उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम, १६५१ के प्रमुख प्रावधानों का संक्षेप में वर्णन 
कीजिये और विकास परिषदों की स्थापना तथा नवीन उपक्रमों को लाइसेन्स देने की 
पद्धति का वर्तमान श्रौद्योगिक इकाइयों तथा उद्योगों के भावी विकास पर पड़े प्रभाव का 
अनुमान लगाइये । 


/ 
प्रजी के निर्गंमनन पर नियन्त्रण 


(एफााणं णा (2ए्ॉशो ॥5्छा6) 


पू जी निर्गेमनन पर नियन्त्रण की आवश्यकता 

जिस प्रकार प्रत्येक प्राणी मात्र के जीवन की रक्षा के लिए रक्त की आवश्यकता होती 
है वैसे ही प्रत्येक उद्योग-धन्धे की स्थापना तथा उसके विकास के लिए पूंजी की श्रावश्यकता 
होती है । इस प्रकार पुजी' प्रत्येक उद्योग-धन्धे की स्थापना एवं विक्रास के लिए रक्त का कार्य 
करती है । प्रत्येक देश में पूंजी के साधन प्राय: सीमित होते हैं। यदि इन साधनों का योजना के 
अनुसार प्रगतिशील उद्योगों में विनियोजन कर लिया जाय, तो वह देश औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति 
कर जाता है भोर इस प्रकार एक औद्योगिक राष्ट्र कहलाता है । उस देश का भविष्य भी उज्ज्वल 
बन जाता है। इसके विपरीत यदि पूंजी के सीमित साधनों का विनियोजन अवांछनीय एवं श्रना- 
वश्यक उद्योगों में किया जाय, तो वह देश श्रौद्योगीकरण के क्षेत्र में हमेशा के लिये पीछे रह 
जाता है, श्रोर इस प्रकार वह एक भ्रविकसित एवं पिछड़ा हुप्रा देश कहलाता है। अतएब प्रत्येक 
देश की राष्ट्रीय सरकार का यह कत्तंव्य एवं दायित्त्व हो जाता है कि वह यह देखे कि देश का 
सीमित पूंजीगत साधनों का विनियोजन केवल ग्रावश्यक एवं प्रगतिशील उद्योगों में ही हो । यह 
तभी सम्भव है जबकि सरकार का पूंजी निर्गेमन पर नियन्त्रण हो। घुतपूर्व केखोय वित्त मन्तरी 
के शब्दों में, “पूंजी निर्गमन पर नियन्त्रण योजना की श्रावश्यक्रतानुसार पूजी के प्रवाह का 
नियन्त्रण एवं नियमन करने के लिये प्रशासन के हाथों में एक विशेष महत्त्वपूर्ण वित्तीय हथियार 
है।” यही कारण है कि आ्राज प्रत्येक देश में (चाहे वह विकसित देश हो प्रथव। अविक्सित देश 
हो) पूजी निर्ममन (नियमन तथा नियस्त्रण) भ्रधिनियम किसी न किसी रूप में अ्रवृश्य ही विद्य- 
मान है। भारत को ही लीजिये । यह एक विशाल देश है तथा यहाँ पर विशाल पैमाने पर प्राकृ- 
तिक साधन उपलब्ध हैं । इतना होते हुए भी हमारे देश की गिनती अविकसित राष्ट्रों में होती 
है। आखिर ऐसा क्‍यों ? उत्तर स्पष्ट है कि हमारे देश में पूंजी का अभाव है। पू'जी के निर्माण 
की गति धीमी होने के साथ-साथ यहाँ की पू'जी शर्मीली है । वर्षों तक विदेशी सरकार का शासन 
होने के कारण देश की विद्यमान पूंजी का विनियोजन वांछनीय एवं प्रावश्यक उद्योगों में नहीं 
हो पाया । धीरे-धीरे हमारे देश में भी पूंजी निर्गेमन श्रधिनियम की. श्रावश्यकता महसूत् की 
गई। यह अनुभव किया गया कि यदि देश में श्रौ्ोगीकरण की योजनायें लागू करनी हैं तो इस 
अधिनियम को पास करना ही होगा। परिणामस्वरूप हमारे देश में भी अप्रैल सब १९४७ में 
पूजी निर्गेभन (नियमन तथा नियन्त्रण) प्रधिनियम पास किया गया । 

पू जी निर्गंमनन पर नियन्त्रण का अर्थ 

पू जी निर्गेभनन पर नियन्त्रण का श्रर्थ है कि कम्पनी के पापंद-सीमानियस में जो श्रधि- 
कृत पू जी (80४॥075०0 (४६७) की मात्रा निर्धारित की गई है उसके लिए पहले से ही 
केन्द्रीय सरकार की भअनुमति प्राप्त कर ली जाय तथा उसका निर्गमन भ्रधिनियम के अनुसार हो । 
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केन्द्रीय सरकार ऐसी अनुमति प्रदान करने से पूर्व यह देखती है कि क्‍या वाध््तव में उक्त कम्पनी 
को अपने निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये कथित मात्रा में पूजी,की वास्तव में झाव5 
श्यकता है । 


भारत में पूजी निर्गेनन पर नियन्त्रण 

भारत में पूंजी निर्गमन पर नियन्त्रण द्वितीय विश्व युद्ध की ही देत है। १७ मई सब 
१९५३ को भारत सरकार ने 'भारत सुरक्षा नियम के श्रनुच्छेद ६४-ए (07969 थ6॥०8 ० 
]90& ॥२७॥० 94-2) के अन्‍्तगंत पूजी निर्गेमत पर नियन्त्रण लगाया। इस नियन्त्रण के कई 
उद्देश्य थे । प्रथम, पूंजी बाजार के सीमित साधनों का उपयोग सरकारी ऋषणों के लिये करना । 
सरकार का यह विश्वास था कि इस प्रकार के नियन्त्रण के द्वारा भारतीय पूंजी बाजार से सर- 
कारी ऋणों के लिए पर्याप्त घनराशि उपलब्ध हो सकेगी । द्वितीय, युद्ध के समय यहाँ पर ऐसी 
प्रनेक नाम-मात्र की कम्पनियों का निर्माण हो रहा था जिनका न तो कोई वैधानिक अस्तित्त्व 
ही था और न कोई वैधानिक उद्देश्य ही। इसके विपरीत लोग ऐसी कम्पनियों का श्रपत्ती फाइलों 
में निर्माण करके जनता की पस्तीने की क्रमाई को व्यर्थ में हड़प कर रहे थे। तृतीय, प्रो० एस० 
सी० कुछाल के शब्दों में, “पू'जी निर्गेमन पर नियन्त्रण का उद्देश्य सरकारी ऋण तथा श्रौद्योगिक 
विनियोजन के बीच उचित संतुलन स्थापित करना था।” चतुर्थ, ऐसी अदृश्य धनराशि, सीमित 
सामग्री तथा सेवाओं का उपयोग युद्ध के संचालन के लिए करता जोकि सामान्‍य रूप में दिखलाई 
नहीं देती थी । प्रस्तुत नियन्त्रण सन्॒ १६४६ के ग्रन्त में समाप्त हो गया, परन्तु एक विशेष 
प्रध्यादेश जारी करके इसे बनाये रखा गया । इस निय्रम के आधार पर सरकार को आशातीत 
सफलता मिली, प्रतएवं विशेषज्ञों ने इस नियम को किमी ने किपी रूप में चलाये रखने की 
सिफारिश की । परिणामस्वरूप अप्रैल सब्‌ १६४७ में पू'जी निरेमन (नियमन तथा नियन्त्रण) 
प्रधितियम (09809 २९४परक्षांणय 200 (०४70 5596 ४0०) पास किया गया। इस अधि- 
नियम का मुझुष उद्देश्य स्फीतिकालीत कम्पनियों का क्रमहीन विकास रोकना तथा श्रनभिन्न 
विनियोजक़ों को कम्पनी के प्रवर्तक्तों की स्वार्थररर्णं कार्यवाहियों से बचाना एवं देश के उपलब्ध 
प्जीगत साधनों का उद्योग, कृषि तथा सामाजिक सेवाओं में संतुलित विनियोजन कराना था । 
प्रारम्भ में इस अधिनियम की प्रवधि केवल तीन वर्ष रखी गई थी। इस भ्रधिनियम के प्रशासनिक 
पामलों में परामश देने के लिये एक परामर्श समिति के निर्माण करने का भी निर्णय किया गया। 
इस परामर्श समिति के सदस्यों की अ्धिकतम्‌ संख्या पाँच निश्चित की गई। इसके अतिरिक्त इस 
अधिनियम में यह भी व्यवस्था थी कि यदि किसी भी कम्पनी के श्रावेदत-पत्र को श्रस्वीकार किया 
जाता है, तो केन्द्रीय सरकार उप्त प्रस्वीकृति के कारणों को भी स्पष्ट करेगी। मार्च सब १६५० 
में एक अधिनियम पास करके प्रस्तुत पूजी निर्गेमन अ्रधिनियम को मार्च सब १६५२ तक के लिये 
कर विया गया । फरवरी सब्‌ १९५२ में संशोधित पूजी निर्गममन (नियमन तथा नियन्त्रण) अ्रधि- 
लियम पास करके इस अधिनियम की अझ्रवधि माचें सद्‌ १६९५६ तक के लिए बढ़ा दी गई। संस 
१९५६ के बजट अधिवेशन में इस अधिनियम को स्थायी रूप दे दिया गया। उस समय के केन्द्रीय 
वित्तमन्त्री ने अस्तुत भ्रधिनियम को संसद में पस्तुल ऋरते हुये कहा था कि, “प्रूंजी निर्मेमन पर 
नियन्त्रण योजना की आवश्यकतानुसार पूजी के प्रत्राह़ का नियन्त्रण एवं निप्रमतव करने के लिये 
प्रशापन के हाथों में एक विशेष महत्त्वपूर्ण वित्तीय भ्रधिकार है ।” 


पूंजी निर्गमन (नियमन तथा नियन्त्रण) अधिनियम, १९६५६ को सुख्य बातें-- 
ह प्रस्तुत प्रधिनियम का प्रशासन पूजी निर्गमन नियनन्‍्त्रक (0097शॉथ ० (०एा। 
]55068) के हाथों में है। यह प्रधिनियम जम्मू एवं काश्मीर राज्य को छोड़कर समूचे भारत में 
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लागू होता है। इस अधिनियम की मुख्य बातें भ्रग्नलिखित हैं :--(१) भारत में समामेलित कोई 
भी कम्पनी, केन्द्रीय सरकार की सहमति के बिना, भारत के बाहर पूजी का निर्गमन नहीं 

रेगी। (२) कोई भी कम्पनी, चाहे उसका समामेलन भारत में हुआ हो श्रथवा नहीं, केन्द्रीय 
सरकार की भ्रनुमति के बिना :--(अ) भारत में पूंजी का निर्गमभन नहीं करेगी; (ब) भारत में 
प्रतिभृतियों के विक्रय के लिये सार्वजनिक प्रस्ताव नहीं करेगी; (सर) भारत में भुगतान होने बाली 
किसी प्रतिभूति के भुगतान की तिथि का नवीनीकरण अ्रथवा स्थगन' (रि७॥०ण 07 ?0379०7०) 
नहीं करेगी । (३) कोई भी व्यक्ति तब तक अंश-पूजी प्राप्त करने के लिये विवरण-पत्रिका 
अ्रथवा भ्रन्य प्रलेख का निर्ममन नहीं कर सकता जब तक उसको अंश अ्रथवा प्रतिभूतियों के विक्रय 
के लिये केन्द्रीय सरकार की सहमति प्राप्त न हो जाय । (४) केन्द्रीय सरकार की सहमति अथवा 
मान्यता के बिना कोई भी व्यक्ति मारत में श्रथवा भारत के बाहर पूजी के निर्गमनन के सम्बन्ध में 
किसी भी प्रतिभूति के लिये न तो कोई धन देगा भौर न कोई धन लेगा। (५) केन्द्रीय सरकार 
की सहमति के बिना कोई भी व्यक्ति भारत में अथवा भारत के बाहर १७ मई सब १६४३ के 
बाद किसी भी कम्पनी द्वारा पुजी के तिर्गंमन के सम्बन्ध में निर्गेमित प्रतिभूतियों का क्रम, विक्रय 
या हस्तान्तरण या हस्तान्तरण की स्वीकृति नहीं करेगा । 
पृ जी निर्गेनन के लिए सहमति श्रथवा मान्यता के भ्राधार-- 

' किसी भी कम्पनी द्वारा पूजी के निर्गेमन की सहमति प्रथवा मान्यता के सम्बन्ध में 

केत्रीय सरकार की सहमति अथवा मान्यता निभ्नलिख्नित बातों पर निर्भर करती है :-- 

(१) प्रवर्तक, संचालक, उनके गित्र लथा सम्बन्धी विवरण-पत्रिका का निर्गेमत 
करने से पूर्व प्रस्ताविक पूंजी की वृद्धि का कम से कमर २० प्रतिशत भाग स्वयं ले लें। (२) विनि- 
योग प्रन्यासों (076800०76 [7७७७) तथा वित्त कम्पनियों (ए7087006 (०४ए॥॥6०४७) की दशा 
में विभिन्न प्रकार के श्रंशधारियों के मतदान सम्बन्धी प्रधिकार उनकी पूजी के अनुपात में होने 
चाहिये | ऐसी कम्पनियाँ न तो प्रबन्ध प्रभिकर्त्ताओं को नियुक्त कर सकेंगी भौर न पूंजीगत 
लाभों को अपने अंशधारियों में बाँठ सकेंगी। धन के विनियोजन पर भी कुछ प्रतिबन्ध लगा 
दिये गये हैं । (३) जब कोई कम्पनी किसी सम्पत्ति या कारोबार को बढ़ें-चढ़ें मूल्यों (9020 
7706४) पर खरीद रही है श्रथवा ख्याति का सही मूल्यांकन नहीं किया गया है, तो उसे किसी 
स्वतन्त्र विशेषज्ञ की मूल्यांकन रिपोर्ट (४३प४४०॥ ॥२९७०7) प्रस्तुत करनी होगी । 

उपरोक्त श्रधिनियम, बेंकिंग तथा बीमा कम्पनियों को छोड़कर, ऐसी कम्पनियों पर 
प्रभावशाली है जो श्रृशों या ऋण-पत्रों आदि को बेचकर किन्‍्हीं भी १२ लगातार महीनों में १० 
लाख रुपये (पहले यह राशि ५ लाख रु० थी) से भ्रधिक की पूंजी एकत्रित करना चाहती हों । 
बोनस अंशों (80708 $8068) का निर्गेमन करते समय पूजी निर्गेमन नियन्‍्त्रक (ए०राएणा6 
० (29(४] 755765) से अनुमति लेता झ्रावश्यक है, चाहे कितनी ही राशि के बोनस श्रश क्‍यों 
न निर्गेमित किये हों । नवम्बर सब्‌ १६६० के संशोधन के अनुसार श्रत्येक दशा में पूंजी निर्गमन 
की सुचना देना तथा विवरण-पत्रिका की एक प्रतिलिपि भी भेजना झ्निवाय कर दिया गया है । 

ग्रधिनियम के प्रशासनिक मामलों में परामर्श देने के लिये एक परामर्श समिति का 
गठन किया गया है। इस परामर्श समिति के पाँच सदस्य हैं। ये लोग व्यापार, उद्योग तथा 
जनता का प्रतिनिधित्त्व करते हैं । यह समिति नियम बनाती है तथा सामान्य नीति का निर्धारण 
करती है, किन्तु यह उद्योग से प्राप्त श्रावेदन-पत्रों पर विचार नहीं करती। उद्योगों से प्राप्त 
आवेदन-पत्रों पर विचार करना तथा इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्णय लेने का कार्य केन्द्रीय सर- 
कार का है। सुविधा की दृष्टि से समस्त कम्पनियों को दो वर्गों में विभाजित क्रिया गया है--- 
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भ्रौद्योगिक कम्पनियों में से उन कम्पनियों को प्राथमिकता दी जाती है जिनका कायेक्रम पंच- 
वर्षीय योजना में सम्मिलित है । दूसरे शब्दों में, जिन उद्योगों की स्थापना'अथवा विकास का 'कार्ये- 
क्रम पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है उन उद्योगों से सम्बन्धित श्रोद्योगिक कम्पनियों 
को प्राथमिकता दी जाती है। व्यावसायिक कम्पनियों में से निम्न कम्पनियों को पूंजी के निर्गमन 
की श्रनुमति प्रदान नहीं की जाती है :--() जिनके व्यवसाय में पहले से ही अधिक कम्पनियाँ 
कार्य कर रही हैं। (४) जिनकी आाथिक दशा सुहढ़ नहीं है। (8/) जिनका व्यवसाय सट्ट की 
प्रकृति का है। 6४) जो कम्पनियाँ बोनस प्ंश तो निर्ममित करती हैं, किन्तु उ सके पास पर्याप्त 
संचित कोष नहीं है। (४) जितके पास पहले से ही पर्याप्त पूजी है, श्र्थात्‌ जिनके पास पूजी' 
की कमी नहीं है। (४) जिन कम्पनियों ने पूजी निर्गममनन अभ्रधिनियम की सभी व्यवस्थाश्रों का 
पालन नहीं किया है। (शा) सम्पत्ति के पुनः मूल्यांकन से हुये लाभों को पूजीगत ((४979॥980 ) 
कर लिया गया है। 
झधिनियम के शभ्रन्तगंत दी गई छ्टे (एडलशाफगणिाड इाष््रा(शवे क्राव्हः थै6 342)-- 

जनवरी सब्‌ १६४९ में पूंजी निर्गेमनन (छूट) श्रादेश, १६९४६ जारी किया गया | इस 
श्रादेश के भ्नुसार निम्नलिखित प्रतिभूतियों पर छूट दे दी गई है :---(१) यदि किसी कम्पनी 
(बेंकिंग भ्रथवा बीमा कम्पनी के श्रतिरिक्त) ने बोनस अभ्रंशों (80705 80765) को छोड़कर भ्न्य 
किसी प्रकार की अंश पूंजी का निर्गेमनन किया हो और कुल राशि २४५ लाख रु०? से अधिक की 
न हो । इस राशि में निर्गमेमन की तिथि से अभ्रगले १२ महीने के अन्दर निर्गंमित पूजी भी सम्मि- 
लित है। (२) श्रौद्योगिक वित्त निगम द्वारा लिये गये ऋण-पत्र तथा स्वीकृत ऋण । (३) यदि 
कोई व्यक्ति व्यापार की सामान्य दशा में पूँजी निर्मेमित करता है अथवा ऋण पत्रों के अतिरिक्त 
अन्य कोई प्रतिभूति किसी ऐसे व्यक्ति से स्वीकार करता है जो कि ऋण देने प्रथवा श्रधिविकर्ष 
की स्वीकृति श्रादि के लिये बैंकिंग कारोबार कर रहा हो। (४) यद्दि कोई कम्पनी शअ्रपती अ्रंश- 
पू'जी (5प्ल्‍80770०0 (४.8) में वृद्धि किये बिना, परिवर्तेन, पुतरगेंठन श्रथवा पूजी में कमी 
करने के सम्बन्ध में अंशों का निर्गेमनन करती है । 

प्रधिनियम का झ्रालोचनात्मक मुल्यांकन 
((हाप्र०थ 5एणक्षेंइथ णी 6 2०) 

पूंजी नि्गेमन (तियमन तथा नियन्त्रण) अधिनियम के कार्यों की सरकारी व गैर- 
सरकारी दोनों क्षेत्रों में तीखे स्वरों में प्रालोचना हुई। आलोवकों ने भ्रधिनियम को अ्रवास्तविक 
तथा विनाशकारी बताया । उनका कहना था कि इससे श्रौद्योगिक प्रगति पर सीधी रुकावट आरा 
जावेगी भ्रौर नवीन कम्पनियों का प्रादुर्माव कठिनता से होगा । व्यावसायिक समुदाय की राय में 
यह अधिनियम एक नकारात्मक नियन्त्रण है, जो कि अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रसफल 
रहा है। सत १६९५० में भारतीय प्रशुल्क भ्रायोग (7809४ (एण्रा7४४०॥) ने अधिनियम का 
मूल्यांकन करते हुये बताया कि “यद्यपि वर्तमान नियन्त्रण से कुछ नकारात्मक उद्देश्यों की पूर्ति 
होती है फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि जिस उद्देश्य से यह नियन्त्रण युद्ध के बाद भी' 
चालू रखा गया था उसकी पूर्ति नहीं होती है भौर वर्तमान कार्यप्रणाली से इसकी पूर्ति भी नहीं 
हो सकती है ।”थ योजना प्रायोग ने भी इस तथ्य को निम्न शब्दों में स्वीकार किया है---“यद्रपि 
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कई वर्षों से पूंजी निर्ममन पर नियन्त्रण है फिर भी श्रब तक इसका कार्य लगभग नकारात्मक 
ही रहा है।” प्रस्तुत अधिनियम की प्रमुख आलोचनायें निम्नलिखित हैं :--- 

(१ ) नियन्त्रण की पहुंच नकारात्मक हे--भारतीय प्रशुल्क श्रायोग तथा योजना 
श्रायोग दोनों ने ही यह तथ्य स्पष्ट शब्दों में स्वीकार ऊिया है क्रि इस अधिनियम का कार्य नका- 
रात्मक रहा है। वास्तव भ यह अधिनियम पूंजी का प्रवाह वांछित उद्योगों की ओर प्रत्यक्ष रूप 
से झआकपित करने में श्रसमर्थ रहा है। इसके अ्रतिरिक्त प्राथमिकता को दृष्टि से भी इसकी पहुँच 
नकारात्मक ही रही है । यटाँ तक कि आवश्यक उद्योगों में भी आथमिकता निर्धारित करने को 
कोई योजना इस अधिनियम में नहीं है । परिशामस्वरूप आवश्यक तथा अनावश्यक दोनों प्रकार 
के उद्योगो को एक ही लकड़ी से हाँका जाता है। 

( २ ) यह नियन्त्रण उद्योग (विफास एवं नियमन) झ्धिनियम, १९५६१ के श्रन्तगत 
स्थापित फी गई श्रनुज्ञा ससिति (८६7४08 (०णाप्रा।66) के कार्य का दोहरापन (072]490* 
778) है--आलोचको के मतानुसार जब उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम के अन्तगंत ला३- 
सेन्सिंग समति कार्य कर रही है तो इस प्रधिनियम की श्रावश्यकता ही क्‍या है? इसका कारण 
यह है कि यदि कोई उद्योग सरकार की राय भे अनावश्यक है तो उसकी स्थापना के लिये अनुज्ञा 
नहीं दी जाय । ऐसी स्थिति भे अनावश्यक उद्योगों की स्थापना नहीं होगी । दू।रे शब्दों में 
केवल उन्हीं उद्योगों की स्थापना के लिये श्रनुज्ञा दी जाय जो कि सरकार की हृष्टि में श्रावश्यक्र 
हैं। भ्रतएव पूंजी निर्गंमन एवं नियन्त्रण भ्रधनियम क्‍यों और कैसे ? 

(३ ) नियन्त्रण में ऐसी कम्पनियों को छूट नहीं दी जानी चाहिये जो १० लाख २० 
(भ्रब यह सोमा २५ लाख रु० कर दी गई है) से कमर की पुंजो फा निर्गेमन करे । 

( ४ ) नियन्त्रण से नवीन कम्पनियों की स्थापना सें विलम्ब होता है, क्योंकि भ्रनुमति 
प्राप्त करने सें पर्याप्त समय लग जाता है । 

( ५ ) सव्यिन्त्रण सें ऐसी व्यवस्था का झ्रभाव है, जिससे कम्पनियों करे काय के विषय 
सें जानकारी प्राप्त होतो रहे । इसके अभाव में पूंजी नियन्त्रक अधिकारी को इस बात का पता 
नहीं चल पाता कि श्रनुमति प्राप्त करने वाली कम्पनियों ने कितनी पूंजी निर्गेमित की है । 

( ६ ) इस अधिनियम के श्रधोन इस बात की कोई व्यवस्था नहीं है कि साधभान्य अश 
पुजी तथा पूर्वाधिकार अंश पूंजी दोनों के बीच क्या ग्रनुभात होगा, अथवा रहना चाहिये। 

। ( ७ ) भ्रधिनियम विनियोगों के सम्बन्ध में प्राथमिकता फा क्रम निर्धारित करने में 
असफल रहा है--इस अधिनियम के अधीन पूजी नियन्त्रक अधिकारी (टण्राएगाल ० 0०७- 
(9 45976) की अनुमति श्रवश्य प्राप्त की जानी चाहिये। यह भेद-भाव सब्वथा श्रनुचित है । 


क्या उपरोक्त आलोचनाए पूर्णतः सत्य हैं ? 

उपरोक्त प्रालोचनाओं का अ्रध्ययन करने पर हमारे मस्तिष्क में तुरन्त यह विचार 
जाता है कि क्‍या उपरोक्त आलोचनाए पूर्णतः सत्य हैं ? यदि ऐसा है तो फिर पूंजी निर्गमन एवं 
नियन्त्रण क्यों और कंसे ? क्‍यों न इसे तुरन्त ही समाप्त कर दिया जाय ? यदि हम गम्भी रता- 
पूर्वक विचार करें तो यह प्रतीत होगा कि उपरोक्त आलोचनाएं' पूर्णतः सत्य नहीं हैं। श्रालो चक्रों 
का यह कथन कि नियन्त्रण की पहुँच नकारात्मक है--पूर्णत: सत्य नहीं है। ऐश्वा प्रतीत होता 
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है कि हमारे भ्रालोचकों को परिस्थितियों का सही ज्ञान नहीं है। हमारी राय में निग्रन्त्रण का 
सही दृष्टिकोण अपनाने के लिये पूंजी बाजार का सहीब्सही भ्नुमाव होता परम झावश्यक है । 
जब तक विनियोग के लिये किसी भ्रवधि विशेष में उपलब्ध हो सकने वालो पूंजी की मात्रा का 
सही-सही अनुमान नहीं होगा, तब तक विनियोग के वांछित दशाओ्रों में|मोड़ने के लिये सही निर्णय 
नहीं लिया जा सकता दुर्भाग्य से वर्तमान परिस्थितियों में इस बात का प्रनुमान लगाना सम्भव 
नहीं है कि निजी पूंजी की कितनी मात्रा उपलब्ध हो सकती है । 


यह आरोप कि प्रस्तुत अधिनियम उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम, १९५१ के 
अन्तगंत स्थापित की गई श्रनुज्ञा समिति के कार्य का दोहरापन है, सर्वथा अनुचित एवं वास्त« 
विकता से परे है। उद्योग अधिनियम के श्रन्दर अ्रनुज्ञा ([/0०7८8) लेने की आवश्यकता तब पड़ती 
है जबकि--(!) किसी नवीन श्रौद्योगिक इकाई की स्थापना की जा रही हो; (४) किसी विद्यमान 
इकाई का व्यापक विकास किया जा रहा हो; (77) नव्रीन वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा 
हो | यह अभ्रधिनियम केवल ऐसे ७३ उद्योगों पर लागू होता है जिनका वर्णन इसी प्रधिनियम की 
प्रथम श्र नुसुची (7४ $0०7८०0॥७) में किया गया है। गे ऐसी इकाइयाँ हैं जोकि इस अधिनियम के 
क्षेत्र के परे हैं; जैसे बागान कम्पनियाँ (?0॥7(४70॥0 (०॥एश765), बेंकिय कम्पनियाँ, बीमा 
कम्पनियाँ तथा अ्र-श्रौद्योगिक कम्पनियाँ (२०॥-॥०ए8778॥ (०४०४॥४०४), आदि । इसके श्रति- 
रिक्त ऐसे कई वित्तीय तथा तान्त्रिक प्रकृति के मामले हैं जो कि औद्योगिक श्रधिनियम के अन्दर 
नहीं झ्राते, जैसे पूंजी निर्गेंमतन की शर्तें, अभिगोपन की राशि, अ्रंशों पर दलाली, विदेशी विनियोग 
का नियमन, बोनस अंशों का निर्गेनन आदि । इन पर पूजी निर्ममन एवं नियन्त्रण अभ्रधिनियम के 
द्वारा ही नियन्त्रण रखा जा सकता है। श्रतएव उद्योग (विकास एवं नियमन) के होते हुये भी इस 
अधिनियम की नितान्त आवश्यकता है । 

आलोचकों का यह मत कि ऐसी कम्पनियों को छूट नहीं दी जानी चाहिये जो १० 
लाख रुपये! से कम की पूंजी का निर्गेनन करें--सही प्रतीत होता है। यदि छूट की सीमा कम 
कर दी जाय तो इससे (अभ्र) प्रशासनिक व्यय बढ़ जायेगा, (ब) आवेदन-पन्नों की संख्या अधिक हो 
जाने से भौर देरी लगेगी, (स) छोटे-छोटे उद्योगों की स्थापता में बाधा पड़ेगी। इन कठिनाइयों 
के कारण ही केन्द्रीयः सरकार ने छूट की सीमा १० लाख रु० से बढ़ाकर २५ लाख रु० कर दी है । 

प्रस्तुत नियन्त्रण पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि इससे नवीन कम्पनियों की 
स्थापना में विलम्ब होता है, क्योंकि अनुमति प्राप्त करने में पर्याप्त समय लग जाता है। वास्तव 
में यह दोष नियन्त्रण का न होकर नियन्त्रण अधिकारियों का है। भ्रतएवं उन्हें श्रावेदन-पत्रों पर 
विचार करने में शी घ्रता से काम करना चाहिये । विलम्ब होना सर्वेथा अनुचित है । इस कठिनाई 
को दूर करने के लिये मार्च, १६६१ में वित्त मन्‍्त्रालय द्वारा नियमों की विस्तृत जानकारी प्रका 
शित की गयी है । यदि इन नियमों को ध्यान में रखते हुए आ्ावेदन-पत्र प्रस्तुत किया जाय तो 
हमारी राय में उप्त पर नियन्त्रण लेने में विलम्ब नहीं लगेगा। कभी-कभी आ्रावेदन-पत्रों में कमी 
रह जाने पर भी विलम्ब हो जाता है। इस सम्बन्ध में हमारा यह सुझाव है कि आवेदन-परदर 
पर विचार करने के लिये एक निश्चित भ्रवधि निर्धारित कर दी जानी चाहिये । 

हम आलोचकों की इस बात से सहमत हैं कि नियन्त्रण में ऐसी व्यवस्था अवश्य होनी 
चाहिये जिससे पूंजी नियन्त्रक ”वरकारी को सम्बन्धित कम्पनी के कार्य के विषय में आवश्यक 
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जानकारी होती रहे । किन्तु श्रव प्रायः सभी संयुक्त पूंजी वाली कम्पनियों के रजिस्ट्रारों के कार्या- 
लयों में इस कार्य के लिये पृथक विभाग खोल दिये गये हैं। भ्राशा है कि श्रबः इन विभागों के 
माध्यम से केन्द्रीय सरकार को पूंजी निर्गंमन के सम्बन्ध में सही-सही शँकड़े प्राप्त होते रहेंगे । 

जहाँ तक सामान्य श्रंश-पूजी तथा पूर्वाधिकार श्रंश-पू जी के बीच कोई. निश्चित श्रनुपात 
निर्धारित किए जाने का प्रश्न है, इसमें हमारी राय यह है कि केन्द्रीय सरकार को इस भ्रधिनियस 
के श्रधीन कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक प्रकार से यह कम्पनियों का निजी मामला 
है। इसमें सरकारी हस्तक्षेप स्वथा अनावश्यक, अ्रनुपयुक्त एवं भ्रनुचित है । 

श्रालोचकों का यह भी भ्रारोप है कि प्रस्तुत भ्रधिनियम वितियोगों के सम्बन्ध में 
प्राथमिकता का क्रम निर्धारित करने में प्रसफल रहा है। इस सम्बन्ध में प्रो० कुछाल का मत है 
कि श्रावेदन-पत्रों पर, जब भी वे प्राप्त होते हैं, विचार किया जाता है । इसलिए विनियोगों की 
विभिन्न दशाओं में प्राथमिकता के क्रम को कार्यान्वित करना सम्भव नहीं है॥ इसके लिए पृथक्‌ 
से विभाग होना चाहिए। इस विभाग के पास पर्याप्त धन भी होना चाहिए, ताकि वह पूजी के 
विनियोग करने में सहायता भी दे सके । 


प्जी निर्गेमन एवं नियन्त्रण अधिनियम का महत्त्व एवं लाभ 

इसमें दो राय नहीं हैं कि यदि देश में योजनात्रों को सफलता के साथ कार्यान्वित 
करना है और देश का सन्तुलित एवं सर्वाज्भीण विकास करना है, तो प्रस्तुत अधितियम को और 
्रधिक व्यापक क्षेत्र में कार्यान्वित करना होगा । इससे भारतीय प्रर्थ-व्यवत्था पर श्रच्छा प्रभाव 
पड़ा है। इसके कार्यान्वित होने से प्रनेक लाभ हुए हैं। मुख्य-मुख्य लाभ इस प्रकार हैं :--(१) 
इस भ्रधिनियम के द्वारा श्रनावश्यक एवं ग्रवांछतीय उद्योगों में परजी का विनिषोग रोका गया है। 
इस प्रकार पूजी का दुरुपयोग रुका है। (२) प्रस्तुत श्रधिनिषम नई व पुरानी दोनों प्रकार को 
कम्पनियों के पूंजी कलेबर को नियमित करता है। इससे ग्रनैतिक प्रवृत्तिथोंँ पर नियन्त्रण 
लगाया जा सका है। (३) प्रस्तुत अधिनियम विनियोक्ताग्रों के हितों क्री भी रक्षा करता है। 
निर्गमनन नियन्त्क अधिकारी श्रंशों के निर्गंमत की शर्तों की जाँच करता है और शभ्रत्यधिक अभि: 
गोपन व्यय तथा दलाली व्यय झ्ादि पर नियन्त्रण रखता है। (४) यह अधिनियम देशी विनि- 
योगों के साथ-साथ विदेशी विनियोगों की शर्तों को भी नियन्त्रित करता है। (५) यह भ्रधिनियम 
कम्पनी अधिनियम के पालन में भी आवश्यक सहायता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, यदि 
कोई कम्पनी भ्रपने भ्रंंश आ्रादि का निर्गागनन कम्पनी भ्रधिनियम की व्यवस्था के विरुद्ध करती है, 
तो पूंजी निर्गेमन नियन्त्रक भ्रधिकारी अनुमति प्रदान नहीं करेगा । (६) इस श्रधिनियम के द्वारा 
मुख्य रूप से उन उद्योगों की स्थापना एवं विकास में सहायता मिली है जिन्हें पंचवर्षीय योजना प्रों 
में प्राथमिकता दी गयी है। इस प्रकार यह श्रधिनियम पंचवर्षीय योजनाप्रों की सफलता में सहा- 
यक सिद्ध हुआ्ला है। (७) प्रस्तुत अधिनियम ने सहकारी ऋण तथा झ्ौौद्योगिक विनियोग दोनों के 
बीच उचित सन्तुलन कायम रखने में अपना योग दिया है और इस सम्बन्ध में इसे सफलता भी 
मिली है। संक्षेप में, पू जी निर्गेभन (नियन्त्र०ण तथा नियमन) भधिनियम औद्योगिक नियोजन की 
दिशा में एक वरदान सिद्ध हुआ है । 


एशएएएडाएश 0एएडाएणरू ॥ 
१. भारत में पूजी-निर्गंमन नियन्त्रण भ्रधिनियम के मुख्य प्रावधानों की विवेचना कीजिये | 


[ ३६३ 


भारतीय श्रौद्योगिकं नियोजन में इसकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए । 
(विक्रम, बी० कॉम ०, १९६१६) 
भारत में पूजी निर्गेमन नियन्त्रण शभ्रधिनियम पर एक संक्षिप्त एवं उदबोधक टिप्पणी 


लिखिये । (विक्रम, १६९६२, ६७ एवं ६८; इन्दौर, १६६७) 
पूंजी निर्गंमन पर नियन्त्रण का कया अ्रथे है ? इस नियन्त्रण के मुख्य उद्देश्यों की'विवे- 
चना कीजिये । (विक्रम, १६६१ एवं ६५) 


भारतीय पूंजी नियन्त्रण श्रधिनियम का आलोचनात्मक मृुल्यांकन कीजिए । क्या भार- 
तीय श्रौद्योगिक श्र्थ-प्रबन्धत पर इसका गुणकारी प्रभाव पड़ा है ? 

भारतीय पूंजी नियन्त्रण! श्रधिनियम के कार्यों तथा प्रचलन पर एक टिप्पणी विस्तृत 
रूप में लिखिये। (इन्दौर, १६६५) 


कं 


रेप 


ओद्योगिक नियोजन एवं उसकी समस्‍यायें 


(एकाडांतों ?िक्राएंार थाए0 5 ?/०/शा&) 








प्रारस्भिक--श्रौद्योगिक नियोजन का अर्थ (१(८७४॥४ ० ]॥008779 ?]80॥7ं॥8) 

आधुनिक विश्व के जटिल सामाजिक एवं आाथिक ढाँचे में, “योजनाबद्ध प्र्थ-व्यवस्था”' 
ही किसी राष्ट्र के सर्वतोमुखी विकास की एकमात्र सर्व-स्वीकृत विधि है। यही कारण है कि 
भ्राज विश्व के सभी देशों में नियोजन पर श्रधिकाधिक बल दिया जा रहा है। प्रो० रोबिस्स 
(२०७७॥॥७) के प्रनुसार “योजना बनाने का श्रर्थ, उद्देश्य निर्धारित करके काम करना, चुनना व 
निर्णय करना है, और चुनना व निर्णय करना सभी आशिक क्रियाओं का निचोड़ है ।” श्री जी० 
डो० एच० कोल (0. 0. प्र. 0००) के शब्दों में, “उत्पादन के साधनों का यथाविधि' वितरण 
करना ही नियोजन कहलाता है ।” श्री बटन के अनुसार, “किसी राजकीय संगठन द्वारा जान- 
बूफकर एवं वेधानिक ढद्भ से झ्राथिक प्राथमिकताओं के क्रम का निर्धारण ही नियोजन है ।” 

नियोजन की उपयुक्त व्याख्याओ्रों के आधार पर श्रौद्योगिक नियोजन को समभाया जा 
सकता है। श्रौद्योगिक नियोजन से हमारा श्राशय किसी देश के उद्योग-घन्धों के विधिवत्‌ विकास 
से है। दूसरे शब्दों में, जब किसी देश में उद्योग-धन्धों का विकास किसी निश्चित योजना के 
अनुसार किया जाता है, तो वहु “श्रौद्योगिक नियोजन कहलाता है। पश्रौद्योगिक तियोजन को 
निम्न शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है--“श्रौद्योगिक नियोजन से श्राशय किसी देश की 
भ्रोद्योगिक व्यवस्था को सुहढ़ करने एवं सनन्‍्तुलित बनाने तथा देश के मान वीय. तथा प्राकृतिक 
साधनों को देश के हित में श्रेष्ठतम रूप से प्रयोग करते की तिश्चित योजना से है ।” इससे 
श्रोद्योगिक उत्पादन तथा उत्पादन-क्ष मता दोनों में वृद्धि होती है भ्ौर जन-साधारण का उपभोग- 
स्तर ऊँचा उठता है। भ्रौद्योगिक नियोजन के अन्तर्गत विवेकीकरण, वैज्ञानिक प्रबन्ध, श्राधुनिकी< 
करण आदि भाते हैं । 

आद्योगिक त्तियोजन के उद्देश्य 
((00]९०7ए०$ ० 770प7४7७ ?]8707798) 

भ्रौद्योगिक नियोजन का उद्देश्य निश्चित योजना के भ्रनुसार द्रतगति से शौद्योगिक 
विकास करना होता है, जिससे जन-साधारण को प्रचुर माज्रा में प्राथुनिक उपभोग की वस्तुयें 
उपलब्ध हो सकें और उनके रहन-सहन का स्तर भी ऊँचा उठ सके। प्रौद्योगिक नियोजन के 
परिणामस्वरूप देश के प्राकृतिक साधनों का विदोहन करके नये-तये उद्योग-धन्धों की स्थापना 
होती है, बेकारी दूर होती है, उत्पादन तथा उत्पादन-क्षमता दोनों में वृद्धि होती है, सन्तुलित एवं 
विकेन्द्रित औद्योगिक विकास होता है, घातक प्रतिस्पर्धा का अन्त होता है तथा जन-साधारण का 
जीवन-स्तर ऊँचा उठता है। इस प्रकार सामान्य रूप में झ्ौद्योगिक नियोजन के अग्रनलिखित 
उद्देश्य होते हैं।... 
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( १ ) देश के प्राकृतिक साधनों का विदोहन॒ करना--ओऔद्योगिक नियोजन का प्रमुख 
उद्दे श्य सम्बन्धित देश के प्राकृतिक साधनों का पूर्ण एवं उचित विदोहन करना होता है। ० 
( २ ) बेकारी दूर करता--बेकारी का अर्थ है काम करने योग्य एवं काम करने के 
इच्छुक नर-ना रियों के लिये काम का भ्रमाव है। बेकारी मानत्र जाति के लिये भयंकर प्रमिशाप 
है । बेकार व्यक्ति सदेव विध्वंसात्मक बातें सोचता है। उसके भ्रस्दर घुणा, शत्रुता भौर द्वंष की 
भावनायें जन्म लेती हैं, जिसके फलस्वरूप उप्तका शरीर, मह्तिष्क और सामाजिक स्तर तष्ट-भ्रष्ट 
हो जाता है। बेकारी देश के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक ढाँचे को छिन्न-भिन्न कर देती 
है । भ्रतएवं नियोजन का द्वितीय प्रमुख उद्देश्य देश में से बेकारी दूर करना होता है । 


( ३ ) सनन्‍्तुलित एवं विक्रेन्द्रित प्रौद्योगिक विकास करना--प्रौद्योगिक नियोजन के 
अभाव में श्रसन्तुलित एवं भ्रविकेन्द्रित श्रौद्योगिक विकास होता है। कभी-कभी झ्ावश्यक उद्योगों 
के स्थान पर झ्नावश्यक उद्योग पनप जाते हैं | इसी प्रकार विकसित उद्योगों का और अधिक 
विकास हो जाता है तथा भ्रविकसित उद्योग ज्यों के त्यों पिछड़ी हुई अवस्था में ही रह जाते हैं । 
झतएव झौद्योगिक नियोजन का तृतीय प्रमुख उद्देश्य देश में सन्तुलित एवं विक्रेन्द्रित श्रौद्योगिक 
विकास करना होता है। 

(४ ) श्ौद्योगीकरण की गति को तीन्न करता--प्रौद्योगीकरण की गति मन्द रहने से 
न तो उद्योगों का समुचित विकास ही हो पाता है श्लौर न निश्चित अवधि में निर्धारित लक्ष्य ही 
प्राप्त हो पाते हैं। फलतः देश पिछड़ी हुई भ्रव॒स्‍्था में ही रहता है। इस प्रकार औद्योगिक नियो- 
जन का चतुर्थ प्रमुख उद्देश्य श्रौद्योगोकरण की गति को तीन करना होता है । 

( ५ ) घातक तथा गलाकाट प्रतिस्पर्डा फा प्रन्त करता--कभी-कमी विभिन्न उद्योगों 
में श्रापस में घातक तथा गलाकाट प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। इससे सम्बंधित उद्योग-धन्धों तथा 
राष्ट्र दोनों को क्षति पहुँचती है। भ्रतएव श्रौद्योगिक नियोजन का पंचम उद्देश्य घातक तथा गला- 
काट प्रतिस्पर्धा का अन्त करना होता है । 

( ६ ) उत्पादन तथा उत्पादन-क्षमता दोनों में वृद्धि करता--जिस श्रक्रार मनुष्य के 
चलने-फिरने के लिए दोनों पैरों का होना आवश्यक होता है उस्ती प्रकार भौद्योगीकरण के लिये 
उत्पादन तथा उत्पादन-क्षमता दोनों में वृद्धि करने की श्रावश्यकता होती है। भतएवं झ्ौद्योगिक 
नियोजन का षष्ठम उद्देश्य उत्पादन' तथा उत्पादन-क्षमता दोनों में वृद्धि करना होता है। 

( ७ ) अम-नियोजन करना--भौद्योगिक नियोजन का एक महत्त्वपूर्ण पहलू श्रम-नियो- 
जन भी है। श्रम-नियोजन के भ्रन्तर्गंत निम्न बातों पर विशेष रूप में ध्यान दिया जाता है; (0) 
श्रमिकों की दशाओं में सुधार करना, (7) श्रमिकों को प्रावश्यक प्रशिक्षण प्रदात करना, (7) अ्रम- 
कल्याण के कार्यों का विस्तार करना, (7) श्रमिक्रों की सौदा करने की शक्ति का विस्तार करना, 
तथा (९) श्रम-पूंजी सम्बन्धों को सुधारना । 

( ८ ) निर्यात प्रोत्साहत--भौद्योगिक नियोजन में तिर्यात बढ़ाने के लिये विभिन्न कार्ये- 
क्रम तेयार किये जाते हैं । 

( ६ ) झ्रायात में कमी--जहाँ एक भोर निर्यात में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता 
है वहाँ दूसरी झोर भ्रायात में कमी करने के प्रयत्त किये जाते हैं । 

(१०) पूंजीगत तथा उपभोग दोनों प्रकार की वस्तुग्रों के उधोगों का विकास क्रता-- 
सफल झौद्योगिक तियोजन का सप्तम उद्देश्य पूंजीगत जैसे मशीत) तथ" उवोग दोनों प्रकार 
की वस्तुओं के उद्योगों का समान रूप से विकास करना होता है। उदाहरण के लिये, रूस में पू जी- 
गत वस्तुओं के उद्योग तो उन्नति की चरम सीमा पर हैं किन्तु उपभोग की वस्तुओं के उद्योगों का 
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समुचित विकास नहीं हो पाया है । इस्ती कारण वहाँ पर उपभोग की वस्तुयें अपेक्षाकृत 
अधिक, महँगी हैं। | 

(११) जन-साधारण का जीवन-स्तर ऊँचा उठाना--सफल श्रौद्योगिक नियोजन का 
मापदण्ड जन-साधारण के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना है। उदाहरण के लिये, भारत तथा 
एशिया के भ्रन्‍्य देशों में जन-साधारण का जीवन-स्तर नीचा है, क्योंकि यहां पर भ्रौद्योगिक नियो- 
जन का श्रभाव है। अतएवं श्रौद्योगिक नियोजन का भ्रन्तिम उद्देश्य जन-साधारण के जीवन-स्तर 


को ऊँचा उठाना होता है। 


भारत में श्रौद्योगिक नियोजन 
(70ए577 9 ?]987778 7 ॥0॥9) 


स्वतन्त्रता से पूर्व भारत में औद्योगिक नियोजन का एक प्रकार से श्रभाव था। केवल 
उपभोग सम्बन्धी वस्तुओं के उद्योगों के विकास का ही प्रयत्न किया गया था। मूलभूत उद्योगों 
का विकास पिछड़ी हुई अवस्था में था । केवल देश के कुछ प्रमुख भागों (जैसे बम्बई, कलकत्ता 
मद्रास, दिल्‍ली कानपुर) में औद्योगीकरण हुआ था। प्रतएव राष्ट्रीय सरकार ने भारत में ओद्यो- 
गिक नियोजन को महत्ता को समझा तथा पचवर्पीय योजनाओं में शद्योगिक नियोजन पर 
बल दिया । 
प्रथम पंचवर्षीय योजना में श्रौद्योगिक नियोजन (१९५१-५६)-- 

मार्च, १६५० में भारत में योजना प्रायोग की स्थापना की गईं। स्थापना के तुरन्त 
पश्चात्‌ योजना भ्रायोग ने प्रथम योजना प्रस्तुत की । योजना भायोग ने मूल रूप से सब १६४८ 
की श्रौद्योगिक नीति का ही समर्थन किया तथा भिश्चित प्रथ॑व्यवस्था (४५०० £20070703) के 
सिद्धान्त को कार्यान्वित करने का प्रयास किया । भ्ायोग ने सावंजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों 
के विकास पर जोर दिया । प्रथम योजना में प्रोद्योगिक विकास के लिये निम्न भौद्योगिक प्राथ« 
मिकताएँ निश्चित की गयीं :--(१) विद्यमान उत्पादन-क्षमता का अधिकाधिक उपयोग करना । 
(२) लोहा व इस्पात, सीमेण्ट, खाद, भारी रसायन, मशीन तथा भन्‍्य श्राघारभूत उद्योगों की 
उत्पादन-क्षमता में वृद्धि करना । (३) जिन ओद्योगिक इकाइयों पर पूजीगत ,व्यय हो चुका है, 
उनको पूरा करना । (४) ऐसी नवीन श्रोद्योगिक इकाइयों की स्थापना करना जिनके द्वारा श्रौद्यो- 
गिक विकास में सहायता मिलेगी तथा श्रौद्योगिक असन्तुलन दूर होगा । 

प्रथम योजना में झौद्योगिक विफास--प्रथम योजना काल में उद्योगों के विकास पर 
कुल मिलाकर २६३ करोड़ रु० का व्यय हुआ । इस राशि में से निजी तथा सावव॑जनिक क्षेत्र में 
क्रमश: ६० करोड़ रु० तथा २३३ करोड़ र० व्यय हुये । योजना काल में कुल भ्रौद्योगिक उत्पादन 
में ३८ प्रतिशत की वृद्धि हुई | पूंजीगत सामान (८४७५७ 8०००8) में ७० प्रतिशत तथा मध्य- 
वर्गीय सामान (7 /७7608/० 80008), झद्योगिक कच्चा माल तथा उपभोग सम्बन्धी सामान 
में उत्पादन में ३४ प्रतिशत की वृद्धि हुईं। सब १९५०-५१ से सत्‌ १६५५-५६ तक की अ्रवधि 
में भ्रौद्योगिक उत्पादन में वृद्धि का अनुमान निम्न तालिका से लगाया जा सकता है :-+- 


प्रथम योजना में प्रसुख उद्योगों में श्रोद्योगिक प्रगति की ऋलक 


कम उत्पादन सन उत्पादन सन * 
ै उद्योग का नाम का ५ प सन्‌ प्रतिशत 
सकल कु १९५०-५१ में १९५५-५६ में बद्धि 
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३. वनस्पति लाख टन में १४३ , २७६ कप०'डं 
४... तैयार इस्पात (प्रंगंशा60 
8९८!) लाख टन में 8६७६ १२७४ ३०५ 
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११, मशीन श्रौजार मूल्य करोड़ रू० में. ०"३४ ०७८ २३० 





यद्यपि लोहा, इस्पात तथा भारी बिजली के सामान सम्बन्धी लक्ष्य आप्त नहीं हो सके, 
किन्तु फिर भी कहा जा सकता है कि प्रयम्त योजना काल में औद्ोंगिक प्रन्‍ात सल्तोषज्ञनक रही 
है । इसी योजना में राष्ट्रीय श्रय में १७४ प्रतिशत की वृद्धि हुईं । 
द्वितीय योजना में श्रौद्योगिक नियोजन (१६५६-६१)-- 

द्वितीय योजना सूनभूत रूप में श्रौद्योगिक नियोजन की योजना थी । इस योजना में 
आधारभूत तथा बड़े पैमाने के उद्योगों को प्राथमिकता दी गई, जिप्तते देश का औ द्योगीकरण 
तीत्र गति से' किया जा सके । इस योजना में सब १९५६ की घोषित औद्योगिक नीति का अनु- 
करण किया गया। प्रथम योजना की भाँति इस योजता का कार्यक्राज़ भी केवल ५ वर्ष था। इस 
प्रकार इस योजना की अवधि १ प्रप्रैल, १६५७ से लेकर मार्च, १६६१ तक की थी। इस योजना 
में औद्योगिक विक्राप्त के लिये निम्नलिखित प्रौद्योगिक प्रप्रमि झतायें निर्धारित की गईं :-- 

(१) लोहा तथा इस्पात, भारी रसायन तथा खाद का उत्पादत बढ़ाना तथा भारी 
इन्जीनियरिंग तथा मशीन उद्योगों का विकास करना । (२) उत्पादक वस्तुप्रों तथा विकास के लिये 
भ्राधार वस्तुभों--सीमेण्ट, एल्यूमिनियम, दवायें, रंगाई तथा खाद आदि' की उत्पादन-क्षमता में 
वृद्धि करना | (३) महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्योगों, जैसे--सूती बच्चन, चीती तथा छूट का आधुनिकी- 
करण तथा पुनर्गठन करना । (४) जिन उद्योगों की उत्पादन-क्ष बता तथा वास्तविक उत्पादन में 
अ्रस्तर हो, उनकी उत्पादन क्षमता का प्रा-पूरा उपयोग करना । (५) सामान्य उत्पादन कार्य॑- 
क्रमों को ध्यान में रखते हुये उपभोक्ता पदार्थों के उद्योगों की उत्पादन-क्षमता का विकास करना । 

द्वितीय योजना सें श्रौद्योगिक विकास--द्वितीय योजनाकाल में उद्योगों के विकास पर 
कुल मिलाकर १,६२० करोड़ रुपये व्यय किये गये, जबक्ति लक्ष्य केवल १,२४४ करोड़ रु० व्यय 
करने का था । इस प्रकार निर्धारित लक्ष्य से लगभग ३० प्रतिशत अश्रधिक्र व्यय हुग्ना | निजी 
क्षेत्र में 5८० करोड़ रुपये व्यय हुये, जबकि प्रनुमानित लक्ष्य केवल ६८४५ करोड़ रु० व्यय कर ने 
का था । इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र में ७७० करोड़ 5० व्यय हुये, जबक्रि लक्ष्य केवल ५५ ६ 
करोड़ रु० व्यय करने का था । सामान्य सूचनांक १३६ से बढ़कर १६४ तक पहुँच गया। इस 
थोजनाकाल में कुछ प्रमुख उद्योगों का उत्पादन भ्रग्न प्रकार था । 


३६६८ ] 


द्वितीय योजना काल में प्रमुख उद्योगों में श्रौद्योगिक प्रगति की ऋभलक 


6४% 








| > सन्‌ १६६०-६ 
सका उद्योग का नाम इकाई हैं? बन के कक न्‍ 
१. तैयार स्टील दस लाख टन में १३ २२ 
२. सीमेंट पा ४६ 8 
३. चीनी दस लाख टन में १८९ ३*० 
४, सृती वस्त्र » #9# गेंज,, ५१,१०२ २०१२७ 
के एल्यूमिनियम हजार टन में ७३ १८५ 
६, साइकिल लाख की संख्या में ५१३ १०५ 
७, नाइट्रोजन खाद हजार टन में ७६ ११० 
८. फास्फेरिक खाद 2 हा को १२ हे 
8, 86९6] ॥7805 दस लाख टन में १७ ३५ 
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' उपरोक्त तालिका से स्पष्ट हो जाता है कि द्वितीय योजनाकाल में श्ौद्योगिक प्रगति 
विशेष उल्लेखनीय रही है । इसमें कई नवीन उद्योगों की स्थापना की गई। सावेजनिक क्षेत्र के 
तीनों इस्पात के कारखानों (श्रर्थात्‌ रूरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर) में उत्पादल प्रारम्भ हो गया । 
इतना होते हुये भी कई उद्योगों (जैसे इस्पात, लोहा, फर्टिलाइजर्स, एल्यूमिनियय, छपाई का 
कागज, औद्योगिक मशीनें, सीमेण्ट, कच्ची फिल्म, सोडा ऐश, रंगाई के सामान) में निर्धारित 
लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी । 
तृतीय योजना में श्रौद्योगिक नियोजन (१६६१-६६)-- 

तृतीय योजना में श्रौद्योगिक कार्यक्रम निश्चित करते समय इस बात का ध्यान रखा 
गया कि श्रागासी १५ वर्षों में औद्योगिक विकास के लिये नींव मजबूत हो सके तथा राष्ट्रीय श्राय' 
तथा रोजगार के लक्ष्य पूरे हो सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु तृतीय योजना में मूल उद्योगों 
विशेषत: मशीन निर्माणः उद्योग के विकास पर जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त इस योजनाकाल 
में ऐसे उद्योगों के विकास पर भी जोर दिया गया जो विदेशी व्यापार की हृष्टि से लाभदायक 
हों, जैसे--चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, इस्पात उद्योग आदि । तृतीय योजता में सन्‌ १६९५६ की 
आद्योगिक नीति का पूर्णरूप में अनुकरण किया गया। भ्रन्य योजनाओं की भाँति इसको अश्रवधि 
भी ५ वर्ष की थी तथा इसका प्रारम्भ सब्‌ १६६१-६२ से हुआ । इस योजना का कुल आकार 
१०,४०० करोड़ र० था, जोकि प्रथम दो योजनाओं से भी श्रधिक था। 

भ्रोद्योगिक प्राथमिकतायें--ओऔद्योगिक विकास के विभिन्न कार्यक्रमों को ध्यान में रखते 
हुये निम्नलिखित प्राथमिकतायें निर्धारित की गई :---(१) इस्पात, बिजली, तेल, ईघन श्ादि 
प्राथमिक उद्योगों को बढ़ाना श्रौर मशीन बताने के कारखानों को स्थापित करना, ताकि १० वर्ष 
के अन्दर देश के औद्योगिक विकास के लिये भ्रवश्यक्र मशीनें अपने देश में ही बनाई जा सकें । 
(२) उन उद्योगों के उत्पादन में बुद्धि करना जोकि उपभोक्ताप्रों के लिये प्रावश्यक हैं, जे से-- 
कपड़ा, चीनी, वन्तस्पति तेल तथा गृह निर्माणण सम्बन्धी वस्तुयें । (३ ) देश की जन तथा श्रप्रशक्ति 
का पूरा उपयोग करना तथा रंाजगार के साधनों में वृद्धि करना। (४) प्रमुख उत्पादक पदार्थों 
हा हरा उत्पादन बढ़ाता, जैसे--एल्यूमिनियम, खनिज तेल, अकार्बनिक रसायन, पेट्रोलियम 
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' की वस्तुयें श्रादि । (५) कच्चे माल की उपज को इतना बढ़ाता क्रि उससे हमारे उद्योगों की 
जरूरत भी पूरी हो तथा निर्यात भी हो । न # 


प्रशति--यह भ्रनुमान लगाया गया है कि सब १६६५०६६ तक सामान्य सुचनांक ३३० 

, तेक पहुँच गया है.। सत्‌ १६६०-६६ के मुकाबले में इसमें लगभग ७० प्रतिशत की वृद्धि हुई है । - 
भारत पर चीन का झ्राक़मण होने के कारण फौज का सामान तैयार करने वाले उद्योगों के 

विकास पर श्रपेक्षाकुत अधिक बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त सामान्य श्रौद्योगिक विकास 

की गति भी मन्द रही है । कई क्षेत्रों में हम निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहे हैं । 

तृतीय योजना में प्रौद्योगिक विकास का अवलोकन निम्न तालिका की सहायता से आसानी से 

किया जा सकता है :-- 


तृतीय योजना काल में प्रमुख उद्योगों में श्रौद्योगिक प्रगति की कलक 





न १९६५-६६ १६६५-६६ 
कि उद्योग का नास इकाई योजना का योजना के श्रन। में उत्पादन 
लक्ष्य (अनुमानित) 
१. स्टील इनग्राट 
($(०७। 7205) मिलियन टन 8'र२ ७* है 
२. इस्पात 5 रे ६६ भ्र्ष्८ 
३. एल्यूमिनियम हजार टन ८१६० ६८० 
४. सीमेन्ट मिलियन टम १२० १२९० 
५. चीनी रा ।ए 75 ३४ ३२ 
६६ शूट उद्योग हजार टत्त १३००*० १३००० 
७. सुती वस्त्र उद्योग : 
(अर) कपड़ा मिलियन गज भप्रू८००१० ५५४०*० 
(ब) धागा (एक) मिलियन पोण्ड २२४१०*० २१७५*० 
८. मशीन टूल्स करोड़ रु० ३०९० प्‌ 
8६. फेरो मेंगतीज हजार टन २००१० २००१० 
१०. सलफ्युरिक एसिड हे १५२४ १२००*० 
११, कोयला मिलियन टन १००"००० ७० ०० 


तृतीय योजना में औश्योगिक विकास की वृद्धि वर--तृतीय योजना के अन्तर्गत उत्पा- 
दन में औसतन वाधिक वृद्धि दर का लक्ष्य १११ प्रतिशत निर्धारित किया गया था । किन्तु निम्त- 
लिखित उपलब्ध आँकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम योजना के अभ्रन्त तक इस निर्धारित 
लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं :--- 


वित्तोय वर्ष पिछले वर्ष के मुकाबले में प्रतिशत वार्षिक चृद्धि 
१६६१-६२ ६*५ प्रतिशत 
१ ६६२० ६३ क़्ः्छे 72 


लक नीम कर सिर शशि कदम फेम की कि रख जल तक नल आह आह अब बज नव 33227: 3प50२+2प7 ७ ६७७७७७७४७७-एछ था 
० 2 3 के 
> शआँकड़े उपलब्ध नहीं हैं । 

व्या० स० ४७ 
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१९६३-६४ 8-४ प्रतिशत 
१६६४-६५ ह ५६ 
५ & ६  शु दर ६ मं, ४ १) 


तोन वाधिक योजनाश्रों में श्रौद्योगिक विकास (१६६६-१६६६)-- रे 
तृतीय योजना की अ्रसफलताओं से प्रभावित होकर देश' में तीन वर्ष के लिए एक- 
वर्षीय तीन वाषिक योजनायें लागू की गयीं । इन तीन वाधिक योजनाओं में श्रौद्योगिक प्रगति 
निम्न प्रकार से रही :--- 
एक-वर्षोय पोजनाश्रों में श्रोद्योगिक प्रगति 
(आधार वर्ष १९६०)” 





संगठित उद्योगों ' गे झोशोगिक उत्पावन में 
वाधिक योजना पर व्यय नीण एवं लघु उद्योगों पर व्यय ब्‌द्ि 
१९६६-६७. ५१४ शड ०२%, 
१६६७-६८ ५२०१६ ४३-५४ ०५%, 
१६६८-६४ ५२९२४. ४१*४३ ६-२०, 


उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रथम दो वर्षों श्रर्थात्‌ सत् १९६६-६७ तथा १६६७- 
६८ में श्रौद्योगिक प्रगति की गति बहुत धीमी रही है । मुख्यतः यह गिरावट वस्त्र, धातु, यन्त्रों 
तथा खाद्य पदार्थ में भाई । परन्तु सब १९६८-६६ के वर्ष में पुन: भौद्योगिक प्रगति की गति 
तीव्र हो गई । 
चतुर्थ पंचवर्षोष योजना में श्रौद्योगिक नियोजन (१६६६-७४)-- 

गत योजनाशों की कमियों को दूर करने तथा दस वर्षों में देश को भ्रात्म-निर्भरता की 
स्थिति में लाने के लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया है। 


चतुर्थ योजना के उहुं श्य--(१) यथासम्भव शीक्र आ्रात्म-निर्भरता लाना । इस हेतु 
कृषि तथा निर्यात बढ़ाने तथा शभ्रायात कम करने वाली शौद्योगिक योजनाओं को प्राथमिकता दी' 
जायगी । (२) क्षि उत्पादन में वृद्धि करना । (३) मृल्यनस्तर को स्थिर रखने के लिए मुद्रा- 
प्रसार के कारणों को रोकना तथा हीना प्रबन्धन न्यूनतम करता । (४) वस्त्र, चीनी, दवाहयाँ, 
मिल्‍टी का तेल तथा कागज जेसी वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करना, ताकि जनसाधारण को ये' 
वस्तुयें सुगमता से सिल सकें। (५) उर्वरक, कृषि यन्‍्त्रों, डीजल इन्जन, ट्र कक्‍्टर शभ्रादि के उत्पादन 
को बढ़ाने वाली योजनाझ्रों को प्राथमिकता देना । (६) परिवार नियोजन द्वारा जनसंख्या की' 
वृद्धि को रोकना | (७) सामाजिक सेवाश्रों का विकास करना । (५) बेकारी दूर करना । (&) 
. धातु, मशीनरी, रसायन, खनिज, शक्ति तथा यातायात की सोभूदा योजनापों को पूरा करना । 
(१०) भ्राथिक प्रसमानतामों को दूर करना ।. 

उद्योगों के विफास पर प्रस्ताविक व्यय--चतुर्थ योजनाकाल में सज्भुठित उद्योगों तथा' 
खनिज पर ५,२६८ करोड़ रु० व्यय करने का झ्रायोजन किया गया है । इस राशि में से ३,०४८ 
करोड़ रु० सावंजनिक क्षेत्र में तथा २,१५० करोड़ रु० निजी क्षेत्र में व्यय किये जाने का प्राव- 


हा 





7 &0%/०९ ॥ ॥709 970, 988० 266. 
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शान हैं। इसके अतिरिक्त २१५० करोड़ रु० वित्तीय संस्थाप्नों के लिये तथा ४० करोड़ र० बागान 
उद्योगों के लिये सावंज निक क्षेत्र में रखे गये हैं। इस प्रकार सार्वजनिक क्षत्र में कुल मिला क्वर 
३,३३८ करोड़ रु० व्यय होगा, जिसमें से ३,१५१ करोड़ रु० केन्द्रीय क्षेत्र में तथा १८७ करोड़ 
रु० प्रदेशों तथा केन्रशासित क्षंत्रों में व्यय होंगे । | 
श्ौद्योगिक उत्पादन के कुछ प्रमुख लक्ष्य--चतुर्थं योजताकाल में कुछ झद्योगिक उत्पा- 
दन के प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार हैं :--- 








कऋ्म- हे में 

कक मद का नास इकाई 5 अप 
१. तैयार इस्पात मिलियन मीट्रिक टन ८१ 
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3 सब १६७ २-७३ के अनुमानित शाँकड़े हैं । 
2 आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं । 
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श्रौद्योगिक नियोजन की समस्याएं 
(शक्फाला३$ ए वातएआाएंयोें (9॥)रए6) 


भारत में ग्रौद्योगिक विकास की तीन योजनाप्रों तथा चतुर्थ योजना के प्रथम वर्ष के 
पुरा हो जाने के उपरान्त भी मारत में श्रौद्योगिक प्रगति' की गति विशेध सन्तोषजनक नहीं कही 
जा सकती है। श्राज भी भारत एक श्रद्धंंविकसित देश कदलाता है। पश्चिमी देशों (जैसे जम॑नी, 
ब्रिटेन, फ्रान्स, भ्रमेरिका) के मुकाबने में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। भ्राखिर ऐसा क्यों ? यदि हम 
इस प्रश्न का गर्मी रतापू्वंक प्रध्ययन करें तो पता लगेगा कि आज भी हमारे सामने ऐसी कई 
प्रौद्योगिक नियोजन की समस्‍यायें हैं जिमका समाधान हम इन तीनों योजनाप्ों के पूरा होने पर 
भी नहीं कर पाये हैं । इसी कारण हमारी वर्तमान झौद्योगिक प्रगति की गति धीमी है। ओऔद्यो- 
गिक नियोजन की मुख्य-मुख्य समस्‍यायें निम्नलिखित हैं :--- 

( १ ) तान्च्रिक प्रशिक्षण का प्रभाव--प्राज के पभ्रोश्ोगिक युग में तास्वरिक प्रशिक्षण 
होता एक भ्रनिवायता है । जिस देश में जितना ब्रेक उन कोटि का तान्लिक प्रशिक्षण होगा 
वह देश उतनी ही तीब् गति से भौद्यो गिक प्रगति करेगा । भ्रभाग्यवश हमार देश' में तान्त्रिक प्रशि- 
क्षण का भारी अभाव है। हमारे उद्योगों के विकाम के जिगे पर्यादि संझेपा में! तान्षिक विशेषज्ञ 
नहीं मिल पाते हैं। विदेशों से ऐसे व्यक्तियों को बुलाना काफी महँगा पड़ता है। इस कमी को 
दूर करने के लिए कानपुर, मद्रास, देहनी, खड़गपुर प्रादि में प्रौद्योगिक प्रशिक्षण केसर स्थापित 
किये गये हैं । किन्तु झ्रावश्यकता को देखते हुए इनकी संझ्या बहुत कम है। श्राएवं देश में भ्रधि- 
काधिक तान्त्रिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित होने चाहिये । 

(२ ) बचत तथा पूंजी का प्रभाव --भारत में प्रति ब्यक्ति प्राय कम होने के कारण 
बचत कम होती है। ग्रतएवं पूजी का संग्रह नहीं हो पाता | इसलिए भारत में श्रौद्योगिक विकाप्त 
के लिए सदेव से पूजी का मारी प्रमाव रहा है। यह पंतार्थीय योजवाडों की अ्रमकलता का 
मुख्य कारण है। देश में पर्याप्त पुजी उपलब्ध न होने के कारण हमें बाध्य होकर पिदेशी पृजी' 
पर निर्भर रहना पड़ता है| परिणामस्वछूप भारत की ऋण-ग्रस्नता निरन्तर बढ़ती खली जा रही 
है। भ्राखिर कब तक हम विदेशों से ऋण भ्रादि लेते रहेंगे ” भ्रतश्व भारत में पजी निर्माण 
कार्यक्रम को श्रावश्यक प्रोत्साहन मिलना चाहिये । ढ 

(३ ) बड़े उद्योग फा कृषि पर झ्राषारित होता--भारत का अधिकांश श्रोश्योगिक 
उत्पादन विशेष रूप से सूती-वस्त्र, चीनी, घूट व खाद्य पदार्थों का उलादन क्रषि पर श्राधारित 
है। कृषि क्षेत्र में निरन्तर प्राकृतिक प्रकोप होते रहने के कारण इन कारखानों की नियमित रूप 
से कच्चा माल नहीं मिल पाता । इसलिए मृल्‍्यों में भ्रत्य धिक उतार-चढ़ाव होते रहते हैं । औौद्ो- 
गिक प्रगति की दर पर इसका बड़ा ही भीषण प्रभाव पड़ता है। पंचत्र्धीय गोजनाम्रों में अधिक 
कच्चा माल उपजाश' श्रान्दोलन के प्रारम्भ किये जाने के कारण स्थिति में भ्रवश्य कुछ सुधार : 
हुआ है, किन्तु फिर भी. हमारे उद्योग आत्म-निर्मरता की हृष्टि से प्रमी बहुत पीछे है। अतणुव 
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ऐसे प्रान्दोलन को भ्रावश्यक प्रोत्साहन मिलना जाहिगे । 
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( ४ ) प्‌ जीगते सामान. की कमौ--नये कारखाने स्थापित करने तथा पुराने कार- 
खानों में श्राधुनिकीकरण की विभिन्न, योजनायें लागू करने के लिए नई व श्राधुनिक ढज़, की 
मशीनों की झ्रावश्यकता पड़ती है । हमारे देश में ऐती मशीनों का भारी प्रभाव है। इसके लिये 
हमें विदेशों पर मिर्भर रहना पड़ता है। विदेशी विनिमय का अभाव होने के कारण प्रचुर मात्रा 
में मशीनों का श्रायात नहीं किया जा सकता। अ्रतएवं झ्रवश्यकता इस बात की है कि विदेशी 
सहयोग से भारत में ही तई व आ्राधुनिक किस्म की मशीनों का निर्माण किया जाय । इसके लिये 
हमारे यहाँ कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है । 

( ५ ) भारी करारोपण--श्राज हमारा ग्रौद्योगिक जगत भारी करारोपण के भार से 
पीड़ित है। यह कर-भार दिनोंदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। इस कारण उद्योगपति किसी 
नये उद्योग को स्थापित करने में डरने लगे हैं। परिणामध्वछप्त औद्योगिक प्रगति की गति भी 
मन्द पड़ गई है | भ्रतएव यह ग्रावश्यक है कि कर-भर को कम्र करके उचित श्रौद्योगिक सुविधायें 
दी जायें । करारोपण की नीति ऐसी हो कि जिपये लोग अविकातरिक उत्चारत करने के लिये 
प्रोत्साहित हों । 

(६ ) राष्ट्रीकरण फा भय--उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के बारे में हमारी सरकार 
की नीति पूर्णतया स्पष्ट नहीं है । कोई नहीं कह सकता कि कब और किस समय कोन. से उद्योग 
का राष्ट्रीयररण हो जाय। इसी कारण प्राज प्रत्येक क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण का बोलबाला 
है । फलत: हमारे उद्योगपतियों के दिल में राष्ट्रीयकरण का भय समा गया है। वे पुराने उद्योगों 
का विकांस करने अथवा नवीन उद्योगों की स्थापना में हिंचक्रिचाते हैं। अतएवं यह झाव- 
श्यक है कि हमारे उद्योगपतियों को उचित ग्राश्वासन देकर उन्हें राष्ट्रीयकरण के भय से मुक्त 
क्रिया जाय । 

( ७ ) विश्वसनीय समंक्तों का अभाव--प्रौद्योगिक नियोजत की सफल्नता के लिए 
श्रावश्यक है कि श्रौद्योगिक उत्पादव के सम्बन्ध में विश्वतनतीय समंक्र उयत्ध हों । अभाग्यवश 
भारत में विश्वप्तनीय समंक्तों का प्रभाव है। अ्रधिक्रांध समंछ या तो गत्नत होते हैं अवबव। बहुत 
पुराने होते हैं। इसके अतिरिक्त कभी-कभी सरक्वारी व गैर-परकारी दोनों प्रकार के समंकों में 
भारी अन्तर रहता है! अतएवं उद्योगपतियों के लिए यह समत्या हो जाती है कि वह कौन से 
समंकों पर विश्वास करके अपने उत्पादन की मात्रा, साधनों के वितरण श्रादि की व्यवस्था कर । 
इसलिए यह आवश्यक है कि हमारे देश में क्‍ग्रौद्योगिक उत्पादन के सम्बन्ध में विश्वसनीय समंक 
प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों । 

( ८ ) जनपंख्या सें वेगपूर्ण बद्धि--आज हमारे देश में दरिद्रता, गरीबी, भुखमरी, 
बेकारी जैसे भीषण दानवों का बोलबाला है। भारत में असीमित मात्रा में प्राकृतिक साधन 
उपलब्ध हैं, परन्तु फिर भी यह शोचनीय दशा क्यों ? यदि हम थोड़ा-सा भी मतन करें तो ज्ञात 
होगा कि इन सभी समस्याओं का सूल कारण है “भारत में जनाधिक्य की समस्या होता । इसी 
समस्या ने श्रौद्योगिक नियोजन की सभी योजनाओं को एक प्रकार से चकनाचूर कर दिया है । 
जनसंख्या में वृद्धि की गति श्रौद्योगिक उत्पादन की कमी से भी तीत्र है। श्रतएव औद्योगिक उत्पा- 
दन में वृद्धि होते हुए भी लोगों को उसका श्रनुभव मुश्किल से ही हो पाता है। हमारी सरकार 
हर सम्भव तरीके से जनसंख्या में हो रही इस वेगपूर्ण वृद्धि को कम करने का प्रप्र॒त्न कर रही है। 

( ६ ) सन्तुलित विकास का प्रभाव--झषेत्रीय एवं भौगोलिक हृष्टि से मारतर के उद्योगों 
का सन्तुलित विकास नहीं हो सका है। उदाहरण के लिए, कानपुर, मद्रास, दिल्‍ली, बम्बई, कल- 
कत्ता, जमशेदपुर, आगरा और स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ भिलाई, रूरकेला, दुर्गापुर, ग्वालियर, कोटा, 
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जलन्धर, सिंदरी श्रौर अ्रनेक दूसरे नगरों का विकास हुआ है।. लेकिन प्न्य क्षेत्र आज भी पिछड़े 
हुए हैं । अ्तएव यह भ्रावश्यक है कि श्रन्य क्षेत्रों में भी उद्योगों की स्थापना की जाय । 

(१०) कुशल शभिकों का असाव--यह दुःख का विषय है कि आज भी हमारे देश में 
कुशल श्रमिकों- का श्रभाव है। हम प्रपनी श्रौद्योगिक क्षमता का समुचित उपयोग नहीं कर पा 
रहे हैं। कुशल श्रमिकों के श्रमाव के कारण श्रौद्योगिक प्रगति की सभी योजनायें खटाई में पड़ 
जाती हैं । मेलनबॉम (]/७/]870807) इस कमी का मुख्य कारण लोगों की गरीबी, धारमिक एवं 
सांस्कृतिक बन्धन एवं सदियों से चली भ्रा रही संकुचित विचारधारा को मानते हैं। श्रतएव यह 
आवश्यक है कि श्रमिकों की कुशलता में वृद्धि की श्रोर अधिकाधिक ध्यान दिया जाय । इसलिए 
श्रमिकों के काम करने व रहने की दशाओं में झ्रावश्यक सुधार होने चाहिए तथा उनके प्रशिक्षण 
की आवश्यक व्यवस्था होनी चाहिए। 

(१६१) उच्च कोटि के प्रबन्धकों का भ्रभाव--सफल श्रौद्योगिक नियोजन के लिए यह 
भी आवश्यक है कि भारत में प्रचुर मात्रा में उच्चकोटि के प्रबन्धक उपलब्ध हों । * बड़ी श्रौद्यो- 
गिक इकाई की दशा में तो इनकी श्रौर भी श्रधिक श्रावश्यकता है। भारत में ऐसे प्रबन्धकों का 
सदेव से ही भ्रभाव-सा रहा है। कुछ चुने हुए प्रबन्ध भ्रभिकर्त्ताश्रों ने अधिकांश श्रौद्योगिक इका- 
इयों पर अपना प्रभुत्त जमाकर मनमाने ढड् से उतका शोषण करना प्रारम्भ कर दिया । भ्रतएव 
'भारतं सरकार को बाध्य होकर इन पर कड़े प्रतिबन्ध लगाने पड़े । ऐसी स्थिति में यह भ्रावश्यक 
है कि हमारे यहाँ ऐसे केन्द्रों की स्थापना की जाय जहाँ पर कि प्रबन्धकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था 
हो । इस सम्बन्ध में श्रभी हाल में ही हमारे यहाँ कुछ ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित हुए हैं । 

(१२) कुटीर तथा छोटे श्रोर बड़े उद्योग के बीच का शआरपसी संघर्ष---कुटीर तथा 
छोटे श्रौर बड़े-बड़े उद्योगों के बीच का श्रापसी संघर्ष श्रभी तक बना हुआ है । यह संघषे वर्षों से 
चला भ्रा रहा है तथा इसका प्रमी तक कोई समुचित हल नहीं हो पाया है। दोनों क्षेत्र एक दुपरे 
को नीचा दिखाने का भ्रयत्न करते हैं। इससे प्रौद्योगिक विकास में बाधा पड़ती है । हमारी राय 
में भारत की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, दोनों को ही भारत के श्रौद्योगिक 
विकास में श्रपना अश्रयुल्य सहयोग प्रदान करना चाहिए । श्रतएवं दोनों को आपसी संघर्ष का त्याग 
करके सहयोग से कार्य करना चाहिये । इस समय हमारे देश में कुटीर, छोटे तथा बड़े सभी प्रकार 
के उद्योगों के विकास की आवश्यकता है। यदि इनके लिए भ्रलग-अलग वस्तुझों के उत्पादन का 
क्षेत्र निर्धारित कर दिया जाय तो यह संघर्ष काफी कम हो सकता है। 


(१३) विदेशी सरकार की उपेक्षापूर्णं नीति--वर्षों तक भारत में श्रेप्र जों का शासन 
रहा है । वे सर्देव यही चाहते थे कि भारत सदेव एक कच्चे माल का निर्यात करने वाला देश ही 
बना रहे, ताकि इज़जलैण्ड के कारखातों को पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध होता रहे तथा 
उनके निरमित माल की खपत भारत में होती रहे । इसी नीति का उन्होंने वर्षों तक अनुकरण भी' 
किया । परिणामस्वरूप भारत में श्रौद्योगिक विकास की गति निरन्तर मन्दी ही रही । किन्तु 
स्वतन्त्रता के बाद से हमारे देश में विभिन्न किस्म के उद्योग-धन्धों की स्थापना की गई है। आशा 
है कि निकट भविष्य में श्रोर भी बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों की स्थापना की जायेगी । 


(१४) सावेजनिक तथा निजो क्षेत्र में समन्वय का श्रमाव--सफल नियोजन के लिये 
यह भी झावश्यक है कि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों के बीच सहयोग हो । किन्तु भारत 
में सार्वजनिक तथा निजो क्षेत्र में उचित समन्वय का श्रभाव है । दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण 


करते रहते हैं “इससे ओदी गिक प्रगति में. बाधा पड़ती है। सरकार को दोनों के बीच उचित 
सहयोग की स्थापना ूमै/्की प्रयत्त करना चाहिये । 


'फत-- >» 
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उपरोक्त भौद्योगिक नियोजन की समस्यांश्रों का उमाधान हो जाने के उपरान्त भारत 


में श्रौद्योगिक प्रगति का भविष्य निश्चयात्मक रूप से उज्ज्वल होगा । 


छात्रााएएछआारए 0एछछ७ा0एर७ : 


१, 


कस 


भारत में श्ौद्योगिक नियोजन की प्रमुख समस्याओ्रों की विवेचना कीजिये । 

(विक्रम, १६६२) 
भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में श्रौद्योगिक विकास की संक्षिप्त रूप में विवेचना 
कीजिये । 
श्ौद्योगिक नियोजन से आप क्‍या समभते हैं ? इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिये । 
भास्त में श्रौद्योगिक नियोजन पर एक निबन्ध लिखिये । 
भारत में औद्योगिक नियोजन की. समसस्‍्याओञ्रों का वर्णन कीजिये। क्या आपकी राय में 
हमारा श्रौद्योगिक भविष्य उज्ज्वल है ? 

“श्रौद्योगिक निग्रोजन तृतीय पंचवर्षीय योजना का हृदय है ।” इस कथन की विवेचना 
कीजिये । (आगरा, १६६३) 


